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पस्तावना 


इस पुस्तक में मौलिकता अ्रथवा विद्वता का प्रदर्शन नहीं; वल्कि सीघें-सादे 

शब्दों में राजनीति तथा इतिहास के विद्याथियों के हितार्थ १६१६ से श्रव तक की 

महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा परिवर्तनों का सक्षिप्त इतिहास है। मैने इस 

पुस्तक की रचना में राजनीति से सम्बन्धित तमाम उच्च स्तर की पुस्तकों से सहायता 
ली है तथा समाचार पत्रो और पत्रिकाग्रो से महत्वपुर्णा अश उद्धृत किये है । 


मैने आवश्यक बातों को छोठ कर केवल उन्ही महत्वपूर्ण घठनाओ पर प्रकाश 
डाला है जो पाठकों के लिए वोक न बनकर ज्ञान वर्धक सिद्ध हो । 


इस पुस्तक की रचना करते समय मैने नेपोलियन के इन शब्दों की ओर 
विशेष ध्यान दिया है जिनमें कहा गया है “समुचित तैयारी में लडाई की आ्राधी 
सफलता निहित है ।” 


यद्यपि यह पुस्तक राजनैतिक उथल-पुथल का सीधा वयान है किन्तु जहा तक 
हो सका है इसे दिलचस्प बनाने की कोशिश की गई है । 


मेरी यह मेहनत कहाँ तक सफल हुईं है इसका निर्णय >पाठक स्वय करेंगे । 


अन्त में में निम्नलिखित महानुभावो का हृदय से कृतज्ञ हें जिन्होंने इस 
पुस्तक को तैयार करने में मेरी सहायता की है। महाराजा कालिज जयपुर के इतिहास 
विभाग के अध्यक्ष प्रो० जे० एम० घोष, एम० ए० जिन्होंने मुझे पुस्तक की रचना के 
लिए प्रोत्साहित किया । महाराजा कालिज जयपुर के राजनीतिक विभाग के प्रो० 
एस० एल० आदिच्य, एम० ए० तथा ए० वी० माथुर, एम० ए०, जिन्‍्होने हस्तलिपि 
के पढने और टिप्पणी करने में तथा ताजी सूचनाएं सग्रह करने में मेरी सहायता की । 


|| 


२ 


व्याख्यान 


सघ चाॉर्टर--सयुवत राष्ट्रसघ के अग -- महासभा --सुँरक्षा परिपद्‌ -- राज- 
नैतिक तथा सुरक्षा प्रबन-अण शवित के शातिकारी प्रयोग -पअनुगासित 
जनता की समस्याएँ -- श्राथिक समस्याएँ --सामाजिक तथा सास्क्ृतिक सम- 
स्थाएँ --चिश्व स्वास्थ्य सघध-मानवीय अ्रधिकार तथा मूलभूत स्वतस्त्र- 
ताए --मानवीय अधिकारों की सार्वभौम घोपणा--अतर्राप्ट्रीय स्यायालय -- 
सचिवालय -- सयुकत राष्ट्र सघ तथा राष्ट्र सघ की तुलना --सयुवत राषप्टू सघ 
की भ्रपूर्णताएँ--सयुकत राष्ट्र सघ को सुदृढ बनाने के प्रस्ताव - महामत्री 
त्रिवेली के सुझाव-श्ाति प्रस्ताव (१६५०) के लिए एकता -निष्कर्प । 


भूमिकी--क्षेत्रवाद की घारणा -क्षेत्रीय सगठन तथा क्षेत्रीय गठवन्धन -- 
अमेरिकी राज्यों का सगठन-युरोपीय एकीकरण -वेनेलेक्स सघ-- 
ब्रसेल्स संधि संगठन --यरोपीय परिपद्‌ -- उत्तरी अतलातिक सधि सगठन 
(नाटो)-- यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय - वाल्कान समभौता-- 
यूरोपीय ९ अली समुदाय --पश्चिमी यूरोप सध-पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय 
व्यवस्था सधि अथवा पूर्वी घ्रोपीय संधि सगठत - एशिया में क्षेत्र- 
वाद-अरब लीग -अरव लीग का ढाँचा -श्रुरव लीग की प्रगति -- उपनि- 
पेशवाद-विरोधी गैरराजनीतिक प्रवृत्तियाँ--वगदाद सधि-- वगदाद सधि की 
प्रवृत्तिया - मिस्री प्रतिरक्षा-सधियाँ-- पूर्वी एजिया : आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 
अमेरिका ( 3]0५०/ 78) -- दक्षिण पूर्व एशिया -- दक्षिण पूर्व एजिया प्रति- 
रक्षा सगठन (58.0 ]2(0) - सीडो-सधि -- सयुक्त राष्ट्र सघ तथा क्षेत्र- 
वाद - क्षेत्रीय समझौतो के हानि लाभ । 


विपय प्रवेश--अरव विद्व में राष्ट्रवाद -फिलस्तीन समस्या -- मध्यपूर्व 
देशो के परस्पर सम्बन्ध में तेल का स्थान-स्वेज नहर प्रब्न-स्वेज नहर 
कम्पनी का राष्ट्रीयकरेश --राष्ट्रीयकररण कानून (२६ जुलाई १६५६)-- 
स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति राप्ट्रो की प्रतिक्रिया -प्रथम लद॒न 
सम्मेलन - मेंजीज शिष्ट-मडल -- द्वितीय लद॒न सम्मेलन -नसयुकत राष्ट्र सघ 
में स्वज नहर का मसला --मिखल्र पर इजराइल का आक्रमण - मिस्र पर 
ऑग्ल-फ्रॉंसीसी आक्रमण -- सय॒क्त राष्ट्र सघ की कायेवाही-मध्यप्॒त में 
रस को हस्तक्षेप की धमकी --सयुक्‍त राष्ट्रीय आपातकालीन सेना--इज- 


७ क्षेत्रवाद न्न्न ००० न] २४ १ 


८५. विश्व को गति-विधियों से सध्य-पूर्व को स्थिति के कै य ३१६ 


न्याग्यान य्छ 


शत या पतासन - नहर संचालन के लिए मिख्ली योजना-स्वेज नहर 
पयाद के पणिाम -मध्यपूर्त में बडे राष्ट्रों की प्रतिदन्दिता -आाइजन 

खायर मिद्रारा की प्रतितिया - रिचाई अथ्िप्टमण्डत - णेपीलोव की छ सूत्री 
था साज्ना- जोटन में सतंट । 

६ न १६१६ से पूर्वी एशिया के श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध ४... क्लेपय 

विधय ध्ोज+-गोरिए शाति सम्मेसन १६१६ में सुदूर पूर्वी समस्याएँ-- 

बाविंगठय उम्मेगन १६२२ -चार राप्ट्रो की प्रशात सवि-पाच राष्ट्रों 

” नौजी"॑यों शाद्रा की "पुतला द्वार मायि-६ राष्ट्रोवी तठकर 

भ्ि-सोन पावानी चीि - गधेरिफी-डापानी संत -- वाशिगटन सम्मेलन 

गा मृयारत > विश्य-रागनीति में जापान--१६३१-३२ का मचूरिया- 

साड -मर्या या पा जापानी श्रायमण - राप्ट्रघ का रख -सधाईन्युद्ध - 

हिटिमयय हाय - मचाया या निर्माण -मचूरिया के मामले में राष्ट्रसघ 

गो वाययारी । 


व्याख्यान १ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का अध्ययन 

प्रावकयन--अ्रणु तथा उजदन वमो और शौीतयुद्ध के वर्तमान युग में युद्ध 
श्र शान्ति की समस्या लोगो की दृष्टि में सवंत्र एक नूतन महत्व ग्रहण कर चुकी 
है | विश्व को बडी-वडी शक्तियों के बीच बढते हुए तनाव ने अन्तर्राष्ट्रीय सकटों की 
कडी कायम कर दो है ! एक आधुनिक प्रसिद्ध लेखक कालिजार्वी लिसते है “ग्राज 
का भ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध ऐसा रुप ग्रहण कर रहा है जिसमे पुरानी एक राप्ट्रीय-राज्य 
उप्रवस्था नये राजनैतिक साँचे मे ढलती जा रही है । साम्राज्यों के ध्वस होने के 
कारण उपनिवेश स्वतन्त्र होते जा रहे है | एक राष्ट्रीय राज्यों का वडे-बडे संघों में 
समावेश हो रहा है। राण्ट्रीय अर्थ व्यवस्था एक नये ढाचे में ढाली जा रही है और 
राजनैतिक निण्त्रण एक नया स्वरूप धारण कर रहा है । राज्य स्वेच्छा श्रथवा दवाव 
से क्षेत्रीय गुटों में ग़ामिल हो रहे है । इन गुटवदियों से विश्व से ऐसी परिस्थितियाँ 
पैदा हो गई है जिनमें शाति अवबा भयकर युद्ध दोनो की सभावना है | यदि युद्ध 
हुआ तो णायद यह अतीत से कही श्रधिक भयकर हो । विव्व में होने वाले इन 
महान परिवर्ननों का अध्ययन न केवल इसलिये श्रावश्यक है कि उनका हमारी सुरक्षा 
आर कल्याण से काफी गहरा सम्बन्ध है वल्कि इसलिये भी कि कही हमारा श्रस्तित्व 
ही खतरे में न पड जाय । 

परिभाषा--अतर्राप्द्रीय सम्बन्ध की परिभाषा क्‍या है इस विषय पर विभिन्‍न 
योग्य लेसको तथा विचा रको ने अपने श्रलग-अलग विचार प्रकट किये हे। प्रो० स्प्रौट 
का कहना है “पअन्तर्राप्टरीय सम्बन्ध का व्यापक अर्थ--एक राजनीतिक सीमा में 
रहने वाली जनता के वर्तमान व्यवहार जिसका प्रभाव दूसरे राज्यो की सीमा में 
रहने वाले मानव पर पडता है ।” प्रो० स्वार्जनवर्जर लिखते हूँ, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
का मतलवब--तवरे सम्बन्ध जो समूहो के बीच, समूहों भौर व्यक्तियों तथा एक दूनरे 
व्यवितयों के वीच पैदा होते है अथवा कायम हैँ जिसका प्रनाव बश्रन्तर्राप्ट्रीय समाज 
पर पठला स्व॒भाविक है ।* प्रो० मेनिंग ने अपनी अन्‍्लर्राप्ट्रीय सम्बन्ध को परिभाषा में 
कहा है, “इस विश्व में दर्तमान परिरिथतियों मे हम एक सामाजिक जीवन की जिस 
दशा अथवा पहलू का अ्रनुभव करते हे वही थ्न्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध है ।” यदि इस परि- 
भाषा वो ध्यान में रखते हुए हम इस विपय का प्रव्यवन करे तो हम इन पहलओ सै 
अध्ययन फर सदनते हैं . (को ज्ाघुनिक मानववाद के रूप में (स) राष्ट्रों के परस्पर 
ततग्पन्थ का चिवरण, (ग) उन सिद्धान्तो का अच्ययत जिनसे राष्दो के सम्बन्धो का 


शा 


श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 


ड् 


बपाय शोया [ । प्रोर दय्रेनियर का कहना है कि ग्रन्तर्राप्टीय सम्बन्धी का सम्बन्ध 
आंद ययाज सथाया राप्ट परिवार के विभिन्‍न देशो के विभिन्‍न क्ष त्रो्में पंदा 

य ने ल्‍वतीदीय सम्पन्पों वी गत्वियों से है। श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो कौ इन 
गा ,ह। मे हैदा होने थायी परिस्थितियों में श्रववा घटनाझो का जो “वर्तमान घटनाये 

| है दाती ७ दया विशिन प्रबार वी _प्राप्त-पर्याप्त जानकारियों के प्रकाश में 

“4 देय हैगे मे विशोषण आपध्याक है । 
बनी उधी साार्राणीय सम्पस्यो को विदेशी मामलों का प्रतिर्ष मात लिया 
न्याय । या पता ने एग बार यहा था, “वास्तव में विदेशी मामले एक प्रकार से 


॥ : माप ३7 शौर हमार सभी मामला से अधिक घरेगू हैँ । कारण यह कि प्रत्येक 
दा हिय ये सीया, हित से गा आधिक हालत पर उसका सीधा प्रभाव पडता है ।” इस 


प्र ॥ से शाद वा प्रयाम यापछ भर सीमित दोनों प्रकार भे होता है। यदि एक 


परत ॥ 7] दया जाय या एम जहा वही भी कोई घटना घटे 'अन्तर्राष्ट्रीय 
8, , 7 ॥यया तय आ यातिया के सब्ययन के लिय बह घटना एक श्राव- 

६०७४ वितय । याद रेस यह परिभाषा रवीयार करे तो न्‍्यायोचित नही वयोकि यदि 
॥# थे गाप एदि्रा वा 78 “झवियय में यामित कर सगे तो इससे न केवल 
(व री दशा या रृशा उस जायगा बाय उन घटनाओं श्रथवा सम्बन्धों को 
7५ 7 की व, « फिय पेय ।डीय समाज के विकाप के लिये उनका महत्व 
(व वा /, दिया झे शामित्र उरना पड जायगा। उदाहरण के लिये 

है 2 ये हि गा भय, संगम्यित खाता या उश्ली प्रतियागिताय आदि । दसरा पक्ष 
॥। धारराटय पाय व वी साय आध्यत्ताप्रा + ग्राबीन बना दिया जाय । 

न ह4 £ ७ 6 77, पयह्छा 7 प्रनपार है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कायम 
का मरूय नहीं ते यराबर रह 
पाया। सायराध्टय समाज के विकास 
॥ ॥ ४ग 7 शा किया यरय | उिय /म यह देखना है कि समस्ल 


4 शा ई 
7 ग्रार वे वहाँ 


अर 5 पल >कायच साउ 
| *- ॥ उत यूपष सागपण 4 


नई आल ६8 की पी 0 
रे |] 5: +४ 777॥ ४ #&ऋा | 


॥॒ | बू + हि ए ४ दवा थाता णा चिता सगयर 
०. 2 
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विभन्‍न विशेष विपषयो का एक समस्वय है । डा० श्रप्पाडोराय ने कहा है कि इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि श्राज कई सामाजिक अव्ययत एक दूसरे पर निर्भर हे 
और प्रत्येक को किसी न किसी रूप में विशेषज्ञों के अ्रष्पययन से कुछ न कुछ ग्रहण 
करना पडता है तव कही जाकर वे पूर्ण हो पाते हे , जैसा कि राजनीतिशास्त्र और 
अ्र्यंगास्त्र के परस्पर निकट सम्बन्ध से प्रकट है।यह ठीक है कि 'अन्तर्राप्टीय 
सम्बन्ध' विपय के विद्यार्थी को कई विश्ञेयज्ञों से प्राप्त आकडों पर निर्भर करना 
पडता है। लेकिन साथ ही वह एक ऐसा समन्वय करने में सलग्न है कि उसका 
समन्वय श्रन्य विशेषज्ञों के समन्वय से भिन्‍न है और अलग अ्रव्ययन के लिये बौद्धिक 
और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व रखता है । 
विषय की कठिताइयां 

भ्रन्तर्गप्टीय सम्बन्ध विपय के विद्याथियों को कई ऐसी घटनाओं का सामना 
करना पडता है जिनका इस विपय के साथ विशेष सम्बन्ध है। यह विपय स्वरूप 
और सार की दृष्टि से अत्यन्त स्वार्थ मूलक है और सभव है कि या तो यह राष्ट्रीय 
प्रचार का साधन वन जाय अथवा अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हट जाय। इस 
तरह भ्रन्तर्राप्ट्ीय सम्बन्धों के निष्पक्ष, तटस्थ तथा विश्लेपणात्मक श्रष्ययन के बजाय 
बहुत सभव है एक अ्रदोपियन (आदरशंवादी) भ्रथवा राजनीतिमूलक शक्ति का दृष्टि- 
कोण अ्रपनाया जाय | जैसा कि कार ने कहा है कि अच्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो की 
प्रारम्भिक श्रवस्था में युद्ध रोकने के लिये स्पप्ट और प्रकट रूप से आदर्णवादी 
दृष्टिकोण अपनाया जाता था जिमने प्रारम्भिक अ्रब्ययन को नया मोड दिया। इस 
प्रदार अस्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध_ का विश्लेषण करने वालों के लिये ऐमे यत्रो को 
प्रावश्यकता है जिनसे वे प्रपनी सस्कृृति की जेल की चार दीवारियो से श्रलग रह कर 
विभिन्‍न सस्कृति के लोगो के व्यवहार को उचित पूर्ण तटस्वता एवं उदासीनता की 
भावना से उसऊी परीक्षा तथा अनुमान लगा सके । दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई इस 
चिपय को पढाने के लिये योग्य शिक्षको की कमी है। जैसा कि प्रौ० णेवेलियर ने 
कहा है कि इस विपय के अ्रध्ययन के लिये वृहद्नान विभारदो तथा गढ़ अ्रष्ययन की 
आवश्यकता है जो अपने विचार राष्ट्रीय एव अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्रो तक प्रसारित करने में 
समर्थ हो । साथ ही उनका एक दूसरे के साथ होने वाले व्यवहार का त्तरीका भी 
प्रशसनीय होना चाहिये | ऐसे शिक्षक, जो श्रन्तर्राप्टीय सम्बन्ध विपय पर विस्तृत 
विचार ततम्बन्धी अनेक तत्वों के एकीकरण की समत्ता रखते हूं, अपेक्षाकृत शिक्षा 
व्यवस्ताय में बहुत कम पाये जाते है । इससे यह स्पप्ट होता है कि कोई भी शिक्षक 
या शिक्षाविद्‌ एकाकी सर्प से ने तो ज्ञान की विभिन्‍त शाखाओं पर श्रविकार प्राप्त 
कर नऊता है और न वह विभिन्‍न अभ्रन्तर्राप्टीय समस्यात्रो के आवश्यक विघ्नेपण 
में हो श्रपनी विश्लेषणात्मक प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है। दूसरी कठिनाई 


थ्रन्तर्राप्टरीय सम्बन्ध का श्रध्ययन प्र 


विगन दो यूद्धों से विश्वभर में लामवन्दी, व्यापक्त विनाश और आशथिक सकटों 
ने भ्रन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं के प्रति जनता में जागरुकता पैदा करदी है। अन्तर्राप्दीय 
समस्याओं के प्रति जनता में इस जागद्धकता की प्रगति मुस्य रूप से उस समय के 
श्रम आन्दोलन से मिली है जिसमे समय समय पर युद्ध विरोधी कई प्रभावशाली 
प्रस्ताव स्वीकार किये गये । १६१४ से पूर्व वर्तमान अन्तर्राप्ट्रीय सम्वन्धो के अध्ययन 
पर केवल व्यावसायिक दुटनीतिन्ों का ही एकाथिकार था। कार के अनुसार 
भ्रन्तर्राप्टीय राजनीति का प्रचार उन गुप्त सवियों के विरुद्ध एक आन्दोलन के रूप 
मे शुरू हुआ । इस आन्दोलन द्वारा इन गुप्त सबियो को युद्ध का प्रारण बता कर 
आलोचना की गई । गुप्त सधियो के लिये जनता में परस्पर मतशेदो को 
उत्त रदायी ठहराया गया । इस प्रकार यह आन्दोलन अन्तर्राप्टीय सम्बन्धी का एक 
लोकप्रिय विपय के सर्प में अध्ययन की माग का प्रथम लक्षण था जिसने इस नये 
विज्ञान को जन्म दिया । 


प्र 


राप्ट्रध श्र सामहिक सुरक्षा प्रणाली की असफलता ने यह स्पप्ट कर 

दिया कि यद्ध रोकने के लिये उत्कट भावना से भी अधिक आवश्यक कोई और भी 

वात है । कार ने कहा है कि १६३१ के बाद की घटनाओं के क्रम से यह स्पप्ट हो 

' गया है कि भस्तर्राप्ट्रीय राजनीति विज्ञान के लिये शुद्ध लालसा का आधार अश्रपर्याप्त 

हैं। एसलिये इन घटनाओं ने प्रथम बार अन्तर्राप्टरीय समस्याओं के वारे में गम्भीर 
आलोचनात्मक तथा विश्लेयणात्मक विचार का अवत्तर दिया । 


हा 


द्वितीय विश्व युद्ध के वाद सामूहिक घान्ति का विश्वसमृद्धि के लिये एक 
नये प्रकार के आगावाद का जन्म हुआ्ना जिसने राष्ट्रध (लीग आ्राफ नेशन्स) के 
के स्थान पर अधिक गक्तिणाली संयुक्त दाप्टरसव (यूनाइटेड नेशन्प) की स्थापना 
की । उस प्रकार दो विश्व युद्रों के प्रतिक्षिया स्वर्प उत्पन्न जन भावना नें अन्त- 
रॉप्ट्रीय समस्याञ्रो के अ्रव्ययन के लिये प्रेरित क्रिया । 


एक श्रन्य वागरण जिनने अन्तर्राप्टीय सम्बन्ध के अच्ययन को प्रोत्साहित 
फ्िया वह आधुनिक काल का भयकर याधिक विकास है जिसने विभिन्‍न देशो की 
दूरी को बहुत कम कर दिया है। प्रत्यतिक तीब्रगामी जेट विमानों (जिनकी गति 
प्रति घदे ७०० मील से भी अधिक हूँ), वे तार के तार (वायरस) सामुद्धिक तार 
(केविल), दूर मुद्रझ यत्र (टेलीअदर), देलीफोन तथा देलीविजन जैसे वैज्ञानिक 
प्रनुमवाद ने विश्व को अत्यन्त छाटा बना दिया है। परिणाम स्वरूप कोई भी देश 
प्रथवा महादेश स्वयं को अलग नहीं रस सकता । अत प्रत्येक देय के हिल में यह 
झावदशक है कि युद्ध रोका जाय और साति को स्थापना हो न केवल आदण्णवादी 
कारणों से बल्कि अपने अस्तित्व और दाष्ट्रीय सुरक्षा के लिये मी। 


दि 


प्रन्तर्राप्ट्रीय सम्पन्ध 


चपतप थी वायना थी तीज प्रगति से, जिमके परिणाम स्वरुप विदेश नीति 
धर विधगा पयायसादिण उुठनीनियों के हाथ से हट कर दलबदी के क्षेत्र में चला 
चाय, माया थे सम्यनत के भ्ाययन में यापी सहयोग मिला । युद्ध पूर्वे की अवधि 


में उव शाह ४ उन्‍्पर्ति ये प्नागप्ट्रीस पिपयो में ऐसे लये कुटचीतिजों तथा विशेषज्ञों 
हे प्राय वो प्राय्श्याया इतन्‍ल पर दो ?_ जिन्हे समस्त विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय 


सम व. थे /॥ दपव है विस हा ए्ं ज्ञान हो। उस तरह जाते स्थापना की 
की ए पयगया 4 प्रारिया विद- साया प्रशिक्षण कार्यक्मों के रुप में पर्याप्त औद्योगिक 
प्र व एय हो कंयायो या वियाज रचा । 


झप परम्सित दोर में सगारातीय सम्पन्यो हा साययन विश्यविद्यालीय 
हि से गा एए आग था गया । इसहा ब्रविया क्षय सर माठेग वर्टन (ब्रिटेन) और 
ए ५ पयापयी (एम ह। है * गिराने श्रपत व्यास पूण प्रयास हारा अन्तर्राष्ट्रीय 
चाय | वय का छा दा । मे रगान दिडाने में योग दिया। उनका विचार 
था हि एमदावार एस ए वो बे” हे मझपारया हा पता चल जायेगा और वह 
४ व पराया रो रखा 7 है गये सााश्यक जायना की व्यवस्था बर लेगी। 

॥ (6 थे हि | वापदीय पदुनायना तथा सहगोग द्वारा स्थायी 
गक हार यरम कि प्राय सहायपृणण योग दे समते हे। उस प्रार के 
से पप्या मे ब्रार्ग्टीम सम्बन्ध के अध्ययन मे 

पे पाए रुर दिया । पट विन खिपते है कि झआयसफोड विश्व- 
(यार या एड ग्राम प्रयाहतोन सम्यसध विषय शो शिक्षा प्रारम्भ 
पर्य रो गाय गाए गया 7मार देविर जोन को एक ऐसा अग है 
लि कट अआआ। शा“ और राजनीति के द्ायों को 


काहय पु आए 


हे ०ए५ णण सात फैया “वितास 
54 की है ७ की हम व 


7४ए वा जाति । 


7०4 सम्बन्ध तथा अन्य विधय 


पं पर हक शान सियान सता अनर्राष्टीय 
|. 0 धाउश्यरला 2 5प कि दानो मे कोई अन्तर 


+  ए 7 पेय दा ” । शादनीनि विश्यन् प्राय 


+ न *+* 7० उहह४ड़ भेऋ , किचन दजार नम ट् ि 
; | 7 वा ए पररण मानते है । वे व्यतित 
2 कन अ नल आदटिक्शाणि ४? के ६... 5 
3 7 गम मे विश्व विलय प्राण करते है 
॥॒ २ 


एड हुक“ 
: 


€ चाय मायव 7 । 


है 0 कक ७७: ७ आर] सा, अर, हि के 

है /यगम्पाया जै देलीदा समस्यात्रों पते 
आम आम जल 
२ अर प्राप्त आयापा £ 


द यपवि 
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अन्तर्राप्दीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ब का परस्पर काफी निकट सम्बन्ध है 
तथापि दोनो में जो अन्तर है वह अस्वीकार नही किया जा सकता । 

इतिहासकारों का दावा और भी वजनदार है। उनके अनुसार अन्तर्राप्ट्रीय 
सम्बन्ध विपय के प्रत्येक विद्यार्थी को श्रन्तर्रापष्ट्ीय इतिहास की जानकारी होनी 
चाहिये । आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि समकालीन इतिहास अन्तर्राप्ट्रीय 
सम्वन्धों के श्रतिरितत कुछ भी नहीं । लेकिन फिर भी दोनो में अन्तर है। वह यह 
कि इतिहास की घटनाओं के क्रम में प्राय परिवर्तन होते रहते हूं लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धो के साथ ऐसा नही । 

डा० स्वार्ग वर्गर ने अन्तर्राप्टीय सम्बन्धो का अध्ययन समाज शास्त्र की एक 
शाखा वताई है जिसका सम्तनन्ध अस्तर्राष्टरीय समाज से है । अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध का 

उदण्य अन्तर्राप्ट्रीय समाज की प्रकृति, इसके विकास, इसके सहायक तत्वो, इसके ढाचे 

ओर इसके विलय, विघटन श्रयवा परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों से उत्पत्त रुखो की 
सनुचित जानकारी प्राप्त करना है। प्रो० ग्रेसत कर्क लिखते हैं “विद्याश्यों को 
नेतृत्व के मनोवैज्ञानिक गुणो के बारे में भी जानना आवश्यक है। साथ ही उन्हें 
राष्ट्रीय वीतियो पर विचारो के प्रभाव, जन मत में परिवर्तन कर उसे एक पक्षीय 
बनाने की कारवाइयो तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक विपयो के बारे में जानकारी 
होनी जरूरी है ।” भ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्ब्रन्ध के कुछ विद्येयज्ञों को विश्वास है कि सम्भवत 
मनोविज्ञान समस्त सहायक क्षेत्रों का प्रमुख आधार है और छात्रो के लिये अन्‍्तर्साप्टीय 


सम्बन्ध के अध्ययन के निमित सामाजिक मनोविज्ञान का विशेय पाठसक़््म अपनाना 
नितात आवश्यक है। 


प्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध के विद्यार्थियों ने अरन्तराष्ट्रीय इतिहास 'राजनीति विज्ञान' 
प्न्तर्राप्ट्रीय कानन, समाजज्ञास्त्र और मनोविज्ञान श्रादि विपय की अपनी प्रावशध्यकता 
के बारे मे कभी उन्‍्कार नही किया है परन्तु उन्होंने कभी यह भी नही माना है कि थे 
विपय अतरा्प्ट्रीय सम्बन्ध के आधीन है । उत्तको विभिन्‍न विपयो से एकब्रित की गई 
सामग्री को एक विपय के रूप में प्रस्तुत करना पडता है 

भारत मे अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध एक विपय के रूप में 

भारत में प्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध को एक स्वृतन्त्र विषय के रूप में पढ़ाने में 
भ्रव तक कोई प्रगति नही हुई है । इस विपय के अध्ययन का प्रारम्भ १६४७ में होता 
है। अधिकाश विश्वविद्यालयों में अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध की शिक्षा इतिहास, राजनीत्ति, 
प्र्वधास्तर तथा कानून की उपलब्ध पुस्तकों द्वारा दी जाती है। केवल इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में कूटनीति तथा भ्रन्तराप्ट्रीय मामलों की एम, ए त़का पढाई की 
व्यवस्था है। हाल में (१६५५) नई दिल्‍्नी के सप्रमवन में इस विपय में अननसवा- 
नात्मक श्रध्ययन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मामलो की भारतीय सस्या नामक एक विेपित 


हे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


शिक्षण सस्था चालू की गई है। पटना, अलीगढ़, लखनऊ और उत्कल विव्वविद्योालयों 
में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा भारतीय 
विदेश सेवा में नागरिकों को प्रवेश होने की सुविधा दिये जाने के फतस्वर्प एक या 
दो विश्वविद्यालयों मे विदेशी मामलो में डिप्लोमा कोर्स चालू करने को प्रोत्साहन 
मिला । कई विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रवान 
के व्यक्तिगत प्रयास तथा उत्माह से इस विपय के चालू होने में पर्याप्त प्रगति हुई। 
इसके भ्रतिरिक्त इस विपय में बढ़ती हुई रुचि का कारण यह भी है कि लोग यह 
अनुभव करने लगे हे कि एक स्वतत्र देश के रूप में भारत का विष्व के ग्रन्य स्वतत्र 
देशो के साथ कायम हुए नये सम्बन्धो को दृष्टि में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि स्तातक और स्नातकोत्तर विद्याथियो को विश्व-समुदाय की दास्तविक प्रकृति 
का ज्ञान हो । साथ ही उन्हें यह भी जानना चाहिये कि एऐतिहाप्तिक दष्टि से एक 
समुदाय कैसे अस्तित्व में आया श्रौर किस ढग से इसका सगठन हुआ तथा नये विश्व 
समुदाय के विकास तथा उसे सुदृढ बनाने में भारत क्या योग दे सकता है। इसके 
प्रतिरिक्त यह भी स्पप्ट रूप से अनुभव किया जा रहा है कि श्राज के एक विश्व 
समुदाय के युग में सामाजिक स्वरूप से सम्बन्धित शैक्षणिक भ्रष्ययत्त तव॒ तक पूर्ण 
है जब तक अस्तराप्ट्रीय सम्बन्धो का नियत्रण रखने वाले श्राबारात्मक पहलओ्रो का 
समुचित ज्ञान न हो जाय । पु 
अध्ययन का क्षेत्र 

प्रो० कक ने श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो के अध्ययन क्षेत्र को पाच भागों में 
विभाजित किया है. (१) उन विभिन्‍न तत्वों का विश्लेषण जो विदव के प्रमख 
राज्यों की विदेश नीतियो पर पभाव डालते है, (२) उन रीतियो का आालोचनात्मक' 
परीक्षण जिनके द्वारा राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करते है और वे सस्थायें 
जिनकी स्थापना इस उद्देग्य की पूर्ति के लिये की गई हें, (३) राज्यो के बीच 
समकालीन 00080 राजनेतिक तथा कानूनी सम्बन्धो तथा एक दूसरे के प्रति 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण, (४) उन सावनो का अध्ययन जिनके द्वारा राज्यो के परस्पर 


अगडो का निवटारा होता है और (५) उन कानूनी तथा नैतिक सिद्धान्तो प्र 
जिनके द्वारा राष्ट्री के परस्पर सम्बन्ध में 
विचार जसके द्वारा राष्ट्रा के परस्पर न्यू पर नियत्रण होता है। श्रग्रिम पृष्ठो में 
प्रन्तराप्ट्रीय सल्याओ, श्रन्तराज्य सम्वन्धो, बडे देगो की विदेश नीतियों एशिया में 
5  थ 3 
जागृति और अन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे भारत का स्थान श्रादि विपयो पर. प्रकाश 
डालने का प्रयास जिया गया है । 


उपसहार 
ग्रन्तर्राप्टीय सम्पन्य जो एक सग्रथित (कम्पोजिट 
मी आम अमल ) विपय है उसकी 
उत्तत्ति हाल में ह४ है । ट्रॉय सम्बन्ध की शिक्षा सामाजिक विज्ञान हे शिक्षा 


भ्रन्तराप्टीय सम्बन्ध का अध्ययन & 


का एक भाग है। यह दस कथन से प्रमाणित होता है कि योग्य व्यक्तियों द्वारा 
विव्व॒ की अच्छी जानकारी प्राप्त करना इस विश्व के लिये हिंतकर है। अन्‍्तराप्ट्रीय 
सम्बन्ध की विपय वस्तु अवसर कई विपयो की 'सिचडी' मानी जाती है। लेकिन 
ला्ड रसल ने ठीक ही कहा है कि एक भरी हुई टोकरी की वस्तुये एक अज्ञात 
व्यवित के लिए श्रत्यन्त खिचड़ी हो लेकिन एक दूकानदार के लिये, जो उन वस्तुओं 
की विशेषताएं जानता है, वह एक शुभ दिन का लक्षण हें। हमे यह याद 
रखना आवश्यक है कि श्रन्तराग्ट्रीय सम्बन्ध एक-वहुत ही अस्पप्ट विज्ञान है । यह 
एक जटिल विपय है तथा प्रमुबत यह सम्भावनाओों को लेकर श्रागे बहता हैं। इसके 
साथ ही वडी जटिल समस्यात्रों के लिए इसके पास निश्चित उन्र नहीं होता और 
घायद कोई श्रन्तिम हल भी नहीं । इसलिए इस विपय के विद्याथियो के लिए यह 
झावध्यक है कि वे प्रत्येक समस्या को खुल दिमाग से अ्रध्ययन करे । उसका अब्य- 
यन मनुष्य, मानव समाज तथा भौतिक विश्व से सम्बन्धित ज्ञान के कई क्षेत्रों पर 
आ्राधारित होना चाहिए । विद्यार्थी को यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के समन्वित दृप्टि- 
कोण के साथ इस विपय का श्रध्ययन करना चाहिए। उसे जटिल समस्याओं के 
साथ साधारण हलो की भी जातकारी होनी चाहिए। उसे किसी भी वस्तु की भविष्य 
सम्बन्धी कल्पनाओं में अभ्रधवा यूद्ध की श्रनिवार्यता के सिद्धान्त में ही सलस्न नहीं हो 
जाना चाहिये । उसे विश्व को वर्तमान शअ्रत्रस्था में ही अध्ययन करता चाहिये। साथ 
* ही उसे आदर्शवाद को वास्तविक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसे याद 
रखना चाहिए कि पूर्वी सभ्यता पर पब्चिमी सभ्यता का दवाव स्थिति को गम्भीर 
बना सकता है । टॉयनबी का कहना है कि हम भविष्य में गैर पश्चिमी समाजों का 
प्रति प्रभाव पथध्चिमी समाजों पर देखेगे । टायनबी की मान्यता है कि कि एशियाई 
स+पताओो, विशेपकर चीनी और भारतीय सम्यतानओ का पश्चिमी देशों तथा आम 
विव्व पर दीर्घकालीन प्रभाव रुसी साम्यवाद के प्रभाव से कही भ्रपिक प्रभावणाली 
और गहत्वपूर्ण होगा । इसलिए विद्यायियों को उक्त बातो का ध्यान रखने हुए ननुलन, 
यर्थाविक तथा दूर दृष्टिकोण के लिये प्रयास करना चाहिए । 


व्याख्यान २ 
शांति समझौता 


विषय-प्रवेश --प्रसा के प्रिस विसमार्क ने एक वार कहा था “मेरी मृत्यु के 
बीस वर्ष बाद में अपने कफन से बाहर आना चाहता हूँ श्रौर यह देखना चाहता हूँ 
कि दुनिया मे जर्मनी की प्रतिप्ठा कायम है या नही ।” प्रिस विसमाक सन्‌ १८६८ 
ई० में चल बसे | अगर वह सन्‌ १६१८ ई० में पुनरुज्जिवित हो गय होते तो अपने 
उत्तराविकारियो की विचारशून्यता और अयोग्यता को देखकर अत्वन्त ही कुद्ध 
होते । सच तो यह है कि मृत्यु से बहुत पूर्व ही उन्हें इस स्थिति का ज्ञान हो गया 
था। सम्राट विलियम द्वितीय के बारे में उन्होंने कहा था--/वह्‌ युवक किसी दिन 
अ्रपन॑ राज्य को कुप्रवन्ध के कारण विनप्ट कर देगा ।” यह भविष्यच्राणी सन्‌ १६१८ 
ई० में सच्ची निकली । प्रथम विश्व महायुद्ध शुरू होने से कुछ ई, महीने पूर्व “ विश्व 
साम्राज्य या विनाश” नामक एक कुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जर्मनो ने 
इसका विचित्र उत्साह के साथ स्वागत फरिया । इसका लेखक बने हार्डी सफल हुआ । 
३ नवम्बर को जमन नाविको ने विद्रोह कर दिया प्लौर कई जन शहरो पर लाल 
भाडा फहराया गया । € नवम्बर को वलिन तक क्राति की लहर फैल गई श्र प्रजा- 
तत्र निर्माण किये जाने की घोषणा की गई । उसी दिन सम्नाट ने श्रपना पदत्याग 
दिया और राजकुमार के साथ वह हालेंठ चले गये। 

विराम सच्ि 

११ नवम्बर सन्‌ १६१८ ई० को जमंनी ने विराम सबि पर हस्ताक्षर 
किये और १९१ बजे दिन में युद्ध वन्द' की घोषणा की गई | जमंनी ने सित्रराष्ट्रो 
को निम्नलिखित शर्तों पर आत्मसमपण किया (१) हस्ताक्षर के ६ घटे बाद सैनिक 
कार्यवाही बन्द की जाय (२) अकात देशो--.त्रेल्जियम, फ्रास, अलसेस-लारेन, लक्सेम- 
वर्ग से १४ दिनो के भीतर सारी फोजे हटा ली जाय (३ ) खास-खास युद्ध सामग्री 
मौष दी जाय जैसे १७०० विमान, ५००० इजिन, ५००० मोटरें गौर सभी गोताखोर 
(४) बडे समुद्री वेडे को समुद्र में दवा दिया जाय (५) राइन नदी के वाये तट को 
मित्रराष्रीय फौज के सुपुर्द क्या जाय तथा मित्रराप्ट्रीय फौज को वहाँ रखने के लिये 
सर्च भी दिया जाय (६) युद्ध-बदियों की स्वदेश वापसी (७) विराम सि ३६ 
दिनो तव रहेगी | इसकी अवधि १३ दिसम्बर १६१८ श्रौर सन्‌ १६१६ की १६ 


कक 


शाति समझौता ११ 


जनवरी और १६ फरवरी को पुन बढाई जाय और (5) अन्तिम सचि का झाधार 
श्रमरीका के राष्ट्रपति श्री वुडरी विलसन की १४ झर्ते और उनके वाद के प्रवचन 
(विशेषकर २७ सितम्वर १६१८ के भाषण ) होने चाहिए । 
पेरिस का शाति सम्मेलन 

विराम-सभि युद्ध-वन्द करने मात्र को कहते है । भाति के लिये यह पहला 
सोपान है। स्थायी शाति के लिये काफी समय तक गभीर विचार करना पडता है । 
पुद्ध वन्‍द होने और शाति सम्मेलन की प्रथम बैठक होने तक दो महीने बीत गये । 
विलम्ब का कारण इस्लेंड में १४ दिसम्वर १६१८ में हुआ नव-निर्वाचन था। 
इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी हुआ कि राष्ट्रपति विलसन दिसम्बर से पुर्वे 
यूरोप नही पहुच सके । 

पेरिस ने अपने शाति सम्मेलन का केन्द्र होते का नाम सार्थक किया। सन्‌ 
१६१६ ६० के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल वहा आने लगे | कई मण्डलो 
की सस्या सैकडों की थी जिनमें सुशिक्षित कूटनीतिन्न, सैनिक. नभसेनिके, नागरिक 
प्रशासन कर्चा, कानून विशेषज्ञ, वित्त और श्रारथिक विशेषज्ञ, उद्योगों के नाबक, 
मजदूरो के नेता, राज्यमती, ससदीय सदस्य और सभी प्रकार के पत्रकार और प्रचा- 
रक थे । ३२ मित्रराष्ट्रों के ७० श्रधिकारी प्रतिनिधियों का समूह, जिम्मेदार विद्व 
राजनीतिन्नो का विभिप्ट जमाव था जिनमे साधारण राजनीतिज्नों के अलावा श्रम- 
रीका के स्वय राष्ट्रपति भर ११ प्रधान मत्नी और १२ विदेश मत्नरी भी थे 

इस विशिष्ट जावसमूह में ऐसे लोगो के नाम उल्लेखनीय है जैसे फ्रास के 
क्लिमेसो, पिचोन. टारडियू, और कंम्बन, श्रमरीका के लातिग तथा कर्नल हाऊत्त , 
क्विटेन के लायड जाज, वालफर और बोनरलो; इटली के शोरलेंडो और सोनिनो; 
वेल्जियम के हःमन्स; पोलेट के डिमोस्की; युगोस्लाविया के पैसिट्च; चेकोस्लोवा- 
किया के वेनेंस (जो वहां के प्रथम राष्ट्रपति हुए),यूनान के वेनिज्ञेलोस, दक्षिणी 
प्रफ्रोका के स्मट्स और बोचा । पराजित राष्ट्रो के प्रतिनिधियों को आमत्रित नहीं 
किया गया क्योंकि उनका काम था तैयार किये गये सबि-पत्रो पर हस्ताक्षर माच 
वारना । यह शाति विजयी राष्ट्रों के दवाव से हुई थी. विजित राष्ट्रों के साथ 
समभौते से नही । 

घान्ति सम्मेलन का संगठन 

सन्‌ १६१६ ई० की १८ जनवरी को फ्राँस के विदेश सचिवालय में क्रॉस 
के राष्ट्रपति श्री प्वाइनकर द्वारा श्षाति सम्मेलन के प्रारम्भिक अधिवेशन का उद- 
घाटदन दिया गया। फ्रास के प्रधान मंत्री श्री विलमेसी सम्मेलन के अध्यक्ष चने गये 
और सम्मेलन वे कार्यवाही को व्यावहारिक रुप से चलाने के लिये १० व्यक्तियों 
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की एक सर्वोच्च परिपद्‌ बनाई गई। ये दस व्यक्ति ५ प्रधान मित्र-राष्ट्री--अ्रमरीका, 
ब्रिटेन, फ्रास, इटली और जापान-के प्रधान प्रतिनिधि थे । इन “१० प्रधान प्रतिनिधियों: 
ने यह भ्रविकार प्राप्त किया कि साधारण अधिवेशन मे रखे जाने वाले विपयो का 
चुनाव वही करेगे । लेकिन फिर भी १० व्यक्तियों की परिपद्‌ झीक्रता से कार्यवाही 
चलाने के लिये तथा उसे गुप्त रखने के लिए वहुत वडी साबित हुई झोर सन्‌ १६१६ 
ईं० के मार्च महीने में वह काम चार व्यक्तियों की परिपद्‌ को दिया गया | ये चार 
व्यवित श्रमरीका, ब्रिटेन, फ्रास और इटली के मुख्य प्रतिनिधि थे। इनके नाम हे-- 
विलसन, लायड जार्ज, क्लिमेसो और ओोरलेडो । 


“मुख्य चार” का परिचय 


विलसन--भादशंवादी राष्ट्रपति विलसन अमरीकी ससद के सन्‌ १६१८ ई० 
के निर्वाचन में अपने दल के पराजय के बावजूद भी पेरिस सम्मेलन के सर्वोच्च पुजारी 
थे । इसमे सन्देह नही कि उन्होने सम्मेलन के प्रारम्भ से बहुत ऊची प्रतिष्ठा प्राप्त की 
ओर इसमे भी सन्देह नही कि उनमे नई दुनिया बसाने की लगन थी । उनके परम 
मित्र कर्नल हाऊस ने लिखा है कि “वह अपने प्रभाव और अपनी सत्ता के उत्कर्प काल 
में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे क्योंकि वह दुनिया के नैतिक और आध्यात्मिक 
शवितयों के प्रवक्ता थे ।” श्री स्टेन्नाडे वेकर का कहना है कि “जिस किसी ने भी 
राष्ट्रपति विलसन को काम करते दखा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह विल- 
सन के समक्ष अथवा उनकी पीठ पीछे भी उनकी या उनकी सहनशीलता, शज्रित 
अथवा साहस की निन्‍्दाया अप्रशसा करने का झाहस करे ।” स्वय श्री लॉसिंग का 
कहना हे कि “प्रतिनिधियों में श्री विलसन के प्रति यह साधारण भावना थी कि बह 
अन्तराप्ट्रीय नैतिकता और न्याय की प्रतिमूति हे ।” डाक्टरो में उनकी योग्यता और 
उनकी कार्यप्रणाली के बारे में मतभेद है। थ्री केनीस का कहना हैकि “प्री 
विजन वीर या धर्मावतार (पथ प्रदर्णक) नही थे। दार्शनिक भी नहीं थे । 
उनमे प्राकु-चितन नहीं था और जब कार्य करने का श्रवसर आता था तो 
उनके जयालात अ्रमम्बद्ध श्लौर पूर्ण होते थे। उनके पास कोई पूर्व-रचित योजना 
न थी, न कार्यक्रम थ्रा और न ऐसे बुनियादी खयालात जो उनके आदेशों के आवरण 
होते। श्री विलसन की प्रणाली की गलतियो का कारण उनका चरित्र और व्यवितत्व 
था। यूदेतीय समस्याओं और यूरोपीय राष्ट्रीय सम्वन्धो की उनकी जानकारी सीमित 


थी । सचमुच में पेरिस शाँति सम्मेलन के श्रन्य प्रतिनिी ध्यो 
हि न्य प्रतिनिधियों की बराबरी करने 
की थिउ्सन नहीं थे । री करने लायक 
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लिए उन्होने १६१८ के दिसम्बर में आम निर्वाचन किया | लायड जार्ज के दल को 
जवर्दस्त बहुमत प्राप्त हुआ और उनके मयुवत दल को २५० सीटे प्राप्त हुई । 

पेरिस सम्मेलन में लायड जार्ज का व्यक्तित्व बडा ही प्रभावथालो था। वह 
दूसरो की बातें सर्देव सुनने के लिए तैयार रहते थे । वह तेज मस्तिष्क वाले दूरदर्भी, 
सजग और आकर्षक थे । डा० गुवा ने ठोक ही कहा है कि “अभी तक कोई भी 
कटनीतिक लायड जार्ज के समान थोडे से ज्ञान से एक वर्बाद दुनिया के पुननिर्माण 
करते के लिए समर्थ नही हुआ है ।” केनीस का कहना है कि “लायड जाज को ६-७ 
कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त थे जो एक साधारण व्यवित में नही पाये जाते जिसमें चरित्र 
निरीक्षण का ज्ञान, स्वभाव जानने तथा मन की गहराइयो तक पहुचने के ज्ञान 
प्रमुख थे ।” श्री लॉसिंग ने भी लायड जाजें के बारे में कहा है कि “लायड जाजें 
चार बडे प्रतिनिधियों में से सबसे कुशल और वृद्धिमात थे लेकिन उनका मन स्थिर 
नही रहता था | वहस में वह बहुत तीक्ष्ण विरोधी थे। लेकिन ऐसे विशिष्ट व्यक्ति 
में कूटनीतिक चाले कुछ भी नही थी ।” पेरिस सम्मेलन में लायड जार्ज की सफलता 
का कारण यह था कि उन्हें जो अच्छी सलाह दी जाती थी वह उसे मान लेते थे । 

क्लिमेंसो--जार्जस विलिभेसों की प्रतिप्ठा लायड जार्ज से किसी भी 
प्रकार कम नही थी । उन्हें शेर' का नाम दिया गया था। ६० वर्ष पूर्व अमरीको 
गृहन्युद्धू के रामय वह अमरीका में पत्र के सदाददाता थे | उनके विभिन्‍त प्रकार के 
अनुभव और अत्यधिक लोकप्रियता के कारण ही १६१७ से १६२० तक उन्हें फ्राँस 
का प्रधान मत्री और युद्ध मती का पद मिला | 

शायद क्लिमेसो पेरिस सम्मेलन में सबसे अच्छे कूटनीतिक थे । विश्व राज- 
नीति और मानव स्वभाव का ज्ञान क्निमेसों में अपने साथियों की अ्रपेक्षा बहुत अधिक 
था । वह अपने साथियों की हसी उडाया करते थे । एक झवसर पर उन्होंने कहा था 
"ईसा मसीह भी दस आदेयो' से सतुप्ट हें लकिव विलसन १४ आदेश पर जोर दे 
रहे है ।/ विलमेसों ने कहा कि “लायड जार्ज सोचते हे कि वह नेपोलियन है भ्ौर 
प्रेसिडेन्ट विलसन सोचते हैं कि वह ईसा मसीह हूँ ।” 

वह अपने देश को बहुत महत्व देने थे, चाहे।कुछ भी हो, किन्तु उतका राज- 
नीतिक सिद्धात थिप्तमाऊ का-मा था। जाति सम्मेलन में क्लिमेंसों का प्रश्गमव सबसे 
सचिक था। लॉसिंग ने लिखा है कि “उनमे महान नेतृत्व के सभी गुण थे । वह अच्छी 
तरह जानते थे कि कब विरोब करना चाहिए श्ौर कब समभौता करना चाहिए। वह जो 
कुछ भी हाथ में लेते थे उसमें वह क्षफल होते थे ।” कर्नल हाऊस का वहना है कि 
“पेरिस सम्मेलन के श्रपने साथियों में वह सबने अधिक प्रभावशाली थे । सिलमेंसे के 
बारे में कोई छिपो वात नही है । उन्होंने शानि और युद्धछाल से समान नप से नपघर्ष 
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दिया गया कि जर्मनी ही महायुद्ध के लिये उत्तरदायी है और प्रस्ताव में यही कहा 
गया कि सभी शर्तों को मातना असम्भव है । जमंतो का कहना था कि यह वह सचि 
नही जिसका आइवासन उनसे किया गया था। सबि की छा्ते आत्मसमपेण की झार्तों 
की विल्कुल विरोधी है । एक बडे राप्ट्र को कुचलकर तथा उसे गुलाम बनाकर स्थायी 
शाति कायम नही हो सकती । 


१६ जून को मित्रराष्ट्रो ने अपने उत्तर में शर्तों में सामान्य परिवर्तन किया, 
विशेषकर पोलेड की सीमा के सम्बन्ध में | जर्मनी को ५ दिन के भीतर ही सशोधित 
सबि पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और यह भी कहा गया कि हस्ताक्षर 
न करन का प्रर्य झ्राक्रमण होगा। शिडेमान सरकार ने सधि को अस्वीकार 
कर दिया और त्थाग-पत्र दे दिया । इसके वाद गुस्टायबौर प्रवान मत्री 
हुए । सरकार में परिवर्तव होने के कारण मित्रराप्ट्रो ने श्रन्तिम तारीख दो दिन के 
लिये श्रोर वढा दी । २३ जून को निर्वारित समय से दो घढे पहिले जर्मनी 
के नये प्रतितिवि हेनिमल ने सधि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया। उसने 
कहा कि “मेरा देश दवाव के कारण आत्म समर्पण कर रहा है किन्तु जर्मनी 
यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि हैं ।! र८ जन को तीन 
बजे दिन में “हॉल आफ मिरसे” में चीन को छोडकर जर्मनी तथा सभी मित्रराध्ट्रो ने 
सधिपत्र पर हस्ताक्षर किए । 


शान्ति की सधिया 


शाति को शर्तें पाच सधियों में रखी गई जिनके नाम इस प्रकार है जर्मनी 
के साथ वर्साय की संधि (२८ जून १६१६), श्रास्ट्रिया के साथ सा जमे की सचि 
(१० सितम्बर १६१६), वल्गारिया के साथ निकली की सधि (२७ नवम्बर १६१ 8), 
हगरी के साथ ट्रायतन की सि (४ जून १६२०), तुर्की के साथ सेवर्स की सचि 
(१० अगस्त १६२०) । इसमें कोई सदेह नहीं कि जमनी के साथ सबि ही श्ञाति 
सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी । 


वर्साय की सधि (77९४४ए ०0 ४७४क्षी ७8) 


४ बर्माय का सविपत इतिहास में सवसे बडा सिपन्न 


ल्‍ है । इसके १५ भाग है 
तथा ४४० बाराये हे । इस सवि की णर्ते निम्नलिखित हे 


१ राष्ट्रघ--वर्साय सधि के राप्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि एक राष्ट्र- 
संघ का निर्माण तिया जाय जिसझा उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा 
प्रन्तर्गप्ट्रीय भाति और सुरक्षा को कायम करना है। इस राष्ट्रमघ की शर्तों | 
जिपमें २६ पराराये हे बाद में विचार क्या जायेगा । ह बे रे 


बज्णु> 
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२ प्रादेशिक--जर्मनी ने अपने पश्चिमी भाग के श्रलसेस और लारेन का 
हिस्सा फ्रास को दे दिया । प्रसा के मोरेसनेट, यूपेन श्रौर मालमेडी नामक क्षेत्र 
बल्जियम को दें दिये गये । उत्तर में स्जेजविग डेन्मार्क को दे दिया गया। ऊपरी 
साइलेशिया का छोटा हिस्सा चेकोसलोवाकिया को, पोसेन और पश्चिमी प्रसा पोलेड 
को, मेमेल नामक वाल्टिक तटवर्ती वन्दरगाह मित्रराष्ट्रों को दे दिया गया (जो 
१६२३ में लिथुप्रानिया को दे दिया गया) । राष्ट्रव के सरक्षण में डानजिग एक 
स्व॒तन्त्र गहर बनाया गया जिसके श्रदिवासी पूर्ण रूप से जर्मन होते हुए भी पोलेड 
चुगी सत्र के अधिकार में थे। सार की घाटी १५ वर्ष के लिए फ्रास को समपित की 
गई । लक्सेमबर्ग जर्मन अगम सघ से बाहर हो गया और राइन नदी के वाये कितारे का 
निभरनोकरण कर दिया गया। सम्पूर्ण जर्मन उपनिवेश साम्राज्य समयंण कर दिया गया 
ओर विजयी राष्ट्रों ने उसे झ्रापस मे वाट कर उस पर आादिप्ट प्रणानी (7४७) 
कायम कर दी। चीन का किआशी (१78०॥७०) जापान के अधिकार में कर 
दिया गया । जमंनत दक्षिण पश्चिमी श्रक्कीका त्िटिश दक्षिणी सथ का अ्रग हो गया। 
जर्मन पूर्वी अ्रफ्रीका भी ग्रेट ब्रिटेन के हाथ लगा । फ्रास ने कामरून और तोगोलेड 
पर भ्रधिकार कर लिया। दक्षिणी प्रगान्त द्वीव ब्रास्ट्रेलिया को, सेमोग्रा न्यूजीलेड 
को श्र नाऊर (धागा) का द्वीप ग्रेट ब्रिटेन को दे दिये गये । 

३ निशस्न्रीकरण--जर्मनी सेना में सेनिको की सत्या १२ वर्ष के लिए एक 
लास कर दी गई । जर्मन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा दिया गया। चस्व्र-अस्त्र, 
गोलावासूद तथा श्रन्य युद्ध सामग्रियों का उत्पादन सीमित कर दिया यया। श्रनिवार्य 
संनिक सेवा बद दार दी गई । एक साल में सारी फौज के ५ प्रतिशत से श्रधिक को 
घटाने पर रोक लगा दी गई । जलसेना की सस्या सीमित करके उससे ६ युद्धपोत, 
६ हल्के गदझनी जहाज, १९ विध्वसकपोत और १२ टारपीडो जहाज कर दिये गये 
और स्व्रय सेवक सेना घटाकर १५ हजार कर दी गई । राइन के पूर्वी किनारे पर 
३० मील तक असैनिकीकरण किया गया । पनडुब्बी जहाज का बनाना बन्द कर दिया 
गया । वाल्टिक सागर पर किलेवन्दी करना चन्द कर दिया गया और हेलीगोतेड का 
किला तोड़ दिया गया । जर्मनी के सर्च से मित्रराप्ट्रो ने श्रपना एक कमीशन नियुक्त 
किया जिसे निशस्नीकरण घाराशो को कार्यान्वित किये जाने के निरोक्षण के लिए 

कहा गया । 

४ युद्ध प्रपराध--जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को सार्वजनिक तौर पर 
भग्तर्राप्ट्रीय नीति और सधियों के विम्द्ध अपराय करते का दोधी ठहरावा गया। 
मितराट्रो श्रमरीका, इस्तैण्ट, फ्रॉस, इटली और जापान ने मिलफ़र एक मिनराप्ट्रीय 
अदालत नियुक्त की जिसको विलियम हितोय दे मुझटमे की जाच का भार दिया 
गया | 


श्द भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


५ क्षति एति-मित्र राप्ट्री ने सारी क्षति और नुकसान का उत्तरदायी 
जर्मनी को ठहराया । जमनती से कहा गया कि वह ५ सैकडे के हिसाव से बेल्जियम 
को सारा रुपया लौटा दे जितना कि बेल्जियम ने युद्धकाल में मित्रराष्ट्रो से ऋण लिया 
था । सधि में एक क्षतिपूर्ति आयोग नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इस 
झायोग का कार्य निश्चय करना था कि जर्मनी १ मई १६२६ से ३० वर्षो तक 
कितना झूपया क्षत्तिपूति के लिए देता रहे । इसी वीच में जर्मनी को सोना, जहाज 
और सिक्‍युरिटी कूल मिलाकर २५ श्ररव रुपये देने को कहा गया । जमंनी से कहा 
गया कि उसके पास ४४ हजार ८ सौ नन से अधिर वजन के जितने व्यापारी जहाज 
हैं वे सभी मित्रराप्ट्रो को सोप दे और ५ वर्षा तक मित्रराप्ट्रो के लिए प्रतिवर्ष ५६ 
लाख मन वजन का जहाज बनाता रहे | 

६ श्राथिक--जिन क्षेत्रों पर छक्रमण हुआ था उन क्षेत्रों के पुन्निर्माण वे 
लिए जमंनी को आर्थिक साधन लगाने को कहा गया। जमंन्री ने १० वर्षो तब 
प्रतिवर्ष निम्नलिखित हिसाव से कोसला देना मजूर किया १६ करोड ६० लाख 
मन फ्राँस को, २२ करोड ४० लाख मत बेल्जियम को, १९ करोड ६० लाख मत 
इटली को । इसके भ्रतिरिकत प्रतिवष फ्रास को & लाख ८० हजार मन बेंगोल, १४ 
लाख मन कोलतार, ८ लाख ४० हजार मन अमोनियम सल्फेट आदि देना स्वीकृर 
किया गया । 

७ विद्येष दर्ते-- सन्‌ १८७० के युद्ध मे जमंनी ने फ्रास से जो ट्राकी, कढा 
कलात्मक वस्तुए प्राप्त की थी उन्हे लोटाने के लिए कहा गया । लोमेन विश्व 
विद्यालय के कागजात श्रोर हस्तलेख जो युद्ध में नप्ट कर दिये गये थे उसकी प्रति 
लौटाने को कहा गया । हैजाज के बादशाह को खलीफा ओथमन के मूलकुरान के 
लौटा देने को कहा गया और जर्मन पूर्वी श्रफ्रीक॒ के सुल्तान मकावा की खोपडं 
ब्रिटेन को लौटा देने को कहा गया । 

८ टेक्निकल बातें--सधि की वहुत सी धाराश्रों मे टेक्निकल बातों ' 
सम्बन्ध में श्रादेश दिया गया था । जैसे युद्ध वच्दी और कन्नगाह, हवाई याततायार 
कर्ज, सम्पत्ति श्रधिकार, ठेका इत्यादि । अस्तर्राप्ट्रीय कमीशन निम्नलिखित नदिर 
पर नियत्रण के लिए नियुत्रत किये गये | ये नदिया हे--राइन, श्रोडर, एल्ब, निमे 
और डेन्यूब ताकि जमीन से घिरे यूरोपियन देशो को समुद्री माय मिले । हेम्वर्ग अर 
स्टेदिन के बन्दरगाहों में जर्मनी ने चेंकोसलोबाकिया को ६९ साल के लिए स्वतः 
क्षेत्र दिये | काल नहर सबके लिए मुक्त घोषित किया गया। 

६ संधि पालन की विशेष व्यवस्था--सवि से ही संधि को कार्यान्वित क्र 


पे लिये बुछ व्यवस्थाए की गई थी। राइन नदी से पव्चिम की श्रोर जर्मन देश का 


शांति समझौता १६ 


हिस्सा और उसके साथ सँतिक चौकिया मित्रराप्ट्र के सैनिको को सरि के कार्यान्वित 
होने की तारीख से १५ वर्ष के लिये दे दिया गया। अगर जमंनी की कारंवाई सचि 
के जिलाफ सिद्ध हो तो श्रधिकारी फौजो का जमती पर फौजी अधिकार शअ्रनिश्चित 
फाल के लिये बढ़ा दिया जाये । (यग योजना के प्रयोग किये जाने के बाद सन्‌ 
१६३० में मित्रराप्ट्रो की सारी फौजे हटा ली गई ।) 


सा जमें की सधि (१९७४9 ण॑ हियाए। धरा) 


१० सितम्बर १६१९ में पेरिस के तिकट सा जमे नामक स्थान में इस सधि 
पर हस्ताक्षर हुए। आस्ट्रिया-हगरी की सम्राट-णाही के बदले में आस्ट्रिया को प्रजा- 
तन बताया यया । सघि में जमंनी के साथ आस्ट्रिया को मिलाने पर रोक लगा दी 
गई। इटली को श्रास्ट्रिया ने दक्षिणी टाईराल दे दिया (यद्यपि उनमें ढाई लाख 
जर्मन थे ), ट्न्टिनो, ट्रस्ट, इस्ट्रिया और डालमेटियन तट से दूर दो द्वीप भी इटली 
को दे दिये गये। चेकोस्लोवाकिया का आस्ट्रिया ने अपने देश का निचला भाग दे 
दिया । इसके श्रतिरिक्त उसे मोराविया और वोहेमिया श्रीर साइलेशिया भी चेकोस्लो- 
वाकिया को देने पड़े । पोलेड के गलेगिया, रूमानिया को वोकोविना , यूगोसलाविया 
को बासनिया, हजगोभिना और डालमीटियन तट श्र द्वीप देने पडे । क्षत्रफल और 
जननझ्या के विचार से आ्रास्ट्रिया के तीन चौयाई हिस्से की हानि हुई। डन्यूब नदी 
का अन्‍्तर्राप्ट्रीयकरण करने का आदेग दिया गया। परन्तु झ्रास्ट्रिया को एड्रियाटिक 
सागर तक स्वतेत्न मांग मिला । फौज की सच्या घटाकर ३० हजार करदी गई । 
जलसेना श्र हवाईसेना समाप्त कर दी गई। आस्ट्िया को युद्ध-अ्रपरात्रियों के 
समर्पण के लिये तथा ३० वर्ष तक मुग्रावजा देने को कहा गया। राष्ट्रीय कला 
की निम्िया २० वर्ष के लिये जब्त कर लो यई । 

निञउली की सधि (॥फट४७ शी रहपा [5) 

२७ नवम्बर १६१६ को निऊनी की सवि के अनुसार बल्गारिया को उन 
नमीनो का वहुत सा हिस्सा लौटा देना पडा जो उसने १६१२-१३ के युद्ध में जीता 
वा | उसे उन विजित क्षेत्रों को भी लौठदाना पडा जो उसने विश्वयूद्ध में जीता था । 
शेबुया भमानिया को दिया गया, मऊदनिया का श्रविकाश हिस्सा युगोस्लाविया 
गे, और घुस का किनारा यूवान को दिया गया। बुद्ध की क्षतिपुति के लिये वल्गा- 
वारिया ने २ अरब ५० करोए स्पया देते का वायदा किया और फौज की नसख्या 
पटाकर ३३ रजार फर देने का भी वायदा उिया। मिनराप्ट्रो ने वच्णगारिया को 
बाददा किया कि वे एथियन सायर तब उसके आझाधिह घाताबात को सुरक्षित रखेंगे । 
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ट्रायनन की सधि (776७9 ०र्ग 477%707) 

ट्रायनन की सचि ४ जून १६२० को हुई | इसके श्रनूसार ह॒गरी ने सलो- 
वाकिया चेकोसलोवाकिया को, टरसलवानिया रूमानिया को, क्रोशिया युगोस्लाविया 
को दिया । वनात को युगोसलाविया और रूमानिया ने आपस में बॉद लिया। भ्रास्ट्रि- 
या को हगरी का पढ्चिमी हिस्सा वीजेनलेड मिला । हगरी को समुद्री मार्ग फ्यूम का 
निर्णय, इटली और युगोस्लाविया के समभोते पर छोड दिया गया लेकिन मगयासे 
को इससे हाथ धोता पडा । उसकी सेना घटाकर ३५ हजार कर दी गई । 

सेवर्स की संधि (]7४७४ए ०0र्ग 86४788) 

१० अगस्त १६२० को सेवर्स की सारवि हुई जिसको तुर्की के सुलतान ने कभी 
मजूर नहीं किया फिर भी भन्तर्राप्ट्रीय राजनीति के पाठकों के लिये इसका महत्व 
है । इस सधि के श्रनुसार सुलतान को मिस्र, अरब, सूडान, साइप्रस, दिपोलिटानिया, 
मोरक्‍्को, ट्यूनिसिया, फिलिस्तीत, मेसोयोटामिया, झार्मीनिया और थु स में अ्रपने सारे 
अधिकार त्यागने को कहा गया। 

इस सधि को तुर्की की राष्ट्रवादी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रवादी 
पार्टी ने १६१६ की जुलाई में भ्रपने नेता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक 
समानान्तर सरकार की झ्रकारा में स्थापना कर ली थी जब कि सुलतान की सरकार 
कुस्तुनतुनिया में थी। राष्ट्रवादी तुकियों ने यूवानियों को दो वर्ष के लगातार युद्ध के 
वाद अपने देश से मार भगाया श्रौर मित्रराप्ट्रो को सेवर्स की सधि को बदलने वे 
लिये मजबूर किया । 

लोजान की सचि (768॥ए एण ],878976) 

२४ जुलाई १६२३ को ब्रिटिय विदेशमत्री लाडे कर्ज॑न के प्रथत्व से लौजान की 
सचि पर हस्ताक्षर हुआ ।| इस सपि के अनसार यनान नें तुर्की को पूर्वी थूंस 
एडियनेपोल त्तथा इम्ह्रोज और टेनेडोस के द्वीप दे दिये । श्रडालिया, सिर्मिर्ना, सलीसिया, 
थु स, कुस्तुनतुनिया और प्रनोटोलिया व तुर्की के श्रधिकार में छोड दिया गया जिस 
पर उसका सर्वाधिकार स्वीकार किया गया। सेवर्स सबि की धारायें जिनका सम्बन्ध 
जुर्माना, हर्जाता और निश्मस्त्रीकरण से था हटा दी गई। तुर्की ने इटली को रोडस 

डूडाके>ज और कास्टेलोरीजों दे दिया और मेसोपोटामिया, अरव, सिरिया, फिलि- 
स्तीन, मिल्र सूडान और साईप्रस पर से उसे अ्रपना सारा श्रत्रिकार त्यागना पडा । 
शाप्ट्रमप द्वारा अन्तर्गाप्ट्रीय मुहाना आयोग नियुक्त किया गया । इसका काम उन 
मुहता पर निवश्रण करना था जो सभी राप्ट्रो के उपयोग के लिये छोड दिये गये 
ये और विनश निनस्तीकरण कर दिया गया था । सधि में यह भी एक शर्त थी कि 
यूनानी मुललमान और कट्टर तुर्फा की अदला बदली अनिवाय रूप से की जाय । 
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कमाल पाणा की तुर्की के लिये लौजान की सि एक बडी विजय थी। तुर्को ने 
वे सारी चीज प्राप्त की जिनके लिये वे लडे थे । वे थी सास्कृतिक सीमावन्दी, अन्त - 
रॉप्ट्रीय गुलामी से मुक्ति तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता | अ्क्तुबर १६२३ ई० मे वुर्की 
की राष्ट्रीय महासभा ने तुर्की को प्रजातव घोषित किया झौर कमालपाणा को अपना 
पहला राष्ट्रपति और श्रकारा को राजवानी बनाया। सन्‌ १६२४ में खलीफाशाही 
का अन्त कर दिया गया भ्ौर धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा की गई । 


समीक्षा--सन्धि की धाराओ के प्रत्येक शब्द से यह घ्वनित होता था कि 
तत्कालीन दो प्रतिद्ददी राजनैतिक कूटनीतिज्ञों का एक पारस्परिक संघर्ष तव चल रहा 
था। उनमे से एक तो “क्रिया शील * कहे जाते थे जो कि “मैकवेली” के पद चिन्हों 
रूढ़िवादी का अनुसरण कर रहे थे और दूसरे “अग्रगामी , जो कि समय की नवीन 
विचारधारा के पोपक समझे जाते थे । दोनों ही तरह के विचार छा जाने को सचेप्ट 
थे । एक ओर तो यह प्रयत्न जारी था कि न्याय के बर्तन में पूर्ण निष्पक्षता तथा 
श्रखड सत्य का श्राश्यय लिया जाय । दूसरी ओर कास्फ्रेस की पुरानी प्रथा के श्रनुसार 
“जक््ति संतुलन” को स्थिर रहने देने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इसके लिये 
झाधिक तथा भौगोलिक क्षति-पूर्ति हासिल करने पर भी विजेता को विजित से सदा 
के लिए निर्भय कर देने की कुचेप्टा में भी कान्फरेस लीन थी । श्रन्त मे कहना ने होगा 
कि पहली विचार धारा पर दूसरी विचार धारा ने ही विजय पाई। 
पेरिस सन्धि के जहाँ समर्थक व्यवित थे वहाँ श्रालोचक भी थे। तत्कालीन 
घान्ति-स्थापकों के समल घान्ति स्थापित करने का कार्य श्रत्यतत जटिल था, क्योंकि 
एक ओर तो बह मामला ही पेचीदा था तथा दूसरी झोर पारस्परिक स्वार्थों का 
इसमें भीषण टकराव पडता था। निद्धान्त की दृष्टि से पूर्णा तथा सम्भावित निष्पक्ष, 
किसी समभोौते को सर्वसम्मत मोहर लगनी अ्ररयम्भव थी। श्रत॒क्रिप्रात्मक हल सोचने 
के लिये तथ्यता को विकृत अवस्था में पेश करना अनिवार्य-ना ही हो गया था| दनओ 
द्वारा प्रविक्ृत प्रदेशों में जिस घृणा के वीज का वपन हो चुका था साथ ही उसे ग्रोभल 
भी नहीं किया जा सकता था जिनको किसी भी दुर्भाग्य से सामना नहीं करना 
पडा भले ही वे निष्पक्ष तथा अपने को दयान्‌ प्रकट करे, पर युद्ध में जिन्होंने धन, 
जन, तथा सम्बन्धी स्ोये है उनसे वेस्ती आधा रखना व्यर्थ ही था। वास्तव में संधि 
उस समय सम्पन्त हुई जबकि मित्र राप्ट्रो की क्षति चरम सौमा तक पहुच्र चुकी थी, 
तथा जर्मन प्रत्याचारों के घाव वित्कुल ताजे ही भें । मित्र राष्ट्रो हारा मृदू व्यवहार 
फे समय यह नही भूलना चाहिये कि 'ब्रेस्ट लिटोविस्क' संत्रि के समय जो दुर्दथा पूर्ण 
व्यवहार विजेता जर्मनी ने रसियों से किया था उसके परिणामस्व्रस्प ही जर्मती को 
किसी पकार की सुधिधा की चर्चा का नेतिक अधिकार, विजेता मित्र राप्ट्रो को 
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सोचने मात्र तक के लिये भी नही रहता था। जमंनी द्वारा की गई सधि को दो मुख्य 

राप्रो को स्वय जर्मन इस सचि से पूर्व तोड चुके थे। प्रथम तो १८७० में पकड़े 
फ्रेव वेडे को 'स्क्रेमा फ्नो' में डुग्ोता दूसरा वलिन में फ्रेडरिक महान्‌ की मति के 
समक्ष राप्टीय मान के साथ फ्रासीसी राष्ट्‌ ध्वज का जलाना। इसमे कोई ग्राइचर्य 
नहीं कि सधि के समय मित्र राप्ट्रो ने पुराने अनुभव से शिद्षा के श्राधार पर अपने 
निहित स्वार्थों वी रक्षा के उद्देश्य से सधि उल्हघन की रोकथाम पर कडी निमराः् 
की हो । 


ब्रिटिश पालियामेट मे सधि की झर्तों को उपस्थित करते हुए इस देश के 
प्रधान मत्री लायड जाजे ने इस सधि के क्यिय में निम्न उद्गार प्रकट किये थे 
“प्रस्तावित सबि को जर्मनी के साथ किसी प्रकार का भ्रन्याय नही कहा जा सकता | 
इस सधि पर केवल वही श्रन्याय का आरोप लगा सकता हे जो फ़ि जर्मनी के युद्धकार्थो 
को भी न्याय सगत ही समभता हो । कुछ विपयो मे शर्ते श्रवध्य भयानक जचती हे, पर 
भीषण कुकृत्य स्वय ही इस भयानकता का समाघान भी करते है । यदि जर्मनी कही 
जीत जाता तो इस से भी अ्रधिक भयावह परिणामों का हमे सामाना करता पडता ।” 
“आज ससार शत्रु के श्रसफल प्रहारों से डाबाडोल हे यदि ये प्रहार सफल हो जाते 
तो यूरोप की स्वतस्ता समाप्त थी ।” संधि की भौगोलिक धाराओ की चर्चा करते 
हुए लायड जाज ने घोषणा की कि अन्सेस, लारेन, श्लेसविग और पोलेण्ड को लेना 
ग्रधिकारी को सौपना मात्र ही हे, इससे श्रविक कुछ नहीं। सचि की प्रतिरिक्त 
धाराप्नो की चर्चा करते हुए उन्होने कहां कि “जर्मन उपनिवेशो के श्रादि निवासियों 
की शासन सम्बन्धी सही शिकायतो को सुनने के बाद भी फिर वे उपनिवेश जमंनी के 
ही हवाले कर देना एक आधारभूत कृत्ध्तता ही कही जाती ॥” श्रब युद्ध के लिए 
जिम्मेदार व्यक्तियों के मुकहमे की वात तीजिए । यह एक अ्रसाधारण कदम था। 
यह एक दयनीय स्थिति थी । यदि यह पहले ही हो गया होता तो ससार मे इतने यद्ध 
न होते हर 
प्रधान मनी ने अन्य युवितया उपस्थित करते हुए कहा कि यह संधि बदला लेने 
के लिए नही की गई । “जमंनो ने युद्ध का समर्थन किया, भ्रत यह ग्रावश्यक हो जाता 
है कि जो पाक अफारण ही आकाता बन जाते हे उन्हे यही शिक्षा मिलनी चाहिये, 
शोर प्रणचया पद हमला करने वालो के भाग्य पर ऐसी ही मोहर लगनी चाहिये ।” 
हक ल कक कक 2 पा किया “वास्तव में पहले कभी 
निद्धान्तो का उसमें निचोड पाया जाता है हक हो के हर 0 कलर 
हि हा मर है, किसी भी श्रश में उन सिद्धातों से हम 
भढके नहीं । इस सवि में किसी अन्तर्राप्ट्रीय श्रश्ान्ति तथा श्रसुरक्षा के कण भी नहीं 
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मिलते ।” विजेताग्रो के पेरिस में मिलने से पहले ही आस्ट्रिया का विधटन एक तथ्य 
वस्तु बन चुका था | पोल्स, रूमेन्स, स्‍लाव और जक को विदेशी प्रभृत्व से स्वतन्त्र 
करना मित्र-राष्ट्रो द्वारा उद्घोषित युद्धनीति का सर्वदा एक अग रहा है । 

इससे इन्कार नही किया जा सकता कि वास्तव में पेरिस सम्मेलन, प्रधान 
मंत्रियों के एक विशेष गुट की स्वेच्चाचारिता का तनूता था। अन्त से ये भी सन्‌ 
१८१५ के वियना सम्मेलन के विचारों के प्रवाह के शिकार हो गए | युद्ध की लूट 
को वाॉँटने का पहला काम था, इसके लिए कुद्य विजेताओं ने उपनिवेश सम्भाल तथा 
कुछ ने य्रोरीय भूमि पर झाविपत्य जमाया और क्षति-्यू्ति को क्रिया में परिणत 
किया । विजेताओ्ो ने राष्ट्रीयया की आड में पराजितों को खूब रौदा। प्रधान 
मत्नियों का यह गुट सफल राजनैतिक खिलाडी रहा जो अपने-श्रपने देशों को सहो- 
सलामत लडाई में से सुरक्षित ही निकाल ले गए। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मामलो की 
जानकारी इन लोगो को अबूरी थी। इसी कारण समभौते के काम को वे अपने से 
अधिक योग्य व्यक्षितययों के हवाले न ऋर सके । सम्मेलन की कार्थवाई में खरेपन का 
साफ भ्रभाव था । मि० वेल्स के शब्दों में सम्मेलन “पुराने दरें का एक कूटनीतिक 
पड्यन्श्र मात्र था। राष्ट्रपति विलसन का कहना था कि “ससार को जनतस्त 
पद्धति के जिद सुरक्षित रखना ही होगा ।” क्लिमेसो ने विलसन के इस प्रकार विचार 
प्रकट करने के लिए कहा कि जैसे वे ईसा मसीह की तरह बोल रहे हो । यही, फ्रास 


उठते है 


के प्रधान मत्री, कहा जाता है कि प्रात उठते ही रट लगाते थे कि “मे राष्ट्र सघ 
में विश्वास रखता हें ।/ झोरलेडो ने राष्ट्सूघ के बारे में सावधानता से टिप्पणी 
करते हुए कहा कि “में राप्टु सघ में तो विश्वास रखता हूँ पर फ्यूम के मसले को 
पहले तय किया जाता आवश्यक है । सम्मेलन की दुर्भाग्यर॒र्ण एक घटना का जिक्र 
भी करना यहाँ आवश्यक है । वह यह कि अमेरिका ने जायान के जाति-समता के 
निर्दोष सिद्धान्त को मानने से इन्कार कर दिया। मिनराष्ट्रो द्वारा सहयोग का उदाहरण 
उपस्थित ने कर सकते के कारण पेरिस सम्मेलन से भाग लेने वाले श्रन्य राप्ट्रो मे 
भी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की सम्भावना समाप्त हो गई । 

वास्तव मे मांव की बाराएँ श्रत्वन्त कठोर थी । लौजान की त्षि के अतिरिक्त 
शेप सब सर्षिया विजेताओं ने पराजितों पर मडी थी न कि बुद्ध आदान-प्रदान की 
भावना से सधि की धाराये तंयार की थी। मित्र-राप्ट्रो छा दृष्टिफोण संधि के विजय 
में त्रिद्िश प्रवान मर्नी लायड जा्ज के निम्न वाक्य से साफ कलकता है “उस सथि वी 
धाराएँ युद्ध में मृत गहादो के सून से लिखी गई है, परमात्मा का आदेश पालन करना 
हम सब का इस समय का कत्ेव्य है । जो लोग इस लड़ाई में अ्रवृत्त हो गए है हमे उन्हें 
दुवारा ऐसा ने करने की शिक्षा भ्रवश्य देनी है । आज जर्मत एस संधि पर हस्ताक्षर 
करने से इन्कार करते है, हमारा उनमे यही कहना है, 'महानुनाव ! आपको यह 
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करना ही होगा । भाज जो वर्साय में वहीं होगा कल वही बलिन में मानना पड 
जायगा” । मामूली शिष्टाचार के अभाव तथा सार्वजनिक अप्रतिष्ठा से परेशान होकर 
एक जन प्रतिनिधि को भी कहता ही पडा “हमारे प्रति फैलाई गई उम्र घुणा की 
भावना से हम आज सुपरिचित हैं ।” चौदह शर्तें जब वर्साय सवि में प्रयोग की जाव 
तो सचि सैद्धाव्तिक और कियात्मक दृष्टि से बहुत त्रुटिपूर्ण मिलेगी । जमंनी के 
डावज़िग नगर को छीन कर पोलेड को दिलवा देना, आपए्टिया को जर्मनी से खण्डित 
रहने के लिए विवश रखना, मित्र राष्ट्रो द्वारा सीमा सम्बन्धी फंगडो को आत्म निर्णय 
द्वारा निपटाने के उद्घोषित सिद्धान्त का खुला उपहास था। इसके अतिरिक्त सब 
जर्मन उपनिवेशो को हथियाने के वाद मित्र राष्ट्रो द्वारा औपनिवेशिक मामलो को तय 
करने में पूर्ण निप्पक्षता तथा खुले दिल व्यवहार का दावा श्रव कहा रहा। 


४ वर्साय की सधि के फलस्वरूप जर्मनी को यूरोप में अपने भू-माग के १३ प्रति- 
शत क्षत्र (२५ हजार वर्गमील) से वचित हो जाना पड़ा। इसके साथ उसे निम्न 
क्षतिया श्रौर उठानी पडी --आवादी का १२ श्रतिशत (६० लाख) श्रादमी कम हो 
गए । कच्चे लोडे के मंडार का ६४ प्रतिशत, कोयले का ४५ प्रतिशत, कच्चे जस्त का 
७२ प्रतिशत भाग, सीते का ५७ प्रतिशत, कृपि-उत्पादन का १२ से १५ प्रतिशत्त 
और तैयार किए माल के लगभग १० प्रतिशत भाग से हाथ घोना पडा। जमंनी 
की नौ सेना समाप्त कर दी गई तथा फौज की सरुया बेल्जियम की सेना के वरावर 
कर दी गई । जमंनी के खर्चे पर ही विदेशी सेनाओं को उसी के देश मे रखा गया । 
विदेशी व्यवस्थापको को जमंनी के आर्थिक तथा सैनिक जीवन में हस्तक्षेप का अधि- 
कार दे दिया गया | जमेनी को क्षति-पूर्ति के लिए एक कोरे चैक पर हस्ताक्षर करने 
पढें, यही इस संधि का सार था। 


प्रास्टिया को समुद्री सीमा से वचित कर दिया गया और जर्नी से सहयोग करने 

की मनाही कर दी गई । वोहेमिया से कोयला खरीदना मना कर दिया, हगरी से भ्रनाज 
और मास लेना श्रास्ट्रिया के सामर्थ्य से दूर हो गया । इस प्रकार गरणतन्त्र आस्टिया 
२० लाख आवादी के वोक को लिए एक कटे सिर के समान शरीर की भाति हो 
गया । १ लाख २५ हजार वर्गमील क्षेत्र वाले हगरी की २ करोड बीस लाख श्रावादी 
को सिफ्रोड कर दे७ हजार वर्गमील के क्षेत्र में सिर्फ 5५० लाख की श्रवादी कर दी 
गई । बल्गारिया को एजियन समुद्र तट से टूर करके उसे वाल्कन देशो में क्षेत्रफल, 
आवादी, साधन सम्पन्तता श्रौर सामरिक दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बना दिया गया | 
लॉसिंग के इस कथन पर प्राइचर्य नही करना चाहिए कि “में इस सन्धि को 

अत्यन्त कठाएई तया धपमानजनक मानता हु और इसकी कुछ घाराग्रो को तो बिल्कुल 
ही भव्यवहाय॑ समझता हू ।/ मि० केनीस ने तो क्षति-पूत्ति की कठोर शर्तों के विरोध 
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में अपता पद-त्याग कर दिया था तथा इस सन्धि को करारथेजियन' सन्धि वह कर 
लताडा था। इसकी चर्चा ससार में बहुत दिनो तक रही । फ्रॉँसीसियो ने इस सन्वि 
को विश्येप उत्साह से नही माना क्योकि उन्हें सार को घाटी पर झाविपत्य इसके 
हारा नहीं मिलता था | जर्मनी में तो इस सन्वि-पत्र पर अत्यन्त कठोर आलोचनाएँ 
हुई । जर्ननी के एक भूतपूर्व चासलर वेथमहालवेय ने इसके वारे में एक स्मृति-पत्र 
में लिखा कि “पराजित को गुलाम बनाने का इसमे बढ़ कर विब्व ने कभी भी 
भयानक उपाय नहीं देखा ।” फ्राक-फर्टर जेडग वामक एक समाचार पत्र न कहा कि 
“हम जर्मन आज अ्रविकार की कब्र के किनारे खड़े हैं । हमे सन्देह है कि यह कन्न 
कही सारे जर्मन राप्ट्‌ के लिये तो नही ?” शुर्मन के अनुसार जमंनी को बुरी तरह 
कुचल दिया गया श्र उसे राष्ट्र मघ में भी शामिल न होने दिया । 

परिणाम--विलसन के अनुसार शन्ति-समभीते ने भावी बुद्धों का श्रन्त 
करने वाले! प्रथम विव्व-युद्ध का अन्त कर दिया। यह युद्ध १५६५ दिनो तक 
चला और इसमे २० प्रतिशत व्यक्ति मारे गए तथा ३३ प्रतिशत सनिक घायल 
हुए। निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह स्वीकार करना पडेगा कि सवियों की 
धाराये न केवल एक पक्षीय थी वल्कि अस्थाई समभोते कि बू लिए हुए थी। 
उसमें आादर्शवाद के स्थान पर भौतिकवाद की छाया थी शौर भविष्य में भगडे 
के बीज छिपे हुए थे । जूनरल स्मट्स ने ओशोक ही कहा था कि म॑ंने सन्धि पर 
हस्ताक्षर इसलिए नही किये कि वह एक सन्तोपजनक समभौता है, बल्कि केवल 
इसलिए कि इससे युद्ध बन्द होता है । हमने केवल अपने शत्रुओं के हुदयों को ही 
नहीं बदलना है अ्रपितु हमे अपने हृदयों में भी परिवर्तन करना है। क्षत-विक्षत 
ईसाई समाज को सात्वना देने के लिए तथा उसके थोक और दुख को भुलाने के 
लिए इस युग के प्रत्येक निवासी को अपने हृदय में एक नवीन उदारता तथा 
मानवीयता की उम्रग को स्थापित करना होगा । 


व्याख्यान हे 
राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स) 


विषय प्रवेश--वहुत प्राचीन काल से राष्ट्सघ के उद्दंयों की आवश्यकता 
अनृभव हो रही थी। प्रथम महायुद्ध से पहले भी २२२ वार शातिप्रिय ध्यक्ति या 
सस्थाये इस दिशा में प्रयास कर बुकी थी। चौदहवी सदी मे पीरी डू-बायस ने 
फ्रेच राजा की आधीनता मे समस्त ईसाई जगत को एक सूत्र मे पिरोने का सुझाव 
रखा था । सिली ने श्रपनी 'प्रॉड डिजाइन' पुस्तक में सारे यूरोप को इस प्रकार १५ 
रियासतो में बॉटने का प्रस्ताव पेश किया था कि वे सब मिलकर अवसर श्राने पर 
एक साधारण सभा (जनरल कौसिल) के सरक्षण में किसी भी सामूहिक कार्यवाही 
को कर सके । सन्‌ १७६४ मे प्रसिद्ध जर्मत दाशंनिक केट ने परपेचुञ्लल पीस 
पुस्तक में युद्वों के रोक-थाम की एक योजना प्रस्तुत की थी । 


१६ वी शताब्दि के प्रथम चरण में जार अलेक्जेडर प्रथम ने 'पवित्र मंत्री 
(होली श्रलाएस) की स्थापना की, मैटरनिक ने यूरोपीय गोष्ठी स्थापित की। 
सन्‌ १८५६ में पेरिस काग्रेस में श्रतर्राप्ट्रीय विवादों को निवठाने के लिये नियम 
बनाए गये । सन्‌ १८६७ में तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्तियों में से जॉन ब्राइट, 
जोन स्टुश्नट मिल, विक्टर ह्मू गो, गेरीवाल्डी और माइकेल वाकुनिन ने सम्मिलित 
प्रथत्त से एक 'शान्ति सघ' (लीग श्रॉफ पीस) की स्थापना इस उद्देश्य से की कि 
जिसके द्वारा यूरोप की तमाम रियासतो का एकीकरण हो तथा ससार मे स्वतन्त्रता 
न्याय और शान्ति कायम रह सके। सन्‌ १८६६ में त्स के जार निकोलस द्वितीय 
ने एक अतराप्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हेग में वुलाया। जार ने इस अवसर पर कहा 
कि “शान्ति कायम रसना हो श्रतर्राप्ट्रीय नीति का श्राज घ्येय बद चुका है” । इस 
सम्मेलन में २६ राप्ट्रो ने भाग लिया । यद्यपि शस्त्रीकरण के खास सीमानिर्धारण 
पर कोई समभौता न हो सका किन्तु युद्ध के समय कुछ गस्त्रो के प्रयोग पर पाबन्दी 
श्र श्नतर्राप्ट्रीय कानून स्वापित करने तथा पच न्यायालय की स्पापना के लिये 
इस सम्मेवन में आवश्यक कदम उठाया गया। १६०७ के द्वितीय हेग शान्ति 
सम्मेलन में ४४ राष्ट्रों ने सक्रिय भाग लिया। इसमें शस्त्रीकरण पर प्रतिवन्ध 
लगाने में यद्यतरि श्रसमफव रहें परन्तु फिर भी युद्धावरोत्र के लिये समय-समय पर 
साहि मा म्गजना को बुलाने की सिफारिश की गई | इसके भ्रतिरिवत दो लडने 
चानो के वीच मे तीसरे वो मब्यस्थता द्वारा युद्ध-पमाप्त की फद्ति को उचित 
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ठहराया गया। तीसरा हेग सम्मेलन १६१४५ में होने को था कि विश्वयुद्ध के छिड 
जाने से सम्मेलन स्थगित करना पडा । 
राष्ट्रसघ का जन्म 

युद्व छिडते ही तटस्थ सयुवत राप्ट्र अमरीका में एक राष्ट्रमघ को स्थापना 
के विपय में आम चर्चा चल पडी | जून १६१५ ई० में अमरीका के राष्ट्रपति टपट ने 
शाति की स्वापना के लिये एक लीग (संघ) के संगठन के हेतु फितादेल्फिया में एक 
सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन में एक चार सूत्री कार्यक्रम निश्चित हुआआ (१)अन्तर्राप्ट्रीय 
सव विवादों को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जाय, (२) दूरारी प्रकार के झगड़े सम- 
भौते के लिये एक कौसिल के सामने रखे जायें, (३) शातिपूर्णा हल को स्वीकार न करने 
वाती पार्टी के विरुद्ध आथिक और सैनिक कार्यवाई प्रारम्भ को जाय । (४) समय-समय 
पर ऐसे सम्मेलनो का श्रायोजन किया जाय जो अन्‍्सर्राप्ट्रीय व्यवस्था के कानून निर्माण 
करें । मई १६१६ में वाशिगटन में एक सम्मेलन उपयु क्‍त निर्णायों को क्रियान्वित करने 
के लिए बुलाया गया । २२ जनवरी १६१७ मे राष्ट्रपति विलमन ने समेरिकन सीनेट के 
समक्ष “जाति के लिये विश्व संघ” के विपय में निम्न उद्गार प्रगट किए “आज के 
बाद ससार में शाति स्थापना तभी सम्भव है जबकि हम एक नई तथा ठोस कूटनीति 
को अ्रपनाए, ससार के बडे राप्ट्‌ किसी भी श्रपसी सममभंते को मान ले, भान्ति 
स्थापित करने के मूलभूत आधारो के विरुद्ध जब कोई गुट युद्ध द्वारा कार्यवाई करने 
लगे उस पर तुरन्त सामूहिक कार्यवाई की जा सके त्तभी सभ्यता कायम रह सकेगी ।” 
“हुमारी मान्यता है कि (१) विरव क्षे प्रत्येक व्यवित का अधिकार है कि वह भ्रपनी सर- 
कार का स्वय निर्णय करे (२) विदृव के राज्यो का भी अपनी सर्वभीमिकता और प्रादेशिक 
स्वातन्थ्य को कायम रसने का उतना ही श्रधिकार है जितना कि बडे राग्दों को और 
(२) यह कि किसी भी मूल्य पर विश्व-शान्ति बनाये रखना जररी है ।” 

प्रेसिदेन्ट विलमन के भाषण के एक सप्ताह के बाद ही जर्मनी के परनडब्बी 
बेडे ने लाई की पोषणा कर दी। इनके प्रत्युनर में ६ श्रप्रेल १६१७ को प्रेमिडेट 
वितसन ने भी जमंती के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अपने युद्ध सदेश में प्रेसिदेट 
विलसन ने कहा कि जनतन्तीय देशो में पारस्परिक विश्वव्यापी सहयोग के बिना ससार 
में घाल्ति व्यवस्था कायम रखना नितात अतम्भव है । जगह-जगह अपने भाषणों मे विलसन 
ने 'युद्रान्ता-युद्ध' की आवब्यकता सम्बन्धी अपना विचार स्पप्ट किया | आपने कहा 
कि जर्मनी के विरुद्ध हमने युद्ध वी घोषव्णा विध्च युद्ध वी समाप्ति और जनतन की 
सुरक्षा के लिये की है। ८ जनवरी १६१८ की प्रेसिडेन्ट विलसन ने अपनी १४ सदी 
योजना प्रस्ठुत की * । सितम्बर १६१५८ में प्रेसियेल्ट विलसन नें कहा कि राप्डुमघ का 
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विवान शान्ति समझौता का हो एक भ्रग होता चाहिए । ११ नवम्बर १६१८ को युद्ध 
विराम हुआ और जनवरी १६१६ मे पेरिस में शान्ति-सम्मेलन बुलाया गया । 


इस समय राष्ट्सघ के लिये कितनी ही सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाएं 
सामने आने लगी । २० जनवरी १६१६ को ब्रिदेव की तरफ से ला तिसिल, जरनल 
स्मट्स और लाड्ड किलीमोर ने एक रूपरेसा तैयार की । इसी समय विलसन ने अपने 
विश्वस्त सहयोगी कर्नल हाऊस द्वारा एक और योजना तैयार की । ये योजनाएँ पेरिस 
शान्ति सम्मेलन की १€ व्यक्तियों की समिति के सामने रखी गई । इसके सभापति 
विलसन थे जिन्हें फरवरी १६१६ में पेरित्त शान्ति सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने निर्वाचित 
किया था। २८ अप्रेल को पेरिस शान्ति सम्मेलन ने प्रतिश्रव (केवनेन्ट) की दुहराई 
हुई योजना को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया । राष्ट्सध की प्रतिश्रव योजना वर्साय, 
सा जमे, निऊली, दुयनन और सेवर्स की सन्धियो के श्रन्तर्गत लागू की गई। १० 
जनवरी १६२० को वर्साय की सचि के श्रमिपोषण के साथ-साथ राष्ट्सघ का जीवन 
नियमानुकूल प्रारम्भ हो गया । 


प्रतिश्रव (0०४७7) 


राष्ट्रमथ का रूप या भार ही प्रतिश्नव है जिसके २६ भ्ालेख पेरिस में हुई 
विभिन्‍न सथवियो के भ्रश हें। इस सब के उद्देश्य जैसे कि प्रतिश्रव में उल्लिखित 
है, ये चार है. (१) युद्ध निराकरण (२) शान्ति की स्थापना (३) सधियो के नियम 
तथा उपनियमों को लागू करना (४) सानव समाज की भौतिक तथा नैतिक उन्नति 
के लिए ग्नर्राप्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना । 

(१)पुद्ध निराकरण--दसवी धारा सदस्यो को बाह्य श्राक्रमण में एक दसरे 
की प्रादेशिक सीमा श्रौर विद्यमान राजनैतिक स्वतस्थ॒ता की सुरक्षा और सम्मान 
करने को वाध्य वरती है । ११ वी धारा के श्रन्तर्गत राष्ट्रलथ को यह अधिकार दिया 
गया है कि जान्ति की सुरक्षा के लिए कोई भी उचित कदम उठा सकता है। १२ थी 
थारा में यह वैप्र हे कि सदस्य देशों की परिषद (कौसिल) द्वारा जाच की जा सकेगी, 
जाँच के निर्णय के तीन मास तक किसी भी हालत में युद्ध नही छेंद्ा जा सकेगा । 
१३ वी धारा में इस वात के विश्वास पर वल दिया गया कि उच या जाँच में 
विश्वास रक्तना और सदस्य देश से युद्ध करने की सम्भावना न होने देना । १६ वी 
थार के गन॒प्नार यदि कोई सदस्य-देश प्रतिश्रव की थाराग्रो की अ्वहेलना करके 
युद घोषणा करे तो अन्य समस्त सदस्य देशों के विरुद्ध युद्ध के लिए अपराधी माना 
जायेगा । १७ वी पारा में इस वात की घोषणा है कि यदि वह देश जो राष्ट्रसघ 
का अहसय: नही है राष्ट्र के क्रिमी नदस्य देश के विरुद्ध युद्ध छेडे तो उसके साथ 
नी १६ वी धारा के अनुसार व्यवहार किया जायेगा । 


राष्ट्संघ २६ 


प्रतिश्रव के द्वारा युद्ध पूर्ण त्प से वजित न थे। अन्तर्राप्टीय बुद्ध नी उसी 
समय वेब माना जा सकता था जबकि उन देशो का विवाद पहले राप्ट्रसघ में मध्य- 
स्थता के लिए रखा गया हो और वह उसे निविरोब सुलझाने में असमर्थ रही हो। 
प्रतिश्नव की भ्रवहेलना कर यदि कोई राष्ट्र युद्ध छेड दे तो घारा १६ राष्ट्रसध के 
प्रन्य सदस्प् राष्ट्रों को आक्रास्ता देग के साथ आाविक, व्यापारिक और वैयक्तिक 
सम्बन्ध तोडने के लिए बाध्य करती थी। ऐसी स्थिति पहुचने पर कौसिल राघ्टु- 
सघ के सदस्प राप्टरो को यह स्रिफारिण करेगी कि वे प्रतिश्रव की व्यवस्था कायम 
रखने के लिए प्रभावात्मक संचिक, नौमेनिक तथा वायु सेवा सक्तति का 
प्रयोग करे । 


(२) शाति की स्थापना--पुद्ध बन्द करने के निपषेधात्मक प्रयत्नों के साथ- 
साथ राष्ट्रसव युद्धोत्पादक कारणो को भी दूर करने के लिए सक्रिय तौर पर सच्चेप्ट 
था। इसके लिए प्रतिश्रव ने गृप्त सवि प्रथा रह कर दी। ऐसी व्यवस्था की कि 

कोई भी सवि तब तक व्यवहार में नही आर सकती जब तक कि उसे राष्टू सघ के 
सचिवालय की स्वीकृति न मिल जाय । इसके अतिरिक्त सदस्य देशो ने एक प्रतिन्षा 
पत्र पर हस्ताक्षर भी किये, जिसके अन्तर्गत उन्होने उन सव पुरानी सधियो को रह 
कर दिया जो कि प्रतिश्रव की मूल नीति से टक्कर खाती थी तथा भविष्य में प्रति- 
श्रव के सिद्धान्तों के अनुकूल ही नई सधिया करने का वचन दिया। प्रनिश्वव ने 
यथा स्थिति' (४४४४४ 0४०) पर बहुत अविक बल देने के भय को समझ कर उन 
सवियों पर पुन विचार करने को व्यवस्था की जोकि अव्यवहाय हो चुजी थी और 
जिनके चालू रहने से मसार की गान्ति को खतरा था । प्रत्तिश्रव भस्तो की होइ को 
घटाने के लिए सक्रिय और स्चेप्ट था। इस कार्य-मिद्धी के लिए उसने सदस्य देशों 
को प्रेरित किया कि "वे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त ही घस्त्र-सज्जा रखे, व्यक्ति- 
गत उद्योगों के द्वारा अस्वास्त्रो का तैयार करना भयकर प्रतिवाद का सामना करना 
है । प्रतिश्नव ने कौसिल को अ्रस्त-शस्त्र घटाने के स्पष्ट निर्देश दिये । 

(३) पेरिस सन्धि को श्रमल से लाना--घ्लेसबिग, पूर्वी प्रसिया भौर झपर 
सिलिशिया में जनमत का निरीक्षण राप्ट्र मघ का दागमित्व घा। १५ वर्ष के लिए 
डानजिंग नगर की व्यवस्था तथा सार के शासन का भार भो उसे उठाना था। अव्य- 
मतो दी सुरक्षा के लिए विशेष संप्रियों का प्रवन्ध करना था। 

(४) मानवीय सहयोग फो प्रोत्साहन--मनुप्य सात्र से सम्बन्ध रुसने वाले 
मामलो में मनप्यता के आचार पर सहयोग स्थापित तरना नी राष्ट्सथ का एक 
ध्येय रहा। इसके अन्तर्गत पुरुष, स्त्री क्लीर बच्चों के उपयुत्त हो श्रम-च्यवस्था 


कायम करना था । उपनिवेणों के ब्रादि निवानियों के प्रति स्याप्रृृर्श बर्ताव बरना 


३० श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


था। राष्ट्‌ सघ के सदस्य देशो में परस्पर युवितसगत समान व्यापार, व्यवसाय और 
सचार स्थापित करना था। अफीम जैसे मादक तथा हानिकारक द्रव्यो तया अस्त्र- 
शस्त्रों का सदस्य देशो के साथ व्यापार नियमित करना था। बीमारियों की रोक 
थाम और निराकरण का उत्तरदायित्व भी सघ ने लिया था। ससार के कण्टो का 
उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर रेड क्रस को सगठित करना भो इसके 
उद्देश्यों के अन्तर्गत था। सन्नेप में प्रतिश्रव का ध्येय उस नवीव जगत का निर्माण 
करना था, जिसमे शान्तिपूर्ण सहयोग की शिला पर सावंजनिक सुरक्षा की सुदृढ 
नीव पडी हो । 


सदस्यता--राप्ट्सघ के प्रारम्भिक सदस्य ३१ हस्ताक्षर कर्त्ता थे, जिनके 
नाम प्रतिश्रव के परिशिष्ट में उल्लिखित हें । चीन, साँ जरम्मे की सधि पर 
हस्ताक्षर करके, ३२ वा सदस्य बन गया। इन ३२ हस्ताक्षर कर्त्ताग्नो में से ३ 
हस्ताक्षर कर्तता--ईववेडोर, हेजाज और प्रमेरिका--स वियो को अभिपुष्ट करने में अस- 
फल रहे । अप्रैल १६२० तक ४२ देश राष्ट्रसव के सदस्य बन गये । इसके पदचात्‌ 
२१ देश श्रौर इसमें शामिल हो गये | * सप्तार के जिन ६ राष्ट्रों ने कभी भी 
सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र नही भेजा वे ये है. सउदी अरेबिया, यमन, भ्रोमन, 
नैपाल, माचूफ़ो और सपुक्तराप्टू अमेरिका । कोई भी सावंगोम-सत्ता सपन्न देश, 
उपनिवेश अथवा राज्य इस सव का सदस्य हो सकता था यदि उसे सावारण सभा 
के दो तिहाई मतो की सहमति प्राप्पत हो तथा वह भन्तर्राष्ट्रीय नियमों के पालन 
करने का विश्वास दिला सके । 


दो वर्ष पूर्व सूचता देकर कोई भी सदस्य देश राष्ट्र सघ से पृथक हो सकता 
था। १६३२ मे कोस्टारिका और ब्राजील ने कप्रश आर्थिक और सम्पोन के 
आवधारो पर सत्र की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया | जापान ने २७ मार्व १६३३ 
तथा जर्मनी ने ४ अक्तूबर १६३३ मे राजनैतिक कारणों मे सम्बन्ध विच्छेद कर 
लिया । १ सितम्बर १६३६ को हितीय महायुद्ध के प्रारस्म होने पर राष्ट्र-सप के 
केवल ४६ सदस्य रह गये । इथोपिया, ऑस्ट्रिया, श्रस्वेतिया और चैक्तोस्लोवाकिया 
आदि चार मदस्प राष्ट्र नप्ट किये जा चुके थे। १६४० के ग्रीष्म तक सारा राष्ट्र 





*१६०० में अल्वानिया, फिनतेट, बल्गारिया, आ्टिया, कोस्टारिका और लक्सम- 
बर्ग सदस्य बने । १६२२ में इस्थोनिया, लेटिविया और लिथ॒आनिया तथा १६२८ में 
दग 5 गया मोर विन आन पड 88२५ मे ओपनिद नि गंगा, 
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६२६ में जमेनी, १६३१ में मेक्सिको, १६३२ में टर्की और इराक, १६३४ में 


श्रस्गानिस्तात, रज्वेटोर और रूस तथा १६३७ में सिम्र भी राप्ट्रव का सदस्य 
द्वन गया | ह 


, राष्ट्सध ३१ 


संघ एक स्मृति मात्र बन गया क्योकि भ्रव वडी शक्तियों में ब्रिटेन और छोटी ३१ 
रियासते ही उसकी सदस्य रह गई। १६ मई को सरकारी तौर पर राषप्ट्सघ की 
समाप्ति की घोषणा कर दी गई । 

इस राप्ट्सघ ने अपने काल में एक साधारण सभा, एक परिपद (कौसिल) 
शझौर एक स्थायी सचिवालय के द्वारा कार्य किया। 

साधारण सभा (असेम्बली)--इसमें समस्त सदस्य देशो के प्रतिनिधि थे | एक 
सदस्य राप्ट्‌ के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधि हो सकते थे, पर परम्परावश मत सख्या 
एक ही सीमित थी । साधारण सभा का अधिवेशन वापिक रूप में सितस्वर के मास में 
जेनेवा मे हुआ करता था किन्तु कई आवश्यक कारणों से विशेष अधिवेजन भी हुए । 
इस सावारण सभा (गसेम्वली) की प्रथम वेठक १५ नवम्बर १६२० को प्रेसिडेन्ट 
विलसन की श्रध्यक्षता में हुई और ग्रन्तिम तथा २० वा अधिवेशन १४ दिसम्बर 

६३६ को हुआ । सभा अपने गअध्यक्षो का निर्वाचन स्वत करती थी। इसका * 

कार्यक्रम महामन्मरी द्वारा तैयार किया जाता था या श्रावश्यकतानुसार अविवेशन में 
सशोचन हो सकता था। साधारण सभा की ६ स्थायी समितियाँ निम्न कार्यों के 
लिए थी (१) वेघानिक और कानूनी प्रब्न (२) टेविनकल सस्थाएु (३) शअस्थप्रास्त्र 
का विघटन (४) वजट और आन्तरिक व्यवस्था (५) सामाजिक समस्याएं (६) 
राजनैतिक प्रब्त । इस साधारण सभा को विशेप प्रश्न के लिए विशेप समिति 
नियुक्‍त करने का भी श्रधिकार था । 

धारा ३ के श्रन्तगंत सभा का कार्यक्षेत्र व्यापक था। परन्तु प्राय सभा की 
रुचि निम्न तीन विपयो को सुनभाने में ही लगती थी (प्र) चुनाव सम्बन्धी (व) 
अगीभूत विषय ((०ा5॥ए९०॥) (स) परामर्णदान । चुनाव सम्बन्धी कार्य प्रणाली 
के झन्तर्गत सभा के निम्न कर्तव्य थे. दो तिहाई वोटों से नये सदस्यो का चुनाव , 
साधारण बहुमत द्वारा परिपद्‌ (कौसिल) के अस्थायी सदस्यों में से ३ को सभा के 
लिए चुनना : प्रति ६ वर्ष के लिए स्थायी अन्तर्राप्टीय न्यायालय के लिए १५ 
निर्णायफों (जजों) को खुनना, परिप्रद्‌ मे महामस्नी की नियक्ति वी स्थीकती देना 
प्रगोभूतत कायो में से प्रतिल्रव के नियमो में ऐसा सशोधन करें जो परिपद को तो 
सवसम्मति से स्वीकृत हो तथा प्रभावित सदस्य देशो वी रचि के अनकल हो सके 
परम के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय हित से सम्बन्ध रखने वाले आ्ाविक, राजनैतिक 
तथा टेविनकल विययों का साधारण दिग्दर्शन, अ्रव्यवद्दाम सरियियों में समोधन और 
उनकी पुनरावृत्ति के लिए सुझाव पेण करना, परिपद्‌ के कार्यक्रम की पटतान तथा 
सालाना बजद तैयार करना था । 

१०,९००,००० डालर का वापिफ बजट जिन तीत मस्य मदों में व्यय 
किया णाता था, वे हे एच सचिवालय, दूसरा ग्रन्त्रंप्ट्रीय प्रम कार्यालय और 
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तीसरा शन्तर्राष्दीय स्यायालय । व्यय की ६२३ इकाइयों में से ग्रट ब्रिटेन को 
१०८, रूस को ६४, भारत को ४६ और अल्वानिया को सिर्फ १ अदा करनी 
होती थी। 


परिषद्‌ (कौसिल)--प्रारम्भ में सयुक्त राष्ट्‌ भ्रमेरिका, ब्रिटेन, फ्रास, इठली 
झौर जापान इसके स्थायी सदस्य थे । इसके साथ ४ अस्थाई भी होते थे । सयुक्तराष्ट्ू 
प्रमेरिका के इन्कार करने पर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की सख्या सन्तुलित हो 
गई। १६२२ में अस्थायी सदस्यो की सख्या २ और वढा दी गई | जमंती श्र 
रूस जब तक परिपद्‌ के सदस्य रहे वे स्थायी ही बने रहे। १६३९६ तक परिषद्‌ 
(कौसिल) में ब्रिठेत, फ्रास और रूस स्थायी सदस्य और इनके साथ केवल ११ 
अस्थायी सदस्य थे । 


परिपद्‌ का कार्यक्षेत्र भी साधारण सभा की तरह असीमित था। १६२६ 
के बाद इसका अधिवेशन वर्ष में जनवरी, मई और सितम्बर में तीन वार होने लगा। 
प्रतिश्रव की धारा ४ के अ्रन्तगंत इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित था । फ्रासीसी वर्शामाला 
के आधार पर इसके कार्यवाहक प्रधान वारी-बारी से चुने जाते थे ) परिपद्‌ के सब 
सतिइचय स्वंसम्मत होते थे केवल कार्यवाई सम्बन्धी निर्णेयो का श्रपवाद रखा गया। 
परिपद्‌ के लिए मुख्य विचारणीय विपय निम्न होते थे अस्तर्राप्ट्रीय भगड़ो का 
निपटाना, शस्त्रास्त्र निराकरण के सुभावों को समीक्षा, झ्राश्नष्ति-प्राप्त (मैन्डेटरीज) 
प्रदेशों की वापिक रिपोर्ट पर विचार और सदस्य देशो का वाहा आक्रमण में बचाव 
करना | सचिवालय के परद्माविकारियो के अ्रत्तिरिक्त परिपद्‌ के भमहामत्री की 
नियुक्ति भी परियद्‌ ही करती थी । 


सचिवालय--यह लीग का स्थाई प्रभासन भश्रग था। इसमे अन्तर्राष्दीय सिविल 
सर्विस के ६०० योग्य अधिकारी काम करते थे | सचिवालय का प्रधान सेक्रेटरी जनरल 
(महामन्जी ) होता था, जिसे परिपद महासभा की अनुमति से नियुक्त करती थी। 
इस पद पर १६२० से १६३३ तक ब्रिदेत के सर एरिक डूमड रहे ओर इसके वाद 
फ्रॉम के जोसेफ एवेनल द्वारा १६४० में त्यागपत्र देले के कारण उनके स्थान पर आरायर 
सेंड के सीन लेस्टर स्थानापन्‍त महामन्नी नियुक्त किये गये । सचिवालय के अधिकारी, 
जो योग्यता के आधार पर महामती द्वारा नियुक्त किए जाते थे वास्तव में वे अपने 
देशो के हित झा प्रतिनिषित्व नही करते थे। महामन्धी की सहायता के लिए दो 
सहयारी सचिव श्रौर दो उप-सहयारी सचिव होते थे । इन चारों पदों पर राष्टसघ 
के सदस्य बड राए्री के ही नागरिक नियुक्त होते थे । ह 
े सचिवालय ११ विभागों में विभाजित था, जिसका सचालन भ्रध्यक्षो के आ वीन 
ट्रीवा घा। महामस्त्री राप्ट्रपप के सदस्यों द्वारा की हुई समस्त सवियों के रजिस्ट शन 
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तथा प्रकाशन के लिये उत्तरदायी होता था । १६४१ तक ४७३३ प्रमाणपत्र 
रजिस्टर किये गये | राष्ट्ल्थ के विचारा्थ जटिल मसमस्याग्रो सम्बन्धी ग्रावध्यक 
सूचना प्राप्त करना तथा उसे प्रकाशित करना, बेठक का कार्ये-क्रम तैयार करना, 
भाषणों को फ्रासीसी और शअग्र॑ंजी भाषा में अनुवाद करना, राष्ट्रसथ की सरकारी 
पत्रिका में महासभा तथा परिपद्‌ की कार्यवाइयो को प्रकाशित करना सचिवालय के 
प्रधिकारियो का काम था। 
शणप्ट्रलथ की सहायता के लिए देविनकल सस्था तथा सलाहकार समिति के नाम 
से कई सहायक सस्थाएँ स्थापित की गई थी । राष्ट्रसथ की ५ विशेप टेक्निकल संस्थाओं 
के नाम इस प्रकार थे श्रत्तर्राप्ट्रीय स्थाई न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ, आ्राथिक 
तथा वित्तीय संघ, सवाहन तथा यातायात सस्था और स्वास्थ्य सघ। सलाहकार समितियों 
में श्रफीम समिति, आादिप्ट प्रणाली और आध्यात्मिक सहयोग मुस्य थे । 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय 
प्रतिश्रव की धारा १४ के अनुसार श्रन्तर्राप्ट्रीय न्याय के लिए एक स्थाई 
न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको साधारण रूप से 'विष्व न्यायालय' कहते है । 
इसका काम किस्ती भी राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत विवाद को सुनवा वे सुलकाना और राष्ट्र- 
संघ की असेम्बली अथवा परिपद्‌ द्वारा रसणे गये किसी भी प्रइन पर सलाह देना 
होता था । न्यायालय के सविधान को प्रस्तुत करने के लिए १६२० में श्रमरीकी 
इलीहुएट की श्रध्यक्षता में कानून विशेषज्ञों का एक झायोग नियुवत किया गया । 
हु संविधान सितम्बर १६२१ में लागू किया गया, जबकि २८ सदस्य राप्ट्रो द्वारा 
एसकी स्वीज्षति की गई और स्यायाधीयो के पहले पेनेल का चुनाव हुआ । 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले ११ न्यायाथीण झौर ४ उपन्यायाघीश थे । 
ये € वर्ष के लिए परिषद्‌ और महासभा की बहुमत से चुने जाते थे । न्यायालय 
ग्रपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता था, जिनका कार्यकाल ३ वर्ष होता था । 
इसकी बैठक प्रतिवर्ष हेग में होती थी और वह हर वर्ष जून में श्रारम्म होती थी । 
प्रति वर्ष राप्ट्रथ उसके लिए ५ लास डालर खर्च करता था । १६३० में 
न्यायाधीशों फी सरपा बदा कर १५ कर दी गई झौर फरवरी १६३६ में उपाध्यक्ष 
का पद समाप्ठ कर दिया गया । 
न्यायालय का वार्यक्षेत्र २ प्रवार का था . एक तो 'म्वेच्छा से और दूसरा 
अनिवाय' । 'ऐच्धिक धारा के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने वालो को निम्न काहूनी रगठो 
में न्यायालय का न्याय मानना पदता था (१) किसी संधि का ह्पप्टीकरूण, (२) 
अन्तर्राष्ट्रीय बानुन सम्बन्धी कोई नी प्रस्न, (३) फिसी प्रन्तर्राप्ट्रीय समझौते का 
उनलघन तथा (४) एस प्रवार के उल्लंघन के सम्बन्ध में हर्जाने के रूप था सीमा को 
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निर्दिष्ट करना । सितस्वर १६३६ में ३६ राष्ट्रों ने न्यायालय की छार्तो पर हस्ताक्षर 
किए । भ्रनिवार्य धारा के श्रन्तगंत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सामने पेशी के लिए 
बुला सकता था और यदि दूसरा राष्ट्र न्यायालय में न आये तो स्यायालय अपने झाप 
न्याय कर सकता था | जब दो राष्ट्र पारस्परिक सम्मति से श्रापसत के झगड़े न्यायालय 
में पेश करते थे, तो इसका कार्यक्षेत्र उस समय ऐच्छिक घारा के अनुसार होता था । 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय 'हेग पच न्यायालय से सम्पुर्णा भिन्‍न था। हेग न्‍्याया- 
लय की स्थापना १८६६ में की गई थी | यह कोई स्थायी अभ्रदालत नही थी । इसमें 
केवल १३२ प्रमुख कानून विशेषज्ञों की सूची थी जिसमें से विवादास्पद राज्य पच 
चुन सकते थे । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय पच न्यायालय की तरह कानूनी नहीं था परच्तु 
स्थायी कानूनी न्यायालय था। यह भच्तर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्टीकरण करता था 
झौर सधि उल्लघनों पर निरंय देता था। सक्षेप में, इस अदालत द्वारा राष्ट्रो के 
बीच धविवादो को सुलभाने के उद्देश्य से कुछ भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की स्थापना के 
लिये महत्वपूर्ण तथा सफल प्रयास किये गये । इसके विषय में शूमेत ने लिखा है 
“अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के १७ वर्ष के रिकार्ड में यह सस्था बडी मूल्यवान सिद्ध हुई) 
१६४० से भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के रह होने तक उसने ३१ निर्णय दिये तथा ३७ 
सलाहकार मत और २०० आदेश जारी किये । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (आ्राई एल ओो ) जिसका कार्यालय जनेवा में था, 
राष्ट्रसघ से सम्बन्धित था | इनके तीन विभाग थे--साधारण सम्मेलन, प्रशासन 
विभाग ओर श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय | साधारण (श्राम) सम्मेलन में प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्र के ४-४ प्रतिनिधि ये। इन चार प्रतिनिधियों में से २ प्रतिनिधि सम्ब- 
न्पित राप्ट्रकी सरकार द्वारा मनोनीत होते थे, एक को मजदूर चुनते थे भर एक 
को मालिक वर्ग | इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती थी। प्रतिनिधि वैयक्तिक रूप 
से मत देते थे। ये प्रतिनिधि श्रम कानूनो पर सिफारिशेंया भसविदे को दो तिहाई 
चहुमत से पाम करते थे जो कि एक वर्ष के भीतर सदस्य राप्ट्रो की राष्ट्रीय सरकार 
के सामने स्वीकृति के लिये रक्खे जा सकते थे । 

_तासन सस्था में ३२ सदस्य होते थे, जिन्हे ३ वर्ष के लिये चुना जाता था। 
इसकी वैठकें हर तीन मास बाद होती थी। इन सदस्यों में से १६ सदस्य, सदस्य 
राप्ट्रो द्वारा नियुवत किये जाते ये (८ राष्ट्र अधिक श्रौद्योगिक महत्व के होते थे) । 
८ सदस्य सम्मेलन में मालिक वर के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और 
संप ८ मजदूर वग द्वारा चुने जाते थे। शासन सस्या सम्मेलनों का कार्यक्रम बनाती 


थी, प्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सघ के भ्रध्यक्ष नियुवत करती थी श्रौर सघ के कार्यो की देख 
नाव करती थी । 
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अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय में भ्रध्यक्ष द्वारा नियुकत्त ३५० विशेषज्ञ होते थे । 
यह सघ का सचिवालय था । इसका काम सूचनाओं का सकलन तथा वितरण 
करना, सम्मेलनों के निर्णयों के आधार पर सरकार द्वारा कानूनों का मसविदा 
तैयार करने की प्रार्थना पर उनको सहयोग देना, विशेष जाच करना तथा सम्मेलनों 
की सफलता के लिये साधन उपलब्ध करना होता था । यह एक सरकारी पत्रिका, 
अतर्राष्ट्रीय श्रम विज्ञप्ति तथा अनेकों रिपोर्ट तथा महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रकाशित 
करती थी। श्रल्वर्ट थामस अपने मृत्युकाल (अप्रैल १६३२) तक उसके श्रध्यक्ष रहे । 
इसके वाद इस पद पर हैरोल्ड बठलर, जान विनोद व एडवर्ड फेलान रहे। 
ग्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सघ का व्यय राष्ट्रसथ के बजट में से होता था । अब यह सयुवत 
राष्ट्र श्रम सध से सम्बद्ध है । 


ग्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे : १. सामाजिक न्याय की 
उन्नति से स्थायी शाति स्थापना में योग देना, २ शभन्तर्राप्ट्रीय कार्यवाई द्वारा 
परमिको की स्थिति व जीवन स्तर में सुधार करना तथा झ्राधिक व सामाजिक 
रिथरता को प्रोत्माहित करना। सक्षेप में श्रम कानून में समानता लाने के लिए 
भ्रत्तर्राप्ट्रीय श्रम संघ सरकार, मजदूरों व मालिको में सम्बर्क स्थापित करने के लिए 
एक बहुत बड़ा साथन रहा। यह मजदूरों के वेतनों, काम करने का समय, क्षति- 
पूत्ति, सामाजिक बीमा, वेतन सहित छुट्टी, श्रोद्योगिक सुरक्षा, श्रम जाँच मिलने 
जुलने की स्वतन्त्रता व सफाई आदि जैसे विपयो सम्बन्धी श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनो 
या मसविदा तैयार करता था । 


अमरीका का अभ्रसहयोग 


जर्मनी के हारने के वाद प्रमरीका राजनैतिक उथल-पुथल का केन्द्र वन गया | 
इंमोक्रेटिक पार्टी के नेता प्रेसिडेन्ट विलसन विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के शिकार बने 
हुए थे । नवम्बर १६१८ में काँग्रेस के चुनावों में रिपब्लिकन दल की जीत हुई झौर 
मीनेट में बहुमत प्राप्त हुआ जिसकी बहुमत सधियों के लिए आवश्यक थी । विलसन 
ने पेरिस में होने चाले शात्ति सम्मेलन में कांग्रेस की डेमोक्रेट पार्टी की सहायता ली और 
रिपब्लिकन नेताओ्रो की उपेक्षा की, जिसका फल बहू हुआ कि सीनेट-बहुमत इनके 
घिलाफ चली गई। रिपब्लिकन पार्टी ने उनको सीचा दिखाने के लिए उन पर 
ग्रन्यायी तानायाही तथा पझ्मरीका के हित का बलिदान करने के आरोप लगाये । 
जब प्रेसिडेन्ट बिलसन जुलाई १६१६ में ग्रमरीका लौटे शौर राष्ट्रसघ-प्रतिश्नरव तथा 
वर्साय संधि पर प्रावध्यक स्वीकृति की माग की तो उन्हें सीमेट बहुमत की तरफ से 
सट्टा विरोध का सामना करना पड़ा | लगभग २ वर्ष तक प्रेसिडेन्ट विलसन और 
मीनेद्नबहुमत में गतिरोध रहा । विलसन को मृत्यु के पश्चात्‌ ऋणगटा समाप्त हो 
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गया। नवम्बर १६९२० के चनावो में विलसन के एक डेमोक्रेट समर्थक की हार हुई 
और सीनेट के एक रिपब्लिकन सदस्य वारन हा्डिग प्रेसिडेल्ट निर्वाचित हुए । मा 
१६२१ में नए प्रेसिडेस्ट ने घोषणा की कि वर्तमान राष्ट्रसघ में रिपब्लिकव सरकार कोई 
भाग नही लेगी। अ्रमरीका ने जर्मनी, प्रास्ट्रिया और हगरी से पृथक्‌-पृथक्‌ शात्ति 
सधिया की। इस प्रकार श्रमरीका नें राष्ट्रसघ के विशेष बुलावे पर निशस्त्रीकरण 
सम्मेलनो में भाग लिया । १६३४ में उससे श्रस्तर्राप्ट्रीय श्रम सघ की सदस्यता स्वी- 
कार की । वास्तव में प्रारम्भ से ही प्रमरीका द्वारा राष्ट्रसध में भाग न लेने से 
सघ को वडी क्षति पहुँची क्योकि इससे राष्ट्रसथ को एक बडे राष्ट्र का नैतिक 
समर्थन व सहयोग प्राप्त नही हो सका । 


साधारण मामलो मे राष्ट्रस्घ की मध्यस्थता 
राष्ट्रे के बीच राजनीतिक भझंगडे के शातिपूर्वक निबटारे व युद्ध को रोकने 
में राष्ट्र को सम्पूर्ण सहायता नहीं मिली । निस्‍्सदेह सघ ने भ्रपनी सस्थाओं द्वारा 
इस सम्बन्ध में सहयोग भ्रदा किया । २० वर्ष में सघ से ४० छोटे-बडे राजनीतिक 
ऋगडो की जाच की । छोटे राज्यो के मामलो को सुलभाने में राष्ट्सरथ श्रधिक दृढ़ 
भ्रौर सफल सिद्ध हुआ । 


आलेड द्वीप विवाद 

राष्ट्स्घ को सुलभाने के लिए. सबसे पहले झ्लालैड द्वीपो का विवाद मिला। 
यह विवाद फिनलैड और स्वीडन के बीच था। आलैड द्वीप जिसकी जनसख्या १६२० 
में २७००० थी, स्वीडन फिनलेड के वीच वसा है। इस पर वर्षो तक स्वीडन का 
कंव्जा रहा लेकिन नेपोलियन के युद्धो में यह द्वीप फिनलैड के साथ रूस के हाथो में 
गया । १६०६ से १६१७ तक रूस ने फिनलैड के आलैड द्वीपो पर एक शासनीय 
इकाई के रूप में राज्य किया । रूसी ऋतियों के बाद फिनलैड स्वतन्त्र हो गया और 
स्वीडन ने उसको मान्यता स्वीकार कर ली श्रालैड द्वीप को कुछ भी नही भिला 
यद्यपि वहा के लोग स्वीडिश थे श्रोर स्वीडिश भाषा बोलते थे । इसके बाद ही 
आ्ालैड द्वीप के रहने वालो ने स्वायत्त-शासन की माग करते हुए, स्वीडन के साथ 
संध बनाने का आन्दोलन किया । जब श्रन्त में खुले विद्रोह की झाशका पक्‍की हो 
गई तो फिनलैड को फीजें झालेउ द्वीप में उतारी गई भौर दो पृथक॒वादी नेता 
तत्काल गिरफ्तार कर लिए गये । स्वीडन में जनता की आवाजें बलन्द हुई और चहा 
युद्धकालोन सी स्थिति पैरा हो गई। जलाई १६२० में जब किनलैंड राप्ट्रसघ का 
नदस्य सत्ती था तो इंयलद़ ने इस ओर महामन्त्री ड्मेण्ठ का ध्यान आकपित किया। 
प्रत्येक दल के प्रतिनिधि परिषद्‌ के सामने उपस्थित हुए और श्रपने अपने विचार 
प्रजट विये। फिनलैंड के प्रतिनिधि ने कहा कि यह मामला विल्कुल घरेलू 
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युद्ध का सतरा निर्मल है। साथ ही जब स्वीडन ने फिनलैड की स्वतन्तता को 
मान्यता दी थी तो झालैड द्वीप के सम्बन्ध में कुछ तय नही किया गया था। स्वीडन 
के प्रतिनिधि ने सकेत किया कि श्रालंडवासी स्वीडन के साथ मिलना चाहते है भर 
स्वीडन ने श्रान्दोलन का समर्थन नही किया था, उसने केवल जनमत समह का प्रस्ताव 
रखा था। 


परिपद्‌ ने इस मासले को कानून विशेषज्ञों की एक समिति के सुपुर्द कर दिया 
औ्रौर स्वीडन, फिनलैड व श्रालैड के भ्रमण के लिए एक श्र समिति नियुक्त की 
जिससे वह धन इकट्ठा कर सके | इन समितियों की रिपोर्टों पर परिपद्‌ से रे 
जून १६२१ को निम्नलिखित निर्णय दिए: (१) फिनलेड व श्रालैंड द्वीप पर 
साम्राज्य स्थापित रहेगा, (२) श्रालैड वासियो को एकाधिकार शासन तथा उनके 
राजनीतिक अधिकारो की सुरक्षा की गारदी दी जाय, (३) मिली सम्पत्ति का अधिकार 
व स्कूलों में स्वीडिश भाषा का प्रयोग जारी रखा जाय और, (४) द्वीप को श्रतटस्थ 
घोषित किया जाय श्रौर उस पर से मोर्चावन्दी हटा ली जाय । ६ श्रप्नेल १६२१२ को 
हीपो को अतटस्थ घोषित करते हुए एक नई भअन्तर्राप्ट्रीय सधि की गई | 

बविलना विवाद 

जार के गद्दी से उतरने तथा जर्मनी के हारने के पण्चातू्‌ पोल्स व लिथुप्रानिया 
ने क्मणः वारसा व विलना में श्रपनी अपनी सरकारे बना ली। वर्साय सधि के 
अत्तर्गेत 'कर्जत रेखा' एक स्थाई सीमा वनाई गई थी जिसके अ्रनुसार विलना लिथु- 
ग्र[निया को सौप दिया गया था। १६२० में बोल्थेविकों ने बिलना पर कब्जा कर 
निया जैकिन रूस व लियुआनिया की सास्को-सधि (१२ जुलाई १६२०) के अनुसार 
विलना फिर लिथुप्नानिया में मिला दिया गया । जव रुसियो को एक बार फिर हटा 
दिया गया तो पोल्स व लिथुआनियनो में विलना पर सीधी लडाई छिड गई । पोलैड 
ने राष्ट्रलघ में भ्रपील की । राष्ट्रसघ परिपद्‌ ने तुरन्त ही वहा एक सेनिक कमीशन 
भेजा । ७ श्रपतूबर १६२० को पोलेड व लिधुश्रानिया की सरकारो ने एक युद्ध विराम 
समकोते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार विलना लिघुश्रानिया में ही रहा । यह 
समझता १० श्रक्‍तूबर से लागू होने वाला था लेकिन £ अक्‍्तूवर को एक स्वतस्त्र 
पोलिन कमाठर जनरल जेलीगोस्की ने पोलेड को फोजों की महायता से लिथुप्रानियो 
को विचना से बाहर निवाल दिया। पोलैड सरकार ने जनरल जेलीगोस्की की इस 
पार्यवाई पर कोई भी उत्तरदावित्व लेना स्वीकार नहीं किया और यह भी कहा कि 
विना जनमत्त मग्नह हुए विलना से उनको निकाला गया तो इसवा विरोध जिया 
जाजया । परिषद्‌ दी वर्ष (१६२०-२१) तक इस ऋणऱे को सुलभाने में असफल 
रही । गन्त में १३ जनवरी १६२२ को परिपद्‌ ने विलना से कमीशन को वापस बुला 
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लिया और इस प्रकार की समस्या को सुलभाने में श्रपनी असमर्थता प्रकट की । 
पोलैड द्वारा विलना में निर्वाचित एक विधानसभा (भ्रसेम्वली) ने विलता को पोलैंड 
में मिलाने के पक्ष में वोट दिया। ३ फरवरी १६२३ को परिपद्‌ ने दोनो देशो के 
वीच पुन सीमा निर्धारण किया जिसके श्रनुसार विलना पोलेड में मिला दिया गया। 
लिथुआनिया ने इसका विरोध किया और नई सीमा को स्वीकार नहीं किया। 
उसका इस प्रइन पर वार्ता पुन शुरू करने का प्रयास विकल रहा। सक्षेप में पोलैंड 
ने अपनी शक्ति से विलना पर कब्जा कर लिया श्लोर इस प्रकार पोलेंड और 
लिथुआनिया का लम्बा विवाद समाप्त हो गया । 


भेमेल-मामला 


इसी समय लिथुआझ्रानिया द्वारा मेमेल पर भ्रधिकार करने के कारण विलना- 
विवाद की हार की कदुता कुछ शात पड गई। वर्साय सधि के श्रतुसार मेमेल 
पोलैंड का एक भाग था जिसे जमंनी ने मित्रराष्ट्री को समर्पण कर दिया था। 
भेमेल पर मित्र-राप्ट्रो का एक हाई कमिइनर राज्य करता था श्रौर उसकी सहायता 
फ्रासीसी फौजें करती थी | यह वात सुनने में श्राई थी कि डानजिग के हाथ से चले 
जाने पर पोलैड ने मेमेल को अपना हिस्सा बनाना चाहा था । मित्रराष्ट्रो ने भी 
श्रनुभव किया कि भेमेल का दर्जा भी डानजिग की तरह बना दिया जाय । इस पर 
लिथुप्रानिया वाले चिढ गये |जनवरी १६२३ के शुरू में लिथुभ्रानिया की फोजो 
ने भेमेल में प्रवेश करके फ्रासीसी फौजो को हठा दिया और वहाँ एक भ्रस्थाई 
सरकार की स्थापना की । सितम्बर में इस सम्पूर्ण विवाद को राष्ट्रसघ के सामने 
रखा गया । परिपद्‌ ने नार्मन एच डेविस के नेतृत्व में एक विद्येष कमीशन नियुक्त 
किया । परिपद्‌ ने कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जिसको बाद में १५ मार्च 
१६२४ को लिथुआनिया तथा मित्रराष्ट्रो ने भी मान लिया। लिथुआ्ानिया को 


मेमेल पर सार्वभौमिक सत्ता का अधिकार सौपा गया | इस मामले में केवल पोलैड 
ने विरोध किया लेकिन उसका प्रयत्व भ्रसफल सिद्ध हुआ । 


ऊपरी साइलेशिया की समस्या 


ऊपरी माइलेशिया क्षे मामले में वर्साय सधि की घाराझो को कार्यान्वित 
वरना कठिन था । सधि में कहा गया था कि जर्मनी और पोलैड की सीमा एक 
प्रन्तमित्र राष्ट्रीय श्रायोग (कमीशन) के सरक्षण में किये गये जनमत सग्रह के 
श्राधार पर निर्धारित कौ जाय | इसके श्रनुसार २० मार्च १६९२१ को जनमत सग्रह 
हुमा । सरवारी आँकटो के अनुसार जर्मनी को ७०७,६०५ मत तथा पोलैड को 
४१६,३५६ मत पढ़े । पोने३ वासियों ने उन जिलो पर दावा किया जहाँ उनकी 
एया श्रत्िक थी | जमंनी ने कहा कि ऊपरी साइलेशिया प्रात का आथिक दष्टि 
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से विभाजन करना श्रसम्भव है इसलिए उसके भविष्य का निर्णय वहा के चहु- 
सख्यको द्वारा ही क्रिया जाना चाहिये । जब यह झगड़ा चल ही रहा था कोरफंन्टी 
नाम के एक पोलैड वासी ने कुछ श्रतियमित फौजो को लेकर साइलेशिया के एक 
बड़े भाग पर हमला बोल दिया। फ्रासीसी फौजो ने खुले तौर पर पोलैड वासियों 
का साथ दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए उस स्थान को ६ ब्रिटिश वटा- 
लियनें सेजनी पडी। श्रन्तमित्र राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) में फूट पड गई भौर 
प्रन्त में उसने १२ भ्रगसत १६२१ को इस मामले को शीघ्र निबटाने के लिये 
राष्ट्रध की परिषद्‌ के सामने रखा। परिपद्‌ ने ऊपरी साइलेशिया का श्रध्ययन 
करने के लिए वेल्जियम, ब्राजिल, चीन व स्पेन के ४ सदस्यो की एक समिति बनाई। 
इस समिति की रिपोर्ट के झ्राधार पर परिपद्‌ ने २० अवतूबर १६२१ को निर्णय 
दिया कि ऊपरी साइलेशिया का विभाजन किया जाय ) परिषद्‌ ने निर्णय किया कि 
अधिक संख्या का क्षेत्र जर्मनी को दिया जाय और पोलेंड को खनिज पदार्थों का 
क्षेत्र सॉपा जाय । १५ मई १६२२ को जर्मनी व पोलैड ने इस निर्णय को स्वीकार 
कर लिया शरीर € जुलाई को भ्रन्तमित्र राष्ट्रीय फौजो ने ऊपरी साइलेशिया खाली 
कर दिया । 


अलवानिया की समस्या 


पेरिस के शाति-सम्मेलन ने श्रलवानिया की समस्याओ्रों का निर्धारण नहीं 
किया था। यूगोस्लाविया और यूनान ने श्रपत्ती सीसा के उस क्षेत्र पर काबू कर लिया 
था जिसका निर्धारण १६१३-१४ में किया गया था। श्रलवानिया का सीमा निर्धारण 
का प्रश्न उलझभ गया। दिसम्बर १६२० की अलवानिया को राष्ट्र-सघ का सदस्य 
बना लिया गया । राज्य होने के आधार पर अलवानिया की स्वतन्त्रता को मान्यता 
दी गई। १६२१ में यूगोस्लाविया के १२०० सस्त्र सैनिकों ने अलवानिया पर 
प्रायमण किया। इससे एक और वाल्कन-युद्ध का सतरा पैदा हो गया । राष्ट्रटसघ की 
परिषद्‌ ने राजदूतो की एक परिषद्‌ वनाई झौर उसने १६१३-१४ के सीमा निर्घा- 
रण के श्रनुमार प्रलवानिवा की सीमा निर्धारित की । परिपद्‌ ने अलवानिया से 
यूगोसलाविया की सब फीजो के हटाने का श्रादेश दिया | 


मोसुल विवाद 
लोजान-सधि के अन्तर्गत समझौता हुआ था कि तुर्की व ईराक की सीमा ६ 
मात के धन्दर तुर्को व क्िटेन के एक मैत्रीपुर्ण समझौते के अनुसार निर्धारित 
नी जाय । ऐसा न होने पर इस मामले को राष्ट्रसथ की परिपद्‌ के समक्ष रखा जाय । 


छा के कक. 


पहुँच सके बयोकि दोनो देशो ने मोसुल के तेल कूपो पर अ्रपना अधिकार का दावा 
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किया । मुदरोज़ युद्धझऔविराम के समय (३० अ्रवतूबर १६१८) ब्रिटिश फौजो का 
जिले के एक चौथाई भाग पर कब्जा था लेकिन इसके वाद ८ नवम्बर को ब्रिटिश 
फौजो ने भ्रागें वढकर मोसुल शहर पर अ्रपना भण्डा फहरा दिया । 


६ श्रगस्त १६१४ को तुर्की ने इस विवाद को परिषद्‌ के सामने रखा। तुर्की 
ने कहा कि पहले मोसुल पर उसका अधिकार था, युद्ध के समय उस पर कभी श्रधि- 
कार नही किया गया और वहाँ के लोग तुर्की शासन को चाहते है । ब्रिटेन ने कहा कि 
प्राकृतिक सीमा व नियमित श्रन्न इकट्ठा करने के लिये तुर्की विवादास्पद प्रदेश पर 
श्रपना भ्रविकार कायम करना चाहता है । लेकिन तुर्की व ब्रिटेन ने विवादास्पद प्रदेश 
की स्थिति यथापूर्व बनाये रखने का निश्चय किया। श्राभाग्यवश दोनो देश उक्त स्थिति 
को कायम रखने में श्रसफल रहे ओर दोनो की सीमा पर लडाई छिड गई । यह 
मामला अ्रवतूवर १६२४ में किर परिपद्‌ के सामने रखा गया। श्रन्तिम निर्णय होने 
तक एक श्रस्थायी सीमा निर्धारित की गई जिसका नाम 'ब्रुसेल्स रेखा” रखा गया। 
१६२४ के शुरू में स्वीडन, हँगरी व वेल्जियम के एक तटस्थ झ्रायोग (कमीशन) ने 
इस मामले पर विचारआआारम्भ किया। सितम्वर में इस श्रायोग की रिपोर्ट परिपद्‌ के 
सामने रखी गई । परिपद्‌ ने मोसुल पर तुर्की की सावंभौम सत्ता का समर्थन किया 
झौर सुझाव दिया कि वहाँ की जनता के भ्ाथिक हित की सुरक्षा उसी समय सम्भव है 
जब वह ईराक के साथ मिला दिया जाय | इसी दौरान में विश्व न्यायालय ने प्रपना 
विचार प्रगट किया कि परिपद्‌ का निर्णय दोनों दलो को मानना चाहिए। लेकिन 
मोसुल में किर भगडा होने के कारण परिपद ने इस्कोनिया के जनरल लेडोनर को 
उक्त विपय में जाच करने के लिए नियुक्त किया श्रपनी रिपोर्ट में लेडोनर ने कहा 
कि तुर्की वासी श्रस्थायी तुर्की क्षेत्र से ईसाइयो को निकाल रहे हे । १६ दिसम्बर 
१६२५ को परिपद्‌ ने निर्णय किया कि तुर्की-ईराक सीमा 'ब्रुसेल्स रेखा' पर बनाई 
जाय और ब्रिटेन ईराक पर घासनादेञ के रूप में २५ वर्ष तक श्रपना नियत्रण रखें 
शौर मोसुल में कुदिश भ्रल्पमख्यको के हितो की सुरक्षा के लिये वहाँ के स्कूलों में कुदिश 
भाषा चालू रसी जाय और सरकार में कुदिशो को भी नियुक्त किया जाय । इन 
निर्णयों को प्रिटेन और ईराक दोनों ने स्वीकार कर लिया। जून १६२६ में एक 
आग्ल-तुर्की सविपत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार कुछ तेलकूप तुर्की को 
मिले । 

कोफू घटना 

<६२३ में राप्ट्रलघ की परिपद्‌ को एक अन्तर्राष्ट्रीय सकटकालीन स्थिति का 
सामना काना पा । २७ अगस्त को यूनान व श्रलवानिया की सीमा निर्धारित करने 
वाले कमीशन के इंटजीवासी अध्यक्ष, श्रन्य इटालियन अधिकारियों तथा एक दुभाषिये 
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का यूनान में मृत्यु का शिकार होना पडा । इटली सरकार ने तुरन्त यूनान को एक 
चुनौती दी जिसमें उससे सरकारी तौर पर क्षमा-याचना को कहा गया। इटली ने 
भ करोठ डालर की क्षतिपूर्ति ५ दिन के भीतर चुका देने की माँग की | 

इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये २४ घटे का समय दिया गया | यूनान 
ने इसे भ्रम्वीकार कर दिया और राष्ट्रसंघ मे शभ्रपील की कि ३१ पअ्रगस्त को इटली 
सरकार ने यूनान के द्वीप कोर्फू पर बम वर्षा की। परिपद्‌ में इटली के प्रतिनिधि 
सालान्ड्रा ने इस मामले को सुलझाने के लिए राष्ट्रसघ को शअ्रयोग्य वताया और कहा 
कि टली ने कभी भी युद्ध का इरादा नहीं किया । मुसोलिनी ने कहा कि यह घरेलू 
मामला है श्रौर इनमें वाहरी हस्तज्ञेप सह नहीं किया जायगा। राष्ट्सघ ने इस 
मामले को पेरिस में राजदूतों की परियद्‌ के सुपुर्दे कर दिया। राजदूतों ने कहा कि 
यूनान में की गई ह॒त्यायें गैर कानूनी थी, इसके भ्रत्तिरिवत इटली की चुनौती भी वडी 
कठोर भ्रौर अन्यायपूर्गा थी । राजदूतों ने सिफारिश की कि यूनान को माफी माँगनी 
चाहिए, हत्या करने वालो को दण्ड दिया जाना चाहिए और ५ करोड डालर की क्षति 
पूत्ति देनी चाहिए। ये छर्ते मजूर कर ली गई श्रौर २७ सितम्बर को इटली द्वारा 
कोर्फू छोटने पर यूनान श्रीर इटली में फिर मैत्री हो गई। निस्सन्‍्देह इसमें राष्ट्सघ 
की विजय हुई लेकिन इससे यह जाहिर हो गया कि वह बड़े देश के सिलाफ विर्वास 
भ्रौर दृढ़ता के साथ कार्यवाही वही कर सकता । - 

यूनान-बल्गेरिया मामला 

अवनूचवर १६२४५ को यूनान व बल्गेरिया के रक्षको के बीच डेमिरटापू में दो 
दिन तक गोली चली । परन्‍्तु एथेन्स में इस श्लाशय के समाचार पहुँचने पर कि आक्र- 
मग करने का इरादा पहले बरगेरिया ने किया यूनान के युद्ध मत्री ने अपनी सेना को 
वल्गेरिया के नगर पैट्रिच में घुसने का आ्रादेश दे दिया। २२ अ्रवतूवर को यूनानी फौजें 
बल्गेरिया के भीतर ५ मील तक घुस गई और ७० वर्गेमील छेत्र पर अभ्रपना श्रधिकार 
समा लिया । बत्गेरिया ने राष्ट्रमथ की परिपद्‌ में यूनान के विरुद्ध श्रपील् की। प्रि- 
पद ने दोनों देशो को ब्रादेग दिया कि वे भ्रपनी फौजें अपने-अपने देश में वापस्त हटा 
लसे। इस आज्ञा वा पालन किया गधा । एक जचि कमीणसन ने निर्गाय दिया कि बन्‍्गे- 
रिया पर बूनान का साइमण भअन्यायपूर्ण था और यूनान को २१०००० डालर क्षति- 
पूर्ति देनी चाहिए । १ मा १९२६ तक यूनान ने यहू राशि चुका दी। राष्ट्रमथ वी 
इस सफलता से बात्कनो में सुरक्षा की भावना उत्सन्न हो गई | 

दक्षिश-अ्मरीकी विवाद 

मिनम्बर १६३२ में पिरूुवियन सेना ने जब अ्रभेजन नदी पर कोलस्बिया के लेटा- 

शिया बन्दरगाह पर कब्जा कर लिया तो परियद्‌ से प्रमरीरा से कूटनीतिक समर्थन 


ढ्प्‌ अत ०ट्र(५ र+जच्ज 


प्राप्त कर पिरूवियन सेना पर जोर डाला कि वह उतत क्षेत्र में हिसात्मक कार्यवाई न 
करे और यहाँ से हट जाय | ८ दिसम्बर १६२८ को विवादास्पद क्षेत्र चाको जिले में 
बोलीविया और परागवे के वीच सशस्त्र सघर्ष छिड गया । इस पर राष्ट्रसघ की परिपद्‌ 
ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करते हुए दोनो दलो से कहा कि वे विवादास्पद क्षैत्र के 
प्रश्न को शान्तिपूर्णा ढग से सुलभाने का प्रयत्न करे। दोनो देशो ने श्रन्तप्नमरीकी 
सम्मेलन के निर्णय को मानना स्वीकार कर लिया। यह सम्मेलन उस समय वाशि- 
गठन में हो रहा था। सम्मेलब के आदेशानुसार बोलीविया और परागवे के बीच 
परस्पर श्राक्रमण न करने सम्बन्धी एक समभौता हुआ । इस समझौते का उ्दं श्य केवल 
उक्त क्षेत्र मे उपद्रव रोकने का था। किन्तु १६३२ में विवादास्पद क्षेत्र पर दोनो 
देशो में पुन. सग्राम छिड गया । १६३४ में राष्ट्रसथ के एक जाच कमीशन ने प्रमानु- 
पिक तथा श्रन्यायपूर्ण कार्यवाइयो को रोकने के लिए श्राक्रमशकारी देशो को शस्त्र 
पहुँचाने पर पावन्‍दी लगा दी । उसी वीच परागवे ने, जो विवदास्पद क्षेत्र पर अपना 
दखल जमाए हुए था, राष्ट्रसघ श्रसेम्बली (महासभा) के एक झातिप्रस्ताव को ही 
अस्वीकार कर दिया । फरवरी १६३४ में परागवे ने राप्ट्रसघ के समक्ष श्रपना त्याग- 
पत्र प्रस्तुत किया जो दो वर्य बाद स्वीकार किया गया। इस तरह परागवे और 
बोलीविया के मामले से राप्ट्रसूथ को हाथ धोना पडा। श्राखिर १६२९ में दक्षिणी 
अमरीकी राज्यो द्वारा मध्यस्थता करने पर दोनो देशो में समझौता हो गया । 


आ्राथिक सहायता 


इसमें सदेह नही कि राष्ट्रसथ विकट राजनैतिक मामलों को सफलता से 
सुलभानें में निहायत विफल रहा लेकिन जिस खूबी के साथ उसने उस समय की 
डावाडोल श्राथिक स्थिति को सम्भाला वह शत्यन्त सराहनीय है । ग्रास्ट्रिया की गण- 
तत्री सरकार युद्ध विराम के वाद उत्पन्न श्राथिक समस्याओं को सुनभाने में नितात 
श्रममर्थ रही | सा जमें की सधि पर हस्ताक्षर होने के बाद कई सहायता कार्यक्रम 
हाथ में लिए गए। आसस्ट्रिया को उधार श्रन्न॒ सहायता भेजी गई। इसके भ्रतिरिक्त 
उसकी भ्राथिक हालत को मजबूत बनाने के लिए १६१६ में ब्रिटेन, फ्रास और इटली 
ने मिलकर उसे ४ करोड ८० लाख डालर पेणगी दिये । श्रमरीका ने भी आस्टिया को 
दो करोड ४० लास डालर दिया। इसके श्रलावा १६१६ से १६२१ तक प्रन्तर्राष्ट्रीय 
कीप से उसे १० करोड डालर ऋण प्राप्त हुआ। इस तरह श्रास्ट्रिया को पतन के गर्त 
में गिरते से बचाया जा सका | 

एवर आस्ट्रिया भी अपने खर्च में जहा तक कटौती हो सके करने को तैयार 


हो गया। वहा १४४०० बागजी ऋाउन की कीमत एक सोने के ऋन के बराबर 


कर दी गई। बचत पी दृष्दि से ८०००० अधिकारी नौकरी से बरखास्त कर दिये 
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गये ।इन सब कार्चवाइयों से अऑस्ट्रिया की झाथिक स्थिति में इतना परिवर्तन 
हुआ कि १ जून १६२६ में राष्ट्रमथ को उस पर से श्रपना श्राथिक नियत्रण उठा 
लेना पडा । ॥॒ 

दिसम्बर १६२३ में राष्ट्रलथ की परिषद्‌ ने हगरी के आधथिक पुननिर्माण 
के लिए एक योजना स्वीकार की । इसके श्रनुसार वहा १--मुद्रा स्फीति को रोकना 
तथा फाउन की डगमगाती हालत को स्थिर करना, २--एक स्वतन्त्र बैक की स्थापना, 
३--३० जून १६२६ त्तक बजट को सतुलित श्रवस्था में लाना, ४--२५ करोड 
स्वर्ण क्राउन की ऋण सहायता तथा ५-राष्ट्रध द्वारा कमिव्नर जनरल के 
हारा नियन्नण रसना पा। यह योजना मई १६२४ में लागू की गई । बोस्टन के 
जेरमिया स्मिथ हगरी में राप्ट्लूथ के कमिश्नर जनरल नियुवत हुए | बजट निर्धारित 
त्तिथि से डेढ वर्ष पहले ही सत्तुलित कर लिया गया। १० जून १६२६ को राष्ट्रसघ 
की परिपद्‌ ने हगरी पर से आथिक नियत्रण हटा लिया । 

राष्ट्सघ ने १६५४ में यूनान को लगभग ५ करोड उालर की विदेशी ऋण 
सहायता दी जिससे यूनान १६२२ में तुर्की से हुए युद्ध के अपने १५ लास शरणार्थी 
बसा सके । सरणारथियों के बसाने के लिए राष्ट्रसघ ने एक कमीशन भी नियुक्त 
किया। रस कमीशन से ४ वर्षों के भांतर १४३,००० जरणाथियों को देहातो में 
ओर २८००० को नागरिए क्षेत्रों मे साया । उसने उनके लिए ७६००० मकान 
चनवाये श्रौर उत्सादन क्षेत्र बढ़ाकर दूता कर दिया | इसी तरह वल्गेरिया सरकार 
को उसके २२०००० थर्णशाथियों को बसाने के लिए, अविसिनिया को अपनी मृद्रा 
सोने के भ्राधार पर निर्धारित करने शौर स्वतत्र डनजिंग नगर को अ्रपना बन्दरगाह 
सुधारने के लिए विदेशी ऋण दिये गए एस तरह राप्ट्रीय श्राधिक पुननिर्मागा द्वारा 
राप्ट्रमघ ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। 


सार का प्रशासन 


वर्माय सधि के प्रनुसार राष्ट्ररथ को सार वेसिन पर १५ वर्ष तक मासन 
परने वा प्रधिफार मितरा । शर्तों के अनुसार परिपद्‌ द्वारा नियुक्त ५ सदस्यों के 


सदस्य फ्ास का, एक सार का और तीन सदस्य फ्रास प्रखवा जर्मनी यो छोट कर 
एिसी झस्य देश के होने चाहिए थे । परिषद्‌ ने फरवरी १६२० में शपने दूसरे प्रधि- 
वेशन में एह फ़ासीसी देशनउत एम. राच्ट की प्रव्यक्षता में एक घासह क्रीणन दी 
नियुक्ति की । पर्मीणन से प्रास छा प्रभाव अधिक होने के फारण फ्रास ने सार मे 
४५००० भैमिकों वी कप एक सैनिक दाएपी कायम री सीन बह्ाा फ्रासीसी मद्रा 


लागू की । बट नी परहिक जर्मन दिशाथियों पर फ्रामीसी रहूलों में भर्ती होने के 


है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लिए दवाव डाला गया । १६२३ में जब सार के खनिको ने वेतन वृद्धि की माग करते 
हुए हडताल कर दी तो कमीशन ने उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाई की । इस कार्यवाई 
के विरुद्ध भारी आन्दोलन पैदा हो गया । किन्तु राष्ट्रसघ ने कमीशन की अत्याचारपूर्णी 
कार्यवाइयो की निन्‍दा नहीं की भौर केवल सुझाव रखा कि विदेशी सेना को हटाकर 
वहाँ स्थानीय सेना को नियुक्त किया जाना चाहिए। १६२६ में राल्ट ने इस्तीफा दे 
दिया । उनके स्थान पर कमी शन के भ्रध्यक्ष कनाडा के जार्ज स्टेफेन्स, सर अनिस्ट 
विल्टन (१६२७) और ज्योफरे जी नोकस (१६३२) नियुक्त किये गये | इन परि- 
वर्तनो से सार की घाटी में शत्रुता की भावना कम हो गई भर धीरे-धीरे वहा से सेना 
हटाली गई । १६३४ में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में वहा जनमतत-सग्रह किया गया। 
मतदान में लगभग ६० प्रतिशत जनता ने सार जमंनी को वापस करने के पक्ष मे 
मत दिया। १ मार्च १६३५ को सार जमंनी को लौटा दिया गया | 
डानजिग पर शासन 

वर्साय-सधि के अनुसार डानजिग एक स्वतन्त्र नगर घोषित कर दिया गया 
जिसकी देख-रेख का भार राष्ट्रसघ के हाथ में रहा । राप्ट्रसलथ की और से डानजिग की 
देख-रेख उसके एक हाई कमिश्नर को करनी थी। राष्ट्रसघ परिपद्‌ ने डानजिग मैं 
अपना एक अस्थायी हाई (कमिश्नर नियुक्त किया और मई १६२० में ढानजिग की 
विधान परिपद्‌ निर्वाचित की गई | परिषद्‌ का चुनाव वयस्क मताधिकार के श्राधार 
पर किया गया। १५ नवम्वर को डानजिंग नगर सरकारी तौर पर स्वतन्त्र घोषित कर 
दिया गया श्रीर मई १६२२ में उसका सविघान स्वीकार कर लिया गया । सविधान 
के अ्रनुसार १२० सदस्यो की एक लोकप्रिय विधान सभा तथा २२ सदस्यों की एक 
सीनेट का निर्माण किया गया । दोनो भवनों में किसी मा 
उक्त मामले पर जनता की राय लेनी होती थी। सीनेट के ८ सदस्य सरकार के 
प्रमुख होते थे । नगर के बाहरी सम्बन्ध तथा उसकी सुरक्षा का भार पोलैड को 
सौंपा गया | डानजिग बन्दरगाह पर शासन का भार एक कमीशन को सौपा गया 
जिसमें पोलेटवासियों श्रौर देजियरों के वरावर-वरावर सश्या में सदस्य थे। पोलैड 
को स्वतन्त्रता दे दी गई कि वह मनमाने ढग से डानजिग बन्दरगाह का उपयोग कर 
सकता है। राष्ट्रसव के हाई कमिश्नर का काम पोलैड और डानजिग के वीच ऋगडढो 
को निपढाना था । पोलैड और डानजिग श्राथिक तथा राजनैतिक दृष्टि से भ्रत्यन्त 
गुथे होने के कारण उनमें कई वार ऋगडे उठे, जिनमें कुछ परस्पर समभौतों से और 
धुट् हाई कमिइनर के हस्तक्षेप से णात किये गये । फिर भी स्वतस्त्र डानजिग नगर 
कई प्रकार के भगटों से घिग होने के वावजूद झआारथिक दृष्टि से काफी उन्नत्ति कर 
गया और उसऊा व्यापार पहने से चोगुना अधिक वढ गया । १६३६ में डानजिग को्‌ 
जिन बुरे दिनो झा सामना करना पडा उनका उल्लेख वाद में किया जायगा । 


मेले पर मतभेद होने पर 
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आदिष्ट प्रणाली 


पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा निमित श्रादिष्ट प्रणाली निरीक्षणार्थ राष्ट्रमघ के 
ग्राधीन कर दी गयी । शान्ति संधियों के अन्तर्गत जर्मनी को उपनिवेशों से अपना 
सारा प्रधिकार उठा कर मित्र राष्ट्रो के सुपुर्द कर देना पडा। इधर तुर्की को भी 
प्ररव देशों पर से अपना कब्जा हटा लेना पडा। जर्मनी और तुर्की के श्रधिकार से 
म॒वत क्षेत्रों को राष्ट्रसघ के सदस्य राप्ट्रो के आधीन कर दिया गया, इस णर्ते पर कि 
वे वहा के मिवासियों के हितो का ध्यान रखते हुए शासन करेंगे । 
उक्त व्यवस्था के प्रनुसार निम्नलिखित निर्णय किये गये (१) शासनादेश 
प्रदेशों पर शासन करने वाने आ्रादिष्ट राज्य उस देथ की प्रगति की वापिक रिपोर्ट 
राप्ट्मध की परिपद्‌ को प्रस्तुत करेंगें। (२) प्रत्येक श्रादिप्ट प्रदेश पर नियनण 
ग्रववा गासन सरक्षण व्यवस्था राष्ट्रसघ के परिपद्‌ के श्रादेधानुसार होगी और (३) 
प्रादिष्ट राज्यों की वापिक रिवोर्ट का निरीक्षण करने के लिए एक स्थायी कमी गन 
(पग्रायोग) की नियुक्ति की जायेगी । 
गारान सुविधा के लिए प्रादिप्ट प्रदेशों को “श्र,” “व,” और “से” तीन वर्गो 
में विभाजित किया गया । वर्ग “श्र” में तुर्कों के भूतपूर्व प्रदेश ईराक, सीरिया, लेब- 
नाय, फिलस्तीन तथा सिजोईनिया रखे गये । ये प्रदेश इतने विक्रसित थे कि एक 
स्वतन्त राष्ट्र के रुप में स्थित रह सकते थे, किन्तु उनमें प्रधासकीय योग्यता का 
कुछ ग्रभाव था इसलिए उन्हे झादिष्ट राज्यों के ग्राधीन तव तक के लिए रखा गया 
जब तक कि वे अपने पर स्वयं शासन करने के योग्य न बने जाये। “व वर्ग में 
केन्रीय प्रफ़रीक। स्वित ६ आासनादेश क्षेत्रो को रक्षा गया। से क्षेत्र स्यायत्त शासन 
के योग्य नही थे, किन्तु आदिप्ट राज्यो को ग्रदेश था कि ये इन क्षेत्रों में दास प्रथा 
व प्रस्परन्शस्त व्यापार को बन्द करे ग्रौर केवल पुलित अथवा सुरक्षा के अतिरिक्‍तत 
थौर किसी काम में श्रादिवासियों का प्रयोग ने करें। “म" वर्ग वाले सासनादेण 
क्षेत्रो के जो दल्षिणी-पश्चिमी श्रफीका तथा प्रगात्त-द्वीप आदि ये श्रौर जो कि कम 
नसरथा प्रबवा छोटे या सान्क्ृतिक केच्धों से दूर स्थित थे उनका शासन प्रणाली 
के प्रनुसार ही धासित होना सर्वोत्तम समझा गया। प्रादिप्ट प्रदेशों के वितरण का 
वास मित्र राष्ट्री को सौपा गया। १६१६ में शान्ति सम्मेलन के चार बहों में थे 
श्रीर “सा वर्ग बाले क्षेत्रों का उनके निकटवर्ती सरवारो के हाथ सौपा । श्रप्रेत १६२० 
में सानरीमो सम्मेलन में वर्ग “प्र! के क्षेत्र का एस प्रसर वितरग किया गया क़ि 
ण्िलिस्तीन, ट्रामनजईनिया तथा ईराफ ग्रेट ह्िटेस को मिले और सीरिया तथा सेवनान 
प्रति को । वर्ग 'व' में केमदन (एक छठा), जर्मन पूर्वी प्रफ्रीका (टेंगानियाक ) तथा 
टुगोेंड वा एक निद्वार भाग ग्रेंड डिटेल को, नेमशन (पांचवां उठा टेसमा) तथा 


४६ थ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तुगोलैन्ड (दो तिहाई) फ्रास को और राउण्डा-उरडी वेल्जियम के आधीन कर दिए 
गए । “स” में जर्मन दक्षिणी पश्चिमी प्रफ़ीका दक्षिण अफ्रीकी सघ को, जर्मन समोग्रा 
न्यूजीलेड को, नोरू के द्वीप ब्रिदिश सरकार को, भूमध्य रेखा के दक्षिण स्थित 
भूतवूबव जर्मन द्वीप भ्रास्टूलिया को और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित भूतपूर्व जर्मन 
द्वीप जापान को दे दिये गये । 

सन्‌ १६२० के अन्त में एक स्थायी श्रादिष्ट कमीशन की स्थापना की गयी । 
इस कमीशन में £ सदस्य थे जिनमें प्रधिकाश सदस्य गैर श्रादिष्ट प्रदेशों के नागरिक 
श्रें। १६२७ में सदस्यों की सरुया बढ़ाकर ११ कर दी गई। शामिल किए गए दो 
सदस्यों में एक जर्मनी का और एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ का प्रतिनिधि था। उक्त 
कमीशन का काम केबल सलाह देना था किन्तु व्यावहारिक तौर पर वह आदिष्ठ क्षेत्रों 
के निवासियों की वार्षिक रिपोर्टो का निरीक्षण भी करता था । 


इस प्रणाली के श्रनुसार श्रादिष्ट देशो को अ्रपना शासक चुनने का श्रधिकार 
था। किन्तु ईराक, फिलस्तीन और सीरिया में जनता की इच्छा की उपेक्षा की गई 
और उनकी राय नहीं ली गईं। मेसतोपोटामिया में श्ररवो ने ब्विटिश शासनादेश के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया जिससे क्विठेन को ईराक सरकार को मान्यता देनी पडी । हेजाज 
के वादभाह्‌ हुसेन के शाहजादे फैजल को ईराक का शासक नियुक्त किया गया । 
हे शकक्‍नूवर १६३२ को ईराक राष्ट्रसघ का ५७ वाँ सदस्य वन गया। इधर फिल- 
स्‍्तीन में म्रवो और यहूदिय्ो के वीच दगा बढ़ता गया श्र ब्रिटेन उनमें समभौता 
कराने में निहायत भ्रसफल रहा । सीरियाई जनता को उनकी इच्छा के प्रतिकूल फ्रासीसी 
नियत्र॒ण में कर देने से सोरिया में फ्रासीसी शासन के विरुद्ध १६९२७ तक विद्रोह 
चलता रहा । तुगोलेड औ्रौर कैमरूतन की बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिये फ्रास को 
वही की सेनाओं का प्रयोग करने की श्राज्ञा दी गई | पश्चिमी समोगश्रा क्षेत्र में विद्रोह 
करने वालो के खिलाक सख्त कार्यवाई की गई। किन्तु वाद में भ्रादिष्ट प्रणाली 
की घोर झ्रालोचना करते हुए उससे सहयोग हटाने का निश्चय किया गया । 


स्थाई आादिप्ट कमीणन की रिपोर्ट में बताया गया कि शासनादेश प्रदेशों 
की जनता को अश्रपन्नी शिकायतें पेश करने का मौका नही दिया गया जिससे उनमें 
प्रमन्‍्तोप उठा और बाद में यही विद्रोह का कारण बन गया । 


अल्प-सख्यको की रक्षा 


१६१६ में यूरोप के पुननिर्माण के समय राष्ट्रमथ को करीब ३ करोड 
अन्यसगप्रकों की समस्या का सामना करना पडा | इनमें से प्रधिकाश 


श॒ को श्रल्प- 
“णणयों के लिये हुई सन्चियों के अतर्गत सरक्षक 


भाप्त था | ये सचिया केद्धीम तथा 
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दक्षिण पूर्वी यूरोप के १५ राज्यों और मित्र राष्ट्रों के वीच हुई थी। उन संधियों 
के उद्दश्य उस प्रकार थे १ सरक्षित लोगो के जीवन और स्वतत्रता की रक्षा करना, 
२. सरक्षित लोग जो भी घर्म ग्रथवा विचार चाहे अश्रपना सके बदि वह सार्वजनिक 
गान्ति व व्यवस्था के लिये घातक न हो, ३. सरक्षित देशो के सभी व्यक्तियों को 
नागरिकता का अधिकार हो, ४ अदालत के सामने सवके साथ समान व्यवहार 
हो और उन्हे समान सुविधा त्तवा नौकरी के सुयोग प्राप्त हो, ५ व्यापारिक तथा 
धामिक मामलों श्रौर प्रेस तथा अदालत में किसी भी भाषा का प्रयोग करने की 
स्वतम्नता हो और ६. भ्रत्पसख्यको को उनकी ही भाषा में शिक्षा की व्यवस्था हो । 
श्रत्पसर्यको को राप्ट्रसघ के सरक्षण में कर दिया गया। 


राष्ट्रध को अल्पमस्यको सम्बन्धी अपन्ती नीति पर कभी-कभी काफी 
प्रालोचना का सामता करना पडता था। चू कि उकत व्यवस्था अन्तर्राप्ट्रीय नहीं थी 
इसलिये वे देश जो प्रल्पसरयक संधि से सम्बन्धित नहीं थे अ्ल्पसरयकों के साथ 
निर्देबता से व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि उन देशों को भी जिनका सधियों में 
हाथ था अ्रल्पसस्यकों का पूर्णा सरक्षण प्राप्त नहीं हुआ । उनमें से समानिया और 
पोलैठ के नाम विशेष उल्लेखनीय है | राष्ट्सूथ की परिपद्‌ ने कभी भी किसी राज्य 
फो आपत्तिजनक कार्यवाइयों के लिए झक्तियाली तरीके से नही रोका। जमंनी के 
राष्ट्र्थप का सदस्य बन जाने पर राष्ट्रसघ के कार्यक्रम में अल्पसरयको के प्रध्न ने 
काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। दिसम्बर १६२८ में जर्मन प्रतिनिधि डा० 
स्ट्रैंसमैंन ने अल्पसरयक सम्बन्धी राष्ट्रसथ के रवेये झौर उसके कदम की पग्रालोचना 
की । इसके फलस्वरूप अल्पसस्यकों सम्बन्धी राष्ट्सघ की वर्तमान नीति में परिवर्तन 
करने का निदवय फिया गया । १६२६ में राष्ट्रनघ परिषद के श्रध्यक्ष और दो प्रति- 
निधियों को लेपर “अ्पसरयक समिति” की स्थापना की गई। समिति ने निर्णाय 
किया कि अल्यससर्थकोीं के मामलों को परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाया करे 
सथया नहीं । 

समित्ति के निर्शयानुनार परिषद्‌ ने अल्पसरथयों के विवाद से सम्बन्धित 
सरब।[ रो पर अपना निर्णय लादने के बजाय दोनों दलो में समभौता वराने वा रास्ता 
प्रस्तियार दिया | किन्‍तु एस हालत में भी वह स्थायी शान्ति कायम रखने में 
नितात गसफल रही झौर एससे सारी व्यवस्था भग हो गई । 

४६३४ में पोलेट ने अन्यसरबरों की रक्षा करने में सहयोग देने से उनपर फर 
दिया । उसने साहा हि जब त्तक एस सम्पन्य में योई सुदह व्यवस्था श्रयना नहीं ली जाती 
अल्यसगस्कों की रक्षा में बह सक््योग नहीं ५ पता । पोवेट की नीति और राज्यों 
ने नी अपनानी सारग्न वार दी और साषइ्सघ को सहयोग देना बन्द वर दिया । 


डप प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जर्मनी यहूदी श्रल्पसख्यको की रक्षा के लिये किसी तरह से सधि से बधित नही था। 
सितम्वर १६३५ के नूरेम्वर्गं के कानूनों के भ्रन्त्गंत यहूदी श्रल्पसख्यक जर्मनी की 
नागरिकता से वचित कर दिए गये। उनके बच्चो को सार्वजनिक स्कूलो में भर्ती 
होने से रोक दिया गया। इसके भ्रतिरिक्त भौर कई श्रत्याचारपूर्णा कार्यवाइयाँ 
यहूदियों के विरुद्ध अपनाई गई । किन्तु उक्त श्रत्याचार को बन्द करने के लिये राष्ट्र 
संघ कोई भी कदम उठा ने सका | 


बडे विवादों मे मध्यस्थता करने मे राष्ट्सूथ की श्रसफलता 


ऐसा प्राय देखा गया कि जिन वडे विवादों में बडे देशों का हाथ होता था 
उन विवादों में मध्यस्थता करने में राष्ट्रसघ प्रायः श्रसफल होता था । इस तरह वह 
केवल साधारण विवादों को ही ज्ञात करने में सफल रहा । 


मचूरिया की समस्या 


राष्ट्रसघ को प्रथम सबसे बडी भ्रसफलता उस समय मिली जब बह मचूरिया 
में जापानी भ्राक्रमणा को रोकने में नितात असमर्थ सिद्ध हुआ | १८ सितम्बर १६३१ 
की रात को मुऊदेन के समीप दक्षिणी मचूरिया रेलवे लाइन पर एक ब्रम फटा । 
जापानी सेनिक अधिकारियों ने इस आ्राधार पर कि यह आतकवादी कार्यवाई है 
दक्षिणी मचूरिया पर कब्जा कर लिया । तीन दिन बाद चीन ने राप्ट्रसध में 
प्रपील की । राष्ट्रमथ ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर जापान से श्रपन्ती फौजें मचूरिया 
से हटा लेने को कहा। जापान ने राष्ट्रघ के श्रादेश की उपेक्षा की और उसने 
उत्तरी मचूरिया में सेनिक कार्यवाई जारी रखी | इस पर राषप्ट्रसघ की परिषद्‌ ने 
प्रमरीका से अ्रनुरोध किया कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच पडताल करे। 
किन्तु पृथक्वादी श्रमरीकी प्रेसिडेन्ट हुवर तथा विदेश मनन्‍्त्री स्टिमसन ने राष्ट्रसघ के 
इस निमनण को अस्वीकार कर दिया । 


२४ अफ्तूबर को परिषद्‌ ने दूसरी वार जापान को आदेश दिया कि वह अ्रपनी 
फीजें तीन सप्ताह के भीतर मचूरिया से हटा ले। किन्तु जापान ने इस श्रादेश की जरा 
भी परवाह नकी ओर वह मचूरिया में जमा रहा । दिसम्बर १० को परिपद्‌ ने 
ला्ड लिठन की ग्रध्यक्षता में ५ सदस्यों का एक आयोग (कमीशन ) की नियुक्ति की 
जिसे मचूरिया की स्थिति का प्रव्ययन करने का काम सौपा गया । ४ मार्च १६३२ 
को जापानी फौजो ने भश्रागे वढ़ कर चीनी वन्दरगाह दधाई पर अपना कव्जा जमा लिया। 
इस पर चीन ने राष्ट्रमथ की महासभा से भव्यस्थता के लिये माँग की । महासभा 
ने एस पर दो प्रस्ताव स्वीफार किये जिसमें से एक में शधाई से जापानी फौजों 
के अवितम्ब निपक्‍्मण की माग और दूसरे में स्टिमसन के उस प्रस्ताव को 
स्त्ीवार करना जिसमें मचूरिया में जापानी भासन को मान्यता न देने का 


राष्ट्तघ ४६ 


उल्लेख था | ब्रिटेन के विदेश मन्नी सर जान साइमन के अ्रनुसार जापान के 
प्राकमण का उद्दृंश्य एशिया को साम्यवाद से बचाना था और यही कारण था कि 
राष्ट्रसक्ठ उसके विरुद्ध जल्दी कठोर कदम नहीं उठा पाता था। टसी बीच जापान 
ने समस्त मचूरिया पर कब्जा कर लिया । इसने सितम्बर में राष्ट्सघ के आदेश 
वा उत्लंघन कर मचूरिया को भ्रपना उपनिवेश घोषित कर दिया | यही नही उसने 
चीन के भृतपर्व शासक हेनरी पियूई को मचूरिया में श्रपता सरक्षक नियुक्त कर 
दिया । मन्रिया में जापान के अधीन मचुको सरकार की स्थापना कर दी गई। 
इसी बीच चीन के साथ युद्ध विराम सधि हो जाने से जापान ने शघाई बन्दरगाह 
को साली कर दिया | इधर लिटन कमीशन ने जापानी आक्रमण से प्रशावित श्ेत्रो 
का दौरा कर एक लास दछाब्दों की रिपोर्ट राष्ट्रसव में प्रस्तुत की । रिपोर्ट में 
जापान के साथ उचित श्राधार पर समभौता करने की सिफारिश भी की गई थी। 
राष्ट्रमघ ने जापानी कार्यवाइयों की निन्‍दा करते हुए कमीशन की सिफारिण स्वीकार 
कर ली। किन्तु ज्ञापान ने समझौता सम्बन्धी सिफारिश को अस्वीकार करते हुए २७ 
मार्च १६३३ को राष्ट्रमघ से इस्तीफा दे दिया। राण्ट्रसघ के श्रन्य सदस्यो राष्ट्रो ने 
मचुकों सरकार को केवल मान्यता देने से श्रस्वीकार कर दिया । 


इथोपषिया पर इटली का ग्राक्रमण 


इटली में तानाणाही शासन के अश्रधीन जनसस्या में वृद्धि ओर युद्ध के 
कारण जनता की झ्ाथिक स्थिति सराव होने लगी थी! मुसरोलिनी ने जनता में 
उठता विद्रोह तथा अ्रसतोप को शान्‍्त करने के लिये मिक्रारी मनोवृति अ्रपनाई। 
उनकी झासे श्रफ्रीफा की ओर उठी । २० जुलाई १८६३४ में झआग्ल-डटालियन मिस्री 
समभीता से इटालियन लीविया की सीमा श्रौर बढा दी गई। 9 दिसम्बर १६३४ 
को उधोपिया सीझा में श्रोगडन रेगिस्तान स्थित उम्मारझल में उथोपियाई तथा 
एटालियन फोजों के बीच गोली चल गई। ३ जनवरी १६३५ को पथोपिया के 
दादभाह हेली सलेसी ने राष्ट्रमय में अपील की। इस श्रपील के चार दिन बाद 
ही फ्रामीसी विदेश मनी पेरी शेवेल ने मुसोलिनी के साथ मैत्री समझौता पत्र पर 
हाताक्षर तिया | स्मरण रहे कि फ्रास इस बात के लिये प्रयतलच्ील था कि इटली 
के साथ विसी तरह मित्रता करके जमंन सद्स्त्रीकरण नीति का विरोव किया जाय । 
समझोते के अनुसार इटली ने वायदा किया कि वह ज्रान्ट्रिया की सुरक्षा तथा 
जर्मनी सम्पन्दी मामनो पर फ्रास की राख में ही काम वारेगा। क्राम से इटली 
गो जीबोटी अदिस गघवावा रेखवे के २५०० शेपर, फ्रांसीमी सोमाली्उ्डट रेगिस्तान 
पग ३०६ बर्ग मोल झौर लीविया के दक्षिण स्थित रेगिस्तान को ४४ हजार वर्गमीज 
शझाग दे दिया । कास फे विरेश सस्प्री लेबल ने जमंनी के विरद्ध उटली का संमर्बद 


५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


करने के लिये तानाशाही साम्राज्यवाद का समर्थन किया | १६३५ की वसन्‍्त ऋतु 
मे इटली इथोपिया पर आ्राक्रमण की तैयारी |के लिये सैनिको, विमानों तथा टेको 
के साथ स्वेज नहर से होकर श्रागे बढ़ा । १ अक्टूबर १६३५ को मुसोलिनी ने 
इथोपिया पर आक्रमण करने के लिये अपनी सेना को आराज्ञा दी | दूसरी ओर इटली 
ने राप्ट्सूथ को सूचित किया कि इथोपिया ने इटली के विरुद्ध युद्ध का एलान कर 
दिया है । इटली के श्राक्मण के चार दित बाद परिपद्‌ ने इटली के आरोप का 
खडन करते हुए उस पर मन्तव्य किया कि वह राष्ट्रसघ के प्रतिश्रव का उल्लंघन 
कर युद्ध करने के लिये श्रागे वढ रहा है। १० अक्टूबर को राष्ट्रसथ महासभा में 
उक्त मन्तथ्य का समर्थन किया गया । विरोध करने वालो में इटली, भ्रास्टिया और 


हगरी थे । इटली के विरुद्ध आरोप लगाते हुए परिपद्‌ ने निम्त पाच प्रस्ताव 
स्वीकार किये --- 


(१) इथोपिया को दास्त्र निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा कर वही प्रति- 
बन्ध इटली के विरुद्ध लागू कर दिया जाय | (२) इटली को ऋण तथा बेको से 
उधार देना बन्द कर दिया जाय । (३) इंटली से समस्त श्रायात रोक दिया जाय । 
(४) इटली को कच्चे माल का निर्यात बन्द कर दिया जाय । (५) राष्ट्सघ के 
सदस्यो में पारस्परिक सहयोग कायम करके प्रतिबन्धों से हुई क्षति को कम करना । 
परन्तु तेल पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं लगाया गया । कमजोर मोर्चाबन्दी और कट- 
नीतिक दृष्टि से श्रयोग्य होते के कारण इथोषिया को इटली के सामने भुकना पड़ा। 
२ मई १६३६ को इथोपषिया के बादशाह हेली सेलेसी जरूसलम को भाग खड़े 
हुए और राष्ट्रसघ के महामन्त्री को तार दिया कि में इथोषियाई जनता को नप्ट होने 
से बचाने के लिए अपनी राजधानी से भाग रहा हु और जब तक इथोपिया स्वतन्त्र 
नही हो जाता, में वहा नही लौटू गा । आपने राष्ट्र-सव से श्रपील की कि वह इथो- 


पिया पर इटली के आाविपत्य को मान्यता न दे और उसके विरुद्ध अपनी कार्यवाई 
जारी रखे । 


४ जुलाई १६३६ को राष्टू-सघ साधारण सभा के श्रष्यक्ष वानजीलैंड 
(वेल्जियम के प्रधानमत्री) ने रोम से आया एक पत्र पढकर सुनाया, जिसमें लिखा 
था “स्वतन्त्रता, न्याय, सभ्यता तथा शात्ति के प्रतीक इटनी की सेना का इथोपषियन 
जनता ने आदर से स्वागत किया | इटवी की सरकार भी -थोगिया में ऐसा ही कार्य 


करेगी, जो राप्टू-्मव के प्रतिश्रव के अ्नुमार होगा और जिसमे जनता को 
लाभ होगा ।” 


इघर इथोपिया के बादशाह हेली सलेसी अपने देश के लिए सदस्य राप्टो का 
समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे । उन्होंने राप्टनय की साधारण सभा म्‌ 


रा्ट्सय ४ 


कापते हुए शब्दों में कहा--“बदि कोई शक्तिशाली सरकारकमजोर जनता को 
कुचल रही हो, उस हालत में उस जनता को हुफ है कि वह राष्ट्र-सघ से न्याय के 
लिए प्रपील करे जो निष्पक्ष होकर मानवता के नाम पर उसकी सुनवाई करे |” 
किल्तु उम्त अपील का राष्ट्र-मघ पर कोई असर नहीं हुआ और इथोपिया सदा के 
लिए नष्ट हो गया । 

स्पेन का गृह युद्ध 

१६२३ में राजा श्रल्फेजो १३वें ने जनरल प्रिमोडी रिवेरा को सेना विभाग 
का प्रध्यक्ष नियुतत किया और शासन का सारा भार सेना के आवीन झा गया। इससे 
पालियामेंट भग हो गई और नागरिक गासन समाप्त होकर वहा संनिक तानाशाही 
घासन कायम हो गया । सैनिक शासन स्पेन में ७ वर्ष तक रहा। १६३१ में राजा 
अल्फेजों गद्दी मे अलग हो गये श्र स्पेन में जनतत्नरी गणतन्त्र की स्थापना हुई। 
इसमें भूतपूर्व सैनिक सरकार वा एक भी भ्रधिका री नही रखा गया । 

१६३१ से १६३६ तक स्पेन की नई जननम्नी सरकार को प्रतिक्रियावादी 
झौर साम्यवादी विचारों में सर्प चलते रहने से काफी डावाडोल स्थिति का सामना 
करना पडा | जुलाई १६३६ में स्तेनिश मोरक्कों के सेनापति जनरल फ्रंको ने वहा 
सनिक विद्रोह की घोषणा कर दी । वह भारी फौज के साथ स्पेत में घुस आया श्र 
दक्षिण तथा पश्चिमी प्रातों पर कब्जा कर लिया। नवम्बर में विद्रोही जब मैडिड 
पहुचे तो मोरतको की सरकार भाग कर वेलेंसिया चली गई | विद्रोहियों को इटली 
झौर जरमनी का सहयोग प्राप्त था। ये दोनों देश विद्रोहियो को सेना, गोलाबारूद, 
विमान तथा टैग्रिनागल विशेषज्ञों की सहायता कर रहे थे । १८ नवम्बर १६२६ को 
रोम और बलिन की सरशारों ने फ्रंको को स्वत का शासक स्वीकार कर लिया। 
सेन सरकार के वफादार लोगों को रस का समर्थन प्राप्त था। उस तरह स्पेन 
जनवती वे तानाशाही प्लोर साम्यवादी तथा फासिसवादी विचारधाराओो के संधर्प का 
एक बड़ा मंदान वने गया। अन्त में यूरोप के २७ राज्यों के बीच एक समभौता हुम्रा, 
जिसके झनुसार समभोते से सम्बन्धित राज्यों ने स्पेन के किसी भी पक्ष की सहायता 
ने फरने का प्रण किया । लाए प्याय्माउय की श्रध्यक्षता में लन्दन में एक अन्तर्राष्ट्रीय 
हस्लज्षेप ने करने वाली समिति वी न्थापना वी गई । इस समिति का काम शत्तरों के 
आयात-निर्यात का निरीक्षण नया जाच करना था फिल्दु उठलो, जमंनी तथा पुंगाल 
घारम्न ने हो समभौता-विरोरी जार्ववाई करने रहे और उन्होंने समझौते को तनिक भी 
महत्व से दिया शिसके झारण समसनौता नितानत अ्सफ्ल रहा | समनौता के विपल 
हो जाने से &णे हो एटनी गौर जमनी से सम तथा गोचान्यारूद सरीदने का मौझा 
मिल गया। २ घादूबर १६६३ वो राष्ट्रसप की महासभा नें भ्रादेश दिया कि स्पेन को 


भर अन्तर्राष्दीय सम्बन्ध 


भूमि पर जो विदेशी फौजें पडी हुई हे, वे अविलम्ब हटा ली जाय । इटली और 
जमंनी ने श्रपती फौजे हटाने से साफ इन्कार कर दिया, किन्तु इस पर राष्ट्र-सघ कुछ 
भी नही कर सका । नतीजा यह हुआ कि स्पेन में गृह-युद्ध जारी रहा। मार्च १६३६ में 
मैंडिड और वारसिलौना पर विद्रोहियो का कव्जा हो जाने के साथ ही स्पेन का तीन 
वर्षीय युद्ध समाप्त हो गया । इस तरह स्पेन में फ्रेकों सरकार की स्थापना हो गई। 
ब्रिदेन, फ्रास और अमरीका ने फ्रंको सरकार को जनता की वास्तविक सरकार कह 
कर मान्यता दी । इस तरह राष्ट्सव की उपेक्षा थौर श्रप्रभावशाली ताकत के कारण 
स्पेन के जनतन्त्री शासन का श्रन्त हो गया । 
चीन जापान युद्ध 
मार्च १६३३ में जापान राष्ट्‌ सघ से अलग हो गया और मचूरिया पर उसने 
श्रपना भ्रधिकार सुदृढ़ बनाये रखा । अप्रैल १६३४ में उसने "जापानी मुनरो सिद्धात' की 
घोषणा करते हुए दावा किया कि प्रशात क्षेत्र में शाति स्थापना जापान ही कर सकता 
है । घोषणा में कहा गया कि पूर्वी एशिया में शाति स्थापना के काम में केवल चीन 
को छोड कर और कोई देश भाग नही ले सकता । जापान ने यह भी चेतावनी दी कि 
विदेशी शक्तियों ने यदि चीन को किसी भी तरह का सहयोग दिया---चाहे वह टैक्नि- 
बल टो अथवा आथिक---उसका परिणाम बडा भयकर होगा। १६३४ में जापान ने 
पषिग, तेनसिन तथा चाहर पर कब्जा कर वहाँ पूर्वी होपे स्तायत्त सरकार के नाम से 
एक कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी | १६३६ मे उसने भीतरी मगोलिया के 
एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया आर वहा एक दूसरी स्वायत्त सरकार की स्थापना कर 
दी । जापानी सैनिक श्रविकारियों ने चीनी रीति रिवाजो की उपेक्षा कर उत्तरी चीन 
में जापानी माल की खपत बढानी शुरू कर दी और चीनी व्यापार पर कब्जा कर 
लिया । ७ जुवाई १६३७ को लुफाबों चिझआवों में जापा त और चीनी सैनिको के बीच 
मुठभेड हो गई और जापान ने युद्ध का एलान किये बिना चीन पर हमला कर दिया । 
जापानी विदेश मन्नी हिरोता ने घोषणा की कि विशाल चीनी दीवार के दक्षिण में एक 
नये कटी-राज्य की स्थापना की जायगी । उन्होने अपनी घोयणा में कहा पूर्वी एशिया 
में जापान की नीति जापान, मचूकूवो तथा चीन की बुनियाद को परस्पर समभौता 
तथा नहयोग से मजबूत तथा स्थायी बनाना है । जापान की नीति अपने को चीन तथा 
मचुकवो के कम्युनिस्ट श्राक्रमण से रक्षा करना है। इस घोषणा के तत्काल बाद ही 
जापानी सेना ने शथाई के एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और चीन को भ्रपनी राज- 
शी नानकिग से हटाकर हाकवो श्रोर वाद में चु गकिंग ले जाने के लिये आग्रह 
किया। 
_ सितम्बर १६३७ में चीन ने राष्ट्रसव में अपील की और उसका मामला एक 
सुदस्पूर्वी परामअंदात्‌ू समिति को सौप दिया गया | चीन ने शिकायत की कि जापान 
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ने चीत पर ग्राकमण कर १६२२ में हुई € देगो की संधि का उल्लवन किया है । चीन 
की शिकायते राष्ट्रमव की साधारण सभा ने स्वीकार करली और निश्चय हिया कि 
राटट्रसव के सदस्य राष्ट्र ऐसी कोरई भी कार्यवाई न करे जिससे कि चीन को बबका 
पढ़ें वे ग्रववा उसे फमजोर बताये । इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों से कहा गया कि वे 
जहा तक सभव हो सके चीन की मदद करे । नवम्बर में € राप्ट्रो की सवि से सम्ब- 
न्वित राप्दों (जापान के अतिरिक्त) का एक सम्मेलन बुशेल्म में हुआ किन्तु बिना 
किसी निर्णय के वह स्थगित हो गया । १६ सितम्बर १६९३८ में हुए राष्ट्रसथ की 
महासभा के १६ वे प्रधिवेशन में चीन ने जापान के विरुद्ध कार्यवाई की अपील की 
डशिन्‍्तु इस बार यह साफ कह दिया गया कि कार्यवाई का कदम उठाना सदस्य राष्ट्रों 
की 7व्छा पर है यह उन पर जबर्देस्ती लादा नहीं जा सकता । 

चीन को राष्ट्रलथ से कोई सहायता न मिलते देस साम्राज्यवादी जापान 
ते रापष्प्रयादी नेता को बरो तरह परास्त कर अपथोय, फैंटन तथा हेनान के द्वीप पर 
प्रधिफार जमा लिय्रा । मार्च १६४० में जापान ने राष्ट्रवादी चीन के ग्रहार बाग 
खिमनपाई के प्रतीन नानकिंग में एक नई कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी । 
वाग चिग-चाई ने जापानी सरक्षण में रहना स्वीकार कर लिया। सन्‌ १६४१ के 
ग्रन्त में चीनी युद्र द्वितीय विदव युद्ध में परिवर्तित हो गया | इस तरह राष्ट्रसघ 
चीन को जापानी हमले से रक्षा करने में निहायत असफल सिद्ध हुआ । 

१६३८ में जर्मनो ने झास्टिया पर कब्जा कर लिया और चेकोत्लोवाकिया 
को अपनी सीमा भे मिला लिया । उसने १६३६ में श्रल्थानिया पर भी कब्जा कर 
लिया । ३ सितम्बर १६३६ को जर्मनी ने ढानजिग और पोलैड के गलियारे पर 
हगला कर दिया श्रौर वही से द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ। एन दिलों में 
राप्ट्रमघ ने कई बार विश्व गास्ति प्रस्ताव स्वीकार फिये किन्तु युद्र को रोकने के 
लिए. उसने कोर्ट ठोस कार्यवाउ नहीं वी। ने तो उसमे सेनिक त्ताफत थी और न 
प्रभावशाली भ्रावाज जिससे युद्ध को रोफ़ा जा सके। फल यह हुआ कि १६३६ 
के प्रत्त॒ तझ यह नन्‍वा सदा के लिये समाप्त हो गई। एरियाना पार्क स्थित 
स्वेत-प्रामाद जिसमें राप्ट्रमुघ का निवास था वही उसकी कृद्न बनी । 

अन्त्येप्टि-क्रिया 

३ दिसम्बर ६६३४८ को रस ने फिनसेंट पर आजमण ह्िया। फ्नितलेठ नें 
दाप्दपय में झपीन की कि साम्यवादी आक्रमण से उसकी रक्षा वी जाय 
घर श्राउमणशरी के खिलाफ घविरव सरत वार्यवाई झी जावे | अजेंदाउना 
प्रस्ताय रख कि रन फो राप्दुलघ से निकाल दिया जाय दिल नम ने उक्त 
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प्रस्ताय सम्दररी बहस में भाग से एरहार तर दिया। इस पर रादनंघ ने 
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रूस के विरुद्ध प्रजेण्डाइना का प्रस्ताव निरविरोध स्वीकार कर घोषणा की कि चूकि 
सोवियत सघ ने राष्ट्रसव-प्रतिश्रव का उल्लंघन किया है इसलिए वह राप्ट्सप्र का 
सदस्य नही है । किन्तु रूस के राष्ट्सघ से हटाये जाने से फिनलेड का उससे कोई लाभ 
नही हुआ क्योकि इससे फ्नितंड पर रूस का ग्राक्रमण बन्द नहीं हुप्ना । हा इतना 
जरूर हुआ कि राष्ट्ूसघ के कुछ सदस्यो न फिनंड की दशा खराब देख उसे 
नेतिक तथा वस्तुश्रो से सहायता दी। किन्तु जो कुछ सहायता मिली वह श्रपर्याप्त 
थी श्रौर वह भी काफी देर में पहुँची । इसका परिणाम यह हुश्रा कि फिनलेड बुरी 
तरह परास्त हुआ और १२ मार्च १६९४० को उसने रूस के सामने आत्मसमर्पण कर 
दिया । लगभग ७ वर्ष तक (१६३६-४६) राष्ट्सघ एक मृत प्राय सस्था के रूप 
में रहा । 
द्वितीय विश्व-युद्ध विराम वार्ता के बाद ८ अप्रैल १९४६ को राष्ट्सघ की 
महासभा की अन्तिम बैठक जनेवा में हुई । इसमें ३४ देशो के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । महासभा के श्रध्यक्ष ने अपने अन्तिम भाषण मे कहा “हम जानते हूँ कि 
हम में नैतिक उत्साह का अभाव है श्रौर यह भी कि कई जगह जहाँ हमें सख्ती 
से काम लेना चाहिये था वहाँ हमने ढिलाई की तथा श्रपत्ते निर्शाय एवं नियमों को 
लागू करवाने में निहायत प्सफल रहे ।” श्रष्यक्ष के भाषण के बाद उपाध्यक्षो का 
चुनाव हुआ । उपाध्यक्ष के ८ स्थानों मे से जब अजेंण्टाइना को एक भी प्राप्त” नही 
हुआ तो वह भवन त्याग कर बाहर चला गया | इस पर सर हार्टले शा क्रास 
ने कहा, “लेक्नि यह तो राषप्ट्सघ की श्रन्त्येप्टि क्रिया का समय है। इस समय इस 
प्रकार का दग्ा करन से क्‍या लाभ है ।” इस तरह राष्ट्सव को १६ श्रप्रैल १९४६ 
को एरियाना पार्क में दफना दिया गया। राष्ट्रसघ का दफन करते हुए कहा गया 
“आज से राष्ट्रघ की कोई वेंठक नहीं होगी और वह सदा के लिये समाप्त 
हो गया । 
राप्ट्लूध के पतन का कारण 
इसमें सदेह नही कि युद्ध को समाप्त कर श्ञाँति स्थापना के लिये राष्टसघ 
का निर्माण मानवता के इतिहास में एफ श्रपूर्व प्रयास था | यद्यपि अपने उद्दृश्यो तक 
पहुँचने में यह पूर्ण रुप से विकल रह। किन्तु स+्प्रता के इतिहास में शाति स्थायना 
का यह प्रयोग काफी महत्वपूर्ण और अपूर्व था। अब हमें देखना है कि वे कौन से 
ऐसे कारण थे जिनके कारण यह प्रयोग असफल रहा क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने 
में काफी सुविधा हो जायेगी । हम पिछली कमजोरियो से पाठ लेकर आगे सावधानी 
से व सकगे। हम माूम हो जायेगा कि थोड़े से लोगो की श्रातकवादी, श्रत्याचार- 


पूर्ण हा स्वाय्ंपूर्णा कार्यवाइयो से किस तरह से सारी मानवता को हानि पहुँच 
सपती है । 
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राष्ट्सघ की सीमाये 

जिस समय राप्ट्मथ काफी प्रभावशाली रूप में था उस समय भा उसका 
प्रभाव तमाम विश्व पर नहीं था बल्कि कुछ राष्ट्री तक ही सीमित था और यही 
कारण था कि उसऊा प्रभाव सीमित था। शक्रारम्भ में ही अमरीका के राष्ट्रनघ से 
अलग हो जाने से शाति की रक्षा की श्लोर राप्ट्रलच के प्रयास और प्रभाव को भारी 
धवका गा । इ्सके अश्रतिरिकत जापान, जर्मनी तथा इटली ज॑से बडे राष्ट्रों के 
त्यागपत्न दे देने से दराष्ट्नध और भी भ्रधिक कमजोर हो गया ओर उसकी सीमा 
और सकुचित हो गई । उसके साथ ही राष्ट्नव ने जान बककर अपने कार्यों को 
सीमा कम कर ली। १६२६ में मेविसको जब गृत रूप से निकारगुआ्ा सरकार के 
राजनैतिक दुष्मनो को सहायता दे रहा था, निकारगुआ सरकार ने मेवित्तकों के 
खिलाफ राप्ट्सध में श्रपील की। किन्तु बजाय इसके कि भगडा मंत्रीवूर्ण ढग से 
जुलभा लिया जाता अमरीकी सरकार ने अमरीकी तथा विदेशियों की जान व माल 
वी रक्षा के लिये निकारगुआ्मा को रक्षक जहाज भेज दिये । श्स पर राष्ट्रसध में 
एक प्रस्ताव स्वीकार कर थोयणा की गई कि केन्द्रीय श्रमरीका में भाति की स्थापना 
करना उसके झधिकार से बाहर की वात है। इधर मिस, यद्यपि वह १६२२ में 
एक स्वतत्न राज्य माना जा बुका था, राष्ट्र की सदस्यता से पृथक कर दिया 
गया और इस तनह झाग्ल-मिश्री भगडो के साथ शन्तर्राप्ट्रीय विवाद की तरह 
व्यवहार नही किया गया । इसके अश्रतिरिक्त चीन झौर बड़े राप्ट्री के बीच विवाद 
भी राष्ट्रनध के हस्तक्षेप से वचित रसता गया। इन सीमित अधिकारों तथा 
कार्ययाध्यों के कारण राष्टसध एक नपसक सस्या बने गई । एक इसरी सबसे वी 
कमजोरी राग्ट्नख में यह भी थी कि वह भाषणों शौर वहस में अधिक व्यस्त रहता 
था और रचनात्मक कार्यो मे कम । उसकी जो बुद्ध व्यावहारिक कार्यवाश्या हुईं भी 
बह एतनी ४ श्रौर कमजोर थी कि वह किसी राष्ट्र पर प्रभाव न जमा सकी । 

प्रतिश्षव के प्रति अविश्वास 

राष्ट्रनथ के जीवन में कूछ ही उसके ऐसे सदस्य थे जो श्रपने वायदों भौर 
शपथ के पे थे। प्रतिश्रव का उल्गंयन करने वालो के विरद्ध ग्राविक बहिप्फार 
नीति नितात प्रप्रभावगाली सिद्ध हई। उठलो-थोपषियन विवाद में इठली के 
विरुद्ध श्राधिक बहिप्कार नीति का योर्ट भी परिणाम नहीं निकला । इटली ने 
प्वेते होते हए भी राष्दुनव के आदेश वा उनएपन फिया। जापान ने ने केवल 
शसाइसप ने: ह्तक्षेत्र बा निरस्कार पिया बतियि उसने से प्राम प्रसिश का उत्लंयन 
फिया। ब्रगस्स ६६३६ में ही जब जहस ने एमनी के साल परम्पर प्रानप्रण ने 
परने दी संधि दंगे उसी सम प्रतिश्षय के प्रति उत्तता अ्विव्यास प्रवटट हो गया । 
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यही नही वल्कि फिनलेड पर आक्रमण और पोलेंड को राष्ट्सथ की सदस्यता से 
वचित करने के लिये बाधित करने की उसकी कार्यवाइयो से यह और भी साफ 
प्रगट हो गया कि वह राष्ट्सघ के सिद्धान्तो पर चलने को तैयार नहीं। इस तरह 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का गिर जाना ही राष्ट्रसघ की अ्रमफलता का कारण बना । 
हवस ने ठीक ही कहा था कि बिना विश्वास के प्रतिश्रव वेकार है। 


सार्वलौकिक हित की भावना का अभाव 
एक सबसे बडी कमजोरी राष्ट्सघ के चालकों में यह थी कि उनमे सावें- 
लौकिक हित का खरुयाल नही था | इसके अतिरिक्त छोटे राज्यों की प्राक्रमण तथा 
“अत्याचार से रक्षा करने की शक्ति भी उसमे नही थी। राष्ट्रसघ सत्ताधारी राष्ट्रो के 
बीच सहयोग स्थापित करने का एक यन्त्र वन गया । इसके श्रतिरिक्त सदस्य राष्ट्रो मे 
भी परस्पर सुसम्बन्ध नही था और उनकी जनता में सकुचित राष्ट्रीयता की भावना 
काफी तेज थी | इसी वजह से सावंलौकिक हिंत की भावना जागृत नहीं हो सकी। 
शूमैन के अनुसार “राष्ट्रगथ और उसकी एजेंसियां मानव कल्याण तथा विदव मंत्री 
की ओर कभी भी सफल सिद्ध नही हुई ।” 
एकमत का सिद्धान्त 

राष्ट्सघ के संविधान मे कई बडी बडी कमजोरिया तथा चुटिया थी। प्रतिश्रव 
के अ्रनुसार किसी भी बैठक का निर्णाय राष्ट्सध की बैठक मे उपस्थित तमाम सदस्य 
राष्ट्र की राय से होता था। इस निर्णय मे केवल उन्ही राज्यो की राय नही ली 
जाती थी जिनका विवाद से सम्वन्ध होता था। प्रतिश्रव के सशोबन पर परिषद 
की स्वीकृति श्रावश्यक होती थी किन्तु उस पर सदस्य राष्ट्रो की पुष्टि मी लेनी जरूरी 
होती थी | जहाँ तक राष्ट्सध की महासभा का सम्बन्ध था घारा १५ में सिफारिशों 
तथा निर्णयों में अन्तर स्पष्ट कर दिया गया हे। त्रिफारिशो के मामले में साधारण बहु- 
मत तथा निर्णायो के लिये निविरोव मत लेना पठता था। इप्त तरह राष्ट्रष की 
तमाम कार्यवाश्या व्यावहारिक दृष्टि से सिफारिशों के रूप में होती थी। फल यह्‌ 
होता था कि राष्ट्रमव किसी भी राज्य को वैधानिक तौर पर दवा नहीं सकता था। 
इस तरह एकमत शासन अत्तर्राप्ट्रीय सहयोग के लिये बहुत वडा वायक सिद्ध हुआ । 
राष्ट्रगव प्रतिश्रव में दूध ते खरावी यह थी कि वह शाततिपूर्णो तरीके से सबियो के 

सशोवन के लिये उचित कदम नही उठाती थी । 

राष्ट्रीय घस्त्रीकरण को निरुत्साहित करने में असफलता 

राष्ट्रघ को घस्तीकरण की सीमा निर्वारित करने का झधिकार नही था। 
यद्यपि लायड जार्ज ने सुझाव दिया था कि शस्तीकरण का सीमाकरण सम्बन्धी सम- 
भोता सदस्य राष्ट्रों मे होता चाहिए । उन्होंत्रे कहा था कि राष्टरसघ तभी सफल हो 
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सकता है जब सेना के निर्माण तवा संगठन में अमरीका, ब्विदेन, फ्रास्त तथा उठली के 
बीच प्रतियोगिता न हो कर एकल्पता कायम हो। प्रतिक्षव मर हस्ताक्षर होने से पूर्व 
जब तक उबत समभीता नहीं हो जाता तव तक राष्दुसव का कोई महत्व नही और 
वह केवल छतमात ही है । यद्यपि थारा ८ के अनुसार राष्ट्रीय घत्नीकरण में इतनी 
कमी कर देनी चाहिये थी कि वह केवल आत्मसुरक्षा ही कर सके, फिल्‍तु फिर भी 
राप्ट्ूघ सामहिक स्रक्षा सम्बन्धी विश्वाम सदस्य राप्ट्रोमे पदा नहीं कर सका । 
जहा एक राष्ट्रों मे शस्धीकरण में वृद्धि गुर हुई हि दूसरे राष्ट्रो में भय, असन्तोय 
तथा सलवजी मचने लगी श्लौर उतकी सुरक्षा कार्यवाई दूस रो के लिये आक्रमणकारी 
कार्यवाई मातूम ठुई । उस तरह विश्व में ऐसो स्थति पैदा हो गई कि राप्ट्रो मे 
परस्पर तनाव और भगडा वढने लगा। आख़िर शस्त्रीफरण में विचटन की घारा 
निहायत पभ्रमफन रही । 


प्रतिरोधी सस्था का अभाव 
सर सेमएल होर ने १६३५ में जनेवा में अपने ववतव्य में फहा था कि राष्ट- 
व्‌ कोई ऐसी सम्धा नहीं जिसका तमाम राज्यो के ऊपर प्रभाव हो अझववा यह कोई 
ऐसी स्वतन्त्र सस्था नही जिममें सभी देशो के प्रतिनिधि हो और जो स्वृतत्र हो, जिसके 
निर्णय पर सभी भ्रमल कर सके । इसमें तो वही राप्ट्र हे जो विवाद पैदा करते हूं 
ध्रौर झपने वायदों मर शपथ का उल्दघन करते है । उसके श्रतिरिवत राष्ट्रसव के पास 
फोई अनन्‍्तर्राप्टीय हवाई, जल त्वा घल सेता नहीं थी जिससे कि वह अश्रन्तर्राप्टीय 
कानूनों के भग फरने वालो के लिलाफ जोरदार कार्यवाई कर सके । बही कारण था 
कि राष्टुमथ उन राजनैतिक विवादों को सुलकाने में श्रसकल रहा जिसमें बदे राष्टों 
का हाथ था। राष्ट्सघ के पास जो दुद्ध सनिवर ताकत अ्रथवा प्रत्तिरोधी सस्या घी 
वह एतनी प्रमजोर तथा अग्न भावशधानी थी हि शाति स्वापना का काम उसके बस का 
नहीं था। राप्टुसव में एक दूसरी बडी कमी यह थी कि जब तक कोर्ड बिवाद सत- 
रनाक तथा गम्भीर स्थिति पर ने पहुँच जाता वह उसमें कोई हस्तदोव नहीं करती 
थी जिसका फल बह होता था कि उसे विवाद सम्मालने में कठिनाई हो जाती और 
प्रात में छह प्रमफ्ल हो जाती थी। 


तानाथाही राज्यों की आक्रमणकारी मनोवृत्ति 
शाप्द्सयय को गिराने और प्रसशव बनाने में सबसे घठा हाथ सानाशाही राज्य 
जर्मनी, एटवी चौर जापान पा था जो व्िद्वानन और झाहटमण से विव्द पर अपना 
शासन पाउम झरना चाहते थे। उन्हें राज्यों में समानना जाने सी नीनि में विश्वास 
नही था घोर सामृहित्र सुरक्षा कै बे सर विसेत्ी थे। मुसोलिनी ने एक बार वहा 
भा-- वह मधिएणर जो दिला गवित खझबबा सप्पर के प्राप्त हुप्ता हो बड़ार और 
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अस्थायी है ।” इस तरह जर्मनी के पुत शस्त्रीकरण, इथोषिया पर इटली के आक्रमण, 
चीन पर जापानी हमले तथा बलित-रोम-टोकियो समभौता से राष्ट्सव की शाति स्था 
पना तथा श्रन्तर्राप्टीय सहयोग का आन्दोलन भग हो गया और वह सदा के लिए 
समाप्त हो गया । 


ग्राग्ल-फ्रान्सीसी सन्तुष्टिकरण नीति 

ब्रिटेन और फ्राँस ने श्रयनी परम्परागत राष्ट्रीय नीति को कायम रखने के लिए 
राष्ट्ूसघ को एक हथियार की तरह प्रयोग किया । फ्रास के लिये राष्ट्सघ केवल 
मित्रराष्ट्रो की एक व्यवस्था थी जिससे जर्मनी के आतक से उसकी रक्षा की जा सकती 
थी । इधर ब्रिटेन ने अ्रपनी परम्परागत राष्ट्रीय नीति पर अश्रमल करते हुए शझ्ाक्रमण- 
कारियो के विरुद्ध सैनिक कार्यवाई में भाग लेने से अपने को भ्रलग रखा । इस तरह 
प्रॉग्ल-फ़ासी सी सतुष्टिकरण नीति से कमजोर राष्ट्रो पर शक्तिशाली राष्ट्रों के झ्ाक- 
मण को रोका नही जा सका और भश्न्तर्राष्ट्रीय कानूत के भग करने वाले सजा पाने से 
वचित रहे, यद्यपि राप्ट्ूसव को आक्रमणकारियो के विरुद्ध सामूहिक सैनिक कार्यवाई 
करने का अधिकार था। किन्तु चू कि उसमें झ्राक्रमणकारियों को खुश करने वाले तत्वों 

का अधिक प्रभाव था इसलिए वह कमजोर राष्ट्रो के लिए वेकार सिद्ध हुई। 

राष्ट्ल्घ की सफलताए 
यद्यपि राष्ट्सध युद्ध को रोकने और शाति स्थापना में निहायत असफल रहा 
किल्तु विश्व में भ्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग तथा सम्बन्ध के प्रचार में उसे श्रपूवं सफलता मिली। 
जनेवा के एरियाना पार्क में समय-समय पर भन्तर्राष्ट्रीय बैठकों द्वारा राष्ट्सघ ने 
अन्तर्राप्टीय समस्याओ्रो तथा विवादों पर प्रकाश डाला और शातिपूर्ण तरीके से उन्हे 
निबटाने का प्रयत्न किया। उसने विश्व के राप्ट्रो में शान्तपूर्णो विचारधारा का प्रचार 
किया । उसने विश्येपज्ञो की सलाह से श्रन्तर्राप्ट्ीय समभौतो द्वारा श्राथिक 
तथा मामाजिक समस्यात्रो को हल किया । राष्ट््घ की स्वास्थ्य समिति 
ने हैजा, मलेरियण, चेचक, तपेदिक, मोतिजरा आदि भयानक रोगों के कारण 
की जाँच की और आरोग्य का साधन निकाला | यातायात सग्मेलन तथा बौद्धिक 
विकास के लिए समिति ने मूल्यवान सिफारिश की। राष्ट्सध ने दास प्रथा तथा 
गाँजा, भाँग आदि के सेवन को रोकने के लिए कई अन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनो में प्रमुख राष्टो 
से समझौता किया | हमारी सभ्यता को राष्ट्रसघ की सवसे बडी देन श्रन्तरास्टरीय 
कानून को समुचित ढग से नियमवद्ध करना था। राणष्ट्रीयता, समुद्री श्रधिकार तथा 
राज्य वा उत्तरदायित्व, इस सम्बन्ध मे उसने बडे अच्छे नियम वनाये । राष्ट्रसथ की 
प्रन्तर्राप्ट्रीय न्‍्याय की स्थाई श्रदातत ने कई श्रन्तर्राप्ट्रीय कानूनी विवादों को बडी 
ही कुशनता से सुलकाया । 


राष्ट्सघ ५6 


राःदुसघ के पतन के कई वर्ष पहले ही हेली सेलेसी ने रहा था कि राप्ट्सघ शआ्रागे 
चलकर भग हो जायेगा। आपने यह भी कहा था कि पश्चिमी राष्ट्र नप्ट हो जायेगे । 
इस कथन की सत्यता सन्‌ १६६६ में राप्ट्सुध के दो सदस्य, आस्ट्िया और चेकोस्लो- 
वाकिया के विनाश से स्पष्ट प्रतीत होता है । सक्षेत्र में पागविक शक्ति ने न्याय पर 
विजम प्राप्त की । श्रमेरिका के विदेश मन्त्री काडल हल ने सत्य ही कहा था फि विश्व 
के प्रमुय राष्ट्रों के पारस्परिक समभोता और सहयोग बिना कोई भी सगठन णाति 
स्थापित नही कर सकता । आपस को फूट और नसघर्प ही शाति के परम झनु है । 

राप्ट्सघ के इतिहास पर प्रकाश डालने के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुचते 
है कि वैज्ञानिक तथा यात्रिक उन्नति कीठुलना में नेतिक उत्थान बहुत पीछे चला 
गया है । 


बम +न 2 अनपननतीर अननगनभयन पनझ3-०->न 


व्यास्यात ४ 
ज्ञतिपूर्ति तथा आर्थिक संकट 


विषय प्रवेश--भान्ति समभौतो के बाद यूरोप के कठनीतिज्ञों के सामने वर्साय 
सपि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था एक जटिल तथा विवादास्पद समस्या थी । 
क्षतिपूर्ति का वियय सारे राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट किये हुए था और सर्वत्र चर्चा रहती 
थी। वास्तव में क्षतिपूर्ति-समस्या इतनी अधिक जटिल तथा टैकनेकल थी कि इससे 
न केवल करोडो व्यक्तियों के जीवन पर असर पडा बल्कि युद्धोपरानत विजयी 
राष्ट्रो मे भी मतभेद पेदा हो गया। यद्यपि मित्रराष्ट्रो को जमंनी से युद्ध का 
सारा खर्च वमूल करने का नेतिक दावा था किन्तु धारा २३२ में यह स्पष्ट था कि 
सम्पूर्ण क्षतिपूति देता जमंत्री की शक्ति से बाहर की बात है भ्रौर किसी विशेष प्रकार 
की क्षति के सवन्ध में जिप्तमें मित्रराष्ट्रीय सेनाओं को पेन्शने तथा भत्ते भी शामिल थे, 
जर्मनी नामजूर कर सकता था। सपि-पत्र में जर्मनी ठारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति 
की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। इससे मित्रराप्ट्री ने हर एक विपय मे क्षतिपूर्ति 
की मात्रा बढ़ा दी। जर्मन क्षतिपूर्ति को समझने के लिए दो वाते ध्यान में रखनी 
चाहियें । पहली यह कि युद्ध के कारण जम॑नी के साधन शिथिल पड़ गये श्रौर 
उसके उपनिवेश तथा श्रौद्योगिक केन्द्र भी उसके हाथ से छिन गये । दूसरी यह कि मिश्र- 
राष्ट्रो में दो प्रमुख देश ब्रिटेन और फ्रास में परस्पर तनाव पैदा हो गया । एक शोर फ्रास 
जमंनी का सम्पूर्ण ढ्वास चाहता था तथा दूसरी ओर बिठेन की नीति परास्त राष्टू 
जर्मनी के श्राथिक पुनश्त्थान की थी । इस प्रकार के मतभेद से जन क्षतिपत्ति की 
समस्या का सन्‍्तोयजनक समाधान अ्निश्चितकाल के लिए स्थगित पडा । है 


सम्पूर्णो राशि निर्धारित करने की समस्या 

स्मरण रहे कि शाति-सम्मेलन का भ्रन्तिम निर्णय यह था कि युद्ध के समय 
में जमंती को मित्र राप्ट्रो की नागरिक जनता तथा उनकी सम्पत्ति को हुई क्षति के 
बदले में सोना या अन्य सामान देना होगा | क्षतिपूरति निर्वारित करने का काम एक 
क्षतिपू रफ़ आयोग (कमीशन) को सौता गया । इस आयोग मे ब्रिटेन, इटली, फ्रास और 
वेल्जिय्रम के प्रतिनिधि थे। श्रायोग को अपनी रिपोर्ट मई १६२१ तक जर्मनी को 
सूचित कर देती थी । इधर जर्मनी को अ्रन्तरिम काल मे विजयी मित्र राण्ट्रो को नकद 
यथा माल के रूप में एक अरब पीड अदा करना था। इस राशि से जम॑ंनी में पडी 
मित्ररएद्रों की सेताओ का खर्च चलाना था और इससे वाकी बची राशि को क्षति- 


क्षतिपूर्ति ६१ 


पूर्ति राशि के रूप में स्वीकार कर लेना था । १० जनवरी १६२० को वर्साय संधि के 
लाग होने के बाद छ्षतिपूर्ति समस्या किस तरह हल की जाय यह प्रश्न उठा। पहली 
समस्या यह थी जर्मनी क्षतिपूर्ति कितनी दे और किस तरीके से दे ? जमेनी से कहा 
गया कि वह छ्षतिपूर्ति की अदायगी के निमित्त कुल कितनी रकम देगा उसकी सचना बह 
मिचराप्टो को भीछर दे । जलाई १६२० में जमंनी ने अपने प्रस्ताव 'इस्पा सम्मेलन 
में रसे | यद्यपि मे प्रस्ताव बेहदे और बेकार कह कर अस्वरीक्रर कर दिये गये किन्तु 
झगले ६ मास तक जर्मनी फरितना कोयला देगा इस सम्बन्ध में एक समझौता पत्र पर 
हस्ताक्षर हो गये । सम्मेलन वा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मिनराष्ट्रो को दी जाने वाली 
कषतिरृति का वितरण था । इसके अनुसार फ्रास को ५२ प्रतिशत, ब्निटेन को २१२ 
प्रतिणत, घटनी को १० प्रतिगत, बेल्जियम को ८ प्रतियत तथा वाकी ८ प्रतिगत 
क्षतिपूर्ति की राधि छोटे राप्ट्रो मे वितरण करना था। 

जनवरी १६२१ में भिन्नराप्ट्रीय तथा जर्मन विश्वेपन्न पेरिस में मिले। 
इस सम्मेलन में जमंनी से ११ अरब पीड की माँग की गई जो कि ४२ बापिक किद्दतो 
में अदा करनी थी। उसके अतिरिक्त जमेनी से माग की गई कि वह श्रपने निर्यात 
व्यापार गाय का १२ प्रतिशत भी दे । इस प्रस्ताव से जमनी में विरोध की भावना 
भइक उठी । जर्मन लोगो ने कहा, कि यह योजना योग्य तथा विश्वसनीय विश्येपन्नों के 
सम्मेलन में नहीं बनाई गई, बल्कि इसे पागलसाने में रहने वाले व्यवितियों ने 
बनाया है । मित्र राष्ट्रों ने उतत योजना रबीकार विये जाने के लिये जमंनो पर 
दवाव नही ठाला । लेकिन उन्होंने मार्च १६२१ में लन्दन के सम्मेलन में श्रपना उत्तर 
देने के लिए जमनी को चलावा भेजा । जर्मनी ने एस बुलावे के उत्तर में अपना जो 
प्रभाव रखा, उसमें उेंड अरब पीट क्षतिप्ति नकद देने तथा ऊपरी साइलेशिया पर 
प्रधिकार रगने और सारे व्यापारिक प्रतिवन्धी को उठा लेने का उल्लेस था। क्षनि- 
पूति टी अदायगी के लिए जम॑ंती ने शर्त यह रखती कि विजयी राष्ट्र अपनी तमाम 
मेनाए जमंनी से हडा ले । मितराप्ट्रो ने जमंनी के इस प्रस्ताव को विल्युल बेहदा 
बताया । इस प्रदार क्षतियुर्ति वार्ता विना किसी समभीते के समाप्त हो गई। मित्र- 
राप्टो ने जमंनी हारा अन्तरिम क्षतिपूरति न देने पर राग्न नदी के तट स्थित इजेल 
होफ, एयूसवर्य तथा रुरा्ठ ऊ ग्रौद्योगिक केन्द्रों पर कब्जा कर लिया । जममंनी ने राष्ट 
संघ में अपील रो | उसने कहा, उसने आरम्भ वी क्षतियूति अदा कर दी है। लेकिन 
जमंनी की प्रपील वक्यर सिद्ध ह४। एस विद्वार को पुन क्षतिपूर्ति-क्मीसन के सामने 
रखा गया । क्मीगन ने सपनो रिपोर्ट से जमेनी के दावे को भा बताया। कमीशन 
के पद्धा हि ऊमंदी ने भरना उन दाया बन नह दिये गये माल थी फीमत अ्रत्यविक 


निर्दारित करके रिया हमे । पीदान ने बलाया हि जमनी यो शछस्तरिम कषनिषूर्ति दा 
६८ शतिशन झभी शोर देना बाजी £ । 


६२ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जब प्रत्यक्ष वार्ता असफल हो गई तो क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का मामला 
क्षतिपूरत्ति कमीशन ने अपने हाथ में लिया । उसने २८ अप्रेल १६२१ को जर्मनी द्वारा 
श्रदा की जाने वाली क्षेतिपूर्ति की राशि ६,६००,०००,००० पौण्ड निर्धारित कर 
दी। श्रदायगी का ब्यौरा ञ्र, ब, स तीन प्रकार के वौस्डो में विभक्‍त किया गया। अर 
झौर व बौन्ड में सपूरण क्षतिपूर्ति का एक तिहाई भाग श्रर्थात्‌ २,६००,०००,००० 
पौण्ड था, जो कि जरमती को एक अरब पौत्ड वायिक के हिसाव से भ्रदा करता था। 
इसके अतिरिक्त उसे प्रति निर्यात मूल्य का २५ प्रतिशत भी देना था। 'स' बौण्ड 
की श्रदायगी, जो कि कुल राशि का दो तिहाई ग्रर्थात्‌ ४ झअरव पौण्ड थी, अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित कर दी गई | कमीशन ने आगे घोपणा की कि १ मई १९२१ 
तक जमंनी ने जो राशि अदा की, वह जर्मती में पडी विजयी राष्ट्रो की सेनाश्रो के 
व्यय के लिए अपर्याप्त थी। 


इस प्रकार जमनी द्वारा अब तक श्रदा की गई राशि को बिल्कुल महत्व 
तही दिया और वह नहीं के वरावर मान ली गईं। इस राशि को क्षततिपूर्ति में कोई 
स्थान नहीं दिया गया। ५ मई को जमंती को चुनोती दी गई कि यदि वह उक्त 
योजना स्वीकार न करेगा तो मित्रराष्टू रूर पर कब्जा कर लेंगे । चुनौती की श्रवधि 
समाप्त होने के एक दिन पूर्व वर्य के सरक्षण में नये जर्मन मन्त्रिमडल ने इन शर्तों 
को मजूर कर लिया और इस प्रकार क्षतिपूर्ति समस्या का पहला चरण समाप्त 
हो गया। 


जर्मन की शोचनीय स्थिति (१६१९-१६२३) 


यद्यपि जमेनी ने लन्दन सम्मेलन को स्वीकार कर लिया, किन्तु उसकी 
प्राथिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह क्षतिपूर्ति श्रदा कर सके । जर्मनी का श्रन्त- 
रप्ट्रीय उधार न होने से वह विदेशी ऋण पाने में असमर्थ था। दूसरी ओर युद्ध में 
हुई क्षति के कारण उसके श्रायात वढ गये थे और निर्यात की मात्रा कम हो गई 
थी । इस तरह जर्पेती आधथिक संतुलन बिल्कुल खो बैठा था | इसका नतीजा यह हुआ 
कि सोने का भण्डार निरतर खाली होता गया, मुद्रास्फीति वढ गई और जर्मन करेसी 
की कीमत गिर गई। इधर जर्मनी के बड़े औद्योगिको ने भी सरकार को सहयोग 
देने में इन्कार कर दिया। इन सव्॒ कारणों से जमती अदायगी नकद अथवा माल 
किसी भी रूप में न कर सका। अ्रगस्त १९२१ तक जर्मनी ने समझौता के श्रनसार 
५ करोड पौण्ड की प्रयम किब्त श्रदा कर दी, किल्तु करेंसी की कीमत में गिरावट 
भरा जाने से उसे अदायगी श्रगले वर्ष तक के लिए स्थगित करने के लिए शअ्रपील 
करनी पड़ी । जमंनी की इस प्रार्यंता पर जनवरी १६२ २ में क॑निस सम्मेलन में 
विचार किया गया । निर्णय हुआ कि जमेनी अदायगी का थोडा-सा ह्स्प्ति श्रागे के 
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लिए स्थगित कर सकता है। इधर जमंनी की मुद्र की कीमत निरन्तर गिरती गई। 
जर्मन सरकार ने आधथिक मकट के झ्रावार 'पर क्षतिपुति नकद देने में श्रसमर्यता प्रकट 
की और माग की कि नकद अदायगी १६२५ तक के लिए स्थग्रित कर दी जाय | इस 
माग से ब्रिटेन और फ्रास के कूटनीतिक सम्बन्ध में तनाव पैदा हो गया । ब्रिठेन के 
लायई जार्ज, वालफर तथा वोनरला का, जो जर्मनी के पुर्नानर्माण के पक्ष में थे, 
विचार था ऊफ़ि क्षतिपूति की अ्दायगी से पहले जर्मनी का आराथिक दृष्टि से पुन- 
सत्थान जस्री है। किन्तु दूसरी ओर फ्रासीसी नेताओ्ो की राय थी क्षतिपूर्ति की अदायगी 
शीघ्र होनी चाहिए । फ्रामीसी नेहाग्रो की राय क्षतिपूर्ति की शीक्र श्रदायगी के पक्ष में 
इसलिए थी कि उसे युद्ध से बर्बाद अपने लगभग १३ हजार वर्भमील क्षत्र को 
प्राथिक दृष्टि से स्वस्थ बनाना था । फ्रॉसीसी नेता प्वायकर का कहना था कि जर्मनी 
को क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए और मुहलत न दी जाय । इधर जमंनी निर्धारित 
मात्रा में फ़ास को लकड़ी सप्नाई न कर सका | इसका फल यह हुआ कि (जनवरी 
१६२३) पेरिस सम्मेलन में क्षतिपूति आयोग ने बहुमत से जमनी को भ्रपरावधी ऐलान 
कर दिया । १० जनवरी १६२३ में जब क्षतियूति समस्या की दूसरी अयधि समाप्त 
हो गई फ्रास ने घोषणा की कि तियनकों का एक शिप्यमडल णीघ्र रूर भेजा 
जायगा । 


रूर पर अधिकार १६२३ 


क्षतिपूति समरया का त्तीपरा चरण उस समय प्रारम्भ हुम्ना जब फ्रासीसी व 
वेल्जियम सेनाओं ने रुर पर कब्गा कर लिया | प्वायकर ने घोषणा वी कि नर पर 
बब्जा करने का फ्रास का कोई एरादा नहीं किन्तु क्षनिपृ्ति न मिलने तक हम उस 
पर अतपिकार रसना चाहते है । उस क्षेत्र वी लम्पाई ६० मीन और चौडाई २८ 
मीन थी झौर सह जमंनी का एक विशाल औद्योगिक केन्द्र था। अनुमान लगा कर 
बताया गया था हि जर्मनी के फोवला, लोहा व इस्पात उत्पादन का 5७ प्रतिशत तथा 
७० प्रतिगत माल व रेनो का सनिज यातायात रर पर निर्भर करता है। उसके € 
नगर थे पश्रौर जमन झावादी की १० प्रतिगत जनता यहा निवास करती थो | 

जए फ्रासीसी व वेल्जियम की सेनान्रो ने मर पर कब्जा कर लिया तो जन 
सरवार ने पिरोधी नीति प्रपनाई और प्रसि व वेन्जियम यो दी जाने वाली सारी 
स्षतिपूतति बद फर दी । रसके विरोपष खम्प्र फ्राम व बेल्जियम सरकारों ने रर से 
तंयार मात बाहर भेसवा बेद कर दिया जमती पर भारी जुर्माने शिए गये, सजापे 


गई भौर सैकरो जर्मन संयिगरियों व सागरिंगों शो मर से निशान दिया मया। 
जर्मनी के पिग्द्ध फ्रास व बेन्ति गम री सार्यवाई में 3६ जर्मन मारे गये ये ८२ घायल 
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हुए । इससे जमनी भुखमरी, गरीबी, और राष्ट्रीय ह्ास के गढे में जा गिरा । जर्मन 
मुद्रा 'मार्क!' की कीमत दिन पर दिन गिरती गई | दिसम्बर १६२२ में ३५००० 
मार्क १ पौंड के बरावर था कितु १६२३ के अ्रत्त तक इसका मूल्य १ पौंड के मुका- 
वले में ५० हजार अरब तक वढ गया । वास्तव में जमंनी बर्बाद हो गया। इसने 
फ्रास से वार्ता शुरू की श्रौर रेलो को गिरवी रखकर अदायगी की गारटी का वायदा 
किया । लेकिन प्वायकर ने घोषणा की कि जरममनी को पहले भ्रपना विरोधी आदोलन 
समाप्त कर देना होगा। फ्रास ने कहा कि रूर को उसी समय छोडा जायगा जब 
जर्मनी अदायगी करने को तैयार हो जायगा। १२ भ्रगस्त १६२३ को चासलर कुनो 
को त्याग पत्र देता पडा और स्ट्रैसमेन के नेतृत्व नें एक नया मत्रिमडल बनाया 
गया । उसने २६ सितम्बर को विरोधी आ्रान्दोलन समाप्त किये जाने की घोषण की । 
प्वायकर की जीत हुई। श्रत में क्षतिपूरति कमीशन ने जर्मन की ग्रदायगी स्थिति का 
पता लगाने के लिए श्राथिक विशेपज्ञों की एक निष्पक्ष अतर्राष्ट्रीय कमेटी 
नियुक्त की । 


| 


(डावस योजना १६२८) 


३० नवम्बर १६२३ को क्षतिपूरति कमीशन द्वारा विशेपज्ञों की दो समितियाँ 
नियुक्त किये जाने पर क्षतिपूर्ति समस्या का चौथा चरण प्रारम्भ हुआ । पहली 
समिति के अध्यक्ष अ्रमरीका के चार्स जी डावस थे और इस कमेटी का नाम डावस 
कमेटी रफ्ा गया | इस कमेटी में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रास, इटली व वेहिजयम के दो 
दो प्रतिनिधि थे और इसका काम जरंत बजट का सतुलन तथा जर्मन सिक्‍के का 
स्थिरीकरण करना था। दूसरी समिति में उबत प्रदेशों के एक एक प्रतिनिधि थे और 
इसके श्रध्यक्ष ब्रिटेन के रेजिनाल्‍ड मेक कनन्‍ना थे। इसका काम्‌ जर्मनी द्वारा आयात 
किये गये सामान की कीमत आकना तथा उसको वापस मागने कक साधनो पर विचार 
करना था। इन समितियों ने १४ जनवरी १६२४ को अपना काम शुरू किया और 
१ अ्रप्रेल को १२४ पृष्ठो की अपनी रिपोर्ट क्षतिपूति कमीशन को पेश की । 


डावस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जर्मनी को प्रोत्साहित किया जाय 
कि जहा तक हो सके वह करो को अदा करे । रिपोर्ट मे कहा गया कि जर्मनी के 
लोग बडे उद्योगी और टेक्निकल दृष्टि से भारी कारीगर है । उसके पास ऑऔद्योगिक 
विकास के पर्याप्त सावन है । इससे वह विद्व प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर सकेगा । जर्मनी को क्षतिपूर्ति श्रदा कर सकने योग्य बनाने के लिये डावस रिपोर्ट 
में निम्न सिफारिश की गई , (१) नर से विजयी राष्ट्रों की सेनाए हटा ली जाय 
जिससे कि जमंनी की श्राविक स्थिति सुधर जाये (२) ज्मंनी क्षनिपृ्ति की अ्रदायगी 


वो सिद्योरिटी के रुप में चू गी, झराव, तम्बाक्‌ तथा चीनी पर कर से प्रप््त ह्वोने 
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वाली आय वापिक दिया करें (३) वापिक क्षतिपूर्ति की श्रदायगी ५ करोड पौण्ड से 
शुर होनी चाहिए और थीरे धीरे ८४ वर्ष की अ्रवति से वढ़ कर १ अरब पड की 
सामान्य राशि तक पहुच जानी चाहिये (८) भविष्य की अदायगी उन्‍लतति के श्राकटो 
के साथ साथ घटती या बढ़ती रहे (५) जमंदी को ४ करोड़ पौठ का विदेशी ऋण 
दिया जाय जिससे कि वह करेसी कोय काग्रम कर सके और क्षतिपूत्ति की प्रथम 
फिघ्त श्रदा कर सके (६) ५० वर्ण के लिये अधिकृत एक केन्द्रीय बेक (कोप-बेक) 
की स्थापना की जाय, जो कि करेंसी जारी करे । इसका काम ७ जमंनतो और 
७ विदेशियों के नियत्रण में रहे (७) नये नोट जारी किये जाय । 


डावन रिपोर्ट के अन्त में इस चात की ओर सफकेत किया गया था कि योजना 
कार्यान्वित करने में कोर्ट देरी न हो । यह जभी लागू हो सकती है जब कि जर्मनी 
को ग्राथिक स्थिति पहले ज॑सी हो जाब। इस योजना का लागू होना तव तक के 
लिये स्वगित किया जा सकता है जब तक आयथिक स्थिति न सुधर जाय । रिपोर्ट 
मिलने के दो दिन बाद क्षतिपूर्ति कमीशन से क्षतिपुर्ति समस्या के समाधान के लिये 
एन सिफारियों को व्यावहारिक आधार पर स्वीकार कर लिया । जर्मनी, ब्रिटेन, 
ब्रेल्जियम व एटली ने अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन फ्रास ने जमंनी द्वारा छतिपूत्ति न 
देने पर स्वतन्न स्वीकृतियों के लिये अपने अधिकारों को छोडना अस्वीकार कर 
दिया । घन्त में जुलाई-प्रगस्त में लन्‍्दन सम्मेलन में डावस योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये एक समभीौता का मसबिदा तैयार किया गया । फ्रास ने यह स्थीकार 
विया कि जर्मनो ने क्षतिपूरति अदा करने में कोई झआनाफझानी अवबवबा विरोधी कार्यवाई 
ग्रपनाएँ तो उसनी गलती छक्षतिपूति आयोग तो सर्वंसम्मति से ठहरानी होगी, जिसमे 
पमरीका भी धामिल रहे । सितम्द्रर १६४४ को योजना लागू की गई श्र ३१ 
जुलाई १६२५ को अन्तिम फ्रासीसी व बेनितियम सैनिकदस्तों ने नर छोट दिया। 
राप्न नंदी के दोनों ओर अन्त में श्राविक स्थिरता ने राजनैनिक गतिरोध पर 
विजय पाई । 
डावस योजना सो प्रभूलपूरं मफजता प्राप्त हुई । सितम्बर १६२४ से सिनम्बर 
१६०८ वे सघ् मय चर्यो में छतिपूर्ति रीजेट सेमूर जिलवर्ट के प्रयास से जर्मनी ने अपने 
साधन पर किसी प्रहार झा दवाव ने पहने देझर क्षतिप्ति की अदायगी परी छी। 
स्दिये यह बाल मानती परेंगी कि इसकी सझलनसा फैवन उसी पर सापारित थी कि 
पह छतिपूति रमीसन मे क्षेत्र मे रटाकर झाधिश विशेषज्ञों मी छुद समिति सो सौप दी 
ले केयद एऐ ब्यायारिजश़ दरीिदरीय से हिणा। खेहिन उावस 
घोजना में युए पामया भी वी । उसमें ने सो पराधिर झऋण्णंगी जी अआ्मि ही 


ज्िधारित थो छोर मे छविए जक्ष्द गायि रू उपर ही दा | उम्र झार 
3॥ रस था झा ने जञानपूत न जद शाश हर आापरर | <॥। रस ध्रदार जमा 
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को अपने लोगो की उन्नति में कम दिलचस्पी रह गई क्योकि उसकी श्राथिक रिथिति 
में सुधार होने से मित्रराष्ट्रो की अऋदायगी और भी वढ़ जाती । इसके श्रतिरिक्त 
डावस योजना में जर्मनी को विदेशों से बहुत सा कर्जा लेने के लिये प्रोत्साहित किया 
जिसने उसकी आ्राथिक दिवालियापन के बीज बो दिये । 


यग योजना (१९२६) 


सितम्बर १६२८ में जब कि राप्ट्सघ का नवी असेम्बली का अश्रघिवेशन हो 
रहा था फ्रास, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, जापान व जमंनी के प्रतिनिधियों ने क्षतिपूर्ति 
समस्या के अन्तिम निर्णय तथा राइल क्षेत्र के शीघ्र खाली किये जाने के लिये वार्ता 
की । तय किया गया कि ६ सरकारो द्वारा आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त 
की जाय जिसमे अमरीका भी शामिल किया जाय जोकि इस समस्या को हल करे। 
इस निर्णाय के अनुसार नई समिति ने ११ फरवरी १६२८ को पेरिस में अपना काम 
शुरू किया । इसके ग्रध्यक्ष एक भ्रमरीकी प्रतिनिधि श्रोवरग डी० यग थे जिन्होंने 
डावस योजना के निर्माण में एक महत्वपूरों भाग लिया था। उनके ही नाम पर इस 
समिति का नाम 'यग समिति' पडा । लगभग ४ मास के कठिन परिश्रम के पश्चात 
समिति ने अपनी ४० पृष्ठो की रिपोर्ट ७ जून १६२६ को क्षतिपूर्ति कमीशन के 
सामने रख दी । सक्षेप मे यग समिति' ने निम्न सिफारिशे की-(१) जर्मनी को 
क्षतिपूर्ति ४८ वर्ष में श्रदा करनी चाहिये । प्रथम ३६ वर्षो में वापिक शअ्रदायगी 
आ्ौसतन १० करोड पौण्ड होनी चाहिये | डावस योजना मे अ्रधिकतम राणि १२॥ 
करोड पोण्ड थो । शेप २२ वर्षो में हर वर्ष उक्त राशि का लगभग तीन चौयाई श्रदा 
किया जाय । (२) प्रत्येक वापिक श्रदायगी का एक तिहाई हिस्मा श्रर्थात ३ करोड 
३० लाख पौड बिना किसी जर्त के चुका देना चाहिये। इसमे किसी प्रकार की 
टालमटोल नही होनी चाहिये । इस राशि में से २॥ करोड पौण्ड फ्रास को दिया गया 
भर शेप ३७ वर्ष के लिए कर्जा देने वाली १० सरकारो को वादा गया | (३) रेलवे 
और श्रौद्योगिक वौडो को रद्द किया जाय श्रौर क्षतिपूर्ति कमीशन द्वारा विदेशी 
नियत्रण समाप्त किया जाय । (४) प्रथम ३७ वर्षो में वाधिक अदायगी दो सूत्रो से 
की जाय । प्रथम जर्मन रेलवे कम्पनी तथा दूसरे रिपब्लिक के बजट से । रेलवे का 
३३०००००० पौड हैक्स जन सरकार को देना चाहिये । ३७ वर्ष बाद पूरी भ्रदायगी 
जर्मन बजट से होनी चाहिये | (५) १ सितम्बर १६२६ के बाद राइन नदी क्षेत्र के 
अ्रधिकार के सर्चे में जमंनी को छुटफारा दिया जाय | (६ ) क्षतिपृति श्रदायगी की 
लेन-देन, बिना थर्त सालाना ग्रदायगी पर प्राप्त किये अन्तर्राप्टीय कर्जे को देने तथा 
सालाना अदायगी के कुछ भागो का व्यापारिक करार करने के लिये श्रन्तर्राप्टीय 
समभीौनो के एक बेक की स्थापना की जाय । (७) बेक का नियत्रण व प्रवन्ध सर 


क्षतिपूर्ति दे 


समिति के प्रतिनिधिन्च फरने वाले 3 राष्दो के केन्द्रीय वेको के बोई आ्राफ डायरेक्टर्स 
को सौया जाय । ठाचस योजना के मुकाबले मे यग योजना में अन्तिम समभोते के 
लिये त्ापिक झदायगियों को राशि व सरया अ्रवध्य निश्चित की गई । 

इसके श्रतिरिवत डावस योजना से वाह्य-नियत्रण की प्रणाली हट गई जर्मनी 
को सम्पूर्ण श्राथिक श्रविकार प्राप्त हो गये और क्षतिपूर्ति की श्रदायगी के लिए उसकी 
वामर मजबूत हो गई। अन्त में पूरी योजना एक आर्थिक सस्था को सौप दी गई 
जिमके प्रवन्ध कार्य में जमंनी का भी भाग तय किया गया। 

अगस्त १६२६ में बगे योजना पर हेग में विचार किया गया, जबकि ब्रिटिश 
प्रतिनिदि ने स्पा सम्मेन द्वारा नियत किया गया सव वंग हिस्सा मागा । लगातार 
गतिरोथ के पच्चान्‌ ब्रिटेन को राजी करने के लिए यग योजना में कुछ परिवतंन 
करके उसको ३० जनवरी १६३० को स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन नियत 
समय से ५ वर्ष पूर्व ३० जून १६३० तक राउन क्षेत्र को खाली करने पर भी राजी 
हो गया । १७ मई वो यग योजना लागू की गई। यद्यपि इस समय के रीश बैक के 
गवर्नर ठा> हायर घायल ने इस मत पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया कि वापिक 
प्रदायगी यमनी की शत्ति से बाहर है । रस प्रकार पाचवा परिच्छेद क्षतिपूरति समस्या 
के पूरे ये प्रन्तिम निबदारे के दाद समाप्त हुप्ना । 


ट्वर महलत 
प्रभी यग यं।जना को लागू हथे थोठा ही समय हुझ्मा होगा, जबकि सम्पूर्ण 
प्र एक अनिध्चित शाविक सवट पंदा हो गया। यह आधिक सकट जो कि '४ 


(१६२६-३३) रहा, १६६६ के गरद ऋतु मेंझमरीका द्वारा यूरोप के सब 


न कर देने पर घर हग्मा । एसके बाद कीमतों में भारी गिरावट हुई । इस 
विष्यव्यापी सक्द के नई कार गे थे । अमरीका में सोना रिजवं हो जानें के कारण उसका 


सफ्र्यन पवान ही सपा | सुरक्षा चर्यो व कोटो के ऊँचे ही जाने के कारण माल का 
कावागमन रूझ़ गसा, सावास पर प्रतिबन्ध होने के तारूग झआतविकाश झावादी वा 
निरडासन रा गया । विदेशी बर्जों में एमी के फारण पुजी के चलन में चाथा पड़ 
गरे । सित्रयों पर प्रतिवत के बारुण व्यावारिक्र लेनदेन य्रत्र सया, सोना स्टेंटड के 
भग रो जानते से ग्राविर विनिमय की रिपिरता रफ गई क्षतिपर्ि व अ््लमिनराएदीय 
अनिष्चित पत्तरप्ट्रम स्थिनि के साथ साथ आविदक विश्वास के सामान्य 
होने में बाधा पड़ी । ६६६६-३३ से जमनी ेे प्रदर आधिक संहाद इतना नीपण धा 
कि सपधि दे। सामाप्म होने पर बजद में प्बदूदी हर कमी विदेशी कर्जों के अतिरिक्त 
४६ दर्द सी मा हा गई । दिखप में गिरायट के । विदेशों में उसके माल की 
सपने थी बन्द हो गा | नतीजा छह रभा थि ६६३२ में उसके निर्यात ५६ प्रतिशत 


घृ 
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द््द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


गिर गये और वेकारो की सख्या ६० लाख तक पहुच गई। मार्च १६३० में चासलर 
ब्रूनिंग द्वारा वचत व छटनी करके सकट को रोकने का प्रयास विफल रहा। मई 
१६३९ में आ्रास्ट्यन बेक 'करंडिट-आस्टाल्ट' को बेक आफ इग्लेड द्वारा ६० लाख पौह 
अग्रिम ऋण दिये जाने के कारण दिवालियापन से बचा लिया गया । लेकिन जर्मनी 
के लोगो में इतना डर समा गया कि तीन सप्ताह के अन्दर रीश बेक से १ अरब रीश 
मार्क निकाले जाने के कारण उसने अपने सोने के रिजवे का ४१ प्रतिशत भाग खो 
दिया । ऐसी सकटकालीन स्थिति को देखते हुए अमरीका के राष्ट्पत्ति हुबर ने विहृव् 
की श्राथिक स्थिति में सुधार होने के लिए १ वर्ष की मुहल॑ते का प्रस्ताव रखा । इस 
मुहलत की मुख्य बाते थी .--(१) १ जुलाई १६३१ से ३० जून १६३२ तक सब 
अन्तसेरकारी कर्जो, क्षतिपूर्तियों को स्थगित किया जाय | [२) जम॑नी द्वारा बिना शर्॑ 
की क्षतिपूर्ति की श्रदायगी जारी रखी जाय । (३) १ जुलाई १६३३ से १० बराबः 
किद्तों में बचे हुए एपयो की अदायगी । (४) ऐसे छोटे राज्यो को कर्ज दिये जाय जिनर्क 
ग्राथिक स्थिति पर क्षतिपूति अदायगी के होने से प्रभाव पडा है। (५) इस बात क॑ 
गारटी दी जाय कि मुहलत के कारण जमंनी द्वारा बचाया गया घन केवल आर्थिव 
मामलो में हो प्रयोग किया जाय । यह योजना १ जुलाई १६३१ को लागू की गः 
जव क्रि रीश वेक समाप्त होने ही वाला था। एक सप्ताह वाद प्रसिद्ध “डार्मस्टेड 
अण्ड “नदनल बेक” ने भुगतान बन्द कर दिया। अगले दिन सरकार ने स्थाई रूप र 
सब जर्मन वेको को वन्द कर दिया। लद॒न सम्मेलन में जमंनी में आशथि£ 
सकट समाप्त करने के सतत प्रयत्न के बाद श्रन्तर्राष्ट्रीय बेक से समिति की रिपोर्ट प्‌ 
एक स्थायी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसने ६ मास के लिये सब ला 
प्रदान किये । 
नम लौजान सम्मेलन 
नवम्बर १६३१ में चासलर बूनिग ने घोषणा की कि गम्भीर आशिक स्थिरि 
के कारण जममंनी क्षतिपूर्ति की श्रदायगी नहीं कर सकता | इसी बीच ब्रिटेन भभ॑ 
आशिक सकटो से होकर गुजर रहा था | इसका परिणाम यह हुआ कि लौजान में एव 
दूसरा क्षतिपूर्ति सम्मेलन करने का निश्चय किया गया । विश्व को श्राथिक सकटो २ 
मुक्त करने के प्रयास में सम्मेलन १६ जून १६३२ को लौजान में आरम्भ हुआ । कार्प 
/ दिनो की वहस के बाद जमंनी, बेल्जियम, फ्रास, ब्रिटेन, इटली श्रौर जापान जर्मन 
से कुल १५४ करोडइ पोड लेकर सारी क्षतिपूर्ति को छोड देने के लिये राजी हो गये । य- 
राशि ४ प्रतिशत बौट के रुप में अदा करने को कहा गया । छर्त के अनसार तीर 
साल के बाद बौटों को खुते बाजार में वेचा जा सकता था। ऐसा न होने पर ६' 
वर्ष के व्ाद वे रद्द हो जायेगे। दूसरे झद्दों में क्षतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समाप्त क' 
देना था ६ लौजात सम्मेलन ग्रसफ्ल हो गया, उयोकि इसे कई बड़े राष्ट्रों का समर्थर 


क्षतिपू्ति ६६ 


प्राप्म नही था । परिणाम यह हुझा कि जर्मनी ने उसके वाद मिनराष्ड्रो को क्षत्ति- 
पूछति देना अस्वीकार कर दिया । जर्मनी की नाजी पार्टी के नेता हिब्लर ने स्पण्ट शब्दों 
मे यह घोषणा कर दी फि जर्मनी ने सारी क्षतिपूर्ति अदा कर दी है और वह झागे 
विमी प्रकार की रकम अदा करने को तेयार नहीं है । बस तरह से क्षतिपूति समस्या 
हल हुई । 
मित्रराष्ट्रीय यु द-खण 

प्रथम विश्व युद्ध में अमरीका ने मित्रराप्दु गुट के २० राष्ट्रों को दो प्रतिशत 
की दर पर १०३४ अरब डालर ऋण दिया था। १६२२ में अमरीका ने सूद के अदा 
करने वाले कर्जदारों से ऋण वसूल करने के लिए एक बविश्व-युद्ध विदेशी कर्ज कमी- 
घन की निपक्ति की । कमीशन के ह॒स्वक्षेप करते पर विर्णय हुआ कि कर्जदार ६२ 
किश्तों में ऋण वापस कर देंगे। १६२३ से १६३० तक क्जंदार राष्टू्‌ नियमानुसार 
किएत से ऋण अदा करते रहे । यह राशि उन्होंने उसी रकम से दी जो उन्हें क्षतिपूर्ति 
के रूप में जमंनी से प्राप्त हुई थी। हुचर प्रस्ताव से १६३१-३२ से मित्रराष्ट्रो को 
क्षतिपूति मिलनी रूझ गई। राष्ट्रपति मजवेल्ट के चनाव के बाद १६३२ में फ़राम और 
ब्रिदेन ने उनसे अ्नुराव किया कि वह मित्रराप्टो को अमरीका से युद्ध-काल में मिले 
रण के मामनो में हम्तक्षेत्र करे किन्त रूजबैल्ट ने ऐसा करने से इस्कार कर दिया। उस 
तरह कर्ज ऊा प्रब्न ग्रनिर्णीन ही रहा। १६३३ में ब्रिटेन ने अमरीबा को एक करोड डालर 
त्ादी में साकेतिक झदायगी के रूप अदा किये किन्‍तू श्रन्य कर्जदारों ने श्रदायगी नही 
वी । केवल फिनसेड हो ऐसा था जिसने सारा दर्ज श्रदा किया । १६६४ में अमरीका 
ने माकेतिक अ्दायगी को रह कर दिया। एस पर कर्जदारो ने किय्तो का अदा करना 
बन्द कर दिया । 

विश्व आधथिक सम्मेलन 

लौजान मम्मेवन ने झ्रागामी वर्ष एक विश्य झ्राथिक सम्मे बन दवात का निर्णय 
किया । अमरीशा ने निमम्रण छा जयाब दिया हि बह सम्मेगन में उसी खालन में 
शामित्र हो सफलता है यदि उसमें अन्तभित-राष्ट्रीय ऊर्ज ये मामते पर विचार ने किया 
साय । ६ जून २१६३३ में भयक्रर ग्राधिक सपठ वी समस्या पर जिचार करने के लिये 
राजन में ६४ रादों के प्रतिनिधियों को बेठक हुई । घत्तर्राष्दीय आधिक स्थिति उसनी 
भयार हो गई कि परत्पर मिल कर उसे सम्भालना जररी हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थापार ६९ प्रतिशत उमर हो यया, वेगारो शी सर्प तीन करोट ताए पहच गई और 
इसके सात टी क्र देना से साप्दीय प्राय ४« प्रतिशत एट यई । सदन के सम्मेदद 
में मुरोपियन देगो ( फ्राम, उदती, वेजियम, ग्विदजर्टेड प्रोर नीदग्गोंट ) ने मिल 
कर स्वर्ण गट बनाया भर एस बात पर जोर दिया कि झुद्रा की ह्दन सुदद बनाने 
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के लिए तटकर में कमी की जाय और व्यापारिक रुकावट समाप्त की जाय । लेकिन 
श्रमरीका ने स्त्रर्ण की उपेक्षा करते हुए पुन्निर्माण योजना नीति झपनाली। इस 
नीति से उसका उद्देश्य डालर के मूत्य को घटा कर वस्तुओं के दाम बढ़ा देने का 
था । मुद्रा प्रश्न पर ॒ कोई समझौता न हो सकने के कारण सम्मेलन श्राथिक खीचा 
तानी को समाप्त करने में श्रसफन रहा । २७ जुलाई १६९३३ को यह अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित कर दिया गया । इस तरह आर्थिक और राजनैतिक दोनो दृष्टि 
से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करने का प्रयास श्रसफल रहा । 


नवीन आशिक नीति 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक सकट, व्यापार तथा मालो के सरलता से आरादान-प्रदान 
में बाधा के कई कारण थे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्त करने वाले सबसे 
बडे कारण तठकर रुकावटें थी जो नये गणतन्त्रो के बनने से भौर भी मजबूत बत 
गईं । दूसरा--कोटा व्यवस्था का जारी होना था। इससे निर्यात पर तियत्रण कायम 
हो गया । तीसरा--परस्पर लेन-देन की व्यवस्था । इससे जो देश जितना माल 
निर्यात करता था उतना ही माल उसे उस देझ् से आयात भी करना पडता था, 
जिससे श्रायात और निर्यात का सतुलन कायम रह सके । इससे श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के स्वद्धन्द रूप में चलने में बाबा उपस्थित हो गई | चौथा--यह कि माल के बदले 
माल लेने से व्यापार विकसित नहीं हो फाया । पाचवा कारण जो व्यापार में बाधा 
बना यह था कि रकम के निर्यात पर कई राज्यों द्वारा लागू किये गये नियत्रण थे । 
इससे माल की माग श्र सप्नाई व्यवस्था विलकुल वेकार हो गई और व्यापारिक 
स्वतन्त्रता समाप्त हो गई । छठा--मुद्रा के श्रदला-वदली मूल्य में गिरावट भ्रा जाना। 
सातवाँ--पअरस्तर्राष्ट्रीय आथिक सहायता लेन-देन बन्द हो जाना । श्राठवाँ--राष्ट्रो मे 
असुरक्षा की भावना पैदा हो जाना जिससे व्यापार की प्रगति में वाधा उपस्थित 
हो गयी । 

इन सब कारणों का प्रभाव यह हुआ्या कि अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग कायम 
न हो सका शोर देशों को अपने-अपने साधनों पर निभर रहना पडा । १६३६ मे जब 
४ वर्षीय योजना लागू की गई तो त्तीमरी जमन सरकार की रीश्ष ने एक नई आाथिक 
नीति अपनाई । इसका नारा 'मक्वन वी जगह वदूक! था। आशिक रूप से श्रात्म- 
निर्भर बनाने के उद्देश्य के पीछे मतलब «ा घरेपू प्रयोग के लिये कच्चे माल के 
उत्पादन को बढ़ाना । वाहर में आयात होने वाली वस्नुओ्नो की जगह बनावटी माल 
तैसार किये गये जिससे क्रि विदेशी माल की जररतो को पूरा किया जा सके । इस 
सम्बन्ध में नये आविष्कार किये गये। विदेयों में श्रायात को रोकने के लिए नये 
किस्म के ऊन श्रौर रब नैयार क्ये गये | कोय्ये से तरल पदार्थ निकाला गया 
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जिगे इंवन के नव में प्रयोग किया या सकता था। अन्न के आयात को बन्द करने के 
लिए बेकार जमीनो को सेती योग्य बनाया गया तथा झालू और चीनी का उत्पादन 
बढ़ा दिया गया। उसका फल यह हुआ कि बेकारी समाप्त हो गई । सैनिकीकरण का 
पुयरत्यान होने लगा । जमंदी को घमड था कि झ्ाविक अ्रात्मनिर्म रता से जमेनी ने 
केवल आर्थिक दृष्टि से सवल हो जायगा वल्कि युद्र के समय कम से कम ३० वर्षो 
तक झाविक तालेबस्दी का मुकाबला कर सकेगा। उठली में फासिसवाद के जागने 
से जमंनी की तरह स्थिति पैदा हो गई। १६३६ म जब श्रविसीनिया का युद्ध चल 
रहा था मुसोलिनी ने घोषणा की कि “झराथिक स्वतन्त्रता के त्रिना राजन॑तिक आजादी 
नही मानी जा सकती ।” उटली के पास पेट्रोल, रबठ तथा अच्छे किस्म के कोयले 
जँसे दाच्चे माल का अभाव था । दूसरी तरफ उसके पास ऊन का उत्पादन इतना नहीं 
था कि वह श्रपनी जसूरतो को पूरा कर सके | अपनी माग को पूरा करने के लिये 
उसने घनावटी किस्म का माल बनाना आरम्भ किया। अन्न की दृष्टि से आत्म- 
निभर बनने के लिये उसने गेहूँ उत्पादन माना काफी बढ़ा दी | इसका नतीजा यह 
हुआ कि श्रन्न के प्रन्तर्राप्टीय विभाजन पर आधारित विश्व आध्िक व्यवस्था के 
विरद्ध प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई । इसके अ्रतिरिकत वच्चे माल के समान वितरण 
तथा अतिरिवत झाबादी के लिए बस्तिमो तथा उपनिवेशों की व्यवस्था करने सम्बन्धी 
समस्पायें उठ खड़ी हुई जिससे यूरोपीय देशों के भावी सम्बन्ध और भी अधिक सराद 
हो गये । 
सिहावलोकत---वास्तव्‌ में उस काल में राजनंतिक और श्लाथिक तत्वों वा 
परस्पर कत्तमकत्त रतना उल्मा हुआ था कि वगरण और प्रभाव वा पता लगाना बडा 
कठिन या । यह कहना मुब्किल था कि राजनेतिक सुरक्षा ही जिससे राष्ट्रों में पर- 
स्पर सहमोग तथा निगर्तीकरण कायम होने में रक्ावठ पैदा हुई झ्राविक सक्ट का 
कारण पा सवया आदिक अ्रशुरक्षा के कारण वे गफ़ दूसर के समीप न श्रा सके । 
प्रधम मह।यु८ वे पध्वात्‌ अ्रथिक राष्ट्रीयता ने यूरोत के घ्मुप राज्या न रामनीतक 
राप्ट्रीला के साथ-साथ उस शथे थारण किया और द्वितीय महायुद्ध (१६६६) में 
परिणत हुम्ा। प्रनिद्र लेसक टागनयी के शब्दों में मबह कहना म्तिशयोकितर नहीं क्लि 
प्रत्येक राप्ट ने गवित प्रयोग से आधिफ ओर व्यापारिए्र र्छावंडों को दर बरना 
समयानुकूल समन | अन्त में बिद्ज के विभिन्‍न राष्ट्र श्लातिक जीवन डो जटिल 
समस्यायो को हल करने के लिए प्रासीत बन्प सजबार का प्रयोग करने के लिए 


दाध्य हुए । 


व्याख्यान ५ 
सुरक्षा की खोज में 


विषय प्रवेश--राष्ट्सूघ के समक्ष शस्त्रीकरण का विघटन करना सबसे 
गम्भीर भ्रौर उलभी हुई समस्या थी । राप्ट्सघ के सदस्यों का कहता था कि शाति 
स्थापना के लिए शस्तीकरण को कम करके इस स्तर पर ला दिया जाय कि उससे 
कंवल राज्य की रक्षा की जा सके । इसके श्रत्तिरिक्त गैर सरकारी तौर पर शस्त्रो का 
निर्माण विल्कूत रोक दिया जाय । किन्तु शस्त्रीकरण समस्या ऐसी थी कि इसमें सारे 
राजनैतिक सम्बन्ध निहित थये। राष्ट्रों में शाति स्थापना के प्रति विश्वास का न 
केवल अभाव था बल्कि विद्व के राजनैतिक सम्बन्ध इतने बिगड गये थे कि सारे 
राष्ट्‌ अपने को असुरक्षित समझने लगे थे ओर इससे वे हशस्त्रीकरण कम करने को 
तैयार नही थे । १६९१६ से १६३६ के वीच सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रों में जो आधार- 
भूत मतभेद पैदा हुए, उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था भग हुई, हालाकि वे दूसरा विश्व 
युद्ध बिल्कुल नही चाहते थे । किन्तु उनके सामने प्रइन था कि युद्ध केसे रोका जाय 
तथा अपने को किस तरह सुरक्षित बनाया जाय । इसका नत्तोजा यह हुआ कि जहा 
एक देश ने अपनी सुरक्षा का कदम उठाया तो वह दूसरे देश के लिए असुरक्षा का 
विपय वन गया। इस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्बो का इतिहास एक ऐसा काल था 
जब परस्पर मैत्री और गारटी का तिरतर प्रयास होता रहा । 


सुरक्षा मेत्री व्यवस्था (१६२०-१६२७) 


यूरोपीय मामलों में सबसे महत्वपुर्णो और मिर दर्द का विपय फ्रास की माँग 
बनी हुई थी जिसमे वह बार-बार सुरक्षा की माग करता रहा | फ्रास का अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में भाग जेने का केवल एक ही उद्देश्य था कि फ्रांस को जम्नी के पुन आाक्र- 
मंण ने बचाने की व्यवस्था की जाय । यहा तक कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी 
फ्रामीसी राजनीतिज्ञों का कहना या कि जमनी अभी भी सैनिक दृष्टि से फ्रास से झथिक 
शफ्तिणाली है । उनका यह भी कहना था कि जमंनी की आबादी अभी भी यरोप के 
किसी भी राज्य से अधिक ही है । फ्रास को भय था कि उप्तकी आवादी में यदि तनिक 
भी गिरावट हुई तो वह जर्मनी के मृह का ग्रास वन जायगा । 

जर्मनी पी ताकत तोडफर भावी आक्रमण से फ्राम को मुक्त कराने के लिये 
पेरिन झान्ति काग्रेस में फ़ासीसी प्रतिनिधि ने माग की कि राइन नदी का पदिचमी 
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क्रास के अधिकार में दे दिया जाय । विन्तु अमरीकी प्रेसीडेन्ट विलसन और फ़िटिय 
ने मती लायड जाऊं ने फ्रामीसी सीसा राए्न नदी तक बढाने देने से इन्कार कर 
[| उनका कहना था कि उससे जर्मनी अपनी ५० लास जनता से वचित रह 
भा। काफी गरम बसह के बाद फ्रास अपनी सुरक्षा सम्बर्थो निम्न बातो पर राजी 
गया (१) भाजत्री जन आकमण से फ्रास की सुरक्षा तथा राइन नदी के पश्चिमी 
पर मितराप्दीय सेना का १५ बर्ष तक अधिकार रहेगा । (२) राउन क्षेत्र में पूर्णो- 
से विर्मनिकीवारण और (३) तीन दलो की सल्षि की जाय कि फ्रास पर जर्मनी के 
मण होने की हालत में ब्रिटेन और अमरीशा फ्रास की सहायता करेगे। फिन्‍्तु 
रीफ़ा द्वारा पेरिस में हुई सवियों पर हस्ताक्षर करने से अस्वीकार कर देने से 
। तीन दलों की सभि ग्प्न भावनाली और बेफार सिद्ध हुई क्योकि उसमे ब्रिटेन 
भाग लेना अमरीका के प्राने पर ही निर्भर था। 


अन्त में फ्रास को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिये छोटे राग्दों की ओर 
ना पा । एस शोर पहला कदम जो फ्रास ने उठाया वह बेल्जियम के साथ सम- 
वा करना था। यह समझौता ७ सितम्बर १६२० में हुआ। यद्यति यह समकीता 
टुसघ में दर्ज करा दिया गया था क़िस्तु इसकी महत्वपूर्ण शर्ते गुप्व रसी गई । 
तु फिर भी यह साफ प्रकट किया कि फ्रांस और बेल्जियम जमंनी के आक्रमण से 
ती रा के लिये संनिक दृष्टि से एक हो गये हूं । उसी बीच फ्रास ने पोलंड में 
शेविकों मे रक्षा के लिये वहा एक सैनिक शिप्टमडल भेजा। उसके बाद ६६ 
वरो १६२६ को फ्रास और पोलेट में सवि हुई । दोनो देशों से समभौता हुआ कि 
री प्ाकमण से अपनी रक्षा में वे एफ दूसरे का साथ देंगे। १६२२ में इस संधि की 
ठ हुई भ्ोर वह १६३२ में १० वर्ष के लिये श्लौर बढ़ा दी गई । उक्त दो संबियों 
काम को यह लान हुभ्ा कि यदि जमंसी ने उस पर हमला जिया तो पब्चिम में 
जयम सौर पूर्ण में पोर्गट से उसे सहायता मित्रेगी | 


दिन -तने पर भी छासीसी नेताओं वो संतोष नहीं हुआ थोर ब्रिटेन के 
- संधि बारने पा गदादा किया। दिसग्यर १६२१ में फ्रास ने ब्रेट ज्िद्ेन के साथ 
, निद्ििमत राजनेतिक समनीता मरने शा प्रसयाय रगा। बातलसीद में पहले त्तों 
- वे से ऋगए में पयने से इसार हर दिया डिल्‍्तू बाद में क्रासीसी प्रधानमन्धी 
यनेजिदेत यो एफ सी हरसे करे लिये राजी कर ही जिया जिसकी श्रपति 
थे रखी गई । इसके अनुसार विशय हुय़ा शि दिता हिसी विदाद ते जर्मनी ने 
_$ छामीसी जमीन पर हरमा। शिया तो हिद्ेन झास सो सैनिंएश सहायता डेगा। 


समनीय १३ उससे २६ 


। 


२ हो ेनिन में सगानत हृद्धा। देसरे दिन प्रिया को 


परदमरठा पर से मजदूर हार स्याम-ात् बना पला। उयक जयाल पर प्वाबहर 
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प्रधानमत्री नियुक्त हुए । यह ब्रियाँ से अधिक गरम मिजाज के थे । इन्होने माग की 
कि ब्रिटेन के साथ जो समभौता हुश्रा है वह पारस्परिक सुरक्षा के आधार पर होना 
चाहिये | समभौता में फ्रसीसी जमीन” हटाकर फ्रास' रखा जाय और यह समझौता 
ठोस बनाया जाय तथा इसकी मियाद १० वर्ष से बढाकर ३० वर्ष कर दी 
जाय । इस पर ब्रिटेन ने यह कहकर कि शायद दूसरे राप्ट्रो मे ब्रिटेन के 
प्रति विरोबी भावना पैदा हो जाय सनिक समझौता करने से इन्कार कर दिया। 
आ्राखिर जून १६२० में जव क्षतिपूर्ति मामलो पर दोनो देशो मे मतभेद उठ खडा 
हुआ तो उक्त समभोता विल्कुल भग हो गया । 

वास्तव में रूर पर श्रविकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्वायकर योजना 
का फल था । योजना का उद्देश्य प्रथम जर्मनी को क्षतिपूर्ति की भ्रदायगी करते के 
लिये मजबूर करना था । दूसरे जमनी के औद्योगिक विकास में ऐसी श्रड्चन और 
वावा खडी करनी थी जिससे कि श्राथिक दृष्टि से वह बिल्कुल कमजोर हो जाय। 
तीमरे यह कि राइन क्षेत्र में पृथकवादी आादोलन को प्रोत्साहित कर फ्रास और जर्मनी 
के बीच एक कडी-राज्य कायम कर दिया जाय । 

१६२०-२१ में चेकोसलोवाकिया, यूगोसलाविया तथा रूमानिया के बीच एक 
समभोता हुआ (त्रिगुट) जिसके अनुसार विना किसी विवाद के श्राक्रमण होने 
पर सव मिलकर आक्रमण से प्रभावित देश की सैनिक सहायता करेंगे 
और यथापूर्व स्थिति बनाये रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे। १६२२ में उक्त 
समभौता में पोलंड भी श्रा गया । १६२३ में फ्रास ने पोलेंड, यूगोस्लाविया तथा 
रूमानिया को कर्ज दिया जिससे कि वे उससे सैनिक सामान खरीद सकें । २५ जनवरी 
१६२४ को फ्राम और चेकोस्लोवाकिया में एक सधि पर हस्ताक्षर हुए। सि की 
शर्तों के श्रनुमार विदेणी नीति से सम्वन्धित मामलों पर दोनो देश एक दूसरे से परा- 
मर्ज लेगे और एक ट्सर को सहायता करेंगे । इसी प्रकार की सवि १६२६ में फ्रास 
ओर रमानिया तया १६२७ में फ्राम और यूगोस्लाविया के वीच हुई। इस तरह फ्रास 
ने सुरक्षा के नाम पर यूरोप में एक नया आाधिपत्य कायम किया । फ्रास ने जर्मनी के 
सम्भावित भग्र का सामता करने के लिए यूरोप में श्रपनी स्थिति मजबूत करली। 
फ्रास ने विशुश्नानिया के विरुद्ध पोलेंड का, हगरी श्र यूगोस्लाविया के विरुद्ध रूमा- 
निया वा साथ देना आरम्न किया । इसमें सदेह नहीं कि फ्रास ने अपनी सुरक्षा के 
लिये यूरोप के ६ देशो के साथ विभिन्‍न प्रकार के समभौते कर लिये किन्तु ये समभौते 
फ्रास को बड़े महंगे पड़े क्योंकि जिन देशो के साथ उसने समझौता किया उन्हें उसे 
स्देव ऋण देना पड गया। इसके अतिरिक्त उनको स्थिति अत्यन्त मोचनीय और 
भतिध्चित थी फ्योक्ति एक तो व काफी छोटे थे और दुसरे उनके पास सैनिक सावन 
पर्याप्त नही थे। देवर उक्त सुरक्षा समभौता के कारण फ्रास के प्रति पूर्वी और पश्चिमी 
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यूरोप में सन्देह पैदा हो गया । इटली शोर जमनी को तो फ्रास के प्रति काफी सदह 
पँदा हो गया । 

वेनिटों मुसोलिनी के नेतृत्त म उठली में फामिसबाद के उत्थान के साथ ही 
परोसी देशो के साथ मैरी सम नौते भी होने लगे । यह प्रतासीसी सुरक्षा व्यवस्था के लिये 
बडा घातक मिद्र हश्रा । २७ जनवरी १६०४ को इटली ने पेस्सि सारिति संच्रियों वो 
वंगयम रखने के लिये यूगोस्लाविया के साथ मंत्री व सहयोग का एक पचवर्धाय समभीता 
किया । “सके बाद रठली ने पूर्वी देशो को श्रमने साथ मिलाने के लिए चेकोस्लोव! किया, 
स्मानिया, हगरी, तुर्का और यूनान के साथ मंत्री समझाते किये । गटलो और अल्वा- 
निया के बीच २७ नवम्बर १६२६ फो हुई हिराना सन्वि के अनुसार इटली ने अल्बा- 
निया को आविफ सुविधाये प्रदान करने के हेतु उसे यवापूव राजनैतिक, कानूनी तथा 
प्रादेशिक श्रषिकार देने के लिये गारटी दी । १ पे इटली ने श्रत्वा निया के साथ 
एक २० वर्ष का सुरक्षा समभीता किया । १६२६ में एटली और स्पेन के बीच तट- 
स्थता सम्बन्धी समभीते पर हरताक्षर हुए । एस तरह इटली न फ्रासीसी सुरक्षा मोर्चे 
के विरुद प्रपनें को हर तरह से मजबूत बना लिया। 

इधर यूरोप के राष्ट्र श्रपनी सुरणा के लिये गठबंधन करने और पझ्पनी ताकत 
बहाने में व्यस्त थे तो उपर वोल्णविक राज्य भी उस मर्ज से वचित ने रह सका । 
घक्तिणाली यूरोपियन गुठो के निर्माण को देश कर सोवियत संघ अपने हितो की 
रक्षा के लिये अ्रपनी शविति बडाने लगा। १६२४ में रम श्रौर तुर्की के बीच एक 
दूसरे पर श्लाक्रमण न झरने का एक समकोौना हुझ्या । निर्णाय हु कि यदि किसी देश 
ने उनमें से किसी पर ब्राक्ममण किया तो दूसरा तटस्य रहेगा। अर्थ यह कि वे एक 
दूसरे पर न तो ग्राय्मण करेंगे और न आक्रमण करने वाले को सहायता देंगे। 
१६६६ में एसी प्रकार का एक समभीता रूस का जमनी के साथ भी हृनब्ना। एसके 
तरफाल बाद विधुझ्ानिया, प्रफ्गानिस्तान लथा फारस मे साथ रूस ने तटस्वता 
गौर परस्पर शाप मण ने करने सम्बन्धी समरेते किये । 


एस प्रगार घराप पून तीन शब्लियात्री गधों में विभालिन हो गया! 
(विनालिन गटो का नेतत्व फ़ास, एरान और सोवियत संघ मेः हाथ पठा । 


अस्थाई सयवत कमीशन 
रा्ट्सप के प्रतिक्षव में एस बाल मा स्प्द उस्तेख वियरा गया था वि 
परियिर प्रत्येक राज्य की भीगोतिक स्थिति ठथा उसी परिख्चितियों को महे नझर 
रिते हए ही शधीवारण में बिघदत थी बोजना उनायगी । योजनाओं में विनिन्‍न 
सरणारोे सारा स्थीरार पर जिये जाने के बाद सस्मीवरण थी निर्यात 


सीमा 
बिना परियद्‌ णी सम्मत्ति के बढाई सही शा साउती । प्रतिक्षत्र के 


ग्नगार निशस्प्री- 
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करण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के हेतु परिपद को आवश्यक सलाह देने के 
लिये एक स्थाई कमीशन की स्थापना भी करना था। 

अनिवाय निशस्त्रीकरण का श्रारम्भ उस समय हुआ जब जर्मनी, आस्ट्या, 
बल्गेरिया तथा हँगरी के साथ श्ञाति सधि करके उन्हे अपनी सेना कम कर देने 
के लिये मजबूर कर दिया गया । विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण की ओर यह पहला 
कदम था। मई १६२० में राष्टुसव असेम्बली तैठक में शस्त्रीकरण की वर्तमान 
स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक स्थाई परमशंदात्‌ आयोग की स्थापना 
की गई। २५ फरवरी १६२१ को परिपद ने एम विवाजी की श्रध्यक्षता में एक 
प्रस्थाई सयुक्त कमीशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य जस्त्रीकरण के विघठन के 
भ्रधारभूत सिद्धान्त को स्पप्ट करना था। १६२२ में कमीशन में ब्रिटिश प्रतिनिधि 
लार्ड इशर ने सुझाव रखा कि विभिन्‍त देशो में श्रनुपात के अनुसार सेना होनी 
चाहिये । यह सुझाव कुछ टेक्तिकल कारणवश बाद में रद कर दिया गया। इसी 
बीच श्रस्थायी सयुवत्त कमीशन ने विभिन्‍न देशो के शस्त्रीकरण सम्बन्धी आकडे प्राप्त 
किये तथा सैनिक वजट और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक यूचनाएँ इकट्ठी 
की । कमीशन की उक्त रिपोर्ट पर राष्ट्रमघ महासभा ने शस्त्रीकरण सम्बन्धी व्यय 
पर नियत्रण लगाने की सिफारिश की | 

पारस्परिक सहायता सधि का मसविदा 

१६२२ में कमीशन के एक सदस्य ला रावर्ट सिसिल ने शस्त्रीकरण में 
विघटन के लिये ४ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिन्हे कमीशन ने निम्न रूप से स्वीकार 
किया शस्त्रीकरण के विधघटन की कोई भी योजना तव तक सफल नही,हो सकती 
जब तक कि उसे आम रूप न दे दिया जाय । विश्व की वर्तमान स्थिति में अधिकाश 
सरकारे अस्त्रीकरण में कमी नही कर सकती जब तक कि उनके राज्यों की रक्षा 
के लिये सन्‍्तोपजनक गारटी न हो । इस प्रकार की जो गारटी हो वह आम अथवा 
सववी शोर से हो । यह गारटी तभी सत्य मानी जायेगी जब त्तमाम सदस्य राप्ट 
अपने यहाँ शस्त्रीक रण में कमी करने के लिये निश्चित वायदे करें। राष्ट्नथ की 
तोसरी महासभा ने कमीशन से श्रनुरोच किया कि पारस्परिक सुरक्षा सारी: एक 
संधि का मसविदा तैयार करे। नतीजा यह हुआ कि पारस्परिक सुरक्षा सहायता 
सम्बन्धी दो मसविदे प्रस्तुत किये गये जिनमें से एक लार्ड सिसतिल और दूसरा कनंल 
रेडिवन का था। सधि के मसविदे में कहा गया था कि (१) सधि पर हस्ताक्षर 
करने वालो को प्राथ्चासन देना पडेगा कि उनमें से किसी पर प्राक्रमण होने पर 
बाकी हस्ताक्षर्त्तां देश उसकी सहायता करेगे। (२) हस्ताक्षरकर्त्ता देश श्रपनी 
सुरक्षा के लिये परस्पर समभौता कर सकते हे लेकिन इसकी झरततें राप्टसब के 
सचिवालय में पहले दर्त करवा देनी होगी। (३) श्राक्ृमण की हालत मे, 
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आक्रमगकारी कौन है उसका निर्णय राष्ट्रमय परिषद ही कर सकेगी। निर्गाय के 
४ दिन के भीतर ही राष्ट्रसपय यह भी निश्चय करेगा कि सचि के अन्तर्गत श्राक्रमण 
से पीडित राष्ट्र को सहायता दी जानी चाहिये कि नहीं। (४) ऐसे राज्यों को जो 
परिषद्‌ द्वारा निर्धारित मम्बीकरण के श्रनुमार दो वर्ष के भीतिर श्रपना घस्नीकरण 
सीमित नही कर पाये वे पारस्परिक सहायता पाने के अधिकारी नहीं होगे। (५) 
संधि के अ्न॒सार झ्राक्रमणकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाइयों का सारा व्यय आाकमण- 
कारी राज्य को सहन करना होगा । 


ब 


मितम्बर १६२३ में राप्टसख की चौथी शअ्रसेम्बली में उक्त मसव्रिदा संधि 
निविरोध स्वीकार कर ली गई और उसकी प्रतिया समस्त राष्ट्रों को प्रेषित कर दी 
गई । संधि पर प्राज्न उत्तरों मे पता चला कि १८ राप्ट्रो ने जिनमें फ्रास, उठली 
झौर जापान भी हूँ, संद्धातिक तौर पर संधि को स्वीकार कर लिया है और १२ 
राज्यों ने जिनमें ब्रिटेन, जमंनी, श्रमरीका तथा रूस है, सधि को स्वीकार करने से 
उन्कार कर दिया है। सन्धि को अस्परीकार करने वाले राज्यो की शिकायत थी कि 
संधि के मसविदे में आफमण वी परिभाषा स्पप्ट नही की गई है तथा ग्राक्रमणकारी 
राज्य के साथ कठोर व्यवहार करने के लिये राष्टुसथ परियद्‌ को पर्याप्त अधिकार 
नही प्राप्त हुप्रा है। विरादी राज्यो का यह भी कहना था कि संधि र्थिर तथा 
विध्वसनीय नही जो कि धस्नीकरण में विधघटन का आ्रावध्यक आवार है । 
जनेवा प्रोटोकोल (समभौता ) 
सितस्मर १६२४ में ब्रिटेस प्रौर फ्रास के दोनों समाजवादी प्रधान मंत्री-- 
रसयम मेझडोनाल्ड तथा हेरिपो--ने निशस्णीत्र रण, सुरक्षा लथा स्याय पर आधारित 
गस्मीकरण में विघटन सम्यन्धी एफ संयय्त प्रस्ताव राष्ट्रसघ की पचियी महासभा 
में प्रस्तुत किया । उस प्रस्ताव के फरस्वरूप पोलिदीस तथा वेन्‍्स ने प्रशासत क्षेत्र में 
घन्तराप्टीय शगरों के निबदारे के लिये एफ संधि का मसविदा नैबार विया। यह 
मसविदा २ झक्‍तूबर १६२४ को दाष्ट्भघ की असेम्बली में निविरोध स्वीकार बर 
लिया गया। तथारथित जनेवा सर्यि वी प्रमस बाते निम्न परद्ार थी (१) झ्ातमण 
प्रयवा युद्र एप पतर्राप्टीय अपराध है और प्रतिम्नतब को पालन यरने वाने देशों पर 
पिमण झरना भारी झाराय होगा । (४) वैवानिक वियादों को झन्‍्लर्गासदीय स्याय 
वी स्पायी अदावत सुतभावेगी और राजनैसित भगडो वो रादुसघ परिपर निवटा- 
बेगी । (३) भगषो पर जिस समय स्थायालय अबया परिददर में विचार हो रहा हो 
उस कल में सनिवा संगठन नहीं हिया जा सझ्या। [४) जो सशाप्दु विबादास्थाद 
मसामते टो स्यायालय में ही रसेगा बयवा जो स्पधाविय हे सिर्शेय का स्थीार 
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पर दृढ रहेगे | तय हुआ कि इस समभौते से वर्ाय सवि के भ्रन्तर्गत हस्ताक्षर 
करने वाले राप्ट्रो के अविकारो पर कोई प्रभाव नही पडेगा। जरमनी के राष्ट्सघ का 
सदस्य होते ही यह समझौता लागू होगा और यह उस समय तक लागू रहेगा जब 
तक परिपद्‌ दो-तिहाई बहुमत से यह निश्चय न करले कि राष्ट्सघ उच्च सममौता 
वाले राष्ट्रो को पर्याप्त रक्षा का आश्वासन देता है। 


(२) ४ पच सप्ियो द्वारा राष्ट्रो ने सामूहिक रूप से सब प्रकार के विवादों 
पर विश्व अदालत या किसी अन्य अदालत का फैसला शातिपूर्वक मानना स्वीकार 
किया जो कि कूटनीति के सामान्य साधनों से नही सुलझ सकते थे । यह घारा उन विवादों 
पर लागू नही होती थी जो इन सधियो पर हस्ताक्षर होने से पूर्व उठे थे जैसे कि पोलेड 
सीमा विवाद ! (३) गारटी की सचियो के ढ्वारा यह तय किया गया कि यदि हस्ताक्षर 
करने वाले राष्ट्‌ लोकार्नो में की गई प्रतिज्ञाओं का पालन करने में श्रसमर्थ हो तो 
उनको एक दूसरे की सहायता णीघक्ष करनी चाहिए, यदि इस असमर्थता के बाद भी 
शस्त्रो का प्रयोग होता हो । इत सचियो पर १ दिसम्बर १६२४ को हस्ताक्षर हुए । 


रा लोकार्नों संधि की फ्रास व जमंनी में वडी प्रशसा की गई और इसको विश्व- 
शाति के लिये एक वडा कदम बताया गया। इस समझौते की मुख्य कुजी जर्मनी 
को राष्ट्रीय परिपद्‌ में स्थायी सीट मिलना था | इसके श्रतिरिक्त इससे राइन सीमा 
पर किसी भी जर्मन हमले के लिये फ्रास को खतरा नही रहा लेकिन जमंनी की पूर्वी 
सीमा की समस्या का समाघान नही हुश्ना । यद्यपि जर्मनी ने अपनी पूर्वी सीमा के 
विपय में किसी प्रकार की आक्रात्मक कार्यवाई करना अस्वीकार किया परन्तु उससे 
साथ-साथ उसका जातिपूर्ण ढंग से हल भी दूढना चाहा । कार ने कहा था कि 
अधिक काल के लिये लोकार्नो सवि वर्माय संधि व प्रतिश्रव दोनो के लिये घातक थी | 
उससे इन दोनों विचारवाराओों को प्रोत्माहन मिला कि वर्साय सवि में दबाव की 
कमी हूँ । जब तक कि उसकी पुष्टि अन्य बातों से न की जाय और मरकारो से झ्ाणा 
नहीं की जा सकती कि वे उन सीमाग्रो की रक्षा करेगी जिनमें वे स्वय दिलचस्पी 
नही रखती । किन्तु फिर भी लोकार्नो संधि ने यूरोप में शाति स्थापना में महत्वपूर्ण 
योग दिया | 
ब्रिया-ऊंलोग समझौता (पेरिस की सन्धि) 
६ ग्रप्रेन॒ १६२७ को फ्रॉसीसी विदेश मग्री ब्रियाँ ने सुझाव दिया कि फ्रास 
और ग्रमरीका के बीच यद्ध न होने देने के लिए वह श्रमरीका के साथ पारस्परिक 


समभीता वर सकता है। दो मास के वाद प्रियाँ के उक्त सुकाव को मसविदा संधि 
का रूप दिया गया जो अमरीका को भेठ किया गया । सन्रि के अनुसार दोनों राष्ट्रों 
शो 
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को वायदा करना होगा तथा सरकारी तौर पर ऐलान करना होगा कि वे परस्पर 
युद्ध के लिये कभी कंदम नहीं उठायेगे और जो भी भंगड्य होगा उसे शाति पूर्ण 
नरीके से सुल॒का सेगे । ६ मास बाद श्रमरीकी विदेशी मन्नी फक वी कैलोंग ने सुझाव 
रखा फि द्विराप्यो की सवि के बदले एक ऐसी सवि होनी चाहिए जिसमे विश्व के 
समस्त राष्ट्र शामिल हो सके । आपने कहा कि समप्त राष्टो को एक हमरे के समीय 
ग्रा जागे से युद्ध का नये भी समाप्त हो जायगा। काफी बहस के बाद कैलोग का 
प्रलाव स्वीकार फर लिया गया । इसके अनुसार सभी राष्ट्रों ने यद्व से पृथक रहने 
का बायदा फिया । वे जसत केवल उसी हालत में उठा सहते थे (() जब उनकी 
प्रयती सुरक्षा का सवाल हो (२) वे सयि का उल्चयन करने वाले राज्य के विरूद्ध 
घर्प उठा सकते थे (३) संधि को जागू करने के रास्ते में उत्पस्त रूफावटों के विरुद्ध 
हथियार उठा सकते थे (८४) ब्रिटिश साम्राज्य के विश्य में फैले विभिन्‍न क्षेत्रों की 
आज्रमण से रक्षा ये लिए पुद्ध किया जा समझता था वयोकि उसकी रक्षा करना शाति 
के जिए काफी महत्य को बात थी। राष्ट्रमव की सदस्यता के अस्तर्मत थोपी गई 
जिम्मेबारी को कायम रापने तक सुचारु ढग से चलाने के लिए विरोधो श्रथवा अउ- 
चन उालने वालो के विरद्र शस्त उठाना । 

_7 3 गगरत १६२८ नो कर दे ओमें में १५ रज्यो के प्रतिनिधि एकत्रत हुए 
झौर निम्तविशित संधि पर हस्ताक्षर तिये। यही समझीता पेरिस की संधि के नाम 
से भी मधरर हुप। संधि की धाराए निम्त प्रशार थी (१) हम अनने देश की 
जनता की भलाई के लिए शातिपूर्ण ढंग से निवटारे तथा परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
करने यो लिए शपप लेते हे कि हम यद्ध से पृथक्‌ रहेंगे भौर अ्रनावध्यक तथा सि 
रो सर्तो के विरंद बदम नहीं उठायेगे। (२) परच्यर ेंगरे के निवदारे के लिए हम 
पानिषृण नरीशों का सहारा संगे। (३) थे राप्ट्र जो अपने राष्ट्रीय हितों के जिये 
पायमण करेंगे, उन्हें साथ के अल्गंत प्राप्प होने वाली सुविधाएँ प्राप्त 
नही होगी ) 

पेरिस के समभोते पर हस्ताक्षर होने के शझुछ नप्ताहों के भीतर ही ३० राज्य 
भी उसे स्प्रीयार मरने कोर्तैमार हो ग्गे जिनमे रस भी एड था । २४८ जुलाई 
६ यो प्रेसिउेंद खरे ने उउस समझौते को खाग जिया श्र दो वर्ष के भीतर 


० इसी यो रखेवू नि प्राप्त हो गए । 


परिस को सचि अल्र्साप्डीय एिटास में एए महत्पपूर्ण घदना है । प्रो पार 


7 शॉप अग+ड> हे >चिाऊ ऑअजानर ऑअजओ, (; मम» ड ता 3 न न्तर हे 

गे शहद भे “शाम बे गर प्रथझभ राज्नीसिड समभीता है, जो दि झन्‍्तरारीर 
न छा इनप ॥5 द्ाओ त्ता ध 3 इकोर द् | ना ढक क टन न० न पा 
समस्याया छा व ४ए रजत , ॥ घोल जार्ण शा पहना था ६ नैतिय दस्दि में 

| 
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कह एस पर से गुए भागने यंग दो सरिद है ८॥। परस्सि मद येदल बंद व बशिणगर 

हू 


हर तञ 
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करने का सकलप मात्र ही नही था, अपितु यह एक ऐसा निर्णय था, जिसके अनुसार 
राप्ट्सघ के वाहर के राज्य-सयुक्त राष्दु और रूस--ह्त्यक्ष रूप से शाति के सामूहिक 
संगठन में भाग ले सकते थे ।” परन्तु विचारशील व्यक्ति ब्रिया-केलोग सधि की 
दो महान कमी को अधिक प्रधानता देते हे । प्रथम--केवल आक्रमणात्मक युद्ध का 
वहिप्कार किया गया था परन्तु कोई भी राज्य आत्म-रक्षा के नाम से युद्ध कर सकता 
था । इसलिए जिन राष्ट्रो ने इस सवि पर हस्ताक्षर किये थे, वे भी बिना युद्ध 
घोषणा किये लडने लगें--जेंसा १६३१ में जापान ने चीन में किया । दूसरा--इस सपि 
को प्रयोग करने की कोई व्यवस्था नही थी । चिरशान्ति का युग केवल एक महान 
सकलप मात्र था | शूमंन के घव्दों मे “यदि कोई हस्ताक्षरकारी राज्य ने इस 
सधि को भग किया तो दूसरे सब उससे मुक्त हो जाते थे ।” श्राइचर्य का विपय तो 
यह था कि यद्यपि सयुकत राष्ट्र श्रमरीका ने इस समभौते का अ्नुमोदतत किया था 
फिर भी उसने एक विशेप विल पास करके अमरीकी नौ शक्ति को दुगना कर 
दिया । 
निशस्त्रीक रण की समस्या 

कलोग समभीता बिल्कुल झूठा और घोखा सिद्ध हुआ और सुरक्षा समस्या 
को हल करने का दूसरा उपाय केवल राएप्ट्रीय शस्त्रीकरण का संतुलन था। हम यह 
देख चुके हैं कि--प्रथम विश्व युद्ध के वार भी निशस्त्रीकरण का प्रभाव विश्वव्यापी 
नही था । फ्रास ने निश्वस्त्रीकरण श्रादोलन के अन्तर्गत अपनी सेना ५० प्रतिशत कम 
कर दी यही नहीं बल्कि उसने सैनिको की सर्विस अ्रवधि तीन वर्ष से घटा कर डेढ 
वर्ष करदी । उस के साथ ही इटली ने भी अपनी सेना में कटौती कर दी श्र जर्मनी, 
श्रास्ट्रिया, हपरी तथा वल्गेरिया की पेनिक ताकत तो प्राय विल्कुल ही खत्म कर 
दी गई । निम्स्त्रीकरण के बाद सम, अ्भरीका, ब्रिटेन और जापान ने धीरे धीरे 
अपनी सैनिक णक्ति वढारन। श्रारम्भ कर दे । इससे उनमें परम्पर शत्रुता और भय 
पंदा होने लगा। शस्त्रीकरण की इस अस्तर्गष्ट्रीय प्रतियोगिता को रोकने के लिए 
१६१६-२० की शझाति-सबियो का आश्रय लिया गया जिससे विजयी राष्ट्रो मे 
शम्प्रीकरण पर प्रतिवन्ध लगाया गया। किन्तु निग्रस्त्रीकरण को मानने में सभी 
राष्ट्र अपने लिए भय समभते थे। उनकी बहस थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 
शम्श्रीकरण बहुत जरूरी है। इस हालत में यही तय हुआ कि जिस राष्ट्र के पास 
जितनी सेना है उसमे भ्रव वृद्धि न की जाय । 

वाशिगटन नौ-सम्मेलन 

नी धम्म्रीकरण की नीमा निर्धारित करने के लिए १६२१-२२ की शरद 

ऋतु में वाधिगटन में एक भ्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेवन बुलाया गया। फरवरी १९२२ में 
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प्रमरीका, बिटेन, जापान, फ्रास नथा उठती में एक पाँच राप्ट्रो की संधि पर हस्ता- 
सर हुए । सन्यि के अनुसार (१) झमरीझा को १८ लडाफू जहाज, गिटेन को २० 
फ्रॉस, जापात और इटली प्रस्येद को १० जहाज रखने काश्रधियार मिला। (२) 
विमान के ढोने वाले जहाजों पर नियन्रण लगा दिया गया। (३) १० वर्षो तक 
लड्ाक्‌ जहाजो का निर्माण बन्द कर दिया गया तथा पुराने जहाजों की जगह नये 
जहाज तभी तैयार दिए जा सकते थे जब पुराने जहाजों की उम्र ७० वर्ष पूरी हो 
सभी हो | (४) युद्र पोतो वा अलुप्रात निम्न प्रग्मर से निर्बारित कर दिया गया 
ब्रिटेव ५, अमरीका ५, जावान ३, फ्रास ? ६७ टन का युद्रयोत रुख सकते है । 
यद्यपि फ्रसि ने ब्रिद्ेत के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इस्सार कर दिया जिसमें 
काहा गया था कि यद्ध कात में पतरुड्नियों के प्रयोग पर नियस्नण लगा दिया जाय। 
एधर ब्रिटेन से शिकायत की कि फ्रास सैनिक जहाज तेबार बरने की शोर 
उठा रहा है । 
जनेवा सम्मेलन 

पाँच साल के बाद अ्मरीही प्रेदीउन्ट हाल्यित कूजिज् ने लदावा विध्वसक 
जहाज तथा पर छवियों का विर्माश सीमित कोने के लिये उकत्र पचिों राष्ट्रों का 
एक सम्मे नस बजाया । क्षिदेन और जायान से अमरीडी प्रस्ताव को स्वीकार किया 
किल्तु पाम और इडदी ने अस्पीफार कर दिया। २० जून १६२७ को जनेवा में तोन 
राण्ट्रो का सग्मेनन हुप्रा । अमरीका ने सुनाव दिया कि जिन श्रौर अमरीहा ४- 
लास ठसे के युद्धोत रुस सउसे £ जिशम से २५ बड़े जहाज और २० छोटे जहाज 
होगे। प्िटेन से कक्मा कि <७ यप्पोव से कम ने उसका काम नहीं चल सकता 
गयोकि उसे परमझत जिम्प से रसद मंगाजी पतली है। किसतू अमरीका झ्रौर प्िडेन में 
परस्पर इतना मसाजेर पैदा हझ्मा। हि संम्मेनन विवकुज भग हो गया। १६२६ में 
ग्रमरीडी का््रेस ने लगे विमान उठाने वादे जहाजी के विर्माण सम्पस्धी एक ब्रिल 
को पास घर दिया। 
सेनिक संधि 

जनवरी १६३० में पाच वी पॉोर्ननिंश शाॉियों, बिडेस, फ्राम, अमरीका 
प्दली झौर जापान फा सदन में छुपा सम्मसन टवबा | दीन मास तश खगातार बहस 
के बाद एफ संधि हो सर शिखर पर 5०४ रण मो उत पायों शाटोंपीे हस्ताक्षर 
हए ॥ संधि के दो भाग ये। पे मम भाग ४) दस्त याची रही धारा स्वीयार लिसा 
जा घर पा उसके वे हिट पयाही पेतारिणि दे त १८६४० सी बानिगदन संधि 
दर निर्णरित सिम दागरा एहएक रै। अर पु पक सागरन्टी संमझानों गर 


हा सौर जायान ने हस्ताक्षर 


थ 
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उस्लेंए था। दर्स भाग शिंश पर वेद विदा बचरी 


घोडं भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किये थे उसमें उक्त देशो के युद्धपोतो की सर्या में क्रश ५, ३ और २ जहाज कम 
कर देने का उल्लेख था। सधि के अनुसार युद्धगोतो की सख्या में उक्त कमी १६३६ 
की जगह १६३३ से पहले कर देनी थी। स्मरण रहे कि १६२२ के वाशिंगटन 
सम्मेलन में तय हुआ था कि उक्त कमी १६३६ तक कर देनी चाहिये । दस हजार 
टन के युद्धपोतो के बारे में निर्णय हुआ ऊफ्ि हस्ताक्षरकरत्ता तीन देश श्रमरीका, 
ब्रिटेत और जापान क्रमश १८, १५ शोर १२ युद्धपोत अपने पास रख सकते हे। 
सधि की एक सुरक्षा धारा मे कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में पडने 
की स्थिति में उक्त राप्ट्‌ श्रावश्यक सूचना देकर अपने युद्धपोतो की सख्या में वृद्धि 
कर सकेगे । सधि १ जनवरी १६३१ को लागू कर दी गई। १६३४ में जापान ने 
श्रमरीका को नोटिस दिया, कि उसे अमरीका और ब्रिटेत की तुलना में समान 
नौसनिक सुविधा दी जाय श्रन्यथा वह उक्त सधियो को झागे स्वीकार नहीं करेगां। 
१८ जून १६३४ की ब्रिटेन ने जमंन्री के साथ एक नौसैनिक सधि पर हस्ताक्षर किये । 
इस सधि के श्रनुसार जमती को ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के ३५ प्रतिशत के बराबर 
नौसेना रखने का अधिकार दिया गया । इस तरह वर्साय सबवि द्वारा जमंनी पर जारी 
किया गया नौसनिक शक्ति सम्बन्धी प्रतिवन्‍्ध उठा दिया गया। २५ मार्च १६३६ 
को फ्रास, अमरीका और ब्रिटेन के वीच एक नई नौसेनिक सधि पर हस्ताक्षर हुए। 
सबि के पग्ननुसार उक्त तीनो राप्ट्रो के पास केपिटल जहाज ३५ हजार टन, विमान 
वाहक जहाज २३ हजार टन, हल्के युद्धपोत ८ हजार टन श्रौर पनडुब्बी जहाज २ 
हजार टन तक सीमित कर दिये गये । 


१६३७ के प्रारम्भ में जापान नौसैनिक शवित सग्रह करने के सम्बन्ध में 
बिल्कुल स्वतत्न हो गया । उसने अपनी नौसेनिक ताकत बढानी श्रारम्भ कर दी । 
यह देख कर ब्रिटेन और श्रमरीका ने भी अपनी शक्ति बढानी शुरू कर दी । इस तरह 
द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भयकर दौर झ्ाारम्भ हो गया । 


सेनाओं के लिए राप्ट्सघ का वमीशन 


१६०२४ में राट्रसघ की परिपद्‌ ने निश्वस्त्रीकरण समस्या का प्रध्ययन करने 
तथा इसके लिए एक सम्मेलन वुलाने पर विचार करने के लिये एक प्रारम्भिक 
ग्रायोग की स्थापना की । कमीशन ने आवच्यक श्रध्ययन के वाद बताया कि उक्त 
समस्या राजनेतिक और टंक्निकल दोनो दृष्टि से जटिल है। पाँच वर्षो तक कटिन 
परिश्रम के बाद कमीशन ने संधि का एक मसविदा तैयार किया। संधि के अनुसार 
थवे, जब और नभ सेनाग्रों में मैनिको की सत्या, सनिक सेवा की अवधि, सेना पर 
ब््यय में कर्मी करना नथा जहरीले ग्ैंसो के प्रयोग पर पावन्दी का उल्लेख था । इसके 


सुरक्षा की योज में 24 


ग्रतिरियत्त निधस्तीफरण सम्बन्धी श्रावध्यक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक स्थायी 
कमीणमत की नियुक्ति करना भी था । 
आ्राम निग्स्त्रीकरण सम्मेलन 

फरवरी १६३२ में निशस्तीकरण सम्मेलन बआर्थर हेन्दरसन की श्रध्यसूता 
में जनेत्रा में हुआ। इसमें ४७ राज्यों के २३२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस 
सम्मेलन का उद्देश्य न केपबल मसबिदा सलि पर विचार करना था बन्फ प्रत्येक राण्ट्र 
की सेना की शक्ति और उसके ये को निश्चस्नीकरण के अन्तर्गत सीमित करना था | 
एसमें संदेह नहीं कि यह काम बद्धा जटिल था क्योकि फ्रास और जर्मनी में उस विपय 
पर कापी मतभेद था। फ्रासीसी प्रतिनिधि अड़े टाडियू ने सुकाव दिया कि एक 
प्रन्तराप्ट्रीय पुनिस सेता कायम की जाय जो निशम्प्रीफरण कानून को तोड़ने वाले 
के विरुद्ध कार्यवाही करे और श्रावप्यक दण्ण दे । सदस्य राष्ट्रों के वे हवियार प्रथवा 
साधन जिनसे ब्राक्रमणश का सतरा हो जैसे युद्धयोत, पनडुब्बी तथा वम-वर्षक विमान 
राष्ट्रमप के नियन्त्रण में कर दिए जाय । जर्गन, श्रमरीकी तथा ब्रिटिश प्रतिनिधियों 
ने उस फ्रासीसी प्रस्ताव का विरोध किया । इससे गतिरोव पैदा हो गया । प्रवनूत्रर 
१६३३ में जमंनी हिटलर के नेतृत्व में सम्मेलन से श्रलग हो गया ग्रौर उसी के साथ 
ही उसने राष्ट्रसवथ से भ्रपना सगवन्त विच्छेद करने सम्बन्धी नोटिस भी राष्ट्ररथ को 
भेज दिया । जमंनी ने कारण में लिया चू कि राष्ट्रमघ के सदस्य जर्मनी को समा- 
नता दा प्रत्रिकार सौपने के पक्ष मे नही उसलिए ऐसी संस्था में रहना व्यर्थ है। श्रन्त 
में मई १६३४ में सम्मेलन बिना किसो सफलता के भग हो गया । सके भग होते ही 
फ्रास, ब्रिटेस झौर जमंनी ने भ्रपनी सुरक्षा सेना पर व्यय के लिए बजट में सुरक्षा कोप 
बहा दिया | 

निण्पर्प 

गरयोपरण को दोड का राफने के लिये जनेवा में किए गए प्रसास के विपल 
होने के साथ ही वा-िगटठन झोर एदन के छ्ौ-समझीते भी भग हो गए । गस्पीयरुण 
दे; धाम सीमीपरण झा जहाँ मामला था बहाँ जर्मनी तमाम स॑निक नियप्णों ने मपन 
सफर मैनित्त संगम फरने लगा । उसने ऐसा ही पदम धन्य सायियों से भी उद्यान 
की पहा | ज्षमंनी री एस प्रगर वो हवस वो देशवार ब्रन्प राप्ठो में भावी शायर - 
मण पा छय पँया हो गया कौर इन्होंने अपदी सुरक्षा के लिए चपने को भत्जिशानी 
बनाने ता परैती राज्यों से समनीता कौर सरिधि गरना शरम कर दिया। उस 
पलत में सिशरत्ीकारण गो पासा झोभत हो गई भौर ग्राश्मणो छा भय जए पर्उने 


लगा लिमा नसतोञा दसरा धिष्व यद्र जप्रा 


न्‍अरननीराणत-लबन, 





व्याख्यान ६ 
हितीय विश्व युद्ध 


विषय प्रवेश--अरिसिटोटल का कहना है कि राजनंतिक आन्दोलन छोटी घटनाओं से 
ही पनपते हे किन्तु उनके पीछे वडे गहरे कारण होते है। श्र तर्राप्ट्रीय दृष्टि से यद्यपि 
डानजिग पर जर्मनी का आक्रमण सावारण घटना थी और यूरोप के राष्ट्र उसे विना 
युद्ध किये शात कर सकते थे कितु वे जातिपूर्ण समझौता कराने में असफल रहे । 
इससे प्रतीत होता है कि इस धटना के पीछे कुछ ऐसे शक्तिशाली कारण थे जिन्हें 
यूरोपीय राष्ट्र सुलभाने में असमर्थ रहे । 

वास्तव में १६३६ की लडाई का उत्त रदायित्व जर्मनी पर ही है। कुछ जर्मन 
लेखको ने भी इस बात को स्वीकार किया है। सच वात तो यह है कि जर्मन फ्यूरर 
काफी दिनो से यूरोप में जमंन आधिपत्थ कायम करने की योजना बनाता चला आ 


रहा था। १६३६ में उसे श्रपनी योजना को क्रियान्बित करने का श्रच्छा मौका मिला 
और उसने श्राक्रमण आरम्भ कर दिया | 


जर्मनी का उत्थान 

१६३३ के बाद एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मन शक्ति के पुनरुत्थान से 
प्रतर्राष्ट्रीय राजनीति में वडी खलबली मची हुई थी। शझूम॑न का कहना था कि 
'जमंनी का इतिहास एक अक्षर ह' (एच) हिटलर से आरम्भ हुआ और चार 
(एच) हमने ,होहेनस्टोफेन, हैप्सवर्ज, होहेनजालने श्रौर हिटलर ने जमंन शासन को 
चलाया और याद में एक 'ह! हिटलर से ही वह समाप्त हो गया ।” 

जर्मन पुनपत्थान के अ्तिम नेता वा वर्गान गथोन हार्डी ने इस प्रकार किया 
है' “बह झत्यन्त साभारण अथवा हास्वास्पद शक्ल का था । अपनी प्रारम्मिक भ्रवस्था 
में वह लगातार अ्रमफल रहा। वह अत्यन्त भाव॒क तथा अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति 
वा। उसकी शिक्षा बहुत कम थी तथा उसके विचार मौलिक अ्रथवा नये नहीं 
थे फितु उसकी सफलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसमें राजनीतिज्न पश्रथवा 
ता के गुण अ्रसायारण मात में थे। यदि हम उसकी इमानदारी व मानवता श्रादि 
गुणों के श्रनाव की झ्रोर ध्यान न दे लथा उसकी भयकर पूलो की अ्रवहेलना करे 
क्योकि बुषद्धमान से बुद्धिमान मनृप्य भी भूतो ने वचित नहीं तो हम इस बात से 
इन्तरार नहीं कर सकते कि उसम वास्लविफ प्रज्ञता के ग्रुण थे चाहे उसकी प्रज्ञा 
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ग्रासरी ही यो न हो। बिना वास्तबिवा महातना के यह संभव नहीं था कि 
है राजनीतियों लथा सेनियोी की झाज्षाकारिता रप र्थामीमलिित्व प्राप्त वर लेता । 
जमंन जनता पर उसठा प्रभाव तो गोरे भी थिया था ।7 
एटोल्फ हिटलर व्यवसाय न राजगीर गगा। सन्‌ १६१६ के यद्ग के पं्चान्‌ 
उसने राप्ट्रीय समाजवादी पार्टी के प्रचारक के म१ में अपना राजनीतिवा जीवन 
आरम्भ किया । प्‌ १६२३ में स्पुनिक की शराब की भट॒टी में श्रान्दोडन वरमनें 
के फतस्पनत उते बबेरियों जेल में नज दया गया। जेल में हिटलर ने 'मीन#म्फ 
प्रथवया मेरा सम्प' नामक पुरा गिरते जिसमें ब्सने बहुमत पर झ्राथारित परालिया- 
न्ठ पद्धनि का विरोत किया । उसने वहा जमनी वास्तव में एसा प्रजातत होगा जो 
स्वतय रेप से अपना नेता चनेगा। उसके अनुसार प्रत्यक प्रब्न पर बहुमत वी स्थवी- 
कृति से लेकर कैय्ल एक व्यक्त (लेला) की रवीकृति से बाय होगा। हिटलर ने 
झपनी पुरतक में कर्ई जगह जमेती की प्रादेशिक ग्राफालाओी फी ओर भी सकेस जिया 
घाझौर पमात्मनिभरता के सिद्धात था सहारा लेडझर उसने लिया था “जर्मन रोग 
प्रयवा जमंन राज्य में सभी जमंस लिवासी सम्मिलित है। जर्मनी की राजनैतिक 
सोभाएं (लेवेन सोम) जमन जनसाया के सिद्धात पर निर्वारित की जायेंगी बिमसे 
जमंन जनता के लिए परयप्सि भूमि प्राप्त हों। रेमें सर्मन जनता फे रहने के खलिए 
प्रधिक भूमि प्राप्त करनी है तवा जनसरयभा थे भन्‍मादा के बीच प्रमेंनतन फो दर 
करना है सथा पभपनी भूमि को जऊोविका के झ्ाधार दे। साथ ही अपनी शक्ति जो 
बढाने था साथन भी बनाना है। राप्दो थी सीमाये मनप्य द्वारा रनी गई ग्रौर 
मनृष्य उन्हें बदल भी सकते है । मिन राष्ट्री था विस्तार जररी है उन्हें बदाना नैनिक् 
फर्ताप है । पदि एक बडा शाद्र भुभि के श्नाय के जारण बर्बाद हो रहा है तो उस 
हातत में झावमगा वरफे उप खप्दें लिए नमि प्र एवं कर पर्स प्य हो लाना / ।' 


दििंएर मे लिया हि 'झुबनी थे सीमा सिस्तार पाजाव पृ मं सरी 
हो सता है। सदमे यचोय में नई भि नर्स ४ तो इसे रस सलछा सीमाव 


शाद्ो को भधोर हो पदम बडाना होगा। शिदिगर से यह स्थाद यहां यथा व कि से 
जमनी गा सदा हा पटुर घर है । 


टिंटवर थी राष्ट्रीप समागदाईी शोशना मे २४ छात्र थी । पड़ी भाग 
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४ कर 

पिस्सियत एप छू४ भें दापना। दुसथा साथ जाय आह हे भझगे गरभा गया फप- 

गाभी पी पस्धीर हअन्‍्मा पतजने में अप 2 दंड 

गाता स्यीजर हरसा दहन में गरशाइस परिँ्रस गर्ग । कीशा दाग 5; 
9 


० के ३०४ अर पक दिए शासर 5 5 पर के 2 कक च्हाज> शक का का 
उमंपी री पारित घादादीयें रयि ने ह्प्रभिणत पोहाव दइहओा। धार्रिरिएर 


ण्द अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अन्य माँगे निम्न प्रकार थी पेशेवर सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना कायम करना, 
राज्य में शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना, बिना मेहनत से होने वाली झ्ायो 
को समाप्त करना, यहूदियो को जर्मन नागरिकता से वचित करना, जर्मन जनता के 
लिए जीवन-यापन का जरिया निकालना, बेकारी दूर करना तया अन्य बडे राष्ट्रो 
के समान शस्त्रीकरण करना। 


नाजी क्रान्ति 


जमंनी में राप्ट्रीय समाजवादी दल का विक्रास १६३० से ही आरम्भ हो 

गया। १६९३० के आराम चुनाव में उक्त दल को ५७६ में से १०७ सीटें प्राप्त हुई । 
पहले इस दल को केवल ११ सीटें प्राप्त थी। इसके बाद १६३२ में दो बार आम 
चुनाव हुआ । दोनो वार राष्ट्रीय समाजवादी दल को ५८४ सीटो में से १६६ सीटे 
प्राप्त हुई जिसकी सख्या कुल सीटों की एक तिहाई से थोडी ही कम थी । इस तरह 
विधान सभा में राष्ट्रीय समाजवादी दल का बहुमत रहा और वह अन्य सभी दलो 
से शक्तिशाली सिद्ध हुआ | हिटलर सयुक्त मन्त्रिमण्डल का चासलर नियुक्त किया 
गया | सथुकक्‍त मन्त्रि मण्डल में तीन नाजी और २ राष्ट्रवादी थे। ३० जनवरी १९६३३ 
को हिटलर ने विधान सभा (रीशस्टाग) को भग करके ५ मार्च १६३३ को नया 
चुनाव करने का आदेश दिया । आराम चुनाव के केवल ६ दिन पूर्व विधान सभा 
(रीशस्टाग) का भवन रहस्यजनक स्थिति में जलता पाया गया। यह नाजियों के लिये 
भ्रच्थया अवसर था| हिटलर ने राष्ट्रपति हिन्डेनवर्ग से कहा कि जम॑ंनी की स्वतन्त्रता 
तथा सुविधाओ सम्बन्धी वैधानिक गारन्टियो पर नियन्त्रण लगा दिया जाय । इसका 
परिणाम यह हुश्ना कि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कब्जा करने, किसी की सम्पत्ति को जेब्त 
करने, समाचार पत्रो, सभा श्रौर पार्टियों को भग और विनाश करने का भ्रधिकार 
सरकार को मिल गया। हिटलर ने स्थिति का फायदा उठाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को 
गैर कानूनी करार देकर उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया और सोशल डेमोक्रेट दल को 
श्रादेश दिया कि वह अपने समाचार पत्रों का प्रकाशन और चनाव प्रचार शीघ्र वन्द 
कर दे । इसके वाद जो श्राम चुनाव हुआ उसके कुल मतो का. ४४ प्रतिशत मत नाजी 
पार्टी के पक्ष मे पडा । १ अप्रैल को हिटलर और नाजी दल को ४ वर्ष तक शासन 
सम्भालने का श्रवसर दिया गया | इसके वाद तीन मास के भीतर ही समस्त नाजी 
विरोबी दल सदा के लिए भग कर दिए गए और जर्मनी की राजनीति पर एक ही 


दल नाजी पार्टी की तानाशाही कायम हो गई। काला, लाल और सनहले रग का 
ज््यानन्य इ्जा स्पत्रा ऊझरा अउप्रझेड ल्भसाज-जल काजल जीत ++.. 5. 5 |“ ्डः 
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का जो पाला, ब्वेत घर लाल वा और इसरा नये राट्रीयबाद का जिस पर स्वानरितिक 
चिन्ह था, फहराये गये । २ घगस्त १६३४ फो जब राग्रमति हिस्पेनवर्ग दा चेशास्त 
हो गया तब राप्ट्रपनि और प्रधाव मन्‍्नी (प्रेसी:न्ट चौर चान्मवर]) के पद मिलावर 
एक कर दिए गये । हिटलर जर्मनी वा नेता ब्रीर चासवर दोनो तिवत्ञ हुआ । इस 
तरह प्रजातानिक जमन-गशवस्न सी समरास्ति के साथ हिदलर के नेतृत्व में नाजी 
तानाणाही की रवापना होऋर नाजी फ्राति सफलता के साथ समाप्त हो गई । 


६, 


नाजीवाद के उत्थान के कारण 


रत 


जर्मनी में नाजीयाद के उत्वान के कर कारण थे और थे उससे गहरे थे कि 
उनके गिलाफ जमंनी को एक दिन जगर उठना पडता । प्रात कारण बसाय संधि 
गो शर्ते वी जो इननी सरत और कर थी हि. उससे जमंन राष्ट्र गो बिखर नप्द 
हो जानें या सत्तरा था। विजयी राप्ट्रो का उनके सात व्यवहार बडा ब्रन्याचासपृण 
था । एसमे जनता में नि पंदा हुई और थे छदला लेने को तैयार हो गये । (२) 
जमंनी में साम्यवाद फे विकास होने पर धनों औद्ोगिकों वो सनरा पैदा टोने लगा । 
शुस प्रवसर था लाने उठा कर नाजी पार्टी ने प्रचार फरना प्रारम्भ तिया हि बदि 
माजी पार्टी का पतन हो गया तो जमंनी में उम्युनिस्धो भी सरपा एप हुसेए सह 
हो जायेगी | इसका सर प्‌ जीपतियो झोर झीयोगिक्ो पर कया झौर उन्हों 

द 


पार्श झो हर तरह से सहयोग देना आरम्भ किया। एस तरह साम्पव आगे 
नाजीयाद बहुत बद्ी चट्रात बन गया। (६) नाजी पादी ने वबेशार धौर आआरगकि 
दृष्दि से पीटित जनता हो सहायता परेचाना दाग किया जिससे ये नाजी पार्टो के माथ 
हो से । (४) नाजिया ने जमंन बेबी मो संनिक शिक्षा उसे वे लिये सरपारी 
पोण से सहग अपनी सेना सैपार करनी गारग्न कर दी । (५) नाही पार्दी द्वारा 
गेट दियो के विर्श नीति अपनाने से थे लोग, हो संपृदितों खा अमन पनता मं 


बा 

पु 
हआडितारमों एप उत्तरदादी समन पे ॥ पार्दी है साथ उप के हि 
एप्रवारण का उद्दयरदापा खमना वाया पाद्य 5 खाद 70 गद ) [६ ) री गस्ययर 


कक ड़ 

दिधास सभा) में पराटिणोें णो भरगार /श याने से पार्लामंदी सामठो में गशिय उन्दन्‍्न 
2 सोते सनतारियवा शपयस्ता झय तोसे पी ग्रौर सना पाती के लिये 

ऐे झूगा एसो तनतारिय शग्यरवा शाय होसे जी ग्रौर तामासाहों गे लिये राम्ता 


झकझोर जाना पी परनादवित झरने जाप घयागा भा साध लिया ॥। दो “5: री हि 
्ृ 

शपार परिसयादी ऊपवि "प हणारय डाजप अ्छ नभरतलण हे कछज थे प्रयो- 

सर्प उारसदादा लव 8 २७५१७ "7 नयी कभी सऋुमझान या प्रा 5 

कई नए गगा ईी-- जाए आअड्रिणों हो पा्वचित्ादड लक िब्डनत अर 5. 

॥ 7 गंगा 45 दश इहला के फपइशायद | वक्षा 7८ 


*। 


पे रा: रु शल्य होगी न कद हा 6२ 9 :>ल्‍जन-+ज> क्ात हक 7७ ; 
में माय यार ना दिये होगी बोर बही एयर हर सराहा हे राख बन से ऋापगी । 
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(६) नाजीवाद के विरोधियों में मतभेद होने से नाजीवाद को आगे बढने में कोई 
रुकावट नही हुई । कम्युनिस्ट इस श्रम में थे कि नाजीवाद का पतन जरूर होगा 
और साम्यवाद शासन में जरूर आयेगा । (१०) नाजी नेता हिटलर में 
तीक्ष्ण बुद्धि का होना और खतरा होते पर भी विना घबडाये उसका सामना 
करना । 


हिटलर की विदेश नीति 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हिटलर का उद्देश्य (१) वर्साय 
सधि को भग कर देना (२) एक राष्ट्र के अन्तर्गत भ्रात्मनिर्णय के श्रधिकार द्वारा 
सारी जर्मन जनता का सगठन करना तथा (३) वढतो भ्रर्थात श्रतिरिक्त जन सख्या 
को बसाने के लिये अपने छिने हुए प्रदेशों को पुन प्राप्त करना श्रौर उपनिवेश कायम 
करना था। हिटलर ने अपनी विदेश नीति को सक्षेप रूप में निम्न प्रकार से प्रकट 
किया “राजनैतिक स्वतत्रता तया मातृभूमि को शक्तिशाली बनाने के लिये श्रपने 
खोये हुए प्रदेशों को पुन अपने अधिकार में करना बहुत जरूरी है। इसकी प्राप्ति 
के लिये समभौता और यदि यह सम्भव न हो तो युद्ध का श्राश्नय लेना विदेश नीति की 
शोर हमारा पहला कदम है । हमारी नीति जर्मनी की रक्षा श्रौर उसे शत्र्ति शाली 
बनाने के लिये जमंन सीमा को सेनिक दुष्टि से मजबूत बनाना है। हमारी मान्यता 
है कि भ्रगर किसी राज्य को दुनिया में कायम रहना हैँ तो वह सैनिक दृष्टि से 
अपने को शक्तिशाली वनाये जिसस दुश्मन को श्राक्रमण करने की जल्दी हिम्मत 
नहो।” 


दूसरे शब्दों में हिटलर का कहना था कि श्ञाति, बल के श्राधार पर ही टिकाऊ 
हो सकती है, समझौता पर नही । हिटलर की यह नीति राप्ट्रसथ की जड के लिये 
घातक सिद्ध हुई और इसने शाँति स्थापना को असम्भव नही ता मुश्किल श्रवश्य 
ही बना दिया। हिठलर ने कहा कि पराषीन वस्तियो में विरोध करवा 
कर उन्हे श्रपने साथ नही मिलाया जा सकता वल्कि इसके लिये तलवार उठानी 
पडेगी। इस तनवार को रगड कर तेज बनाना हमारी जनतन्त्री सरकार की 
आंतरिक नीति है और इसकी रक्षा श्रौर इसमे सहयोग देने वालो को अपने में मिलाना 
विदेश नीति का काम है । 


वर्साय सवि का भग होना 


श्र तर्राप्ट्रीय दो में हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण कदम निभ्रस्त्रीकरण सम्मेलन 
श्ौर राप्ट्रमय का बहिप्फार करना था । उसका कहना था कि उक्त थकतियों ने 
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जमंनी को उन श्रधिका रों ने बचित कर दिया है जिन पर उसकी उस्ससि निर्भर है 
ध्लौर उसे पश्रन्य राप्री की तरह झविकार प्राप्त नही । हिदिवर ने यहा थदि विदेशी 
शप्ट्ों ने जमनी के साथ ऐसा ही व्यवहार रसने का निध्8य विसा तो बहू अपना रास्ता 
स्वय चुनेगा | हिटलर ने अपना यह वार्य जनमत स्र ह द्वारा कर दिसाया। र्बा 
दुगरा बदम पोर्लन्ड के साथ परस्पर ग्राव् मण न करन का समझता था जिसने यूरोप 
झौर फ्रास में खलबली मचा दी । यह समभीता १० थप के लिये हृश्ना । तीसा वदम 
झारिद्रिया की मिलाने पा श्रसफल प्रयत्न था। सा जमे की संधि ने जैसा ति पहले जहा 
जा चुए है श्ास्ट्रिया घौर जमंती फ्रे सगठन को तो लग कर ही दिया गा। इस कार्य को 
छिपाने के लिये हिटलर ने गुप्त रूप से झाल्ट्रिया के नाजी विद्रोह यो प्रोत्माहन दिया 
तथा १६३४ में बिये गये हमले को ओर से ग्रासें मूं द वी जिसमें आस्ट्रियन चसिलर 
की हत्या की कोशिय बने गई थी, यद्यपि यहे पट्यत्र घ्रसफत रहा। इसहा एफ 
कारण तो यह था कि उसे झास्ट्रिया मे जनता या पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं था । 
दूसरे मुसोलिनी ने जमंनी को धमफ़ों दी कि यदि उसने झस्ट्रिया पर हाथ फँजाने 
का प्रयत्न किया तो श्रात्त मण किया जासगा । इधर इटली कगा साथ चेगोस्लोबारिया 
श्र फ्रास दोनो दे रहे थे । इस हालत में हिठलर ने आास्ट्रिया पर अप्रधियार 
जमाने का रपाल त्याग दिया | बर्साय सर्धि के अनुसार सार के भकि्प या निर्माय 
करने के लिए वहा जनवरी १६३४ में जनमन संप्रहू हम्रा। उसमें €० प्रसिशत 
मतदाताप्रों ने जर्मनी पेः साथ मिलने के पक्ष में मंत्र दिया। एस तरह एक मार्च 
१६३५४ को सार के जर्मनी में आ जाने से हिब्लिर शी विदेशनीति का चौथा कदम भी 
सफल रहा । एक पशावारे के बाद हिटलर ने बर्साप सन्धि फी संनिक शर्तों के भग होने 
फीो घोषणा को । यह उसाग पराचयोँ फदम था | एगी के साथ उसने यह भी घोषणा 
थी कि जर्मनी की सैनिए ताउत फ़ोस भीर पघिद्ेन के मफाबत में तैयार करने के लिये 
भर्ती आरम्भ पे ज्ायगी। प्रनी तह जसनी से यही प्रगद किया मि यह पग्रपनी 
सैन्य शकिति पे जल झपनी रुघा एवं शारिलि आतपना ने लिये ददा रेट है । 


४ 


शवित सस्तलने या पनर्त्थान 
# प्र भ्रम अ्िपद प्ज्ज म्न च ि 2 विद आ-( हर गा व ््ह *ि हे 
पयापे स्टूसा सम्मेलन पा भत्लाव दिएुत दिशावदी रा दिल दर्साय सर्थि 
शो जर्मनी सारा भग किये छान से सकझूद पद हो बंध । उस एरिताम शॉम्लि 


मे 3१ 


इाएच5उ् 5 घन + हि. कक. 2क स+> न 2.8 हक ्टफ न्ृ मं 
सपुरत ता एस हा रा । १६६४ मे था शान राज्यों नूर्गी सनाम, शमामिश घोर 
हर गे! का ईजजणन+ ड+> 2५ कक है। > ग 
पृभारशा।उद्ा से दर्जन समरझ। स्लिकिर विए जिस ह क्राहा,र-+7 बच्गम 
शाश्या मे प्रादेशिंग रसतरह्य भी गारादी + बह्शान सौमाझे ४ सखद् : हकाए 


न रे > ; 
मेखिण आयदयाई से एगो परसपरेग उनार-दउमर्द परने का निम्यद “सा | बेंकान्यिं 
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की ताकत नही थी श्रौर भायद इसलिये उन्होने शाति श्लादोलन का आश्रय लिया । 
सब ओर से निराश चेम्वरलेन ने अपने को उठाने का एक ही मार्ग देखा और वह 
था शाति स्थापना । उनका विचार था कि किसी भी मूल्य पर यदि भ्राक्रमणकारी 
को खुश कर के भी शांति की स्थापना की जा सके तो की जाय। वह इटली की 
मित्रता खरीदने पर तुले हुए थे और इसीलिये विदेश मत्री ईडन ने जब सतुष्टीकरण 
नीति त्याग कर सुदुढ नीति श्रपनाने पर जोर दिया तो चेम्वरलेन ने उन्हें इस्तीफा 
देने के लिये मजबूर किया । नतीजा हुआ कि यह २० फरवरी १६३८ को ईडन 
को विदेशमत्री पद से मजबूर होकर हटना पढा। श्रप्रेल १६३६ में नये विदेशमत्री 
लार्ड हेलिफेक्स ने रोम में मुमोंलिनी के साथ एक समभौता किया जिसके श्रनुसार ब्रिटेन 
ने भ्रविसीनिया पर इटली का शासन स्वीकार कर लिया | स्वेज नहर क्षेत्र के नियत्रण 
में इटली को भी भाग देने, भूमध्य तथा लाल सागर मे फौजो के आवागमन सबन्धी 
सूचनाओं का आादान प्रदान, बिना बताये उक्त क्षेत्र में नये नो तथा हवाई श्रड़डे 
स्थापित न करने तथा हानिकारक प्रचार रोकने का निरचय हुआ । चल का 
कहना था कि ब्रिटेन स्पेन श्ौर श्रविसीनिया की जनता के मूल्य पर सुरक्षा संगठन 
की उपेक्षा करके कुछ वर्षों तक छात्ति कायम रख सका । 
आस्टिया का अपहरण 

राइन भूमि के पुन मोर्चावन्दी के वाद हिटलर ने श्रास्ट्रिया को जमंनी में 
विलीन (एसलस) तथा पूर्वी सीमान्त का विस्तार (ड्राग नाच श्रास्ट्रिन) नीति 
अपनाई । २४ अगस्त १६३६ को जमंनी में सेनिक सेवा की श्रवधि एक वर्ष से 
बढ़ाकर दो कर वर्ष कर गई । जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से श्रात्मनिर्भर बनाने के लिये 
एक नई पंचवर्षीय योजना चायू की गई । जमंन सेनापति को भ्ादेश दिया गया 
कि वह आस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए सेनिक योजनाएं तैयार करे। जून 
१६३७ में हिटलर ने अपने सलाहकारों तथा उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी 
योजनाएं प्रकट की । हिटलर ने कहा कि हमे अपने दो बडे शत्रुओं फ्रास और 
ब्रिटेव के साथ टवकर लेनी है क्योकि वे मध्य यूरोप में श्रपणा आधिपत्य जमाना 
चाहते है । 

संयुक्त आग्ल-फ्रासीसी आक्रमण के विरद्ध पश्चिमी मोर्चा के लिये फ्रॉँसीसी 
“मैगनट लाइन के ठीक सामने सिगफ्रिड लाइन का निर्माण आरम्भ कर दिया गया । 
जमनी ने प्रतिवर्ष गस्त्रीकरण पर १०० करोड पीड चर्च करना शुरू कर दिया। 
४ फरवरी १६३८ को हिटलर ने प्रधान सेनापति फ्रिच को पद त्यागने के लिए 
बाध्य जिया और जमंन सेना का सर्दोच्च सेनापति स्वय बन गया । न्यूरथ के स्थान पर 
रिनटोप विदेश मनन्‍नी बना दिये गये । रिबनट्रोप ब्रिटेन में जर्मनी के राजदत रह 
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शुफ़े थे। सर्वोच्च सेनापति बनने के ८ दिन बाद हो हिदवर ने आ्रास्द्रिया के प्रधान 
मस्ती झुप्तनिग को बरचेसगाइन बुलाया झौर सैनिक घमतियों द्वारा उस पर जोर 
गला कि वह आस्ट्रियाई मत्रिमण्दल में आास्द्रियाट नाजी सेस्सग्य्यार्द जो सुरक्षा 
मस्त्री नियुयत्त करने तथा श्रास्ट्रियाई नाजी दल को सरकारी मान्यता देने के लिये 
तेयार हो जाय । ६ मार्च को शुगनिग ने घोषणा की कि आस्ट्रिवा के भविष्य मा 
प्रग्न निश्चित फरने के लिये श्राज से चार दिन बाद आ्रास्ट्रिया मे जनमत संग्रह दिया 
जायगा। इ्धर ११ मार्च को जर्मनी ने आस्ट्रिया को चेतावनी (ग्रल्टिमेंटस) भेजी कि 
जनमत सग्रह स्थगित कर दिया जाय और प्रधानमस्धी शुशनिग त्याग-पत्र दे दे श्रन्यथा 
जर्मनी श्रास्दिया पर हमला कर देगा । उस पर शुशनिग ने एस्तीफा दे डिया। उसके 
सीन दिन बाद हिटलर विजयी मुद्रा से वियाना में प्रत्रिष्द हुआ और प्रान्ट्रियाई 
ताजी सेस्सटखबार्ट को झास्दिया का प्रधान मस्ती नियुक्त छऋर दिया। उसने 
ग्रास्टरियाई नेघनल बेक पर कब्जा कर लिया और जमनी में ग्राम्दिया को विलौन 
करने के लिए जनमत संगह किया । इसमें लगभग ६६ ७३ प्रतिशत मतदाताओं 
में जर्मनी में मिलने के पक्ष में मत दिया । 

श्रास्टिया के जमंनी में मिला दिये जाने से जमंती की ने केबल जनशवित 
६० लास बढ़ गई बल्कि दक्षिण्र-पूर्वी यूरोप में सैनिक और राजनैतिक दृष्टिसे 
उसकी घाक जम गई। इससे एठली, यूगोस्ताविया [और हसरी से शिपठ सम्पर्क 
गतयम परने का जमंनी को अच्छा ग्रवसर मिल गया। जमंनी को प्रास्दिया से 
भारी मात्रा में मगनेसाइट (विमानों के निर्माण में प्रयोग होता है) हाने लगा । 
पसने घतिरिज्त श्रास्टियार बेक से दो तरोड़ प्रष्ट लकद प्राप्त हृघा। एस 
सी पह हुप्रा कि जमंनी आत्मनिर्भर बन गया | चलिल ने बिट्रेल थी लोवसभा 
में खो ही कहा घा--"वियाना के जर्मनी वे घधियार में लले थाने से नाजी जमंनी 
हा दक्षिण-पूर्वी यूरोप के तमाम यातायाद पर उब्या रो गया । अप सेयोरबोपारिया 
भी झनरगा पैदा हे गया । एस नरह बसाीय संजय की बह पारा, जिसने द्वारा जुमंनो 
घोर धास्ट्रिया को पृथक किया गया था, सदा के जिये साठ हो गई । 

सेफीस्लोवाकिया में सशद 

घास्टिया के बाद जमनी के ग्रार गण गा शिगार सेंरोरगदोयाहिया को होछा 

पं) चेंक्ीस्नोप्रारिया के सामने सबसे दड़ी घरेश समय मी, संद्ेदन उमंन 


कप] ऊ ग गण दे व कि न डा कि द्ाजड 
झगपरस गया) मभे। दिये शाप शासन ४ व्यय उरश । चोए्शॉगहिंदा ४ | के 
20 > 50 72०४० रू नि लड ॥ ८० 
हू करपएर जपसरपा में उस बतापनसन दी जो धादयरी उगबग ३४ शायर थो। 7 
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माय +े ४2 च्सजय 
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मिला और सुडेटान जमंन पार्टी ने हेनेलीन के नेतृत्व में पृषकवादी आन्दोलन भा 
कर दिया । हिटलर ने अपने भाषणों में हेवेलीव का समग्रेत किया और सुडेटान 
की स्थापना पर जोर दिया । १६३७ में चेक सरकार ने जर्मन अल्पसख्यक्रो 
सरकारी पदो, सहायता कोपो, और सास्कृतिक सस्थाओंं को सरकारी सहायता 
विशेष सुविधाये प्रदान की । इसके अतिरिक्त सरकारी तौर पर जर्मन भाषा 
स्वीकार कर लिया । किन्तु इतने पर भी जर्मन अल्पसख्यको को सतुष्टि 

हुई । अप्रैल १६३८ में हेनेलीन ने काल्संबेड मे अपने एक वक्तव्य में ८ 

प्रस्तुत की जिनमे जर्मन क्षेत्रों के लिये स्वायत्त शासन और वहा को जनता 
राजनैतिक तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्रदान करने की माँग थी। इधर हिटलर ने 
घोषणा की कि जर्मन जनता का कर्तव्य है कि वह चेकोस्लोवाकिया की परतस्त्रतत 
पडे अपने भाई जर्मनो की स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक कदम उठाये | जम॑नी 
समाचार-पत्रों ने भी जमंन अल्पसख्यको की स्वतन्त्रता के लिये खूब आन्दो 
किया । किन्तु चूकि चेकोस्लोवाकिया को फ्रास, रूस, रू्मानिया और यूग्रो्ला 
का सहयोग प्राप्त था इसपलेये उसने आत्मसमर्पण न कर मोर्चा लेना उचित सम+ 
अगस्त १६३४८ में ब्विटेव के प्रधान मन्त्री चेम्वरलेन ने लार्ड रूसीमान को 5 
अल्पमख्यको के विवाद को सुलभाने के लिए चेकोस्लोवाकिया भेजा । लाडे रूसी 
की रिपोर्ट चेकोस्लोवाकियाई सरकार के लिये निहायत विरोधी थी । उन्होने प्र 
रिपोर्ट मे कहा था “युदेटान क्षेत्र में गत २० वर्षो से चला आ रहा चेकोर 
वाकिया का शासन यद्यपि अत्याचारी श्रौर श्रातकवादी नहीं है किन्तु जिस , 
शासन चल रहा है, वह अत्यन्त भ्रयोग्य और भेदभाव की भावना से पूर्ण है।” य 
रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सूड़े 
लैंड चेकोस्लोवाकिया से पृथक होने योग्य नही किन्नु अन्त मे उन्होने गा 
थी कि जर्मन जिलो को अविलस्व जर्मनी को लौटा देना चाहिये। १२ सित 
को हिटलर ने नूरेम्वर्ग मे अपने एक वक्तव्य में कहा कि श्रव मेरा सन्तोप सम 
हो चुका है। दूसरे ही दिन नाजी नेता ने चेक मश्रिमण्डल से वार्ता भग कर से 
शवित से चेक सरकार को पलटने का श्रसकल प्रयत्न किया । वह भाग कर ज॑ 
चला गया और हिटलर ने अपनी सेनाए चेक सीमा की ओर वढानी शुरू कर 

इस तरह युद्ध सन्निकट आ गया । १५ सितम्बर को चेम्वरलेन हिटलर से, 

प्रार्थना करने के लिये कि वह अपनी सेनाए श्रागे न वढाये, वरचेसगाडन को रह 
हुए। वार्ता में फ्यूरर हिटलर ने सुडेटान जनता को अविलम्ब आजाद करने की 

की श्रौर कहा कि ऐसा न क्रिया गया तो जमंनी चेकोस्लोवाकिया पर जीतकर 
आक्रमण कर देगा। चेम्बरलेन तत्काल लन्दन के लिये रवाना हो गये और हिः 
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मो साग पर विचार करने के दिये फ्रातीती प्रधान सदी सौर वि सठी की एक 
प्रविलस्व बैठा बताई । हापी समय तह बहस के दाद एड आरल-क्रापीसी चुनौती 
१६ सिलस्थर यो चेगरोरताबाकिया को भेजो गयी जिगमसे साग री गई कि सुपेठानलेए 
को शीघ्र रीस (जन सरहार) शो सौय दिया जाय । एस सम्यहय में लीन दिन 
के भीतर उत्तर सूलित परने यो कहा गया । इसके साथ ही एक तमही नी दी गई कि 
यदि उप घाते ना मंजर कर दी गई सी चेक सर्यार को सैनिक सहायता थी संधि 
भंग करे चेरोरतो बे किया के िरुए जलती को सफाया दी जाबगी। इस घधमगी 
पर चेक सरका को. सागा-फ्रासीसी चुनीत्नी के प्लागे भारना पा । चुनीती की शर्ले 
सर परन के बाद से प्रधान मंती होऊझा ने स्थाग-पत दे दिया और उनके स्थान 
पर जनरल गिरोदी प्रधान मंत्री बने । 
२० शितंगपद यो चेगारतिय आर-फ्रारसी शोदना यो वियाख्िित करने 
सरय वी दिचार विधर्ध के वि हिटलर से मित्रो मातबंग की रापाता हो गये। 
से वेद मे शिब्सिर ने सेंगीरदोवाओियो के पोजियश तया हगेडियन श्रयमरपरों के 


> हे 


पिच, $ सवार थे; सैनिए छीदार में उसे ही फग वी भी । 
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शोर एप थाद उि्ेत चोर दास में सैविए गगन सार्म्स शो गया। बअब्िडेस में 
गयारी से बने दे विय रुतशि साड़ी शान थी शौर योगा शो गइगई सातयमंण 
से घसेत वा दिये गद्य शिला छान सामान गे 
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क्षेत्रो का निरीक्षण करे | (३) ब्रिट्स और फ्रॉस चेकोस्लोवाकिया की नई सीमाओं 
की बाहरी आक्रमण से रक्षा करने में साथ देंगे (४) पोलिश और हगेरियन अल्प- 
सख्यको का प्रइन हल हो जाने के बाद जमंनी श्रौर इटली भी चेकोसलोवाकिया की 
सीमाओ की रक्षा में सहयोग की गारन्टी देंगे। (५) आबादी की अदलावदली । 
चेक राष्ट्रपति बेनेश को मजबूर होकर फासी का फदा अपने हाथो भरपने गले में 
लगाना पडा । उन्होने उक्त शर्ततामा पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद उन्होने 
इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर इमिल हचा राष्ट्रपति नियुक्त हुए | ३० 
सितम्बर को चेम्वरलेन श्रोर हिटलर ने एक सयुकत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये 
जिसमें कहा गया था कि जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध नहीं 
करेंगे। चेम्वरलेन ने उक्त घोषणा पत्र अपनी एक विजय समझी और खुशी से 
उसे फहराते हुए लन्दन को रवाना हो गये । म्युतिक समभौता अ्रविलम्ब ही लागू 
कर दिया गया । सुडेटानलेड पर जर्मनी का अधिकार हो गया। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
कमीशन ने चेकोस्लोवाकिया की नई सीमा निर्धारित की। पोलेड ने चेकोस्लोवा- 
किया को आक्रमण की धमकी देकर टेस्चेत पर अधिकार कर लिया। इधर हगरी 
ने भी स्‍लोवाकिया से लगभग ५ हजार वर्ग मील भूमि छीनकर अपने कब्जे मे कर 
ली । स्मरण रहे की ६ दिसस्वर को हिटलर ने परस्पर आक्रमण न करने के एक 
फ्रेको-जमंत सममोते पर हस्ताक्षर किये थे । 

म्युनिक समझौता सतुप्टीकरण नीति का ही रूप था। चचिल ने ब्रिटिश 
पालमिण्ट में भाषण देते हुए कहा ' यह समझौता ब्विटेन और उससे भी अ्रधिक फ्राँस 
के लिए बहुत वडी हार है। इगलेंड और फ्रास के दवाव से चेकोसलोबाकिया का 
विभाजन नाजी धमकी के आ्रागे पदिचमी जनतन्त्र के भूकने के बरावर है |” एमरी के 
शब्दों मे “म्युनिक समझौता दबाव से हुई जीत का प्रतीक है जो इतिहास में सबसे 
सस्ती समझी जा सकती है ।” शूमैन ने म्युनिक समझौता पर प्रकाश डालते हुए 
कहा था कि यह हिटलर के लिए भारी विजयी थी। म्यूनिक समभौता हिटलर 
द्वारा समी साम्पयवाद के विरुद्ध किए गए प्रचार का फल था। हिदलर का 
कहना था कि रूसी साम्यवाद पदिचसी प्‌ जीवाद के लिए भारी खतरा 
है और इसकी रक्षा नाजी जर्मनी ही कर सकता है। इस प्रचार का असर यह 
हुश्ना कि पू जीवादी देशों ने जर्मनी का हाथ मजबूत करना तथा उसे सतुप्ट 
करना शुरु किया। इसी चक्कर में आकर कब्रिठेन श्रौर फ्रास ने म्यनिक 
समभौता में हिटलर की थजर्तों को मजूर कर लिया श्रौर उसके सकेतो प्र 
चलने को तैयार हो गए । यद्यपि रस पारस्परिक सुरक्षा सधियो के अनसार 
चेकोप्लोबाफिया की सुरक्षा में मदद कर सकता था भौर इसीलिए जब हिटलर के 
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साथ चेक सरकार का तनाव बड़ा तो रूस ने कहा था कि यदि परार्स्पन्क सुरुक्षा 
सं्ियों के प्रनुसार फ्रास उेक की सहायता करने यो तैयार हो तो हंस भी उसाा 
साथ देगा । किल्तु साम्यवाद के भय ने प्रिदेस और फ्रास यो रूस से पृथक रहते 
का मजदूर किया जिसका परिणाम बह हुश्मा कि म्पुनित्र समनीताो से रस को 
मी बलासा गया । इस प्रवार म्पनिक बैठक से फ्रासीसोी-सोवियन समभौसा १६३५ 
को भग पार दिया । इससे रूस यो झपना नया साथी दू ला पदा। एयर पोज” 
गो सरणा भी वित्कुल समाप्त हो गई। मार्थधल दिदेत से नूर्ंम्थर्ग मददमों मे 
टीफक ही फय था "ग्युनिका समभीता हिब्लर पी एक लाल थी जिसके द्वारा 
पढ़ रस को यरोप से निकाल बाहर करना झौर हमसे सेना जो मजदून बनाना 
साहा था । म्थीक समनौता हा जाने पर हिदलर यो हेन्यूब श्रौर देगान क्षेत्रों 
पर क्राविक गौर सैनिक ग्रधिकार जमाने को मौया मिल गया । 


सेकोस्लोवाकिया दा विनात् 

म्युनिया समनीता के बाद हिदलर ने कर बार इस बात को दोहराया 
कि "जमंनदी या गूरोप में आशिरी प्रादेशिक दावा सठ्रेदानलेट 2॥ सुत्ठान्” को 
जर्मनी में मित्रा ठिये जाने के बाद चेक सरठार के सिलाफ हमारी शिसी प्रगार 
की शिकायत सही सहेंगी, एसपी गे गारंटी देंगे ।” १६ नवम्बर १६३४८ वाग 
सलुवरयोयाकिया ए० संपीय गणतना (पे:रल रिपब्लिग) में परिवितित कार दिया 
शेया । ? बेनिया भ्रौर रठोगाहिया में गणतन+ के राप्दुपति द्वारा सामजद दो प्रधान 
मतियों के सेनस्य में डा स्वामतत लोड सभाग्नो थों स्वापना ॥र थी गई सिन्‍्लु 
दिप्शी सीति झोर प्रतिस्णा विभाग वेनस्दीय परा्वामट के छोद में साने दिय गये 


६ साच +२६६% मो राष्युपति हा ने हगबाय के प्रयानमजोी पाद- दिसो जो 


व गश दिया । दिसों पर झारोप उगाथा गया हि पथ भव अडी आा कर 
पिदस्यव जर दया) दिस) पर गण गाया गया हि पर प्रया जदा खाद ता 
जे 
आज ५ जिससे राजप भो एया यो रालना दैंद जमे जब अम 
४?) धरा सात 75 २० 5 जिनसे राह 7? एज दा सना पा जाने जा अमर । 
हक कार पर्म्न शा ७ एड जप पा 3 बडी प्र हे कु 
सती लोग कार उमना का भंत 5॥ स्विलिर ने संगीत ही । 2५ थाना था| ह॥ट 
५ >दा यो बलिन उचाश गया शौर पा साश्ोशतिया पर झशापश 
पद गत य बालन बचा गया कार पता चवराआओवया घर झ्ाएशथ हा भगय 


मो शक पोषाओए पर खासकर बारने के | ए बाॉदिय कियीो संषा । 
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करने से इन्कार कर दिया कि स्‍लोवाक डायट (ससद) ने स्‍लोवाकिया की स्वतत्रता 
की घोषणा कर दी है इसलिए वहा की स्थिति वित्कुल वदल गई है और यह हस्तक्षेप 
करने का मौका नहीं। वोहेमिया और मोरेविया पर अधिकार हो जाने से जर्मनी 
के हाथ में १८ हजार वर्गमील जमीत, लगभग ७० लाख की श्रावादी, स्कोडा का 
प्रसिद्ध शस्त्र कारखाना और नेशनल बेक का सोना आ गया । इसके श्रतिरिक्त सस्‍लो- 
वाकिया के मिलने से जमंनी को २० लाख आ्रावादी की लगभग १५ हजार वर्ग मील 
भूमि हाथ लगी । इस तरह म्युनिक समझोता के ६ मास के भीतर एवं आस्ट्रिया पर 
कब्जा होने के एक वर्ष के भीतर जमं॑त्ती ने चेकोसलोवाकिया को पूरी तरह से वर्बाद 
कर दिया । 


ब्रिटिश नीति में परिवतंन 


इसी बीच हिटलर ने २१ मार्च को लिथुआनिया से मेमेल छीत लिया तथा 
रूमानिया के तेलमगर पर कब्जा कर लिया । इसके श्रतिरिक्त उसने पोलेड से माग 
की कि यदि वह जर्मनी के साथ २५ वर्य तक परस्पर आ्राक्रमण न करने का समभौता 
चाहता है तो डानजिंग और पूर्वी रूस से जर्मनी को जोडने वाले समुद्र तटीय गलियारे 
को जर्मनी को लौटा दे । कितु पोलेड ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। इन 
घटना से चेम्वरलेन को विश्वास हो गया कि हिटलर के शआ्राइवासनो पर शअ्रव 
विद्ववास नही किया जा सकता। इसलिए उन्होने निम्न ऐतिहासिक भाषण के साथ 
ब्रिटिश विदेश नीति में महत्वपूर्णा परिवर्तत करने की घोषणा की। आपने कहा 
“हम हरएक देश का सहयोग चाहे उनका श्रान्तरिक शासन जैत्ता भी हो, स्वागत 
करते हे, श्राक्रमण के लिए नही वल्कि आक्रमण को रोकने के लिए ।” ३१ भार 
१६३६ को चेम्वरलेन ने घीषणा की कि पोलिश स्व॒तन्त्रता पर हमला होने पर 
ब्रिटेन पोलेड को हर तरह से अविलम्ब सहायता देना आरम्भ कर देगा । यही घोषणा 
फ्रास ने भी की । 

७ श्रप्रेल को इटालियन फौजो ने श्रल्वानिया पर अ्रकस्मात्‌ हमला कर दिया 
आर राजा जोग को गद्दी मे उतार कर १६२७ के श्राग्ल-इटालियन समभौता का 
उल्लघन करते हुए अ्रल्वानिया को अपने श्रविकार में ले लिया । ब्रिटेन ने तत्काल 
ही यूनान और रुमानिया को सुरक्षा सहायता की गारन्टी दी और पारस्परिक सहायता 
व सहयोग सम्बन्धी एक आग्ल-तुर्की समभीता किया । २६ अप्रैल को चेम्बरलेन ने 
झनिवाय सैनिक शिक्षा का एक बिल प्रस्तुत किया। दो दिन के वाद हिटलर ने 
१६३३ के आग्लनजर्मन समभौता और १६३८ की जमंन-पोलिण सधि को मानने से 
इन्कार कर दिया। इसने ब्रिटेन पर आरोप जगाया कि वह घेरेबन्दी की नीति अपना 


द्वितीय विश्व युद्ध १०३ 


रूस-जर्मतन संधि (२३ श्रगस्त १६६६) 

लाया जाज ध्रर चनिल ने पई बार कहा था यदि ब्रिटेन पोसेट की छर्मन 
आवमण से रता करना चाहता है तो उसे झविवम्ध हब के साथ सरहद समनीता 
वार लिया चाहिए। साय में एप. विटिश बड्याआनिक सिस्डमए्टल सार गया । किल्ु 
बरारिदफ राज्यों के मामरो पर ज्िदेा। जोर गा। में बाई समतनीोनता नहीं हो सता । 
शुपाई भे विदेश यिलाग के विभाज्ष दिलियम स्ट्राग के चेतूर्य में झगुक्क दडिथ सैलिक 
शितदमण्टाग रस के साथ सरधका योशनाग्रा परे जिचार करने के लिए माया भेजा 
गया । एस अवसर पर फ्रासीसी सैलिया विशेषज्ञ ली भारती में झमरितत हुए । स्टालिन 
ने पृद्दा हि जर्मनी के सिलफ पार्सवाएँ करने के पिए फसि विलने सैनिक डियीजन 
नी ध्यसर्वा करे गाता है। फ्रासीयो मिनल से उसरे मिला वि १०० उिवीनन । 
इस खाद स्टादि]स से शिडिश सैतिया >िव्मण्एल से पुणा | उरहाने यश कि दो 
शिपीवन झजी भर टो बाद में। उस थार रहारिनस से झह्ा कि जमनी के खिजाफ 
थे देएने के विए इमें लीत सा से नी या रस डिवीजनों वी जरगरल पर्गी । झाविर 
पोज सापपात रही । २० परत १२६५ व डिनसट्प और मोगोेद्त ने रमी-जमत 
पृरहपर शाम से ऋरुसे थी सदि पर ७ वर ॥। सांति में जाबदा फ्िया गसा 
है ऐोतों मे जीई नो देश १० बरी वा एज इससे के पति हिमावाओी ॥॥ ग्रान्नमग- 
पारी वाया टी उरेबा सदा ये विसी बाहरी साज़त को जो दोतो मे ने हिसी 


पर चापएम॥ कर, प्लस सी नहों रगे। एत् गया समझा |भे गमनी ने मर 
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मार दिखाररएी भही हियू डिधमादिश यो बेर छापने प्रभाव में रप्ना लामता है । 
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रवैया समझा जायगा। हिटलर ने इसके उत्तर में पोलिश सीमा पर जर्मन सेना 
तैनात कर दी । २२ अ्रगस्त को चेम्बरलेन ने हिटलर को एक व्यवितगत पत्र भेजा 
जिसमें सीधी पोलिश-जर्मन समभौता वार्ता करने का प्रस्ताव था, जिसमें कोई भी 
निर्णय होने पर उसे भनन्‍्तर्राष्ट्रीय गारन्टी दी जायेगी । हिटलर ने ब्रिटिश राजदूत 
हेडरसन की उत्तर दिया कि ब्रिटेन द्वारा पोलेड की सहायता का निर्णय जमंती 
की नीति में कोई परिवरतंन नही ला सकता और इसी लिए वह जर्मनी के राष्ट्रीय 
सम्मान का बलिदान करने के बजाय लम्बी लडाई के लिए तेयार है। २४५ अगस्त 
को पारस्परिक सहयोग से श्राग्ल-पोलिश समभेते पर हस्ताक्षर हुए | २८ भ्रगस्त को 
ब्रिटेन ने फिर जमंत-पोलिश झगडे के निबटारे का प्रस्ताव रखा। २६ भ्रगस्त को 
जमंनी के समाचार पत्रों ने पोलेड में जर्मनो की कथित हत्या की खबर प्रकाशित 
की। इस पर हिटलर ने वर्साय सधि में सशोधन की माग की श्रौर कहा कि 
पोलेड के १५ लाख जम॑ंनो की तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाय | उसी दिन 
हेड रसन को बताया गया कि जमंनी पोलेड के साथ वार्ता के लिए उसी हालत में 
तैयार है जब पोलेड अपना प्रतिनिधिमण्डल जो प्रस्तावों को तत्काल स्वीकार कर 
सके, ३० अगस्त को बलिन भेजे । हेडरसन ने इसका विरोध किया और कहा कि 
यह चुनौती है क्योकि एक पोलिश प्रतिनिधि को बिना उसे यह सूचित किये कि वार्ता 
के प्रस्तावों का आ्राधार क्‍या है, वार्ता के लिए बुलाना नितात अनुचित है। पोलेड 
के प्रति जर्मनी का श्राक्रमणकारी रवेया पश्चिमी राष्ट्रो के लिए चेतावनी सिद्ध हुई । 
३० श्रगस्त को रिबनट्रोप ने १६ सूत्री प्रस्ताव को श्रसामयिक बताया और कहा 
कि इसकी अव जरूरत नही | उसी दिन पोलेड ने अ्रपनी सेनाए सगठित कर ली। 
१ सितम्वर १६३६ को जर्मनी ने लडाई की सूचना दिये बिना पोलेड पर आक्रमए 
कर दिया । तीसरे दिन ही ३ सितम्बर को प्रात ११ बजे ब्रिठेन ने जर्मदी के 
सिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी । उसी दिन ६ वजे सध्या को फ़रास ने भी ब्रिठेत 
की नीति का भ्रनुंसरण किया श्र इस तरह एक ऐसे युद्ध का श्रीगणेत्र हुआ 
जैसा मानव ससार ने कभी देखा भी नही था । 


युद्ध काल की घटनाये 
जरनी की सफलता--जमंनी के भयकर आक्रमण के सामने पोलेड को २६ 
दिन के भीतर ही आत्मसमर्पण कर देना पडा। इसका विभाजन हुथ्ा, जिसका कुछ 
हिस्सा एस को मिला। इधर सोवियत सघ ने फिनलेड पर श्राक्रमण कर दिया 
श्र उसके प्रमुख प्रदेशों पर अविकार कर लिया। १९४० की वसन्त ऋतु में 
जर्मन सेनाओं ने डेनमार्क, नावें, लक्मेमवर्ग, वेल्जियम और हालड पर अ्रधिकार जमा 
लिया । मई में चेम्बरलेन को मजबूर हो कर त्याग्रपत्र देना पडा और ब्रिटेन के नये 


हितीय विश्व युद्ध १०५ 


प्रधान मस्ती क्री चचिल बने । 7न्हीं दिनो दककक में जमनो के थेरे से प्रो ३३५७०० 
ब्रिटिश सैनिकों यो निझाता गया | १६ जून को फ्रास से जमंली के सासने शाम ससे- 
पंण फर दिया । उत्तरी झौर पश्चिमी छास जमंनी के शक्षध्िकार में श्रा गए प्रौर विी 
नगर पर फ्रास का केबल नाम मात्र अधिकार रह गया। एसी बीच टठली ने फ्रास 
का युद हिस्सा श्रपने अधिकार में जेने के लोभ में दक्षिणी फ्रास के बुद्ध पश्चिमी िलो 
पर अ्रधिकार कर लिया। जम॑ंनी ने रमानिया पर झतिकार तिया थौर रूस ने 
वेसारिविया पर । उबरजा, बर्गेरिया को दे दिया गया और ड्रासिलवासिया का साया 
भाग हगरी को । इटली से पूर्वी फ्रसि स्वित व्रिद्िश सोमालीयेंठ फो प्रसलिन कर 
उसे श्रपने श्रधिफार में ले लिया। उसके अतिरिवत उसने सिख पर भी हमला कर 
द्विया । जमंनी ने बल्गेरिया, यूगोस्वाविया, यूनान और कीट पर एक्र साथ ही धाचा 
बोन दिया श्लौर तुर्की के साथ परस्पर झ्राक्ममण न करने के समझभीौते पर हस्ताक्षर 
किए । इस प्रकार घुरी राष्ट्रो की लगातार सफत्ता का श्रन्त हो गया | 


स्थिति का पलटना 
घल्कान से विभाजन से रस ग्रौर जमंनी 


फे बीच फूट पैदा हो गई । २२ जून १६४१ को 


का 222060009४५$ 


हिटलर ने झवानह रूस पर द्याग्ममण कर दिया । गा 2. 
इसी बीच अमरोवी वबाग्रेस ने उधार और पढ़ रे कै 
बिल पास छिया ध्ोर ब्िट्ेत तथा रस को हर रा 

नरह से सहाथता देने का मनिधयय किया । ग्मोी ( या लक | ह ! 
सेसा से झमकर मार्गों, लेनिनप्राए संथा सेचा- ५ "- * ) 
पार गो गए ४ नापिस पी आपात मे ३ 3 पर ; 
पावर मे पमरीरीं जटाजी बेटे पर चमयारी . . $+ ४] 
परत 4 इसे दिल समरीया से थासान क विशाष का | 
गेट पेय आदाय जार टिया आर इसे मौन दिल पे ४ हक, हे 
के रहिए सौश जर्मन; 7 विताशआी * उदास | 


दू 
एिविविस, “से दर ज्ञाव सम, फ्रामौ ॒ कि 
एस, इस एड हीप समर, फ्राम७, पे रे 
( > ड हब नि ये छ 
परत, परर ए, सियापर झाह दर्मा एर घाद्ा 8 मल लि कर 


घोर दिपया। चित स्टॉडिय शोर शणयाद के मिसे चौर उम्ाम उदियव्यसद 


>> कल 
| 


व छठ सएज | खिदाफ साख पर दिया । संदरमर $ ४ म शाशराीओ सता णा ने 

नजर जग में दिटिश भेसा ंागयर स्लो $ > 

डे 358] "एप 7 पिटि: असा ग। सहापया ये) शोर परी दाय रह इन्‍माः ह्द्ाईं, 
न 

कई छड़ 75 देगा शारिकामर दा श्याधे ने पतले शझादा कोर लिया 5 हर 


१०६ श्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अधिकार कर लिया श्रौर इटली को मजबूर किया कि वह मृसोलिनी को हटाकर 
सितम्बर १६४३ में एक युद्ध विराम सधि करे | नवम्बर में चचिल, स्टालित और 
रूजवेल्ट की एक बैठक तेहरान में हुई जिसमें पश्चिमी यूरोप में जनरल श्राइजनहावर 
को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया । १६४४ में रूसी फौजो ने स्टालिनग्राड 
की लडाई में जर्मनो को परास्त कर दिया । जून में अमरीकी और ब्रिटिश सेनाए 
फ्रास के नामेंडी में अविप्ट हुई । पेरिस को आ्राजाद किया और बलिन की ओर वढी । 
फरवरी १६४४५ में याल्टा में चचिल, स्टालिन, श्रौर रूजवेल्ट पुन मिले और जमंनी 
को परास्त करने की श्रन्तिम योजना तैयार की । रूसी फौजो ने हर मोचें से श्राक्र- 
मण झारम्भ कर दिया और मई के प्रारम्भ मे पश्चिम से आग्ल-अ्रमरीकी फौजो 
तथा पूर्व से रूसी सेनाओं ने वलिन पर हमला कर दिया । वलिन का पतन हो गया 
श्रौर हिटलर ने श्रात्महत्या कर ली। मुसोलिनी स्विटजरलेड की ओर भागता हुआ्ना 
रास्ते में मार डाला गया । ६ और € श्रगस्त को श्रमरीकी फौज ने जापान के प्रमुख 
नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर श्रणवम गिराएं। इधर रूस ने जापान के 
खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया । २ सितम्बर को जापान ने बिना हार्त आझात्म- 
समर्पण कर दिया। १२ अप्रैल १६४५ को प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट का देहान्त हो गया 
झ्ौर उपराष्ट्रपति ट्रमंन राष्ट्रपति नियुक्रा किए गए। जुलाई में चचिल के स्थान 
पर एटली ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री बने । दूसरे विश्व युद्ध का यह सक्षिप्त इतिहास 
है । वैसे विस्तृत वन के लिए तो काफी पृष्ठो की जरूरत है । 


शान्ति सचिया 

द्वितीय विश्व युद्ध के वाद विजयी राप्ट्रो के सामने कई गम्भीर समस्याएं श्रा 
खडी हुई । सब में उलभी समस्या थी कि विजित धुरी राष्ट्रो पर किस तरह से शासन 
किया जाय जिससे कि भविष्य में वे पुन युद्ध के लिए खड़े न हो सके । दूसरी सम- 
स्या थी युद्ध से क्षतिग्रस्त देशों का पुन निर्माण श्रीर पुन सस्थापन । तीसरी सबसे 
बडी समस्या थी युद्ध से पीडित विश्व में स्थाई शाति की स्थापना करना। विदेश 
मन्त्रियो की कई बैठकों के वाद २६ जुलाई १६४६ को पेरिस शाति सम्मेलन हुआ जिसमे 
२१ देशो ने भाग लिया । ७८ दिनो तक विचार करने के बाद १० फरवरी १६४७८ को 
निम्नलिखित सर्वियो पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षरकर्त्ताग्रो में पाँच शत्रु देश 
और मित्रराष्ट्र थे, जिनमें युद्ध चला था । 


१ इटली 


प्रदेश--इडटली ने फ्रास को सेटवर्नार्ड, माटथावर, घावर्टन, मोट्सेनिस, टडा 
तथा प्रिगाजिला, यूगोस्लाविया को जारा, पेलागोसा, लगोस्टा तथा डालमाश्यिन 
समुद्र तट के कई द्वीपो को सौपा, ट्रिस्ट को स्वृतत्र प्रदेश बना दिया गया जिसका 


द्वितीय विश्व युद्ध १०७ 


शासन संयततत राशशसप को सरक्षा परिप्द को सौपा गया । सनान यो रोट्स नसा 
जेगानिज के अन्य हीपी यो सौपा गया। अन्वादियां सौर उवोपिया यो स्यत्ततता 
मो मान्यता दी गयी ॥ 


निशस्पीकरण--फ्रास और यमगोस्लाविया से मिती हुई एइटयो जी सीमाषो 
का विरसनीकरण , परमाणु घरतो, पनडुब्यियों तारपीझों, विमान वाहक जद्ाजों के 
निर्माण पर प्रतिवन्ध तथा टेको की सरप्रा घटा कर २३० कार दी गयी । नी शेठे में 
मुद्र पोतों की सख्या घटा कर दो और शफसरों और साबियो थी सरप्रा झल २५०० 
कर दी गयी । घर सेना में सैनिफो बी सरया २५०००० श्रीर हवागी बेटे में लटाफ 
विमानों की सरग्रा घटाकर २०० और वासाबान विमानों फ्री सरया १४० पार 
दी गयी । 
क्षतिपु्ति--य हुमा कि इटली क्षतिपू्ति के रूप में रूस वो १० करो” ल्रर, 
पृगोस्नाविया को १२ करोड ५० लास उाजवर, बूनान को १० यरोड ४० लाख 
डाजर, उवोपिया को शे। करोड और गत्यानिया को ५० लाग टालर देगा । 


२ रुमानिया 

प्रदेश--रूमानिया की सीमाझों या पृनर्सस्यापन । 

निदास्जीकरण--घत सेना में विमानमारफ्त तोपोंड्रो संग ३०००७ से 
घटापर ५ हजार कर दी गई । सी सेना में १५ खजार ठने के जहाज और ४ 7डार 
प्मचारों, खाई बेटे फे विमानों फी सरप्रा १४० और सेसिशया थी सराश ४००७८ पर 
थे गए । शस्तों पर प्रतिदन्ध वैसा ही लगाया गया जैसा वि उठली में । 

सतिपृति--१० सितम्बर १६४८ से रस की ८ बर्षा में ६० रोष रखर 
दया ! 
३ श्गरे 

प्रदेश -- १ जनेयरी १६३४८ को झआास्द्िया शौर से रोरपोाकिया वे साप नियोरिफ 

पोमायों बा पुनसरपापत्त, पीन गायों फझो चेगोरदीसबिया, द्रासवत्रानिण झौर शमा- 
निया में प्रॉट दिया गया । 

मिश्नस्प्री झारण--वल सेना में मैनियें णी सगद्य ६४ हजार, हगा दे मे 
है पार सेतिया घोर ६० विमान | एंटी शो सरह शेर पर प्रिएन्व । 

घतिपूर्ति--८६ पर्षों सी प्र्दात में शा थी 5 7, यूगोरारिया था » 
शरसे+ शौर सेकोस्कोदातविया छो ४ परोट पायर । 
४ बस्गेन्या 


हा | न 


हे न्‍ 
प्रदेश--हनवरी २६ ८२ ॥4 राम पा दा पुरनरसभाद्न । 


१०८ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धे 


निशस्त्रीकरण---थल सेना में सैनिक ५५ हजार, नौ बडे में ३५०० सैनिंक 
झौर २५० टन के जहाज, हवाई बेडे में ५२०० सैनिक और ६० विमान, शस्त्रो पर 
प्रतिवन्‍्ध इटली की तरह । 

क्षतिपूति-- ४॥ करोड डालर यूनान को, २॥ करोड यूगोस्लोवाकिया को ८ 
वर्षो की श्रवि में । 


भ फिनलेंड + 

प्रदेश--जनवरी १६४१ की सीमाओ का पुनर्सस्थापन्त केवल पेटसामों को 
छोडकर जो रूस को सौंपा जा चुका है। १२ मार्च १६४० का सोवियत-फिनिश संधि 
का पुनर्सस्थापन । 

निशस्त्रीकरएण--थल सेना में सेनिको की सख्या ३४४००, नौ बेडे में कर्म- 
चारियों की सख्या ४५०० और ७० हजार ठन के जहाज, हवाई वेडे में ३००० 
आदमी और ६० विमान । 

क्षतिर्पति--१६ सितम्बर १६४४ से ८ वर्षो में सोवियत सघ को ३० करोड 
डालर । 

जमनी (१६४५-५३) 

जमंनी के श्रात्मसमर्पण करने के बाद जर्मनी पर अमरीका, ब्रिटेन, फ्रास और 
रूस का अधिकार माना गया । इससे जमनी को ४ टुकडो में विभाजित करना पडा। 
विभाजन के अनुसार श्रमरीका को १ करोड ५ लाख की आवादी का ५२५०० वर्ग 
मील क्षेत्र, ब्रिटेन को २ करोड ३० लाख की श्रावादी का ३६ हजार वगंमील क्षेत्र, 
फ्रॉस को ६० लाख की आभाबादी का १६५००० वर्ग मील का क्षेत्र और रूस को 
१ करोड ८० लाख की जनसख्या की ४५ हजार वर्ग मील भूमि प्राप्त हुई। 
राजधानी वलिन को चार राप्ट्रो के नेतृत्व में चार भागों में विभाजित कर दिया 
गया । निरचय हुआ कि जमंनी पर शासन सम्बन्धित देशो की सरकारो के आदेश 
पर ही होगा । चारो क्षेत्रों के सेनापतियो को मिलाकर एक नियत्रण परिपद्‌ (कट्रोल 
काउसिल) बनेगा जिसका निर्णय चारो क्षेत्रो को मानना होगा। २ अ्रगस्त १ ९४५ 
को पोट्सडम में अमरीका, ब्रिटेन श्रौर रस के तीन प्रमुख अधिकारियों का एक 
सम्मेलन हुआ जिसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये (१) श्ञाति सधियों के लिये 
तीनो देणो के विदेश मन्त्री आवश्यक कार्यक्रम तैयार करे। ( २ ) जमंनी का पूर्ण 
रूप से असेनिकरण और निजस्त्रीकरण ( ३ ) नाजी कानून का उन्मूलन और नाजी 
दल को भग किया जाय । ( ४ ) युद्ध श्रपराधियो पर मुकदमा। ( ५ ) प्रशासन 
का केन्द्रीयकरण तथा गणतत्री उसूलो पर स्थानीय उत्तरदायित्व का विकास। 
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( ६ ) घरभो और बारदों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध । ( ७ ) जमनी की दिदे 
में पी सम्पति यौर शोयोगिक उत्पादनों से प्राप्त रफ्म छतिपू्ति प्रदा करने में 
व्यय यो याय । 

१६४६ में जमनी से सम्यन्धिन प्रत्येक मामलों पर नस और शअ्रमरीता में 
सेचानानी होने लगी । क्षप्रिपूति, सीमा निर्वारेण सथा जमंन सस्वार के भवियर को 
लेकर भारी तनाथ फल गया । रस को भाग थी कि जमंनी को सावितेशाली संधीय 
राज्य बनाया जाय और बह १८ पर्षो के भीतर १० सरबव डालर क्षनियूर्ति श्रया परे । 
शसो अश्रतिरियतत सर ता प्रन्तरस्ट्रीयकरण किसा जाय झौर पूर्यी सीमाये नये दस 
से मिर्धान्ति बी जाग। आगर्ल-्पमरीयों गुट चाहता था कि जमंनी में ऐ्रमोेटिस 
पेएरल सरतार की रवापना की जाय. सेनाझी गा पुननिर्धारण तिया जाथ और 
जर्मनी पी हालत प्राथिए दृष्टि से स्वस्थ बना दो जाय जिससे वह क्षतिपृर्ति प्रासानी 
में गंदा गर मके। उस सम्यस्ध में १६८७ में लम्दन और मार्गों में चार सितेश 
मम्वियों का दो बार सम्मेलन उप्ता वैेकिन झसपफल रहा । ६ फरवरी १६४८६ को 
धार्स-प्रमरीयो मे था के सधिवारियों ने मिलकर रसी विरोध के बायजद समधिल 
धौर प्रदाटसी शासन चराने छा लिःम्नस विया। सोपियत संघ ने उसे विरोस में 
विदेश भेजी परिषद और निवय्ण परिणय से सम्बन्ध विच्छेद पर जिया । #€८द८ में 
सोविया मठ ने बिन जाने यथाले रास्तों को बंद कर दिया और एस नरए सीन ८ 
धारम्ग शो गया। पब्जिमी राफो ने £€ महीनों तब बजिन फी जररतो नो विमान 
डरा लेन गार पूरा विया। १६ श्रप्रेल १६४६ को बाशिगटन में तीन उपदेश मजियों 
(विन, शा ते गे रसेसा) रा एव सम्भेखन छपरा जिसके ग्रनसार सीनो “को से 

इन गो मियाझूर एक पश्चिमी शर्मन सरगार वी हसापना कार भी गई झौर 
इसी राजटासों बोस रूगे गर। इससे सतिरिक्‍्न ससिंश शासन मे। स्थान पर 
मागरित गासन फायम यर दिया सघा । £+ मई १५८८ थो हर ने दिन परे रो 
च्बा विंगा । घरीयां ने लमेनी जो झानल स्राधभिशय इष्टि से रमरब बसाने था दिये 
धत साया सोजना ये झयगी उसे ४०७ करोश ६० पारा जार शी स्पायता 
है गशीगार यी|। २६ मई १६४० गो पश्चिमी साड़ी ने हियोने फाड #ो लिपि 
भाषा गम हरद्ी थी पश्चिमी शमी से जशाझ निर्माण, बद्नीलियों र 


न 
धक। 


(एविकस गया सदर माप दी सविशन पसाने ण घर प्रशा गिंग दो दल में 
+् कह # न # पुर | 


पद से दी ग्रियार शा एशिण । शो शरण ररियाश से मे विखार विरयए 
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३ न 
3 सम) घोर चररिय थे नाश शा साया शर्नी पएए नही बी 5 प शा १ £ 


हि ल्‍- छा ०. «. 
झा ला ] यकनाओ की चआका जूक "जी 00यांआ 5 अंध आरीकरी + ० के ओन्‍क. ६ 
हा ४ गाए रु हस्त जज आन के. ४ िफा-की 
९ * 5 रे बह नन चर इंपडदा 5 20038.8 है 5६ / यह 
ड हि 
कैननन “का 6. 2 ये ीानकटर हो क्चशचटर पापद्र 7 7 ड्पपद दही आोडलओ इक जा अजक द्; 
अं ४६ # छा छ दर बार चऊ ४7 शराद। | बह 4 हां 7, हर ४7775 


११० श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


दल मुर्दाबाद' के नारे लगाये । पश्वमी राष्ट्रो का कहना है कि यह उपद्रव साम्य- 
वादी निरकुशता के विरुद्ध जनता के रोप के स्वाभाविक परिणाम थे। किन्तु रूसी 
प्रधिकारियो ने फौजी कानून घोषित कर दिया भौर सेकडो व्यक्ति गिरफ्तार कर 
लिये गये । उन्होने अभ्रमरीकियों पर इन उपद्रवों को मडकाने का आरोप 
लगाया है । 
जापानी शाति सधि 

२ सितम्बर १६४५ को जापान द्वारा बिना शर्ते आत्मसमपंण कर देने पर 
अ्रमरीकी सेलाओ ने टोकियो पर अधिकार जमा लिया और वहा अस्थायी सैनिक 
शासन की स्थापना कर दी । जनरल डगलस मंकार्थर वहा मित्र राष्ट्रो के सर्वोच्च 
सेनापति नियुक्त हुए ! रूस ने दक्षिणी सखा लव और क्रिल द्वीपों पर अपना 
अधिकार जमाया । फारमोसा और मचूरिया चीन को वापस कर दिये । कोरिया में 
रूस ने ३८ वी समानान्तर रेखा के उत्तर और शभ्रमरीकी फौजो ने इस रेखा के 
दक्षिणी भाग पर कब्जा जमाया। दिसम्बर में सर्वोच्च सेनापति के भ्रधीन जापान 
में मित्रराष्ट्रीय परिपद्‌ की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटेन, श्रमरीका, चीन और 
रूस के प्रतिनिधि रखे गये । मित्र-राष्ट्रीय परिपद्‌ की नीति और सलाह को कार्या- 
न्वित करने के लिये फरवरी १६४६ में वाशिगटन मे ११ राज्यो के एक सुदूर पूर्वी 
कमीशन की स्थापना की गई । मित्रराष्ट्रीय परिपद्‌ ने जापान को निशस्त्र कर दिया 
और युद्ध अपराधियो के विरुद्ध मुकदमा चलाने की व्यवस्था की। जापान में सबसे 
बडी व्यापारी सस्था जेंबासू को भग कर दिया श्रौर जापान के लिये एक नया 
सविधान तैयार किया । नये सविधान में युद्ध की निन्‍दा की गई और एक उत्तरदायी 
ससदीय सरकार की स्थापना की गई । जापान ससद अर्थात्‌ डायट में दो सभायें हें 
एक कासलरों की सभा श्रौर दूसरी प्रतिन्िषि सभा श्रर्थात्‌ लोक सभा। वयस्क 
मताविकार के झ्राधार पर इनका निर्वाचन क्रमश. ६ और ४ वर्षो के लिये होता है । 
मविधान में भाषण, प्रकाशन, निष्पक्ष श्रदालती जाच, अनिवार्य शिक्षा, तथा जाति 
व धार्मिक स्वत्तन्त्ता की व्यवस्था है। प्रथम चुनाव १० श्रप्नेल १६४६ में हुए और 
प्रधान मतरी शिमेरू योणीदा ने चुनाव के एक मास वाद सयुकत मन्त्रिमडल की 
स्थापना की । किन्तु क्षतिपूर्ति श्रीर पुनश्॑स्त्रीकरण के प्रइन ने शाति सचि में देर 
कर दी । १२ मई १६४६ को क्षतियूति की मात्रा २५ प्रतिशत घटा दी गई। 
१३ अप्रैल १६५१ को जनरल मंकार्थर (कोरियाई युद्ध को रोकने के लिये कम्युनिस्ट 
चीन के विरुद्ध श्राक्मणकारी कारंबाई के लिये जिद करने के कारण) वापस बुला 
लिये गये और उनके स्थान पर ले० जनरल मैथू रिजवे सर्वोच्च सेनापति नियुक्त 
हुए । ११ महीने तक वार्ता के वाद जापानी सधि पर विचार करने के लिये ५२ 
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राखट्रों के प्रतिनिधियों का एश सर्मेवत ४ वितम्बर १६५१ को सानक्रासिर्तों में 
हुआ । ८5 सिलाबर यो, & शाट्रों ने सयि पर ब्रतिम रुप से हस्ताक्षर फ़िये। 
साथिया पे, पोयड जीर लेगेहतायाडिसा ने गरस्तानर परसे से एस्हार वर दिया । 
भारत झौर वर्मा सम्मेवन में सझामित्र नही हुए । सपि में जापान ने संवतत राप्ट्रसण 
का सदरय उनसे थी उच्छा प्ररद पी । 


सा गे निम्न बाले निदविप्द वी. १ शाति ७ मित्रों ने होगे होकेट 
कियशू, णिकोकू शौर उुछ छोटे द्वीपो की सा्वभौमित सता रबीयार वो । २ प्रदेश 


ग्यएनपार्ट, पोट्ह्रेमिरइन, उंगलाड, दक्षिणी सयादिन, उुरित द्वींगे, रियर बोनिन 
तथा बारकेसों क्षे ते, पार्मवेशा लगा मारण्स छीपो, सप्रादइवी और पार्सल हीडो. 
मरियाना फरोविन लोथा मार्थी। पर से जायाने था शरवियार समाप्त करे दिया 
गया। में झ्षेय्र थगरीया जीर सयुनतराद्सय छो सरदार समिति के आदोन पर 
दिये गये । ३ सुस्ञारय ट्सा कि जापान आयने तराप्ट्रीस भगरी को साल्िपृण 
तरीकी से नियशाययो जोर संयक्त साटरिवर्स के। हर तरह से सह्योब दंगा । ४ 
शावित--साणन फो प्रस्येक देश से व्यापार करने थो आंधियार दिया गगया। 
५ धक्यूति- या ते गई प्रति के लिखे समाधान बंय मिय्शाद्रों का क्षतिप्रति देनी 
होगी । सेन चयि सापान झिे पास सावन प्रयापष्त नी एसॉडिये जापान धतिपू्ति 
भी पदायनी ये हार जा है क्षतितति पाले के करत्रितारी राप्ट्री से बच्चे माल 
विवर उनसे शायध्यक गाज वैयार आर सरयनिन्‍त देनों यो घापस भेज देगा | झनार्र- 
दिये वियीाए झा वियद्यरा अर्वराए्ट्रीय घदालय दास मिपा साथगा । 

इसे वि ही परशियिया शत में यापी देती से “ए। सता शाइस४ में रसी 
ध्तिनिति योगियो हे हि पर हरवाजलर यरनसे आाज़ा शो सामझपान तिया हि सह 
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थे पायी वी उठायी दो सवि थे छाशिल नही कृयया। शापने महा [” गयवि इस 
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दर", ग कर व्क्क पल ५, के औक अक+कक नर ध्थ ७ पा कफ +क.. कक #काफ-ओनक “की 5 30058 “कफ जल अफलरज, कं का 
(तब राणदानर ४ 7 सादा शा हंगाीहा घर पर्ापर घण्ा छ|।र हा वश बर 
हः नी जी नॉीयिक, व डरे कक ड+डीर से डिनमा नण2> ७ #+» 6 न्‍++ न हो 
ईणइ] ७ ४7 कार्य पिर २३, पा मर्द मे इद एन जय परनम | घददाएी 
00 20 60 720 5४ पड 2 93 
छुपे हर पूरे वो गोद आाहएयाद दे मोच अपार राय हुये जो छान मं 
जी मे कक लक र् मा 
सा न्यू पर दे शमस्या मन्गीर थे गई, ॥ दागाव में शाधीफ 


व्याख्यान ६ 


संयुक्त राष्ट्रसंघ 

विषय प्रवेश--द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव, विश्व के आथिक मामलो को 
अनिवाय रूप से एक प्रणाली मे एकरूपता, श्रम अवस्थाओ्रों के समीकरण की बलवती 
आवश्यकता, जीवन के न्यूनतम स्तर ओर मानव श्रस्तित्व के भय ने एक नवीन 
अ्न्तर्राप्ट्रीय विभाग को जन्म दिया तथा विश्व सगठन की नींव डाली । विज्ञान की 
नई शक्तियों उदाहरणत मशीनगन तथा श्रणुबमो से लडे गये युद्धो से हुए विनाश 
तथा महानाशों ने मानव जीवन की अ्रनित्यता को बदल दिया भौर शान्ति स्थापना 
के लिये विश्व मैत्रित्त की भावन्ताकी जन्म दिया। श्रत उस प्रलय को, जिसका 
अनुभव मनुष्यों ने अब किया है, रोकने के लिये विश्व के राष्ट्र विशेषकर अ्रमरीका, 
ब्रिटेन तथा रूस ने विदव न्याय तथा मंत्रीपूर्णा अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो के लिये एक 
स्थायी विश्व सगठन की स्थापना के निमित्त सजग तथा सामूहिक प्रयास आरम्भ 
किये । ६ जनवरी १६४१ को जब कि सम्पूर्ण यूरोप घुरी पर गिर चुका था राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने चार आवश्यक स्वाघीनताओ की घोषणा की-- 

(१) भाषण व अपने श्रन्य विचारों को प्रगट करने की स्वतन्त्रता। 
( २ ) ईइवर की पूजा व उपासना करने की स्वतन्त्रता। (३ ) श्राथिक अभाव व 
कमी से स्वतन्त्रता तथा ( ४ ) भय से स्वतन्त्रता जिसका विदव की भाषा में श्रनुदित 
श्रर्य होता है कि विश्व भर में इस स्तर तक तथा इस ढंग से निशस्त्रीकरण किया 
जाय कि ससार में कही भी कोई राप्ट्र इस श्रवस्था में न रह जाय कि दूसरे पडौसी 
राष्ट्र पर शारीरिक अत्याचार कर सके । १२ जून १६४१ को १४ देशो के प्रतिनिधि 
जिसमे यूरोप के € निर्वासित देश भी सम्मिलित थे, लन्‍्दन में मिले ओर बलपूर्वक 
घोपणा की कि ज्ान्ति स्थापना का एक मात्र सत्य झाधार विश्व के स्वत्तन्त्र व्यवितयो 
का इच्छा प्रेरित सहयोग है जिससे अत्याचार के भय से मुक्त होकर सभी आर्थिक तथा 
सामाजिक सुरक्षा का भ्रानन्द उठा सकेंगे । 

जन्म तथा विकास 


“सयुक्त राष्ट्रसघ” नाम फ्रंकलिन डिलेन रूजवेल्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया 
था । टसक। पहला प्रयोग सयुकत राष्ट्र द्वारा कौ गई घोषणा में हुआ था झौर बाद 
में अमरीका के स्व० राष्ट्रपति को श्रद्धाजलिस्वरूप नये अन्तर्राप्ट्रीय सगठन की सजन्ना 
के मप में जिया गया था । 


संयुपत राष्ट्रसघ ११३ 


नस्दन घोगना के नीन मार पदचात ग्रमरीयी राष्ट्रपति गशजवेत्द ना बिटेने में 
प्रयान मे ती चित के साटछीय सम्मेलन के परिशामस्खन्प विध्य संगठन के रूप में 
नया पद्म उठा । उसाग सिलन प्रगस्त १९४१ में पशान्त सागर में गह्ठी एक जहाज 
पर हपा छोर एफ से यतत घोषणा थी गई यो ऐतिहासिक पसाल् झाेस पत्र (चार्ईर) 
नाम से पिग्याव टे 


न 


प्रशान्त श्रादेश पत्र 

यह केवल उनके देशों की साड्रीय सोति के ब्रिनिप्द समान सिद्धि जिस पर 
उन्होंने विध्य के स्वणिग भपिए्य के लिये झपनी जागाये प्ररद की चीदारा स्वीछृत 
भी । झादेशप् मे ८ निग्ननिसित सिद्धान्तों का प्रतिपादन उिया गया सा -- 

(१) हम सासाज्य विस्तार प्रगया हिसी सब हदेश पर अधिकार करना नहीं 
चाहते है । (+) 7म थिना जनता की छनगोति के विसी रास्यु की सीमा में परिय्रतेन 
नही करना चाहते । [३ ) जनमन मे ही पर्येक शाद वा शासन चलेगा (४) प्रत्येफ 
गप्दु को द्यापार की पूर्ण स्वलन्पतता मि्रती चाहिये और पर्त्रिस बाघा या ध्रवमान 
होना चाहिए । (५) सब राप्ट्री म पाररमरिए झाविक सहयोग रहना चाहिए। 
(६) नाजीयाद के उिनाश के बाद पत्मेश प्रराझित राश्य पून प्रसिप्ठित होगा 
ग्रौर उसयों पूर्ण रववर उसा प्राप्त होगी । (७) सब शादों फ्रे लिए समद्र था पथ 
गुला रहेगा। (८) शरद शर्मा वे यथ सामग्रो में त्मी होनी चाहिए भौर ग्न्‍्तर्राप्ट्रीय 
घधास्ति मे, लिए प्रत्येता राज्य यो प्रयसतन वरना चाहिए। 


एड सिउम्यर को रस घादनय पद पर सोयिमत रुप ने गे यसेप के उस घधिएन 
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११४ प्रन्तर्राष्टीय सम्बन्ध 


सदस्यता बडे छोटे सभी राष्ट्रो के लिए खुली हो । चार राष्ट्रों की उक्त घोषणा के 
दो महिने के वाद चचिल, रूजवेल्ट और स्टालिन प्रथम बार ईरान की राजधानी 
तेहराव में मिले ) इन तीनो नेताओं ने घोषणा की कि हमें पूर्णा विश्वास है कि हमःरा 
यह प्रयास स्थायी शान्ति की स्थापना में,सफल सिद्ध होगा। उन्होने कहा--हम स्वीकार 
करते हे कि शान्ति स्थापना का उत्तरदायित्व तमाम सयुक्त राष्ट्रो और हम पर 
निर्भर करता है जिसका उद्देश्य विश्व में सदृभावना कायम करता और ससार से युद्ध 


के भय श्रौर भावना को स॒दा के लिए अ्रन्त कर देना है। 
आथिक और सामाजिक समस्याओ सम्बन्धी सम्मेलन 

श्राम भ्रन्तर्राप्ट्रीय सस्था की स्थापना के पुर्वे सामाजिक श्रौर श्राथिक समस्याओं 
पर विचार करने के लिए सयुकत राष्ट्रसथ के कई सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन 
मई-जून १६४३ में वजजिनिया (हाटस्प्रिग्स) में हुआ जिसमें खाद्य और कृषि सम्बन्धी एक 
भ्रन्तरिम धायोग की स्थापना की गई जो एफ ए श्रो के नाम से पुकारा गया। 
प्रक्‍्तृवर १६४२ में लन्दत में हुए मित्रराष्ट्रो के शिक्षा मत्रियो के सम्भेलत मे एक 
सयुक्त राष्ट्रसघ शक्षिक तथा सास्क्ृतिक सस्था (युनेस्को) को स्थापना के लिये 
योजनाएं वनाई गई । इसी बीच € नवम्बर १६४३ को वाशिंगटन में ४४ राष्ट्रो 
के प्रतिनिवियों ने एक समभोते द्वारा सयुत्रत राष्ट्रघ सहायता तथा पुनर्वास 
प्रशासन सस्था की स्थापना की | दूसरे ही दिन उक्त सस्था की बेठक न्यूजर्सी में 
हुईं। जुलाई १६४४ में न्यूहेम्पशायर मे सयुकत राष्द्सघ मुद्रा तथा आ्राथिक सम्मेलन 
हुआ जिसमें श्रन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोप और पुननिर्माण तथा विकास के अन्तर्राप्ट्रीय बैक 
समभौता के लिए धारायें तैयार की गई । निश्चय हुआ कि बेक में जमा € 
अरव १० करोड डालर के कोप से लम्बी अवधि के लिए ऋण उचित सद पर 
दिया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सिविल श्रमरीकी सम्मेलन नवम्बर-दिसम्बर “4 ह्धीड 
में शिकागों में हुआ । 





डम्वाटंस ओक और याल्टा 

७ अक्तूबर १६४४ को चीन, ब्रिटेन, रूस तथा श्रमरीका के प्रतिनिधियों की 
एक बैठक टस्बार्टन ओक मे हुई जिसमें विश्व सस्था के लिए एक प्रस्ताव तैयार 
किया गया । इस योजना के श्रनुसार चार सस्थाओ---सभी सदस्यों की महासमिति 
(जनरल श्रमेम्बली ), ११ सदस्यों की सुरक्षा परिपद, आ्राथिक और सामाजिक 
परिषद और एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रदालत को मिला कर सयुक्‍कत राष्ट्रसघ मस्था की 
स्थापना वी जाय । सदस्य राष्ट्र युद्ध को रोकने तथा आक्रमणकारी कार्यवाइयों को 
दबाने के लिए सुरक्षा परिषद को सनिक सहायता देगे। कहा गया कि राष्टसघ 
के पास सैनिक ताकत न रहने के कारण ही वह श्रसफल रहा। इसलिए सयुक्त 


रचित 
गीत 
हि आयु 


संयुक्त राष्ट्रनघ 


>> 


हा | १ 
ज्> 


शाइ्सय की सफाला थे लिए सुरक्षा परियद उसी साठा जागरी मसमनी + 
यह गोजना प्रायम्यक ब्णमन और विचार के िए सती सदस्य मितदेशोीं फो भेज 
दी गा । 

हम्बार्टन गोद के प्रस्तायों में एफ बहुल की मात्मपूर्णा बाग नल 
गई और यह दी सरक्षा परितद मतदान की प्रयाजी। १६३ परयरी १६४४ को ब्िमिया 
(सारटा) में चित, रजबेस्द सौर स्ठाजयिन मतदान प्रतायी पर विचार शरस्‍्ने के 
लिए मिले । बैठ में उप व हल पार लिया गया और २४ प्रतत १६४५ यो 
सान छासिरय में शायान साप्ट्रसत का एस सम्मेलन बढाया गाय । एसशा उर्श्य 
हम्पाइन घोर गोडना के बायार पर प्रस्तावित घल्तराष्ट्रीय सस्ता सा चार तेपार 
भरना था। घर्षरत में प्रेसिटेंट रजपाद या शकरगात देते ही गया ह्रौर उनके रभान 


बध्क 


से इट् 


रु 


पर उपरा्पति ट्वमेन प्रेसिउंश नियत एए । 
सान फ्रासिल्णे सग्मेजन 
२४ चप्रैल १६८४५ को ४० साटो के ८५० प्रतिनिदि सोस्देन गद मगर में 


पयाटित रह । थे प्रतिनिति दिया की झावादा था छू प्रविशत से भी भा वाएः जनना 


या प्रतिनिधि व घर रहने थे प्रतिनिधिया ने सलियाउय के ४५०० योग्य पतिज्ञार्यि 


के सहयोग से घारर हयार गेरसे रा पासे बारम्थ थया। संस सस्मेदस में आारत 


का प्रलिसिधिए सर रामासामी मंदयानियर झर विजाया मत मन होाथा सर बा, ८ 
डर 
व स्पा कर काफी. कक नकाननका+क के आओ आम क्ठः यश बल पक कह का हक 
20 शावयाई। सं या । रत कमरा दविलिर गाखक्‍ गा और सामावयाय थी ४७७ 
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पापगा । दिया] शादिर घादेर स्थोशार गर जिया गया जोर २६ एन गा वेइरर 


गेभमारियल कद में ४७ राह थी प्रतिनिधियों ये उसे पर हस्लाबर मार दिये। 


के पर कि का र न 
53 हक 76 3020 कह । डर, ल्‍ज्‌ कक कल डकाभ ०७ यू कक व] न्द्चल्ड 40 दम 
प्रभाएट ” मेने मे सामलन के सलिम घपिदेशर मे भाग यो शहर या चसप्राद 
[: जय ी आर, श्र 
शाएसप झ। सादर जिस पर घादने चश्ये हा वर दिर | पह एश हनी मणउस 
हम 


ली है. २२२७ कापया कप की द््् कल हक 4 का साणाएता का 
लिए एसिपस रेत रम्माद हा । शान हथा चादर “। सापाएन 
अप ये एव ए। शिनरे 6 4 यहि उमसे इसे जार शा पादसन से हिया नो 


अंश दिएए ४ उस दाद हउता दे शहार संग पद खशिड छोनि सधव गे के 


द्रा १5१३ कहे कक "कक कक का. हे कशकपक, कक >> गज ककक ः््ृ जी अबजफ नशा व कं +5 हि कण + 
हल करी आय हैक के कै «जे हा ॥ ०४७ हल हा फत हु आर 4 जापाव 
बटन जय हठी वर्ण थे हपोग चित व >स ५ हे हो गाजर न ॥ुनेयाजण गा 
४ एत उ]80 72 ३ वश ५ आादाग 47 ४ इस 5६ हे ए' शापरश 6४.7 "चाप गम, 
लि व अरककर-नके 45२5 न 235. 7७३ ० 
| शा गरए शााए हर व झाग्ण हशु शा ह३ शदा। इस __ एदशएएद 

के हे 
हु परे पट हइश तार 755 8 ए ते कट ता त का दि तप ० कद शत लत हक ० हि 2 
रा 252 28 36 र््य लेक लक 2७ कब अशकन कल वी दा 
५ हर 257 का ४४६६ ० 7, ६ 3 |: ॥ 

हम 
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२४ अक्तूबर १६४४५ को हस्ताक्षरकर्ता देशो द्वारा चार्टर की सम्पुष्टि किए 
जाने के बाद सयुकत राष्ट्रसघ ने कार्य आरम्भ कर दिया। चार वर्ष तक अ्रथक 
परिश्रम के बाद युद्ध को रोकने, शाति और न्याय की स्थापना के लिये 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना का प्रयास सफल रहा। १० जनवरी १६४६ 
को सयुक्त राष्ट्सथघ की जनरल श्रसेम्बली की प्रथम बैठक राष्ट्रूध की २६ वी 
वर्षगांठ पर लन्‍्दन के वेस्ट मिनिस्टर हाल मे हुई । 

सयुकत राष्ट्सघ चार्टर 

उद्दं इय--चार्टर के अ्रनुसार सयुक्त राप्ट्रसथ के निम्न चार उद्देश्य थे 
(१) अन्तर्राष्दीय शाति और सुरक्षा की स्थापना, शाति का उल्तघन कर शआ्राक्रमण 
करने वालो के खिलाफ कारंवाई करता, किसी भी ऐसी कारयवाई को रोकना जो 
शाति के लिये खतरनाक हो, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को न्याय के आधार पर शातिपूर्ण 
तरीके से सुलकाना (२) समान अधिकार श्रौर झ्रात्मनिर्णय के छिद्धान्त के शआ्राधार 
पर राष्ट्रो के बीच मेत्री सम्बन्ध स्थापित करना तथा विश्व शाति को मजबूत 
बनाने के लिये श्रावश्यक कार्यवाई करना, (३) शभ्रन्तर्राष्द्रीय श्राथिक, सामाजिक, 
सास्क्ृतिक और अन्य मानवीय समस्याओं को सुलभाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 


को प्रोत्साहित करना और मानवीय अधिकारों तथा भराधघारभूत स्वतन्त्रता का 
सम्मान करना । 


सिद्धान्त--चार्टर को घारा २ में उन मौलिक सिद्धान्तों का उल्लेख किया 
गया है जिन पर सयुकत राष्ट्रसघ की स्थापना की गई है। वेहँ (१) संयुक्त 
राष्ट्ध--इसके सारे सदस्यो के सार्वभौमिक समानता पर श्राधारित है। (२) 
प्रत्येक सदस्य चारंर के प्रति भ्रपने उत्तरदायित्व को निभायेगा। (३) सभी राष्ट्रों 
को अपने अन्तर्राष्ट्रीय कगडो को गातिपूर्ण तरीके से सुलकाना होगा जिससे शाति 
और सुरक्षा को खतरा न पहुचे । (४) कोई भी राष्ट्र किसी भी देश की स्वतन्त्रता 
पर आक्रमण नही कर सकता । (५) कोई भी देश किसी देश को, जो चार्टर के 
विर्द्ध काम करेगा, सहायता नही देगा । (६) सयुक्त राष्ट्रसथ को इस बात को 
देखना होगा कि वे देश जो सयुकत राष्ट्रसघ के सदस्य नही वे विश्व में शाति और 
सुरक्षा के सहयोग में वाधा तो नही डालते, (७) सयुकत राप्ट्सघ किसी भी देश के 
घरेलू श्र्थात्‌ आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप नही करेगा । 

सदस्यता--सान फ्रासिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले तमाम देश सयुक्त 
राप्ट्रसघ के सदस्य माने गए । सयुवत राष्ट्रसथ घोपणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता पोलेड 
उक्त सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो सका था क्योंकि उस समय उसकी सरकार को सयुक्‍त 
राष्ट्रनघ के सदस्यों की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी । इसीलिए चार्टर में उसके 
लिए एक स्थान मुरक्षित कर दिया गया था जो १५ अ्रक्तूवर १६४५ को हस्ताक्षर कर 


संयुदत राष्टरसंघ १६७ 


उसने प्राप्त कर लिया । एस तरह संयुक्त राष्ट्रसघ क् प्रारम्निक सदस्यों की दरया ५ 

दि । झार्टर गो धारा ४ के अनुसार कोई भी शान्तिप्रिद राज थो चादर के सिद्दान्तो 
र॒ सजने को सैसार हों संयुक्त राप्ट्रध शा सदस्य बने सझता था। सेसे सदस्य 
सर से परिषद फी सिप्रारिश पर ही बनाए जा सयते थे। उसके लिए जतरत असे- 
मयली (महासमिसि) के दो तिहाई सदस्यों का झूमसयंन प्राष्व करना जगरी होसा था । 
१९४६-८८ में आरव-प्रमराती गूद ने ग्रल्यानिप्रा बस्गेरिया, हगरी, मसंगोलिया 
गौर ग्मानिया को सयक्त राष्ट्रमप था सदस्य बनाने का विरोव तिया झोौर सोवियत 
संध न आरिट्िया, आयरोट, किनायठ, इटली, पुलगराल तथा द्रसिजोटन 3 सदस्यता 
के श्रार्वेश्स प्र को स्वीडार करने से एगवार हुनर दिमा। :सी बीच ६६४६ में 
धपयानिस्तान, झाझसतेठ, सवीउस तथा थाउलठ, १६४८ में पराविस्तान योर बमन, 
१६८८ में वर्मा, (६८६ में एइजराएत, १६५७ में हिल्देशिया श्रोर १६५४-५६ मं 
प्रा १७ राट्र सथयत्त शाग्ट्रमघ थे सदस्य रप्रीझार कर लिए गण। संस तरह 


गुल सामस्य राज्यों जी सरप्रा 3६ हो गई 
सयतस राप्दसघ वो बसमान रंदस्ग राज्यों री सगपा निम्न €२४ --प्रह 


ल्म्य 
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पहले लेक सवसेस तथा फ्लक्षिग मेडो में थे । बाद में १४ अक्तूबर १६४२ को न्यूयार्क 
की ४२ वी गली में १। करोड डालर की लागत से तैयार विशाल भवन में सघ का 
स्थायी कार्यालय लाया गया तभी से वह वही है । सयुकत राष्ट्ुध की सरकारी 
भाषाये चीनी, श्रग्रेजी, फ्रासीसी, रूसी तथा स्पेनिश है। इसका काम अ्रधिकतर 
अग्रेजी और फ्रासीसी भाषा में होता है । 
महासभा ( जनरल असेम्बली ) 
महासभा में जो सयुकत राष्ट्रसघ की घुरी है तमाम सदस्य राष्ट्रो के प्रति- 

निधि होते हे । एक सदस्य को एक मत का अ्रविकार होता है। महासभा की बेठक 
प्रतिवर्ष २ सितम्बर के वाद होती है जिसका एक ही भ्रधिवेशन होता है । सयुकत 
राप्ट्ूथ की बहुमत की माग पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है । महामत्री 
को १५ दिन के नोटिस पर अधिवेशन बुलाने का अ्रधिकार है। प्रत्येक सदस्य 
को महासभा की विषय सूची पर कोई भी विपय विचारार्थ रखने का अधिकार 
है किन्तु वह विपय घरेलू भ्रर्थात्‌ देश के आतरिक मामलो से सम्बन्धित नहीं होना 
चाहिये । विपय चार्टर के श्रनुमार होना चाहिए । 

< महासभा के कार्य निम्न प्रकार है (१) ज्ञाति और सुरक्षा की स्थापना 
के लिए भ्रन्तराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्तो पर विचार करना और उस पर अपनी 
सिकरारिशें देना । इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण तथा शस्त्रीकरण के सिद्धान्तों पर 
शाति व सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विचार करमा तथा श्रपनी सिफारिशे देना 
(२) किसी भी समस्या पर जो शाति और सुरक्षा के लिये घातक है, विचार करना 
श्र सिफारिश देना । (४) अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने, 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के विकास, मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतत्नता, आथिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ क्षेत्रों मे अन्तर्राष्ट्रीय सुसम्बन्ध कायम 
करने पर विचार और उन पर श्रावश्यक सिफारिश देना। (५) सुरक्षा परिपद 
तथा मयुवत राष्ट्रतघ के अन्य विभागों से रिपोट प्राप्त करता और उन पर विचार 
करना । (६) राप्ट्रो के परस्पर सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाली किसी भी स्थिति 
को शातिपूर्ण ढग से सुलभाने के लिए मिफारिशों देना | सरक्षक समभौतो को सरक्षक 
परिपद द्वारा निरीक्षण श्रौर क्रियान्वित कराना (८) सुरक्षा परिपद के लिए ६ 
ग्रस्थायी सदस्य, आथिक तथा सामाजिक परिपद के लिए १८ सदस्य तथा श्रन्तर्राप्ट्रीय 
अदालत के लिये १५ जजो की चुत्तना और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महामन्त्री 
नियुक्त करना। (६) सयुकत राष्ट्रध के वजट पर विचार करना तथा उस पर 
अपना निणंय देना। 

ेल्‍ महासभा में मतदान की प्रणाली इस सिद्धान्त पर आधारित है कि महत्वपूर्ण 
प्रशतो पर निर्णय उपस्थित सदस्यों में स दो तिहाई के मत से किये जा सकते है । 
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धारा १८ के अनुसार महत्यपृर्णा प्रग्य निम्न प्रहार के मारने गए (१) पनार्र- 
डीन याति की सुस्झा सम्यन्धी सिकारिशे (२) सुरक्षा परितद के अस्वाई सदस्यों 
पता खनाव (३) झाथित तथा सामाजिह परियद के सदस्यों का जुनाय (४) सरणरः 
परिपर के सदस्यों वा चुनाव (५) संयुक्त राष्ट्रसस के नेसे सदस्य बनाना (८) सदस्यों 
के भविसारोीं भौर सविधाझों था र्यगत (७) सरक्षड दयवस्या को | र्याख्वित उरने 
सम्बन्यी प्रश्य (८) बजट सम्पस्ती पदथ्न । खन्‍्प पथ्नो का निर्मेध उपस्तित साथार 
बहमस हारा ही दिया जाता है। उस संदस्प दागट्र को जिसने हि संबुझा रादुसय 
को घषना पूरा चन्‍दा नहीं दिया है, मल देने का झ्जार नही होता। मंशासभा 
प्रत्येफ अधिवेशन के लिये शध्यक्ष चनसी है । उसे जरहरस पहले पर और ससवाए 
स्वाधिय का से या भी संधियार है । 

महासभा गग कार्य ६ प्रमया समितियों दर, रोसा #। जिमे सभी सण्ण्मो 
भी अंग लेने का सािफार है; से ६ समित्िमा नि रहे राजनंनित सवा 
सारगतिण , बॉलित लेता विन्ीच, सामाजित, मानथोय संता सासइति, सरक्षण, 
प्रधायश्ित घौर दजए सग्दबस्वी, सचा काननी । प्रस्येष् समिति प्रपता सलगन्श्नलग 
सापल, उप शौर ल्‍िशाईर चनसोंती। सरेश्यों का पाये योस्पता घौर प्रनु- 
पर ॥ ईर्ग या समान अ्तैगोवित्त बिलाण थीं खाोतार घर खोला है। महासभा 


कं! 
सभग रूमवे पर सा5 ; (एुण्हार) समितियों डोर मायोगं-]। न्धाप ९ 
(४ झयादर २६८२ में थूनान, सागादिया, बचरिया तथा बमारझबियां ये 


विधयी ता दिखियारा एरते के लिये उसने संदभायना समिति को रवापना टी । उससे 
प्वर्यि में सकते शाएंद शायोग [उमीयर) तह भो सवायना ही 7 । महासभा फे रहे 
बचा थोवये शरवियेयतों में सी समझा भो मियावर सनिध्वलिरश फाज ये जिये 
प्रिय शाशितलि जी है एप्नसा यी सई लिसरा राम उन परदती वर दि्चाश यरया मा 
जितार भांति एया हर गम पर रे पान शा खारा हो । एस सभा भा ताम दो 


5532 ५ 23220 ध 
जा मदाए गाडज़ा ॥॒ वाद त प्राण ताथा। हु रास भ से छम्रम बंध प्रतिएन, 
्खू व ब्् 2 कट अप्ट 2. रब ् 
हमसे ६६ परन्‍िशनय सोहिया संप ६४ म्८ प्रीदाण, प्राॉस शोर फोद घहरे ४-४ 
कस कक दर्तन्त आता 
शांत हर ॥१॥६४ ३४३ ता नगय < ट्रप्‌। श ] 
जनक, +' जज मई 
मापन व दम प्रधिषेशर १०७ उगपरोीं 2६ ६ यो परइन ने वागग्म्द 
५ ." 
छ) | ४+ सिनंगार $+६४४ “पद श्याशणा शा ६ मे श्ीफितधा रगधणणा मे 
+ अं 
कद दल दा 5 कर्क जा. + भी 4०७ २३००० ध 
भय धन है प्ररगण ४ एणा | इसे सम भीएइगरई से मे ।)४ । » ८) सा - 
3-8 >-छ७-+च हा ्ज टड। २३३४--३ # मर 5 
#हपराला क भत्ते पते $ शे४5 5 राशाकाए मे भार ए पद, माल 
| है 
है के शपउहे ५ बरांयर एप) 
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११० 





+ रत 
डॉ 
बच 


सयफ्त दाप्टुसय 


मेता «ी वी के शाणमेनन है । श्री छवरतानव सात राफुनप में भारा मे रवायी 


सरक्षा परियिद 

सरज्षा पस्यिद में 7१ सदस्य ठ। इनमें से प्राय स्थायी जोर ६ अस्थायी 
संदरध / । चीन, फ्रांस, विलेन, हंस लगा अमशीशा र्घाही झायगप £ | 
परिषद के शसरधायी सब्् हे, डेरिनियम ईरान, पीर [ 
पर्यस्त), और झापट्े लिया, पयूध्रा, यूगोस्लाबिया (१६५४८ पयरा)। शाति 
सम्बन्ती सोग्यता गौर प्रनभा तवा समान भोगोजित प्रितदण # शाव्ार पर 
सयुततर राष्ट्रीय महासभा दो वर्ष थे लिए अस्थायी सदस्यों यो चुना शरनी £ | वो 
सदस्य अधिलम्ध पुन निर्याचन के लिए गोग्य मही होते । परियद्ध यो सर सरभा 
निदिप्द होने से छोड़े छोटे संदस्त राज्य उसही सरया ही बदि के दिए यदयर्ओं 
नहीं कर सकते जैसे कि पुरानन राप्ट्रसप भी परिषद में 7या वरता छा। परत्नु 
भविष्य में यदि फोई महान शक्तियां उत्वबान होतो चार्दर के सो न सा बिना 


उसतभी भी परिपद से रतायी स्वान मिद्रना अ्सम्भव है। प्रत्येश् सर साय्प वा 
केपल एक ही प्रतिनिधि परिषद में उपस्थित हो खाता २ । 


फार्यणम--स रक्षा परिषद छब्तराष््रीय नारिलि तबा सर्धा मे लिए द्ावर- 
दायी है राष्ट्रमप से उछेय मे ग्रनुसार सान्ति रपापना मे *ि वयम्य राप्वाए 
जगारी 6 । ग्सलिये दारा २१ के घत्सार सुरक्षा परिषद मी पंढया महीने में झा 


मार होती / । पपनी सुबिधि है घनुसार परिद थी बंद्या उड़ी थी थी कया साती 
4 घाजावत परिषद मो बेदया स्थाणक में होती कै। प्रिय शा ह्त्यश शऋादगाण एयए 


भस देने या सियासी होता है । गेंचल मसार्यभ्म संम्यनती शामली पर छियों साए 


क ५ डा 


संदरधों को उगीरार सच जोद थे दिशोर विमा शातरा *॥ हझ सभों गामता 


के कप हि '।क. ० ३>चक क्र कु: बाई, कस +कणाए' कै सास कथा क० कट असफ--+-व सनम ्क 
(गए «पर ) में (रदाहप था पर मंगद्यार 3 आस साप्स्यो 57॥ धागा गानाण माह 
॥ ! 
जार" शग५ ज्क न तल लक 
किये पास गयाएे प्रझा रपगएों ही आएइमनि वी हिसी की सिधय में हए थापदपाण 
रु कक हे * स >४7 ल ०) ० ।ई कक+... ७४७ दकन्‍क शक कप 
पु ये) | रद सासरश मे से पद शर स्पामव क4 भोर झापन घिरा £ 


+ 
क> हज डफजलडनननआ अनोडजण 
+ है बट की ले है के 87 आई हु ड़ 
के 
ञ्प 'लजशशकक, >>» 4 कक टककओ जज हैं + ई >> नर कल दर , हा 
ए,5 ६५ ६.६ हा | का उव उाय ा (ट हज, का पापा कै 5] 5 75४, 27४2६ ६ | 
हे ० हे अर 5८ ढ 
है छा 3 १ /0« छत ते अ्छ कक अंक काओ हे जा कक । हा सनक ४ 
दइनिपशिल साण्या ने माय देडे | होते विकार पंछ भत ॥ पा मार / ॥ 
न 
था बा तर * लन कक ब्दश्ब 
कक छा. लक: कन्भा ३ न कक ने कक तक के बज व्मन-क- कक, न्‍् ब्न्ब्स 
3०७ [३3१ ६ | पे न! कक. 55 #*. ६०५६ +क ॥ ढ /पप ११४ हि डे र ध्य ते्ड्ा डरा स्ट 
. न्‍ 
कत्ल के अानिक ५ जू7४+ के *% »+ ४ _+% ् 
00 की २ 20242 ३३ व हू (४रा >.] 
+ रे ० 
अर घर 4८ के अत फिर उदय 5 5322 ७5४ | २००५३ 
भाप दर्द 3; महू अक क एड पे कआं पट ज त्वचा के के शीट हतक ट्लड लक 
काया पक. बा दौ>+०-+ह ज कक मय प्रोड.. 5 क्यू लंडेक्क: न 
पन्नू प्र न लक, कक चर 
हि «६ २7३८ 7 हहरसण 7 *। हर कल 8 बह, तू पल पट हू एछे5 दालटर 
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नही है, परिषद के विशेष श्रामस्त्रण से कार्यक्रम मे साग ले सकता है किन्तु उसका 
मताबिफार नहीं होता । विशेष प्ामन्त्रण दो आधार पर हो सकता है। प्रथम यदि 
परिपद की दृष्टि में कोई विचाराघीतन समस्या के निर्णाय में किसी सदस्य राज्य के 
स्दार्थ की हानि हो तो वह उस राज्य को उसमे भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकता 
है (धारा ३८) । द्वितीय, यदि कोई सयुत्रत राष्ट्रीय सदस्य या गेर सदस्य सुरक्षा परिपंद ' 
के विचाराधीन प्रइन में एक दल है तो उसे वहस मे विना मताधिकार के भाग लेने 
के लिए ग्रवश्य बुलाना चाहिये। सुरक्षा परिषद अपने अध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली 
तथा कार्यवाई के नियम आदि अपने आप ही प्रस्तुत करती है (घारा ३०) । परिपद 
के सदस्य, अग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के ऋ्मानुसार एक महीने के लिए श्रध्यक्ष 
बनते रहते है । यदि परिपद के विचारा4ीन प्रदन मे ग्रध्यक्ष का राज्य, प्रत्यक्ष सप 
में सयुक्त्र हो, तो उस समय के लिए वह चाहे तो अनुपस्थित रह सकता है । 
सयुवत राष्ट्रसघ के चार्टर (श्रादेश पत्र) मे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था कायम 

रखने के लिये परिषद के हस्तनप की चार विभिन्‍न अवस्थात्रों का उल्लेख किया 
गया है । 

प्रथम भ्रवस्था--शान्तिपूर्णा समझौता (धारा ३३) | किसी भगडे के दलो को अपने 
मागडे, वार्ता, जाच, सोच-विचार, विचार-विमर्श, मध्यस्थ-निर्णय, न्यायिक 
समभौता, प्रादेशिक सस्थाओं का प्रस्थापना, प्रवन्धो या अपने इच्द्यानुसार अन्य 
शातिपूर्ण ढग से तय कर तेने चाहिएँ। कोई भी राज्य, जो सयुत्त राष्ट्रधव का 
सदस्य नही है सुरक्षा परिपद या महासभा के सामने वह रूगडा ला सकता है जिसमे 
वह भी सम्मिलित है । परन्तु शर्ते यह है कि वह चार्टर के शाति समभौता की 
वाध्यतामूलक शर्तों को मान वे । 

द्वितीवा श्रवर॒था--यदि शाति भग्र हो जाय अ्रथवा एक राज्य दूसरे पर श्राक्रमण 
करे तो परिपद भगडनते वाले राज्यों को अ्रपनी स्थायी शर्तों के स्वीकार करने के लिए 
आह्वान कर सकतो है किन्तु उस श्रवस्था मे उन राज्यों के श्रधिकार तथा दावे श्रक्षुण 
रहेंगे । उदाहरण के तौर पर वह माँग कर सकती है कि सम्बन्धित देश श्रपत्ती सेनाएँ 
कथित स्थिति पर वुला ले या युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करे । यदि एक प्रथवा दोनो 
दल इन माँग को अस्वीकार कर दे तो यह भविष्य की कार्यवाही के लिए नोट किया 
जायगा (धारा ३६-४०) । 

तृतीय अ्रवस्यथा-परिपद सदस्य राज्य से श्राथिक नाकेबन्दी करने-जिसमे रेल, 
डाक, समुद्र, वायु, तार, रेडियो, तथा यातातात के अन्य साधनों की पुरी या आधी 
सकावट या कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद सम्मिलित हो---को कह सकती हे (बारा ४१)। 

चतुर्थ प्रदस्वा--भ्रन्त मे यदि परिषद के विचार मे यह सव ढग अपर्याष्त हो तो 
वह मभी सैनिक कार्यवाही, संन्य प्रदर्शन, अवरोब तथा वायु, जल या स्थल सेना का 


मसबउत राष्ट्रतूघ श्३्‌२ 


हे 


प्रयोग सिखा के झनसार वर सारी / । समदत साद्रीग समर्थ (खारा "दो वलिशा 
शरद है कि एप आह्वल पर कमरत सेरा संहापा या सवि ये मिरमें समय मा 
शझ्रतवियार नी सम्मिलित है पदान झरने । सयक्त राइस सी सैर सााशाशआ नी पृति 
के लिए समता घतराद्रीय सरयो को उर्लेण्य है कि मे सदा साद्राय् यायु रेसाश 
प्रस्तत रसे, जिसमें कि संमाल साडीय यायेवाटी शदिएग्द थी था सो [गरा २५)॥ 
सरक्षा परियद दा सदा की शाविद्ान है हि. बट सेशासभा खो ठिसी सदस्य 
जिसके विभाए सरक्षान्मण दीवार पे उठाये ना सही है यो संकझयला नामित 


फरने सवा बह्षिफ्ार सी सिषण्णरिय पर सोती । बट पर्यिद मटासशा.. विनय 
घतियेशन भी बला सती ४ | परिषद सैंदित दृष्टि में मा उतूगा खत ये दिए प्रतावस 


५ ६, रह न्‍् ० +$ 66२65 >+ हल अटल ४४5६ छा के 
समंभातद का संमवस रा ८ छह सरती दरिदिद वा रथ एएहए रदनाइाा हा 
कु न हपउसिल हज सकल तक पता ७ 5 48272% मम का शी म , टन 

प्ररयासिर परियद (टठस्दींगिप झाउसिल) के रररप् ही नाते 7 । रस उे।वरपत 


महासभा यो समा उने झातों गो सिफारिस पारनी ८ जिसे खायार धरे राव ने रात्ट् 
पा चैर झा, पस्तर्रादरीय स्थामालय दिवान ये था सेन को छाया # लदा पयादय 
के निशाय हे पाण>्यित रोने में छर्तों वो निश्चित करती ह | सुरुता परिणय बाश 
मास एप सात जेहिन रंदपस्थतापूर्ये 5, हेणालाय ये सपायो शशा “यो निर्धाचन 
मर वी +। से सहागर्ती हो नियत ही पे संझण थी मइजलभा जा 


(ला शिएारशिएय :|की थे । 


१२४ अन्तर्राष्टीय सस्चन्ध 


वापिक रिपोर्ट पेश करना परिषद्‌ के प्रधान कार्य है । परिषद्‌ के सहायक श्रग तीन 
प्रकार के हे--स्थायी, भ्रस्थायी और विद्येष । स्थाई प्रगों में प्रथम-सेन्‍्य कर्मचारी वृन्द 
समिति--इसमें परिपद के पाच स्थाई राज्यो के सेनापति होते हे और वे अपने आधीन 
सशस्त्र सेनाओओ का सचालन, शस्त्रीकरण तथा सम्भावित नि शस्त्रीकरण के लिये उत्त र- 
दायी होते है । द्विदीय--विशेषज्ञों की समिति--जो कि परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत किये 
गये कार्यवाही नियमो का सशोधन, व्याख्यान और पुनविचार करती है। इसमें 
प्रिपद्‌ के प्रत्येक सदस्यो के प्रतिनिधि होते है | तृतीय--नये सदस्यो के प्रवेश की 
समिति--जिस में परिपद के प्रत्येक सदस्य के एक एक प्रतिनिधि होते हें। 
यह समिति चार्टर की चतुर्थ घाराके अनुसार गैर सदस्य राज्यों के स० रा० 
स ०» में प्रवेश करने के झ्रावेदन-पत्रो की छानवीन करती है। भ्रस्थायी सहायक शअगो 
में--भ्रणशक्ति आयोग ( एटोमिक एनर्जी कमीशन ) जिसमे सुरक्षा परिषद्‌ के सभी 
सदस्य और कनाडा सम्मिलित हे, उल्लेखनीय है । इसके कार्य--शान्ति के लिये 
सभी राष्ट्रों के मध्य आधारभूत वेज्ञानिक सूचनाओं का विनिमय तथा शाब्तिपूर्णो 
प्रयोजनो के निमित्त प्रयोग के लिये, अणु शक्ति नियन्त्रण के सुझाव देना है। नि शर- 
त्रीकरण का क्रियमन, अ्रस्त्र-शस्त्र तथा सेना पर नियन्त्रण के लिये प्रथीय शस्त्रीकरण 
आयोग (कन्वेनशनल श्रार्मामेन्टस्‌ कमीशन) जिसमें सुरक्षा परिपद के सदस्य होते हूं, 
परिपद्‌ के एक अन्य अस्थायी सहायक अग के रुप में कार्य कर रहा है 
विशेष सहायक अगो में स० रा० ने भारत व पाकिस्तान, कोरिया, वल्वान तथा 
फिलस्तीन आदि प्रत्येक समस्या के लिए पुथक आयोग को नियुकत किया है। इस 

“प्रकार सरक्षा परिपद्‌ सयुकत राष्ट्रसथ का सबसे महत्वपूर्ण श्रग है क्योंकि इसकी 
सफ्लता या असफलता से शाति या यद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय वेघानिक अथवा निक्षेपित्‌- राज्य 

का निर्णय होता है। 


एक श्राधुनिक लेखक के मत में सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्यों को 
निपेधाधिकार ( वीटो ) देने से इसकी अन्तर्राष्ट्रीय कगडो को सिबटाने की 
शक्ति बहुत ही सीमित हो गयी है । गत दस वर्ष की अवधि में सयुकत राष्ट्रसब 
में प्रवेश प्रार्थी राज्यो जिनमे मगोलिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और 
साम्यवादी चीन हें, का आवेदन पत्र कभी रूस और कभी आग्ल-अभ्रमरीकी गुद के 
निषेधाथिकार प्रयोग से रह हो गया। चार वर्ष से कोरिया में साम्यवादियों 
मे राष्ट्रथ की लडाई जारी है। काइमीर में भारत-पाकिस्तान विरोध, दक्षिण 
प्रफ़ीका मे रण भेद नीति, यूरोप में जीतन्युद्ध नीति और अणुशक्ति नियत्रण 
प्रथय का हल सुरक्षा परिपद्‌ श्रभी तक नहीं कर पाई। परन्तु परिपद की 
सहायता प हिन्देशिया तथा इजराइल का निर्माण सम्भव हुश्मा । परिपद्‌ ने 


प्रर्तराप्टीय मस्यन्ध पं 


निरिशाई गड् पा गतिरोध करता यदाा विराम मा प्रयाग किया था। एस 
पटनाग्रों से मंद प्रमाणित होता ह दि परियिद अपने पायगशप में सा 
ध्रमपत गठ़ी रहो सरिक उससे डाई स्थानों में साय वो रोड कार थाति का बी 
धपन पार दिया है । परच्त गे स्वीयार परना ही पड़ेगा कि प्रमय पाच बट चसप्टों के 
पारस्परिक संपर्ध सऔर निरंेधातिशार के प्रयोग से यरक्षा पिया एक प्रद्मर 
में पग शा गयो 4 | जने १६५६ सगा बोला रस ५४५ बार निेधादिल्ार मो प्रयोग 
में लारर महासवा लता परिषए के निर्गोषों का खान फर चत्ता ते । उसके विरोध मे 
सार्य-भम रीयी गूट ने सितग्घर १६४७ में घाति और सरक्षा छे लिए मरासना वी 
अप्स्यादी समिति शिसमे मरासता हे सारे ससस्य है थी स्थापना ती । उस समिति यो 
एठा महासना बरी जाता २ । सो उद्देशय है हि यदि सरणा परनियद दान्सि हफने में 
गसपाल रहे रो सह महासभा के सामने समनोते लथा सहयोग के लिए झपनी 
सिफारिश पेश बरे झव्वात नियेधाविझार प्रभाग परने बाये राज्य के बिरद सोदशत 
वो पगदन करें वस्तु रह शान मे रहे पिस ० रा > से ० वी स्यावना के पूर्य 


भगुय पाच सारी मे नियेगा जार सम्बन्ध भ. समझौता दख्ा था श्रौर उसीविए 


उसमे सागदान तिया सा | जब तह हि सदर के चादर में योर सोपन नहीं होता 
तेय तक से परित्िविति मे तिसी भी परियर्सन को घाशा रखता ब्यथ है । सरला 
रिपर मे पारमववाप में उनती होगा स४् तह असम्भव 2 जब दर ग्रागह- 
धमरोीयंं पूीयादी सेठ लब्य हसीन गोरा परिचाति। साशाणद्री गद था 


छापसा है नरटो । 


हर । 


लय 
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१२४ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


वाधिक रिपोर्ट पेश करना परिषद्‌ के प्रधान कार्य हैं । परिषद्‌ के सहायक श्रग तीन 
प्रकार के हें--स्थायी, अस्थायी और विशेष । स्थाई भ्रगों में प्रथम-सैन्‍्य कर्मचारी वृन्द 
समिति--इसमे परिषद के पाच स्थाई राज्यो के सेनापति होते हे और वे अ्रपने आधीन 
सदस्त्र सेनाशरो का सचालन, शस्त्रीकरण तथा सम्भावित नि शस्त्रीकरण के लिये उत्त र- 
दायी होते हे । द्ितीय--विशेषज्ञों की समिति--जो कि परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत किये 
गये कार्यवाही नियमों का सशोधन, व्याख्यान और पुनविचार करती है। इसमें 
परिपद्‌ के प्रत्येक सदस्यो के प्रतिनिधि होते हें । तृतीय--नये सदस्यों के प्रवेश की 
समिति--जिसमे परिपद के प्रत्येक सदस्य के एक एक प्रतिनिधि होते है। 
यह समिति चार्टर की चतुर्थ घाराके अनुसार गेर सदस्य राज्यो के स० रा० 
स » में प्रवेश करने के श्रावेदन-पत्रो की छानवीन करती है | अस्थायी सहायक अ्रगो 
में--अणशक्ति श्रायोग ( एटोमिक एनर्जी कमीशन ) जिसमे सुरक्षा परिपद्‌ के सभी 
सदस्य और कनाडा सम्मिलित हे, उल्लेखनीय है । इसके कार्य-शान्ति के लिये 
सभी राष्ट्रों के मध्य आधारभूत वैज्ञानिक सूचनाओ्रो का विनिमय तथा शात्तिपूर्णा 
प्रयोजनो के निमित्त प्रयोग के लिये, अ्रणु शक्ति नियन्त्रण के सुझाव देना हैं। नि शस- 
त्रीकरण का क्रियमन, अस्त्र-शस्त्र तथा सेना पर नियन्त्रण के लिये प्रथीय शस्त्रीकरण 
ग्रायोग (कन्वेनशनन श्रार्मामेन्टस कमीशन) जिसमें सुरक्षा परिपद के सदस्य होते हें, 
परिपद्‌ के एक अन्य अस्थायी सहायक अ्रग के रुप में कार्य कर रहा है । 
विशेष सहायक अगो में स० रा० ने भारत व पाकिस्तान, कोरिया, बलवान तथा 
फिलस्तीन श्रादि प्रत्येक समस्या के लिए पृथक श्रायोग को नियुक्त किया है। इस 
“प्रकार सुरक्षा परिषद्‌ सयुक्त राष्ट्रसथ का सबसे महत्वपूरों श्रग है क्योंकि इसकी 
सफलता या असफलता से श्ञाति था युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक अथवा निश्षेवित्‌-राज्य 
का निर्णय होता है। 


एक श्राधुनिक लेखक के मत में स्रक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्यथो को 
निपेधाधिकार ( वीटो ) देने से इसकी अन्तर्राष्ट्रीय कगडो को निबटाने की 
शक्ति बहुत ही सीमित हो गयी है । गत दस वर्य की अवधि में संयुक्त राष्ट्रसव 
में प्रवेश प्रार्थी राज्यो जिनमे मगोलिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और 
साम्यवादी चीन हे, का आ्रावेदन पत्र कभी रूस और कभी श्राग्ल-अमरीकी गुट के 
निपषेधाधिकार प्रयोग से रह हो गया। चार वर्ष से कोरिया में साम्यवादियों 
से राष्ट्रध की लडाई जारी है। काइमीर मे भारत-पाकिस्तान विरोब, दक्षिण 
भ्रफ़रीका में रग भेद नीति, यूरोप में गीत-युद्ध नीति और अ्रणुशक्ति नियत्रण 
प्रयन का हल सुरक्षा परिपद्‌ अभी तक नहीं कर पाई। परन्तु परिषद की 
सहायता पे हिन्देशिया तथा इजराइल का निर्माण सम्भव हुआ । परिपद्‌ ने 


प्रत्तराप्टीय सम्बन्ध १२५ 


गैेर्याई यद्ध का गतिरोध करके सद्ध विराम छा प्रयास क्रिमाधा। एस 
पटनाप्रो से यह प्रमाणित होता है कि परिषद अपने सार्खयलाप मे सर्द हो 
प्रसफत नहीं रही बरिक उसने का स्थानों सम सथप यो सो पर झानति नो घीज 
वन कर दिया है । परन्तु यह स्वीयार करना ही पठगा कि प्रमुस पाच बए राष्ठ्रो के 
परम्परिक संधर्ष से और निरेधाधिहार के प्रयोग से सुरुक्षा परिषद एक प्रकार 
मे पेय हो गयी है । जन १६५३ तय आजा रूप ५५ बार निर्येतिधिर को प्रमोग 
ताफर महासभा तथा परिषद वे निगेयों या सटन कर चड़ा है। इसके विरोध मे 
पर्न-भ्रमरीकी गृट ने सिनम्पर १६४५ में साति थौर सरक्षा कै शिए महासभा थी 
प्रम्यावी समिति जिसमें महासभा के सारे सरस्य हे छी रवापना की | उस समिति को 
घोटी महासवा कहा जाता है । उसके उद्ग्य 2 #ए यदि सरक्षा परिषद घाल्लि रसने में 
सेसफत रहें तो यह महासभा के सामने समशीत संगम सहयोग के लिए अपनी 
शिफारिश पेश करे अ्र्थात निेधाधिफार प्रयाग परन बाय राज्य फे बिरद लोगगत 
ह] संगठन बारे किन्तु यह ध्यान मे रह हिस> रास को रवायना के पूरे 
पमुस धाच राष्ट्रों मे नि गा विदार सम्बन्ध म समकीता टओ मा सौर रसीलिए 
उसमे योगदान फ्िया था। श्र ता कि सत्र ते चार्डर में वाई संघोचन नहीं होगा 
पर तके से परिस्थिति में हिसी नी परियन थी झाशा रखना ब्यूथ है। सस्श्य 
पर्पिद के कायकलाप में उन्‍तति हना सेब नाता असम्तय है. जब तह ब्राख- 
प्मरीफी पूजीयादी गृट गा रस-भीन हारा परिचालिस साग्ययादी गरद्ध या 
गियसी समभौसा ने ह्दो 
राजनेतिक तथा नस्क्षा प्रश्न 
इरान “दिन री झआलरिका सुरक्षा सता धास्िि सम्यन्यी प्रथम प्र्न 
उन सप्दु के सम्मय १६४६९ में राया | ररान सरयार से £€ खनयी की शारोप 
#घण कि सोवियत संघरत सेनाए (रास है विभिस्त भागी पर अधिवार पर री 
है पा २६ जनवरी * ६८४ शो पिदेत, रंग सैर इरान है सब्य हई क्िदवीब सा 
ते अस्शशद्िय विधि था उद्यापन वर धालाीश मामठो में हस्तक्षेप हर रही 
सोवियत प्रतिनिवि ने एस शारोषों ने एडाह विया भार कहा गण अजर्वदे नमन 
पे ज्ञोन बादी पटनाए एस राध्य एी सीमाप्री मे प्रणानरर शाण्ययो लोक- 


मर 
७ शो नल च्प्ग दी एल 3 वी; सरागर 
कद ादयासों ये फारुण वी रात ० घोर एश की इसी संरागर ईशान सरझ्य म्पर 


5 है 3७ आफ 5 5, ल्म्‌ 5 धार हनन ५. ्; 

है क्रय्त बार्वा प्रारम्त बरता खाती २। स्सहे घनुसार एक ईरानी प्रतिनिधि 

भेज रद्द: गया पर सोिद ० २५ ना ४ ई प्म या असज॑उ्य 

पैन मारे गया चौर सोगिय शध के प्रा थी हि यह झालायगि >स्तसेर मे 

किक: ३ छ या कराई प्ची सा आं नई अर पे ४ 7 का री [ हा 

हर कौर ध्रापपासन 4 सो था कनाएं शीद 7 हो 5पदमी । रची ८ प्रायन्ग 

हे ऋण भरी एा घर लिए * साझार दिय है) शो फिदस सन्प्रों गी शनिश्यित दाद 
के 
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के लिए ईरान में स्थिति (२) श्रजरवेजान की आ्रान्तरिक जनतनन्‍्त्रता की स्वीकृति तथा 
(३) सोवियत ईरानी सयुक्त पूंजी कम्पनी की स्थापना। ईरान ने इत सागों को 
अ्स्वीकार कर दिया और सुरक्षा परिषद को समस्या के हल करने को कहा | ४ 
अप्रैल १६४६ को जब परिपद ने, मामले पर विचार करने का निर्णाय किया तो 
सोवियत्त प्रतिनिधि ने जिसने स्थगन की माग की थी, भाग लेने से इन्कार कर दिया 
और सुरक्षा परिपद्‌ से वाक-आउट कर दिया। परिषद्‌ ने विरोध के बाद भी 
सोवियत संघ से प्रार्थंता की कि ६ मई १६४६ तक अ्रपनी सेनाए वापस बुला ले। 
दस दिन बाद सोवियत सघ ने ईरान के साथ ६ सप्ताह के अन्दर बिना झर्त लाल 
सेनाओ्रो को वापिस बुलाने का वायदा करते हुए एक सबि पर हस्ताक्षर किये । मई के 
श्रन्त तक सभी सोवियत सेवाएँ वापिस बुला ली गई और सम्पूर्ण ईरान, ईराव 
४५8 & सर्व सम्पत्तता को सौंप दिया गया । 

सीरिया तथा लेबनान --फरवरी १६४६ में सीरिया तथा लेबनान के प्रति- 
निर्ियों ने सुरक्षा परिपद्‌ का ध्यान उसके प्रदेश में ब्रिटिश तथा फ्रासीसी दस्तो की 
उपस्थिति, जो कि सयुकत राष्ट्रीय आदेश- पत्र की भावना के लिए भ्रसगत है, की ओर 
दिलाया । परिषद्‌ ने, यह विचार करते हुए कि सीरिया तथा लेबनान के प्रदेशों में 
विदेशी सेनाग्रो की उपस्थिति आ्रादेशपत्र में निहित सभी सदस्यो की सार्व-भौमता के 
सिद्धात के अयोग्य है, एक प्रस्ताव रखा जिसमे परिपद्‌ का विश्वास प्रकट किया गया 
था कि जितनी शीघ्र हो सके विदेशी सेनाए वापिस हटाई जाय तथा दोनो दलो में उसे 
समाप्त करने के लिए वाता प्रारम्भ हो । सोवियत सघ ने स्पष्ट तौर पर इस झ्राधार पर 
वीटो ले लिया कि इस प्रस्ताव की शब्दावली पर्याप्त रूप से शक्तिपूर्ण नही है। यद्यपि 
प्रस्ताव पारित होने में श्रमफल हो गया, फ्रास तथा ब्रिठेन ने परिपद्‌ के बहुमत का 
पालन करते हुए ३० अप्रैल १६४६ को श्रपती सेनाए सीरिया तथा लेबनान से हटा 
ली । यह मामला यह बताने में महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिपद्‌ का काये, वीटो के 
प्रयोग से बाधित होने पर भी उन मामलो में जहा सम्बन्धित शक्तियां सुरक्षा 
परिपद्‌ के वहुमत के विचार का आदर करती हे, का रचनात्मक फल मिलता है । 

_ स्पेन--5 अ्रप्नैल १६४६ को पोलिश ('?03))) प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद्‌ 
का व्यान स्पेन की विपम स्थिति की ओर, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शान्ति 
के लिए पतरा थी, आकर्पित किया | वताया गया कि--१ फासिस्ट इटली तथा 
नाजी जर्मनी की सहायता से फ्राको राज्य शक्तिगाली हो गया है। २ फ्राको संयुक्त 
राप्ट्र के विग्द्व हुए युद्ध का महत्वपूर्ण चुरा था । ३ फ्राको ने स्पेन को उन जमंतर 
वेज्ञनिको, जो मानव मात्र की शान्ति के लिए सयदायक कार्यो मे सलग्त हे, के लिए 
भरणदाता होने की श्नुमति दे दी है। ४ फ्राको ने स्पेत का माल बन्द करते के लिए 
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राष्ट्रपति बने । हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ८ जून १६५० को हिन्देशिया गए और 
एक घोषणा की कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के एक भाग का स्वतस्त्र तथा एक का परतत्र 
रहना अ्रव श्रधिक सम्भव नही है । २८ सितम्बर १६४५० को वह सयुक्‍त राष्ट्र का 
६० वाँ सदस्य वना। अ्रव डच न्यूगिनी के भावी पद की समस्या और शेष रहती है । 
हिन्देशिया ने इस भाग की माग की किन्तु आस्टू लिया ने घोषित किया कि भूगोल 
के अनुसार न्‍्यूगिनी उस का भाग है। ४ दिसम्बर को हेग में डच-हिन्देशियाई 
सम्मेलन हुआ । हिन्देशिया ने माग कौ--(१) नीदरलेड्स को, पश्चिमी न्यूगिनी को 
हिन्देशिया का भाग घोषित कर देना चाहिए जिसको पाँच माह के वाद कार्य रूप दे 
दिया जाय । (२) दोनो देश श्राथिक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक विकासो के लिए 
सहयोग से काम करें| डच ने इन मागो को पूर्णातया अस्वीकार कर दिया कि जब तक 
न्यूगिनी के निवासी अपने भाग्य का निर्णय स्वय नही करते उस पर उसका श्रधिकार 
रहेगा । इस प्रकार वहाँ भविष्य में सयुकत राष्ट्रीय हस्तक्षेप की सम्भावना है । 


ञ. दक्षिण श्रफ़रीका--जून १६४६ में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के 
प्रइन को उठाया भारत ने कहा कि भारतीय नेठाल के ब्रिटिश उपनिवेश में यूरोप- 
वासियों की श्रपील तथा एक समभौते के आधार पर जिसमें कहा गया था कि दक्षिण 
अफ्रीका में जाने वाले भारतीयों को उससे पृथक विधि ( कानून ) से जो यूरोपियनो 
पर लागू है शासित नही किया जायगा। सर्वप्रथम भारतीय १५६० में प्रतिज्ञावद्ध 
भारतीय स्वतत्र श्रमिको के रूप में आए थे। किन्तु १८५५४ के बाद से निवासियों 
के विरद्ध आदोलन से मेदभाव होने लगा। १६०७ में महात्मा गाघी ने घैयंयुक्‍्त 
विरोध प्रारम्भ किया तथा पुन १६१३ में अनेकों विभिन्‍न प्रतिवधो का विरोध 
क्रिया । इसके परिणामस्वरूप गाधी-स्मट्स समभौता तथा भारतीय सहायता विधेयक 
का निर्माण हुआ जिससे भारतीयों की कठिनाइयो का उपचार हो गया और उनका 
देशान्तर को जाना रुक गया। १६२७ में केपटाउन-समभौते के विभिन्‍न नाम से 
इसका नवीनकरण हो गया । १६४३ में जब भारतीय विरोधी श्रान्दोलन जोरो पर 
पहुँच गया तो नेठाल प्रात ने “नियमन विधेयक' (]?6228778 20०४) पारित किया 
जिससे एशियाइयो के भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी श्रधिकार पर वैधानिक प्रतिवन्ध 
लग गये । १६४६ में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एशियाई भूमि श्रघिकार तथा भार- 
तीय प्रतिनिधित्व विधेयक पारित किये जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार तथा 
निवास के वारे में भारतीयों का पूर्ण श्रलगाव हो गया । भारत के कथनानसार इस 
नियमन से केपटाउन समभौते और मानव श्रधिकार तथा स्वतत्रता सम्बन्धी सयुक्त 
गप्ट्रीय श्रादेश पत्र ( चार्टर ) का पूर्ण उल्लंघन होता है। भारत ने द० अफ्रीकी 
सरकार से श्रपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड लिये और अपने उच्चायुक्त को वापिस 


संयुक्त राप्द्सप रचा 


बुत लिया। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि से पा कि समस्या पुस्मनया राज्य मे घरेलू 
ग्रसिदार की है, तथा पश्चिमी जीउन स्तर के स्थास्रित्व से विये दपेल और प्रस्येत 
पा भेद भाव झनियार्य है। १६ सलकबर १६८६ की प्रथम महासभा ने दक्षिण घण्ठीवा 
केये बामिझ जातीस बह्रत्याचार तथा नेदभाय की सुरत्त समाणष्ति' के लिये बहां। 
१९४६ मे मेउसी झा लेखा फ्रास ने एफ सोलमेज सम्मेलन झा सुभाव दिया जो कि 
इक्षिणी प्रक्नीका के सतत विरोध से पी ने हो पया । दक्षिण भ्रपीक्ा क्ले प्रशान 
मी टा० सवान ने जून १६५७ में प्रसिद्ध इलीस क्षेत्र विधेयक पारित पर दिया । 
प्रलगाव पी एस नई नीति से जो 'पृववयीसरण' फट्लाई, जून १६५४ में भारतीयों 
को सेयय्त मिसेव के लिये बद्धावा दिया । ११ नवम्बर १६५१ को सावबी संमक्त 
राष्ट्रीय महासभा के सदस्यों के सम्मुय् क्षीमती पडित से गहा- “दक्षिण मश्तेका 
मो नोनि उन सबके लिसे गनीर पमकी है दिदयों! लिये सथयत्न राप्द वी स्थापना 
४६ $। एप जाति गा दुसरे पर प्रभत्व स्थिर रखने के जिये सिभिन जाति भेदभाव 
हि नीति के पनुसरण से दक्षिय श्रकीर में स्थिति दिल प्रति दिन ब्रिगए रहो है 
भपने मजभत सधिकारों ताग स्यतास्ता स्थापिस सरने बग साहस फरने पर भारतीयों 
पते झारायास, याजिकरट, सल्ा तबा कि कोई ( सस्यादि थी मोर की ) सहनी पड़ 
फरी+। सो पर जावर स्थितियों शाच के लिगे ३ संदस्पों को एक संयुक्त 
साट्रीय सदृगासलिय शायोग रताधित तिया गया है। सतत राष्ट्र सभा के परार्यक्रम 
में पता गीपरुण घी तक सम्मितित है। जारतीय प्रतिनिधि ने उहा कि जावीय सर्प 
क्पदामय विशधोडा शिपति निभाता तर रण है. मिसमे प्रल्तरष्ट्रीय शाति छो सफदठ 
सवा संता राप्दीय घादशव्त [ शादंर ) में निहित क्लाघार भले मात्रा घणिकार 

पपम की रप है । इठीव लेते सिंपेंघमह शी स्थगस समभोोता बार्चा जो शि 
गाय « बरों से विाराधोन / थे लिए द्रापशया शर्त हैं। बट दल्षिय श्रफोयी 
सरगपन्‍र » शपने हित में # कि बह रिया शी बद से बदवर होते से सोर्ने के विये 
हिसदरपीय चायाप एव रयासय रे । 


४8 $ ये महासभा हे फ्रापथ ने दक्षिद भण्ीया के झातीय भेद-भाद हे 
दध्प 4 सास दश्म था दिये एए ऋाषोग में सोद सास््यो थी घापणा थी थी | दा० 
शाप पद ले, पहल डपिशय टॉरेस बोहेद सा कया इरप्िस शॉताणाहई यों इसरो लिए 
विनय दिया गया शिया कही शोीीद हे घानी संम्मयंग प्रागट झार थी मो । 
हे सेमशजाजार्यी शा प्रन्‍नय 
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झत यूरोपीय निवासी भी पृथक्करण कानून की अ्रवैधता को अनुभव करने लगे है 
और मलान सरकार के विरुद्ध उन्होने भी मोर्चा खोल दिया था । किन्तु साम्यवाद- 
निरोबक कानून तथा जन-सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मलान-सरकार को इतने 
व्यापक अधिकार प्राप्त थे कि वह सत्याग्रहियो पर मनमाना भ्रत्याचार कर रहे थे। 
फरवरी १६४३ में श्री मणिलाल गावी को ५० पौड का जुर्माना या ५० दिनो का 
सश्रम कारावास का दण्ड मिला । १६५४ में डा० स्ट्रीइम (8079009)) दक्षिण 
झ्रफ़ीकी सघ के चुनावों में बहुमत के साथ विजयी हो गए और पृथवकरण व वर्णंभशेद 
की नीति अभी भी जारी है । 


सन्‌ १६५३ में सयुवत राष्ट्सथ की महासभा ने दक्षिण अफ्रीका सव की जातीय- 
पृथक्करण नीति का अरष्ययन्न करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया । इसके सदस्य 
हें--चाइल के हरमन सान्‍्ताक्र॒ज (अध्यक्ष ), हैठी के डेन्टिड बेनग्रेड और फ्रास के 
लेगिर । जुलाई १६५४ को दक्षिण अ्रफ्रीका सघ की सरकार की प्रार्थना पर सघ में 
स्थित भारतीय दूतावास को बन्द कर दिया गया। दक्षिण श्रफ्रीका ने भारत से 
राजनंतिक सवध विच्छेद करने का प्रस्ताव, निरन्तर भारत द्वारा लगाए गए हे थक 
प्रतिवन्चों को दृष्टि मे रख कर प्रस्तुत किया | अक्टूबर १२, १६५५ को राष्ट सचीय 
भ्रायोग ने जो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, अपना 
तीसरा वापिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दसवी महासभा के समक्ष प्रस्तत किया । इस 
प्रतिवेदन के अ्रनुसार पिछले वर्ष में दक्षिण श्रफ़ीका की नीति के आम तरीको में कोई 
परिवर्तन नही हुआ । श्रायोग का कहना है कि साथ-ही साथ ऐसे सविधानिक उपायो 
को कानूनी रूप दिया गया, जो कि न तो तर्तव्यो के अनुरूप हे जिन्हे चार्टर 


(आदेश-पत्र) के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका ल नें किया है, श्रौर न ही 
'मानवीय अषिकारो की सावंभौम * हे। प्रतिवेदन में 
कहा गया है “ दक्षिए भ्रफ्रीका “कार है जिसे यह 
विश्वास है कि वह पृथक्‍्करण दे मवित कर 
सकती है ।” प्रतिवेदन को समाप गहराई 
से कोई व्यक्ति दक्षिण अ्रफ्ीका की, ही 


दुढतापूर्वंक वह यह धारण वना लें: 
स्थिति वेजोड है | साराण रुप में य है 
अपना कोई मानृ-देश नही है । भरत ' 
स्थिति से सर्वथा भिन्‍न है ।” 


जी भारत का दावा है “ अ्रफ्रीका सघ 
प्रफ़ीका के ठमरे भागों में भी हो रहा 


ज्् 
बा 
हा 


सपुयत राष्टरमाघ 


उहा है । ना बथन है कि रगभेंद चीति यो दक्षिण प्रफीडी में ही नहीं, उसी 
सीमायों के बाहर भो शीघद्रता से विस्तार प्र दान एरने थी ग्रायश्यासा रोगी । सथ 
सरवार ही मेबल एसा सरझार है जिसने एटियाई--प्रफोतोी-सम्मेंलन में, भाग सोना 
प्रस्वीवार कर दिया । यह सम्मेलन बाय में श्र्रंत १६५४ में हुमा था | अपनी हाद 
ही को विश्वप्ति में भारत-सरायर ने ग्या/ह बष से लटकी हुई 2ैस समस्या पर झगनी 
तोति को उस प्रकार स्पाद किया हू. झफ्रोदा महादीर की उस्तति झे लिए जातिगल 
मर॒नायना झौर घाति प्रत्वन्त ग्रायध्यक है । यह समझे में आने याती छाल नहीं है 
शि दक्षिणी प्रफ्रीका को काली तथा मल नियासिया ती जनसरया गो हमेंसा के लिए 
सासित किया और दबासा-यताया जा सता हैं। यहा शठ्ठ दु्भाग्परूर्ध भले होगी 
पदि समस्त विध्य असहाय क्ाह़र तावता रहे जार्वाह्न दक्षिण ग्रफ़ीयन में रगभेद, 
जानीय पं और गोरों वी प्रभुता को वाल-प्रवाह के पिधरीव सारणा में मदारत 
समर्भगों द्वारा मानवीय मत्यों पर ध्राघात पिया जा रहा हो । रसमें रुस मात्र भी 
४ नहीं वि सदि साल राष्दुसमस रग-बेद छो सीति सदा छातीयाद शो समाप् 
नही करना तो विध्य तो नगर पर्पर जानीय संप्रत की उद्ाजा मे जलना प*्गा । 
शमोर--६ जनपरी १६४८८ यो भारत ने सरझा परियद मे ग्रतितर थी प्रोर 
नि श्ातप्ट परते हथे मह छारीप लगाया वि पाविरतास उ्वायलियों एक एप शेसे 
शध्य पर यो द्िटिस शासन के समाप्त की जाने मे बाद सेवालिंशग रशप से भारत मे 
सम्मिलित हो गया है, घराणमण करने (१४ पतुबर १६४८) से संहागाा दे रहा है । 
भारत में माय भी मि या घाशमण घद यार उसा चाहिए, पब्रायती यरापस बला 
ए जाने नारिएँ संशय पाविरास पी राण्य प्रदेश को सीमा या उल्ाप्ग मारने मे 
घना विया जागा भारिएु । झय सश्का परिदद ने एस साझवे को उद्ाया तो बाकि: 
खाते ने "म शारायों में एसार पर दिया सभा वाइनीर + भारतस में ४बेटा रे '9 
बताया घोर दोदी दशा ते छोध # थो व सनप गस्भीर प्ररय गो बर दिए । भार 
पे पासात ६ शर्षेत ६६८४६ वा परिदि मे गान ये ईसा थे 


* हैक ह++० दि कि जं् दम कक आतयक दे. 2 कक आ7 कई 0 गर ट था 
7४7 बुरी मे जाूदइसा से बार दधा रु सके कफ # ६, एन उपाय 
| ध 


शाम में [30 आर ए सदा पा गस्खाय है जिए एएए सगार रापीश एमी-न दिशप्ाग मार 
१ ९ 

4 + अवणमपुप जो ७ तु भ्म कह पक लक इक न के 

॥8ए 4 एईयोद एजाएं में भारत पाता घौर गार्वीर पर 77 धाएगाए में पा ॥स्सान 
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डिकट ? के कम के जी कह 8. काक- के, 562 कपक लक ण्त्दाि डं + रू 3438 बे फकक कक कर केक के बच न 
गे पद इसो पे सरदार हिया # ७ | जाए फाइ भीर गाय वी ३.० व३३ 
श्र 
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(४) पाकिस्तान द्वारा निर्मित या नियन्त्रित सभी सैनिक सगठन नि शस्त्र तथा समाप्त 
घोषित कर दिए जायेंगे । (५) विसेनीकरण के परचात्‌ सघ के सयुवत राष्ट्रीय तत्वा- 
वधान में निष्पक्ष तथा स्वतत्र मतदान से काश्मीर की जनता श्रपने भविष्य का स्वय 
निर्णाय करेगी । (६) सयुक्‍त राष्ट्र के तत्वावधान में युद्ध विराम रेखा खीची जायगी। 
२६ दिसम्बर को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जरनल मेकनौटन (कनाडा) ने स्वतस्त्र 
जनमत सग्रह के लिए स्थिति उत्पन्त करने के हेतु युद्ध विराम रेखा के दोनो शोर 
न्यूनतम तथा उचित सेना के अतिरिक्त विसैनीकरण के लिए एक प्रगतिशील सुकाव 
रखा । एडमिरल चेस्टर एन० नमित्ज संयुक्त राष्ट्रसघ के चुनाव आयुक्त नियुक्त 
हुए । भारत ने इस योजना को केवल इस लिए अरस्वीकार कर दिया कि इसमें इस 
तथ्य की उपेक्षा की गई थी कि पाकिस्तान प्राक्रमणकारी है । १४ मार्च १६५० को 
सुरक्षा परिषद ने पाच महीनो के श्रन्दर राज्य के विसेनीकरण के लिए आदेश दिया 
तथा श्रास्ट लिया के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ श्री श्रोवत डिक्सन को सयुकत राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि तथा मध्यस्थ नियुक्त किया । १५ सितम्बर को डिक्सन के काश्मीर 
विभाजन तथा काइमीःर घाटी में जनमत सग्रह के सुझाव को काइमीर तथा भारत 
दोनो ने ही श्रस्वीकार कर दिया । सुरक्षा परिषद ने १६५१ में भारत तथा पाकिस्तान 
के लिए डा० फ्रक पी ग्राहम को सयुकत राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया । नवम्बर 
१६५२ को डा० ग्राहम ने सुरक्षा परिपद को अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 
कहा गया था कि पाकिस्तान की श्रोर कबायली तथा पाकिस्तानी सेना वापिस बला 
ली जाय जिससे उसकी सैन्य शक्ति वहाँ ३े हजार से ६ हजार तक रह जाय, और 
भारत प्रपनी भारी सेनाओं को-हटाकर-अपने क्षेत्र में सेनिको की सख्या १२ हजार 
से १८ हनार तक कर दे जिसमें काश्मीर राज्य की सशस्त्र सेना भी सम्मिलित है। 
भारत ने इस सुझाव को इस आ्राधार पर अ्रस्वीकार कर दिया कि उसमे इस वात 
की उपेक्षा की गई थी कि पाकिस्तान आक्रामक है और भारत काश्मीर में आन्तरिक 
तथा वाह्म सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पाकिस्तान अपनी ओर १५ हजार 
सैनिक रखने की माग करता है जबकि भारत की ओर से कम से कम २१ हजार 
की माग है जिसमें काज्मीर की सेना सम्मिलित नही होगी। इन सारे चक्‍करो से 
किस प्रकार निकला जाय यह समभने में सभी भ्रसफल हूँ। 


सुरक्षा परिषद, ऐसा लगता है मानो काश्मीर समस्या के हल के स्थान पर सरक्षा 
पर ध्यान दे रही है। डा० ग्राहम ने अ्रपनी श्रसफलता स्त्रीकार करली। इधर 
काश्मीर राष्ट्रीय विधान सभा ने न केवल एक जनतन्त्र विधान बना लिया अपितु 
युवराज कर्णोसिह को १५ सवम्वर १६५२ को राजप्रमुख 'सदर-ए-रियासत भी 
नियुक्त कर लिया। प्रसन्नता की बात है कि जवकि सयुकत राष्ट्र काश्मीर समस्या 
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पर बरस कर रहा है उस देश के इनलिहास में साम्राज्ययाद तथा सामलयाद की 
समाणि हार एस नया यग प्रारम्भ हो रहा है । 

सरणा परिषद ने काम्मीर पाना प्रॉग्लि-प्रमरीरी प्रस्ताय ही सतरीगर 
कार (२३ दिसम्यर १९५२) पाच वर्षों से सले शा रहे विवाद जो दकदल में दकेल 
दिया । भारत ने ठाह ग्राहम के प्रस्ताव को दुद्दरा दिया। श्रीमती विशयलद्मी 
पदित में फिर एड बार रपट हर दिया कि भारत किसी प्ररार ही कोर्ड प्रतिबस्धित 
सीमा स्थीहार नहीं कार सता कैयोशि यह साधारभून सिय्ति के विपरीत के 
१0४६३ की ई फरघरी यो ४ाो& ग्राहम से पाक लगा भारतीय प्रतिनिनि मेल 
मेसाप्रों मे घनेया में पृस्त श्रमफत वार्ता यी। अनुमान हैं कि एस समस परोडिस्सान 
गो विटेस श्र ग्रमरीया के साथ गुष्स घबातलीसल चने रही है। बह किसो भी शर्ते 
पर पास्मीर के गिपय में प्िदेस सौर समरीठा को सपने पक्ष में करना चाहता है । 
इधर याश्मीर पर भारतीय संमिधान ये खायू बरने के उद्ंश्य से जम्म में प्रता 
परिषद ने शारदा उन शर फर दिया है । फरस्थरंष परियद के खेर या्ग-र्साप्ा 
को>“शिनमे भाीय जनसप मे खशध्यक्ष गान ध्यामाग्रमार मुपर्ती भी वे--पों 
गिरमयगार गार लिया गया । २४ जून ११४३ को प्रत् पात जीनगर में छाए ध्यामा- 
प्रमाद मर्जी पे हदमसन्‍्यति रे से स्वगरयास मे गया । 

दिजी उार्जा में भारत पैसों तवोविर्तास में प्रशान गी छात्मी रमन 
में 7स पर हहमा 76 वि फाश्मोर मे जता संस | भिए सिरीक्ा थी सियय 
धप्रेव 7३५४ के घर वाया को चिय । एसमयन्सए7 मे सम्रग्धित प्रार्ररशिशिश दिधसों 
(मुही) पर शीघ्र मिशेंप परने के ले उसने इस समसपासों पर सीख शाय में रप्य 
ही थियार बरतने के दि छागी आम प्ररश य। ८ कगार, ४8५३ या सह 
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१३६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


“भारत और पाकिस्तान दोनो से मित्रता के सम्बन्ध रखते हुए, 
पर उन से अ्रपने को अलग रखकर, हमे श्रपने श्रापको (पूर्वी स्विट्जरलेड' बनाने के 
विकल्प पर विचार करना है। यह विचार श्राकर्षक प्रतीत होता होगा । पर्यटन 
प्रधान देश होने के नाते हमारे लिए इससे प्रत्यक्ष विशेष लाभ हो सकेंगे । २१ अगस्त 
१६५३ को ईद की प्रार्थना के अवसर पर में अपनी योजना खोलकर बताऊगा । 


२५ फरवरी १६५४ को सयुकत राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को फौजी 
सहायता मज़ूर की । इसने परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तंनला दिया और 
जनमत-सग्रह-निरीक्षक की नियुक्ति का वचन एक रही कागज का टुकड़ा 
मात्र रह गया । श्रगस्त ५, १६५५ को प्रधानमत्री नेहरू ने घोषणा की 
कि गत सात वर्षो में काइ्मीर में बहुत सी घटनाएं घटी हें, जो विचारणीय 
हैँ, यद्यपि वह भ्रमी अपने वचन पर दृढ हे । २६ जुलाई, १६५६ को कंग्रेस-ससदीय 
पार्टी म बर्शी गुलाम मोहम्मद ने कहा “काश्मीर का भारत में विलय वैधानिक 
था श्रौर इसलिए तव से वह भारत का अभिभाज्य अग हो गया है। दुनिया 
की कोई शक्ति सविधान-सभा द्वारा किए इस निर्णय को नहीं बदल सकती। 
जनमत सग्रह को कोई स्थान नही, वल्कि इस सम्बन्ध में चर्चा करना तक राज्य 
की जनता के सम्मान पर आघात होगा, जिसकी सर्चे-प्रभुत्व-सपन्‍्न संविधान सभा 
ने यह घोषणा कर दी थी कि काश्मीर भारत का भाग है और यह इसकी एक इकाई 
होना चाहिए ।” पाकिस्तान इस प्रश्न को सुरक्षा-परियद मे लान की सोच रहा है 
जिसके लिए भारत सरकार पूरी तस्ह से तैयार है। 

कोरफू चेनल प्रदन ---१० जनवरी १६४७ को ब्रिटिश प्रतिनिधि न 
सुरक्षा परिपद के सम्मुख भ्ल्वेनिया तथा अपनी सरकार के बीच के भगडे को 
उपस्थित किया। यह मामला २२ अक्तूबर १६४६ को अल्बेनिया के निकठ 
कोरफू चैनल में ब्रिटिश विध्वसक 'वोलेज' तथा 'सोमरेज' की सुरगो से हुई हानि 
से सम्बन्धित है । विस्फोट के परिणामस्वरूप ४४ नाविक मारे गये तथा ४२ घायल 
हो गये और दोनो विध्वसको को भी क्षति पहुची जिसमें एक तो पृरणंतया नष्ट हो 
गया | अन्व्रेतिया के प्रतिनिधि ने कहा कि उसकी सरकार ने सुरगे नही बिछाई 
तथा वह अपने प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र में नौपरिवाहन की सुरक्षा के लिए उत्त रदायी 
नही । 'विना सूचना के थीतकाल में मुरग विछाना अ्रनुचित तथा मानवता के विस्द्ध 
श्रपरात्र है! इस ब्रिटिश प्रस्ताव को सोवियत संघ ने बीटो (श्रस्वीकार) कर दिया । 
श्रत में ६ अप्रैच १६४७ को परिपद ने इस मामले को भ्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के 


सुपुर्द कर दिया । अल्वेनिया ने सदस्य न होते हुए भी सिफारिश को स्वीकार 
कर लिया। 
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(रे 


मिस “८ जुदाई १६४८ फो मिसी प्रतिनिति न सुरक्षा परिदद से निययया 
की कि कही प्राग्ड-मियी वियाद प्रनरष्ट्रीय भाँति लाग सुरक्षा थे थिए रातर 
से पेन जाग । सह समस्या दहरी वी. मिल में प्रिद्धिण सेनाग्रो थी एप्शियति लाया 
प्राग्ल-मिसी सटान के प्रति ब्रिटेन को नीति। गश्ा गया था मि विडिश सनाए 
१६३६ फी झौरक-मियी सनब्धि पी णर्तों के सनूसार रखी गई वी। एस प्रश्न पर 
सरक्षा परिदद हारा दो मार से अधिय विचार वरिपरा गया हिलु बिन यो, भंग 
प्रेत देतो में से एक होने के धारण, मत देने वा अधियार से रा । संग्रवि परिषद 
सूटान झौर मिस को वजिटिश निप्रतण से मल कर देने के लिये पर उठाना चाहती 
भी किएु फिर भी वह कोई निश्चित प्रस्ताव स्थीयार से कर संगी । 

फरवरी (१६५३) म ब्रिदेन थौर मिस से एफ समभीत पर हस्ताक्षर कर 
मृणन हो स्पशासन देना ररीयार मार लिया । एस प्रगार सूटान पर दोना देशों गा 
गते ४३ बयां से सता शासन का अवसान हो गया है । 

हैंदरप्घाद --६४ प्रगसा १६८८ यों जब भारत मे प्रग्रेजी राजा समाप्त 
एप्रा तो भारतीय रियासलों में सदल दड़ी रिशासत हैश्शबाद ने सो पाहिस्सा में 
पस्मिलित हुई झौर ने भारत में ) निजाम हैदराबाद ने पेयल शा या के लिए 
मयापूर्य घरागई समझोगा विया। +१ घगस्त 2४८ रा >दरायाद से सरता 


है 
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परिषद शो सचित या कि "५ दरादार पशा झारा में हम्मीर पिशद उत्पत्त हो 
गया है । रहा गंश हि एस जारी रियासत पर घध्यमाय मारने की प्रमारया, सी मो- 
हपधन सा घायिश सारियररी रो सर्द है तिससे कि बह छोपनी रवतस्तसा से यचित 
रए शाम । 88 सितम्दर ठो सारताय सेना ने राणा बी ओर छूघष शिया प्रौर 
ऐोषणा भी ' “में ही रमारा याय॑ संशणाप्त हो झायाा /दराघार की एसता मो प्रपने 
भधिव पछण हारा से सापाव से बारे में लिगोष्त रर्से र्य दर शंशयर दिया 
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सेंती --२६ सितम्बर १६४८ को महामन्त्री श्री ली को अ्रमरीका, ब्रिटेन 
तथा फ्रास द्वारा भेजी गई परिचयात्मक टिप्पणिया प्राप्त हुई जिसमें उनका ध्यान 
बलिन तथा जर्मनी के पश्चिमी अधिकृत क्षेत्रों के बीच सोवियत सघ द्वारा यातायात 
तथा सचार पर लगाए गए प्रतिबन्ध से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की भ्ोर भ्राकृष्ट 
किया गया था। टिप्पणी सें कहा गया था कि यह भश्रादेशपत्र (चार्टर) के श्रनुच्छेद का 
उल्लघन है। सोवियत प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रश्न परिषद के भ्रधिकार के बाहर 
का है क्योकि आदेशपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद १०७ के द्वारा 'इस प्रइन का हल सीधा 
सम्बन्धित देशो द्वारा होता है' और विदेश मन्त्रियो की परिषद बुलाने का सुझाव 
दिया । ३ श्रक्तूबर १६४४८ को सुरक्षा परिषद द्वारा बलिन करेंसी तथा व्यापार पर 
तटस्थ देशो द्वारा मनोनीत वित्तीय विज्ञेपज्ञो को एक टैक्निकल समिति नियुक्त कर 
दी गई । १४ मार्च १६४६ को टैक्निकल समिति सोवियत सघ के साथ किसी सम- 
भौते पर पढहुचने मे श्रसफल हो गईं। इसी बीच सुरक्षा परिपद तथा महासभा का 
मध्यस्थता प्रयास १२ मार्च १६४६ को रूसी प्रतिबन्ध उठवाने में सफल हो गया । 
२० दिसम्बर १६५१ को महासभा ने सम्पूर्ण जर्मनी में उचित ढंग से स्व॒तत्र तथा 
गुप्त चुनाव कराने की सम्भावना की जाच के लिए आयोग नियुक्त किया। इस 
प्रस्ताव द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी जमं॑नी के श्रधिकारियो को कहा गया कि इस आ्रायोग 
को सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक यात्रा करने की श्रनुमति देकर ऐसे व्यक्तियो, स्थानों 
तथा उपयोगी दस्तावेजों तक पहुचने दिया जाय जो इसके कार्य सम्पादन के लिए 
श्रावश्यक हैँ । १ सितम्बर १६५२ को सोवियत सघ के अप्तदयोग के कारण आयोग 
ने भ्रपनी अ्रसफलता की सूचना दी । 


फिलस्तोन'--महायुद्ध के वाद फिलस्तीन समस्या बडी गम्भीर समस्या थी । 
इससे श्रन्तर्राप्ट्रीय सुरक्षा और शाति का भयकर प्रश्न उठ खडा हुआ । इसमें न 
केवल विश्व के तीन एकेश्वरवादी धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम मत ही फसे हुए 
थे वरन्‌ इसमे बडे पाँच में से तीन सदस्य, श्रमेरिका ब्रिटेन और रूस तथा अभ्रव 
लीग के समस्त सदस्यों का लाभ भी निहित था। सन्‌ १९४७ से यह समस्या सयुक्त 
राष्ट्र के सारे कार्यक्रम की घुरी वनी हुई है। महामभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यासिक 
परिपद और समाज तथा श्राथिक परिपद अपने अनेकों अश्रधिवेशनों में इस विपय पर 
विचार कर चुकी हूँ । ग्रताव्दियों तक फिलस्तीन तुर्की साम्राज्य का एक भाग रहा । 
यहूदी इसे अपना ऐतिहासिक गृह मानते है, ईसाई इसे ईसामसीह की जन्मभूमि जान 
कर पूजते हैं श्ौर मुसलमानों के लिए यह तीथ॑-यात्रा का केन्द्र है। प्रथम महायुद्ध 
में त्रिदेन ने इस पर विजय प्राप्त की श्रौर यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह का 
वायदा किया | १६१६ के पेरिस शाति सम्मेलन ने फिलस्तीन का श्रन्तर्राप्ट्रीयकरण 


|, अं 


सयुक्त राष्ट्सप रे 


कर च 


तिया और इसे लीग ग्राफ नेशस्स' ने रु अणी के आज्ञापस के झस्तगत जिसे यो 
मौपष दिया । प्रत्येक देश द्वारा तिररइतस शोर पीडित बट़दियों ने स्योनिस्द पग्रान्दो-रस 
(&तादे जें०१ लाला) आरम्भ बर दिया झ्रीर माग को वि फिजमस्तीन बेटल 
गा देगो के प्रशिकार में होगा चाहिये। इससे सहृदियों था झावास पिउसलीस 

भारी सरया में होने लगा। ब्रिटेन ने मुद्ध विशिष्ट संविधाए यह दियों थो दी श्रौर 
ज्योगिरद्र सरवा को झ्रसिवार दिया कि गहदी बस्सी के निबटारे के सभापनित्य यो 
मान ने । 

इसठा परिणाम यह हुझ्ा हि झृतदियों गो जन सरया सन १६४६ 

३3,5६८ से १६८६ में ६०,८२२५ सके बड़ गई । *६६३६ में जमनसी में पीनलिय होने 
फे गारण सहदी सावासियों फी सरया बट गई श्रौर प्रस्चो ने महदियों और अग्रेजो 
; धिःए प्रातवबादी बुद्ध छे” दिया । सन्‌ १६३६ में झ्षिद्वेन ने एप नवीन सीनि री 
प्रोषणा को जिसके घनुसार झ्राग्रामी पराच संर्ष में केबल ७५,००० प्रायासी प्रसव नी 
गपीउजति से पितसलीन जा समझने थे । १६४६ में प्रारम्भ में महासभा के प्रथम शवि- 
वैधन मे ही दिद्ेन ने पष्टा था कि पिवस्लीन को रमनभ राज्य बनाने के छिसे पर उठाये 
जाये ध्रौर धाग्ल-गगरोवी णाव समिति इद कार्य ये खियि निया 77 । है माख 
फे प्रात समिति से संख्या दी कि किलस्सीस को एए आदेशवञ् मै झा 
६००,००९ यएदियों गो देश में क्‍प्रगगर घासे वी धाता दे दी जाग जब सतत कि कोई 
प्रस्धामिय प्रभागा मरध् समता वी। प्रन्व लोग ने हुमा पार टिटोप +िग्मे 
पोशि समिति में छोई पघरद प्रतिनियि ने था। ऐसी बोच में घटदियों में 
एपसे रपमों धरणा्ियों गो फिलल्ीद में भरना जारी रसमा पौर 'मल्त: मे 


१६ | 


३ हि 


० 
हर 


दिस शे विगर्य शापिर दुघ प्रारम्भ मर दिया। स्थिति भयार "ते गे गौर 
वार दिए यश घारग्न मो गाग । 
& घर्भत १६९६ में शिडेल थे मारना जा शान पिलसतीय पर मे उ्चनन्ग 
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पश्चिमी गलिली, बीरशिब, गाजा, जाफा, तथा समुद्र तठ के क्ितारे की पट्टी और 
यहूदी राज्य में पूर्वी गेलिली, हैफा तेल एबीव, एसडलन तथा नेजीब सम्मिलित 
होगे। ज़ेखहसलम नगर बैयलम सहित सयुक्ततराष्ट्र द्वारा नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्या- 
सिक के श्राधीन पृथक्‌ इकाई” रहेगा। दोनो राज्य १ अक्तूबर १९४८ से पूर्व 
स्वतत्र नही होगे तथा आथिक तथा सामाजिक परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित तीन विदेशी 
राज्यों के तीन प्रतिनिधियों को मिलाकर सम्पूर्ण फिलस्तीन की रेलवे, बन्दरगाह, 
करेसी तथा चु गी आदि का प्रबन्ध, श्राथिक सगठन के हेतु, एक सयुकत शभ्राथिक 
मडल द्वारा किया जायगा। अरबो ने इस योजना का विरोध करने का निर्णाय किया 
तथा उपद्रव प्रारम्भ हो गए। एक फिलस्तीन आयोग ने, जिसकी नियुक्ति १ श्रगस्त 
१९४८ तक विभाजन कर देने के लिये हुई थी, २ अप्रैल को सूचित किया कि 
यछूंदियो तथा भरबो के सशस्त्र उपद्रवो, ब्रिटेन से सहयोग का भ्रभाव तथा आवश्यक 
सशस्त्र सहायता के अभाव से महासभा के प्रस्ताव को कार्यान्वित करना अ्रसम्भव 
रहा है । १४ मई को महासभा ने मामला सुरक्षा परिपद के सुपु्दं कर दिया तथा 
प्रन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रौस के उपाध्यक्ष काउन्द फौक वर्नाडौट (स्वीडन) को फिलस्तीन 
में युद्ध विराम के प्रवन्ध के लिए सयुकत राष्ट्रीय मध्यस्थ नियुक्त किया । उसी दिन 
ब्रिटेन ने श्रपने श्रादेश ७८ दिन पूर्व ही हटा लिए तथा यहूदियों ने इजरायल को 
स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया, कितु ईराक, लेबनान, सीरिया तथा ट्रासजोडन ने 
अरवो की रक्षा के लिए. फिलस्तीन पर प्लाक््रमण कर दिया और इजरायल को 
सोवियत सघध की मान्यता प्राप्त हो गई । ११ जून को मध्यस्थ बर्नाडौट ग्रव तथा 
यहूदियो में चार सप्ताह के लिए युद्ध विराम समभौता कराने मे सफल हो गए। 
इस समय के वाद पुन लडाई श्रारम्म हो गई। “१८ जुलाई को सुरक्षा परिषद ने 
एकदम युद्ध विराम का श्रादेश दिया जिसे श्ररव श्रौर यहूदियों दोरो ने मान लिया । 
सितम्बर में यहू दियो द्वारा नेजीव पर, जोकि भ्ररवो द्वारा माँगा गया था, अ्रधिकार 
कर लेने के कारण पुन गडवडी शुरू हो गई । १७ सितम्बर को काउन्ट वर्नाडौट 
जबकि यहूदी सैन्य सुरक्षा में यरूसलम में से होते हुए जा रहे थे इजरायली 'वेपभूसा 
घारण किए व्यक्तियों द्वारा गोली से मार दिय गए । सुरक्षा परिपद ने डा० राल्फ 
ज बुच को कार्यवराहक मध्यस्थ नियुक्त किया । २६ दिसम्बर को तीसरी बार युद्ध 
विराम स्थापित हुआ भर २४ फरवरी १६४६ को दोनों राज्यो ने महासभा द्वारा 
नियुक्त समझोता आयोग के माध्यम से एक सधि पर हस्ताक्षर किए। मई में 
इजरायल को सयुक्‍त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त हो गई। श्ररव क्षेत्र द्रासजोर्डन के 
भ्रधिकार में श्रा गया श्र दक्षिण-पश्चिम किनारे की पट्टी मिस्र के श्राधीन झा गई । 
जेस्सलम, इजरायल तथा जोडन सेनाओं के आ्राधीन रहा । १० दिसम्बर को महासभा 


सपक्त राष्ट्रभप १८१ 


ने ८० लागस टालर या सुस्त राष््रीस बजट जेहसतम, जोएि प्रस्यासित परिषद के 
्राधीन रुगा गया शा, के घझन्‍्तशीद्ीय के जिए रदीकार किया । २ जून १६४० ये 
शुजरायत नथा जोन दोनों ने फ्रयासिक परिषद द्वारा बनाए गा विवान को सरची- 
मार कर दिया तथा पथिद नगर जेह्सलम से अपनी सेसाए हटाने से उतार पर 
दिया । काउस्ट चनदीद की हत्या ली छ्मिपुनि के लिये एइशराबत ने ४४,६२८ 
तर दिये । बर्य भी समात्ति लाए इजरापल को भारत की स्पोज्ृति पाष्त हो गई । 
संघरत संधि घी तक चल रही है लता इजराबा पभा उसे चार प्रब पडौसियों 
मे खीच रथाई समतौता होना प्रनी शोप है। महासभा ने निकठ्पूर्य में विह्स्शीन थे 
गरगावियों पी संवुक्त राप्ट्रीप सहायता सता गासे सम्गा (एल्‍00६ ४) थी रथापना 
नो है जोहि सरद्ण, सस्वापक तथा छोतिपूर्ि या फाये मर रही है । शाडरी तथा 
गेद्षणिए सरागता मे; जाए युनिकेप, (एचाला)) द्वारा ३० जार दावर, परिधय 
स्थारट्पय सप (छआा0) हारा ४२,६५७ डाजर तथा गूरेरक्ो (एप) ह्रारा 
५० हजार टापर चदे के रुप मे दिये गये # । 

पिड़ले शाट पर्षों ने सम॒पत राष्ट्रलाय पिजस्वीन के युद्ध में पीटिस भरब धर ता िपो 
को समस्या सुलशाने के लिए परयतशीज है । सन्‌ १६५६ में एन घरणानियों वो यरस 
८,८७,०००४ थी । एनमें भे लगनग पाधे १५ वप से कम थाय के दै। सह उिनदश 


१५ 


पिफर पीन के शरणादियों के जिये निभित संबस्त शराध्टमम पी सहायनभा-काय सम्या थे 
ए्शिसग्टरों ॥ घनसार है । 


समेत राट्सउन्यहायला-एार्यन्यरणा थे साख यो हैसियनल ने गेनरी ग्रारऊ 
पह्यसी मे वहा घायद पर उश्य परठ्ठी पर सही समभा गया शा कि चपने हो 
हेतु में एप पिरसवीनी-प्रस्द घरणादों था विदेशी है हुच्र मह्त प्रत्थ शाध्यो 
कौर “राणा में शोबपान सोमीतयव सात मे शन्याएयं इबस्येज्थर माउ-पारे 
पर) राने। प्रस्द रालो ने एनर्पास ता विरोध रिया, हपोरि इससे इ्शा्त् झो 
पिव्सीन मे प्रब-निवालियों गो विशासित यरने श््य उसी संम्पति झद् पच्ण 
के हशियार गा सपा मान्दता प्राष्ठ हो जागगी। इजराबन इस दाप पर क्रय क्‍या 
ह दि भा एन सदर परकशरथादियों छा धपने शाप में पो कया, पी राप्णे मे भी 
नहीं गाने 2 सशग । १६४५६ में संघुवा राह सप-सायतानायन्‍सग्दा ने इन दस्मभर 
शस्शोहिंयों गे पतन कौर प्राय माध्यता दे दिमित ६ प शोक २ पग्य रप्य उषा । चर 


दे 
४3 सर एम संमरणये रो ईापिधाहतका 


गंदी णदी शाखा सायाईं घादी घोण्गाणों शे दुख 


हि 
दरड मारी मिल संफभाभ । 


पयदि मशठ माफ को गएय है शिए भी यणर में होने 5१४३ १9 ४ <5+ 
बन है] क्र 
ता बाय ४५ ह। ब्ड न्‍्” अं जज 
के वपद कम मे शि एड दिए हल झंमरझा पर दवियार शग्स सिद्धि $ | 


अ्रन्तर्सष्ट्रीय सम्बन्ध 


बज ००-.] 9. 
कोरियाई समस्या--१७ सितम्बर १६४७ को अमरीका ने महासभाके दूसरे 
श्रधिवेशन में कोरिया की स्वतन्त्रता का प्रश्न प्रस्तुत किया । विपय के तथ्य निम्न 


है --द्वितीय महायुद्ध में मित्र-राष्ट्रो ने श्रपती काहिरा ( दिसम्बर १६४३ ) तथा 
पोट्सडम ( जुलाई १६४५ ) की घोषणाओं में स्वतत्र कोरिया की घोषणा की थी | 
२ सितम्वर १६४५ को जब जापान ने श्रात्मसमर्पण किया तो सोवियत यूनियन ने 
कोरिया की ३८ वी समानान्‍्तर रेखा के उत्तर में अधिकार कर लिया तथा अमरीका 
से इस रेखा से दक्षिण के भाग पर अधिकार किया। मास्कों समभौता के अनुसार 
अ्रमरीका, रूस तथा ब्रिटेन में, कोरिया को सयुक्त और जनतत्र राज्य प्राप्त कराने 
तथा भ्रस्थाई कोरियाई सरकार निर्माण करने के लिये एक रूसी-प्रमरीकी सयुक्त प्रायोग 
की स्थापना का समभौता हुआ । आयोग ने दो वर्ष ( १६४६-४७ ) में २४ बैठकें 
की कितु किसी भी समभौते पर पहुँचने मे असफल रहा | सोवियत सघ की यह माग, 
कि झ्रायोग को साम्यवादी दल के श्रतिरिक्त किसी कोरियाई जनतन्‍त्र दल से वार्ता 
नहीं करनी चाहिए तथा स्थायी सभा के लिये उत्तर तथा दक्षिण से समात 
प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ( यद्यपि ३ करोड की सारी जन सख्यां में से २ करोड 
दक्षिण कोरिया में रहते हें ) भ्रमरीका द्वारा एकदम श्रस्वीकार कर दी गई। 
१४ सवम्यबर १९६४७ को सभा ने निरचय किया कि एक राष्ट्रीय सभा तथा राष्ट्रीय 
सरकार स्थापना के लिये कोरिया में चुनाव कराया जाय जो कि अ्रधिकार रखने वाली 
सेनाश्रो की वापसी का प्रवध करें| कोरिया के लिए चुनाव ज्ञीघ्र कराने के लिये ९ देशो 
का एक अस्थायी आयोग बनाया गया (जिसमें भारत सम्मिलित है लेकिन भ्रमरीका और 
सोवियत संघ सम्मिलित नहीं) | आयोग उत्तरी कोरिया में प्रवेश पाने में असमर्थ रहा 
तथा महासभा द्वारा नियुक्त आन्तरिक समिति से विचार विमर्श करने के बाद उसने 
दक्षिण कोरिया में १० मई १४६८ को चुनाव करा दिए जिसके फलस्वरूप २४ श्रगस्त 
१६४८ को कोरिया गणतत्र सरकार की स्थापटा हो गई। १७ दिन पद्चात श्रमरीका 
ने गणतत्र का अधिकार दक्षिण कोरिया सरकार को जिसका नेतृत्व सिगमेनरी 
कर रहे थे सौप दिया | इसी वीच (२५ श्रगस्त १६४८ ) में जेनरल किम-इल सग 
की प्रव्यक्षता मे उत्तर कोरिया में श्राम चुनावों के बाद कोरिया गणत्तत्र कायम हो 
गया । महासभा के तीसरे अधिवेशन में ( दिसम्वर १६४८ ) दक्षिण कोरिया सरकार 
को वैध मान लिया गया और अमेरिका से सिफारिश की गई कि वह अ्रपनी सेनाए 
हटा ले । इसने एक सयुकत राष्ट्रीय कोरियाई आयोग की नियुक्ति की। सोवियत 
संघ ने कहा कि महासभा कोरिया के सम्बन्ध में कोई पण नहीं उठा सकती क्योंकि 
यह प्रश्न मास्कों समझौते के आबीन है श्रौर उस पर विचार सम्बन्धित मित्र-राप्ट्रो 


द्वारा किया जाना चाहिए ।२५ दिसम्बर १६४८ को रूस ने उत्तरी कोरिया से 
अपनी सेनाओ की वापसी को घोषणा की । दक्षिण में श्रमरीका सैनिकों को २६ जन 


संगवत राष्ट्रभ १४४ 


2६६६ का यापिस बुजा छिया गया था जिसे पुष्दि सबुततर राष्ट्रीय झोरियाई 
प्रायोग द्वारा भी गई बी । १६४६ में (२१ झवदयर ) महासभा मे अपने पाउये 
धरिवेधन में वोरिया एकीआकरथ के लिए कम्ीथन (आयोग) जारी रसने था विगस्येय 
किया झौर उसने कोरिया में मैन संधप से उत्तत्त रिथेति गो सचना देते को पण । 

२५ जूस १६५० यो उसरी योरिया से दक्षिण बोरियाई सणनर पर 
ग्रापमण पर दिया । सात देयो फे सयत्ा राष्ट्रीय फोरिया प्रायोग (जिसती पश्यक्षता 
भारत के श्री बी० एन० राव फर रहे थे, और जिममे ग्रमसेद्ा लवा रस सम्मिलित 
नहीं थे) रिपोर्ट दी मि स्रापमण बिना सूचना दिये पूर्व आयोजित तथा पूरी तंग्यरी के 
साथ फिया गया भा । सुरक्षा परिषद शो सुसन चैक हुई और लिप दिया गया कि 
धाति भय हुई है। उपद्रतो ही झीध्र समाष्यि नया ह८ थी समानालर रंग ने 
उत्तरी बोरियाउयों की वापसी को झादेश दिया। इसमें सतत राष्ट्रीय सदस्यों से 
प्रस्ताय के वार्पास्चित होने मे सहायता सभा उत्तरी वीरियाई झधियारियों को सहायता 
देने मे बचने को भी घहा | सोवियत संघ, जिसने,साग्पवादी चीन को सबसे शा या 
सदरप बनाने के प्रश्न के बारे में हइसझा बीहगार पर राणा गे, एम बंयाद में 
प्रनुपरियित था । थो दिन बाद जद प्रिय की बैठा दुबारा #रईतों प्रमरोका पे 
प्रतिनिधि ने बताया कि शापटट्रपनि ट्रमेन से फारमासा पर प्राज्मंण होने से बचाने के 
लिए दक्षिग सोनियाई दस्लों को सहायता के हप में झमरीरा मो सेसाश सभा नो गेनाए 
भेपने पा घादेश दे दिया है । सरक्षा परिषद से फिर सिफारिय ही कि सयृस्त शाद््रीय 
सदस्यों रो फौरिया राणतत्पत थी संगयता सा सशस्त्र झ्रा्मग था उसरूे देसे 
नेथा प्रसयाद्रीय शाति गो रशाएना हे विए शहायता देनी चाहिए।। $६ सायस्य 
+े सेनाएु, ५ ने विशिसर उस्चे लथा ४० ने झाधिक सहायता प्रशत थी । क्री राय 
ने पछा--भारत हिसी बरारर्राप्यीप प्िदार हो शाश्मण से सुतुभाने के विद 


रन्‍्क 


5 छू ने ४ ण्ये| फोर हर नकल 5 प्र फ् क्दा हल $ कफ 
/ श्साविए मन श्स प्ररयाय हे रवोहार शर वियानओं शोर पीरिया मे स्ेघ्ाय 
ऐशसररिस भेडी है। ७ जताई फो परिषद से संयुक्त झग्राए स्थायित ही सदा ऊनरत 


भेहारर वो योरिया में समता साप्रीय मेमाधें प॥ सेसाइलि दसा दिया | सोधिया 


सेप थे इस प्राय हे शपदी पका सौर छमरीरी सीपध आ्लरत मी दिना घरों 
हा छ के. आप 
पर्स सादाने थो मांग पो | 


+ ९३३ 3० - रा न्राहाा | / ॥अ लक क् हक 
के शी रर क्‍ते सथुरा राणा ने कोड्शिए शदीररणएं चा वदागंय हे क्‍चिल 
चेक 


दलियोग वियग किया न्य 4 पक नमो हि 
गियठा डिदाब उचयूज वाया ।श माया पयाव भेशायंर ने स्पोर्ट डी कि उलए 


बे 
थ्‌ 
शर्म 7] सझप सही सेन्त 5; भाऋ 2, ६ क्षारी ,+ 
छी ४ 7? साशपए शा सर 8 सार) गापमस्य दा ६5 रसाए शभजएज 7२ रण व हरच्श 
7 2 
के के 
फ्रजक ४ पा, उन०+क क्री जी: 5 2 5 दा 
बहपत में पाल गा रस्प भा प्रविधि हो दिशाद श» भाद जैसे जे [िल भाया ५ 
?' कुकी मो द् ० ह्पाच का जी की. 
्> इस्+> ध्णम्-य - कान हा 
इयर 4 दोहे एहशएए जा रा इपाद प्ध कंषार मेपी सलाद टडिल्ा भा #४प 


श्ड्ड प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


छोडने तथा सयुक्‍त राष्ट्र में स्थान की माग को । १४ दिसम्बर को महासभा ने युद्ध 
विराम के लिए एल० बी० पियरसन (कनाडा), श्री बी० एव० राव (भारत) तथा 
श्री यू० एँंदजम (ईरान) का एक ग्रुप कोरिया मे एक सतोपप्रद सधि की स्थापना 
के लिए नियुक्त किया किन्तु श्ातिपूणों समभौते के सभी प्रयास अभ्रसफ्ल रहे । 
राजनीतिक मामलो पर बोलते हुए श्राज्ञा का उल्लवन करने पर मेकार्थर को १३ 
श्रप्नेल को वापिस बुला लिया गया भौर उनके स्थान पर जेनरल रिजवे की नियुक्ति 
हुई । दो माह बाद (जूत १६५१) उत्तरी कोरियाई युद्ध विराम के लिए विचार 
विमर्श करने को तेयार हो गए झौर १८ माह तक वार्ता चलती रही । यद्यपि 
विराम रेखा के बारे में समझौता हो गया परन्तु केवल एक बडी समस्या युद्ध 
बन्दियो की वापसी हल नहीं की जा सकी । १५ नवम्वर १६५२ को स्स ने युद्ध वन्दियो 
के सम्बन्ध मे भारतीय प्रस्ताव को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया श्रौर श्रव सयुक्त 
राष्ट्रीय कूटनीतिन्न कोरिया के प्रइन पर एक शातिपुर्णा समझौते में भारी निराशावादी 
बने हुए हें। १६५२ के प्रथम भाग में संयुक्त राष्ट्रसघ मे कोरिया के प्रश्न पर 
खीच-तान जारी रही | समस्या को सूलभाने के लिए भारत श्पने प्रस्ताव में दो 
बार सशोवबन कर चुका है, किन्तु इस पर भी साम्यवादी देझो ने इसको ठुकरा 
दिया । वड़े दिन पर मार्शल स्टालित ने कहा कि रूस कोरिया में युद्ध की समाप्ति 
चाहता है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राजनीतिक कारंवाई में सहयोग देने को 
तैयार है। उन्‍्होते पुन यह श्राइव्रासन दिया कि अमरीका तथा रूस में युद्ध 
झवश्यम्भावी नहीं | परन्तु कोरियाई जान्ति वर्तालाप में कोई प्रगति नहीं हुई । 
गत ४५ मार्च (१६५३) में मार्शल स्टालिन की मृत्यु के वाद प्रधान मन्‍्त्री श्री 
मालेनकोव ने फिर से कोरिया-युद्ध समाप्त करने की इच्छा प्रकट की । चीनी जन 
सरकार. के प्रधान मन्त्री श्री चाउ-एन-लाई ने प्रस्ताव रखा कि पहले कोरिया में 
अविलम्ध युद्ध वन्द हो शौर फिर ११ राप्ट्रो का एक सम्मेलन बुलाया जाय जो कि 
युद्धवन्दियो के वापिस अपने घर जाने के प्रइन का निर्णय दे । किन्तु उनकी इस 
घोषणा का पश्चिमी देशो ने कोई स्वागत नहीं किया श्रौर उसे यह कह कर टाल 
दिया कि यह तो रूसी प्रस्ताव की नकल है। श्रप्नेल में कोरिया में घायल और 
रोगी युद्धवन्दियों की श्रदला-वदली का कार्य शुरू हो गया। पानमुनजोन में पुन 

युद्ध-विराम वार्ताएं शुरू हो गई । ८ जून को युद्ध-विराम रेखा के निर्धारण के 
बारे में साम्यवादियों और सयुकत राष्ट्र में एक समभौता हो गया | परन्तु यह 
निः्चय हुआ कि स्वदेश वापिस लौटने को भ्रनुत्मुक वन्दियों के लिये पाच तटस्थ राप्ट्रो 
के एक श्रायोग की, जिसमें स्विटजरलंड, स्वीडन, पोलेड, चेकोस्लोबाकिया तथा भारत 
थे, स्वापना वी जाय । भ्रायोग के किसी राष्ट्र को निषेधाधिकार प्राप्त नही होगा श्रौर 
सभी निर्णाय बहुमत से किए जाएगे। इस समझौता पर हस्ताक्षर होने के पहिले 


सकते राष्ट्रसघ १४५ 


शी दक्षिय यारियां के राप्ट्रपति सिगर्मेनरी ने २५ हमार उत्तर बोरियाई बुर 
दत्य्यों को मगरबन्दी शिविरों से भब सार समनभोया यी पीठ में छा भोर दिया । 
फा जाता है कि डाले बनिद्यों से री सरशार के प्रति बादारी प्राद् री थी प्रौर 
ही उसों प्रपनी वसा में भर्ती करना चाहता ला ॥ ठा6 सी के एस याए से 
समता शादों की प्रतिष्दा यो भारी ज्यपान पहचा । सास्मवारियों यो हझना था 
हि सी के एस काए के पीद घमरीडा का स्पाट हास खा। गरशचनियों फो पृद 
पय्णा गया । 
रम्भ होने में पूरे ३ सादे ३३ दिस बा २७ जन, ६९५३ शो परानमुसजोन 
में यर-विरामाधि पर उराक्षर होने के साथ ही कोरियान्युद समाप्त हो गया। 
से मद में * लाश ४० एजार प्रभेरिग्न हवातल 7७, जिनमें २३ हजार मत और 
४ जार सागता सेनिर सम्मिलित दे | बंझ-विरामन्यदयि छो लाग भरने ये जिए 
एक साल संनित ्द्र-गिशाम घायोग रो स्थापना जी गयी । दोनी द्षो भो ६० दिन 
गा झयनसर दिया गया टिलने थे संदच्य दिये को रपस्णश उड़ने को राजी पर सके 
गादि दोयों प्त शासी पारमे में थ्रसपन मरा तो उन बंञप्रशियां के भषिशए हा 
लिशाय एव रापनीविश सग्मेसन री ठिया ऊझांसगा । गज सम्मे तने ली गा ३० दिन 
पर विसों दिगेय परे ने परत शा थो एस्ट सामरिक परी रेवर गत पर दिया 
्राध। केस्स-गण्युन्याकपरीलएध-पन्णयमन स्गधोंगा (रैलातविसों परिशाी)00५ 
॥0व 098६0 ( "शधशत्नत) उसे मंझेच्ददियों वी शाणायावा करे लो ख्वपेण 
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६ सि।गययगर २३४५० को बॉल्धियों भी अदररन्थप्ररी जय जाये ऋ्मप्त को 
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१४६ झत्तर्राष्ट्रीय सस्वस्ध 


खडा हुआ | भ्रमरीका की माग थी कि सम्मेलन में वे ही राष्ट्र सम्मिलित हो, 
जिन्होने युद्ध मे भाग लिया था। इसके विपरीत चीन का मत था कि 
सम्मेलन में रूस, भारत, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान और वर्मा को भी शामिल किया 
जाय । सयुकत राष्ट्‌ सघ की महासभा ने इस सम्मेलन को र८ अक्टूबर, १६५३ से 
पूर्व ही करने का निर्णय किया तथा रूस और उन १६ राष्ट्रो को, जिन्होंने कोरिया 
में अपने अपने सैनिक दस्ते भेजे थे, तत्सबवी निमत्रण भेज दिया। तटस्थ राष्ट्र- 
युद्ध वदी स्वदेश प्रत्यागमन आयोग के भारतीय श्रध्यक्ष ने स्वदेश न लौटने के 
इच्छुक उन युद्ध वदियों को मुक्त कर दिया जिन्हे नागरिक दर्जा प्राप्त हो गया था। 
क्योकि अमरीका और उसके साथी राष्ट्‌ तथा साम्यवादी कोई भी २३ जनवरी के 
बाद युद्ध-वन्दियो को रोके रखने के पक्ष में न था। मुक्त हुए इन सैनिकों की बहु- 
संख्या, जो लगभग १३ हजार थी, को फारमोसा में बसने की आज्ञा मिल गई । 


पानमूनजोन में की गई युद्ध-विराम संधि की हार्तो में दो बातें सम्मिलित 
थी। पहली, दोनो पक्षों द्वारा ऐसे प्रतिनिधियों की नियुक्ति जो तमाम विदेशी 
शर्क्तियो को कोरिया से हटाने की व्यवस्था करें। दूसरी, वे कोरिया के श्रातिपूर्णो एकी- 
करण पर बातचीत करें | चेकोसलोवाकिया, स्वीडन, पोलेड तथा स्विट्जरलेड तटस्थ पर्य- 
वेक्षक देने को सहमत हो गए, जिनकी निगरानी में युद्धविराम सधि की शर्तों को पूरा 
किया जा सके, लेकिन स्विट्जरलेड तथा स्वीडन के सदस्यो को उत्तरी कोरिया में 
नही घुसने दिया । जून, १६५४ में कोरिया युद्ध मे सम्मिलित १६ राष्ट्रों क्ले प्रति- 
निधि समुक्तत तथा स्वतत्न॒ कोरिया के निर्माण के हेतु विचार विमर्श करने को 
जिनेवा में इकट्छे हुए । लेकिन उन्होने श्रपने श्रापको विल्कूल नाकारा पाया । १६५४ 
के संयुक्त राष्ट्र सघ के नवे सन्न में एक बार पुत्र कोरिया के प्रइन को उठाया गया । 
लेकिन साम्यवादियों ने निम्नलिखित उन्त दोनों मूलभूत सिद्धातो को ठकरा दिया, 
जिन पर गैर-साम्यवादी प्रतिनिधि जोर दे रहे थे। हु 


१ सयुक्‍त राष्ट्र सघ के हाथ में यह शवित देता ठीक ही है, जिससे वह 
झ्राक्रमण को दवाने तथा गाति और सुरक्षा की पुन स्थापना करने में सामूहिक कार्य- 
वाही कर सके, और अपनी सम्मानीय स्थिति का उपयोग कोरिया में शातवूर्ण हल 
को ढू ढने में कर सके । 


२ कोरिया की राष्ट्रमभा के प्रतिनिधियों को स्वतत्र चुनावों द्वारा चना 
जावे । ये चुनाव सयुक्‍त राष्ट्रमघ की देख रेख में हो। राप्ट्‌ सभा द्वारा प्रतिनिधित्व 
कोरिया के समस्त भागों में बसने वाली स्वदेशीय (केवल कोरियाई) जनसख्या के सीधे 
अनुपात से हो । 


संयदत राष्ट्सप १४७ 


इस प्रकार यंमविराम सवि ४ी शर्तों गा साभू नरी रिया था महा शोर 


१६५६ गाए गत्यपरास गो ता सयो सना 7 रा 7 । सी बीच योयो पक्नो से इस प्रगर 
के खारोव प्रयारोंत दिये जा उठ 2 कि बिन्‍क्लोी बड़-विरम समभोे ही भंग वरने 
के िए शरधाहरण कर रहा ई गौर संगझाय संतित बडा सहाएँ । दलिय कोरियाई 
गणराज्य थे धारूमगार सैनिंह सागयोग तथा बढ़ -विशम-मभोते ही शर्तों झो 


कत्सना की / 


विदय था «पाल झ्व गरियां थी समस्या से 75 गया है । इसलिए जब तह मोई 
सधा हतिरा नी उठ साठ होता था यारिया के राणनेतित ऐहोतरण यो वरियारियल 
मंही हि्रा जाता, सता शाट् लपीय मागनभा उसमे सीपे हस्तलक्षेर्र से बलेगी। 
गरा। में इसी निशवाए था फोसतला घाहिश हि जिरिएा था विभाजन उसे समध लड़ 
था रह्गा उब प्ठ शिदोतोी मी माय सिध्यय्याभी सं शा प्ररीम निर्मम नहीं 
थे छाश। थो भी शो, इजिय पोरिया हो सलिय रिशसि हो जिम्मेदारी समुतत राष्दु 
पर से डी है + सगरण १९४३ में सबने शाद संपरीप पसान मे बपीनरथ सैनिया 

के लात १६ साएदो ने ठये सझहण प्रावमा छा सामसा परले को प्रतिशा 
पृर रवर हिए थे तिगझ संस नार ' "से सर तो घास शो पद्राएई शोरिया शी 


हे री क अंक के के ५ क जज ग हे ना ४ ध्दरे गरम 3 कक ः 
भीकागी में 4) सीमा रा ना संम्भ ने जोगा | साथ ही मे खामरीया ने दश्षिण 


भोरिदा से पारशरिए चतविरत। सशि थी है जिम घरागेा प्रमरीशा प्रतिस्णा 
मेरप शत क्रिस में स/मी। “है दीच $+६४० में स्पायसभा द्वारा सयप्त 


पल गुल पृ “दूर प्रधेज परनया गो 


«से एशार है था भे सना होने दाोते सोरियान्यद मे था दिया दिया 

१४ वा प्रा 
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से कम्यूनिस्ट विरोधी मुक्ति सेना ने अपनी हवाई तथा कल सैनिक टुकडियों के साथ 
ग्वाटेमाला पर हमला कर दिया था । केद्रीय अमरीका स्थित यह छोटासा राज्य 
गवाटेमाला वर्षो से कई तानाशाहो के श्रघीन रहा । इसके ञ्र तिम तानाशाह का 
स्पेन की फ्रैको सरकार के साथ मैँत्री सम्बन्ध था। इस अर तिम तानाशाह ने ग्वाटेमाला 
में एक अमरीकी युनाइटेड फ्रूट कम्पनी को काफी सुविधायें दे रखी थी। इस 
कम्पनी ते फलो की बागवानी के लिये काफी जमीन हथिया ली थी। १६४५१ में 
ग्वाटेमाला के एक नये प्रसिडेन्ट कर्नल जेकब अरवेज ने एक बडा सख्त भूमि सुधार 
कानून जारी किया जिसके द्वारा युनाइटेड फ्रूट कम्पनी की सारी जमीन सरकार के 
हाथ आ गई । इस पर श्रमरीका को पूरा विश्वास हो गया कि ग्वाटेमाला काफी 
तेजी से साम्यवादी रूप धारण करता जा रहा है। मार्च १६५३ में काराकस में हुए 
दसवें श्रन्तप्नेमरीकी सम्मेलन में ग्वाटेमाला के विरुद्ध सयुक्त कानूती कार्यवाई करने 
लिये एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रमरीका ने ग्वाटेमाला के विरोधी राज्यो 
निकारागुश्ना श्रीर होण्डुराज को झशस्त्रास्त्र सप्लाई करना शुरु किया। इस पर खाटे- 
माला ने सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप की श्रपील की । 


जब मामला विचारार्थ सुरक्षा परिषद मे पेश हुआ तो अमरीकी प्रतिनिधि 
श्री केवोट लाज ने उक्त घटना को एक श्रत्याचारी शासन के विरुद्ध जनविद्रोह 
बताया और जोर दिया कि परिपद यह मामला निबटाने के लिये सयुवत राष्ट्र सघ 
के घोषणापत्र के अर तर्गंत निर्मित अमरीकी राज्यो की एक क्षेत्रीय सस्था को सुपुर्द 
करें। सोवियत प्रतिनिधि श्री सारकिन ने अमरीका पर आरोप लगाया कि 
ग्वाटेमाला पर सशस्त्र श्राक्मण का बल सगठन कर रहा है। आपने कहा कि इस 
समय हमारे सामने समस्या ग्राक्रमण को रोकने की है। आक्रमण चाहे जहा भी हो 
शाक्रमण ही कहा जायगा | सयुक्त राष्ट्र सघ को चाहिये कि वह इस प्रकार के 
झ्राक्नरण को रोकने के लिये जकितिशाली कदम उठाये । काफी गरमा गरम बहस के 
पदचात्‌ सुरक्षा परिपद ने फ्रास का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमे ग्वाठेमाला 
में शत्रुता रोकने की माग की गई थी और राष्ट्र सध के तमाम सदस्य राष्ट्रो से कहा 
गया था कि वे वहा सघप में भाग लेने वाले किसी भी दल को सहायता न दे । ६ दिन 
के बाद ग्वाठेमाला के प्रतिनिधि ने घोषणा की कि शझ्राक्रमणकारी ग्वाठेमाला की 
राजथानी पर वमवारी कर रहे ह॑ लेकिन परिषद ने (पक्ष में ५ और विपक्ष में ४ 
मतो द्वारा) श्राक्रमण के विरूद्ध कार्यवाई करने से उन्कार कर दिया । एक पखवाडे 
के बाद ग्वाटंमाना के प्रेसिडेन्ट अरवेज को भाग कर मेक्सिकन दूतावास में भरण 
लेनी पडी और विद्रोही सेनाओ ने कर्नल केस्टिलों श्रारमस के नेतृत्व में एक नयी 
सरकार की स्थापना करली झर तमाम कम्युनिस्ट तत्वों को कुचल दिया । 


समयपत रादुसप १४६ 


रू 


फारमोसा --६८ जनवरी १६०५ का स्यजीयए हे प्रतिनिति ने सरक्षा परिषद 

में ध्रायंता की (7 चीन के सूद ने दर फारमोगसा ये इद गिई ४ व चिलिन्ल द्वीपोी में झनुता 

उत्पन्न गरबीर रि यदि पर हिचार करने के िय शीघ्र एश चंदा बुलाई जाग । 

प्रावना में गा भी हटा गया मि यदि गई सा उसी प्रतार यम रीता मनतर्राट्रीम 

शाति उदा साछा थे जिये राबस पेद्दा 7। जायेगा। खोवियन सह ने समरीगो 
पाया था फारमोगा [वा वास) छोत मे सोनी गंणवत्ष पर पग्रोफ़मण बताया । 


पारमेसा ८६२५ मे चीने धारा जापान उत स॒पर्द थार िया गया था लेविन 
१६ ४०५ में शापास के पान ह बाद पार्माया दिसशग्यर १६४८३ से जाहिश सम्मेलन 


श 


निगोधानसार सादृगाये सास गाई सरहार के होती पेन. प्रागया। ईएध्व्ए के 
ग्रत सझ घीमी पाया रया ने सादुवादियों की चीन थी मरप भमि से बाहर नियाझ 
पेठत भौर रफ्ग फाद घेके शो मेजर कीयर फास्मासा हीप में शरण तेगी यही । 
इसे बार गसरोया मे ह्यागद्वाई लेक शी कख्राविणश लेखा सैनिक सहायता देना णुरू 

0प | गहियाए गेद रस्म होने थे दी दिस खाद ७ जम ४६५० यो प्रमिईन्ट 
४ मेंस ने समरीतवों खाते सेसिंशन डेड़े वा गाते दो कि परार्मोसा पर मरए सीन की 


धापमण यो रादा जाग । फरवरी १६५६ में प्रेसिटेन्ट ग्राएउजन 


झार मे विस ४ | 


५ 4 ८ ः है 
प्र ने घारमासा एो अहर्व्ता-रितति रृध्म वर दी। २ रिश्म्बर 272५४ पा 


घमरोरश३ सौर स्याग सरणार में शठ़् परारर्परित सरज्षा समझौता रघा डिसेे घनमार 


परमीणे ने पहामासा सो मरता सौर पयाष पा उसरदशणशिय झपने क्‍ूपर खिया। 


ह 


समभोता होगे ठए उम्यनिर: दीन ने करे बार एसान दिया हि. कार्मोना महर 
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पेकिंग सरकार ने उक्त निमनत्रण अस्वीकार कर दिया और कहा कि जब तक उसे 
सुरक्षा परिपद में उचित स्थान नही दिया जायगा और च्याँग के प्रतिनिधि को 
हंटाया नही जायेगा जनवादी सरकार निमत्रण स्वीकार नही करेगी | फरवरी के 
प्रारम्भ में अ्रमरीकी सातवें बेडे ने ताइचेन द्वीपों से १४ हजार राष्ट्रवादी सैनिको को 
हटाया । १४ फरवरी को सुरक्षा परिपद ब्रिटेत के सुझाव पर फारमोसा पर 
कोई निर्णाय दिये बिना स्थगित हो गई लेकिन परियद ने सुदूरपुव की घटनाओं 
पर निगरानी कायम रखी | श्रप्नेल १६५४ में श्रफ्रीकी एशियाई देशों के बाडुग 
सम्मेलन के बाद जनवादी चीन ते समभोतापूर्णा रुख अपनाया और पृ जीवाद तथा 
साम्यवाद के सहग्नस्तित्व में विश्वास प्रकट किया । इसलिये फारमोसा का प्रश्न अभी 
भी उन भ्रत्यत खतरनाक बिन्दुश्रो में से एक है जो विश्व में श्रशाति के कारण बने 
हुए हे | 
चीन के प्रतिनिधित्व का प्रइन--स्मरण रखने योग्य है कि चीन सयुकतराष्ट्र 
सघ के सस्थापक सदस्यों में से एक है । इसे सुरक्षा परिपद तथा अन्य सभी 
कमेटियो में एक स्थायी सीट श्रौर 'वीटो' का अधिकार प्राप्त है। कम्युनिस्ट 
सेनाप्नो ने राष्ट्रवादियो को मार भगाने और चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा 
जमाने के वाद १ अवतूबर १६४९४ को गणततन्र चीन की स्थापना 
की | अ्रव प्रश्न यह है कि राष्ट्रवादी चीन के प्रतिनिधि को मुख्य चीन का प्रतिनिधि 
मानना कहा तक उचित हैं । ग़णततत्र चीन जिसकी आवादी ६७ करोड है न केवल 
सर्वे प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता है वल्कि इसे चीनी जनता की वास्तविक सरकार के रूप 
में भारत, सोवियत सघ और यहाँ तक कि ब्रिटेत की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। 
इसके बावजूद अमरीकी सरकार श्रभी तक जनवादी चीन को चीनी जनता की 
वास्तविक सरकार मानने से इन्कार कर रही है और राष्ट्रवादी च्यागकाई सरकार 
का समर्थन करती भरा रही है। जनवादी चीन को सयुकतराप्ट्र सघ में प्रतिनिधित्व 
देने के प्रदन पर १६४६ के अन्त से ही विचार हो रहा हैं। सोवियत सघ ने बरावर 
जनवादी चीन के प्रतिनिवित्व का समर्थन किया है लेकिन अमरीका ने सदैव उसका 
विरोब किया। सयक्षत राष्ट्र संघ द्वारा जनवादी चीन को प्रतिनिधित्व न 
दिये जाने के विरोध स्वरूप सोवियत सत्न १३ जनवरी से १ अगस्त १६५४० तक 
सुरक्षा परिपद से झनुपस्थित रहा। लेकिन अमरीका ने १६९५६ तक जनवादी चीन 
को राप्ट्रसथ म प्रवेश होने से वचित रखा | जनवादी चीन का प्रतिनिधित्व न देकर 
आ्राज सयुक्‍त राष्ट्र सप ने तमाम विश्व की एक चौथाई आवादी को विश्व सस्था से 
वचित कर रखा है जबकि गसयुक्‍त राष्ट्र सघ के धोपणापत्र के अनुच्छेद २ में यह 
स्पप्ट है कि सभी जनता को चाहे उसका राजनैतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो वरावर 


मयुगत राष्ट्रसघ रैशर 


गा प्राप्त &। श्रव जनवादी चीन था प्रतिनिधिय रस था प्रतय जनरल प्रसेस्धली 
के ध्रागामी अधियवेशनों मे उठाया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के झाजोचतो फा खासा 
£ मि पारमासा के राहवादी घोल के प्रतिनितियों था संगत राष्ट संप में चीन के 
प्रतिनिधि के रूप मे गागम रहना बिश्य सरवा मे जिसे सश्यक यो बात है । जनयादी 
नीन के प्रतिनिशित्य का प्र्न विश्य समस्या मे कार्यो कै संचार दंग वे पागे बयने मे 
ने केबल रगावट पद कार रहा है खहिय पिचाराये पामक्रम सूची या एड ऐसा बिपय 
उन गया है जिस पर दो गदो में परस्पर तनाव के। प्रतिशत योर निर्गेध सही हो 
पाता। सतत रण सात में बटमा घमरीक्षा के साथ होते के कारण काग्यनिस्ट 
सीन था शादों थी विध्य सरसा में उचित रथान नहीं मिल रहा है । यह दल दन्दी या 
स्पाट उद्यसस्ण हे 


वर्मा --पर्मा के उसरी-पूर्वी प्रदेश मे चीनी राप्टुबादी सनाग्रों की उप- 
स्थिति के विरद्ध चर्मा से सयाल राप्ट्रप में प्रपती घिशायत पैश कर दी है । गे 
संताए शर्सेत पर्यों से यर्मा डी भूमि पर सोौसद हैं घोर बहों से पैसे चोने थी सरय 
भूमि पर बाई मरस पा विचार बार रही है । फूट महीना से उसके उस्पाप बाप 
था ग ? । उचोने घन के गायों को सदा थ्रौर जलाया तथा पविद्रोह्दियों को मरव्रार 
के विश: साधगता दी हूै। निवियाद शाप मे उन्दोने शर्मा क्री सार्मभौभियता पद 
ग्लपस शिया “॥ पर्मा ने प्रमरितां ती सहायता धलों को हा पर दिया 
यह एफ शगा रहेगा £ वि हालत भेसाशों को मुद की सामद्री फार्मोचा सरपार 
भारजए शोरर प्राण होती € कौर इस जाए में घमरीता शा भी प्रा हाथ 
है पुल शरादड्ाय महासभा ने रस परत पर वार परन पा परसात्‌ एफ. प्रस्ताद 
दस दिया जिसमें दम श्लिल समगा सोनी शाद्रयादी रादामार सदिशगों थो सर 


ता अपर है| 


गा ग छ | *.. ग् 

दिशदीलएखध कोर बंपर करी या पशिकार सी माद गई ह। यह चायिाजीद 7 
नल हर ड़ 3.०. _ ४ >> 

दब प्रस्ताव मे जज वर ़ ए्ट्द दि शत पा मापएए एहर १ (दे ण् सतविर पद द्रातेग लत + 
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इन्कार कर दिया जिन पर € सम्मेलनो में परिषद ने विचार किया था । जाच के 
लिए उप-समिति के लिए चिली के प्रस्ताव को सोवियत सघ ने वीटो कर लिया 


झऔर कोई पग नही उठाया गया । प्रश्न का महत्व केवल प्रचारात्मक रहा । 
यूगोसलाबी शिकायत--दिसम्बर १६५१ में यूगोस्लाविया ने सुरक्षा परिषद में 


छ्िकायत की कि सोवियत सघ की बल्गेरिया , हगरी, रूमानिया, अ्रत्वेनिया आदि 


राज्यों में गडबडी की हलचलो से उसकी सुरक्षा तथा शाति गम्भीर सकट में 
पड गई है। गम्भीरता से विचार करते हुए महासभा ने १४ दिसम्बर को सम्ब- 


न्धित सरकारो के लिए निम्न सिफारिश की (आर) सयुवत राष्ट्रीय झ्रादेश पत्र की 
भावना के अनुसार अपने विवाद शात करे तथा अपने सम्बन्ध अच्छे बनाये, (ब) 
मिली-जुली सीमा आयोग द्वारा सीमा सम्बन्धी विवाद हल करें तथा कृट्नीतिक 
विनिमय द्वारा अपने विवाद हल करें। ५ सदस्यों के सोवियत गुट न प्रस्ताव के 
विरोध मे मत दिया । यूगोस्लाविया ने इन सिफारिशों पर शअ्रमल करने का वायदा 
३84 । 

) आँगल-ईरानी तेल विवाद--२६ सितम्बर १९५१ को ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद 
में आग्ल-ईरानी तेल विवाद को प्रस्तुत किया । ब्विटिश प्रतिनिधि ने शिकायत की 
कि ईरानी मजलिस द्वारा १ मई को पारित राष्ट्रीयकरण विधेयक जिससे आग्ल- 
ईरानी तेल कम्पनी के भ्रघिकार समाप्त होते हे, १६३३ के तेल सुविधा समभौते की 
शर्तों का उललघन करता है। समस्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुदे की गई 
जिसने ५ जुलाई को एक अन्तरिम निषेधादेश जारी करके श्राग्ल ईरानी तेल 
कम्पनी को न्यायालय के निर्णय तक अ्रपना कार्य करते रहने का आदेश दिया। 
२५ सितम्बर को इस आदेश के विरोध में अश्रवादान शोधशाला बन्द कर दी गई 
तथा ३५० ब्रिटिश प्रत्रिधिको को तेल क्षेत्रों से निप्कासित कर दिया गया । परिपद 
ने ईरानी प्रधान मनन्‍्त्री डा० मुसद्दीक को श्रामन्त्रित किया । उन्होने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की निन्‍्दा की तथा श्राग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के आरोपो को अ्रस्वीकार 
कर दिया। परिपद ने किसी सुकाव के लिए वहुमत एकत्रित करने में असफल 
होने पर मामला बन्द कर दने का निर्णय किया । इसी बीच ब्रिटिश प्रतिनिधि 
ईरान से निष्कासित कर दिए गए तथा २२ जुलाई १९५२ को अन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय 
ने निर्णय दिया कि तेल राष्ट्रीयकरण पर श्रॉग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का विवाद 
उसके अधिकार क्षेत्र से वाहर है। १४ अक्तूबर को ब्निटेन ने तेल विवाद के आशिक 
हल के लिए ईरान की ४६० लाख पौड की माग को पूर्ण अ्रस्वीकृत कर दिया तथा 
ग्रन्तिम समभौते के लिए तेहरान में अपना मिशन भेजने से इन्कार कर दिया। ब्रिटेन 
ने माग की कि ५० करोड के तेल उद्योग की ईरानी राष्ट्रीयकरण से हुई क्षतिकी पूर्ति 
८० वर्ष के लाभ से की जाय । दो दिन वाद ईरान ने ब्रिटेन के साथ राजनैतिक 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया | 


सयुक्‍्त राष्ट्सघ ५२२ 
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५६४४ के प्रारम्मिका दिनो में एरान के प्रधान मरंधी हाल मंनहीवा 
तासाशाही ढंग से सभी अधिकारों को अपने होल में से लिया। प्रशन मन्दी 
भोपणा की "जनवादी राजनस्धों में राजा तो सासन परसे छा उनरताधिए प्रा 
नहीं होता । भाह ईरान को गड्ी पर बसे रहना चाहिए सेकित शासन नहीं 
चलाना चाहिए । उन्होंने बतामाति राष्ट्रीयीरण से व सरगार बोर भां्रम 
फोई मतभेद नहीं था । परन्तु उसे बाद से मतभेद लगातार बा रहे हैं | मसहीर ने 
नस्यागाधीयों फो ब्र्वास्त बार दिया झीर बरिप्ठि सदन सीनद यो लगे पार प्रिया । 
मंयसिस ने उद्दे शान पर मनमाने गे से शासन हझरने थे पिधय घविदार दे दिए । 
दिसी ने किसी बद्धाने से उन्होंने मजलिस के १४३८ सररयों में से ४० फो निगाह 
फको । शाह सदरथों में मे फयल ३४८ का समवन उन्हें प्राण था दखबंदि ४७ विरोप 
में सें। अगस्त १६५३ शो उन्होंने मजलिस लग के लिए ध्राग समन प्राप्स णरसे 
के हेतु तेशरास में मतदान गराया । 


ञ 


हिल 8 


१५ प्रगस्त को थारी फीज के शपसरों न सनल सासोरी ह नेसूस्य से 
सैनिक विष्याय श़ारा मुसदीक सरफार को उतदले झा प्रयास हिया। हवन हाई 
मुसहीक में सफलता पूर्वात विश्रोतियों को उदा दिया सौर उसल नावीरी जो देव 
में डाल दिया शंखा शार्ी घंगरद्ाह् दंगों का बंसस्थि पर. दिपा। डरे 
विन गाए-रिरस रोग भाग गए। जाने से प्व उस्ोने मसहीद पे रथान परे 
जरनस जाहदी यो प्रशानमरी लिया वर दिया। वरिस मगीर हे बाग 
टेसे से इंकार बार दिया । संगस्स ३१६ का दूसरा भारी विणाय सझव रहा थौर 
मुसदीक को बररी बता दिया गया । सतूर्थ विदेश मस्ती प्रादमी जो गिरणयार 
परे मरपदणा ५४ दिया गया। णार मारहीए पर सैनसिश घरशाया में मगप्मा 
पाया गया चोर तोग सादे ४४ ये रणा ही गए । सारत १६५०६ हो एसो मंणा 


बार दिधा गण | 
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को ईरान सरकार से २ करोड ५० लाख पॉंड प्राप्त होगे । यह रकम ब्याज रहित 
होगी और इसकी अदायगी दस वापिक किस्तो में होगी जिसका आरम्म १ जनवरी 
१६५७ से हो जायगा । जो तेल ईरान में उपभोग किया जायगा भौर जितने तेल 
का निर्यात होगा उसके उत्पादन मूल्य का भुगतान राष्ट्रीय ईरान तेल कम्पनी को 
किया जायगा । इस समझौते का परिणाम यह है कि भविष्य में ईरान को तेल- 
उद्योग के ५० प्रतिशत लाभ के हिस्सो की प्राप्ति हाँ जायगी । इस प्रकार बिना 
सयुकत राष्ट्रो के हस्तक्षेप मे आग्ल-ईरान-तेल विवाद स्वतन्त्रतांपूर्वक उन्ही पक्षों द्वारा 
हल कर लिया गया, जो प्रत्यक्ष रूप में इससे सम्बन्धित थे। 


ट्यूनीसिया --१६५२ में ट्यूनीसिया के प्रश् को श्रोपचारिक रूप से सयुक्त 
राप्ट्सघ की कार्य-सूची मेँ रखा गया। फ्रासीसी प्रतिनिधि ने इस पर विरोध प्रदर्शन 
किया क्योकि उसके विचार से यह किसी देश के घरेल अधिकार में हस्तक्षेप करना 
था। उसने घोषणा की कि महासभा को इस एक सम्बन्ध पर चर्चा करने का कोई 
ग्रधिकार नही है जो सम्बन्ध १८८१ की काख्र-सैद (888 5७०0) भौर १८८३ 
की ला मार्सा सचियों (/00ए९॥607 (0 4,9 ७789.) द्वारा स्थापित किया गया 
है । इसलिए उसने तत्सम्बन्धी बहस में भाग लेने से इस्कार कर दिया। तेरह 
एशियाई-भ्रफीकी राष्ट्रों ने जो इस समस्या को महासभा के सामने लाये थे, यह 
आरोप लगाया कि फ्रास-सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समकौतो का उल्लंघन कर रही है 
भर द्यूनीसिया वासियों को प्रारम्भिक स्वतन्धता तथा आत्म-निर्णाय का अ्रधिकार 
देने से इन्कार कर रही है। सातवें सत्र में ग्रहण किए गए प्रस्ताव में यह भाशा प्रकट 
की गई कि फ्रास और ट्यूनीसिया “ट्यूतीसिया को स्वशासन प्राप्त कराने की दृष्टि से 
एक आवश्यक ग्याघार पर वातचीत जारी रखेंगे ।” (१६५२)। १६५३ में आठवें-सत्र 
में पुत ट्यूनीसिया के पभ्रइन को महासभा की कार्य-सूची में स्थान दिया गया 
और फ्रामीसी प्रतिनिधि ने पुन विवाद में भाग लेने से इन्कार कर दिया । एक 
प्रस्ताव, जिसमें दयूनीसिया की जनता के लिए 'सव्वे-प्रभुत्व सम्पन्तता त्तया स्वतन्यता' 
की सिफारिश की गई थी, आवश्यक मतसरूपा पक्ष में ने होने के कारण गिर 
गया । 

१६५४ में यह प्रश्न फिर कार्य-सूची पर आया लेकिन तब वातावरण में 
विशेप रुप से परिवर्तत श्रा गया था। महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ होने से 
शोडे हो समय पूर्व उत्साही फ्रास सरकार ने, जिसकी वागडोर पियरे मेडेस फ्रास के 
हायो में थी फ्रासीसी इतिहास में सर्व प्रथम मोरक्को और ट्यूनीसिया के मामलों 
के लिए एक पृथक मल्त्रालय की स्थापना की । यही नहीं ट्यूनीसिया को तत्काल 
प्रातरिक स्वयासन का भ्रस्ताव लेकर स्वय प्रधान मन्त्री वायुयान द्वारा नाठकीय ढंग 


गयदत राष्ट्रभघ १५४ 


में वहाँ जा पहुच | परिणामरयरप १६५४ थो उस मशासभा के प्रस्ताय में सीएे 
नौर पर सही विम्वास ब्यत्न विया गया तिी उस समस चल रही बादसीस से शाह 
सन्तोपजनक हल! मिल जायगा शोर पिलक्ञाता ब्राग गिलार दारसा रवगित 
कर दिया। 


उस सम फल श्राशायाद णा असर सेब गोर दिया दिया जब सीरिया व 


रू 


प्रतिनिधि जो फासीसी नीति थे. बंद गालोचयो में मे एप | ने कया पोाषणा री णि 
ट्सनीसिया को दिया गया बट आनन्‍्सरिक रवथापन प्रास्ीसी नीति थे प्रावि अग्दगाएणटों 
के व्ययहार में एफ संतीन सुग का श्रीगणोश नर समेगा । 


दो महीने याद मेउस फ्रांस की सरझार सपषररर सार दी गा।। विन प्रधास- 


मन्मी एटगर फोरे थी नंगी सरबार ने भी बाउचीत हो सिलखसिआा जारी रुणा झीर 


हा 


३ जून १६५४ को दृयूनीसिया और फरास ती सरझारो ने सरक्षक तरयार हो श्रापरिय 
स्यधासन देसे हुए नियामा शर्तों की एप सम्बी सूची पर कर्ताक्षर भर दिए । 
डस निर्मामार घर्तो री सूत्ती गा प्रासीसी संसद के दाता सरनी, मेशनज सगेस्बती 
धौर ग्राउन्सिल सोफे रिप्रत्लिक दारा मश ६ जलाई शोर # मगस्स का इयीयति 
प्रदान फर दी गई। 


एस शर्ता मे घनसार दयसीसिया नियधाशियों जो हयशासन को ध्रधिगर 
ऐसा । परन्तु चन्तरापष्दोय मासतों प्लौर चरछा पा सवियार प्राम सरगान फ्शाय 
में हे ररंगा । समझते रशादुमघध के मालगीये प्रयिारों ने लोयभालखाण के धअनशार 


समस्त प्यकिगत घदियारों की गारटी थी गई  । दोखा सरझारों थे रगएे हा पिपय 
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१५६ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


वाले सुधारो की सभावना के लिए भी गु जाइश छोड दी गई हैँ । इनमें एक राष्ट्र के 
नागरिक को दूसरे राष्ट में नागरिक भ्रधिकारो का प्रयोग करना भी सम्मिलित है । 

१६४६ में ट्यूनीसिया को विश्व-सस्था सयुकत-राष्ट्‌ सब का ७६ वा सदस्य 
बना लिया गया हूँ । 


मोरक्को --दुयूनीसिया को ,आन्तरिक स्वशासन की स्वीकृति मिलने का 
उत्तरी अफ्रीका में गम्भीर विपरीत प्रभाव पडा । मोरकक्‍्को तथा ट्यूनीसिया सम्बन्धी 
मामलो के फ्रासीसी मत्री पीयरे जुली स्वग्न गत अप्रैल को भोरक्‍्को में बसने वालो के 
एक समूह के सामने उपस्थित हुए। उन्होने कहा, “तुममें से कुछ ने व्याकुलता के 
साथ ट्यूनीसिया का उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन ट्यूनीसिया तथा मोरक्को की 
समस्या एक जैसी नहीं है । 


मोरक्‍्को में बसन्ते वाले फ्रासीसियों की सख्या द्यूनीसिया मे बसने वाले 
फ्रासीसयो की सख्या से लगभग दो गुनी है और उनकी बहुत बडी पूजी और श्रम 
यहा की खेती और उद्योग में लगे हें । महत्व की दृष्टि से कासाबालका की बन्दर- 
गाह केवल फ्रास की ही दो वन्दरगाहो--- ले ८ब्ने और मार्सीली के बाद है। फ़ास और 
सयुकत राज्य भ्रमरीका दोनो का सरक्षक-सरकार में जबर्दस्त सामरिक योजना-सबधी 
हित है । हवाई सामरिक श्रट्टो के निर्माण में अमरीका ने स्वयं ३७२० लाख पौण्ड 
व्यय किये हैं । अभी हाल ही में फ़ास की राष्ट्रटसभा (नेशनल असेम्बली) की सुरक्षा 
समिति के श्रध्यक्ष नें घोषणा की कि अगर झ्रावश्यकता हो तो यूरोप मे स्थित फ्रास की 
सभी सैन्य शक्ति को जिसमें उत्तरी अतूलातक-सधि में लगी सेना भी सम्मिलित है, 
उत्तरी अफ्रीका भेज देना चाहिए । उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि यूरोप तथा स्वतन्त्र 
विश्व (गर-साम्यवादी राप्ट्र जो पश्चिमी शक्तियों की श्रोर हूँ श्रौर जिन्हें जनतस्त्र 
वादी राष्ट्र कहा जाता है) की सुरक्षा के लिए उत्तरी अफ्रीका की सुरक्षा परमा- 
वद्यक है । 

१६४२ से १६५८ तक मोरक्कों की समस्या भी ट्यूनीसिया की समस्या की तरह 
वार-वार राष्ट्रसघथ के समक्ष लायी गई और दोनो ही एक जैसी क्रिया-विधि में से 
गुजरी । ट्यूनीसिया को भ्रातरिक स्वशासन दे दिए जाने पर श्रौर मोरक्कों में उस 
प्रकार वी किसी भी प्रगति के अभाव में राष्ट्लथ की महासभा ने अपना तमाम 
ध्यान मोरक्‍्को की समस्या पर ही केन्द्रीभूत कर दिया । 

१६५४ में एथियाई-ग्रफ़ीकी राप्ट्रो ने मोरकको में हुई प्रगति की सम्पुरा कार्य 
विधि का पर्यालोचच किया और विज्ञेप जोर उस अ्रमत्तोप की स्थिति पर दिया, जो 
अगस्त १६५३ में सुलतान मुहम्भद-वेन युमुफ के देश निष्कासन तथा उनके स्थान 


संत राष्दुमघ २५७ 


्द गा 


पर सि्दी मेशम्मद-येस शरपा छो भाशां गरी परे बिंदास थी जाहय मोरणण मे 
ऊदपलन ह गयी नी । एफ के परीनिधि से उस समय बा से राष्ट्रों ने प्रतितिणियों 
के विचारों थी रोपषणा यर दी जय उससे पा हि देने संस जा निश्कासन 
पन्‍जनिरात (76 धर) है 7६०६ मे घ्रविनियम के घ्तर्सन दिए मे! मोरस्या 
के सार्वभोीग परधिदारों या उनवामन है जिसके द्वारा सवान यो पूरी रगएगतता 
तेवा उसे प्रेधों के रथासिद मी गमारसी दी भई शोक उशायी प्रतितिति ने 
६६९९० में प्नल्तरप्टीय ग्रदालत द्वारा दी गयी संर्ससि 5 शिया छशिममे गत 
गया था कि फौज ही १६१६ भी सवि, जिया दाश मोरएशों शे फास -यशोगर्थ 
सस्द्ा-मरयार बन गयी ही, के गोने पर भी सननेसियत झा जाविनिश्भ एस पर 
इसाथार परने वात सभी पन्नों परे लाग रोगा | स्घड वी प्रा / प्रतिशिशि से पट्टा, 
शझास ने जो हर शा गण दुयनीसिया सी शिए झागे बढाया ये धद्म सोरशटां के 
सयध में पीर थी भोर शहर 


प्रासीरी प्रतिनिधि ने सिश्नगपुर्वेशग योषणा णो. शाम परम उन्तरदराणिरों में 


लिया उसने गण दिया ॥ शोर शिनगो पान यार यो उसे सिचार है सी 

मी साभोदयार नही यगायगा ।  ियाए सती दौरान में छशिश-पशी रा हे बारए साहा 

में छ्न पर शा उपिया शिया स्सिंसरे मोहाय थी समसरगा हे काल के हिए गशोरस्या 

ही धारता के प्रीनिशियों झंधा पास सरणा मे सीख सीडी बानलीय ही भाग 77 | 

गरपयसेभा मे गर्म भाषा में जपघगा पए दियार प्ररद जिश शि संमरधा 7॥| शोध- 
ता एस शिव? दिया छागयगा 3 58 या £ 

णएन्यना मे पाया ही यथधि मोररशी बासियों जो घी लरीर अदियर “ने पा 
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राष्ट्रपति श्राइजनहावर को बताया कि उन्हे जल्दी ही ग्यारह अमेरिकी हवाबाजों 
की मुक्ति की श्रपेक्षा है। तमाम लटके चले श्रा रहे प्रननो के समाघान के लिए 
चीन सरकार तथा अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य होने वाली बैठक के 
पूर्व ही चीनी प्रतिनिधि ने घोषित कर दिया कि मेरी सरकार ग्यारह बदी हवाबाजों 
को मुक्त कर देगी | उसने कहा, “मुझे आशा है कि चीन-सरकार द्वारा उठाये गये इस 
कदम का वर्तमान बातचीत पर अनुकूल प्रभाव पडेगा।” प्रिणामस्वरूए ग्यारह 
अमेरिकी हवाबाजों को ४ अगस्त, १६५५ को मुक्त कर दिया गया । 

चाहे किन्‍्ही दूसरे तत्वों ने समस्या के श्रन्तिम हल तक पहुचने में कोई सहयोग 
दिया हो, लेकिन महामत्री ने बातचीत में जो हिस्सा लिया, उसको अमेरिका के 
राष्ट्रपति ने खुले रूप से सबके सामने स्वीकार किया। उन्होने विशेष रूप से 

घन्यवाद “राष्ट्रसध और उसके महामत्री को दिया जिन्‍्होने प्रयत्नपूर्वक यह परिणाम 

प्राप्त किया (! 

कल्जीरिया फी समस्या --अल्जीरिया का प्रश्त महासभा के समक्ष उसके 
१६५५ के दसवे सत्र में पहली वार उपस्थित किया गया। ग्रत जुलाई में एक 
व्याख्यात्मक परिचय-पत्र में १३ एशियाई-भ्रफ़ीकी राष्ट्रो ने कहा कि झअल्जीरिया की 
वर्तमान स्थिति शाति को ठोस खतरा है और अन्तर्राष्ट्रीय विभेद का कारण है | यह 
परिचय-पत्र इस प्रकार था 

“अ्रल्जीरिया में चिगडती हुई स्थिति उपनिवेशीय विजय का प्रत्मक्ष परिणाम 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि अल्जीरिया निवासियों न राष्ट्र सघ के चार्ेर में 
दिए गए शआात्म-निर्णाय के श्रधिकार को प्रयोग किया है। बडे पैमाने पर पकड-घकड 
जो कि भ्रल्जीरिया में ही रही है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को गैर-कानूनी घोषित 
करना, सेसरशिप लगाना, और सशस्त्र फ्रासीसी सैनिक दस्तो द्वारा मकानो पर दखल 
जमा लेना ये सव अल्जीरिया के लोगो को उनके यथोचित अधिकारो को स्वीकार 
करने की भ्रसफलता के भ्रजीव परिणाम हे । ये मामले इस हद तक पहुच गए 
है कि स्वय फ्रास के प्रधान मन्त्री के अ्रनुसार झल्जीरिया में पर जमाएं रखने के 
लिए फ्रास के पास केवल एक ही मार्ग रह गया है कि वह शक्ति का सहारा ले । 
इस क्षेत्र मे लगी १५०,००० की विशाल सशस्त्र सेना और उत्तरी प्रतलातक सचि-सगठन 
(नाटो) के फ्रास्सीसी दस्ते, वहा की गम्भीर स्थिति को स्पण्टता से प्रमाणित करते 
है । ऐमी स्थिति का बना रहना भूमच्य सागर के क्षेत्र में शाति को गम्भीर खतरा 
उत्पन्त कर रहा है ।” 

श्रल्जी रिया को १८३० में विजित किया गया और उसे फ्रास के संविधान 
(१८४८) हारा फ्रांस का प्रदेश घोधित कर दिया गया । १८७० में उत्तरी भाग तीन 
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१ विद्रोहियो की पूर्ण स्वतत्रता की माग को छोडते हुए सुलह की शर्तों 
के लिए अन्तिम प्रयास । 

२ व्यवस्था की पुनर्स्यापता तथा फ्रास-निवासियों की जान-माल की सुरक्षा 

के लिए बडे पैमाने पर शक्ति का प्रयोग । 

श्रावश्यक आ्राथिक तथा सामाजिक सुधार लागू करना । 

४ मुस्लिम जनसख्या के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव। 

५ अल्जीरिया के राजनीतिक स्तर को सुधारने के लिए इन नेताझ्ो से 
बातचीत, यद्यपि यह स्तर फ्राँस के साथ ही सम्बन्धित रहेगा । 


राष्ट्रवादियों ने इस योजना को बेकार कहकर ठुकरा दिया जबकि यूरोप- 
वासियों ने उसकी भत्संना की । अ्रतएवं सशस्त्र सघर्ष जारी रहा । 


२२ मई, १९५६ को पडित नेहरू ने श्रल्जीरिया के संघर्ष के हल के लिए 

अपनी पाच-सूत्री योजना प्रस्तुत की जो इस प्रकार है 

१ दोनों श्र से हिंसा की समाप्ति के पक्ष में औपचारिक घोषणा द्वारा 
शातिपूर्ण हल के लिए वातावरण उत्पन्त किया जाना चाहिए । 

२ स्वतत्रता के भ्राधार पर अ्रल्जीरिया की राष्ट्रीय सत्ता तथा स्वायत्तता 
को फ्रास सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए । 

३ तमाम सवधित पक्षो द्वारा, बिना जातीय भेदभाव के, अल्जीरिया के 
लोगो की समानता को स्वीकार किया जाना चाहिए । 

४ अल्जीरिया की राष्ट्रीय सत्ता तथा स्वतशञ्नता की स्वीकृति से उत्पन्न 
तमाम भारो तया लाभो में भ्रल्जीरिया के सभी निवासियों को समान रूप 
से भाग लेना चाहिए । 

५ सबधित पक्षो की सीधी वातचीत सयुकत राष्ट्रसघ-घोपणापत्र (चार्टर) 
के अनुसार उपयू वत मूलभूत विचारों पर आधारित होनी चाहिए । 


न्प्ण 


नेहरू जी की इस थोजना को फ्रास ने ठुकरा दिया और १८ जून को यह प्रइन 

संयुक्त राष्ट्रसघ की सुरक्षा-परिपद्‌ में ले जाया गया। 
निदश्वास्त्रीकरण --जून, १६५४५ में हुए सयकत राष्ट्र-सघ के घोषणापत्र (चार्टर) 

की १०वी जयती के सानफ्राधिस्कों अधिवेशन में कनाडा के प्रतिनिधि ने घोषणा की 

“झब शर्वित सतुलन का स्थान भय-मसतुलन ने ले लिया है और यह सुरक्षा 
का कोई सदूृटट और स्थाप्री आधार नहीं है। एक उदजन बम से गाति भग होने 
का भय है श्ौर दो उदजन वमो से तो झान्ति भग होने का भय झौर भी बढ़ 
जाता है । 


जा, 


सययत राष्टुमघ १६३ 
एस से दम शिम्यर सपरस हो कादव संशझयाो वर डर को शास्ट्रा था 


भय परिटीतिा दीज 5 | 


सर्‌ +२7१म सयावस शाहि पर लिये रेणे रणने में पशा पर शस त मा 
एम,रसा व दी। झठ था रा गे पराप के सरियाम रपशप तक्षानीय समस्या 


रगरववि हे भेत वी उझ आहयय ये परत रहाए साय मा्ना नये महेश शर 
लिये, जिरीं सर संावग भरिं आयोग यरो४ शामिक्सयिंर साणसा 
(६५७) ३०३) 0७३) .५ए४४))॥णभा। ) थे लि! देने गाए के मं गस पर उदेठ का 
नि नेरववरज छवा। हो हे सता ?ोी | 


विः्यहरी हरय सांपों थो प्रथम बैठा से चर्मा 
समर । चधह सेनोधों ता क्राप्गी हे बामान पघटत थी प्रमतिन्नीस इस मे 
प्ररट यह झक्ा से वस्यियों झा उरनसे वो फस्लोयथ उंपरिया क़िया। उनसे 
मद सम, दा थे घद “बेर, सरना सवा श्यरती सेना श्र पायदां में ग्रा्विए 


डे । 
ध। 
सह! 
ञ् 
हे 
ञ् 
न 
शक 
ज़रा 
] 5 दे 
) 
र्ज्ज्ड 
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राप्ट्र के हाथ में नही है । परन्तु सबसे महत्वपूर्ण वात यह है कि रूस श्रौर श्रमेरिका 
दोनों श्राणविक युद्ध की विभीषिकाओं का भली प्रकार शअ्रनुभव करते जा रहे है, जो 
यदि हुआ तो विजित और विजेता दोनो का सर्वनाश कर देगा । १६५३ में राष्ट्रपति 
आ्इजन हावर ने स्पष्ट घोषणा की “यदि आणविक युद्ध हुआ तो सभ्यता के नष्ट हो 
जाने, मानवजाति की अद्वितीय विरासत के लोप हो जाने तथा मानव जाति के इस 
हद तक पतन की सम्भावना है कि उसे पुन असभ्यता से सभ्यता की श्रोर श्रपना 
पुरातन संघर्ष करना पडेगा।” 


रूसी प्रधान मत्री बुल्गानिन ने भ्रमी हाल ही में घोषणा की कि बडे पैमाने पर 
विनाश के और ज्यादा खतरनाक औ्रौर शक्ति शाली आयुधो की खोज नये युद्ध की 
प्रशक्ा को बढाती है जिससे परिणाम स्वरूप झनगिनत आपत्तियो और मुसीबतो का 
पहाड टूट पडेगा। 


निश्शस्त्रीकरण श्रायोग की उप-समिति की २५ जनवरी से १८ मई, १६५४५ 
तक लन्‍्दन में होने वाली बैठक में सर्वमान्य हल के लिए योजना स्वीकार की गयी। 
ग्राम सिद्धान्तो पर समझौता हो गया जिनके अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था 


होगी 


१ आणविक तथा बडे पैमाने पर विनाशकारी शभ्रायुधो के बनाने तथा 
उपयोग पर पूर्ण प्रतिवनन्‍्ध श्रौर वर्तमान श्राणविक श्रायुधों को शातिपूर्ण 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित करना । 


>प 


तमाम सशस्त्र सेनाओं तथा अश्रभिसामयिक झायुधो ((00ए४९7७४00७॥] 
4 777877678 ) की बड़े पेमाने पर कमी । 


शा 


एक नियत्रणकारी मस्था की स्थापना, जिसके पास इतने पर्याप्त 

अधिकार, शवितया और कार्य हो कि वह इस बात की गारन्टी कर सके 

कि सर्व-स्त्रीकृत प्रतिवन्धो और श्रायुधो की कमी की योजना का प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से पालन हो रहा है । 

४ सशस्त्र सेना, अभिसामयिक आयुवों (कम्वेशनल) में या ३१ सितम्बर, 
१६५४ के स्तर से अधिक स्तर पर सेनिक-खर्च मे किसी प्रकार की बढ़ा- 
त्तरीन हो। 

५ चीन, मम, अमरिका वी सशस्त्र सेनाओं में १० लाख से १५ लाख तक 

की, और फ्रास तथा प्रिदेन पी सेनाओं से ६। लाख तक की कमी । ३१ 

दिसम्बर 27६५४ में जितनी सेनाए थी तथा सेनाओं में जितनी कमो 


रधधनत राशिसछ धर 


लिया खापर झलाया गया उनसे दोयी रारों है बनाह थी ४७7 ,, थी वमी 
एव पर्णष 7 भीयर भीनर पूरी शो जावे शाप ५५ हाधों गो गापी इमा 
है। फानस ये याद धर्म ना इहलजव इसो शौर घन संता खिवाशणारी 
धाय ते पर पशों प्रतिदशा दी जाब। इसे खाब दीं भी समाहित सभा 
भरवपो ला संधरना सेनाधो में म्वीफत /प भगी झचलिम 5० जी च्री 
के फाथ सा; साय क्ाग | संमरस शगन्यामंगों या उधोग शातिएणरी 
पर ध्यों के लिए शोगा । 


६ में शाद, शिवा शायविए पे ने मे सैशनिंश न है, प्रात शहिंत 


थी शातिशारी वा्णों में पयोग परने मे हिए सागगोग गई । 


8. एमा विगरवणरारी सरधा रे गपित थी दाग, विभीे रास मे सिशर 


शा - 
(प) सादर बाधार पर देशो हैएा उरसे थे हधिरार जिनमे एम्स से आ 
घधाणए। व निरेश्नता भी शामित # | 
(7 श्ं हस्ताक्षर हर्नो उचों में दिरीवशी कोहावजाह रणछाओं मार 
0 शा शापतो मे ते पन्‍्माधा के झीपर-नीरर विशवाण्द शामभतों 


गर्ग शाम 
लिमरायी ४ शा से । 
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है, वयोकि निशशस्त्रीकरण स्वंदा सैनिक हितों का विषय ही नहीं है।” उन्होंने 
निरशस्त्रीकरण के परम्परागत त्तथा नकारात्मक पहलू को दुकरा दिया, क्योकि, 
किसी बाह्य शक्ति के नाम पर, प्रत्येक देश में छिपे हुए या गृप्त रीति से रक्‍्खे हुए 
सैनिक-साधन सामग्री को, किस प्रकार नियत्रित किया जा सकता है ? उस शअपराध 
की सजा कैसे दी जाय, जिसको प्रकट करने का कार्य ऐसी नियत्रए-सस्था 
का हो?” 

सबसे नाठकीय प्रस्ताव राष्ट्रपति प्राइजन हावर की श्रोर से श्राया, जिन्होंने 
हवाई निरीक्षण की योजना प्रस्तुतकी जिसके श्रन्तर्गत रूस तथा अमेरिका 
दोनो देशो के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने-अपने सैनिक प्रस्थापनाओ का आदि स 
श्रत तक पूरा-पूरा व्योरा-फोटो एक दूसरे को दें । उहोने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, 
“हुम आपको हवाई परययंवेक्षण के लिए पर्याप्म सुविधाएं देंगे। जहाँ श्राप (रूस) जो 
फोटो-नक्शे लेना चाहें ले सकेगें और उनका भली प्रकार से अध्ययन करने के लिए 
उन्हें भ्रपने देश ते जा सकेंगे और हम भी भ्राशा रखते हे कि श्राप (रूस) ठीक उसी 
प्रकार की सुविधाएं हमे (अ्रमेरिका को) प्रदान करेंगे ।” 

शिखर) सम्मेलन की श्रन्तिम विज्ञप्ति में चारो शक्तियाँ, सयुक्त राष्ट्र-लघ 
निरशस्त्रीक रण श्रायोग की उप-समिति द्वारा नि३शस्त्रीकरण के लिए सर्व स्वीकृत 
प्रणाली के विकासार्थ प्रापस में कार्य करने को सहमत हो गई । इस उप-समिति की 
श्रगस्त, १६५५ और फरवरी, १६५६ में वंठके हुई , जिसके फौरन बाद फ्रास, कनाडा 
ब्रिटेन, श्रम रिका और रस के प्रतिनिधियों की आपसी चर्चाग्रों के कई दौर हुए । 
जुलाई, १६५६ में इन चर्चाग्रो की रिपोर्ट नि३शस्त्रीकरण श्रायोग को दे दी गई 
जिसके १२ सदस्य हँ--ग्यारह सुरक्षा परिषद के सदस्य और एक कनाडा। 


इस सम्मेलन में जो भी समभौता हुश्रा था तो उसमें निरीक्षण और नियन्रण 
के प्रश्न पर रस तथा पश्चिमी शवितयों के वीच मतभेद उत्पन्न हो गया । 


फ्रास, कनाडा अमेरिका और भ्रिटेन ने निरशस्त्रीकरण समभौते के आधार- 
रूप निम्नलिखित सिद्धातो को प्रस्तुत किया 


निः्णस्त्रोकरण की क्रिया शैन शैन हो, जिसका प्रारम्भ श्रभिसामगिक 
(कन्वेंगनल) सशस्त्र शवित में कमी से हो और उचित स्थिति पर आणविक शास्त्रों 
के उत्पादन को रोकने तक यह किया चलती रहे। एक प्रभावकारी पश्रन्तर्राप्ट्रीय 
नियत्रण होगा, जिसमें प्रारम्भ से हवाई पर्यवेक्षण भी सम्मिलित रहेगा। यह कार्य 
प्म एक के वाद एक धीरे-बीरें प्रगति करेगा । एक स्थिति से दृधरी स्थिति तक 
पहुचने में कितना समय लगे यह उस वात पर निर्भर होगा कि पिछली हरेक स्थिति 


“अर 


सयुपत राष्ट्र १६५ 


गे समाप्ति सानप्रोष् पूर्गों हग से हों गयो झा सी हपा देशी खणी राजनीतिक ससस्‍्दाणो 
के; समावान द्वारा पारस्परिक विम्यात भागना मे शिन्‍द्धी यूटि /_7 यदि झान्लि को 


गलरा पन्पग्न सो जाय था माई बह राह ग्रदाय दाशियों ही लिनाने में झमपतर र० 
सो तमाम योजना को रह उरने थी प्यरभा शी रानी चाहिए । 


श] 


गसी प्रतिनिदि सादे सोमियों ने मड्लिसों खोजना भी दीए घालोसना भो। 
उरतेने निध्शसभीष रुण के शामेशम को बी साजनीतित समसयाधों हे रमाशन मे 
साव मिलाने सेथा हवाई-रतेलश शोध हीवरन ने छोहल पर छायसि प्रशटट 
हो । उसे बिसयार में सश्चिमी सिझ्ारत लिदमेभरधोंगराय ही प्रनिटिया काय तह 
टाल देंगे गौर, एऐसा कि उसोने धागे हण्ण, एसके दिए माजमभ को पड़ी बयां देंगे । 
इसमें विपरीत शी प्रतिनिधि मो राव गए थी कि निमशरयीवर थे बारसिप्ण गा 
घना रा ठीप सम्यस्धों मे शरित धरा और चाधविक दम्पों झ प्रणेगयें 
विश्ण गरपी घोषणा ने दिया शाप । 


पश्निमी धविक्यों ने धापनसर में या हि को को देश निध्दाग्टीगरण नी 


ज्श ब 


ता एसे यश विश्वास ने को जाये वि समझोते में सानी दसरे साठ मे 


दु। 
न 
»4 
न 
जज 
हल 


+ + अ 


सदन सार “प५ पर रहे 4 4 प्रशाण निपरभा। हैं दिला हि ती ऋी शसाद कै हिशयिस 
गगी परमेंधा। निमभण था योई भी कैपव हि इबापय नागई निररीक्ष्ण शिमिणा 
पर धयदाई श्मिलि!र शारों है शेरपनर घर थी दम गपेद धजारी रएने 


४ 


न ३ नजर रु दे कक ५ न] चक्र 2४ शान रू 
में शारगर पते की सेशन । दशा्मिशी धरि् थव पतन भा, हाई शफणा शानीावए 
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३ 
हए आदगा थे शवपता पद रण नो उगपध्य> है ४ सालो भें था रत फू समा 
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प्रारभ से ही श्रायोग ने यह स्वीकार किया 


“अ तिम भ्रणु-ई धन को शातिकारी प्रयोगों में लाया जाय या विनाशकारी 
प्रयोगो में---उत्पादक रीतिया श्र॒णु-आयुध बनाने की श्रग्रिम श्रवस्था तक एक जैसी 
झ्ौर अभिन्‍न हे । इस प्रकार, शात्तिकारी उद्देश्यो के प्रयोग को श्रणु-शकिति द्वारा 
सुनिदिचित करने, राष्ट्रीय युद्धास्त्रों में से अ्रणु-अस्त्रो को समाप्त करने तथा जिन 
राप्ट्रो ने इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान कर दी है, उनकी पडयन्त्रों प्लौर सधि- 
उल्लघनो के सकटो से रक्षा करने के लिए अश्रणु-शक्ति पर नियश्रण श्रवश्य ही केवल 
एक्र ही नियत्रण और निरीक्षणकारी सगठित श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा होना 
चाहिए, जिसका उद्देश्य इन सबंधित उद्देश्यो को भली प्रकार कार्यान्वित करना हो।”' 

इस तथ्य ने आयोग को “नियत्रणो' के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की 
स्थिति में पहुचाया | १४ जून, १६४६ को, न्यूया्क में अरु-शक्ति-आयोग की पहली 
बैठक, भ्रमेरिका के श्रो वर्नाड बाहच की अ्रध्यक्षता में हुई ।अणु झ्रायुषो पर प्रतिबंध 
तथा नियत्रग के लिए एक्र राष्ट्र सतवीय अण विकास अ्रधिकार-सस्था स्थापित 
करने के लिए श्रमेरिका ने प्रस्ताव रखा, जबकि रूस ने इस बात पर जोर दिया कि 
सर्वप्रथम अ्रणु-सामग्री के भडार को नष्ट करने पर समझौता हो जाय, इसके बाद 
नियत्रण हो । सम्मितियों में इस मतभेद के कारण जटिल गत्यवरोब उत्पन्न हो 
गया । मई, १६४८ में आयोग ने कहा कि वह ऐसी विपमस्थिति में पहुँच गया है कि 
उसे भग नही किया जा सकता, साथ ही उसने श्रपती श्रसफलता भी स्वीकार की । 
अगले चार सालो में नियत्रणक्रारी ससया के सबंध में सर्व-सम्मत हल तक्र पहुँचने की 
रचमात्र भी आशा दिखाई नही दी । अतएव, शातिकारी उद्देश्यों के लिए अ्रणु-शक्ति 
के प्रयोग पर भअन्तर्राप्ट्रीय सहमोग के विकास की दिशा में कुछ भी नही किया गया । 

८ दिसम्बर, १६५३ को राष्ट्रपति आइजन हावर ने सयुक्‍त राष्ट्रसघ की 
छत्रछाया में अणु-शवित-सस्था की स्थापना का प्रस्ताव महासभा -के-सामने रखा, जो 
ऐसे उपाय निकाले जिससे श्रणु-सामग्री को मानव-जाति के कल्याणकारी डंद्देश्यो में 
प्रयोग किया जा सके । इस सस्था को एक सचयकारी सस्था (वेंक) का रूप दिया 
गया, जिसका काम उस समस्त अखु-सामग्री को एकत्रित करना तथा उसकी रक्षा 
करना था, जो उसे विभिन्‍न राष्ट्रो से उस सीमा तक प्राप्त हो जिस सीमा तक उन 
राप्ट्रो की मावारण समझ अनुमति दे । साथ ही उस सस्था का यह भी दायित्व 
होगा कि यह कृषि, झ्पच तथा विद्युत-शकित के क्षत्रो में श्रण-शक्ति के प्रयोगों का 
ग्रब्ययन करे और उनकी सिफारिश करे । महासभा के नवें सत्र (१६५४) में आस्ट्रे - 
निया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रास, दक्षिण अफ्रीका संत, इगलेड तथा अमेरिका ने 

प्रन्तर्राप्ट्रीय प्रणु-सस्या तथा एक प्रन्तर्राप्ट्रीय शिल्पिक सम्मेननन बुलाने के 
“ज्जि 


के. 


छृ 


मयक्षत राष्ट्रसध २७१ 


स्व में एक सयुता प्रस्ताव उपस्थित शिया । सगदा की झूगपता के जिए दााभीत 
प्रारम्भ १5 । परस्त सही काल प्रदतास एन्‍्ही सात साट्र हे सावम सी 
जिस्तोने प्रस्ताव प्रेतित रिया था। उेदिल मेरी “सो लदा एशिया ह छोई 
प्रसाधित घल्तरड्रीय ब्राणविक एजेसी के वार्यों वा बिवस्ण एता शदि में उहिल- 
सित होगा । थे सम्राम राज्य जो झारग्भ में समसौधे पर अपनी स्पोपृति दे सके 
है एजेसी के सदस्य होगे औौर इसे ससिरिवाा ग्रौर सयझयों की भी शामित करने 
थी ह्वयर था होगी । संदरपों को एजेंसी सा सहपाग मे रप में ध्रायधश्यया सामयी सचा 
यसना संप्तई करने, वित्तीय महप्ोग देसे, राप्ताफ रुप से बस थे दिये सविता दस 
पा धा्निपूर्ण धनु म दानाहशफ कार्यों में यस्स चैनालियों मे सश्यक्ष गम पररंके पा 
भाव परदेण करना होगा । 


पृछपि सगास र्हमण और एजसी में सम्बन्ध गे यिघय में बापाी लग्यी 
मास सो तवापि झमेमग्वती से एवं प्ररयाय गारा पल महा निर्गाोय दिधा हि 
एजेसी ही रवापला छाल संम्पस्ध मे विषय से संयफा रा्टपध से पर समतित एस से 


+. 


समता पर एल भी जायथमी | घमरीया मे से प्रहार ती हरहेसोी दे सिसे गम 


परितियम प्रारप तंपार विया और परप्रेत १९५५ में प्र रु प्रशिजपण, 
इमाह, फ्रास, पुलशाह, दक्षिण धपीरीं संघ शोर शिप्स के पास देंडा गधा। शेयर 
हे प्रर्य छिस पर पोई निगांय सगे शिय था साया हें पे - (१) हदसी पा 


प्रयेवा सदशय एफ एव मंत्र छो हर होता पाये खर्णे चार्फा तह उदास व 
परर्मिण गे घड़सार ग्तो फे वविपरणध को निर्ण» होना हयत्यि परौर (२) मा हि 


हैः २३०-%- ८4 ्न्का जा बन्‍्कआ-- हा हे श्यू 
मदुपद राइस छोर एसी शा परम्थर में मत मम्दर : कोना चाहिये । 
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से पहले ही से हमारी श्रणु शक्ति कार्यक्रम में सहयोग के विकास के लिये विभिन्‍न कई 
देशो से वार्ता हो चुकी थी । 


१६५४ में बेल्जियम, फ्रास, इटली, नीदरलेड, नावें, स्वीडन, स्विटजरलेड 
और ब्रिटेन ने आणविक शक्ति के अ्रनुसधान में सहयोग के विकास तथा उसे उद्योगों 
में प्रयोग करने के लिये यूरोपीय अण्‌ शक्ति सोसाय्टी की स्थापना की । एक वर्ष 
पूर्व इन राज्यों ने डेनमार्क, यूवान, जर्मनी, बेल्जियम और यूगोस्लाविया के साथ 
श्रणु शक्ति के अनुसधान के लिये उक्त यूरोपीय सस्था की स्थापना के निमित्त एक 
समभौता पत्र पर हस्ताक्षर किये | इसके तत्काल बाद ही अरण शक्ति के श्रनुसधान 
के लिये इस ससस्‍्था ने जनेवा में अपनी प्रयोगशाला की स्थापना की। उन्ही दिनो 
१६५४ में श्रमरीका का २७ देगो के साथ एक समझौता हुआ जिसके अनुसार इस 
समभौते के हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक देश को अनुसधानिक भट्टी के प्रयोग के लिये 
अमरीका से पट्टे पर १३ २ पौड सामग्री लेने का हक दिया गया। जुलाई १६५६ में 
भारत की प्ररूचि पर श्रणु शक्ति के गाँतिपूर्ण प्रयोग श्रौर प्रशिक्षण मे सहयोग के 
तरीको पर विचार करने के लिये भारत, वर्मा, लका, इृण्डोनेशिया श्ौर मिस्‌ के 
प्रतिनिधियों का वम्बई में एक सम्मेलन हुआ । ४ अ्रगस्त १६५६ को भारत में ३० 
लाख रुपये की लागत से पहली देशी भट्टी चाबू हुई । भारत की यह भट्टी भारत में 
ही नही बल्कि एशिया में पहली भट्टी है । 


जनेवा श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रण सम्मेलन --जिस प्रस्ताव में उक्त श्रन्तर्राष्ट्रीय 
एजेंमी का उल्लेख था उसी में सयुक्त राष्ट्रसध के तत्वावधान में श्रस्तर्राष्ट्रीय 
टेक्निकल सम्मेलन करने का भी उल्लेख था। प्रस्ताव के अनुसार सम्मेलन का 
उद्देश्य अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग द्वारा अर शक्ति के शातिपूर्ण प्रयोगो के विकास के लिये 
साधनों की खोज करना और खास तरह से श्रण झक्ति के विकास का अध्ययन तथा 
जीव-विज्ञान दवाइयों, आधारभूत विज्ञान जैसे टेक्निकल श्षेत्रो में जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग बडे प्रभावपूर्णा ढंग से कायम किया जा सकता है, ग्रव्ययन करना है | सम्मेलन 
का आयोजन करने का उत्तरदायित्व सेक्रेटरी जनरल और एक सलाहकार समिति 
पर होगा, जिसमें ब्रेजिल, कनाडा, फ्रास, भारत, रूस, ब्रिटेन और श्रमरीका के 
प्रतिनिधि आमिल होगे | अगस्त १६५४ में जनेवा मे भारत के डा० होमी जे भाभा 
की अव्यक्षता में हुए सम्मेलन को उक्त सग्वन्ध में प्रस्ताव अथवा कोई औपचारिक 
कार्यवाई करने का अधिकार नहीं मिला था । इसका खास काम नये शक्ति साधनों 
की ग्ावध्यकता तथा शक्ति उत्पादन में ग्रगू शक्ति के महत्व पर विचार करना, एक 
अगुणज्ित कारखाने का निर्माण तथा वतमान अणा णक्ति कारखानों से अनुभव 
प्राप्त करना अगा दवित के स्वास्थ्य तथा सरक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर विचार तथा 


सययेत राप्जुमघ ५७- 


गटोयों (50तचयरी निर्मा गे घोर उन हा सिद्वान दाग दगाज, मलाई विश्ञान सू मा 
कि क्दों थे प्रयोग पर वियवार बरलसा व सरस्त शाइ्िशप थे सलझय ६० साए्टा 
गर्देधण सामयो सम्बन्धी गागदान परडय विये हिसमे “४२ मोरिया प्रर्पुत रिये 
गये, जा नाई ही लम्भेजक ऊी तीन सनय सरझारों जाया में झनदित तिये भोयों॥ 
सामेततव के रास के वि तिवारिस + उराट रपये में से “> शाप स्पया सेंडपनिए 
सामदी समन टी वागजानों यो घरराशन पर २ पा टे िसे हारा गये में। परणशन पर 
एली रपस का “ये साई सदा सी खाल नहीं वर्याहि प्रस्पेश पंत्तनितवि दो साई 
पट पाया राम्मे बने के भें झाधिस सरि 4 पु. परिश प्रति 2प्ा। एंे गागगे से 
माएम ३ प्रा हि विनिन्‍्त देशों में घग शरद थी शावारना झसपंशान ये विश्व छो 
स्थिलि दराबरन्सी की है । संम्मेजन में प्रसता चीमियाद प्‌ थे पर सष्या भी मोटर गा 
मी ४ । 

एव शा भाई सरने यो खाते पट हे कि विश्व की आडी झललि शावश्थ- 
अवाषा, घतानो शा पा महंत घोर भफिष्यि मे शरित ने झ्रर्य सखाउना को सुददा मे 
घराए शत रो प्ररशिश दीीद से मेहद ईसे विख्तुत प्रन्‍्ती दर हियसे गये 


ता | (ः अर. 
वए! प्स्चर धा। िप्य मे लिए मे शविल की ग्रोयर्यरला या रानमान रसाना 
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शक्ति से काफी लाभ होगा । श्राज जहाँ ५ करोड टन कोयला इस्तेमाल किया जाता 
है वहा भ्रण शवित से केवल ६० हजार टन कच्ची धातु से जरूरत पूरी हो सकेगी । 
उन देशो को जहा शक्ति के अन्य साधनो का अभाव है वहा श्रणु शक्ति आसानी से 
ले जायी जा सकती है और वितरित की जा सकती है। प्रमुख वैज्ञानिक झआाइस्टाइन 
के अ्रनुसार एक ग्राम तत्व का समूल विनाश २ करोड टन कोयले के बराबर ताकत 
पैदा कर सकेगा । इस का श्र्थ यह हुप्रा कि प्रतिवर्ष १३० किलोग्राम या २८७ पौंड 
तत्व नष्ट करने से विश्व की वर्तमान आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी । फिर भी तत्व 
का सम्पूर्ण विनाश अ्रभी सम्भव नही है । इसके अतिरिक्त शवित के उत्पादन के लिये 
अरा दवित के विशाल कारखानो के निर्माण की बडी मारी समस्या है, जिसमें श्र॒णु 
भट्टी, रेडियेशन जिल्ड, अनकन्वेंशनल पम्प, बेकार रेडियो सक्तिय तत्वों को नष्ट करना, 
विकीर्ण मापक यत्र तथा इस्तेमाल हुए ई घन को पुन्त प्रयोग लायक बनाना श्रादि 
गामिल है । 


सम्मेलन की एक विशेष रिपोर्ट भावी कार्यवाई सम्बन्धी प्रस्तावों के साथ 
सयुकत राष्ट्रसथ के तमाम सदस्यो के पास भेज दी गई है । 


सयुक्‍त राष्ट्रसघ के लिए श्रणुविकीर्ण की समस्या निरन्तर बडे महत्व का 
विषय बनती जा रही है। श्रौपचारिक रूप से ८ अप्रैल १६५४ को प्रथम बार यह 
समस्या निशस्त्रीकरण श्रायोग के समक्ष पेश की गई । भारत ने इस सिलसिले 
में एक चार सूत्री कार्य-क्रम रवखा जिसमें एक भावी विस्फोटो सम्वन्दी यथा-पूर्व 
समभौता तथा दूसरी बात इन शस्त्रों के प्रभाव के विपय में प्राप्त तथा गुप्त जान- 
कारियो का प्रचार था। यह प्रइत सरक्षण परिपद में उठाया गया । अमेरिकी प्रशासन 
के श्रन्तर्गत प्रभान्‍्त दह्वीपों के महत्वरृणं सरक्षित क्षेत्र में मार्शलीज कांग्रेस स्थगन- 
समिति (&छ00०ए९/ ((077776/66) ने सरक्षण १रिपद मे उक्त क्षेत्र में भ्रमे रिका द्वारा 
अरणा जस्त्रो के परीक्षण के सिलसिले में एक विरोत्र-पत्र पेश किया । परिपद में मार्श- 
लीज काग्रेस के विरोव-पत्र पर विचार करते हुए परीक्षण से वहा के निवासियों की जान 
और माल की क्षति पर दुख प्रकट किया और झ्राज्ञा प्रकट की कि भविष्य में समुचित 
साववानी वरती जायेगी । अणुविकीएं के प्रश्न पर अण शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोगों 
के सम्बन्ध में १६५० में हुए अन्तर्रा ट्रीय सम्मेलन में कछ विस्तार से विचार किया 
गया । समस्या के सबसे महत्वपूर्ण पहलुग्रो में मे इस पहलू पर कि श्रण॒- 
विकीण का प्रभाव मानव के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कंसा पडेगा जनरल श्रसेम्वली 
के आगामी अधिवेशन में विचार किया जायेगा। अमेरिका ने आगामी अ्रधिवेशन 
वी कार्य-नम सूची में शामिल करने के विए एक कार्य-क्रम प्रस्तुत किया है जिसमें 
इस विधय के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को सम्बद्ध करने का उल्लेख है। कार्य-क्रम 


संयफत राधुसथ 


में यह भी बहा गया दी सि सयवत रादसा शो एश 


हारा मनमान प्ररोतणों में परिणाम दि झाषार पर 
पल कण 


एयर पर संग्रह सवा उसे प्राप्प एरने यो ययररा 

सिनिर्ने बासित द्वारा सास में प्ररशित 'धापवपिर तमा 
हो सागर रियोर्ट से पता खलगा है कि मदि ला 
कि लिए समृजखित सरवास्मक वार्बबाही यो सर्र 
भी कद तत्व ऐसे # जो 
दर भा का ता] - 00 


# 


जिनसे पीजने से विनाए 


तो #प |] ३४ 
वाफी घने था भी भो शिप २ 
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सगे हे गो सरगाराी 
प्र्यत रिधोदों व बहन जोय 
पा व परत के मे 


सत्स त्याग 


उचित 


हे 
म्श्म्घो गे गनाएए 


वे दिशी्श थे विधनपाण हरा 
शाह हा 5 वि 


हगा स्थान २, 


क्च्क 
4 


ग्रनशासित जनता की स्मन्‍याए 


सेयउत पा बाईग 5 


मत्मम्यन्धी 


राष्ट्रीय रोण्या पा 


१४ भारागों से वहीं हधिए 


प्र मिल 


एज शाह्िनयत था प्रतिशत 
४ | सचसख दम कानाीय सार 


इसके फ्रियास्चप के धात्र में है। एलियंय के संसार मनी फोर दुर्स' 
भवायर्त उपनिवध बअधिदिय पयाव में मायात शत गम 3ेहिलु सोन्‍्निर्णत्रात 

ता के उन उपमिधेधा लगे परतरा दा गो का हाई खियाय संधि सद्री दिया गे 
था । पोषणा-प८ के बनसार एए सरततद परिषद री रेसापसा की मे हे शिस रा गाय 
के 9 जो स्थाथी घिदिशदद खारोर पह है | विस एडीयी झवनि सा सरतभ पल्व्दि 
जय पार्य उसे मिझयान यी थ। निशियय एरदी / हिवा कगार एर. प्रौषनिदतित शो 


7 इपनियेशों धर गो रा 5 *। ३ ४ गर्ग गाण्व) 7१ छ्यप्ने जबरिवः 
के रिपोर्र नियमित रोष से सर्द ते सर्द 7 हारा भाग सात ३ इसे सिटी 
हर सम भयया दिषनी पर , दसगयएी थी खोया रक्त मे एी ाण »। शमी 
छाप रे नानी की रियाटा पर आपस | 7 छाया से आवियशा 70 
प्रशधगय रमयरथा में "टीवाय 47 ४७ सावन 700 रा शाप के समशारए द्वाप 
जय बल्वविई प्रतागम 77 दर 7 व राश्यो भू पद शसतदश्या छा ये रा 
धंवीतद सापर ७, 53. ह, हवा खरा शी धाम दी के ।पररीद। 
उन पाए मगर से कान ए पा ७ यई मे व यह मे राशय आए 
लक शी के जी हे की (जि का। अकाल 4 पाक अफाय ने हद 73089 
डैसडिति कै गद विद । , हा 2? 7 शिएय 7 गा $ फूज्ड . फल 
ही लाबादी में छविदान एव ७ 5 ७५... था हद गयाएह 2. हम 5 77१ 
थी झादादी कै 7 पा ४ / - ० ३ 

सरत्टोीय सारगाद एघणाा5त जी प्रदा चर रह  ईऋा८ 
हिल जा जार कर, कक हक. ० कई तक जज 2 ला पर 
गा के आप ए चेक पट की की हा 5४ कल 7 को पड, उल ज िमक पा 27 
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से और यदि सामरिक महत्व का क्षेत्र है तो सुरक्षा परिषद से उसका सम्बन्ध होगा। 
सरक्षित क्षेत्र तीन श्रेणियों मे वि्माजित किये गये हें 


१ पुराने अधिदिष्ठ क्षेत्र जैसे कि वह १६४५ में राष्ट्रसघ के प्रतिश्रव के 
निर्माण के समय थे । 


द्वितीय विश्व युद्ध में शत्र देशों जापान श्र इटली से जीते गये क्षेत्र । 
वे क्षेत्र जो सम्बन्धित राज्यों द्वारा स्वेच्छा से सरक्षण व्यवस्था के मातहत 

- कर दिये गये है । 

१६५६ तक किसी भी राज्य ने अपना उपनिवेश सरक्षण परिषद में निरीक्षण 
के माततहत नही किया । साम्राज्यवादी राष्ट्र श्रतलातक घोषणा पतन्न और युद्ध 
काल के अन्य वायदो को आसानी से भूला बैठे । इसलिये सरक्षित क्षेत्र या तो जमंती 
के वे क्षेत्र हे जो प्रथम विद्व युद्ध में जमेनी की हार के वाद प्राप्त हुए श्रथवा इटली 
और जापान के हे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनके पतन के बाद साम्नाज्यवादियों 
के हाथ में श्ाये । 

सरक्षित क्ष त्रो का वितरण 


प्रशासक देश क्षेत्र जनस ख्या सरक्षित क्षेत्र का रूप 

ब्रिटेन ट्गानियाका ८० लाख साघारण क्षेत्र 
केमरून १४ लाख साधारण क्षंत्र 
तोगोलेड ४ लाख हर 

फ्रॉस केमसलून ३१ लाख का 
तागोलेड १० लाख ॥$ 

वेल्जियम स्म्राडा-उलडी ४१ लाख हि 

न्यूजीलेंड पश्चिवमी समोश्रा ६२ लाख हा 

आस्ट्रेलिया न्यूगियाना १२ लाख १ 
नोरू ३ हजार हे 

इटली सोमालीलेड १३ लाख हे 

अमरीका प्रयान्तद्वी प ५४८ हजार सामरिक महृत्व का क्षेत्र 


इस प्रकार अफ्रोक्नी सरक्षित क्षेत्र जो २१ लाख १६ हजार ७२ वर्ग किलो- 
मीटर क्षेत्र में फंला हुआ है उसकी श्रावादी १ करोड ६४ लाख है जबकि प्रणान्त 
क्षेत्र जो २ लाख ४५ हजार ७०६ बर्ग किलोमीटर म फैला हुआ है उसकी श्रावादी 
१३ जाख है। सरक्षित ६ घ्रो के अफ्रोकियो की आ्रावादी और क्षेत्र क्रमण ६३ प्रतिभत 
और 5६ प्रतिधत ह । 
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परदाशा परितद - घोषापान्यद व शनर्रद ६६ मे धनमार संरधण परग्प्दि 
है थे सर्प राय शामिल #. _ैै) जिनेशो सरशिंत श्ेतों पर प्रभासमन २, (से) हर था 
परियद मे ये रवानीव संदरप (परम ग्रेड २३) जिनझा सरल घे७णंे दर प्रशानन ने, 
[गी भौर ये सइस्य क्षी सरक्षाय परियर में सररिलि कोीशोी औ प्रशामा संथा मर 
पाना गंदरयों हे सहंथा मो। बशारर परने मी जिय सीस दे झा शिय गने जा। 
0 शरक्षाय परियय घारशधायाग पाने पर धाविक सचा सामराजिता परियाय संथा 
विशेष समितियों मे “पढ़ी सरपरित मामा में लापता गरती है (सनुरप्रर ६०)! 


इस प्रगार था गया: हे कि समतित छोडी हे प्रशासरों मी सरवा पर निर्भर होने हे 
बरण सरणण परिधि गे सइशयों यो सशश निश्चित की 7६८० में झब मरधद 


प्रिय मत उश्पाटस ढग्नो इसे वैयत १० सहरय थे । २६८८ से परिषर में (१) छे 


प्रधागर रएह. मार लिया, बैरिएपरम एस, स्यजी/ए, शिदेस घोर छमरीया (+) 
भी श 


बढ 


सृशध परियद के रघागी समंदर जिया संरक्षित णेता पर प्रशायन मेह्ी - भोन घोर 
भ्श (करण पिया में सरक्षित वैदों ते प्रशामा राष्ट्रों थी सरश सा रो 


मेन आचासण मरशयों हो सका के बराघर पर्स हक लिये जनरत श्मेस्बारी दारा 


77५ & सभा 4 गियीी "0 शिवा २६४० भे सामाएँ,उैल घर १० ५५ के लिसे 
>> #क+ आज नृः />ब्कक । जा बता जिहनार्स नी 9. नह ! (न दल 
प्रपरता। धपम ता गा, ६२५६ सह पशाण शसाट्सए शा ससर्य नी बगा किए जग 


अप साझ्ण सॉरिएद आर लापदा या भे पृण्वः जार धागे हते थोि मौरा दिया भाषा । 
प्‌ 


सटिस विझी शाम पर ह३ भा देसे था शदिवार मेवी कि | सदर ५ (१६५९ मे 
कक की] प राई ३ ४४६ *» ७ जे सन >दफ इधयौव८४४च हा लक का >ा मे पिख कक 
शेय अ2। ग3 | दाद २ बे >॑नारणए रस्म दारा 7 धरे शेर 


है हश] + कर # ही £ ३७4 4 डे 7" 
£ दे संरप दी वयिद [७ पेशी | इस प्रवार ४८ मे गरणशाण थारपप भे £ € 


5६ लि, शव 5३४३६) ) 
कह धंद्राहल ये सरदणं परत थे हा व | परहणण वरिदद २३ गरविर ले | पर 


है 


म ४ हि 
इहदा् पर | छाए पर मे निधनाधया ह। *। 


४ 
$. प्रदावतश किाएगियों मे हए दे कया व्य्॑तीं दर हे, कर कर्दा । 


तह 


फवदर देह $ 0 कान हाइनी 7 एशक लिरीगण रया। 
को 
फोर १०० हक हक वश 4 पेजाकन 


् जाके #« ही >अफक धजकत 
$ व; ४४४ एए४३ +६ हद 


[ई 


लक धर आाक- कं) ) 


कि] 


्‌ 


कह आादिश हिपोओं वर दिखार>ह क्‍तश कह दर सर 0 सिद 8 दगफ । 


का न्‍ 
के + रू ् हज दा 
क0 खे व के ६ह लक के करे 40. 7 हद रे 5 लक शक छुंड २०+ 3००5० ९१९, कार ५ शी ५ पुर हु |] 
के ४7५ + ध्पृ $ #इफर र्रज्का न बच औ जी हा जप ्ष् न लय अवाकाज या कब 
३४. कल हे बढ ७2 3 न्न्प। जे कक: कई है श दे» पट्राहई व हय 


श्च्च० अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध 


सुनवाई करने का अधिकार है। सरक्षण परिषद ने सबसे पहले यह सुविधा फ्रासीसी 
तोगोलेड के सिलवानस इ० झोलम्पिश्रो को (८ दिसम्बर १६४७ में) स्वीकार की । 
यह सुविधा सिलवानस इ० श्रोलम्पिओ को अ्रधिकार के रूप में नही बल्कि सुविधा के 
तौर पर दी गई, जिसमें सिलवादस इ० श्रोलम्पिश्रो को यू जनता के एकीकरण के 
लिये लिखित प्रा्थेना-पत्र के समर्थन में यू निवासियो के मामले को पेश करने की 
सुविधा दी गई । १६५५ तक ८ मौखिक सुनवाई जिनका लिखित प्रार्थता-पत्र से 
सम्बन्ध नही था और ४ श्रन्य मौखिक सुनवाई उनके पिछले प्रार्थना-पत्रो के विस्तृत 
व्याख्या के लिये स्वीकार की गई । 


मरक्षण प्रणाली के क्रियान्वप में एक सबसे उल्लेखनीय बात जिस पर 
सयुकत राष्ट्रसघ के घोषणा-पत्र के निर्माताओश्रो का भी ध्यान नही गया होगा, वह है 
जनरल असेम्बली की सरक्षण सम्बन्धी चौथी समिति द्वारा सरक्षित प्रदेशों की 
राजनतिक सस्थाझो के पीडित प्राथियो को मौखिक सुनवाई की अ्रधिक से श्रधिक 
सुविधा देना । 


दक्षिण-पश्चिमी श्रफ़ीका के पहले के अधिदिष्ठ क्षेत्र के सबंध में चतुर्थ 
महासभा (१६४६) की चतुर्थ समिति ने माइकल स्काट को प्रथम मौखिक सुनवाई की 
स्वीकृति प्रदान की तो भी सरक्षित प्रदेश के प्रथम निवासी जो निर्धारित परपरा का 
झनुकरण करते हुये चतुर्थ समिति के समक्ष उपस्थित हुए, सिलवानस श्रोलम्पियो थ 
जो अखिल-यू सम्मेलन के प्रतिनिधि थे । उन्होने यू-कबीलो के एकीकरण-सबधी अपने 
पक्ष को छठी महासभा (१६५१) के समक्ष प्रस्तुत किया। तब से इन मौखिक सुन- 
वाईयो की सख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई कि इनकी जो सख्या ७छवी महासभा 
(१६५४२) में ११ थी वही €वी महासभा (१६५४) में बढकर १५ तक जा पहुँची । 
इन सुनवाईयो में से तेरह की स्वीकृति तो फ्रास तथा ब्रिटेन के प्रशासनाधीन त्तोगो- 
लेड के विभिन्‍न राजनीतिक दलो कं प्रत्निनिधियो को देदी गयी | 


चनुर्थ समिति ने हर प्रार्थना पर उसके गुणो के आधार पर विचार किया है 
झौर इन प्रार्थनाओ में से अधिकाण को स्वीकृति देदी है, जिनमें महासभा से सीधी 
अ्रपील के मामले भी सम्मिलित हें | प्रणासकीय अधिकारियों ने महासभा से की जाने 
वाली मौसिक सुनवाईयो के लिए समस्त प्रार्थनाओ की कथित अ्रविवेकपूर्णा स्वीकृति की 
एक मत में भत्मंना की है। तो भी यह प्रतीत होता है कि मौखिक सुनवाईयों की 
स्वीकृति की ओर बढती हुई प्रवृत्ति,सरक्षण परियद में प्रणासकीय तथा गैर प्रशासकीय 
घक्तियों के मध्य समानता के बिस्द्ध एक प्रतिक्रिया है । मौखिक सुनवाईयो का महत्व 
एस तथ्य में प्रजट होता कि सदस्य स्वनन्नतापूर्वक्र प्रतिनिधियों से अए्न करते है, जिसमे 


सग्रपन रारुसघ 


पद 
६ । 
न 


इत्ा विभाग _/ सख्बस्य मे संएिकसल शाहणारी ध्राण शेख पश्ोर 
समिति सारी हान-यीय के पदयात प्रभाव पृरो पद्म उद्घास के विश झहामा प्रस्ताय 
गवीहीर हरनी है। मान समिति द्वारा झपा मोज्खि सनतवाई गो सबंध में पटिजेयर 
के प्रीनियि सी सिमेस्स झा झगा वियार डीएकी टयि डा सथीतति भानगा के 
परवगर 7 धगपदेरव से दिरयार है । इस हविरार शा प्रयाग यनी सेक संपो।- 
मरजित हद के लि्ातियं। मे शिया है सिसमें योगाजेट घोर देमरय 4 नियासी विशेष 

| परागं शेर पी गाय हो शारो मास थय साचदा शाप के मोौरिएग प्रदिनिधिर 


व «५ 


मे। लिए राह्मप थो मासभा पे समछ डपगिया शोन से झासे में एके झारी रगपद्ध रो । 


€ शौरा परने याले शिप्टन्मडइल-फ्रत रप्ट्रीयप निरीक्षण हे शप्त मे समता राष्दयर्प 
दादयशावद मे द्रम शासित विधमों में संयोभिय म[ृउपुरा परिद्रोन गन 0 लजिसों। झुनरः 
मरते प्रिय सरतियत प्रर्यीं में हमण समय शुमार पर दौरों शा प्रायोननन हरी 
है । हीरो |] सो पा की, इहआ्निशेय प्रशाव राय सविशाजियों ये भा थ समता 
शेर है [घरनाहर ४बणे। यदि ऐेरा परते पाते शिप्ट-म/ल री सयेप-सरण हानि 


५७ 


(६63 5 हद 


गि 


घार ना वाई भी खो खादी / परत लग से परियर एइासज 5 


ड़ 
ल्‍* 


पर गेशस्वतास री प रिया मे मे ए लगसता ये यागार पर भार झास्यों ”। बनने मी 


परम्धरा शयित जग ही ०, सद ने संदस्य-सरया सर्वोस्गिितीसय गी गंदी 2 |) सशाम तर 
च्य्क 
हे कि पर छादारित पर नंपीएय किया गया है, शिसों घनमार हद प्री" 


पक] 7३ । (रेंछाहआत-उरप्जा सयिानीया लुदा सोमावीएद 2), जार बर्चिम-प्रणा ता 
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१८० प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सुनवाई करने का अधिकार है । सरक्षण परिपद ने सबसे पहले यह सुविधा फ्रासीसी 
तोगोलेड के सिलवानस इ० ओलम्पिशो को (5 दिसम्बर १६४७ में) स्वीकार की । 
यह सुविधा सिलवानस इ० ओलम्पिझो को अधिकार के रूप में नही बल्कि सुविधा के 
तौर पर दी गई, जिसमें सिलवादस इ० झोलम्पिशो को यू जनता के एकीकरण के 
लिये लिखित प्रार्थना-पत्र के समर्थन में यू निवासियों के मामले को पेश करने की 
सुविधा दी गई । १६५५ तक ८ मौखिक सुनवाई जिनका लिखित प्रार्थना-पत्र से 
सम्बन्ध नही था और ४ अन्य मौखिक सुतवाई उनके पिछले प्रार्थना-पत्रो के विस्तृत 
व्याख्या के लिये स्वीकार की गई । 


सरक्षण प्रणाली के क्रियान्वप में एक सबसे उल्लेखनीय बात जिस पर 
सयुकत राष्ट्रसघ के घोषणा-यत्र के निर्माताओं का भी ध्यान नही गया होगा, वह है 
जनरल असेम्वली की सरक्षण सम्बन्धी चौथी समिति द्वारा सरक्षित प्रदेशों की 
राजनंतिक सस्थाओ के पीडित प्राथियो को मौखिक सुनवाई की श्रधिक से श्रधिक 
सुविधा देना। 


दक्षिण-पदिचमी अ्रफ़ोका के पहले के श्रधिदिष्ट क्षेत्र के सबंध में चतुर्थ 
महासभा (१६४६) की चतुर्थ समिनि ने माइकल स्काट को प्रथम मौखिक सुनवाई की 
स्वीकृति प्रदान की तो भी सरक्षित प्रदेश के प्रथम निवासी जो निर्धारित परपरा का 
अनुकरण करते हुये चतुर्थ समिति के समक्ष उपस्थित हुए, सिलवानस ओ्ोलम्पिश्ो थे 
जो अ्रखिल-यू सम्मेलन के प्रतिनिधि थे । उन्होने यू-कबीलो के एकीकरण-सबधी अपने 
पक्ष को छठी महासभा (१६५१) के समक्ष प्रस्तुत किया । तब से इन मौखिक सुन- 
वाईयो की सख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई कि इनकी जो सख्या ७वी महासभा 
(१६५२) में ११ थी वही (वी महासभा (१६५४) में बढ़कर १५ तक जा पहुंची । 
इन सुनवाईयो में से तेरह की स्वीकृति तो फ्रास तथा ब्रिटेन के प्रशासनाघीन तोगो- 
लेंड के विभिन्‍न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को देदी गयी । 


चनुर्थ समिति ने हर प्रार्थना पर उसके गृणो के श्राधार पर विचार किया है 
और इन प्रार्थनाओ में से भ्रधिकाश को स्वीकृति देदी है, जिनमें महासभा से सीधी 
श्रपील के मामले भी सम्मिलित हे । प्रशासकीय अधिकारियो ने महासभा से की जाने 
वाली मौखिक सुनवाईयों के लिए समस्त प्रार्थनाओ्रो की कथित अविवेकपूर्ण स्वीकृति की 
एक मत में भर्त्नना की है। तो भी यह प्रतीत होता है कि मौखिक सुनवाईयो की 
स्वीकृति की ओर वढती हुई प्रवृत्ति,सरक्षण परिपद में प्रशासकीय तथा गैर प्रशासकीय 
गगितियों के मध्य समानता के विस्द्ध एक प्रतिक्रिया है । मौखिक सुनवाईयो का महत्व 
एस तथ्य में प्रकट होता कि सदस्य स्वतत्रतापूर्वक प्रतिनिधियों से अब्न करते हे, जिससे 


8 
न्फिर 


संपंयत शाम्ट्सध २ 


(विधाशपीन प्ररम के मंगान्य मे क्षृत्रीशि गानवारी बार होशर, आर 
सविति गहरी रन पीस थे वध शात प्रभाव परी फय्म उठाने ने दिये उहयां प्रस्ताए 
हंगोगार झारतीं ह 4 जया समिति द्वारा ए४ा भाडिश झनतार 7 सदध में देंवियश 
के प्रीनिवि सी ।रार्भस रा एप वियार डोहडी 5 हि था सपीएति यासना / 
धविगार था बंयादिय से सिवा है । रच छविरार था प्रमाध बसी यह बरणाात 
सेरदि दि में; विशारियों ने हिया है दिनमे सोगोले” घोर पैम रस गे लियारी विश 

। ययाए ला हो सादा पा भारी साग ये गाससा यर्लाष्नों है मीरिक प्रा सनी 


के लिए रापटसध थी गरासना के समक्ष टपरिया होठ से योग में शक नारी रे शायद्ध है । 


हे 


८ गोरा बरने थाले दिप्ट-मएव-यरप सी ट्रीय निरी जय ये क्षत मे संयगत शष्दुसप्रीय 
पोषणाव ३ मे फ्रच्यासितर नियमों में स्वोतिक मृगारणरा परियोनि छह है जिन गससार 
सहला परिदद शरतिय प्रसधों में फश सगे सा था सर था साधोहन करनसो 
है । दीरी का बाय फसागी उग रा निरध्य पेसासरोय धवियारियों के माप समभोीज ले 
शिया ४ (परमच्यर इंघटी। संधधि पर ॥ झिट-मगहए को सास्य-्यराण एसि 
श्थित है छो एर से घार वा पाई भी हा झतवी 7 पररत जब से परियद ने प्रशासतीद 
पर मैरनपतास रीय ततिवयों जे माय समानता | घापार वर सार सझ्यों रो चूमने फो 
परम्परा स्थापित रे दी /, संग से से दस्प-्सरया क्रपरियतेतीस सो गंसी है । सन्रान/ण्म 
में शिदर पर धापा रत फार्म झैश रदीरा किए मय है, सिर घनम्धर सोस पूर्ष- 
छपी प्षतों (२ प्रस्ता-उरण्ट्री सगिवीक सखा सामाहीएए, भार परिसम-चतौय3ं 
पं ची (दिशेश तय एस हे प्रधशासतातीस वाला कोर तोगोएड़ | चार 
दृाम्वीय को (सौ ग्यू शाथाया पदिनिसी राग छोर ब्रध्वपीद ५ दर] 


कि कक पक जब दर ७ कक रा कं [ 7 ₹१्‌ हद हा 5 लि्दिन (;४ पग्भ व ४ ० डक बन्‍क ००० # 
नौ री हर ।र पड हर ४७३ « हो हि३ १३ २ १४ मे ४! 362४४४४ 
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£घ२ प्रन्तर्राष्ट्ीय सम्बन्ध 


तागानीका (ब्रिटेन) की जनता के लिए २० या २४५ वर्पो में स्वायत्त-सरकारों की 
स्थापना हो जाने की सभावना है। इसने पहली वार ही सरक्षित क्षेत्रों के लिए 
स्वतत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय-सीमा, श्रर्थात्‌ निरदिप्ट तारीखो की 
सिफारिश की । इस प्रकार शिप्ट-मडल के सदस्यो ने राष्ट्‌ सघीय ध्वजा फहराते हुए 
श्रादि-निवा सियो के प्रवक्‍ताञ्रो तथा स्थानीय श्रधिकारियों से खुलकर मेंट की । इस 
प्रकार लोगो के हृदयों में शिष्ट-मडल ने यह तथ्य भली प्रकार जमा दिया कि सपुक्त 
राष्ट्सघ उनके कल्याण के लिए चितित है और उनकी श्रन्तिम स्वतत्रता के लिए कार्य- 
रत है । इस शिष्ट-मडल द्वारा यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इन क्षेत्रों की सीधी 
आर सच्ची खोज की जा सके । परन्तु इसकी सदस्यता में उदारता से काम लेना 
चाहिए, जिससे गर-प्रशासकीय शक्तियों की सख्या इसमें प्रधिक हो सके । 


दक्षिण-पदिचिमी अ्रफ्रोका का सतर--महायुद्ध से पूर्व दक्षिण-पश्चिमी अ्रफ्रीका 
का जर्मन उपनिवेश ही एकमात्र पहले का शासनादिष्ट क्षत्र है, जो सरक्षित क्षेत्र 
के रूप मे अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यास प्रणाली' के अन्तर्गत नही रखा गया है * समस्त 
प्रदेश में दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्रफल लगभग ३१७,७२४५ वर्ग भील है, 
जिसमे बसने वाली ४१४,६०० की जनसंख्या में से ४८,५८८ यूरोपीय हैं 
(१६५३)। भविष्य में दक्षिण-पश्चिमी श्रफ्रीका का स्तर क्‍या होगा, इस 
सम्बन्ध में विवाद का मूल १६९१६ में दस राप्ट्रो की परिषद्‌ की गुप्त कार्यवाहियों 
में खोजा जा सकता है। २४ जनवरी को दक्षिण अ्रफ्रीका सघ के जनरल स्मद्स 
ने जर्मनी के दक्षिण-पश्चिमी श्रफ्रीका के श्रधिकारकरण का दावा विजित प्रदेश के 
बतौर किया । राष्ट्रपति विल्सन ने उनकी माग के उत्तर में निर्चयपूर्वक कहा, 
“मूलभूत विचार यह होगा कि समस्त विश्व प्रन्यासी के रूप में शासनादेश द्वारा 
उस दिन तक कार्य करता रहेगा, जब तक आदि-निवासियो की सच्ची ग्राकाक्षाओ का 
निश्चय न हो सके ।” इस प्रकार जनता की सच्ची ग्राकाक्षाए ही क्षेत्र को संघ में 
सम्मिलित करने का एकमात्र आधार है। श्रत समभौता 'सी” श्रेणी के शासनादेशो 
द्वारा उत्पन्न किया गया है जो लीग के नियम के अनुवध २२ में जेसा दिया गया 
है उसके अनसार “आसनादिप्ट राज्य के श्रविभाज्य अग के रूप मे” प्रशासित 
होता है । 

महासभा (१६४५-४६) के सान-फ्रासिस्को तथा लन्दन में होन वाले प्रथम 
ग्रधिवश्न में दक्षिग अफ्रीका सघ की सरकार ने दक्षिण-पद्चिमी अ्रफरीका को सघ-द्षेत्र 
में झामिल करने का श्रपना दावा पुन सामने रखा। एक वप पूर्व जब प्रन्यास 
प्रणाली अ्रस्तित्व में आयी, सन्‌ १६४६ से 'लीग श्राव नेभन्स' के भग हो जाने से 
मपन्यरकार को दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रोका पर भ्रधिकार करने का श्रासानी से बहाना 


भयात राष्दुसय १८: 


लिये गधा संझेब-यर्शार मे धारियरउरधशा कभी सदी भीदियों भीषण इलिल- 
धरियशी सभीत 4 निवासियों री 5. प्रतिशत छसमरया शो माओी ध्राधवता ४ 
हत्टि भे रगायार थो । ुईइघा दाया ही गंगा हि ४७८६,८5४७ धशाएियों से छ्िशार 
परण 4 पु में भा दिया ता! ४87 ५,०८० *« सा विशंधश विया जआपाए 
पर हू ०१) ४ज बार में राव ही री शो गवी। खादवाीनशाव भौगारणएण घोर 
वोजिनान्य व दी डियारश धाधिश निभासा प्रशाएम संत्र'यी दिल संदे। लि] 
हज विद साय व ने दिशलादियं प्रत्या ही शणीरी सार मे विजय शाचहधर पर 
हित | 


४६ ४६ भे संयाय राषए संपरीण मामा की दॉ घर ध्धिमी पशोयय य। ध्र्याम- 
प्रषारी के का व्मव रस थी खारश्यार प्रभनाएा भी खबयदे उसी उर्व हद्षिद- यो + 
से मे सब शा शाप्ट्सत वो खातावा पी बेदप धर्लत य रसे थे भी एसान बर या | उससे 
पाए लि वेग साई सशस्त्र को समझाति के खाद दम दाडथिाएज भी समाप्त जो गद 
वसा दिए वि कमी शीश यो रिति पूर्गरा४ से उपर परेस घरिवारूचेव 
२८ मंरम्गर,१ ६ 6३ रो माप ना भी लायथ संसिति से उसे श० गग्ज पारी मी मायने 
ग्याद वो शत मौदिय खदा। हो सीमा री, छा 8६ ६ भे धम्रभार थे 
में दीिछवश्चिमी बणोत्रा गए ५ । थी मारपिद रधट ने सपना भों मत निः्यम 
करा दिया दिए शननिदय [6॥,0 व्रत) शर रंदास मात «7 । गाया 


ल्‍ 


हे | --आ“सकंक है ज्>र +का' श्ड्त् किम ध्४९ (६; हा ६ 5 
ने था प्रश्न घगारा टप पघराएत भे ऊण दिया, जा शदाएई १२२० में ऐसे दिये पर 
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की, कि क्या दक्षिण-पर्िचिमी अ्रफ्रीका सबधी मामलो में महासभा द्वारा कार्य-प्रणाली 
के जो विशेष नियम अपनाए गए हे वे अदालत की १६५० की राय की सही व्याख्या 
है। क्षेत्र-सस्वन्धी सिफारिशो को स्वीकार करने के लिए लीग परिपद्‌ के एकमत के 
नियम के स्थान पर दो-तिहाई वहुमत का विशेष नियम था। झन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
ने माना कि विना वैबानिक परिवर्तन के दो-तिहाई बहुमत का नियम एकमत के 
नियम का स्थान नही ले सकता । १६५६ मे सर्वे प्रथम १० वी महासभा ने दक्षिण- 
पदिचिमी अफ्रीका के क्षेत्र से प्राप्त याचिकाओ सम्बन्धी कानून त्था प्रतिवदनों को 
स्वीकार करने का निर्णय किया है । यद्यपि सघ सरकार ने वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करने के लिए इन्कार कर दिया है, तथापि सयुक्त राष्ट्सध द्वारा स्वय प्रतिवेदन 
लिखे जा रहे हे और याचिकाए भी स्वीकार की जा रही हे । 


सोसाली लेड-- इटली के प्रशासनाधीन सोमाली लेड का सरक्षित क्षेत्र ही 
एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो १६६० में स्वतन्त्र होना है । पिछछे हुए सोमालियो को 
स्वायत्त सरकार के स्तर तक ले जाने की समस्या एक दुष्कर समस्या है। १६५४५ में 
नगरपालिका के चुनाव हुए और १६४५६ में सम्पूर्ण देश में श्राम चुनाव करने के लिए 
प्रशासनिक सुधार किये गए थे। १६५४ में दौरा करने वाले शिष्ट-मडलो ने सरक्षण 
परियद को सूचित किया कि “सावनिक (एक्जीक्यूटिव) उत्तरदायित्व सोमालियो को 
हस्तातरित करने के लिए झ्रभी तक कोई योजना नही है ।” एकमात्र यही ऐसा क्षेत्र 
है, जिसकी राजधानी योगाडिस्को में, इटली जा कि प्रशासनिक अधिकारी है, को 


सहायता तथा सलाह देने के लिए तीन सदस्यों का राष्ट्रसघीय सलाहकार परिपद 
हमेशा उपस्थित रहता है। श्रभी हाल ही में इसने बताया हैं कि “क्षेत्र के राज- 
नींतिक जीवन में मूल-निवासियों के भाग न लेने के कारण इस क्षेत्र के राजनीतिक 
भविष्य के सम्बन्ध में कोई भी भविष्यवाणी नही की जा सकती ।” इस क्षेत्र के 
गआथिक साधन बहुत ही अभ्रपर्याप्त तथा क्षीण हे । निर्यात तो मुख्य रूप से केलो, 
खालों, घी, #ई तथा धूप तक ही सीमित है। क्योकि यहा की _ जमीन बजर है 
और निवासी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते इसलिये यहा खेती का व्यवसाय भी 
लाभकारी नही है। १*,२७०,००० को जनसस्या में से दो-तिहाई से भी अधिक 
निवासी घूमने-फिरने वाले है और नितात अपढ़ ह । १६५४ में दौरे करने वाले 
शिप्ट-मडल ने अपने प्रतिवेदन में कहा “१६६० तक यदि काई उल्लेखनीय प्रगति 
नहीं हुई तो स्वतन्त्र राज्य को वापिक ५ से १० लाख डालर तक की कमी का 
सामना करना पड़ सकता हैं। श्रदायगियों की शेप रकम की कमी जो १० लाख 
डालर तक पहुँच सकती है, यहा के केलो के लिए बाजार का अभाव, अविकसित व 
प्रप्रगविद्ील भ्र्य-ब्यवस्था और पानी की पूति तथा जो सामाजिक व ज्षैक्षणिक सेवाएँ 


संयकत शाप्दुमघ १८४ 


प्रत्यावदित प्रशासस में प्ररयोधित सी गई था यो स्थापी इनाए रू मे विश साया 


साधन--ने सदर समस्यायों लगे भी नोपे स्थक्‍ना शाह्य ५ ॥ नामसमादया 
गबसा ॥। खगर सोमभाजी सोह का प्रभ-सनसा-मग्प्न्स रापप बनाना । मी एस हर 
थी उर्तमाल सामाजित। लेझझा शारफ़लिश वरिरिशीश में मत थे बरियसनस ने 


छः 


सोगे ॥ महा था ली बता देना चाहिए [ि वीयब ४ प्री सोझाही कीजिये री 
श्रोर वजट वी रास में से वेयल ३७ प्रविधन ही भिन्लान्यमार मे जि रखा गया 

पिया सवा सोमाजी “४ ने मध्य सीमा निधारए थी समर भी ए। वियादा- 
गयद प्रश्म है तिसझा संतोश्जनक हल # उसो है। सम राणएरावथ था चाहिए 
ये सार पं थाद इउंटली से सोगातियों यो शाल इहस्तीसरश के जिाए झ्रायावर परम 
द्रठाए । 

तोगोलंड एफीकरणा फी समस्या - इगवए्४ लथा झास परस्यागों थे चरस्यन 
ताोगोदेश के दोनो भागों ऐे एयीकरण था प्रश्न एए ऐसा पतन / जा पे यथा में 
माासभा हे। समक्ष पाने याले प्रस्यासित क्षेषों थी सर प्रश्नों में से सरोधिए इतने 
पूरी है। तोगोलेए के सम्पृश छ्षत्र से जमीत को दो शपरी परद्ठिया 7, सिम 


कक हट है धर कि जा ब “4 यु 
गाेश। के चंघानस्थ खेम्न ४, जिसायोा शापपु्ल ६६,०४३ प्रमाण 7 हसेर इसशा, 


दिसका धेषफार २१,००० बसे मील है प्रासीसी गश्रा माया । १२५: 
मे द्रिथ्शि स्ीगोेंड के उसरी सभा दक्षिणी भागो थी उनमग्या छम्ध ऊगभग 
४ ८६८,६६४७ थौर ६७,८६० घायी गयी थो। प्ासोसी शेर भे साने गायों ४ रथ 


महत्वां रगाभंग ? ७5२ २०२७२ भा ) 
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प्रन्यास परिषद को विपय का सावधानतापूर्वक ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और 
प्रत्येक क्षेत्र की स्वाधीनता के लिए एक निश्चित तिथि सुनिदिचत करनी चाहिए, जो 
प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियों तथा वह विकास के किस स्तर पर पहुँचा है इस पर 
निर्भर हो । 


१६५३ में महासभा ने प्रन्यास-परिपद से कहा कि वह अपने आगामी वाषिक 
प्रतिवेदनों में एक परिच्छेद “प्रन्यासित क्षेत्रों द्वारा स्वायत्त-शासन अ्रथवा स्वाधीनता 
प्राप्ति के उद्देश्यों ' का और सम्मिलित कर लें । इस परिच्छेद में केवल हरेक क्षेत्र 
में अधिपन्न के उद्देश्यों की दिशा में हुई प्रगति का ही निरूपण न हो श्रपितु प्रगति 
किस ढग की हुई इस सम्बन्ध में परिषद का निष्कप॑ भी उसमें दिया जाय। लेकित 
१६५६ तक प्रशासनिक शक्तियों के विरोध के कारण किसी भी निष्कर्ष को ग्रहण 
नही किया गया । महासभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपने वाषिक प्रतिवेदनों 
में उपयुक्त परिच्छेद को सम्मिलित करने के पक्ष में मत देने से प्रशासनिक शक्तियों 
ने इस्कार कर दिया है। आगामी वर्षो में यह प्रश्न उपनिवेशवादी तथा गैर उप-« 
निवेशवादी शक्तियों के मध्य श्रवश्य ही एक विवाद खडा कर देगा । 


जून १६५६ में फ्रास की ससद के एक निर्णय के अनुसार फ्रास के भ्रन्तर्गत 
तोगोलेड प्रन्‍्यास पूर्ण श्रान्तरिक स्वशासन सम्पन्न एक वैधानिक गणराज्य बन गया है । 
प्रतिरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय-सवधो पर फ्राँस ने श्रपना ही अधिकार रखा है। सितवर 
में निकोलस ग्रन्जिकी तोग्ोलेंड के नवीन गणराज्य के प्रथम प्रधान मत्नरी बने तथा 
उन्होने फ्रासीसीयों को तोगोलेड में बने रहने तथा एक कुशल नागरिक सेवा के 
निर्माण में योग देने का श्राह्मात किया। टाप्ट्रसभा (असेंवली ) के विरोधी दलो 
ने सयुकत राप्ट्रलथ को तार भेजकर फ्रास प्रशासन द्वारा राष्ट्र सघीय प्रन्यास सम- 
भौते के विपरीत विधान को थोपने के लिए अवाद्धित साधनों को अपनाने के विरुद्ध 
विरोध प्रदर्शित किया है । 


गे र-स्वशासित-क्ष त्र--प्र न्यास की धारणा अ्धिपत्र के ११ वे परिच्छेद में 
सिद्धात समाहित है। श्रधिपत्र में ११वें परिच्छेद को विधि रूप देने के लिये बने 
आयोग के अब्यक्ष के नाते अफ्रीका सघ के फील्ड मार्शल श्री स्मदट्स ने सान-फ्रासिस्को 
में १६४४५ में कहा -- 


“यह योजना विपय द्वंत्र मे पुरानी प्रतिश्रव वाली योजना से अत्यधिक 
विज्ञाल है। प्रन्याम का सिद्धात श्रव श्रामतौर पर लागू किया जाता है। यह तमाम 
परावनम्धी क्षेत्रो की समस्त परावलम्वी जनता पर लागू होता है | इसके अन्तर्गत वे 
सच आ जाते हैँ, इसीलिए महत्वपूर्णा तथा अत्यन्त दूरगामी प्रभाव वाले सिद्धात को 
विस्तार दिया गया है। 


सययत राष्ुमए श्र्द्र 


प्रधिषद मे. धनुररेद 58 फो याचन एस दशिियोंश मी पुत्दि सर देया । 


० + 


गनररद ७३ में “परत इंलागो थार में साटंर ने निमभ्यीतील भोचा- 
की >सयर्ा शाष्ट्र मप्र के वे चहम्ग दिन पर उसे श़ाशों थी शामिशास्य रो 
शरिग्मेदारिय हें या शोगी, यहा सोगो ने पूर्णे रुप से स्वतपया नई मी गंतर 
परी है कि उनसे इलायो के विशमियों के हितों की रेखा सूद मे 
धोर ये एक संरक्षण (पुण्य स्पासी हे रोष में घयाग गे दायित्य सानव हैं कि परंसान 
घारटेर से स्मातित घर-ुरीडीय थारति और संरतान्षणारी के झधीय, सा ए ने 
हदिया एप देशी में, निषासियों रो भरता करनी थ और पसबा विशे उन्हे 


(व एस इसायोी के लोटो वी सरणसि गेग पुर शपान रराये कस उसेया 
राजनीधिय, ध्राधिक, सामाजिा! शोर शिक्षा वी दनावि उसमे साथ 
पापपूर्णा उयहार बोर उन्‍हें शग्यासारों से बयान को पर प्रमंध 
मारना होगा । 


५ 


[स) हरे एप पौर उस झे लोगो भी बरतनी झोपनी परिशितियों ए छौर 
उनके दिकाय को घदरशा को पतुसार, उसमे रकशारन थी दराया दस 
था, उसनती राजनीतिक गाहशजापों व हक शयन रात», सौर 
बहा ही घाजाएर राजनीतिर सम्पाशों के ग्रधिरारिणि विधास में रहा- 
दया उसे झा परा प्रयंध बरनसा सोया । 

[ग) घहरीरोप शाहि घोर सूरका बातो रोगी । 


[ि) “मे घमुराए के बतोर सामाजिश पराशिया कोर वनानित प्रयोजना की पति 
में ये, विशास ऐ रखनार्मश शादी | बाण रेसा एप्प, घोष शो 
प॥ हर राव सी केश थ्रौर एस उसरे रे खाए, घोर दे शौर हज 
होता की विशेध कोये बारने सारे प्रताईछीम म्धापों था आए शपा- 


योग शायपित मर्सा होगा । 


(०४) सर) शोर मिनी बाते शी सोगापों ॥द सा रस जल दा: 


संधिएद हे से डाटी हद शोमिश, साझा, िर झीर स हरदा 
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न 


श्यकता तथापि इसमें तथा प्रन्यास-प्रणाली में यह अन्तर है कि इसमें भरन्तर्राष्ट्रीय 
सगठन के प्रति औपनिवेशिक शक्तियों की सीमित जवाबदेही है और किसी भी 
प्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण तत्र के लिए किसी प्रकार की जवाबदेही नही है । श्रौपनिवेशिक 
शक्तियों ने भ्राग्रहपूर्वक अनुच्छेद २ (७), जो कि श्रान्तरिक श्रधिकार क्षेत्र-सम्बन्धी 
धारा है, के अन्तर्गत अपने उपनिवेशो में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध किया 
है। श्रथिपत्र के अनुच्छेद ७३ (ई) के श्रन्तर्गत गैर-स्वशासन-प्राप्त क्षेत्रों से सूचनाश्रो 
की प्राप्यि के लिए १६४७ में संयुक्त राष्ट्र सघीय महासभा ने एक विशिष्ट समिति 
की स्थापना की । १६५२ में 'विशिष्ट' शब्द, जिसके अर्थ के साथ परिवर्तनशीलता की 
भावना जुडी थी, को हटा दिया तथा अनुच्छेद ७३ (ई) का सदर्भ भी जान-बूक कर 
विलृप्प कर दिया गया, क्योकि श्रौपनिवेशिक शक्तिया किसी भी प्रकार की राज- 
नीतिक जानकारी प्रस्तुत करना नही चाहती थी । १६४६ में आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, 
डेन्मार्क, फ्रास, नीदरलेड, न्यूजीलेड, ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका, इन आ्राठ 
देशो ने चौहत्तर गर स्वशासन प्राप्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की थी | 
इन क्षेत्रों की क्या परिभाषा की जाय, इस प्रश्न को प्रथम महासभा में उठाया गया 
परन्तु किसी भी निर्णय पर नही पहुचा गया । जिन क्षेत्रो की जानकारी दी गयी, 
उनवी सख्या १६५४५ में घट कर ५५ रह गयी । इस तथ्य के कारण कि बहुत से क्षेत्र 
पूर्णा स्वशासन-प्राप्त हो गये थे अथवा उन्हें राजधानी सम्बन्धी सविधानिक ढाचे में 
समानता का दर्जा दे दिया गया था, अश्रविकाश हालतो में जानकारी रोक दी गयी । 


१६५३ में झआठवी महासभा में सदस्य-राष्ट्रो का बहुमत नीदरलेंड की इस 
बात से सहमत न हो सका कि सुरिनाम (977७7 ) और अटिल्लास (87[6&8) 
में स्वायत्त -शासन हो गया है तथा महासभा ने प्रार्थना की कि जानकारी भेजना जारी 
रहना चाहिए । नीदरलेड ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। क्योकि स्वायत्त- 
शासन प्राप्त हो गया है अथवा नहीं इसका निरचय करना केवल मात्र उसका ही 
श्रधिकार है । महासभा ने अपने नवें अधिवेशन में निर्णय किया कि श्रनुच्छेद ७३ (ई) 
के श्रन्तगंत की जाने वाली जानकारी को रोकने के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति का 
ग्रनुणीलन किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष जोर उस ढग पर हो, जिसके द्वारा 
आत्म-निर्णाय का अश्रविकार प्राप्त किया गया है और स्वतन्त्रता से उसका उपयोग 
क्या गया है “जो स्तर वहाँ की जनता को प्राप्त है या स्तर में जिस परिवर्तन की वह 
इच्छक है, तंत्मम्बन्धी उसकी राय, जहाँ तक सम्भव हो, पूरी तरह से आकने के 
लिए, अगर महासभा उपयुक्त समझे तो प्रशासनिक-सदस्य से समझौता करके एक 
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कर अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रभुसत्ता-हस्तातरण अधिपत्र के २ अनुच्छेद के श्रन्तगंत प्रतिनिधि शासित क्षेत्र का 
वर्तमान स्तर” पूरववत रखा जाना था कि जिससे हस्तातरण की तिथि के दो वर्ष 
पदचात दोनो सरकारो की बातचीत द्वारा न्यूगिनी के भविष्य के राजनीतिक स्तर के 
प्रदन का निरंय किया जाता ) 


विवाद का मूल भ्रनुच्छेद-२ की विवादस्पद व्याख्या में प्रौप्त किया जाना है। 
डच सरकार का कथन है कि समभौते के सपूर प्रकरण में वतंमान स्तर का श्रर्थ है 
पश्चिमी न्यूगिनी पर पूर्ण प्रभुसत्ता जिसका प्रयोग वे प्रभुसत्ता हस्तातरण के पूर्व करते 
थे । इसके विपरीत हिन्देशिया की मान्यता यह है कि इसका श्रथे पश्चिमी च्यूगिती पर 
केवल श्रस्थायी प्रशासनिक अप्रिपत्य है, जो समभौते की शर्तों के अनुसार है। 
हिन्देशिया सरकार ने वताया कि क्योकि प्रभुसत्ता-हस्तातरण अषिपत्र ने पहले अनुच्छेद 
में “विनाशत्तें” हिन्देशिया के नवीन गणराज्य का “हिन्देशिया पर प्रभुसत्ता” स्वीकार 
कर ली थी, श्रतएव पश्चिमी ईरियन को जो कि हिन्देशिया का ही एक भाग है, मैर- 
स्वशासन प्राप्त क्षेत्र नही माना जाना चाहिए । 


-: १९५४ में जब यह स्पष्ट हो गया कि विवाद का कोई भी समझौता सभव 
नही, तो हिन्देशिया सरकार ने महासभा से औपचारिक प्रार्थना की कि वह इस प्रदन 
पर विचार करे, जिसका समाधान न निकाला गया तो वह उस क्षेत्र में निरन्तर 
शाति और सुरक्षा को खतरा बना रहेगा । 


प्रथम समिति में विवाद के मध्य हिन्देशिया के प्रतिनिधि ने कहः कि 
“तीदरलेड के विधान में 'नीदरलंड ईस्ट इडीज' शब्द का स्थान 'हिन्देशिया' ने ले 
लिया है । क्योकि पद्िचमी ईरियन नीदरलेड ईस्ट इ डीज का अविभाज्य श्रग रहा है, 
इसलिये भव यह हिन्देशिया का ही एक भाग होना चाहिये । जहा तक इस तर्क का 
सम्बन्ध है कि ईरियन-निवासी हिन्देशियाई नही, यह एक अरविवेकपूर्ण तर्क है क्योकि 
(हिन्देशिया' जातिज्योतक नही, श्रपितु राष्ट्रट्योतक तथा राजनीतिक छाब्द है 
उसने नीदरलेड पर प्रारोप लगाया कि इतना ही नही, नीदरलेड श्रधिकारियों 
ने ईरियन जनता के कल्याण की सदा श्रवहेलना की तथा उस क्षेत्र में तब तक 
दशाति नही हो सकती, जब तक यह झऔपनिवेशिक श्र्‌ खला में जकडा हुभ्ा रहेगा। 
हिंदेशिया सरकार श्रभी तक इस सम्बन्ध में नीदरलेड से वात-चीत करने को भातुर 
है तथा महासभा से केवल यही प्रार्थना कर रही है कि वह एक शातिपूर्ण हल दू ढ 
निकालने में हिन्देशिया को सहयोग दे । 


इस समस्या के इतिहास का निरूपण करते हुए नीदरलेड के प्रतिनिधि ने 
कहा कि हस्तातरण-अधिपत्र ने स्पप्टतया घोषणा की है कि “यह श्रभी तक सम्भव 
नही हुआ है कि न्यूगिनी पर विरोधी पक्षों ने विचार किया हो, श्रतएव यह प्रध्न 
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विवादस्पद ही बना हुप्रा है ।/ यह भी निष्कर्पा निकाला गया कि विद्यमान परि- 
स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे परिवर्तन पर दोतों पक्ष 
स्पप्टरूप से एकमन नही हो जाते । हिन्देशिया सरकार ने नीदरलेड के इस प्रस्ताव 
को ठुकरा दिया कि हसल्तातरण-अधि-पत्र सम्बन्धी उसकी व्यास्या के प्रदन को 
प्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय में ले जाया जाय । साथ-ही-साथ नीदरनेड सरकार उपयुक्त 
समय हर ईरियन की जनता को अपने भविष्य का निदचय करने देने के लिए तत्पर 
घी, परन्तु हिंदेशिया ने भ्रपनी स्वय की राजनीतिक महत्वाकाक्षा तथा प्रेरणा से 
प्ररित होफर, जनता से उसका आत्म-निर्शंय का अधिकार छीनते हुए, पश्चिम 
ईरियन पर भ्रधिकारकरण के लिए प्रयत्न किया । इसलिए नीदरलेड के प्रतिनिधि ने 
घोषणा की कि “यह अब किसी भी निष्पक्ष प्रेक्षक को स्पप्ट हो जाना चाहिए कि 
नीदरसंड सरकार वातचीत को प्रारम्भ करने के सिलसिले में भविष्य में भानें वाले 
किसी भी प्रस्ताव पर वयों विचार नहीं कर सकती । ! 
ग्रौपनिवेशिक शविनियों ने नीदरलेड का समर्थन किया। उतका कथन था कि 
विवाद क्षेत्रीय था, जिसमें भाति को कोई खतरा नही था, अतएवं महासभा को दसमे 
हस्तक्षेप करने वा कोई भ्रधिकार नहीं था। वें भ्रनुभव करते थे कि जनता के 
शैक्षणिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास को बढाया देने फे लिए हिदेशिया 
की प्रपेक्षा नीदरलंण्ड अच्छी स्थिति में है। हिन्देशिया का समदेन करने 
वाले प्रतिनिधियों की यह मान्यता थी कि पश्चिमी ईरियन श्रावश्यक रूप 
से प्ौपनिवेशिक समस्या है, क्योकि ईस्ट इडीज में डत्न-शक्ति का आधार 
उपनिवेण विजय है। उनके विचार में डचो के इस तर्क ने कि पश्चिमी ईरियन मैर 
स्वगासन-प्राप्त क्षेत्र है, नीदरलेड के मामले को पक्षपातपूर्णो कर दिया क्योंकि 
प्रनुच्छेद ७३ (ई) के धन्तगेत ग्रधिपद्र की मा उपनिवेशधवाद को स्थिर करने की 
नहीं, अ्वितु स्वाधीसता एवं स्वावलबन के उद्देश्य को बढावा देने की थी। डच-सरवकार 
के कानूनी तर्को के बावजूद उन्होने यह प्रनुभव किया कि फैबल राजनीतिक स्थिति के 
सम्बन्ध में न्‍्थाय ही पश्चिमी ईरिबिनलासियों को ग्राविक, सामाजिक एवं राजनीनिक 
पूर्णता की घोर अग्रसर फर सकेगा । उन्होने दृड्तापूर्वक स्वीकार किया ऊ्लि पश्चिमी 
ईरियन, हिन्देशिया समझे जाने वाली राष्ट्रीय तथा राजनीतिक सत्ता का एक भाग 
था पीर है तथा समस्या को दो प्रभु-सला-+म्पन्न शक्तियों के कानूनी विवाद के रूप 
में लिया जाना चाहिए । 
विवाद ली समाप्ति पर प्रथम समिति ने अजेनडारना, कोल्डारिरा, वरूदा, 
एक्बेगर, एल सत्वाएर, सीरिया, भारत तथा यूयोस्नाविया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 
ग्रहप कर लिया, दिसके पक्ष में ६८ दया विपक्ष में ६४ मत आश और १० प्रतिनिि 
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प्रनुपस्थित थे या उन्होंने मत नही दिया। प्रस्ताव में यह श्राशा प्रकट की गयी कि 
हिन्देशिया तथा नीदरलेड दोनो विवाद को सयुक्‍त राष्ट्र-सघ-अधिपत्र के सिद्धातो के 
अ्रनुरूप हल करेंगे। तथापि सम्पूरो अधिवेशन में प्रस्ताव आवश्यक दो-तिहाई बहुमत 
प्राप्त न कर सका, इसलिए महासभा ने इस मामले में कोई भी फंसला नहीं 
किया । महासभा के ११ वे अ्रधिवेशन, नवम्बर १९५६ मे हिन्देशिया द्वारा पुन इस 
प्रब्न को उठाया जायगा । 


साइप्रस--साइग्रस समस्या, जो सयुक्‍त राष्ट्र-सघ के समक्ष पहली बार 
महासभा के नवें श्रधिवेशन में आई, सर्वाधिक ध्यानाकर्पंक समस्या है, क्योकि यह 
प्रथम और एकमात्र प्रसग है, जब सयुकत राष्ट्-सध के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते 
हुए अधिपन्न के अनुच्छेद १ (२) की आत्म-निर्णेय की धारा की विशेष माग की 
गयी । साथ-ही-साथ साइप्रस का प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्णा है क्योकि बहुत से 
टिग्र्श्ी तक॑ तथा विरोधाभासो को प्रकट करता है, जो श्रात्म-निर्णयय के सिद्धात 
को लागू करने के प्रयत्नो के समय उठ खडे होते है । 


सक्षिप्त में साइप्रस की समस्या इस प्रकार है साइप्रस को, जिसकी 
८० प्रतिशत जनसख्या मूल तथा भाषा की दृष्टि से यूनानी है, तुर्की ने १८७८ में 
इगलेण्ड को सौप दिया था। १६१४ में यह उपनिवेश सीधा ब्रिटिश-ताज के 
अ्न्तगंत आ गया, तथा १६२३ की लौजान-सधि के अनुच्छेद २० के श्रन्तर्गत साइप्रस 
पर ब्रिटिश सरकार की प्रभु-सत्ता को मान्यता दे दी गयी। इस सधि का एक 
हस्ताक्षर-कर्ता यूनान भी था। ब्रिटेन के लिए साइप्रस का महत्व द्वितीय महायुद्ध 
के पदचात्‌ यृद्धन्योजना की दृष्टि से अत्यधिक वड़ गया है, विशेपत्त जब कि 
हैफा और स्वेज का भ्ट्टा ब्रिटेन के हाथ से निकल गया है । साइप्रस के ५०००,००० 
निवासियों में से ५० प्रतिशत यूनानी हैं, जबकि लगभग १८ प्रतिशत तुर्की है । 
ग्रीक-प्रा्थोडोवस-चर्च के स्थानीय पादरी मकारिअस के नेतेत्व मे यूनान में बिली- 
नीकरण के लिए एक प्रचड आन्दोलन जो 'इनोसिस' कहलाता है, साइप्रस में बढा । 
१६४८ में इस द्वीप के लिए ब्रिटेन ने एक विधान दिया तथा घोषणा की कि साइप्रस 
में उसका अ्रन्तिम लक्ष्य दीप निवासियों को स्वायत्त-शासन की स्वीकृति द्वेना है! 
साइप्रस-वासी-यूनानियों ने विधान को ”करा दिया तथा पहले की भाँति ही यवान 
में मिलने की चिल्ल-पुकार जारी रखी । 


१६४४ में यूनान सरकार ने इस प्रदइन को सयुक्त राप्ठु सघ में उठाया। 
उसने कहा, “पिछले महायुद्ध को समाप्ति पर, सक्रियता तथा प्रभावपुरों समान 
नपर्ष में भाग लेते हुए, तथा न्याय और स्वतत्नरता के उन सिद्धावों में विश्वास 
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करते हुए, जिनकी उद्घोषणा अतलॉनक-अविपत्र में की गयी थी, तत्पण्चात्‌ जिसे 
संयुक्त राष्ट्र-सघ-अधिपत्र ने मान्यता दे दी, साइप्रस की जनता ने यूतात में मिलने 
की अपनी झाकाँक्षा को. पुन स्थिर किया। १६५० में ब्रीक-आयोडोबस-चर्च ने एक 
जनमत-मग्रह श्रायोजिन किया । ६५ ७ प्रत्तितत मतदाताओं ने यूनान ने मिलने के 
पक्ष में मत दिया । जनमत-्मग्रह के परिणाम तदनुनार लंदन भेज दिये गए। 
साउप्रस यूनान की हरेक प्रार्थना की ब्रिटिय सरकार ने उपेक्षा की है । 


ब्रिटिश-प्रतिनिधि ने उत्तर देते हुए कहा कि ईसा से पूर्व चौथी सदी के 
प्रत्यकाल को छोट कर, द्वीप कभी भी यूनान का भाग नहीं रहा। साइप्रस पर 
ब्रिटेन की प्र भुसत्ता को १६२३ से यूनान सहित अन्तर्राप्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गयी। 
भ्रागे उसने कहा कि द्वीप में दो विभिन्‍न प्रजातीव समृह हे--एक तुर्की बोलने वालों 
का, दूसरा यूनानी भावियों का--एक ईसाइ यो का दूसरा मृसलमानों का । क्या कोई 
भी विश्वास करता है कि तुर्की प्रजातीय समूह को श्रपने भविष्य निर्णय का अधि- 
कार दिया जायगा ? ब्लौर उस तक के उत्तर में कि माइप्रस की जनता को आत्म 
निर्णय का अधिकार मिलना चाहिये, उसने घोषणा की, “अधिपत्र में ऐसी कोई 
दर्ते नही है, जो किसी भी सदस्य राष्ट्र को, किसी भी परिस्थिति में अपने छ्लेत्र को 
दूसरे को सौयने को बाध्य करती हो । इनमें किसी विशेष स्थिति में या किसी विशेष 
प्रजातीय समूह के लिए थ्रात्म-निर्णय को स्वीकृति देने के लिए, कोई भी स्पष्ट 
वन्धन नहीं है ।*' 


यूलादी प्रतिनिधि ने प्रत्यत्तर में वहा कि ईसा से १५०० वर्ष पूर्व से साटप्रम 
यूनान वा श्रम रहा है। इसके निवासी यूनान वद्य परम्परा के हे और अपनी 
मानृू-भूमि से मिलना चाहते है । तुर्वी से हुई १६२६ की संधि का जहा तक सवच 
है, प्सम तो केवल तुर्की के समस्त अभ्रविवारों का परित्याग विहित था, अर्चात्‌ 
“८न क्षेत्रों तथा द्वीपो का भविप्प सदबिस पक्षों द्वारा निर्णीत हो अबवा क्या 
जाय ।” यूनानी प्रतिनिधि ने महासना वो विश्वास दिलाया दि १८ प्रतिशन तर्क 
झअत्प-सरयक्तों को यूनान से भयभोत होने का कोई नी कारण नहीं मिलेगा। त्व्य 
यूनान में तुर्बी झल्प-सस्यक है जो समानता श्लौर स्नेह-नाव के आ्राधार पर श्रपने 
नहं-देशवासी यूनानियों के साथ रहते हूँ । यृनान स्युब्त राष्ट्रसंघ ने औपनिवेशि् 
सत्ता के उत्सादत के लिए आवेदन कर रहा है । 

सशिप्त विवाद के पश्चात्‌ महासना की प्रयभ समिति ने पूनान के उस 
प्रस्ताव यो अगीषार बरने का निर्ण व रिया, ज्सिमे महासभा ने यह इच्छा प्रज़द द्पि 


थो कि दीप की जनसस्पा के मामसे मे आत्म-निर्गय का सिड्धत सास जिया जाय । 
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इसके बदले में समिति ने इस विषय पर झ्ञागे विचार न करने का निरचय किया 
“क्योकि हाल-फिलहाल साइप्रस के प्रश्न पर कोई भी प्रस्ताव ग्रहण करना उपयुक्त 
नहीं समभा गया ।” 

फरवरी, १६४५६ में ब्रिटेन ने 'स्वशासन का विस्तृत साधन' प्रस्तुत किया, 
जिसके अन्तगंत इगलेड की सरकार द्वीप की विदेश-नीति, प्रत्तिरक्षा तथा आतरिक 
सुरक्षा पर नियत्रण रखेगी । लेकिन साइप्रस-वासी राष्ट्रीय सगठन के प्रमुख, पादरी 
मकारिस्रस ने इसे ठुकरा दिया। मकारिअस ने माग की कि समस्त राजनीतिक 


अपराधियो की मुक्ति, भ्रान्तरिक सुरक्षा पर ब्रिटेन के नियन्त्रण की समय-सीमा तथा 
इस वात की प्रतिश्रुति (गारन्टी) कि निर्वाचित विधान मडल में साइप्रस-वासी 
यूनानियो का बहुमत रहेगा। साइप्रस युवकों की गुप्त ससथा 'इशोका' (770)72) 
के द्वारा जो हिंसक श्रान्दोलन किया जा रहा है उसको भी समाप्त करने से उन्होने 
इकार कर दिया । श्रातककारी हलचलें चालू रही । मार्च € को पादरी भकारिश्रस 
को साइप्रस के गवर्नर जनरल हार्डिग ने बन्दी बना लिया तथा उन्हें निर्वासित करके 
हिन्द महासागर के द्वीप सेकेलेस में भेज दिया क्योकि साइप्रस में “पुन शान्ति- 
पूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के रास्ते में वह स्वय एक बहुत बडी रुकावट थे ।” 
परिणाम-स्वरूप श्रग्नेजो के विरुद्ध हिसा ने और जोर पकडा तथा विरोध प्रकट 
करने के लिए यूनान सरकार ने ब्रिटेन से राजनंतिक सवध विच्छेद कर लिये। 


ब्रिटेन की साइप्रस छोडने की हिचक का प्रमुख कारण साइप्रस की युद्ध- 
योजना के श्रनुकूल स्थिति तथा द्वीप स्थित ब्रिटेन के सैन्य ससस्‍्थानों का महत्व 
है--विशेषतया उस स्थिति में जब ब्रिटिश सेनाएं स्वेज नहर क्षेत्र से अभिनिष्क्रमण 
कर गई हे। २६ जुलाई, १६५६ को स्वेज नहर के राप्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
प्रॉग्ल-फ्रामीसी फौजें साइप्रस में उतारी गयी । इस बीच यूतान ने सयुक्‍त राष्ट्रसघ 
के महामन्‍्त्री से साइप्रस के प्रश्न को महासभा के ११वें श्रधिवेशन की सयुकत राष्ट्र 
संघीय कार्य-सूची (अर्जेंडा) में स्थान देने की प्राथंना की है। १५ सितम्बर को 
ब्रिटिश उपनिवेश सचिव श्रलान लेन्तोक्स वायड ने हाउस श्राव कामन्स में कहा 
कि विश्व इतिहास को वर्तमान स्थिति में साइप्रस पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता, झ्गर 
हमें अपने वर्तमान दायित्वो का निर्वाह करना है, तो नितान्त अश्रनिवार्य है ।” “मध्य 
पूर्व में अमी हाल में हुई घटनाओं ने इस हमारे विश्वास को और भी दृढ कर 
दिया है जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि स्वतन्त्र राप्ट्रो के सामरिक 
सम्बन्धी हमारे हितों की रक्षा के लिए साइप्रस का वडा महत्व है ।” उन्होने घोषणा 
की कि फिर भी ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानून-श्ास्त्री लार्ड रेडक्लिफ साइप्रस के लिए 
विवान बनाने में रत है । हाउस आफ कामन्स ने इस नीति पर ६५ के बहुमत से 
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स्वीकृति की मुहर लगा दी । इसके पक्ष में ३९८ तथा विपक्ष में २४३ मत थे। 
साइप्रस-वासियों के श्रात्म-निर्णंय के अधिकार के सिद्धान्त के पक्ष विपक्ष में दिए गए 
तकों पर टिप्पणी करते हुए लन्दन के 'टाइम्स' पत्र ने श्रभी हाल में कहा है 
“विलय के विर्द्ध तर्को में कोई भी वास्तविक औचित्य नही है । वे तऊ॑ भ्रस॑ण्डनीय हो 
सचते है - इस समस्या का समाधान तभी हो सकता हैं यदि ब्रिटेन बीस 
वर्ष तक के लिए द्वीप में वर्तमान सेनिक झड्ठो को पट्ट पर लेने के बदले साइप्रस 
का यूनान में विलय करे । . .भारत, हिन्देशिया, वर्मा, फारस और भ्रन्य देशो 
में सन्‌ १६४५ से अवतक जो अनुभव प्राप्त हुए हे उनसे यह स्पप्ट है कि रक्‍़त- 
पात तथा आथिक हानि की सम्भावनाएं जाग्रत राष्ट्रीय भावनाओं के मार्ग मे कोई 
भी रूज़बट नहीं है तथा भावनात्मक तर्क ही केबल मात्र ऐसा तर्क है कि जिसकी 
उपेक्षा नही की जा सकती । इस प्रकार, साइप्रस विश्व के सघर्प पुर विपयो में 
से एक विपय बना रहेगा । 
आशिक समस्याये 

सयुवत राष्ट्रसूघ अधिपत्र में वणित है कि सयुवत राष्ट्रलथ रहन-सहन के 
उच्चतर स्तर तथा सामाजिक प्रगति श्रीर विकास में वृद्धि करेगा । हम सयुवत राष्ट्र- 
सध के श्राथिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उसके महत्वपूर्ण क्रिया-कल्षापो में से 
कुछ का निरुपण करेगे । 

प्राथिक प्रध्ययन --विब्ब के अ्धिकाण राप्ट्रो की ग्राधिक स्थिति के मदग्यव 
मे विश्वस्त श्राकडो तथा महत्वपूर्ण जानकारी वग अभाव वद्धिमत्तापूर्ण श्रायोजन 
के मार्ग में सव॒रो चडी सकावट है। सथवन्न राष्हसव अत्यधिक श्रावश्यक जानकारी 
की पूर्ति में सहयोग कर रहा है। राषण्ट्रवव ने अपने संपूर्ण जीवनफाल में 
जितना प्रकातनन रहीं निकाला उसमे अधिक सयूउन राष्ट्रसध ने अपने ग्यारह 
धर्षों में निझाला है। विद्येप रुप से उल्लेखनीय वे साधारण आधिक सर्वेक्षण ईं, 
जिनको सयुत्त राष्ट्रसप ने प्रकाशित किया है। १६४८ में उसने “विश्व श्रार्यिक 
स्थिति के प्रमुल लक्षण १६४५-८७ (फिवीला। खेट्यापाठ ता ।॥8 छे०१0 
]700007४0 लि।प9(00) 945 47) चीपफ से एक्र प्रतिवेदन प्रजशित फिया जो 
युद्धोत्तर काल में प्रवाशित विश्व का झार्थिक स्थिति सवधी प्रवम विस्तृत प्रतिवेदन 
है। १६४६९ से सयुरत राष्ट्रव विद की श्राविक स्थितियों के सयध में बाविक्र 
प्रतियेदन प्रकाशित कर रहा है तथा इसके साथ ही यूरोप, शणिया, सदूरपूर्व तथा 
सेटिन अमरीश कै वापिक आधथिक सर्वेक्षणों के विवरण भी । 

प्राद्िटी स॑ सहायता तया श्राथिक विकास.-- ६६४८ में महासभा ने आ्राविझ 
तथा झिार्मजिक परिषय तथा विश्येपता प्राप्त सस्पाड्नी से प्रानना वी कि वें छर्ड- 
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विकसित देशो में प्राविषिक सहायता तथा श्राथिक विकास की श्रोर विशेष घ्यान दें 
तथा साथ ही झाशा व्यक्त दी कि पुतनिर्माण तथा विकास के लिए बना भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
देक इस प्रकार के उद्दंदयों के लिए कर्ज देगा। महासभा ने इस कार्यक्रम के निर्मित 
१६४६ के लिए २८५५,००० डालर की स्वीकृति दी । 

१ ताब (7498), ताक (5430), तज्ञा (४४) --१६४६ में नियामक 
सस्था के रूप में राष्ट्सूघ मे एक मडल स्थापित किया, जिसे प्राविधिक सहायता 
मडल ('ताब”) कहते थे तथा इसमें समुक्त राष्ट्रसघ विश्येयता प्राप्त सस्थाओं के कार्य - 
कारी प्रमुख सम्मिलित थे। दूसरी समिति प्राविधिक सहाण्ता समिति (ताक) के 
नाम से पुकारी गयी, जिसमें श्राथिक तथा सामाजिक परिपद्‌ के सदस्यता प्राप्त 
राष्ट्रो के प्रतिनिधि सम्मिलित थे ” महासभा ने सचिवालय की पृथक शाखा के रूप 
में एक प्राविबिक सहायता प्रशासन (ता) की भी स्थापना कर दी। सैद्धातिक 
दृष्टि से 'ताक' 'ताव' को निर्देश नहीं दे सकती तथा न ही 'ताब' विश्ञेपता 
प्राप्त सस्थाश्रो को क्योंकि ये सस्थाएँ अपने कार्य करने में स्वतन्त्र हें और अपनी 
पृथक पृथक ती।व-निर्मानी सश््यात्रो के नियन्त्रण में हे । सयुक्तराज्य श्रमेरिका सयुक्त 
राष्ट्सध के नियमित बजट के अतिरिक्त कोप में श्रधिक अनुदान देने के कारण संयुक्त 
राष्ट्रसघ प्राविधिक सहायता कार्य पर विद्येष प्रभाव रखता है । 

२ कार्यक्रमों को खित्तयोषणण ---वर्तमान स्थिति में प्राविधिक सहायता 
कोप के दो साधन हूँ । एक इसके नियमित कोप से सम्बन्धित छोटा भाग तथा 
दूसरा विशेष अनुदान के रूप में इससे अधिक बडा हिस्सा । इस प्रकार का सर्वेप्रथम 
अनुदान २०,०००,००० डालर का था, जिसमें अमेरिका का भाग १२,०००,००० 
डालर था। तो भी श्रव तक बुद्धिमत्तापूर्ण विस्तृत आ्रथिक आयोजन में वित्तीय 
अनिश्चितताएंँ एक बडी रुकावट हुँ। कार्यक्रम के लिए कुल आवश्यक व्यय मे 
लगभग १७ प्रतिशत प्रशासनिक व्यय तथा ऐसा व्यय है, जो कार्यक्रम को #चलाने 
में परोक्ष सूप से व्यय होता है। १६५४ में २५ ३ मिलियन डालर विशज्ञेप कोप में 
वास्तव में दिए गये । १६५४५ में अनुदान के लिए जो प्रार्थनाएँ की गयी थी, उनका 
प्रनूमात ३२ ३ मिलियन डालर तक का था । प्रनेक परिवर्ततों के पण्चातू, प्राविधिक 

सहायता मडल (ता) ने १७ मिलियन डालर का मूल भूत कार्यक्रम व्यय जिसमें प्रशा- 
सनिक व्यय तथा सचित कोप नहीं है तथा जब अतिरिक्त अ्रन्नदान प्राप्त हो 
जाए तव ६ मिलियन डालर का अनुपूरक व्यय स्वीकृत किया। इन वित्तीय अनिदिचत- 
ताझ्ो का सामना करने के लिए तीन पय उठाये गए है। सर्वप्रथम, सहायता योग्य 
मामलों में कठोर प्रतिश्रुतियों (गारटीज) के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय न उपज मे ऋण देने की 
प्रार्थना की गयी । कुछ उदाहरण ये हे--मेविसफ्रों को ३४ मित् जैर का ऋण 
शक्ति-योउनाओं के वित्तीय पोपण के निमित्त, ५ मिलियन डालर से से ए 
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शालर का कोलम्बिया को कृपि-यत्नो के लिए तथा ३८ मिलियन डालर भारत फे 
रेल सहठक विडशास के निमित्त । दूसरा, सदस्य राष्ट्रो पर दवाब डाला गया हे हि ये 

एक बप से श्रधिक लग्बे समय के लिए योगदान दने का वचन दे तथा दुद्ध ने इसे पुरा 
भी विया हैं। १६५५ में अमेरिका ने १८ मास के लिए उपादानों फो स्वीकृति दी । 
२४ मिलियन डानर के टस वार्यकरम में १५५ मिलियन हालर १६५६ के रिए ह | 
त्तीसरा, १६४८ में महासभवा से ३ मिलियन डालर के विशेष सचित कोप वा चर 

पू जी तथा सचित कोय के रूप में फिर से निर्माण किया। उनमें 7६५८-५५ के 
योगदान के ३ मिलियन डालर उसके अ्रतिरिवत हे। १६५६ तक १२ मिलियन डालर 
के उच्छिन रतर तक पहच जायगा । अ्रत्प-विकसित देशो में अ्रव तक प्राप्त परिणाम 
प्रेरणाप्रद हे। १६५८ में १६५ मिलियन डातर कार्यक्रम पर व्यय किये गए, जन 
कि सहायता प्राप्त करन बाले देशों ने ६० मिलियन डालर योजनाग्रों के निर्माण 
तथा साधनों के. लिए व्यय किये । उससे आविक विकास में अस्वर्या प्टीय सहयोग का 
मूल्य प्रमाणित होता हैं 


३ योजनाएँ तथा समस्याएँ --सर्व श्री पीटर तथा डोरोविया फ्रक के गब्दों 
में प्राविविक सहायता के उपाय सरल तथा अन्‍ल्प-विस्तुत से लेफर अमीम जद्वित 
तक भिन्‍न-भिन्‍न है, जैसे उस कायरत प्रतिनिधि सइल को सहयोग प्रदान करना 
जिसे प्रार्वी सरकार की नागरिक सेवा प्रणाली का पुनर्सगठन करने वा अधि ।र 
दिया जाता है । कभी-कभी केवल मात्र एक विद्येपन्ष को विद्येग देशों में ग्रध्यपन- 
कार्य के लिए भेज देते हूँ) लेबिन दो या तीन के दलो फो ही बहता भेजा जाता 
है। यह विगेषज्ञ-मणल तीन प्रकार के होते हैं (श्र) सर्वेवण मल (हि ७४ 
>8530॥)), (ब) सलाहपार सएल (+त०)५0४ 355०), (स) वार्य करने बाते 
मडउल (07902 वाणाएु ४००) | सवधण मठल ऊिसी भी वास्तविता पार्यास्म्भ के 
हेतु प्राग्म्भिक श्रनिवायंता है लेपिन क्योकि यह अ्मिक ब्यय साध्य होता है, अत्तार: 
इसके भेजने की तभी सम्भारना होती है जब प्रार्यी देश इस पर होने वाले व्यय में 
हिस्सा ददाए । सलाहकार मठल प्रार्थो सरागर को नत्परता से मान्य होते # बयोति 
एसका फार्य केखल 'सजाह देने का है। सार्य करने वाला मइल सर्वाधिक महत्यप्ृर्ण 
होता है क्योवि इस पर हिसी योजना के पूर्ण करने तथा उस देश वे निवासियों जो 
प्राविघिक 'जानकंगरी' देने का उस्रदाधयित्व होता है। पनीहभी तो उसे दीवययन्‍ 
तक रूपा पडता है तथा रसे श्राधार भूत आवधिए तथा सामानिक सुधारों को अपने 
हाथ में लेना प्र सबता है । 





[ सतत राग्ट्सघ हा प्रस्म सदगप्र था, जिसने प्राविधिर सहायता शा: 
के लिए प्रार्यता थी रूपा उसझा स्थागन विया । १६४८ में अरह विशेदज्ञों के माप 
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ने दो महीने तक श्ृध्ययन कार्य किया । इन विशेषज्ञों में उष्ण कटिबन्ध में कृषि, 
मछली-उद्योग, भौद्योगिक विकास, वित्तीय मामलो, शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य के 
विशेषज्ञ थे, जो विश्येषता प्राप्त सस्थाझो तथा सयुकत राप्ट्सघ के सचिवालय में से 
लिये गये थे। मडल का प्रतिवेदन १६४४६ में प्रकाशित हुआ। इसमे बहुमूल्य सम्मितिया 
थीं, जिनमें दो विशेष रूप से निम्न थी, मारबियल मूलभूत शिक्षा-प्रयोग तथा चर्म 
रोग अथवा श्ाश रोग के विरुद्ध अभियान--े राष्ट्रसघ के महत्वपूर्णो कार्य हे । 


१६५० से सयुकत राष्ट्सघ ने इन देशो को प्राविधिक सहायता दी शभ्रफगा- 
निस्तान---कृषि, उद्योग, भूगर्भशास्त्र तथा जन-प्रशासन का सवक्षण , बिलोचिस्तान--- 
आशिक उत्पादन की पुनर्स्थापना के लिए सहायता , बोलीविया--लोक वित्तीय व्यवस्था, 
खदान, यातायात, विद्युत शक्ति, श्रम कानून, समाज-कल्याण, शिक्षा, कृपि तथा 
जगलात पर सलाह , ब्राजील--राष्ट्रीय श्राय के आकडो तथा वित्तीय विकास में 
सलाह , वर्मा--केन्द्रीय परिगणन सेवा की सगठना पर सलाह , चाइल--वित्त व्यवस्था 
में लोक-नीति, मूल्य तथा मजदूरी के स्थरीकरण तथा श्राथिक विकास का अध्ययन , 
डोमिलिकन गणराज्य-- प्रभावशाली अ्रतरिक्ष विद्या-सेवा, इक्वेडर--कर, लोक वित्त 
व्यवस्था, सीमा-शुल्क, लोक प्रशासन तथा जनमत गणन पद्धति पर विवि-निर्माण 
के लिए सलाह, भारत-- सामुदायिक आयोजन तथा श्रावास और दल-दल सुधार तथा 
विकास पर सम्मति, ईराक--यान-चालन सेवा की प्रति-स्थापना, लीविया-- लोक 
लेखाध्यक्षो का प्रशिक्षण, लेवगान--३८४५ ग्रामो में बडे पैमाने पर मलेरिया विरोधो 
अ्रभियान, मेंक्सिको--लोहा तथा इस्पात उद्योग मे सगठनात्मक तथा शिल्प कला- 
सम्बन्धी"समस्याओो पर सलाह, पाकिस्तान के तार-सचार के सम्पूर्ण कार्य में विस्तार 
तथा आाधुनिकीकरण , पनामा की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, थाइलड-- परिगणन 
सेवा के सगठन पर सलाह । 


सयुकत राष्ट्रसघ ने एक 'साहचर्य कार्यक्रम' (फंलोशिप प्रोग्राम) को भी चालू 
क्या है जिसके श्रन्तगंत अ्रत्प विकसित देशो के योग्यता-प्राप्त व्यक्ति दूसरे देशो की 
योजनाओं का अ्रध्ययन कर सके । १६५४ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १५८४ शिल्प 
कला-दक्षो को ७१ देशों तथा क्षेत्रों में लगाया गया तथा ८६ देछों, क्षेत्रों तथा उप- 
रिवेशों के निवासियों को १५८४ “फंलोशिप' दी गयी। वृद्धि प्राज्त कोपो में से 
३० ८ प्रतिशत एशिया तथा सुदूर पूर्व को, २६ प्रतिशत लेटिन अमेरिका को, २१ ५ 
प्रतिशत मब्यपूर्व को, १० प्रतिशत यूरोप को, ८ १५ प्रतिशत अफ्रीका को तथा ३ ४ 
प्रतिशत मिले-जुले क्षेत्रो की योजनाझञ्रों को प्राप्त हुआ । १६५५ के आधारभूत 
श्रायोजन में ८र देशों में ८८० योजनाएँ सम्मिलित हे, जिनमे १७०० से श्रधिक 
विशेषज्ञ तथा १८०० से भी अधिक फंलोशिप प्राप्त व्यवित लगे हुए हूं । 
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प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के कई दूसरे प्रकार भी हे, जिनमें दक्षिण पूर्व 
एशिया, लेटिन अमेरिका, मब्यपर्व तथा झअफ्रीकी क्षेत्रों में प्रादेशिक घोजनाए, लोक 


प्रशासन के प्रशिक्षण के निमित्त एक अन्तर प्ट्रीय केन्द्र तथा १६५४० में न्ययाक्क में 
लोक कार्यकर्ता व्यवस्था' पर हुई गोपष्डछी सम्मिलित है । भीपण कटिनाइयाँ तथा 
समस्याये ये है. (१) विभिन्‍न सस्कृतियों में तदनुकल व्यवहार कर सकने वाले 
विशेपज्ञो का चयन, (२) एक योजना के पूर्व मूल्याकन के लिए कसौटी (३) पर्याप्त 
साधनों की प्राप्लि तथा यवा-स्थान प्रस्थापन, (४) सभा सदस्यता (फंलोशिप्स) 
परिपक्‍्वता तथा श्रायु-दल(828०-९700४) की उपाधि (डिग्नी)। विशेगज्ञों के उस 
दल का १६५१ में दिया गया प्रतिवेदन विश्ञेप श्राकर्पक है, जिसे महामन्नों ने अ्रल्प 
विकसित देशो के आथिक विकास के लिए साधनों के निमित्त नियुक्त किया था । 
विश्व फी खाद्य समस्याएं --विद्व की दो-तिहाई जनसस्या को पर्याप्त 
भोजन प्राप्त नही होता है । अनुमान लगाया जाता है श्रगर बडे पंमानें पर होने वाली 
भुसमरी से बचना है तो आगामी पच्चीस वर्षो में अ्रन्त-उत्पादन में ११० प्रतिशत 
की वृद्धि अवश्य ही करनी होगी । उस प्रकार के ये सव तथ्य अत्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 
की दृष्टि से आधारभूत है तथा सयुक्‍त राष्ट्रसध के लिए विशेष चिन्ता के विपय हूं, 
और वह भी विश्येप रूप से खाद्य तया कृषि संगठन (॥९॥ 0) के लिए, जो विशेषता 
प्राप्त सस्थाओं में से एक सर्वाधिक लाभदायक संस्था है। उसने आवश्यक 
आकडे तवा प्राविधिक जानकारी दी है तथा विभिन्‍न देशों को विश्ेपज्ञों के प्रतिनिधि 
मठल भेजे हे और सम्मेलनों की एक श्र द्भला चलाई हैं। उसने १६५० की विश्व-फर्पि 
गणना के दाग्रित्त को सम्हाला तथा अन्तर्राप्ट्रीय गेहें समभीते का प्रालेसन तैयार 
किया, जिसझो गेहूँ का उत्पादन करने वाले बडे देयो में से श्रधिकाश देशों ने स्वीकार 
फिया । साद्य-फूपि-सगठन (7) (0) बहुत-सी दूसरी सयुक्‍त राष्ट्रीय सस्यथाग्रो के साथ 
रहकर कार्य करता है तथा सयुकत राष्ट्र मघीय प्राविधिक सहायता वार्यक्रम में प्रमख 
भाग लेता है। सह अब तक विभिन्‍न समस्याओं की पूर्ति के लिए प्राविधिक्र सहायता 
दे चुत्ा है, जैसे कि पु तथा पौणे की बीमारी पर नियन्‍्नण, साद्यान्तों का भण्डार 
रुसना, भूमि-प्षरण जो रोकना तथा सुरक्षा, मछली-उत्पादन आदि । बरोम, एशिया 
मुद्र पूर्व तगा लेदिल अमेरिता में क्षेतीय आयोगो ने, साद्य-कृषि-सगठन के सहयोग 
से अध्ययन करने के लिए तथा सदनुसार सादान्न के उत्पादन तथा विनरण, खाद 
प्रौर कृषि यन्‍यो में वृद्धि के लिए सयुवत कार्यरारी दल न्‍्थापित फिये है। साच- 
कपि-सगठन ने प्न्‍्तर्गाप्ट्रीय चावल झायोग, बेड में हिन्द प्रशानीय मछली-उद्योग 
परिषद्‌ तथा यूरोप शरीर लेटिन अमेरिका के शिए बन आयोग जैसी मसब्थात्रों वो 
बडावा दिया है। शिशुन्योपण जायंयम के पीष्टिक रुपो के विए निभित अन्‍्नर्गाष्टीय 
शिश आपातकालीन कोप मे भी राय वरना है। चयाद्व तथा जनना की! ममस्यायों 
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पर विश्व-व्यापी शिक्षा को बढाने के लिए इसके पास यूनेस्को के साथ एक सयुक्‍त 
योजना है । इसका मुख्य कार्यालय रोम में है तथा इसके भिदेशक श्री बी० आर० 
सेन हे, जो भारतीय नागरिक है तथा १६५६ में चुने गये है ! 

अन्तर्राष्ट्रीय असम संगठन (],00)) -- १६९२० से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सगठन 
ससार-भर में श्रम स्तरों तथा हालतो में सुधार के लिए कार्य कर रहा है 
(इस पुस्तक के पृष्ठ ३४-३५ देखो)। सयुकत राष्ट्रमघ प्रणाली के श्नन्तर्गंत 
इस संगठन के काय॑ क्षेत्र में विशेष रूप से श्रम-समस्याएँ आती है । लेकिन कई 
दूसरी सस्थाएँ भी, श्रम समस्याओं में दिलचस्पी रखती हे । जिनमें आर्थिक तथा 
सामाजिक परिपद्‌, भश्राथिक तथा अधियोजन (एम्पलायमंण्ट) आयोग, तथा परिपद्‌ 
का जनसख्या आयोग और सचिवालय का आर्थिक विभाग उल्लेखनीय है यहाँ तक 
कि अत्तर्राप्ट्रीय विस्थापित सगठन भी उन श्रम समस्याओं के लिए काये करता है, 
जिनका सम्बन्ध विस्थापितो में किये जाने वाले उसके कार्य से है। इस कार्य के 
सीमा क्षेत्र मे देश स्थानानतरण में सहायता तथा पुनर्वास के कार्य आत्ते हे। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन के कार्य कलापो का अनुमान उन विषयो से किया जा सकता है, जिन 
पर युद्ध-काल के पश्चात्‌ की कालावधि में इसकी सिफारिश अ्रथवा सम्मतियाँ ग्रहण 
की गयी थी। ये विपय हे आवश्यकता से अधिक श्रम-शक्ति का उस क्षेत्र में 
स्थानान्तरण करना जहाँ इसकी श्रधिक माग है, श्रम-सघो के श्रधिकारो की रक्षा तथा 
विस्तार, सस्था बनाने की स्वतन्त्रता (१६४८-४६ की सम्मतिया), वलात्‌ श्रम का 
मूलोच्छेदन, नाविको को सर्वतनिक श्रवकाण , यान-चालक दल को जहाज पर रहने 
को स्थान, जहाज पर काये करने के घटे तथा मजदूरी, गर सरकारी ठेको में श्रम 
सम्बन्धी घाराएँ, मजदूरी की रक्षा, व्यावसायिक मार्ग दर्शन, भ्राविधिक प्रशिक्षण 
केन्द्र तथा काम दिलाऊ दफ्तर का सगठन, सामूहिक रूप से सगठित होने तथा सौदा- 
वाजी करने के भ्रविकार के सिद्धान्तो को व्यावहारिक रूप देना | 


यातायात तथा सचार --सयुक्‍त राष्ट्सघ का यातायात तथा सचार श्रायोग 
इस प्रकार की समस्यथाग्रो पर विशेष ध्यान देता है जैसे कि हवाई तथा समुद्री सुरक्षा 
कार्यो में नियामकता, एशिया तथा लेटिन श्रमेरिका में श्रान्तरिक यातायात, बीसा 
प्रणाली तथा सीमा पर होने वाली ओऔपचारिकताशों का सरलीकरण तथा मोटर 
यातायात और सडक के अधिनियमों में सुधार । 

अन्तराप्ट्रीय मार्गों के नामो तथा बस या ट्रक के सीधे यातायात पर से प्रति- 
चन्‍्ध हटाने जैसे विपयो में इससे पूर्व ही कुछ उन्नति हो चुकी है। १६४६ में एक 
सम्मेलन में एक सडक मोटर यातायातृ अधिनियम के जलिए प्रस्तावों को तैयार किया 
गया। मार्च १६४८ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सामुद्रीोय सलाहकार संगठन के लिए एक 


सयुकत राष्ट्रसघ 


हरे 


नए 


झधिनियम सयुकत राष्टरसघ की विशेषता प्राप्त एक समस्या के रूप में, स्वीकार किया 
गया। इसका प्रमुख काय॑ है सामद्रीय तथा उन वस्तुओं की सुरक्षा, जो कि समद्री 
जीवन नया पस्तर्गप्ट्रीय जहाजरानी पर प्रभाव डालती हें। अन्तर्गाप्ट्रीय लोक 
हवाई यातायात संगठन (70/()) ने सुरक्षा प्रवन्चकारी श्रधिनियमों झी एक श्रू खला 
अगीकार की है। उसने नौतरग स्टेशनों को उत्तरी अतलातक में जहाजो को बचाने 
के लिए मौसम की जानकारी रखने के काय को विस्तृत सहायता दी है। यह संगठन 
अ्न्तर्राप्ट्रीय हवाई बाजा में सुरक्षा बुद्धि के लिए भी महान सेवा कर रहा है। 

प्रन्तरराप्टीय टेली समचरण सघ (7'0) विश्व के राप्ट्रो द्वारा प्रसारण की श्रावष्यक- 
ताझो के लिये रेडियो ब्रावृनि (रिक्षवी0 पिटतुपणआट८ए) को निश्चितत करने की 
प्राधिधिक समस्या को हल वारने का प्रयत्न कर रहा है। इसने अन्तर्राप्टीय तार 
तथा टेलीफोन संचार के प्रेपण के सणोवित्त नियमों पर सम्मति प्राल करने का 
प्रयास किया है। विब्व डाक सघ (शश) उसके लिए हर उपाय कर रहा है कि 
डाक-सचार वे-रोक-टोक होता रहे, जिसके अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किसी भी 
ग्र्थकारी दृष्टि से अ्रसम्भव है । 


यूरोप के लिये श्लाथिक श्रायोग (0(2५)--२८ मार्च १६८७ को 
ग्राविक तथा सामाजिक परिपद्‌ ने यूरोप के लिए आधिक आयोग को 
जन्म दिया, जो नयुवत राष्ट्रसघ की प्रथम प्रादेशिक सस्वा है । तव से दो श्रन्य 
प्रादेशिक सस्थाएँ-- एक, एशिया तथा खसुदृरपूर्व के लिए तथा दूसरी, लेदिन 
प्रमेरिका के लिए--स्थापित की गई हैं, और कम-से-कम दो अन्य-मब्य पूर्व 
के लिए तया ग्रफ्रीवाः के लिए--विचाराधीन हैँ | यूरोप के लिए आधिक ग्रायोग 
(7%(५५) वास्तविदा महत्व की कार्यकारी सन्‍्था है तथा जितना अरब तक हंस पर 
घ्यान वोद्वित क्रिया गया है उससे अधिक की श्रावस्यकता है । उसके कार्य ह--यूरोप 
के पुनिर्माण के लिए प्रम-वद्र कार्य सरल करना, यूरोपीय श्राथिक क्रिया-कलाप 
के स्तर को ऊना उठाना तथा यूरोपीय राष्ट्रो मे पारस्परिक प्राथिक सम्बन्ध थ ससार 
के दूसरे राष्ट्रों से ऐसे ही सम्बन्धों वो पुप्ठ करने के उपायो में प्रथम परम 
उठाना तथा उनमें भाग लेना। जगभग उसके प्रादुर्नाव से ही यह समस्त यदोपीय 
झाधथिए सहयोग के लिए वेन्द्रीय सस्था बन गया है। है 


रब्वीस यूरोपीय देशों, आ्ररपर्तण्य तथा अमेरिहा ने बूसेप के लिए बने एस 
धाविक गझ्ायोग में साग लिया है, बद्रपि सयुक्त राष्ट्रीय संघ के सदस्य-राष्ट्रो को ही 
मत-दान वा झ्धियाद है। सजा म्‌रय कार्यालय जनेवा में उसी स्थान पर है, जहा 
पहले राष्ट्र सध (लीग झञाफ नेगन्स) वा मुस्यालाप वा । एसके सचिवालय से लगनग 
दो सौ सदस्य हे जिसके प्रमस झापकारी सचिव प्रोर गुन्नर मिद्त हुं. जो स्वीडन 
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के एक प्रमुख समाज शास्त्री तथा भूतपूर्व व्यापार-मन्त्री हे । इस आयोग (॥॥(79) ने 
तीन भ्रन्तर-सरकार-सगठनो के कार्यो को झपने हाथ में ले लिया, जिनकी युद्धोत्तर 
काल में ध्वस्त यूरोप के पुननिमाण के हेतु स्थापना की गई थी। ये सगठन थे-- 
यूरोपीय केन्द्रीय आच्तरिक यातायात सगठन, यूरोपीय कोयला सगठन तथा यूरोप के 
लिए बनी आपात-कालीन आर्थिक समिति । कृपि-समस्याश्रो, उद्योग विकास तथा 
व्यापार, उद्योग तथा उत्पादन-सामग्री, कोयला, विद्युत शक्ति, इस्पात, लकडी, 
आन्तरिक यातायात तथा जन-शक्ति आदि विषयो के लिए निर्मित समितियाँ हें । 
इनके द्वारा ही यूरोप के लिए बना यह आर्थिक आ्रायोग श्राधारभूत खाद्यान्नो, 
खादो, औपधियो, इस्पात, कोयला, कोक, खदानों, धातु गलाने के साधन, हाई 
टेन्शन इन्सूलेटर्स श्र विशेप प्रकार का इस्पात जी बिजली का सामान बनाने के 
के काम श्राता है , गृह-निर्माण-सामग्री, बाल-बियरिग्स, कृषिन्यन्त्र, टक्‍्टर तथा 
मोटर-परिवहनो, वाक्साइट, रेलवे के लिए निर्मित रेल-गाडी के डिब्बे, लकड़ी 
तथा दूसरे कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इनके वितरण में सुधार करने 
के लिए प्रयत्तनशील है। यह आयोग (४0]0) इस प्रकार अखिल यूरोपीय श्रात्म- 
सहाग्रता के लिए एक साधन है। इसके श्रनेक प्राविधिक शभ्रध्ययन तथा सर्वेक्षण, 
सरकारो तथा व्यक्तिगत सगठनो के लिए विदश्येष महत्व के सिद्ध हुए हे । 

एशिया तथा सुद्दरपृर्व के लिए आथिक आयोग (१9(// | )---सुद र-पूर्व 
तथा एशिया के लिए चने “इकोसाक' (7800800) के कार्यकारी दल ने लेक- 
सक्सेस में फरवरी, १६४७ में हुई बैठक में सिफारिश की कि “इकोसाक” को एशिया 
तथा सुदूरपूर्वे के लिए एक आर्थिक भ्रायोग को जन्म देना चाहिए । इसके मुख्य कार्य 
है --- (अर) सुदूर-पूर्वे तथा एशिया के आर्थिक पुननिर्माण के हेतु क्रम-बद्ध कार्ये 
को सरल बताने के लिए उपायो में प्रारम्भिक पग उठाना तथा भाग लेना, 
(ब) एशिया-तथा सुदूर-्यूर्व के क्षेत्रों के श्रन्दर-अन्दर ग्राथिक तथा प्राविधिक 
समस्याओं के ऐसे अ्रध्ययन तथा खोजें करना, जिनको श्रायोग हाथ में लेना ठीक 
समझे, (स) ऐसे श्राथिक, प्राविधिक तथा आकडे-सम्बन्धी जानकारी के सम्रह, 
पुनर्मा त्यन तथा विस्तार के कार्य को सम्भालना, जैसे आयोग उपयुक्त समभोे। 

उपयू बत सस्या (7॥(/॥ 079) का प्रथम अ्रविवेशन शघाई में जून, १६४७ 
में हुआ था। इसके प्रथम निदेशक डा० पी० एस० लोकनायन्‌ थे । १६५६ में 
इनका स्थान भारत के नरसिहम्‌ ने ले लिया । इसका मुख्य कार्यालय बेकाक मे हैं । 
इसकी कुछ सफलताएँ ये हूँ -- (१) आन्तरिक यातायात समिति की स्थापना, 
(२) सहायता योग्य प्रादेशिक वेठको की व्यवस्था करना, (६) उद्योग, व्यापार, 
वित्त, श्लान्तरिक यातायात, वाढ-नियत्त्रण तथा गवेषणा श्रौर आ्राकड़ों के क्षेत्रो 
में सलाह देना। ३१ मार्च, १६५६ तक एजिया की आधथिक स्थिति के झन्तिम 
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निरपण के अ्रनुमार इस श्रायोग के सदस्य-राप्ट्रों के व्यापार में १५६ प्रतिशत 
से निर्यात में 5१२६ मिलियन डालर तक तथा ४ प्रतिशत से श्रायात में ५६२२ 
मिलियन डालर तक की वृद्धि १६५५ में दिस्ाई देती है-- निर्यात-पअ्रजन की वृद्धि 
में जापान वग भाग दो तिहाई है (लोहा तथा इस्पात उत्पादन, मजीने तथा रसायनिक 
पदार्थ) तथा मलाया (खर)। 

लेटिन अमेरिफा के लिए श्राथिक श्रायोग (५(),॥) --२५ फरवरी, १६४८ 
को 'इकोसाक' ने लेटिन अमेरिका के लिए एक झ्ार्थिक आयोग की स्थापना की । 
इस आयोग के सामने मुख्य समस्या है श्रीद्योगीकरण तथा कृपि-सावनों के 
झ्राधुनिकीकरण द्वारा सीमित साथनों का उपयोग करके रहन-सहन के स्तर को 
उन्‍नत करना । इसे यह शक्ति दे दी गयी कि यह लेटिन श्रमेरिका के देशों के 
ग्राथिक स्तर को उन्नत करने के लिए क्रम-वद्ध कार्य करे तथा इन राष्ट्रों के 
आ्राथिक सम्बन्ध विश्व के दूसरे राप्ट्रो से सुदृढ़ करे। उसे यह अ्रधिकार भी दिया 
गया कि वह आर्थिक, प्राविधिक, तथा आ्राकडो-सम्बन्धी व्यवहारों के श्रध्ययनों तथा 
गवेपणाओ के लिए पग उठाए तथा अ्रपने कार्यो तथा सयुवत राष्ट्र संघ की दूसरी 
संस्थाओं जिनमें विशेपषता-प्राप्त सस्थाएं भी सम्मिलित हूँ, के कार्यों में नियामकता 
लाए । १६४८ में लेटिन अ्रमेरिका का आर्थिक नसर्वक्षण प्रकाशित किया | यह इस 
झायोग का वापिक प्रकाशन है जो कि इसका श्रत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। १६५२ 
में लेटिन अमेरिका के लिए निमित इस श्रायोग ने हाल ही की आ्राथिक प्रवृत्तियो 
तथा भ्राथिक विकास के प्रोत्साहन के सावनों का अध्ययन करने फा निर्णय किया । 
यह श्रावा-गमन की सुविधाओं तथा झौद्योगिक शवित्त के विकास का अध्ययन करन 
को भी सहमत हो गया, तथा प्राधिधिक गवेपणा की अ्रवस्या, विदेशी विनिमय 

सन्तुलनो तथा पनामा में मुक्त-क्ष त्र के कार्य को भी इसने स्वीकार कर लिया ) 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार --विष्व श्राथिक प्रतिवेद, १६५३-५४ के श्रनसार 
“विध्व ध्यापार का कुल विस्तार १६५४ में तनिक सा बढा/ व्यापार-सचरणो (मूव 
मेंट्स) में सम्पावस्था (उग्वलिब्षिश्रम) ज्यादा बढ़ी हुई थी तथा मुद्रा प्रारक्षित 
स्थिति में विजश्येपतया डालर के ब्लभिदेश (रेफरेंस) के साथ, सुधार होता रहा ।” इन 
तव प्रनुकूल प्रवृत्तियों के होने पर भी विश्व व्यापार के विस्तार में बही सरया में 
स्कावटे है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रपावटे इस कारण से है कि द्वितीय महा- 
युद्ध के दाद से विश्व ब्ाविफ व्यवस्था का सस्तुलन विगट गया है। प्रतिवन्धो, बिनि- 
मय नियन्दणों तथा उच्चतर तंठकर वी सहायता के बिना अभ्रभिवास देशों की पर्याप्त 
चाल मद्रा निधियों को बनाये रस सकने जी अ्ननमर्तता ही भरी तय विश्व व्यापार 
के विस्तार को सीमित करने में चडी भारी रगावद 

१६४८ से प्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में तटफरो हो नोजा करने तथा सीमा झ्ुल्को 


श्््यु 
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व्यवस्था, नगर तथा ग्रामन्योजना तथा (४) समाज-नीति तथा विकास | सयुवेत- 
राष्टसघ का बजट सलाहकार समाज-कल्याण सेवाओ्रो के लिए घन देता है, जिन 
सेवाशो में जन-कल्याण प्रशासन, समाज-बीमा, शिशु-कल्याण तथा व्यावसायिक 
पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित हे। विभिन्‍न देशो में 
अ्रपग व्यक्तियों को सहायता इसके कार्य का विद्येपतया लोकप्रिय पहलू रहा है । 
समाज-सुरक्षा के क्षेत्र में अपराघ की रोक, अपराधियों के साथ व्यवहार, वेश्यावृत्ति 
को दवाना, नैतिक परीक्षा, बाल-अ्रपराध में कमी तथा दूसरी सम्बन्धित समस्याएं 
श्राती हे । सचिवालय का समाज कल्याण-विभाग आवास-व्यवस्था तथा नगर-गाव- 
योजना पर नियमित बुलेटिन प्रकाशित करता है तथा यह इस क्षेत्र में झत्यधिक 
कार्ये कर रहा है । महासभा ने १६५० में ऊष्ण-कटिबन्ध में श्रावास-व्यवस्था के लिए 
एक प्रतिनिधि मडल भेजा, जिसने दक्षिण-पूर्वी-एशिया का दोरा “नम -ऊृष्ण कटिबन्ध 
में नीची श्राय वालो के लिए आवास-व्यवस्था से सम्बन्बित प्राविधिक प्रह्नों” 
का पता लगाने के लिए किया | राष्टर-सघ ने महिलाग्रो तथा बालकों के श्रनेतिक 
व्यापार को समाप्त करने का जो महान्‌ कार्य श्रपत्ते हाथ में लिया था, उसे सयुवत- 
राष्टु सघ ने जारी रखा है, श्रौर उसे वढा रहा है। १६९४६ में महासभा ने इस 
विपय से सम्बन्धित एक नया कानून स्वीकार कर लिया, परल्तु अ्रमेरिका जैसे कुछ 
देश प्रभिपुप्ट करने में असमर्थ रहे । 

सास्कृत्तिक क्रिया-कलाप --सयुकत राष्ट्र सघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा 
साँस्कृतिक सगठन (यूनेस्को) उन रुचियो पर ध्यान देता है, जो इसके ज्ञीर्पक से 
ज्ञात होती हे । यह बुनियादी शैक्षणिक स्तरो को उन्नत करने, ज्ञान के सर्वतोमुखी 
विकास करने, सॉस्कृतिक क्रिया-कलापो को बढावा देने, तथा अत्तर्राप्दीय समझ 
में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। इसने अ्रपना विद्येप 
ध्यान मूलभूत शिक्षा की श्रोर लगाया है। इस क्षंत्र में मार्ग-निर्देशक योजनाएँ यह 
हेटी तथा बगलोर में चला रहा है। युद्ध में व्वस्त देशो में शैक्षणिक सुविधाओं के 
पुनर्निमाण तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों में स्तरों के सुधार में इसकी अत्यधिक 
अ्रभिरुचि है। इसने पाद्य-पुस्तको तथा दूसरी शिक्षा सम्बन्धी सामग्री के परीक्षण 
तथा तदुनुमार सुधार के लिए एक कार्यक्रम श्रभिप्रेरित किया जिसने दो तथ्यों का 
उद्घाटन किया | एक तो वे पुस्तकें गूण की दृष्टि से इतने निम्न स्तर की हे कि 


यह चिन्ता का विपय है, दूसरे, बच्चो की पाठय-पुस्तको में सकीर्णा देशभवित या उग्र 

राष्ट्रवाद उद्देंगकारी सीमा तक है। यनेस्को ने जनतन्त्र तथा उन मनोवैज्ञानिक 
तनावो के गअ्रव्ययन का प्रवन्ध किया जो विभिन्‍न राप्ट्रो की पारस्परिक सहयोग 
की भावना को प्रमावित करते है । इसने सस्क्ृति, जातीय धारणा तथा स्वतन्त्रता 
([॥0९४४४) शब्द की विभिन्‍न व्याख्याओ के तुलनात्मक अध्ययनों की थ्र खला 
प्राग्म्भ की है | 
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प्राकृतिक विज्ञान में भो यूनेस्कों समान रूप से सक्रिय है। इसके विज्ञान- 
अफसर चीन, मिस्र, भारत तथा यूरखे में हैं | इसने वैज्ञानिक सघो की श्रस्तर्राप्ट्रीय 
परिपद्‌ के लिए पर्याप्त सहायता की मज़ूरी दी है। इसने 'हाईलीन अमेजन 
(निजधशा३ 279207) की स्थापना में सहायता दी तथा मरुभूमि की वृद्धि 
को रोकने मे विशेष रुचि ली है | रियो-डी-जनी रो, काहरा तथा नई दिल्‍ली में यह 
क्षेत्रीय विज्ञान-फार्यक्रा री अफसरों का प्रवध करता है, जो प्राविधिक ज्ञान तत्परता 
से सुलभ करते हैं। इस प्रकार यह युद्ध-विज्ञान को मिटाने का प्रयत्त कर रहा है। 
यूनेस्फो के राविधान की भूमिका मे लिखा है: “थरुद्ध का प्रादुभावि मानव-मस्तिष्क 
में होता है. तथा मानव-मस्तिष्क में ही शान्ति की सुरक्षाओं का निर्माण करना 
चाहिए ।” यूनेस्कों ने उन विस्तृत क्षेत्रों में, जिनमे उसकी अभिरचि है, विभिन्‍न देशो 
के कुछ विशेषज्ञों की सेवाग्रो की सूची वताई है। इसके प्रथम दो महा-निदेशको-- 
जुलियन हक्‍मले, विश्व-विस्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा जैमे टोरेस वोडेट, 
मेक्सिको के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री और शैक्षरितक नेता--ते इस सस्था को प्रभावपूर्ण 
नेतृत्व प्रदान किया । इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है तथा १९५३ में इसके प्रथम 

अ्रध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन थे । 


विश्व-स्वास्थ्य-सघ (ए/न0) 

विश्व-भर की जनसख्य, के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए १९४८ में विश्व 
स्वास्थ्य सघ की स्थापना की गई । जब मिस्र में हैजा तथा श्रफगानिस्तान में १६४६ 
में लाल ज्वर फैला तो इसने शीघ्रता से उनका सामना किया। विश्व-स्वास्थ्य सघ 
ने व्यापक रोग सूचना सेवा को बढाया तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्तर पर लाने 
की कोशिय कर रहा है। श्रामधौर से, विश्व-स्वास्थ्य सघ राप्टर-स्वास्थ्य सेवा वे 
माध्यम से कार्य करता है। इसने छ, क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी 
है--मले रिया, गुप्त राग, तपेदिक, वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्रभातृ तथा शिशु 
स्वास्थ्य तथा पोपक खुराक । कृमिनाथक दवा ([0707?) के मलेरिया के विरुद्ध, 
पेन्सीलीन के गुप्त रोगो के, बी सी. जी टीके के तपेदिक के विरुद्ध प्रभावपूर्ण प्रयोगों 
ने स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए श्रववरत मानवीय संघर्ष से नाटकीय सफलता प्रदान 
की है। भ्रत्प-विकसित देशो मे यह वातावरणा-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्र के सुधार के 
तिए प्रयत्तथील हैँ । स्वास्थ्य-विशेपज्ञों की राय में विग्व की ७५% से भी अधिक 
जनसस्या गंदगी से उत्पन्त रोगो से पीडित है, जो मल-त्याग, श्रथुद्ध-जल-पूर्ति, कीड़ो 
तथा गन्दे दूध श्र दूसरे इसी प्रकार के जाद्यों से उत्पत्त होते हैँ । मियादी बुखार, 
पेचिस, टैजा, हुकवार्म, प्लेग तथा ऐसी ही दूसरी बीमारियों से जो मृत्युए होती हैं, उसका 
कारण नचर स्वास्व्य-शास्त है , जो अभी तक उन लोगो में उसी ऊंचे स्तर पर भी 


२०८ प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


व्यवस्था, नगर तथा ग्राम-योजना तथा (४) समाज-नीति तथा विकास | सयुक्त- 
राष्ट-सघ का बजट सलाहकार समाज-कल्याण सेवाझ्ो के लिए घन देता है, जिन 
सेवाओं में जन-कल्याण प्रशासन, समाज-बीमा, शिशु-कल्याण तथा व्यावसायिक 
पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित हें। विभिन्‍न देशो में 
अपग व्यक्तियो को सहायता इसके कार्य का विशेषतया लोकप्रिय पहलू रहा है । 
समाज-सुरक्षा के क्षेत्र में श्रपराघ की रोक, श्रपराधियों के साथ व्यवहार, वेश्यावृत्ति 
को दबाना, नैतिक परीक्षा, बाल-अपराध में कमी तथा दूसरी सम्बन्धित समस्याएं 
शभ्ाती हे । सचिवालय का समाज कल्याण-विभाग आवास-व्यवस्था तथा नगर-गाव- 
योजना पर नियमित बुलेटिन प्रकाशित करता है तथा यह इस क्षंत्र में श्रत्यधिक 
कार्य कर रहा है। महासभा ने १६५० में ऊष्ण-कटिवन्ध में आवास-व्यवस्था के लिए 
एक प्रतिनिधि मडल भेजा, जिसने दक्षिण-पुर्वी-एशिया का दौरा “नम-ऊष्ण कटिबन्ध 
में नीची आय वालो के लिए श्रावास-व्यवस्था से सम्बन्धित प्राविधिक प्रश्नों” 
का पता लगाने के लिए किया। राष्ट्र-सघ ने महिलाश्रो तथा दालको के श्रनैतिक 
व्यापार को समाप्त करने का जो महान्‌ कार्य अ्रपने हाथ में लिया था, उसे सयुकत- 
राष्ट्र सध ने जारी रखा है, शोर उसे बढा रहा है। १६४६ में महासभा ने इस 
विपय से सम्बन्धित एक नया कानून स्वीकार कर लिया, परन्तु अ्रमेरिका जैसे कुछ 
देश श्रभिपुष्ट करने में असमर्थ रहे । 

सास्कृतिक क्रिया-कलाप --सयुक्त राष्ट्‌ सघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा 
सॉँस्कृतिक सगठन (यूनेस्को) उन रुचियो पर ध्यान देता है, जो इसके शीर्षक से 
ज्ञात होती हैं। यह बुनियादी शैक्षणिक स्तरो को उन्नत करने, ज्ञान के सर्वतोमुखी 
विकास करने, सॉँस्कृतिक क्रिया-कलापो को बढावा देने, तथा श्रन्तर्राप्ट्रीय समझ 
में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्वत करता है। इसने अपना विशेष 
ध्यान मूलभूत शिक्षा की भोर लगाया है। इस क्षेत्र में मार्ग-निर्देशक योजनाएँ यह 
हेटी तथा वगलोर में चला रहा है । युद्ध में ध्वस्त देशो में शैक्षणिक सुविधाओं के 
पुननिमाण तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों में स्तरों के सुधार में इसकी श्रत्यधिक 
झ्रभिरुचि है। इसने पाठय-पुस्तको तथा दूसरी शिक्षा-सम्बन्धी सामग्री के परीक्षण 
तथा तदुनुसार सुधार के लिए एक कार्यक्रम श्रभिप्रेरित किया जिसने दो तथ्यों का 
उद्घाटन किया,। एक तो वे पुस्तक गूण की दृष्टि से इतने निम्न स्तर की हैँ कि 
यह चिन्ता का विषय है, दूसरे, बच्चो की पादुय-पुस्तकों में सकीर्ण देशभक्ति या उग्र 
राष्ट्रवाद उद्देगकारी सीमा तक है। यूनेस्को ने जनतन्ध तथा उन मनोवैज्ञानिक 
तनावो के अव्ययन का प्रवन्च किया जो विभिन्‍न राप्ट्रो की पारस्परिक सहयोग 
की भावना को प्रभावित करते हैँ । इसने सस्क्ृति, जातीय बारणा तथा स्वतन्त्रता 


(4॥0९7६ए) शब्द की विभिन्‍न व्याख्याओ्रों के तुलनात्मक अध्ययनों की थ्रु खला 
प्रारम्भ की 


संयुक्त राष्ट्रसंघ २०६ 


प्राकृतिक विज्ञान में भो यूनेस्कों समान रूप से सक्रिय है। इसके विज्ञान- 
अफसर चीन, मिस्र, मारत तथा यूरुये में है । इसने वैज्ञानिक सधो की अन्तर्राप्ट्रीय 
परिपद्‌ के लिए पर्याप्त सहायता की मजूरी दी है। इसने 'हाईलीन अमेजन' 
(रा ४४7 37820) की स्थापना में सहायता दी तथा मच्मूमिन्‍की दृद्धि 
को रोकने मे विशेष रुचि ली है | रियो-डी-जनीरो, कांहिरा त्तथा नई दिल्‍्लीं में यह्‌ 
क्षेत्रीय विज्ञान-कार्यकारी अफसरो का प्रवध करता है, जो प्राविधिक भाव ततरता 
से सुलभ करते हैँ। इस प्रकार यह युद्ध-विज्ञान को मिटाने का प्रयत्त कर रहा है। 
यूनेस्को के संविधान की भूमिका मे लिखा है * “युद्ध का प्रादुर्भाव मानव-मस्तिष्क 
में होता है तथा मानव-मस्तिष्क मे ही शान्ति की सुरक्षाओ्रों का निर्माण करता 
चाहिए ।” यूनेस्को ने उन विस्तृत क्षेत्रों में, जिनमे उसकी अभिरुचि है, विभिन्‍न देशो 
के कुछ विशेषज्ञों की सेवाओ्रो की सूची बनाई है। इसके प्रथम दो महा-निदेशको-- 
जुलियन हकक्‍्मले, विव्व-विख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा जैमे टोरेस वोडेट, 
भेक्सिको के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री और शैक्षणिक नेता--ने इस सस्था को प्रभावपूरां 
नेतृत्व प्रदान किया | इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है तथा १६५३ में इसके प्रथम 
अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृप्णन्‌ थे । 


विच्व-स्वास्थ्य-सघ (फ़न0) 

विश्व-भर की जनसस्या के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए १९४८ में विश्व- 
स्वास्थ्य सघ की स्थापना की गई । जब मिस्र में हैणा तथा अफगानिस्तान में १ ९४६ 
में लाल ज्वर फँला तो इसने जीघ्रत्ता से उनका सामना किया। विद्व-स्वास्थ्य सघ 
ने व्यापक रोग सूचना सेवा को वढाया तथा उसे अन्तर्राप्ट्रीय महत्व के स्तर _पर लाने 
की कोशिश कर रहा है । श्रामतौर से, त्रिइव-स्वास्थ्य सघ राषप्ट्र-स्वास्थ्य सेवाओं के 
माध्यम से कार्य करता है। इसने छ, क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी 
है--मलेरिया, गुप्त रोग, तपेदिक, वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्रभमातृ तया शिशु 
स्वास्थ्य तथा पोषक खुराक । कृमिनाशक दवा (!0॥0]” के मलेरिया के विरुद्ध, 
पेन्सीलीन के गुप्त रोगो के, वी सी जी. दीके के तपेदिक के विरुद्ध प्रभावपूर्ण प्रयोगो 
ने स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए अ्रनवरत मानवीय संघर्ष में नाटकीय सफलता प्रदान 
की है। श्रत्प-विकसित देशो मे यह वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-शास्त्र के सुधार के 
लिए प्रयल्लभील है। स्वास्थ्य-विशेपज्ञों की राय में विश्व की ७५% से भी अधिक 
जनतस्या गंदगी से उत्पन्त रोगो से पीचित है, जो मल-त्याग अशुद्ध-जल-पूर्ति, कीडो 
तथा गन्दे दूध और दूसरे इसी प्रकार के खाद्यों से उत्पन्न होते है । मियादी बुखार, 
पेचिस, हैजा, हुकवार्म, प्लेग तथा ऐसी ही दूसरी दीमारियो से जो मृत्युएं होती है, उसका 
कारण लचर स्वास्थ्य-शास्त्र है , जो अझभी तक उन लोगो में उसी ऊंचे स्तर पर भो 
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उसी अवस्था में है जिस पर पिछली सदियो में था । जब तक जन-साधारण को पर्याप्त 
खाने को तथा वीमारी से मुक्ति नही मिलती तव तक उनसे यह अश्रपेक्षा करना व्यर्थ 
है कि वे राष्ट्रीय तया श्रन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में स्वतन्त्र मानवों के नाते क्रियात्मक भाग 
ले सकेंगे । दरिद्रता, वीमारी तथा दैन्‍्यता के ग्रद्धं-ठाँचे पर कोई भी आशाप्रद भथवा 
स्थायी राजनीतिक, सामाजिक श्रथवा आथिक ढाँचे का निर्माण नहीं किया जा 
सकता । तमाम विश्व में स्वास्थ्य की हालतो को सुधारने के प्रयत्न में, विशेषतया 
अल्प विकसित देशो में जहाँ वीमारी, अ्रपीष्टिक खुराक तथा मृत्यु-सर्या का विस्तार 
भयावह रूप में श्रधिक है, विश्व-स्वास्थ्य सघ तथा सयुकत राष्ट्रसथ की शअ्रन्य संस्थाएं 
महान्‌ मानवीय सेवाएँ कर रही हैँ त्तथा उच समस्पाग्रो से निश्वट रही हैं जो वास्तव 
में ध्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बनन्धो में श्राधारभूत हैँ । सितम्बर, १९५६ में विश्व-स्वास्थ्य-सघ की 
प्रादेशिक समिति ने १९५८ मे सदस्य-सरकारो के सहयोग से दो सौ स्वास्थ्य योजनाएँ 
चालू करने का निरंय किया, जिन पर ७ मिलियन डालर का कुल व्यय आएगा। 


इसे आशा है कि यह दक्षिण-पूर्वी एशिया से १६६१ तक मलेरिया का सफाया कर 
देगा । 


नशीली दवाइयो पर नियत्रण 


१६४६ में सयुक्त राष्ट्रलघ ने नशीली दवाइयों के श्रन्तर्राष्ट्रीय नियत्रण से 
सम्वन्वित राष्ट्रसघ ( लीग आफ नेशन्स ) की शक्तियो तथा कार्यो को सम्हाला तथा 
मामला आध्िक तथा सामाजिक परिपद्‌ को सौप दिया | जितनी श्रफीम दुनिया भर 
में उत्पन्न होती है, उसका केवल दसवाँ हिस्सा दवाइयो तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के 
लिए काम में आता था । लीग ने नशीली दवाइयो पर अन्तर्राष्ट्रीय नियमो की शर्तों 
के अन्तर्गत एक स्थायी केन्द्रीय श्रफीम मण्डल तथा एक निरीक्षक मडल की स्थापना 
की । इन दो सस्थाओ्रो में एक नयी सस्या --नशीली दवाई-झ्रायोग--और शामिल कर 
दिया तथा इस प्रकार इन तीनो को मिलाकर श्रव केवल एक नियत्रण सस्था बन 
गयी है । स्थायी केन्द्रीय मडल में श्राठ सदस्य हैं, जो सामाजिक तथा श्राथिक प्रिपद्‌ 
द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इसे सदस्य राष्ट्रो से प्रतिवेदन प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें 
नशीली दवाइयो के कच्चे माल के झायात तथा निर्यात, उत्पादन और उपभोग के 
आँक्डे दिए होते हैं । श्रभी हाल ही में इस क्षेत्र में जो नवीन प्रगति हुई है, वह है 
एक नया 'मसविदा' को भ्रद्धोकार करना, क्योकि १६४८ में ऐसी मिलाबटी दवा 
के श्रभिनव विकास के कारण नयी स्थिति पैदा हो गई थी, जिनका समावेश पुराने 
कानून में नहीं होता था | ४७ राप्ट्रो ने इस मसविदे पर हस्ताक्षर किए हैं | १६४९ 
में तुर्कों की राजधानी अकारा में श्रफीम का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों को तदर्य 
कमेटी की बैठक हुई तथा उसमें श््तर्राष्ट्रीय श्रफीम एकाधिकार का प्रस्ताव ग्रहरा 
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किया गया । लेकिन प्रभ्ुसत्ता की भीपण रुकावट के कारण श्रायोग पर्याप्त प्रगति 
करने में ग्रममर्थ रहा । १६४६ में महासभा ने एक जाँच-पडताल का झ्ायोग दक्षिण 
ग्रमेरिका इसलिए भेजा कि वह इस वात का अब्ययत करे कि कोक़ो के पत्ते चबाने का वहा 
के लोगो पर क्या प्रभाव है । झ्रायोग इस नि5कर्प पर पहुँचा कि कोका की पत्तिया चबाने 
से अवश्य हानिश्रद प्रभाव पडता है | पेरू तथा बोलिविया ने इस प्रतिवेदन को ठुकरा 
दिया क्योकि इससे सबधित डाक्टरी तथा मनोवैज्ञानिक पहलुग्नो की वैज्ञानिक गवेपणा 
पर्याप्त नही हुई थी | मई, १६५२ में आयोग ने इत्न समल्‍्या पर अपना श्रध्ययन जारी 
रखने का निर्णय किथा तथा वोलिविया और पेरू पर कोका की पत्तियो के उत्पादन 
को सीमित करने का दवाव डाला गया, जिप्तसे कोकीन श्ौर कोको का श्रवैध व्यापार 
रुक सके । श्रायोग दूसरी नशीली दवाओ्ो पर भी नियत्रण लागू करने का प्रयत्त कर 
रहा है । सर्वाधिक प्रभावशाली कार्यक्रम जो भी सामाजिक तथा श्राथिक परिपद्‌ के 
अन्तर्गत हाथ में लिया गया है, इस आ्रायोग के क्रिया-कलाप उसी प्रभावशाली कार्यक्रम 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


सहायता तथा पुनर्वास 


प्रथम महासभा के सामने सबसे बडी समस्या थी युद्ध-ध्वस्त यूरोप महाद्वीप 
के पुनर्वास की तथा लाखो विस्थापितों के स्वदेश-गमन या पुनर्वास की । कोरिया, 
फिलस्तीन, तथा हिंदचीन में हुए सघर्षों ने सयुक्त राष्ट्र सघ के समक्ष उनके परिणामों 
से मुक्त करने के नवीन उत्तरदायित्व उपस्थित कर दिए । विश्व के श्रधिकाण भाग में 
जो विस्थापित आज हैं, वे द्वितीय महायुद्ध के शिकार नही हैं, श्रपितु पुराने राज्यों में 
नवीन ढग की सरकारो की स्थापना के परिणाम स्वरूप जो नये नये राज्य उत्पन्त हो 
गए हैं, उनके कारण हुए राजनीतिक परिवतंनो के शिकार हैं | निम्न वातो के लिए 
१६४७ में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई : (भश्र ) स्वदेश-गमन-इच्छुक 
विस्थापितो को उन्तके श्रपने देशो में भेजने, (व ) नये देशो में विस्थापितों के पुनर्वास 
तथा ( स ) जो विस्थापित पुनर्वास की प्रतीक्षा करते हुए शिविरो में पडे हैं, उनकी 
देख-भाल । यह विस्थापित सगठन ( ॥२() ) १० लाख विस्थापितों को वसा छुका 
है । अमेरिका ने १३ लाख, इजराइल ने १६ लाख तथा आस्ट्रेलिया ने १ लाख, दूमरो 
के साथ-साथ, विस्थापितो को बसाना स्वीकार किया । फिनस्तीन पर अरब-यहुदी 
शधर्ष ने एक उलभन भरी समस्या उत्पन्त दार दी । १९४८ में फिलस्तीन के विस्था- 
पितो के लिए एक सयुक्त राष्ट्र मघीय सहायता-योजना की स्थापना महासभा ने की 
तथा यह अभी तक फिनस्तीन के आठ लाख विस्थापितो की देख-भाल कर रही है। 
१६५१ में झन्तर्राष्ट्रीय विस्थापित संगठन को तोड दिया गया तथा इसका स्थान 
विस्थापितो के लिए नियुक्त सयुक्त राष्ट्र सघीय उच्च-आयुक्त ने ले लिया। उच्चायुक्त 
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का कार्यालय जनेवा में है। साथ-साथ ही सप्ुक्त राष्ट्रीय कोरिया पु]ननिर्माण सस्था 
का एक महाभिकर्ता है | विस्थापितो को खपाने के कार्यक्रम में विस्थापितो को 
कृषि, व्यापारो, छोटे व्यवसायों या धन्धो, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मकान बनाने आदि 
कार्यो में लगाता सम्मिलित है | अनुमान लगाया जाता है कि कार्यक्रम को पूर्ण होने 
में आगामी चार वर्ष लग जायेंगे तथा लगभग १६ मिलियन डालर का व्यय होगा । 
फिलस्तीन के विस्थापितों के लिए सयुक्त राष्ट्र सघ के १६५५-५६ के बजट में १२० 
मिलियन डालर की व्यवस्था की गयी थी । राजहीन व्यक्तियों श्रर्थात्‌ विस्थापितो के 
स्तर का समस्त प्रश्न किसी नये समाघान का ग्राह्वान करता है । इनकी दयनीय स्थिति 
पर सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है,कम-से-कम उन्हें यात्रा-पअधिकार-पत्र, 
न्यायालयो में प्रवेश, सामाजिक बीमा लाभ, कार्य करने का अधिकार, शिक्षा की सुवि- 
घाये, तथा शरण-स्थान में बने रहने का अधिकार प्रदान कराने पर तो ध्यान देना ही 
घाहिए | इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग तथा दूसरी संयुक्त राष्ट्र सघीय 
सस्थाओ ने वाद-विवाद किया लेकिन श्राधारभूत समस्या श्रव तक वनी हुई है। 


सयुक्‍त राष्ट्र सघीय अन्तर्राष्ट्रीय शिश आपात्‌-कालीन कोष 
(ए)रा८छए) 

बहुमूल्य कार्य करने वाली इस सस्था की ४५ देशों तथा ३० से भी ज्यादा 
क्षेत्रो की जनता तथा सरकारो से स्वेच्छुपा घन, वस्तुओं तथा सेवाझ्ो की सहायता 
मिलती है । श्रमेरिकी सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी है । इसने शिश्वु तथा 
स्कूली-वच्चो को खुराक देने, दूध सुरक्षित रखने, डावटरो, नर्सो, सामाजिक कार्यकर्ताओं 
के प्रशिक्षण, मलेरिया तथा तपेदिक के नियत्रण तथा शिशु-कल्याण-सस्थाओ्रो के उप- 
करण के लिए विश्व-व्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसने ७० लाख बच्चो तथा 
गर्भवती स्त्रियों को यूरोप में तथा ५ लाख अरब-विस्थापितो को फिलस्तीन में पूरक 
खुराक प्रदान की है। बीमार वालको तथा पक्षाघात से पीडित शिशुओ के उपचार 
के लिए इसने अल्प-विकसित देशो को भी बहुत-से उपकरण प्रदान किये हैं । 


दासता का उत्सादन 
दासता-उत्सादन राष्ट्रघ (लीग आफ नेजन्स) के समक्ष प्रमुख चिन्ता के 
विपयो में से एक था। १६२६ में दासता-विरोधी कानून तैयार किया गया, लेकिन 
अभी तक दासता का अपने विभिन्‍न रूपो में मूलोच्छेदन वही हो सका। १६२६ के 
इस कन्वेंशन को श्रनुयूरित करने के लिये सितम्बर १६५६ में, आथिक-सामाजिक- 
परिषद्‌ ने, समस्या के गहन श्रब्ययन के पण्चातूु, एक सम्मेलन बुलाया। दासता- 
विरोप्री सस्वा ने यह अनुमान लगाया कि दुनिया भर में दासो की सस्या १ १ मिलि- 
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यन से अधिक है, जिनमे ८ मिलियन लेटिन अमेरिका में बसे हैं तथा लगभग ४५ लाख 
सऊदी श्ररव मे, जो वहाँ की अनुमानित १० मिलियन की जन-सख्या के ५ प्रतिशत 
हैं । मम्मेलन ने कन्वेंशन के इस प्रारूप को ४० के विरुद्ध शूच्य मतो से ग्रहणा कर 
लिया । श्रमेरिका, अर्जेण्टाइना तथा चाइल मतदान में अनुपस्थित रहे | इसमें यह उल्लि- 
खित है कि दास-प्रथा वाले देशो को दासता तथा इसी प्रकार के ऐसे ही दूसरे व्यवहारो 
को उत्स्दित करने के अपने-अपने प्रयत्तों को, विभिन्‍न देशो में दासों के आवागमन 
को रोकने के लिये देशों के पारस्परिक सूचना-विनिमय द्वारा, तीव्र करना चाहिए । 
श्रगर कोई भी दास हस्ताक्षर-कर्तता-राप्ट्र के जहाज पर शरण लेता है, तो वह स्वत. 
मुक्त हो जायगा। कन्वेंशन मे घोषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दासत्व- 
पाण में बाँवना अपराध होगा । उसने हस्ताक्ष रकर्ता-राष्ट्री पर यह वधन लागू किया 
कि वे शीघ्रातिजशी त्र ऋण-वधन, दास-वबृत्ति, शिशु-श्रम का शोपण तथा निम्नलिखित 
उन सस्थाओ्रो श्रथवा व्यवहारों का मूलोच्छेदन करें, जिनके द्वारा--(१) किसी भ्रसहाय 
श्रीरत को उसके माँ-वाप, सरक्षक, कुट्ुम्ब या किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर मेहर- 
वानी करके, रुपया-पैसा लेकर विवाह करवा के किसी भी व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया 
जाता है, (२) कोई भी पति मूल्य लेकर अपनी पत्नी को किसी भी व्यक्ति को दे 
देता है, (३) किसी भी भ्रौरत पर उसके पति की मृत्यु के पश्चात्‌ किसी दूसरे का 
अ्रधिकार हो जाता है। हस्ताक्ष रकर्त्ता राष्ट्र विवाह-योग्य कम-से-क्रम झायु का निर्धारण 
करता है तथा दोनो पक्षो की रजामन्दो के प्रयोग को प्रोत्साहन देता है। यह कर्वेंशन 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के लिये बने समस्त स्वशासित न्यास, भौपनिवेशिक तथा श्रन्य 
गेर-देगीय क्षेत्रो, जिनके लिये किसी भी हस्ताक्षरकर्त्ता देश का दाधित्व है, पर लामू 


होगा । 


मानवीय अधिकार तथा मूलभूत स्वतत्रताएँ 


इस विश्वास के साथ कि ज्ञात्ति तया व्यक्तिगत स्वतत्रता दोनों अनिवार्य हैं, 

सवुक्त राष्ट्रमघ के प्रवर्तकों ने मानवीय श्रथिकारों की प्रगति के हेतु पिछली नस्था 
राप्ट्रध (लीग आफ नेशन्स) के लिये जो कार्य आवश्यक समझा था, उससे अभ्रधिक 
बढ़ा कार्य इस नवीव विश्व-सगठन को सौंपा है। इसके अ्रधिपत्र में मानवीय अधि- 
कारो के एथक्‌-पृथक्‌ सात अभिदेशों (रेफरेन्सेज) हैं तथा मानवीय अधिकारों को 
बढ़ाने के लिए एक विश्लिप्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है। महासभा के प्रथम 
प्रधिवेशत की विपय-सूची में तत्सवधी रुचि परिलक्षित हुई तथा सयुक्त राष्ट्रसलघ की 
पहले दस वर्षो में जिन विपयो में अनिरुचि है, वे हें--मूलभूत मानवीय अ्रधिकारों 
तथा स्वतस्वताओं पर घोषणा, उत्पीडन नथा भेद-भाव, नारियों के स्तर अबवा 
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अ्रधिकार, सूचना-प्राप्ति की स्वतन्त्रता, जाति-वध तथा दक्षिण-प्रफ्रीकी-सघ में 
भारतीयो के साथ व्यवहार । 


मानवीय अधिकारो की सावभौस घोषणा 


श्रीमती फ्रेंकलिन रूजवेल्ट की योग्य श्रध्यक्षता के श्रन्तर्गत ढाई वर्ष के घोर 
परिश्रम के पश्चात्‌ “तमाम देशों तथा उनकी जनता के लिए समान स्तरो की प्राप्ति” 
के रूप में मानवीय श्रधिकारों की सार्वभोम घोपणा तैयार की गई। इतिहास में 
भ्रपने प्रकार की इस अद्वितीय घोषणा को १० दिसम्वर १९४८ में ४८ के विरुद्ध 
शन्य मतो से ग्रहण किया गया। ८ राष्ट्रो ने मतदान में भाग नही लिया, जिनमें छ तो 
रूसी ग्रुट के थे तथा शअ्रन्य दो थे--साउदी प्ररब तथा दक्षिण-प्फ्रीका-सघ । 


इस घोषणा में प्रस्तावना के साथ तीस घाराएँ हैं। घोषणा-पत्र में भनुष्य के 
सम्मान भर मूल्य को मह॒त्व दिया गया। इसमें कहा गया कि सभी व्यक्तियों को 
स्वतन्त्र रहने का भधिकार है और सम्मान श्रोर भ्रधिकारों की दृष्टि से सभी समान 
हैं (धारा १)। घोषणा-पत्र में उल्लिखित श्रधिकारो और स्वतन्त्रता के लिए सभी 
व्यवित हकदार हैं (घारा २) । सभी व्यक्तियो को जीवन, स्वतन्त्रता श्ौर सुरक्षा का 
भ्रधिकार प्राप्त है (घारा ३) | कोई भी व्यक्ति ग्रुलाम नही रखा जा सकता । ग्रुलामी 
श्र ग्रुलामो का व्यापार हर तरह से प्रतिबन्धित होगा (घारा ४) । किसी भी व्यक्ति 
के साथ श्त्याचार अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता (धारा ५)। 
कानून के सामने सभी को सभी जगह मनुष्य के रूप में स्वीकृति का अ्रधिकार प्राप्त 
है (धारा ६) | कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं श्रीर सभी को कानुन 
का वरावर सरक्षण प्राप्त होते का अधिकार है (घारा ७)। कानून द्वारा स्वीकृत 
मौलिक अधिकारो का उल्लघन श्रथवा नाजायज लाभ उठाने वालो के खिलाफ 
अदालती कार्यवाई करने का सबको श्रधिकार प्राप्त है (धारा 5) । कोई भी व्यक्ति 
बिना उचित कारण के गिरफ्तार भ्रयवा नजरवन्द नहीं किया जा सकता। सभी 
व्यक्तियों की अ्रपने प्रति लगाये गए श्रारोपो भौर अपराधों की सुनवाई निष्पक्ष 
अदालत द्वारा करवाने का हक होगा (धारा १०) जब तक अ्रदालत से कोई ब्यक्ति 
अ्रपराधी न मान लिया जाय' तब तक उसे झ्रपराधी नही कहा जा सकता (घारा ११) 
किसी भी व्यवित के घरेलू तथा निजी काम में वाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नही किया जा 
सकता । इसके प्रतिरिवत्त उसके सम्मान और प्रतिप्ठा पर किसी तरह की चोट नहीं 
की जा सकती (धारा ११) । सभी व्यक्तियों को आवागमन झर निवास का समान 
अधिकार प्राप्त है (घारा १३) । प्रत्येक व्यवित को अश्रपनी रक्षा के लिए दूसरे देश 
का आश्रय लेने का अधिकार है (घारा १८) | सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार हैं 
(वारा १५)। प्रत्येक व्यक्ति को शादी करने और परिवार वसाने का श्रधिकार है 


राज 
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(धारा १६)। सभी को सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार है (घारा १७) । सभी को 
मनन करने, अपने विचार दूसरो को प्रकट करने, गातिपूर्ण तरीके से सभाएं तथा सघ 
कायम करने का अधिकार है (घारा १८-२०) । सभी को श्रपने देश की सरकार में 
भाग लेने और नौकरियों में आने का अधिकार है । सभी व्यक्तियों को श्रपना मत 
गुप्त रूप से प्रकट करने का अधिकार होगा। सभी को काम करने, वेतन के साथ 
प्रावश्यक छुट्टियाँ पाने, बेकारी के विरुद्ध सरक्षण, काम के अनुसार वेतन व ट्रेड 
यूनियन में शामिल होने का अधिकार तथा नौकरी ढूंढने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। 
सक्षिप्त में घोषणा-पत्र में किसी भी मानवीय श्रधिकार को छोडा नही गया है | 


मानवीय अ्रधिकारो पर व्यवस्थान 


तब्र श्रायोग ने श्रौर भी श्रधिक दुष्कर कार्य की शोर अ्रपना ध्यान केन्द्रित 
किया और वह कार्य था मानवीय श्रधिकारो पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थान का प्रालेखन । 
पाँच वर्षों के घोर परिश्रम के उपरात श्रायोग ने दो प्रालेख (ड्राफ्ट्स) तैयार किये-- 
एक था राजनीतिक तथा नागरिक श्रधिकारों पर श्रीर दूसरा श्राथिक, सामाजिक तथा 
सास्कृतिक अधिकारों पर । ये दोनो प्रालेख विचारणीय विवाद के विषय हो गये । 
प्रालिखित व्यवस्थान के अनुसार एक राष्ट्र की दूसरे के विरुद्ध ऐसी शिकायतें, जैसे कि 
उस राष्ट्र ने व्यवस्थान के श्रन्तर्गत अपने दायित्वों का पुर्णो निर्वाह नही किया है, एक 
समिति के समक्ष उपस्थित की जा सकती हैं । इस समिति का कार्य है तथ्यों को ठप- 
लब्घ करना तथा सन्धि फराना ) यदि किसी समाधान तक न पहुँचा जा सके तो श्रन्तत 
इन तथ्यों को निर्णाय प्राप्त करने के लिए श्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 
किया जा सकता है। साथ ही, हस्ताक्षरकर्तता राष्ट्र व्यवस्थान के अन्तर्गत अपने 
दायित्वों को पूर्ण करने के लिये जिन उपायों को व्यवहार में लाये हैं, उन पर वापिक 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की श्राम प्रणाली की व्यवस्था भी इसने की है। सथुक्त राज्य 
ग्रमेरिका की सरकार ने घोषणा की कि वह इन व्यवस्थानों पर हस्ताक्षर नहीं करेगी 
क्योकि वह यह अ्रभुभव नही करती कि वर्तमान स्थिति में मानवीय श्रधिकारों की 
प्रगति के लिये स॒न्धि का उपाय ही सर्वोत्तम उपाय है। विभिन्‍न प्रकार की आलोच- 
नाएं की गई । एक शोर यह तक॑ उपस्थित किया गया कि मानव-प्रधिकार श्रायोग 
सदस्य राष्ट्रो के न्ान्तरिक मामलो में हस्तलेप करेगा, जो कि सयुकत राष्ट्रसघ-अधिपन 
का उल्लंघन है । दूसरी ओर यह तर्क था कि इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के 
लिये जिस तत्र का निर्माण किया है वह पर्याप्त कार्य नही करता है क्योकि इसने 
याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार गैर-सरकारी संगठनों तथा ण्यक्तियों को नहीं 
दिया है । 
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भारतीय प्रतिनिधि के शब्दो में, “व्यक्ति ही इन भ्रधिकारो में आधार रहा है 
तथा वही इनके उल्लघन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करे ।” उपनिवेशवादी शक्तियो 
ने विभिन्‍त देशो की जनता के आत्म निर्णय के अधिकार की धारा को दोनो व्यवस्थानो 
भें सम्मिलित करने का तीत् विरोध किया | ब्रिटिश-प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि इस 
धारा को बनाये रखने से प्रभिद्यासक राप्ट्रो की स्वीकृति पर्याप्त समय के लिये विलस्बित 
हो जायगी और शायद अनिश्चित समय तक के लिये हो जाय । इन मुद्दो पर भावना 
की गहराई ऐसी है कि किसी समभौते के लिये किचित ग्रुब्जाइश नहीं है। अतएव 
मुट्ठी-मर देशो से ही इन व्यवस्थानों की स्वीकृति की सभावना है । इसलिए अगर इन 
व्यवस्थानों को भ्रगीकार भी कर लिया जाय तो भी यह सन्देहास्पद ही है किये 
_ व्यवस्थान कभी भी स्वीकृत हो जायेंगे झ्ौर इन्हे वास्तविक रूप में लागू किया जायगा | 
जेकव ने ठीक ही कहा है कि, “इस क्षेत्र में श्रादर्शों को स्वीकार करने की अश्रपेक्षा 
सरकारें कार्य करने के प्रण के लिए कम इच्छुक हैं ।” 


जाति-नाश पर कानून (कन्वेशन) 


१९४८ में महासभा ने सर्वेसम्मति से जाति-नाश के विरोध तथा सजा के 
लिए एक कानून स्वीकृत किया । इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि-आयोग को भी निमन्नण 
दिया, जो ऐमे लोगो के मुकदमे के लिए, जिन पर जाति-ताश का बआलारोप है, एक 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक सस्था की स्थापना की सम्भावना का श्रध्ययन करे । १९५० में 
विधि आ्रायोग ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि इस उद्देश्य के लिए एक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
भ्रपराघ न्यायालय उपयुक्त भी है तथा सम्भव भी । जाति-नाश का श्रर्थ है एक राष्ट्रीय, 
जातीय तथा घाभिक समुदाय का सम्पूर्णा अथवा श्राशिक विनाश । उद्यहरण के त्तौर पर 
जैसे नाजी जमंनी द्वारा यहूदियों को अश्रपराधी घोषित करके मत्रस्त किया था । 
कानून (कन्वेंशन), जिस पर २३ से भी श्रधिक राष्ट्रो ने स्वीकृति की मुहर लगा दी, 
जनवरी १६५१ में प्रभाव में श्राया | दस वर्ष तक इसकी शक्ति रहेगी तथा इसके बाद 
पाँच वर्ष तक इसका प्रभाव उन राप्ट्रो पर रहेगा जो उस समय तक इससे लगाव 
रखेंगे, सिवाय इसके कि जब इससे लगाव रखने वालो की सख्या १६ से नीचे चली 
जायगी, यह निष्क्रि: हो जायगा | इसने इन अपराधो के लिए सजा की व्यवस्था की 
है (१) किसी समुदाय के सदस्यों की इसलिए ह॒त्या करना कि वे उससे लगाव रखते 
हैं, (२) किसी समुदाय के सदस्यों को शारीरिक या मानसिक कष्ट देना , (३) जान- 
बुक कर किसी समुदाय पर ऐसी यत॑ थोपना, जिससे उसका श्रस्तित्व मिट जाय , 
(४) ऐसे साथनो का थोपना, जिससे किसी समुदाय की वृद्धि रुक जाय , (५) बालकों 
को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जवर्दस्ती भेजना। इसके श्रन्त्गंत जाति-नाश 
करने की प्रेरणा या पड्यत्र के साथ ही अपराध में सहयोग भी झ्ाते हैं | श्रमेरिका ने 
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जाति-ताश के इस कानून (कम्वेशन) पर स्वीकृति की मुहर नहीं लगाई। १६५० में 
महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस प्रश्न पर सलाह देने को कहा कि क्या जाति- 
नाश कानून के व्याघेक् (25९7 ए८:07) के लिए दूसरे पक्षों की सर्वे-सम्मत 
राय लेना उसमे पहले ही श्रावश्यक है जब व्याधेसों वाले साघन को स्व्रीकार किया 
जाय ? ७ से ५ के उपात (मारजिन) से न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जवतक 
व्याधेसो का कानून (कन्वेंगन) की भावना से सामजस्यथ न हो तवतक इस प्रकार की 
सर्व-सम्मत राय ग्रनिवार्य नही है । 


सूचना प्राप्त करने की स्वतत्रता (ए7६९१०७ ० [70ए74८०7) 
सूचना तथा प्रेस की स्वतन्त्रता की शअ्रस्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्षुतिवों ( गारटी ) का 
प्रश्त सयुक्त राष्ट्र सघ के समक्ष दूसरा जटिल प्रश्न रहा है । १६४८ में सूचना प्राप्त 
करने को स्वतन्त्रता पर सयुक्त राष्ट्र सघ सम्मेलन की वैठक जनेवा में हुई तथा इसने 
अनेक प्रालिखित सिफारिशो को सूत्रित किया । १६ मई, १९४६ को महासभा ने 
समाचार प्रेपण तथा सशोधन के अधिकार पर प्रयम अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अ्रमीकार 
किया ) यह कन्वेशन रूस के विरोध तथा १३ राष्ट्रो के मतदान में लाभ न' लेने पर 
भी अंगीकार कर लिया गया । १९५१ मे सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता पर प्रस्ता- 
वित कन्वेंशन इकोसॉक ((2(05(0(:) के समक्ष प्रस्तुत किया । लेकिन बड़ी शक्तियों 
में से श्रधिकाँश ने भ्रभी तक बहुत सारे प्रतिवन्‍्धक सरकारी नियन्त्रणे से चिपके रहने 
की इच्छा प्रदर्शित की । यहाँ तक कि सयुक्त राज्य श्रमेरिका मी इसको अ्रगीकृत करने 
का विरोधी था । 


स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 


लिंग-भेद के आधार पर भेद-भाव को रोकते की समस्या संयुक्त राष्ट्र को 
विशेष पूर्व-ध।रणा बन चुकों है। संयुक्त राष्ट्र सध अधि-पत्र नर-तारियों के समान 
अधिकारों में जनता की श्रास्था की पुन विशेष रूप से पुष्ठि करता हैं । १६४६ मे 
मानव अधिकार-गायोग के अन्तर्गत एक उप-समिति स्त्रियो की सामाजिक्र स्थिति 
निधारित करने के हेतु स्थापित की गई | उसे यह अ्रधिकार दिया गया कि वह राज- 
नीतिक, आधिक, सामाजिक, नागरिक तथा शिक्षा क्षेत्रों मे नारी अधिकारो को बढावा 
देने के लिए मिफारिण प्रस्तुत करे | गत दम वर्षो के अपने कार्य-काल में झायोग 
प्रत्यधिक सक्तिय रहा है। राजनीतिक श्रधिकारो के क्षेत्र में श्रायोग ने एक कन्वरेशन 
का प्रलेखन किया तथा महासभा ने १६५२ के अपने सातवें अधिवेशन में इसे श्रगीकार 
कर लिया । इसमे बिना कसी भेद-भाव के नारियो को पुरपो के समान ही निम्नांकित 
अधिकार देने की व्यवस्या की गयी । ये हैं-- (अ) समस्त निर्वाचनो में मतदान का 
अधिकार; (व) समस्त लोक निर्वाचित सस्थाओं मे पद-महरा करने की योग्यता; (स) 
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लोक-पद प्राप्त करने का भ्रधिकार तथा समस्त लोक कार्य करने का अधिकार । यह 
कन्वेंशन ७ जुलाई, १६५४ को कार्यान्वित किया गया तथा २२ राष्ट्रो ने इस पर 
स्वीकृति की मोहर लगाई । लेकिन इसके पास पारियों के इन राजनीतिक अधिकारो 
को उन देशो पर लागू करने का कोई भो साधन नही, जो नारी को समान श्रधिकरार 
देने के भ्रनिच्छुक हें । आयोग के दूसरे उद्देश्य हैं--प्रधिकारो के राष्ट्रीय कानुनो तथा 
विवाहित नारियो की राष्ट्रीयता के अन्तगंत और अ्रधिक पर्याप्त सुरक्षा, नारियो के 
लिए शैक्षरिौक सुविधाओ्रो का विस्तार, समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रतिश्रृति 
( गारटी ) लोक-सेवाग्रों में नारियो के नौकरी करने के विरुद्ध भेदभाव को हटाना, 
तथा सयुक्त राष्ट्र सघ के कार्य में स्त्रियों के भाग लेने में वृद्धि । १९५६ मे विवाहित 
नारियो की राप्ट्रीयता पर प्रालिखित कन्वेशन श्राथिक तथा सामाजिक परिषद्‌ के समक्ष 
प्रस्तुत किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (][,()) से भी समान कार्य के लिए समान 
पारिश्रमिक पर प्रालिखित कम्वेंशन की सिफारिश को गई है । श्रायोग का अन्य महत्व- 
पूर्ण कार्य पृथक पृथक देशो में नारियो का क्‍या स्तर है, तत्सम्बन्धी सूचनाओञ्रों के 
व्यवस्थित सकलन तथा प्रकाशन का है । ) 
अल्प-सख्यको की सुरक्षा 

अल्प-सख्यको की सुरक्षा का प्रइन सर्वप्रथम तब उठा जब मानव-अ्रधिकारो 
की सावंभौम घोषणा तैयार की जा रही थी । सपुक्त राष्ट्र सघ श्रल्प-सख्यको की दद्या 
के सम्बन्ध में तटस्थ न रह सका तथा १९४७ में श्रल्प-सख्यको की सुरक्षा तथा 
उनके प्रति भेद-भाव को रोकने के लिये एक उप श्रायोग की स्थापना इसलिए की 
कि राष्ट्रीय, जातीय, घामिक तथा भाषायी श्रल्प-सख्यको की सुरक्षा के लिए 
प्रभावकारी कदम उठाए जा सकें। १६५१ में इस श्रायोग को भग॒ कर दिया गया, 
क्योकि यह अनुभव किया गया कि जाति-नाश को रोकने के लिए वना कन्वेशन तथा 
मानव श्रधिका र-व्यवस्थान (((०ए९7४7४ ) इस समस्या के लिए पर्याप्त तथा सतोपजनक 
रीति से पूर्ण हैं | वर्षो के गम्भीर अच्ययन के बाद यह इस निर्णय पर पहुँचा कि 
मूलोत्पत्ति, स्वभाव तथा रचना की दृष्टि से विभिन्‍न देशो में बसे अल्प-सख्यको में 
बहुत अ्रधिक अन्तर है । भ्रतएव यह सर्वथा श्रसम्भव है कि कोई ऐसी एक ही आम 
परिभाषा अल्प सस्यको के लिए बनाई जा सके, जो सब स्थानों पर लागू हो सके । 

१६५४ में उप-श्रायोग की पुनर्स्यापना इसलिए हुई कि वह विद्वव भर में 
फैले अ्रत्प सरयको की वतंमान स्थिति के श्रध्ययन का काय प्रारम्भ करे । १६९५४ में 
इसने अ्रत्प सस्यकों की विश्येप सुरक्षा की इस समस्या के श्र अध्ययन करने के कार्य 
को तव तक टालने का निणंय किया, जब तक कि मानव अधिकार श्रायोग ((१0॥- 


प्रा5डा070 0 फिप्रआशा रि!87॥5 ) इस विपय पर कोई निश्चित निर्देश न 
देदे। 


3 जल 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सयुकत राष्ट्रसघ का मुख्य न्यायिक अ्रग है। संघ का 
यह अ्ग नवीन नहीं है । यह वही पुरानी झन्तर्राप्ट्रीय अदालत है जिसे राष्ट्रसघ ने 
१६२१ में हेग में स्थापित किया था ) चार्टर [घारा ६२-६६) ने उक्त पुराने न्याया- 
लय में केवल जान डाली है । नय्ुक्त राष्ट्रसघ के तमाम सदस्य अन्तर्राप्ट्रीय अ्रदालत 
के आधीन हैं । न्यायिक प्रश्नो पर आधारित सदस्य राज्यों के सभी क्गडो का निर्गाय 
इस न्यायालय मे श्रन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार होता है (धारा ९२-६६)। वह 
देश भी जो सयुक्‍त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिशों के प्राधार 
पर महासभा द्वारा अस्तर्राप्ट्रीय न्यायालय के विधान की पार्टी बनाया जा सकता है। 
व्यक्तिगत तौर पर अपने मामले स्यायालय के सामने नही रखे जा सकते हैं । केवल 
राज्य न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं । 


इस न्यायालय में १५ न्यायाधीश होते और सविधि के अनुसार ये व्यक्ति 
उच्च नैतिक चरित्र तथा अपने राज्य के कानून के विशेषज्ञ अथवा अश्रन्तर्राप्ट्रीय न्याय 
में पारदर्शी होने चाहिये. (5९८ 239एशावारड शरारैशा5४आए ० घी 
(0प्ा0) । कोई दो न्यायाघीक्ष एक ही राज्य के नही होने चाहियें। न्यायाधीशों का 
साधारण कार्य काल € वर्ष है और दे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं । प्रथम चुनाव में 
५ तीन वर्ष के लिये, ५ छ वर्ष के लिये तया शेष ५ नौ वर्ष के लिये चुने गये थे। 
स्यायाधीशो की निर्वाचन प्रणाली पैचीदी है। राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ द्वारा चार प्रसिद्ध 
नियमज्ञों को नामजद किया जाता है परल्तु उसमें दो से अ्रधिक अपने राष्ट्र से सम्ब- 
न्धित नही होने चाहिये । इस प्रकार नामजद सूची में से न्यायाधीशों का निर्वाचन 
महासभा तथा सुरक्षा परिपद्‌ एक-दूमरे से स्वतन्त्र रहकर करती हैं। विधि में कहा 
गया है कि विश्व की सभी प्रमुख विधियो को न्यायालय में प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिये । जो कानून विशेषज्ञ सुरक्षा परिषद्‌ और महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर 
लेते हैं वे स्वभावत ही चुन लिये जाते हैं। साधारसखतया किसी मामले की सुनवाई 
१४५ न्यायाधीश एकत्रित मिलकर करते हैं किन्तु कम से कम € न्यायाधीय उपस्थित 
रहने से राय दे सकते हैं | न्यायालय के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए 
न्यायालय द्वारा चुने जाते हैं और वे पुन; निर्वाचित भी हो सकते हैं। न्यायाधीशों का 
वापिक वेतन २१,००० डालर (लगभग ५२५० पौड) होता है किन्तु इसके भ्रतिरिक्त 
ग्रब्यक्ष को विशेष भत्ता मिलता है। स्मरण रहे कि कोई भी न्यायाधीन कोई 
राजनैतिक भ्रथवा घासन सम्बन्धी श्रथवा किसी दूसरे पेशे में योगदान नहीं कर 
मकता । केवल न्यायालय को हो न्यायाधीशों के वर्खाल्त करने का श्रधिकार है परन्तु 
इस विषय में अन्य न्यायाधीशों का एकमत होना श्रावश्यक है । सब न्यायाधीश अपने 
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अपने कार्यकाल में कूटनीतिज्ञ सुविधाञ्रो के अधिकारी होते हैं। झगड़ा करने वाले 
राज्यो के न्वायाधीशो को भी न्यायालय में भाग लेने के लिये आमत्रित कर सकते हैं, 
यदि उस राज्य के प्रतिनिधि अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश न हों । गैर सदस्य 
राज्य श्रपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे सदस्य राज्य के न्यायाधीश को मनोनीत 
कर सकते हैं यदि उस राज्य के प्रति-निधि श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 
नहो। 


सदस्य राज्य द्वारा रखे गये प्रत्येक न्यायिक प्रइन तथा सयुक्त राष्ट्र श्रादिश पत्र 
में अनुवधित मामले तथा सभी लागू सधियाँ और रीतियाँ इसके अधिकार क्षेत्र में हैं । 
न्यायालय के सामने निम्नलिखित मामले पेश किये जाते हैं: (१) एक सदस्य राज्य 
का अधिकार है कि वह दूसरे किसी राज्य के साथ अपने झंगडे को इसके सामने 
उपस्थित कर सके । (२) भन्तर्राष्ट्रीय सधियो, समभौतों तथा परम्पराश्रो के सम्बन्ध 
मे यदि कोई वाद बिवाद हो तो वह इसके सामने पेश किया जा सकता है। (३) कोई 
राज्य यदि अल्ण्काल भ्रथवा सदा के लिए अपने मामलो का निर्णय इस न्यायालय से 
कराने का निरुचय करे तो ऐसे राज्यो के मामले स्वभावत ही इस न्यायालय के 
विचाराधीन हो जाते हैं। इस प्रकार पुराने न्‍्यायालय की भाँति नये न्यायालय के भी 
“ग्रनिवायं” तथा "एच्छिक” भ्रधिकार हैं। (४) इसके अतिरिक्त महासभा तथा 
सुरक्षा परिपद्‌ किसी वेधानिक प्रश्न का न्यायालय से मत्रणा पाकर विचार कर 
सकती है । सुरक्षा परिपद्‌ अथवा राष्ट्रसध की विशिष्ट सस्थाझ्रो के कोई भी श्रग, 
जैसे श्राथिक तथा सामाजिक परिपद्‌, सरक्षक परिषद्‌ आदि, महासभा द्वारा विशेष 
झधिकार पाकर परामझञ सम्बन्धी विचार विनिमय कर सकते है। यह न्यायालय 
अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा, पुरातन रीति, स्वीकृत विधि, विशिष्ट मामलो के निर्णय श्रादि 
सिद्धान्त के श्राधार पर राय देता है । सग्रुक्त राष्ट्र सघ के प्रत्येक सदस्य को न्यायालय 
के मिर्णय को, जिस किसी भी मामलो से वह सम्बन्धित हो अगीकार करना पडता 
है । यदि कोई पार्टी न्यायालय के निर्णाय को श्रस्वीकार करती है तो श्रन्य पार्टी 
सुरक्षा परिपद्‌ को इस निर्णाय को क्रिप्रान्वित करने के लिये उपयुक्त निर्देश दे 
सकती है । 


प्रन्तर्राप्ट्रीय मामलो की सभी कार्यवाहियाँ जनता के सम्मुख होती है श्ौर 
सभी निर्णाय उपस्थित न्यायाघीशो के बहुमतो से होते हैं। न्यायिक श्रवकाशो के 
ग्रनिरिक्त न्यायालय का कार्यक्रम स्थायी रूप से चलता रहता है। वर्तमान में 
नीदालेड (हालेड) के हेग शहर के जान्तिप्रासाद (पीस पैलेस) में स्थित है, किन्तु 
उसकी बैठक कही भी हो सकती है। न्यायालय का उद्घाटन ग्रधिवेशन ३ अप्रैल 
११४६ में हुआ। इस समय श्री 5 नि छथ्टाप्ण्०2८१ (0.5 2.), इसके 
प्व्यक्ष हैं । हमारे विधान निर्माताओ में कानून विद्येपत्ष श्री वी० एन० राव नवम्त्र 
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१९५२ मे नौ वर्ष के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गये थे। सक्षेप 
में न्यायालय की निष्पक्षता सर्वमान्‍्य है। 


(क) साधारण-विद्यादु का निर्शंय--न्यायालय के कार्यकलाप की आलोचना 
करते समय हमे दो प्रकार के मामलो का ध्यान रखना चाहिए । पहला, विभिन्‍न राज्यो 
का साधारण न्यायिक कंगडा । दूसरा, सयुक्त राष्ट्रसघ के प्रमुख श्रगों में उत्थापित 
विवाद । न्यायालय पहले में निणय देता है और दूसरे में परामर्श देता है । 


(१) २१ श्रक्तूवर १६४६ में ब्रिटेन के चार जहाज श्रल्वेनिया के तद के 
किनारे कोफू चैनेल में सामुद्विक वम्ब (माइन) के विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हुए । 
उसमें २४ ब्रिटिण नाविक मृत्युग्रस्त हुए और अनेक घायल हुए । अ्रल्वेनिया सय्रुक्त राष्ट्र 
सघ का सदस्य नही था। ब्विटेन ने इस घटना के लिए भअल्वेनिया को उत्तरदायी समझा 
झौर क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया | सुरक्षा परिपद्‌ ने इस जटिल प्रश्न पर झ्ल्पकाल 
विचार करने के बाद इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्पायालय को सौप दिया । अल्वेनिया ने चेको- 
स्‍लोवाकिया के न्यायाधीश ईकर को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए शभ्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय में भेजा । बहुमत से न्यायालय ने दिसम्बर १६४९६ में श्रल्वेतिया से एक 
करोड बीस लाख रुपया क्षतिपृति लेने का निर्णय दिया । अ्ल्वेनिया ने इस क्षतिपूरति 
को देना स्वीकार किया श्लोर समस्या का हल हुआ । 


(२) ३ जनवरी १६४६ को एक णिरुवियन राजन॑तिक नेता श्री डीला टोरे 
ने कोलम्विया के दूतावास मे शरण ली और कोलम्बिया के राजदूत ने पिरवियन 
सरकार को उक्त शरणार्थी को विदेश जाने की आज्ञा देने के लिए अनुरोध किया । 
इस पर पिरुवियन सरकार ने टोरे को राजनेतिक शरणार्थी स्वीकार नही किया वल्कि 
उस पर फोजदारी का दोषारोपण कियवा। इस झंडे को पझ्न्तर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रे 
पेश किया गया । इसमें दो जटिल प्रश्न थे--पहला वया कोलम्बिया की सरकार को 
अधिकार है कि वह टोरे के राजनीतिक अपराधी होने के विपय में अपना निर्णाय दे 
सके ? दूसरा क्या पिदवियन सरकार अपराधी को विदेश जाने की श्राज्ञा देने के लिए 
बाध्य है ? अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में ऐसा कोई विधान नही है जिसके भ्रनुसार इस समस्या 
का समाधप्न हो सकता । गम्भीर आलोचना के बाद न्यायालय ने २०, नवम्बर १९५० 
को निर्णय दिया कि कोलम्बिया को पिरुवियन नेता को ग्रभयदान देने का कोई प्रधि- 
कार नही हैं । 


(३) १६९५२ के नवम्बर में तीन वर्ष पुरातन आग्ल-नावेंजियन मछली विवाद 
का निर्णय दिया | सन्‌ १६३९५ में नावें की सरकार ने अपने तट के कुछ भागों में एक 
विशेष घोषणा द्वारा मछली पदडना तिपिड्ध कर दिया था। ब्रिटेन का कहना है कि 
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इस मामले में विगत महायुद्ध के श्रन्त तक नावें से कोई समझौता नहों हुआ था । 
इसलिए ब्रिटेन के मद्ुप्ो को क्षत्ति हुईं। उसकी पूरति के लिए नावें पर दावा किया। 
न्यायालय ने नावें के पक्ष में अपना निर्णय दिया । 


(४) मई १६५१ में ब्रिटेन ने श्राग्ल ईरानियन तेल विदाद को न्यायालय 
के सामने उपस्थित किया। ईरान के प्रधान मन्त्री मुसहिक ने स्वय न्यायालय 
में अपने मामले की वकालत की। उन्होंने आग्ल-ईशानियन तेल सम्पत्ति के 
राष्ट्रीयक रण का समर्थन किया । न्यायालय के ब्रिटिश अ्रध्यक्ष मेकनैयर को इस मामले 
में अ्रध्यक्षता से वचित होना पडा क्योकि ब्रिटेन इस मामले में सयुक्त था। इसलिए 
एल० साल्वाडर के डा० गुरास जो कि उप-नध्यक्ष थे, श्रध्यक्ष बनें । रूसी न्यायाधीश 
गोलु सकी बीमारी के कारण अनुपस्थित थे | डा० मुसहिक ने स्पष्ट कहा कि, “आप 
घमकी से एक छोटे राज्य के अधिकार को (ब्रिटेन जैसे कुटिल राज्य के श्राथिक शोषण 
नीति से) चचित नहीं कर सकते ।” २२ जुलाई सन्‌ १९५२ को न्यायालय ने इस 
समस्या को हल करने में श्रपती भ्रसमर्थंता प्रकट की | परिणाम स्वरूप ब्रिटेत की 
क्षतिपृत्ति का दावा झपूर्ा रह गया । न्यायालय ने हाल ही में दक्षिण-पश्चिमी ्रफ़ीका 
में दक्षिण॒-प्रफ्रीका के श्रधिकार के मामले में राय दी । 


(ख) परामर्श सूचक विचार--नवम्बर १९४७ में महासभा ने न्यायालय से 
निम्नलिखित दो प्रश्नो पर सत्रणा माँगी -- 

( १) क्या कोई सदस्य अपने भ्रगीकार मत ( वोट ) को किसी झर्तें पर दे 
सकता है ? 


( २ ) क्‍या कोई सदस्प श्रपने अ्गोकार मत को प्रवेश प्राथियो के विषय में 
ऐसी शर्ते के श्राधीन कर सकता है जिसका कि चार्टर की घारा ४ में कोई उल्लेख 
नहीं है ? २८५ मई १६४८ में न्यायालय ने दोनो प्रव्नों का उत्तर “ना” दिया । पुन 
मार्च १६५० में दो और सलाह सुरक्षा परिपद ने न्यायालय से माँगी | 


( १ ) यदि किसी राज्य का प्रतिनिधि, सदस्य श्रथवा गैर सदस्य, रा० स० 
के विशेष भ्रायोग के कत्तव्य पालन करते समय क्षत्तिग्रस्त हो, तो राष्ट्र संघ श्रपराघी 
राज्य से पूर्ति का दाव कर सक्कता है या नही ? 

( २ ) इसी प्रकार यदि राष्ट्रमघ की जान या माल की क्षति हो तो रा०ण्स० 
उसे दाज्य पद दावा कर सकता है या नहीं ? न्यायालय ने दोनो प्रइनो का उत्तर रा० 
स॒० के पक्ष में दिया | 


वर्तमाव समय में व्यायालय २५ विभिन्‍न जटिल विपयो का अ्रध्ययन कर उन 
पर अन्तर्राष्ट्रीय विधान प्रस्तुत कर रहा है | इनमें मध्यस्थ प्रणाली, राज्य के उत्तर- 
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दाधित्व, शरण देने का अधिकार, सधि का नियम, समुद्र की सीमा आदि सम्मिलित 
हैं। इसके अतिरिक्त श्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्याव श्रायोग ( १५ सदस्य ) अन्तर्राष्ट्रीय-अपराध 
कानून, जिसमें शान्ति के विरुद्ध श्रपराघ, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध 
है--तथा राज्य के अधिकार और ककत्तंव्प सम्बन्धी घोषणा-पत्र तैयार कर रहा है । 


१९४९ के अपने प्रथम अधिवेशन में श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग ने मुरुष 
सांगरो की प्रचलित व्यवस्था पद्धति का चुनाव किया तथा जनेवा में २? मई से ८ 
जुलाई, १९५५ तक श्रपने सातवे अधिवेशन मे सामयिक आलेखन पूर्ण किया । श्रव 
इसे सदस्य-सरकारो को अपनी-श्रपती पृथक-परृथक टिप्पणी देने के लिए प्रस्तुत किया 
जा रहा है। क्षेत्रीय-सागर की प्रचलित व्यवस्था-पद्धति का प्रारूप (ड्राफ्ट ) भी 
सरकारो को उनके पर्यवेक्षणो ( श्रॉवजर्वेशन्स ) को जानने के लिए प्रस्नुत किया जा 
रहा है । साथ-ही-साथ, श्न्तर्राप्ट्रीय विधि श्रायोग ( ॥],(८ ) अपने स्थान का 
स्यूयार्क से जनेवा के लिए स्थानान्तरण कराने को कह रहा है । इसकी माँग यह भी 
है कि इसके सदस्यो का कार्यकाल तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष रहे तथा विधिज्ञा 
को अन्त -अ्रमेरिकी परिषद्‌ की तृतीय बैठक, जो कि १९५६ में मेक्सिको में होनी है, 
में एक प्रतिनिधि भेजने का इसे अधिकार दिया जाय | यह महासभा से यह भी माग 
कर रहा है कि वह इसके कागजातो की प्रकाशन-सद्या में वृद्धि की सभावना पर 
विचार करे,जिससे वे शिक्षा सस्थाग्रो तथा श्राम जनता को जश्ीघ्र सुलभ हो सके । चार 
वर्ष से मध्यस्थता की प्रक्रिया के प्रश्न पर अन्तरांप्ट्रीय विधि आयोग ([[,(:) विवाद 
करता रहा है। १९५२ में ३२ श्रनुच्छेदो के एक प्रालिखित कन्वेशन को ग्रहण किया 
गया जो सदस्य देशो को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया । केवल ११ सरकारो ने 
प्रत्युत्तर दिया तथा इनमें से कुछ ने प्रालेख पर गम्भीर भ्पवाद (रिजर्वेशन्स) व्यक्त 
किए | महासभा की छठी समिति ने प्रालेख पर दो वर्ष तक विवाद किया । १६५६ 
में महासभा को अन्तिम निर्णय पर पहुँचना ही होगा । प्रालेंखन का जो रूप श्रव है, 
उसमें यह उल्लिखित है कि एक बार जब व्रोधी पक्ष पच निणंय के लिए तैयार हो 
गए हो, तो उसके बाद उनके बीच कोर्ड मतभेद उठ खड़ा हो, ऐसी स्थिति में उन 
पक्षो में से कोई एक पक्ष विवाद को एक-पक्षीय रूप में श्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय को 
मेज सकता है। तब जो राष्ट्र जिह पर अझडा है, उत्त पर न्यायालय के निर्णाय का 
वन्धचन लागू हो जाता है । कई सरकारो ने इसका विरोध इसलिए किया कि प्रालेस 
में पन्‍्च न्यायाधिकरण ने 'राष्ट्रोपरि' ( 5पक्राथनेरं2ध०7०) ) सस्या का रूप 
धारण कर लिया है । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय, सचिवालय के कानूनी 
विभाग, महासभा की छठी समिति, अन्तर्राष्ट्रीय विधि श्रायोग (,(? ) ने इस 
दिशा में गत दस वर्षों में उत्साहपूर्ण प्रयत्त किए। इन प्रयत्नों में अन्य तदर्थ समितियां 
भी सम्मिलित थी, जिनकी स्थापना इसलिए हुई थी कि वह जाति तथा सुरक्षा के 
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प्रदनो के समाधान के रूप में श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रचलित पद्धति को स्थापित करने 
के लिए विशिष्ठ कानूनी समस्याओं का अ्ध्ययत करें। महामन्त्री ने अपने हाल ही 
के प्रतिवेदन में घोषणा की है कि राष्ट्रो के पारस्परिक सम्बन्धो में 'विधि-नियम 
( एप८ 0].9फ9 ) के स्थापना के कार्य की गति निराशाजनक रूप से मध्यम 
है । पर साथ ही उन्होने कहा, “लेकिन मुझे श्राशा है कि भ्रव हम समय के ऐसे दौर 
में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विधि के प्रभाव को सतुष्ठ करने 
के लिए और श्रधिक अनुकूल वातावरण होगा ।” महामन्त्री ने विश्वांस प्रकट किया 
कि न्याय व्यवस्था के श्रपने विरोधी तर्को को प्रस्तुत करने में जो सरकारें हिचकती हैं 
तथा राजनीति व्यवस्था को अधिमान [ प्रिफ्रेस ) देती हैं, इसका कारण शभन्तर्राष्ट्रीय 
विधि का भ्रनिश्चित तथा बिखरा हुआ होना है, जो उन्हे ऐसा करने से रोकता है + 
तो भी यदि दूरहष्टि से स्थिति का भ्रवलोकन किया जाय तो समस्त सदस्य राष्ट्रो के 
यह हित मे ही होगा कि जहाँ तक सम्भव हो ऐसे क्षेत्र के विस्तार को रोका जाय 
जहाँ शक्ति ही तक है तथा ऐसे क्षेत्र को जहाँ तक सभव हो वहाँ तक विस्तृत किया 
जाय, जहाँ विधि तथा न्याय के विचार प्रभावशाली हो । श्रधि-पत्र पर आधारित 
झ्ाम-विधि का प्रारम्भ तथा भस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी मन्त्रणा के श्रनु- 
सार का करने की प्रवृत्ति को येंयुक्त राष्ट्र सघ ने जो बढावा दिया, ये दोनो परिवर्तन 
प्रगतिशील ढग से अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रणाली में जो अपूर्णताएं हैं, उनको ठीक 
कर रहे हैं | पच-प्रक्रियाएँ जब उचित विवादो में प्रयुक्त की जाती हैं, तव कानून की 
शक्ति को सम्पृष्ठ करने को भी बढावा मिलता है । महामन्त्री ने यह भी इगित किया 
कि राप्ट्रो में प्रचलित परम्पराश्रो के समभौते और विरोध की सीमाश्रो को प्रकाश में 
लाने के लिए जिन व्यवस्थित जाँच के साधनों की श्रावश्यकता है, उनसे कही अधिक 
साधन समुक्त राष्ट्र सघ के पास हैं । उन्होने मन्त्रणा दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट 
समूहो का निर्माण किया जाय, जिसमें उच्च योग्यता प्राप्त विधिज्ञ हो, जिनका कार्य 
उत्तरदायी सरकार के ग्रधिकारियों द्वारा सुंविचारित तथा सुविज्ञ निर्शयो को सरल 
बना देगा । 


सचिवालय 

इसमें सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त महामत्री तथा 
वे कर्मचारी वृन्द, जिनकी आव्श्यकता होती है, होते हैं । महामत्री के कार्य निम्न 
होते हैं ( घारा ८५, ६६ )--(१) सयुवतराप्ट का मुख्य प्रणासक होना , (२) श्रात- 
रिक ग्ान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक मामलो को सुरक्षा परिपद्‌ को सौपना; 
(३) तसयुवतराप्ट्र के कार्य की वापिक तथा आ्रावब्यक पूरक रिपोर्ट बना कर महासभा 
को देना , (४) संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य की किसी भी संधि को रजिस्टर करना 
तथा प्रकाशित करना । सचिवालय के सदस्यों के चुनाव तथा सेवा की शर्तें नियुक्त 
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करते समय कार्यदक्षता, योग्यता तथा सत्यता का ध्यात रखना किन्तु आ्रादेशपत्र 
((४०75९४7) में यह नियम है कि स्टाफ (कर्मचारी वृन्द) का चुनाव जहाँ तक हो 
प्के विस्तृत भोगोलिक आधार पर होना चाहिए । उसमे यह भी कहा गया है कि 
महामत्री तथा उसके कर्मचारी व॒न्द को "किसी सरकार तथा ससस्‍्था से बाहर की किसी 
अव्ति से कोई आदेश या परामर्श नही लेना चाहिये! और उन्हें किसी भी ऐसे कार्य 
से बचना चाहिए जो उनके सस्था के उत्तरदायित्वपूर्णा पदो को प्रभावित करे । प्रत्येक 
सदस्य राज्य, महामन्त्री तथा उसके कर्मचारीवृन्द का भ्रादर भन्तर्राष्ट्रीय श्रवार पर 
करता है भौर उनको प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिये । सचिवालय में 
5 विभाग होते हैं --(१) सुरक्षा परिपद्‌ के मामलो का, (२) भाथिक मामलों का, 
(३) सामाजिक मामलो का, (४) ट्स्टीशिप का, (५) जन सूचना का, (६) सम्मेलन 
तथा साधारण सेवाओो का, (७)प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवाओ का, तथा (८) वैघा- 
निक विभाग । इस समय ४१०० कर्मचारी स्टाफ में हैं जिनमे से ३२२५ संयुक्त राष्ट्र 
के नये प्रमुख शिविर न्यूयार्क मे हैं तथा श्रन्य ८७४ श्रन्य कार्यालयों में | हाल ही में 
सयुक्त राष्ट्रीय महासभा का स्थायी सभा भवन न्यूयार्क के ईस्ट रिवर नदी के किनारे 
पर, १८ एकड भूमि मे १,२२,१५०,००० डालर की लागत से वनकर तैयार हुआ है । 
इस ३६ मजिल वाले सभा भवन में ८०० दर्शक और ७२ प्रतिनिधि-मडल अच्छी 
तरह बैठ सकते हैं । 

'महामत्री की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये होती है भ्ौर उसे २०,००० डालर 
(लगभग ५ हजार पोंड) जिस पर कर नहीं होता, वेतन मिलता है। इसके 
श्रतिरिक्त प्रतिनिधित्व वेतन २०,००० डालर मिलता है । सथुकत राष्ट्र उसके सर- 
कारी निवास-स्थान का भी व्यय उठाता है। पाँच वर्ष की कालावधि के पदचात्‌ 
उसकी नियुक्ति पुनः की जा सकती है । १ फरवरी १६४६ को नायवें के विदेश भन्धत्री 
श्री त्िस्वेली सयुकत राष्ट्र के प्रथम महामन्त्री नियुक्त हुए थे। नवम्बर १६४७ में 
उनकी कार्यावधि ३ वर्ष के लिए वढा दी गई थी । १० नवम्बर १६९५२ को उन्होने 
साम्यवादी गुट द्वारा भात्ति निर्माता अस्वीकार किये जाने, सथुक्त राष्ट्रीय बजट में 
सलग्न कठिनाइयो तथा संग्रुवत्त राष्ट्र सीनेट द्वारा नियुक्त मेकेरन श्रात्तरिक सुरक्षा 
समिति द्वारा सयुवत राष्ट्र में नोकर २० भ्रमरीकी साम्यवादियो की जांच के कारण 
अपना त्यागपत्न दे दिया । १० अप्रैल १६५३ में स्वीटन के प्रजाजन श्री आग हैमर 
सोल्ड को महामत्री निम्ुुकत्र किया गया । 

१६४३ में सयुकत राष्ट्रलथ प्रयासनिक न्यायाधिकरण ने सचिवालय में कार्य 
करने वाले ११ श्रमेरिकी नागरिको को १७६,४२० डालर की रकम की क्षत्ति-पूर्ति 
देने का निर्णय किया । इनको महासचिव ने नौकरी से इसलिये प्रलग कर दिया था 
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कि इन पर सयुकत राष्ट्रसघ के प्रति निष्ठा-भग का आरोप था। समयुक्त राष्ट्र 
भझ्मेरिका ने इस पर विरोध प्रकट किया तथा माँग की कि महासभा श्दायगी से 
इन्कार कर दे । परन्तु यह विरोध असफल रहा। लेकिन एक समभोता-प्रस्ताव 
पारित किया गया, जिसमे पश्रन्तर्राष्ट्रीय स्यायालय से सलाह देने की माँग की गयी । 
१३ जुलाई, १६५४ को न्यायालय ने यह निर्णय किया कि महासभा के पास किसी 
प्रकार का कोई भी झाधार नही है, जिस पर वह क्षत्ि-पूर्ति (मुआवजा) देने के कार्य 
को कार्यान्वित करने से इन्कार कर दे। १९५४ में एक १८ सदस्यों वाली विशिष्द 
समिति प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण के निर्णोयो का निरूपण करने के लिए स्थापित की 
गयी | इसने न्‍्यायाधिकरण के निर्णायो के न्तिकूपण के लिए क्रिया-विधि की सिफारिश 
की (अभ्र) श्रपने अ्रधिकार-क्षेत्र तथा सामर्थ्य का शझ्त्तिक्रमण किया है, (व) इसने 
क्रिया-विधि में मूलभूत भूल की है, (स) भ्रथवा इसने अ्रधिपत्र से सम्बन्धित विधि के. 
प्रइन पर कोई भुल की हो, तथा यदि निरूपण के लिए ३० दिन के अन्दर-अन्दर 
लिखित प्रार्थना स्क्रीनिग-समिति (त्रांता-समिति) को भेज दी गयी हो । यदि समित्ति 
इस निणय पर पहुँचती है कि निरूपण के लिए कोई भी आधार नही है, तो: 
न्यायाधिकरण का निर्णाय भ्रन्तिम हो जायगा ॥ यदि कमेंटी इस निर्णय पर पहुँचती 
है कि निरूपण के लिए झाघार है, तो वह श्न्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह-सम्मति. 
देने की प्रार्थना करेगी । इस प्रकार सयुकत राष्ट्रसघ प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण के 
श्रधिकारों तथा इसका सहासभा से क्‍या सम्बन्ध हो इस पर अभी तक विवाद चल 
रद्दा है । 


अपने न्यूयार्क के मुख्यालय तथा जनेवा कार्यालय के साथ-ही-साथ सचिवालय 
ने प्रादेशिक आयोगो तथा सूचना केन्द्रों के लिए श्रल्प छ्लेत्नीय सेवाओं के लिए कर्म- 
चारी मडलों की व्यवस्था की है। ये प्रादेशिक भ्रायोग तथा सूचना केंद्र वकाक, 
बेलग्र ड, व्यूनस एगअरिस, काहिरा, कापनहेगन, जकार्ता, जनेवा, कराची, लदन, 
मेक्सिको नगर, मान्‍्रोबिया, मास्को, नयी दिल्ली, पेरिस, प्रेग, रिओ्रो-डी-जैनी रो, 
छघाई, सिडिनी, तेहरान, वार्सा तथा वाशिंगटन में हैं । सचिवालय प्रनेक अ्रश्नत्यक्ष, 
परन्तु श्रावश्यक तथा योग्य कार्य करता है। यह सयुक्त राष्ट्रसथ की विभिन्‍न 
सस्थाओ्रों तथा उसके लिए बनी विश्विप्ट एजेंसियो (अभिकरणो) की वैठको की 
व्यवस्था करता है, जो अपने आप में हो बृहद्‌ कार्य है। इन वैठको के लिए श्रावश्यक 
सामग्री तथा श्रध्ययनो को तैयार करता है। यह कार्यकारी श्रभिकर्ता के नाते कार्य 
करना है तथा भ्रन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायातय के भ्रतिरिक्त और सब प्रमुख समस्याओं के लिए 
सचिवालय-मम्बन्धी सेवाएं सुलम करता है। यह समस्त प्राप्त साथनों द्वारा तथा 
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जितने देशो में सम्भव हो उनमें, सयुकत राष्ट्रसथ के उद्देश्य तथा क्रिया-कलापो की 
सूचना पहुँचाने की व्यवस्था करता है) 


अधिपत्र में सशोधन --प्रधिपत्र के पुनरावलोकन तथा सश्योत्रन के लिए 
प्रावग्यक निर्देशों का समावेश इसकी घारा १०८-१०६ में है। ये निर्देश वस्तुतः 
अपरिवर्तनशील हैं, यद्यपि सीमित विश्व-सरकार की दिशा में मूलभूत वास्तविक 
परिवर्तनों के अ्रभिभाषक (पक्ष-पाती, हामी) वार-बार उनमे परिवर्तेत करने की भांग 
करते हैं। महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से ही भ्धिपत्र में सशोघन हो 
सकता है, जिस पर सयूकत राष्ट्रसथ के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की स्वीकृति की 
मोहर लगनी चाहिए | सयुकत राष्ट्रसथ के इन सदस्यों मे सुरक्षा परिषद के सदस्य 
भी शामिल हैं। श्रधियत्र के पुनर्निरीक्षण के लिए जनरल कान्फ्रेस किसी समय भी 
महासभा के सदस्यों के दो-तिहाई मतो तथा सुरक्षा परिषद्‌ के किन्‍्ही सात सदस्यों के 
एकमत द्वारा आयोजित की जा सकती है। अगर ऐसा निश्चित हो जाय तो उसी 
क्रिया-विधि के अनुसार दस वर्षों के अन्त में ऐसा सम्मेलन श्रवश्य बुलाया जाना 


चाहिए । इसके लिए एक श्रपवाद है ओर वह यह कि महासभा में साधारण वहुमत 
ही पर्याप्त होगा । 


सयुकत राष्ट्रसाथ तथा राष्ट्रसघ की तुलना 


अगर हमे सयुक्‍त राष्ट्रसघ के कार्य का विधिवत ज्ञान प्राप्त करना है, तो यह 
प्रत्यल्त आवश्यक है कि हम यह जानें कि यह क्‍या है और क्या नही ? सर्व प्रथम 
तो यह समझ लेना चाहिए कि यह न तो 'राष्ट्रोपरि राज्य है! श्रौर न ही वास्तविक 
प्र्थ में विश्व-सरकार का एक रूप है। वस्तुत, यह प्रग्नु-सत्ता-सम्पन्न राष्ट्रो का एक 
संध है, श्लोर इस प्रकार यह 'राष्ट्र-राज' ('एक राप्ट्र एक राज' के सिद्धान्त पर 
प्राधारित राज--४०४०॥१ $02:४ $95६८८१) के रूढ ढाँचे से अलग हटकर किसी 
भी व्यवस्था का प्रतिनिधित्त नही करता । यद्यवि यह व्रिश्व इतिहास में सर्वाधिक 
विस्तृत भ्रन्तर्राप्ट्रीय ससथा है, तथापि यह्‌ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के साध्यरण साधनों 
का स्थान लेने को प्रयतलशील नही है प्रथवा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रकार को 
बहुपक्षीय तथा हिपक्षीय व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करता है । इसके अतिरिक्त 
क्योकि सयुक्त राष्ट्रलूथ का सकल्प शाँति स्थापित करने को शअपेक्षा घाति को स्थिर 
रखना है, इसलिए शवित प्रयोग के स्थान पर इसका जोर समभौते तथा सुलह पर 
रहता है। और भी, यह राष्ट्रीपरि विधायिका सभा नहीं हैं। प्रो० क्‍्लाइड ईगल्टन 
के कथनानुसार, “संयुक्त राष्ट्रथ के किसी भी भ्रग के पास कानुन-निर्माणस का 
प्रधिकार नही है तथा कोई भी ऐसा विधि नियम नहीं निकाला जा सकता, जो सदस्य 
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५ राष्ट्र पर विना उसकी सहमति के बबन-रूप हो ।” परन्तु इस तथ्य से इन्कार नही 
किया जा सकता कि महासमा के प्रस्तावों का गरभीर नैतिक प्रभाव तथा दवाव पडता 
है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति प्रयोग के अधिकार पर कुछ परि-सीमाग्रो को छोड 
फर सब राष्ट्र अपनी इच्छानुमार कुछ भी कार्य करने को कानूनी हृष्टि से स्वतन्त्र हैं । 
टस प्रकार, जहाँ तक श्राघारभूत विशेषता का सम्बन्ध है सयुक्त राष्टद्सघ तथ्य 
राष्ट्मथ (लीग आफ नेशन्स) में श्रत्यधिक साम्यता है । इन दोनो ही की स्थापना 
प्रभु-मत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के केवल सीमित श्रधिकार सम्पन्त सगठनों के रूप में हुई थी | 
इन दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ्रो के प्ररणोत्ा अमेरिकी राष्ट्रपति ही थे । प्रेसिडेन्ट 
विल्मन ने १६१६ में लीग श्राफ नेशन्स की तथा १६४४ में प्रेसिडेस्ट ट्र मेन ने सयुकत 
राष्ट्रमघ की स्थापना की प्रेरणा दी | दोनो का ही जन्म भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में अघड 

< तथा दयाव के मध्य हुआ तथा दोनो को उत्तराधिकार में युद्ध-घ्वस्त विश्व की जटिल 
राजनीतिक, सामाजिक तथा आाथिक समस्याएं प्राप्त हुई । दोनो ही स्थितियों में 
विश्व को बडी शक्तियों ने श्रपने ध्ापको युद्ध रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को 
बढावा देने के वाये में तव सलग्न कर दिया, जब उन्होने यह प्रतीत कर लिया कि 
युद्ध का मूल्य उसमे प्राप्त परिणामों की श्रपेक्षा श्रधिक चुकाना पडता है। मूलरूप 
से दोनो ही सस्थाग्रो की स्थापना के समय विजेता राष्ट्रो ने पराजित राष्ट्रो को छोड 
दिया तथा जब राष्ट्रमघ (लीग ग्लाफ नेशन्स) की स्थापना हुई तो इसकी सदस्य 
सम्या इन राष्ट्रों तक ही सीमित रही तथा मयुक्त राष्ट्रसघ की स्थापना के समय ५० 
शप्ट्रो तक । जहाँ तक दोनो सगठनो के ढाँचो का सबंध है दोनो के परिपत्रों तथा 
अधिपत्रो में श्राशच्यंजनक साम्यता है। दोनो में हो एक महासभा की व्यवस्था की 
गयी, जिसके सभी राष्ट्र सदस्य हो, एक परिपद्‌ की व्यवस्था की गयी, जिसके ११ 
सदस्य हो | इन ग्यारह सदस्यों में से ५ स्थायी सदस्य हो। इसके श्रलावा दोनों ही 
संगठनों में एक सचिवालय तथा एक श्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय और छ स्थायी समितियों 
भी व्यवस्था की गई । दोनों ही सगठनों में परिपद्‌ के प्रध्यक्ष-पद को क्रमानुसार रखने 
की व्यवस्था को गयी । दोनो में हो व्यवहार तथा तत्व, निर्णयो तथा सिफारिशों मे 
प्रतर रसा गया । 


प्रो० ईगलटन का कथन है, “यद्यपि दोनों संगठनों के ढाँचो तथा वाह्म रूपो 
के साम्यता है, तयापि मूलभूत भेद यह प्रदर्शित करते हैं कि मसमुक्त राष्ट्रमघ वारणा 
तथा गुण-विशेषता की दृष्टि से राप्ट्रमय से सवथा भिन है ॥” राष्ट्रमथ की तुलना 
में सपुक्त राष्ट्रध के बटी सम्या में श्राम लाभ हैं। यह श्रधिक लचीला सगठन है 
तथा विस्तार वी हृष्टि से अपेक्षाइत अ्रधिव विस्तृत है। (१) संयुक्त राष्ट्रसघ का 
प्रधिप्त एफ पृथया पुरजा है, जबकि राष्ट्रसप के परिपत्र का समावेश १६१६ की 
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वर्साय की सधि मे ही सम्मिलित था। (२) संयुक्त राष्ट्रसथ की सदस्य-सख्या राष्ट्र 
सघ की सदस्य-सख्या से श्रधिक है क्योकि ७६ सदस्य-राप्ट्र इस संगठन के भागीदार 
हैं। राष्ट्रसध में तत्कालीन ५ बडी शक्तियों मे से दो ही स्थायी सदस्य के रूप में 
सम्मिलित रहती थी, जबकि सुक्त राष्ट्रसघ में द्वितीय महायुद्धोत्तर तीनो बडी 
शक्तियाँ शामिल हैं। सयुक्तराज्य अमेरिका कमी भी राष्ट्रसघ में सम्मिलित नहीं 
हुआ तथा रूस के इसमें प्रवेश करते ही जापात तथा जमंनी इसमें से निकल गए। 
भ्रत विश्व के महान शक्तिशाली राप्ट्रो का जैसा जमाव सयुक्तराप्ट्र सघ में है वह 
राष्ट्सघ में कभी भी नहीं रहा। (३) दोनो में भिल्तता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
बिन्दु है वडी शक्तियों की स्थिति की भिन्‍नता । राष्ट्रसघ द्वारा अनुज्ञप्तियो (987- 
८६078) के प्रयोगार्थ विवाद से सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को छोड कर परिषद के 
सदस्यो की सर्व-सम्मत सहमति की श्रावश्यकता होती थी । इस व्यवस्था में छोटी 
शक्तियों के भी मत शामिल हो जाते थे, जिन्हें इसमें श्रस्थायी स्थान प्राप्त हुए थे । 
इस प्रकार छोटे तथा बड़े सभी राष्ट्रों को जो परिपद्‌ के सदस्य थे और विवाद से 
सम्बन्धित नही थे, निषेधाधिकार प्राप्त था । कुछ परिस्थितियों में राप्ट्रसघ की महा- 
सभा श्रनुज्ञप्तियाँ लगा सकती थी! ऐसा पग उठाने के लिए परिपद में सदस्यता- 
प्राप्त समस्त राष्ट्रो की स्वीकृति तथा भ्न्य दूसरे राप्ट्रो के वहुमत की स्वीकृति 
प्रनिवाय॑ थी। इसमें भी विवाद से सम्बन्धित पक्ष शामिल नहीं थे। दूसरी शोर 
सेद्धान्तिक मामलों में सथुक्त राष्ट्रसघ की सुरक्षा परिषद का वही निर्णय होगा, 
जिसके पश्च में सात सदस्यो ने वोट दिया हो और सभी स्थायी सदस्यों का एक्मत हो 
[अनुच्छेद २७ (३)] क्योकि सुरक्षा परिपद्‌ मे पाँच स्थायी सदस्य हँ---अमेरिक।, ब्रिटेन, 
फ्रास, राष्ट्रवादी चीन तथा रूस तथा छ अस्थायी सदस्य हैं, श्रतएव परिषद में कोई भी 
छोटा राष्ट्र अथवा ऐसे द्वी चार राष्ट्र मिलकर भी सयुक्त राष्ट्सघ हारा लगाई गई अ्रभि- 
ज्षप्तियो के विनियोग को नियेघाधिकार द्वारा ठ्ुकुरा नही सकता । इसका श्रथ्थं यह हुआ 
कि 'पाँच बडो' में से कोई भी सुरभा परिपद मे अपने प्रभाव का उपयोग कर इतनी वाघा 
उत्पन्न कर सकता है जितनी कि चार छोटे राष्ट्र मिलकर भी नहीं कर सकते | 
निपेघाधिकार के इस फामू ले के पीछे यह मान्यता थी कि कुछ बडी जक्तियों को 
ऐसी स्थिति में रख देना एक भूल होगी, जिस स्थिति में वे एक बडी शक्ति तथा छः 
छोटी शक्तियो के निर्देश पर किसी दूसरी बडी शक्ति को दण्ड दे सके, जबकि वे 
शक्तियाँ दण्ड देने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसके पर्याप्त भार को 
वहन करने में समर्थ न हो सके | इस व्यवस्था की खुलकर आलोचना हुई है, परन्तु 
फिर भी यह व्यवस्था इसक्ते परिणामों को भली प्रकार समभकर ही की गयी थी। 
समुक्त राष्ट्रसंघ अधिपत्र इस दृष्टि से पर्याप्त वास्तविक संगठन था कि वह किसी बड़ी 
शक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त करने को अपनी इच्छा का हृढतापूर्वक 
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प्रकटीकरण कर सके | भ्रत सयुक्त राष्ट्रसघ को “बडी शक्ति के सर्वे-सम्मत के सिद्धान्त! 
पर आधारित कहा जा सकता है। (४) वास्तविक झ्ाक़मण को रोकने के लिए 
सयुक्त राष्ट्रसघ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली तथा निरुयात्मक पग उठाने में समर्थ 
है। उदाहरणार्थ, इटली ने जब इथोपिया पर श्राक़मणा क्रिया उस समय के राष्ट्र 
सध द्वारा इटली के विरुद्ध उठाये गये पपर की हम उस पग से तुलना करें जो सयुक्त 
राष्ट्रध ने १९५०-५१ में उत्तर कोरिया के विरुद्ध उठाया था, जब इसने दक्षिण 
कोरिया पर झ्राक्तरण किया था। (५) राष्ट्ररव की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रसघ की 
आ्राथिक, सामाजिक, तथा मानवीय समोतन्नति के लिए निर्मित सस्थाएँ भ्रधिक विस्तृत 
तथा निश्चित हैं। मानव-प्रधिकारों की सावंभोम घोषणा मानव के आधारभूत अ्रधि- 
कारो को प्रथम श्रन्तर्राप्ट्रीय स्वीकृति है, जो समस्त विधि का स्रोत है। (६) प्रादेशिक 
सगठतो तथा श्रन्य मस्थाओ्रो और समझौतो के कार्य को जो विस्तार सयुक्त राष्ट्रसघ 
देता है, वह भी श्रपेक्षाकृत वडा है। (७) सयुक्त राष्ट्रघ की सुरक्षा परिषद श्रौर 
महासभा के कार्यो का विभाजन राष्ट्रसथ की महासभा तथा परिषद के कार्यो के 
विभाजन के मुकावने अधिक निश्चित है। अधिपन्र के श्रन्तर्गत समुक्त रष्ट्रसधीय 
महासभा, प्रतिश्दव. ((0ए८४०॥६४) के भ्रन्तर्गत राष्ट्सथ की महासभा की अ्रपेक्षा 
श्रधिक श्राम निरदेशनकारी सस्था है। सपुक्त राष्ट्रसघ की सुरक्षा परिषद पर राष्ट्र- 
सघ की परिवद की भ्रपेक्षा भ्रन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थायी रखने का अधिक 
उत्तरदायित्व है । (८) राष्ट्रसघ प्रतिश्रव ((0ए८०४॥६८) के विपरीत समुक्त राष्ट्र- 
सध-प्रधिपन्र स्थानीय समस्याझ्रो के हल के लिए प्रादेशिक सुरक्षा प्रबन्ध पर श्रघिक 
जोर देता है। भनुच्छेद ५२ के शनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय शाति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी 
मामलो को तय करने वाली प्रादेशिक कार्यवाही के लिए जितने भी उपयुक्त प्रवन्ध 
क्रोर साथन इस समय हैं, उनके बने रहने में वर्तमान भ्रधिपत्र के अनुसार कोई वाघा 
नही पडेगी, शर्त यह हैं कि वे प्रवन्ध या सस्थायें शर उनके काम सपुक्त राष्ट्रसघ 
के प्रयोजनो प्ौर मिद्धान्तों से मेल खाते हो । श्रगर सयुक्त राष्ट्रसघ के सदस्य ऐसी 
सम्थाग्रों के सदस्य हो या उन्होने ऐसे प्रवन्ध किये हो तो वे स्थानीय भंगडो को 
सुरक्षा परिषद के सामने आने से पहले इन्ही प्रादेशिक सम्थाग्रों या प्रवन्धों के द्वारा 
शाल्तिपूर्ण टग से सुलकाने की कोशिश करेंगे। श्रगर राष्ट्र प्रपनी इच्छा प्रकट करे या 
सुरक्षा परिषद की पभ्ोर से कोई सकेत मिले तो स्थानीय झगड़े इन्ही प्रादेशिक सस्यादों 
या प्रवन्धों के द्वारा चुनमाएं जाएंगे। सुरक्षा परिपद इस प्रकार के सम्मान को 
बटाया देगी। (६) भन्तर्राप्ट्रीय प्रन्यान-प्रणाली, जिसमें सीधी याचना करने की 
प्रगावी, समय समय पर दौरा करने वाले शिप्ड-मठठ, तथा मौसिक सुनवाई श्रादि 
की व्ययस्था है, प्रन्याम-क्षेत्रो की जनता की राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक, तथा 
पैनणिए प्रानि को राष्ट्रमथ की शासनादिष्ट प्रणाली की श्रपेज्ञा अधिक सुनि- 
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झिचत करती है। राष्ट्सथ की इस शासनादिष्ट प्रणाली का तीन श्रेणियों अं, “ब*, 
स',--में वर्गीकरण किया गया था जो कि शासतादिष्ट क्षेत्रों के राजनीतिक 
विकास के माप दण्ड के अनुसार था। प्रन्यास तथा गैर स्वशासन-प्राप्त क्षेत्रों को 
स्वतन्त्रता प्रदान करने की निर्दिष्ट तिथियाँ रख दी गयीं--उदाहरण स्वरूप लिविया 
के मामले में १९५२ तथा इटली-सोमालीलेड के मामले में १९६०॥। राष्ट्रसध के 
अन्तर्गत ऐसा करना अकल्पतीय था। (१०) सथुक्त राष्ट्रसध ने प्राविधिक सहायता 
द्वारा विश्व के भ्रल्प-विकसित प्रदेशों तथा देशो के श्राथिक विकास पर जोर दिया है, 
जिसकी राष्ट्रसघ ने उपेक्षा कर दी थी । इसके अतिरिक्त सयुकत राष्ट्रसथ पारस्परिक 
समझ तथा प्रभावपुर्ण भ्न्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मानव-सम्बन्धो को सुहृढ करने की 
दिशा में प्रयलशील है, जिसके विपय में राप्ट्लघ मे केवल चर्चा होकर ही रह जातो 
थी। इस प्रकार, सयुक्त राष्ट्रसघ ने विचारो का श्रादान-प्रदान जिस हृद तक उपलब्ध 
कर लिया है वह राष्ट्सघ के मुकावले कही झ्धिक है । 


इन सब भिन्‍नतताशो के होने पर भी मूलरूप से दोनो संगठनों को एक-सा 
समभना जायद उचित ही है । तव यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि नवीन नाम से 
इस नवीन सगठन को स्थापित करना क्यो अनिवार्य हुआ ? क्‍या पुराने सगठन में ही 
नव-जागरण तथा नव-जीवन का सचार नही किया जा सकता था ? झगर यह संभव 
हो सकता, तो नि.संदेह एक बडे श्रम की बचत हो जाती तथा उत्तराधिकार से 
सम्बन्धित अनेक कानूती प्रश्नों से आसानी से बचा जा सकता था। इस प्रश्न का एक 
उत्तर है कि राष्ट्रसव पर श्रसफलता का कलक लग गया था, इसके साथ रूस के 
लिये इसकी कट स्मृतियाँ थी क्योकि इसे इसमें से निकाल फेंका गया था | इसके अ्रति- 
रिवत यह अमेरिका की आशिक समस्या में शामिल हो गया, जिसने इसे इसकी अस्वी- 
कृति श्रथवा समाप्ति की स्थिति में पहुँचा दिया। यह श्राशा की गयी कि सयुकत 
राष्ट्लथ, जिसका नाम सर्वप्रथम प्रेसिडेन्ट फ्रेकलिन रूजवेल्ट को सूझा था, स्वच्छ बाता- 
चरगणा में नवीन योजनानुसार भारम्भ हो सकेगा तथा भक्‍्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शाति, सह- 
योग तथा समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे कि बडे-छोटे सभी 
राष्ट्रो को मिलाकर मानवता की उन्नति सुनिश्चित हो सके 
संयुक्त राष्ट्रसघ की अपूर्णाताए 
सयुक्‍त राष्ट्रसघ एक पूर्ण सगठन नहीं है। एसमें अनेक अपूर्ताएँ हैं, जिन पर 
ध्यान देने की आ्रावश्यकता है : (१) इसकी सदस्यता में सार्वदेशिकता का श्रभाव है: 
प्रभी तक विश्व के समस्त राष्ट्र इसके सदस्य नही हैँ । इसके जन्म के ग्यारह वर्ष 
के पश्चात्‌ भी ६० करोड की जनसस्या वाले जनवादी चीन को, जो जनसस्या की 
दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है श्रौर जिसकी जनस स्या विश्व की कुल जनसख्या 
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को एक-चौथाई है, इस सगठन में[ग्रभी तक स्थान नही दिया गया । इसके साथ-साथ हो 
गत महायुद्ध में पराजित राष्ट्र जैसे जर्मेनी (पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जमेनी) तथा 
जापान भी इसके सदस्प नही हैं। मगोलिया, वीतनाम, वीतमिन्ह, उत्तर तथा दक्षिण 
कोरिया जैमे छोटे-छोटे राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्रथ से बाहर हैं। इस प्रकार इसकी 
अ्धिकार-सीमा सीमित है तथा यह समस्त विश्व की जनता का प्रतिनिधित्व नही 
करता । (२) राष्ट्रर्घ की त्रुटियों मे से एक त्रुटि की इस सगठन में भी पुनरावृत्ति 
की गई है। यह सगठन इस सिद्धान्त पर श्राधारित है कि क्षेत्रफल अथवा सीमा तथा 
जनसंख्या की भिन्‍नता होते हुए भी सव सदस्य राष्ट्र [समान हैं । वेधघानिक समानता 
की इस मान्यता के कारण मताधिकार की दृष्टि से बडे राष्ट्र भी छोटे राष्ट्रों के 
सम-कक्ष भ्रा गये हैँ । इस प्रकार ३६ करोड की विशाल जन-सख्या वाले देश भारत 
को भी वही श्रधिकार प्राप्त है, जो १६ लाख की जनसख्या वाले एल-साल्वाडर तथा 
११ लाख की जनसख्या वाले लेवनान को है। (३) सम्रुकत राष्ट्रसथ का हर सदस्य- 
राष्ट्र पूर्ण प्रभु-सत्ता-सम्पन्त है । इस प्रकार यह श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रोपरि सगठन 
नही है भोर न ही यह एक विश्व-मघ है। यह तो केवल चर्चा, वाद-विवाद तथा 
विवादों के शातिपूर्ण हल के लिए एक श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थल मात्र है । इसके पास श्रपनी 
स्वय की शक्ति नही, सिवाय उन श्रधिकारो के जो सदस्य-राष्ट्र उसे स्वेच्छया प्रदान 
करते हैं । विभिन्‍न देशो के 'घरेलू मामलो' में इसका कोई भवधिकार नहीं है, जिसकी 
विस्तृत परिभाषा घोषणापत्र में नहीं दी गयी है । इसका परिणाम यहाँ तक हुआ है 
कि झौपनिवेशिक प्रइन भ्रथवा गर-स्वणासन प्राप्त क्षेत्रों को श्रात्म-निर्णाय का श्रधिकार 
देने के प्रश्न पर भी श्रोपनिवेशिक शक्तियों ने इनको अपने घरेलू भ्रधिकार-सीमा के 
प्र्तगंत मानकर विचार किया है । (४) निपेघाधिकार का दुरुपयोग --सुरक्षा-परिपद्‌ 
में प्लिटेन, भ्मेरिका, फ्रास, रूस तथा राष्ट्रवादी चीन को निषेधाधिकार प्राप्त है, जो 
विध्व में जाति तथा सुरक्षा को स्थिर करने की दिशा में प्रभावकारी पणशों में 
प्रवरोध उत्पन्न कार देता है। सयुक्‍त्त राष्ट्रसथ के प्रथम महामत्री (8९८:९- 
एज पशाशाओं) त्रिग्वेली ने स्वीकार किया है, “निेधाधिकार के कारण 
समुबन राष्ट्रसघ श्रथवत है, बडे राष्ट्रों के सघपं ने इसे पग्मु बना दिया है तथा 
भीत-्युद्ध' ने इसकी गतिशीलता को झ्लौर भी ठडा कर दिया है ।” हैराल्ड लस्की ने 
लिया है, “अन्त -युद्धीय वर्षो में हमें वस्तुत ऐसा पाठ मिला है, जिसकी वास्तविकता 
में मुह नहीं मोटा जा सकता ओर वह पाठ यह है कि एक वार किसी भन्तर्राप्ट्रीय सस्या 
के सदस्यों ने उन सिद्धान्तों को, जिनके लिए वे प्रतिना बद्ध हैं, श्रपने पक्ष के बचाव के 
दिए तोड़ना मरोदना प्रारम्भ कर दिया, तो फिर अन्तत समस्त सस्या विश्वूखलित 
होनी प्रारम्भ हो जाती है । विश्सवता जब होती है तो इकट्ठटी हो जाती है ।7 १९५२ 
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तक रूस नेः५५'वार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है| संयुवत राष्ट्नर्थ मे जनता 
की धास्था को जितना सुरक्षा-परिपद्‌ मे निषेधाधिकार के वे-रोक-टोक उपयोग अथवा 
दुरुपयोग ने कम किया है, उतना और किसी ने नही । श्रालोचको का यह कथन है 
कि निषेघाधिकार का श्रनुभव प्रदर्शित करता है कि आाधाररूप से सयुक्तराष्ट्र सघ 
अपर्याप्त है तथा युद्ध और थाति की समस्याझ्रो को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं सुलका 
सकता । (५) संयुक्त राष्ट्रसघ के निर्णयों का महत्व सिफारिशों से अधिक कुछ नही 
है तथा एक सदस्य-राष्ट्र को यह छूट है कि वह उन्हे स्वीकार करे अथवा ठुकरा दे । 
इसके पास कोई भी विवशकारी शक्तियाँ (((०८४८7ए९४ 0७८7७) नहीं हैं तथा 
श्राक्नात शक्ति के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा साधनो को काम में लाने के लिए कितनी 
सैनिक सहायता दी जाय इसकी व्याख्या कही भी नहीं की गई है। सयुक्‍त राष्ट्र 
संघ घोपरणा-पत्र में झात्म-सुरक्षा तथा श्राक्रमश के मब्य भेद का स्पष्ट शब्दों में 
उल्लेख नही है। उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर श्राक्रमण करने के मामले 
में भी केवल १६ राष्ट्रो ने ही समुक्त राष्ट्र सघ को सैनिक सहायता दी । (६) संयुक्त 
राष्ट्र सघ का प्रमुख दोप यह है कि विश्व के राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बेंट गए हैं 
तथा अधिकाश समस्याएँ शक्ति राजनीति द्वारा तय होती हैं । रूसी ग्रुट हमेशा आरल- 
अ्रमे रिकी भुठ का तथा आ्ाग्ल-अ्रमे रिकी गुट रूसी गुटका विरोध करते रहते हैं तथा समस्त 
प्रश्नो का निर्णेय इन दोनो गुटों के लाभो श्रथवा हितो की हृष्टि में रखकर होता है । 
अत. ऐसे मामलो के जिनमें उनके हित प्रत्यक्षत. सम्मिलित हैं, मुश्किल से ही 
उद्देश्यपूर्णा विश्लेषण या निष्पक्ष निर्णय होते हैं। (७) विश्व के परस्पर दो विरोधी 
गुटों में वेंट जाने से छोटी शक्तियों के निर्णय तथा इच्छा का कोई महत्व नही रह 
गया । वे किसी भी शव्ति-ग्रुट के पक्ष में उसके भ्रनुयायी की तरह जाने को विवश्ञ हो 
जाते हैं । इस तरह विवेकपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण वाद-विवाद के स्थान पर तमाम 
विवादों के निर्णय भ्रामतोर पर छोटे राष्ट्रों के मत प्राप्त कर लेने से होते हैं । अमी 
हाल ही में एक नवीन ग्रुट एशियायी अ्रफ्कीकी गुट के नाम से अस्तित्व में आया है | 
यह गुट भौपनिवेशिक शासन के अधीन विश्व की परतत्र जनता की स्वाधीनता का 
पक्षपाती है। यह जातीय भेदभाव को मिटाने तथा समस्त विवादों के शांतिपूर्ण 
समाधान का समर्थक है । (८) सयुकत राष्ट्र सघ को सबसे वड़ी कमी यह है कि रूस 
तथा पश्चिमी शक्तियों में ऐसे सद्धातिक मतभेद हैं, जिनपर समझौता नही हो सकता है। 
इन मतभेदों को प्राय: 'तानाशाही' तथा “जनतन्त्र', 'साम्यवाद' तथा धू जीवाद', 
“समाजवाद' तथा 'स्वतन्त्र व्यवसाय-व्यवस्था' आदि नामो से प्रकट किया जाता है। 
एक विचारधारा द्वारा दूसरी पर शासन करने झौर यहाँ तक कि उसे समाप्त करने 
के प्रयत्वो ने 'शीत-युद्धा को जन्म दिया, जिससे एक स्थायी शान्ति अ्रसम्भव है जो 
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वस्तुत अत्यधिक अनिश्चित एवं सशययुकत है । (६) इसका दूसरा दोप यह है कि 
शास्त्रों के एकनत्रीकरण तथा निर्माण को कम करने के मामलों में बडी शक्तियों में 
ईमानदारी का श्रभाव है | श्रण॒ुव॒म तथा उद्जन वम सरीखे विध्वसकारी श्रस्त्रो के 
निरतर परीक्षण ने स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय तवाव तथा संघ की स्थिति उत्पन्त कर 
दी है, जो छोटी-वर्डी सभी शक्तियो को युद्ध की ज्वाला में फोक सकती है । विवादा- 
स्पद मामलों के समाधान में कुछ वडी शक्तियों ने तो सयुक्त राष्ट्र सघ का भी श्रति- 
क्रमण कर दिया, जैप्ता कि फ्रास ने जुलाई १६५४ में हिन्द-चीन युद्ध-विराम-सममौते 
में किया। (१०) क्रिया-विधि में विलम्ब, निष्फलन वाद-विवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेना 
शअ्रथवा शवित का प्रभाव शीघ्र तथा निविलब कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं । 
कुछ भी हो, परन्तु यह निविवाद सत्य है कि सय्रुक्त राष्ट्र संघ श्राज दिन तक विदव 
युद्ध रोकने तथा शाति को वनाए रखने में सफल हुम्ना है । 


सयुक्‍त राष्ट्र सघ को सुहृढ बनाने के प्रस्ताव 


सयुक्त राष्ट्र सघ का श्रव तक का लेखा-जोखा निविवाद रूप से निराशा-जनक 
ही रहा है । एक सुविख्यात श्रालोचक श्री क्युन्सी राइट का कथन है, “बडी शक्तियों 
के पारस्परिक वैमनस्य, परस्पर शत्रु राष्ट्रो के बीच शॉति-स्थापना की झसफलता तथा 
श्रणणुशक्ति-नियन्त्रण पर सुलह समझौता न हो सकने के क्षीण॒कारी प्रभाव के मुकावले 
इसकी सफलता कम ही रही है ।” तथापि इस श्रण्पु युग में जब महायुद्ध की स्थिति 
में मानवता की जीवन-रक्षा ही नितात सन्देहास्पद है, सयुक्त राष्ट्र सघ हो मानव- 
जाति का एकमात्र प्राशा-दीप है। भूतपूर्व महामन्त्री श्री त्रिग्वेली ने एक बार कहा था, 
“मयुक्त राष्ट्र सघ एक ऐसी प्रमुख शक्ति वन गया है जिसने उन विवादोत्पादक तनावों 
तया प्रयत्नो के विरुद्ध जो विश्व के राष्ट्रो को एक-दूसरे से श्रलग कर रहे हैं, 
विश्व को एक मूत्र में बाँधा हुआ है।सम्ुक्‍त राष्ट्र सघ को सुहृढ करने के लिए विभिन्‍न 
प्रस्ताव सामने भाते हैं, जिनमें ढाँचे में परिवर्तनों से लेकर सुरक्षा परिषद्‌ में मतदान 
की प्रक्तियरा के सुघार तक मम्मिलित हैं । 

घोषणापत्र पुनरीक्ॉण --मसयुक्‍त राष्ट्र सघ को सुहृढ बनाने के उपायो में से 
एक उपाय है. कि घोषणा“त्र में परिवर्तत व सथोधन किया जाय, जिससे यह श्र 
अधिय प्रभावशाली बन सके | १९५४ में ६० प्रतिनिधियों में से ४२ ने घोपणापत्र- 
पुनरीक्षण मे सम्बन्धित चर्चा मे भाग लिया। इनमें से २० राष्ट्र घोषणापत्र की एक 
या दो घाराझों में सशोपन के पक्षपाती थे। घोपगस्थापत्न के सशोवन के लिए निम्नाकित 
सुझाव घ्‌ 

? प्रन्तर्राष्ट्रीय जिवादों के झातिपूर्ण समाथान के समस्त प्रश्नों तथा नए 
सदस्‍्यों के क््यान देने में “नियेधाधिकार' को हटा दिया जाय । 
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२, श्रनुच्छेद २(७) के भ्रत्तर्गत घरेलू अधिकार क्षेत्र के विस्तार की पुन््याख्या 
की जाय । 

३. महासभा के कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करके घोषणापत्र को श्रौर श्रधिक परि- 
च्तेंनशोल तथा जनतात्रिक वनाया जाय । 

४ राष्ट्रीय स्वातन्त्य तथा आत्म-निर्णय की समस्याओं पर अधिक जोर दिया 
जाय, जिससे पराधीन क्षेत्रों को स्वतत्र राष्ट्रो के समुदाय मे शीघ्र मान लिया जाय। 
अर्थात्‌ श्रनुच्छेद १० का स्पष्टीकरण किय्य जाय । 

५, घोषणापत्र का सुस्पष्ट एवं स्पष्टार्थी शब्दों में पुनेंखन किया जाय, सप्ुक्त 
राष्ट्रलघ पर जो दायित्व हैं उसके मुकावले उसके अधिकार में जो साधन हैं, इन दोनो 
में जो बिगडा श्रनुपात है उसे ठोक किया जाय । इसका प्रयोजन यही है कि संयुक्त 
राष्ट्र सघ की सिफारिशो को सब राष्ट्र स्वीकृत करके तदूवुसार श्राचरण करने लगें । 

६, अनुच्छेद ६७ में सुधार किया जाय, जिससे सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिश 
के बिना महासभा महामन्त्री की नियुवित कर सके । 

७ अ्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के अभिशासन का विस्तार किया जाय । 


८, एक ही प्रादेशिक सगठन में आने वाले राष्ट्रो के पारस्परिक विवादों की 
स्थिति में क्‍या क्रिया-विधि भ्रपनाई जाय, इस सम्बन्ध में बने परिच्छेद ७7 का 
स्पष्टीकरण किया जाय । १९५४ से महामन्त्री श्राठठी महासभा (१६५३) के प्रस्ताव 
की पूर्ति हेतु कुछ चीजो को तैयार कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है तथा प्रेषित कर 
रहा है : ये हें--(१) सात फ़रॉसिस्की सम्मेलन के कांग्जअ-पत्रो का एक व्यवस्थित 
सकलन, (२) सम्मेलन के कागज-पत्नो की पूर्णा विषय-सूचि; (३) सयुकत राष्ट्रसघ 
के विभिन्‍न अगो के कार्यों का कोप उसकी अनुक्रमरिणका सहित । दसवी महासभा 
(१९५५) के चाइली अ्रव्यक्ष श्री जोसे माजा के अतुसार प्रस्तावित घोषणापत्र-पन- 
रीक्षण सम्मेलन १६५७ में होगा, जिसमें धोषणा-पत्र के निर्देशों पर चर्चा होगी । 
परन्तु कुछ भ्रालोचकोी का कथन है कि वास्तव में आवश्यकता घोपणा-पत्र पुनरीक्षरा 
की नही, वल्कि लोगो के मस्तिप्को के पुनरीक्षण की है । कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्र 
सब के तन्तर तथा प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार की ग़ुझ्जाइश है, जिससे इसकी कार्यक्षमता 
मे वृद्धि होगी । 


सहामन्‍्त्री त्रिगव्वेली के सुझाव 


१९४८ की महासभा को अपने तृतीय वापिक प्रतिवेदन में समुक्त राष्ट्र सघ 
को सुदृद करने के लिए उन्होने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सर्वप्रथम “जमंनी के 
भविष्य की समस्या के समाधान की शअ्रपेक्षा और कुछ भी सबुकत राष्ट्र सघ के प्रभाव 
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को बढाने मे सहायक नही हो सकता ।” दूसरे, उन्होने, “शाति के स्थायित्व तथा 

प्रस्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए महासभा तथा सुरक्षा-परिपद्‌ के समस्त 
प्रधिकारों के पूरे-पूरे उपयोग” की आवश्यकता पर बल दिया । तीसरे सुरक्षा-परिपद्‌ 
के उपयोग के लिए सशस्त्र सेना प्रदान करके और इस प्रकार घोषणापत्र के भ्रनुच्छेद 
४३ को क्रियान्वित करने के लाभ की श्रोर उन्होने ध्यान झ्राकृष्ठट किया । चौथे, उन्होने 
सुझाव दिया कि सयुक्‍त राष्ट्रसघ को कृमि आायुधों तथा प्राणघातक रासाण्निक श्रायूधो 
के नियन्त्रण से सम्बन्धित समस्याझ्रों का अध्ययन करना चाहिए । पाँचवें, उन्होने 
यह श्राश्ा व्यक्त की कि सुरक्षा-परिपद्‌ के स्थायो सदस्य सयुक्त राष्ट्र सघ के साव॑- 
देशिक सदस्यता की श्रोर शीघ्रगामी कदमो को निषेघाधिकार के निरन्तर प्रयोग से 
नही रोकेंगे । अन्त में उन्होंने सयुकत राप्ट्स्घ के सदस्यो पर इस बात के लिए जोर डाला 
कि महासभा तथा सुरक्षा-परिपद्‌ के निर्णेयो को “वे समस्त सम्भव समर्थन तथा बल 
दे, चाहे वे निर्णय सदस्य राष्ट्रो को सिफारिशो के रूप में ही दिए जाँय ।” 

१९५० में श्री ली ने सयुकत राष्ट्र सघ द्वारा शान्ति-प्राप्ति के लिए 'बीस 
वर्षीय कार्यक्रम” का प्रस्ताव पेश किया, जो निम्नाकित दस-सूत्री-कार्यक्रम को लागू 
करने पर पूरा हो सकता है -- 

(१) सुरक्षा-परिपद्‌ की समय-समय पर बंठकें परामर्श” के लिए हो, जिनमें 
विश्व की सरकारो के विदेशमन्त्री, प्रधान श्रथवा दूसरे सदस्य उपस्थित हो । इततमें से 
प्रधिकाश कार्यक्रम निजि रूप से होगा | जो समस्या सामने हो, उसके प्रश्नो पर सम- 
भौते की दिशा में प्रयत्त किए जायें, पारस्परिक मिथ्या धारणाश्रो को मिटाया जाय, 
जिससे कि नये पग उठाने के लिए तैयारी हो सके । इस प्रकार भविष्य में होने वाली 
बैठकों में निश्चित समभौते पर पहुँचने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्माण की जा 
सके। (२) अरखु॒-शक्ति के श्रन्तर्राप्ट्रीय नियन्त्रण पर समभौते को प्राप्त करने के 
नवीन प्रयत्न किए जाँय । (३) सब प्रकार के शस्त्रों के नियन्त्रण की दिशा में नया 
पग उठाया जाय । (४) सुरक्षा-परिपद्‌ के लिए सशस्त्र सेनाओ को सुलभ किया 
जाय । (५) सयुबत राष्ट्र मप की सावंदेशिक सहायता की श्रोर जी घ्र उन्नति की जाय । 
(६) ठोस तथा विस्तृत प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम । (७) विशिष्ट सस्थाश्रो का भर 
प्रधिक तीप्र प्रयोग | (८५) मानव झधिकारों का और श्रधिक आदर । (६) परतन्त्र 
राष्ट्री के लिए समानता की स्थिति को बढ़ावा । (१०) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का 
उत्तरोत्तर विकास । श्री ली के उस वायंक्रम में केयलमात्र नवीन प्रस्ताव प्रथम प्रस्ताव 
हो है। दूसरे मुद्दे ऐसे हैं, जो वस्तुत कार्य करने वे। लिए विद्येप श्रायोजनों के रूप 
में नही हैं । वे तो ऐसी भाषनाग्रो के स्मरण मात्र हें, जिनको प्राय प्रदर्शित किया 
जाता रहा है । 


सथुक्त राष्ट्रसंघ २३े७ 


शाति प्रस्ताव (१६५०) के लिए एकता 


जून १६५० में कोरिया-समस्या के परिणामों मे से एक परिणाम यह हुमता 

कि महासभा ने ३ नवम्बर, १६५० को कतिपय 'शाँति के लिए एकता" प्रस्ताव को 
भ्रगीकार किया । इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य व्यवस्थाएँ ये हैं . 

(क) ऐसी आरापात कालीन स्थिति में, जब सुरक्षा परिपद्‌ के लिए कार्य 

करने की रोक हो, महासभा को यह अधिकार दिया गया कि वह 

अल्प-कालीन सूचना पर बेठक दुला सके तथा उपयुक्त सामूहिक उपायो 


की सिफारिश कर सके, जिनमे श्रावश्यकता पडने पर सशस्त्र सेनाओं 
का प्रयोग भी सम्मिलित है । 


(ख) इसने चौदह राष्ट्रो के शाति निरीक्षण आयोग की स्थापना की, जो 


विश्व के किसी भी भाग में खतरनाक स्थितियों पर निगाह रखे तथा 
उसकी रिपोर्ट दे ५् 


(ग) इसने समस्त सदस्य राष्ट्रो से श्रपती सशस्त्र सेवा मे एक ऐसे तत्व को 
शामिल करने को कहा, जो सुरक्षा-परिपद्‌ या महासभा के श्र द्वान 
पर सयुक्त राष्ट्ररथ की सेवाझ्नो के लिए सुलभ हो सके । 


(घ) इसने १४ राष्ट्रो की सामूहिक उपाय समिति की स्थापना की, जो 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय शाति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ एवं स्थायी रखने के इन तथा 
दूसरे उपायो का श्रध्ययत करे तथा तत्सवंधी प्रतिवेदन उपस्थित 

करे। 

(ड) इसने समस्त सदस्य राष्ट्रो पर इस वात का जोर दिया कि वे सुक्त 
राप्टू सघ के प्रति भ्पनी निष्ठा को नये सिरे से सुधारें, इसके निर्णयों 
को मान्यता दें तथा मानवीय अश्रधिकारों के तथा आशिक स्थायित्व 
एवं सामाजिक उन्नति की उपलब्धियों के प्रति आदर को श्रागे 
चढायें । 


लीलेड एम गुडरिच तथा हान्स केल्सेन जैसे कानून विज्ञेपनज्ष तथा झ्रालोचको 
ने महासभा की निरणंय-बुद्धि तथा वेघानिकता दोनों के प्रति सन्देह प्रकट किया, जो 
महासभा श्रपने दो-तिहाई वहुमत से सुरक्षा परिपद का उल्लघन करके शबित प्रयोग 
के उपायो की सिफारिय कर देती है, जबकि वह समस्या सुरक्षा परिपद्‌ की 
विचाराधीन कार्य-सूची में है। रूसी गुट का यह कहना है कि प्रस्ताव का उद्देघ्य 
सुरक्षा-परिपद्‌ को उसके शाँति तथा सुरक्षा को स्थिर रखने के मुख्य दायित्व से 
चचित करना है, और इस प्रकार इसका प्रभाव घोषणा-पत्र के अनुच्छेद १२, पैरा 
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परन्तु उनके कार्यान्वित करने के कोई प्रत्यक्ष सावन नही हैं । दूसरे, यह खतरा है कि 
कही सधुक्त राष्ट्ररथ के सीमित साधनों के कारण उसकी दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमो, 
जैसे अमेरिका चतुर्थ सूत्री तथा सुरक्षा-सहायता-कार्यक्रम, से अ्रमित्रतापूर्स प्रतिद्वद्विता 
न उत्पन्न हो जाय । तीसरे, ऐसी सम्भावना कठिन ही मालूम पडत्ती है कि वडी जन- 
संख्या वाले अल्प-विकसित देशों के मानवीय तथा सामग्री-सम्वन्धी साधनों में कोई 
ठोस सुधार हो सकेगा, जिसका अ्ववध्यभावी परिणाम यह होगा कि भनेक नयी राज- 
नीतिक समस्‍यायें उत्पन्न हो जायेगी । तो भी, चाहे श्रत्यन्त धीमी ही क्यो न हो, 
सराहनीय प्रगति की झ्रवश्य जा रही है तथा निकट भविष्य में हम पश्राशा करते है 
कि सधुक्त राष्ट्रसव के तत्यावधान में सदस्य-राप्ट्रो के राजनीतिक, श्राथिक तथा 
सामाजिक सहयोग से शाति को स्थायी रखा जा सकेगा। सय्रुक्त राष्ट्रसघ विभिन्न 
राष्ट्रीय सरकारो के प्रवक्‍ताओो की वक्तृत्वकला एवं विवादों का स्थल बना रहेगा। 
एक आधुनिक ले खक के कथनानुसार, “मानव जाति का इतिहास परीक्षण तया भूलो 
की कहानी है तथा श्रच्छे उहं श्यो के लिये अच्छे व्यक्तियों का निरन्तर प्रयास ही 
इस कहानी का सर्वाधिक्त उत्साहवर्घक भाग है। यह दृष्टिकोण विपादपूण हो सकता 
है, पर किसी भी प्रकार नैराश्यपुर्ण नही है ।” 


व्याख्यान ७ 
क्षेत्रवाद 


भूमिका--तत्कालीन श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों में जिन सर्वाधिक प्रवृत्तियों का 
विकास हुआ उनमें से एक प्रवृत्ति है क्षे त्रवाद की श्र निरन्तर बढता हुआ भुकाव । 
सयुक्त राष्ट्रसघ के भनुच्छेद ५२ के भ्रन्त्गंत इसे विशेष रूप से मान्यता दी गई । 
क्षेत्रीय सगठन विकास की पूर्ण श्रवस्था तक पहुँच गया है, जिसने व्यावहारिक दृष्टि 
से विषव के सभी भागों को समेट लिया है । यही नयी प्रवृत्ति किसी सीमा तक इस 
विभाजित विद्व में सुरक्षा के राष्ट्रीय साधनों को परिपूर्ण करने की आ्रावश्यकता का 
परिणाम है। इस प्रवृत्ति की वृद्धि का कारण श्रनेक दूसरे दवाब भी हैं, जो वर्तमान 
युग में विभिन्‍न राष्ट्रो को एक दूसरे के समीप ले जा रहे हैं। सुविज्ञ श्रधिकारी 
व्यक्तियों के प्रनुसार 'एक राष्ट्र, एक राज्य, की प्रणाली, जो भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
का प्रभावशाली ढाँचा विछने ५०० सालो से रही है, एक ऐसी प्रणाली का रूप लेने 
की दिश्ञा में उत्तरोत्तर विकास कर रही है, जिसमें राष्ट्रो के क्षेत्रीथ समुहो का महत्व 
स्वाधीन प्रभुसता-सम्पन्न राष्ट्र की अपेक्षा श्रधिक होगा | जैसा कि वाल्टर लिप्पमान 
का विश्वास है, “यह सम्भव है कि भविष्य में किसी भी श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 
सदस्य स्वाधीन राष्ट्र होकर राष्ट्र के समुदाय होगे ।” यदि इस व्याख्या को 
स्वीकार किया जाय तो अप्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के एक श्रन्‍्य ही प्रकार के ढाँचे के 
विकास में वर्तमान प्रवृत्तियाँ तो केवल मात्र एक परिवर्तनशील श्रवस्था हैं । 

इस अध्याय में हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद के श्रथे, प्रवृत्ति तथा उसका क्या 
परिणाम होगा इसकी व्याख्या करेंगे । साथ ही, श्रव जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय 
व्यवस्थाएँ कार्य कर रही हैं तथा जिनके बनाने के लिए गरम्भीर विचार किये जा रहे 
हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। इनमें जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं वे हँ---भ्रमेरिकी 
राज्यो का सगठन, पश्चिमी संघ के विभिन्‍न क्षेब्रीय संगठन, उत्तर झ्तलातक संधि 
संगठन (3५ 67] (2), भ्रर्व संघ, /3/४2 (75, सीडो (दक्षिण पूर्वी एशिया सुरक्षा 
सगठन) तथा वगदाद-सधि । क्षेत्रीय व्यवस्थाशो की परित्तीमाओ्रों तथा सम्भावनाओं 
का कुछ ग्रुणागुराज्ञान प्राप्त करना ही तो हमें सयुक्त राष्ट्रसघ से तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय के दूसरे सदस्यों से इनके सम्बन्ध का, इनके हानि-लाभ के साथ, धवर्य ही 
भ्ध्ययन करना चाहिए। 
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क्षेत्रवाद की धारणा 

ज्ञेत्र! अथवा 'क्षेत्रवाद! शब्दों का प्रयोग--क्षेत्र अथवा क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय 

सगठन प्ादि छाव्दो के श्राधुनिक प्रयोग के विभिन्‍न श्रर्थ होते हैं | प्रदेश” शब्द का 
साधारण प्रयोग राज्य के किसी छोटे भाग के लिये किया जाता है। इसीलिये यह 
ध्यान में रखना पश्रावश्यक है कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं. 
जिसने तीन या भ्रधिक राज्यो को भ्रपने भ्रन्दर समेटा हुप्ना है । ये राज्य श्रपने समान 
हितो तथा भौगोलिक स्थिति के बन्धन्तों के कारण एक साथ इकटरठे हो जाते हैं । यह 
श्रावश्यक नही कि यह एक दूसरे के समीप हो या एक ही उप-द्वीप में हो। उदाहरण 
स्वरूप वे राप्ट्र जिनकी सीमाओ्रो से एक ही सागर टकराता है, अपने समान हितो का 
बढावा देने के लिये सख बनाकर एक श्रन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते है, 
चाहे वे एक-दूसरे से सैकड़ों या हजारो मील दूर ही क्यो न हो । उदाहरण के लिये 
उत्तर श्रतलाँतक सधि सगठन (नाटो) को लें। यह सगठन यद्यपि श्रतलातक ही नही 
भूमध्य सागर के भी दोनो ओर भौगोलिक हृष्टि से बिखरा है, तथापि यह समझा जा 
सकता है कि यह राज्यो का एक वास्तविक समुदाय श्रथवा एक श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। 
परिभाषा-- १६४५ में सान-फ्राँसिस्को सम्मेलन में मिस्त्री प्रतिनिधि ने संयुक्त 
राष्ट्रघ घोषणा-पन्न के मूल मसविदे में एक सशोधन प्रस्तुत किया । इस सशोधन के 
प्रनुसार क्षेत्रीय व्यवस्थाश्रो' के अर्थ को निम्न व्याख्या द्वारा सीमित करना था। 
"ऐसे संगठन जो स्थायी हो तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे कई देशो का 
संघ बनाएं जो पारस्परिक सन्निध्य के कारण, समान हितो के मेन के कारण श्रथवा 
सास्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या आत्मिक सम्वन्धो के कारण, श्रापसी विवादों के 
घान्तिपूर्ण समाधान के लिए तथा श्रपनें हितो को बनाये रखने के लिये और श्रपने 
ग्राथिक तथा सास्क्ृतिक सम्बन्धो के विकास के लिये सयुक्त रूप से उत्तरदायी हो ।” 
बी० बुत्तोस घाली, जो एक प्रसिद्ध मिम्री विद्वान हैं तथा जिन्होने क्षेत्रीय व्यवस्था के 
सर्वत्तिम श्रध्ययनो में से एक श्रव्ययन लिखा है, उन्होने उपयुक्त परिभाषा का निम्न 
प्रगार पुनरावलोकन किया है, “उन स्थायी सगठनो को ही क्षेत्रीय व्यवस्था माना 
जायेगा, जो दो मे प्रधिक ऐसे देशों को सगठित करें, जिन देशो ने पारस्परिक सन्निध्य 
के वारण, ममान हितो के मेल या साह्यताग्रों के कारण श्रपने ऊपर स्वयं सयकत 
उनरदापित्र डाल लिया हो, जिसमे वे शपने क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा को स्थायी रखें 
प्रौर सायही अपने भझाथिक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक सहयोग में वृद्धि करें । इस सबके 
साय उनऊा प्रस्तिम लक्ष्य यह भी हो कि वे मित्रकर एक श्रत्तर्गाप्ट्रीय इकाई बने ।” 
टाउटर इ० एन० वान० वेफेन्स ने, जो पुतंगाल में इच-दूत हैं तथा महासभा के नवें 
प्धियेशन ये अ्रध्यक्ष थे, इस प्रसार इसकी परिभाषा दी है, “क्षेत्रीय व्यवस्था या 
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समभौता एक विशेष क्षेत्र मे भवस्थित प्रभुसत्ता-सम्पन्त राष्ट्रों का स्वेच्छया वनाथा 
हुभा संघ है, जिनके सयुक्त उद्देश्य के लिए उस क्षेत्र में समान हित हैं, लेकिन वह 
उह श्य झ्राक्रमणात्मक नही होना चाहिये ।” क्लेफेन्स ने अपनी परिभाधा में दो शब्दो 
का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। वे शब्द हे--व्यवस्था' तथा 'समभौता' | ये 
प्रयोग भ्रम में डालने वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि 'समभझौता' में किसी भी प्रकार के 
प्रशासनिक तन्न की झ्रावश्यकता नहीं जबकि क्षेत्रीय सस्थाओ में इसकी श्रनिवायंता 
निविवाद है । 

ग्रतएव यह तो स्पष्ट ही है कि क्षेत्रवाद की परिभाषा में विद्वानों का एकमत 
नही है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में श्रमी तक पारिभाषिक शब्द नहीं बना है, जिसे 
सार्वदेशिक मान्यता प्राप्त हो गई हो । लेकिन तो भी, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय 
संगठन में निम्नलिखित विशेषताएँ श्रवश्य ही होनी चाहिएँ, (१) इसमें दो से श्रधिक 
प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र अवश्य ही होने चाहिए, (२) यह ठोस समान प्रयास में सलग्न 
होना चाहिए, (३) यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही होवा चाहिए, ताकि यह सयुक्त 
राष्ट्रघ घोषणा-पत्र के अतगेत भा जाय, (४) इसके सदस्य राष्ट्रो में ऐविहासिक, 
साँस्कृतिक एवं झात्मिक समानताएँ हो, (५) इसमे क्षेत्रीय सम्बद्धता का तत्व होना 
चाहिए भ्र्थात्‌ उसके सदस्य राष्ट्रों का सम्बन्ध एक ही क्षेत्र से होता चाहिए, 
(६) इसमें (भझ) क्षेत्र के अन्दर ही झन्दर श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शातिपूर्ण समाधान 
तथा (व) सदस्य राप्ट्रो की श्रार्थिक, सास्कृतिक तथा सामाजिक सहकाय॑ंता के हेतु 
एक तत्न की व्यवस्या होनी चाहिए। किसी एक विशेष बडे क्षेत्र में कई क्षेत्रीय 
सगठत हो सकते हैं श्ौर यह आवश्यक नहीं कि उस क्षेत्र के सभी देश उस क्षेत्रीय 
संगठन में शामिल हो । एक देश राजनैतिक अथवा सैद्धान्तिक कारणों से इस संगठन 
से पृथक रखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर फ्रंको का स्पेन । दूसरे, कोई भी 
राष्ट्र अन्तर्राप्ट्रीय जाल में फंसने के भय से तथा अधिकाश स्थितियों में श्रपनी 
सटस्थता भग की सम्भावना से इस संगठन से वाहर रह सकता है जैसे झरस्ट्रिया भौर 
स्विटजरलेड । 


क्षेत्रीय सगठन तथा क्षेत्रीय गठबन्धन 


क्षेत्रीय समकोता' समाच नीतियो को लागू करने के लिए नितात ही किसी 
तत्र के बिना ही सम्भव हो सकता है, जबकि "क्षेत्रीय व्यवस्था' में यह आवश्यक है । 
इस प्रकार, समझौते में किसी पूर्ण एवं निश्चित कार्य की अपेक्षा श्राम हृष्टि-कोर 
को श्रधिक श्रपनाया जाता है । (क्षेत्रीय व्यवस्था! तथा 'गठ-बन्धन' के बीच भी भेद 
करना शझावश्यक हैं। डा. वान क्लैफ्लेंस ने उल्लेख किया है : “ऐसा प्रतीत होता है 
कि क्षेत्रीय व्यवस्था तथा गठवन्धन में त्रिपक्षीय भेद है, जो अस्पप्ट पारिभाषिक 
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क्षेत्रबाद की धारणा 

'ज्षेत्र' अथवा चेत्रवादः शब्दों का प्रयोग--क्षेत्र श्रथवा क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय 
सगठन श्रादि शब्दों के श्राधुनिक प्रयोग के विभिन्‍न श्रर्थ होते हे | 'प्रदेश' शब्द का 
साधारण प्रयोग राज्य के किसी छोटे भाग के लिये किया जाता है। इसीलिये यह 
घ्यान में रखना श्रावश्यक है कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों में प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं 
जिसने तीन या भ्रधिक राज्यो को अपने शअन्दर समेटा हुआ है । ये राज्य अपने समान 
हितो तथा भौगोलिक स्थिति के वन्धनों के कारण एक साथ इकटठे हो जाते हैं । यह 
आवश्यक नहीं कि यह एक दूसरे के समीप हो या एक ही उप-द्वीप में हो । उदाहरण 
स्वरूप वे राष्ट्र जिनकी सीमाओ्रो से एक ही सागर टकराता है, भ्रपने समान हितो का 
बढावा देने के लिये सघथ बनाकर एक पश्रन्तर्राप्द्रोय क्षेत्र का निर्माण कर सकते है, 
चाहे वे एक-दूसरे से सेकडो या हजारो मील दूर ही क्यो न हो। उदाहरण के लिये 
उत्तर श्रतलाँतक सधि सगठन (नाटो) को लें। यह सगठन यद्यपि भ्रतलातक ही नहीं 
भूमध्य सागर के भी दोनो श्रोर भौगोलिक दृष्टि से बिखरा है, तथापि यह समझा जा 
सकता है कि यह राज्यो का एक वास्तविक समुदाय भ्रथवा एक भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र है । 

परिभाषा-- १६४५ मेँ सान-फ्रॉसिस्को सम्मेलन में मिस्री प्रतिनिधि ने सयुक्त 
राष्ट्लथ घोपणा-पत्र के मूल मसविदे में एक सशोधन प्रस्तुत किया । इस सशोधन के 
प्रनुसार क्षेत्रीय व्यवस्थाश्रो' के श्रर्थ को निम्न व्याख्या द्वारा सीमित करना था। 
“ऐमे संगठन जो स्थायी हो तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के ऐसे कई देशो का 
संघ बनाएं जो पारस्परिक सन्निध्य के कारण, समान हितो के मेन के कारण प्थवा 
मास्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या प्रात्मिक सम्बन्धो के कारण, आपसी विवादों के 
घान्तिपूर्ण समाधान के लिए तथा श्रपने हितो को बनाये रखने के लिये श्रौर अपने 
प्राथिक तथा सास्क्तिक मम्बन्धों के विकास के लिये सयुक्त रूप से उत्तरदायी हो |” 
बी० बुत्तोस घाली, जो एक प्रसिद्ध मिस्री विद्वान हैं तथा जिन्होने क्षेत्रीय व्यवस्था के 
सर्वेत्तिम श्रध्ययनो में से एक भ्रव्ययन लिखा है, उन्होने उपय कत परिभाषा का निम्न 
प्रकार पुनरावलोकन किया है, “उन स्थायी सगठनों को ही क्षेत्रीय व्यवस्था माना 
जायेगा, जो दो से भ्रधिक ऐसे देशों को सगठित करें, जिन देथो ने पारस्परिक सन्निध्य 
के वारण, समान हित्तो के मेल या साहय्यताग्रों के कारण श्रपने ऊपर स्वय सयुवत 
उत्तरदायित्व डाल निया हो, जिससे वे शपने क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा को स्थायी रखें 
श्रोर माथही अपने झ्ाविक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक सहयोग में वृद्धि करें | इस सबके 
साथ उनका प्रस्तिम लक्ष्य यहे भी हो कि थे मिलकर एक श्रन्तर्गप्ट्रीय इकाई बने ।” 
टाउटर इ० एन० वान० फपेफेन्स ने, जो पुर्तंगाल में इच-दुत हैं तथा महासभा के नवें 
भधिवेशन के पअ्रध्यक्ष थे, इस प्रकार उसकी परिभाषा दी है, “क्षेत्रीय व्यवस्था या 
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समभौता एक विशेष क्षेत्र मे मवस्थित प्रभुसत्ता-सम्पन्त राष्ट्रों का स्वेच्छया वनाथा 
हुआ सध है, जिनके सयुकत उद्द श्य के लिए उस क्षेत्र में समान हित हैं, लेकिन वह 
उद्देव्य भ्राक्रमशात्मक नही होना चाहिये ।” क्लेफेत्स ने अपनी परिभापा में दो शब्दो 
का प्रयोग एक ही ग्र्थ में किया है। वे शब्द हँं--व्यवस्था' तथा 'समभौता' । ये 
प्रयोग भ्रम में डालने वाले प्रतीत होते हैं, क्योकि 'सममौता' में किसी भी प्रकार के 
प्रशासनिक तनत्न की श्रावश्यकता नहीं जबकि क्षेत्रीय सस्थाओं में इसकी अ्रनिवायंता 
निर्विवाद है । 

प्रतएव यह तो स्पष्ट ही है कि क्षेत्रवाद की परिभाषा में विद्वानों का एकमत 
नही है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में श्रमी तक पारिभाषिक शब्द नही बना है, जिसे 
सावंदेशिक मान्यता प्राप्त हो गई हो । लेकिन तो भो, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय 
सगठन में निम्नलिखित विश्येपताएँ श्रवश्य ही होनी चाहिएँ, (१) इसमें दो से श्रधिक 
प्रभुमत्ता-सम्पन्न राष्ट्र श्रवश्य ही होने चाहिएँ, (२) यह ठोस समान प्रयास में सलस्त 
होना चाहिए, (३) यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए, ताकि यह सयुकत 
राष्ट्लध घोपणा-पत्र के अ्रतगंत श्रा जाय, (४) इसके सदस्य राप्ट्रो में ऐविहासिक, 
सॉँस्कृतिक एवं श्रात्मिक समानताएँ हो, (५) इसमे क्षेत्रीय सम्बद्धता का तत्व होना 
चाहिए श्रर्थात्‌ उसके सदस्य राष्ट्रो का सम्बन्ध एक ही क्षेत्र से होना चाहिए, 
(६) इसमें (अर) क्षेत्र के भ्रन्दर ही अन्दर श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शातिपूर्णा समाधान 
तथा (व) सदस्य राष्ट्रो की श्रार्थिक, सास्कृतिक तथा सामाजिक सहकाय॑ंता के हेतु 
एक तत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी एक विशेष बडे क्षेत्र में कई क्ष त्रीय 
संगठन हो सकते हैं श्रीर यह आवश्यक नहीं कि उस क्षेत्र के सभी देश उस क्षेत्रीय 
संगठन में शामिल हो । एक देश राजनैतिक श्रथवा संद्धान्तिक कारणों से इस संगठन 
से पृथक रखा जा सकता है, उदाहरण के तोर पर फ्रँंको का स्पेन । दूसरे, कोई भी 
राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय जाल में फंसने के भय से तथा अधिकाश स्थितियों में अपनी 


तटस्थता भंग की सम्भावना से इस सगठन से वाहर रह सकता है जैसे आस्ट्रिया श्रोर 
स्विटजरलेड । 


क्षेत्रीय संगठन तथा क्षेत्रीय गठबन्धन 


कझेत्रीय समझौता' समान नीतियो को लागू करने के लिए नितात ही किसी 
तंत्र के बिना ही सम्भव हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय व्यवस्था' में यह भ्रावश्यक है । 
इस प्रकार, समभौते में किसी पूर्ण एवं निश्चित कार्य की श्रपेक्षा आम हृष्टि-कोण 
को श्रघिक अपनाया जाता है । "क्षेत्रीय व्यवस्था' तथा 'गठ-ब्न्धन' के वीच भी भेद 
करना ग्रावश्यक है | डा. वान क्लेफेंस ने उल्लेख किया है : “ऐसा प्रतीत होता है 
कि क्षेत्रीय व्यवस्था तथा गठवन्धन में शत्रिपक्षीय भेद है, जो अ्रस्पप्ट पारिभाषिक 
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शब्दावली से दुर्वाध हा गया है। सर्वप्रथम गठबन्धन में संकीणं भोगोलिक उद्देश्य को 
प्रपेक्षा (क्षेत्रीय व्यवस्था के विपरीत) जोर हर समय निश्चित कार्य तथा नीति पर 
रहता है । दूसरे, गठवन्धन श्राक़मणात्मक भी हो सकता है, जबकि क्षेत्रीय व्यवस्था 
का लक्ष्य, यदि वास्तव मे वह अपने नाम को सार्थक करती है, झ्रावश्यक तौर पर 
शांतिपूर्ण भ्रथवा सुरक्षात्मक होता है। यदि ऐसा न होता तो घोषणा-पत्र उसे 
घोषित न करता । तीसरे, एक गठबन्धन में दो सहयोगियों से ही काम चल सकता है, 
जवकि क्षेत्रीय व्यवस्था के लिये इससे श्रधिक संदस्यो की आवश्यकता होती है। दूसरे 
शब्दों में, गठवन्धन से तुलना करने में क्षेत्रीय व्यवस्था में सामूहिक भावना का तत्व 
श्रधिक प्रभावशाली होता है ।” 


एक क्षेत्रीय संगठन या तो सैन्य गठवन्धन हो सकता है या गैर-सैन्य 
व्यवस्था । एक क्षेत्रीय सगठन का श्रर्थ एक ग्रुट या क्षेत्र-विशेष जैसे शब्दों को नहीं 
ममझ लेना चाहिए, जो श्रस्पष्ट एव लचीले है । इन शब्दों का तो सीधा सादा श्रर्थ 
ही प्रभृत्व जमाना है। उदाहरण स्वरूप रूसी प्रभाव के प्रन्तगंत क्षंत्र में बने 
फामिनफार्म तथा पूर्वी यूरोपीय ग्रुट वास्तव में क्षे द्रीय संगठन नही कहे जा सकते । 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्व क्षेत्रवाठ का इतिहास--डा० वान क्लेफेंस के श्रनुसार 
श्राधुनिक क्षेत्रीय सगठनो का मूल प्राचीन यूनान के सघो तथा सह सघो में खोजा 
जा मकता है। ये हें--स्टेड्िन की संधि जो १५७० में हुई थी श्रौर जिस पर उन 
समस्त यूरोपीय देशो ने हस्ताक्षर किये थे जिनके हित वाल्टिक सागर में थे। इसमें 
केवल रूस ही शामिल नहीं हुआ था। १८५६ की सधि जिसमें झ्रालेड द्वीप कहे 
जाने वाले द्वीप को तठस्थता का स्तर दियागया था, १०६३ की संधि जिसका 
सम्बन्ध इग्नोनियन द्वीपो से है तथा १८८५ का कोगो अधिनियम । लेकिन यह नितान्त 
सन्देशास्पद है कि इनमें से कोई भी उदाहरण स्वय डा० वान वलेफेन्स द्वारा की गयी 
क्षेत्रीय व्यवस्था की परिभाषा के श्रावश्यक तत्वो की पूत्ति करता हो । 


१६१४ से पू्व--१९१५ की वियना-काँग्रेस के पश्चात्‌ जमंनी सघ, भ्रन्तर 
श्रमेरिकी सीमित लेतन्र, वाव्कन तथा वाल्टिक क्षेत्र ऐसे सगठन थे, जिन्हें क्षेत्रीय 
संगठनों की श्रेण्यी में रपा जा सकता था। आायिक क्षेत्रवाद के भी बहत-से उदाहरण 
थे | जमन-नोललयरीन (४६१६) ने जर्मनी का राजनैतिक एकीकरण, स्विटजरले 
इटली प्राम्ट्रिया, हैगरी, स्क्रेंडिनेविया क्षेत्र (नार्वे तथा स्वीडन) तथा स्पेन और 
पुर्तंगात में आथिये व्यवस्थाओों के लिये मार्ग प्रशस्त कया। ये सब आगामी 
एजनैनिक एय्ता के पूर्व संकेत थे। वाल्कन-राज्यों में भो श्राटोमन साम्राज्य के 
विभाजन के पश्चात्‌ वहाँ नी आथित मेव-जोल पुनजीबित हुआ । एक श्रालोचक 


ठात हो पह हैं कि १६१४ से पृव पिध्व-एकीकरण क्षेत्रीय नीतियों द्वारा स्थिरता- 
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पूवंक अग्रसर हो रहा था। ये नीतियाँ जिन माध्यमों से प्रकट की गयी वे हैं-- कर- 
व्यवस्था संघ, श्रधिक आदरपूर्ण सम्बन्ध, 'वन्धन-हीन उदार' ((0)9९४7 72007) 
व्यवस्थाएँ तथा दीर्घकालीन व्यापार संधियाँ । ये सधियाँ सर्वाधिक मान्य-राप्ट्र धारा 
((!9०७८), मुद्रा संघ त्या स्वणं-प्रतिमान ((500 $६870970) की विद्व- 
व्यापी स्वीकृति द्वारा परस्पर सम्बन्धित थी । इसके साथ ही वडी सख्या में १९१४ से 
यू के प्रन्तर्राप्ट्रीय समकोतो ने कल्पित क्षेत्रों को जन्म दिया। उदाहरण स्वरूप 
ये क्षेत्र आवागमन, सचार, गर-भौतिक सम्पत्ति अधिकारों तथा व्यापार-विधि एवं 
अधिकार-क्षेत्र में विकसित हुए। कुछ मामलो में आशिक क्षेत्रवाद की शोर बढती 
प्रवृत्तियों का परिणाम वास्तविक क्षेत्रीय व्यवस्थाओों के निर्माण के रूप में हुआ, 
जिनमें से श्धिकाश, निस्सन्देह, महत्वहीत तथा अस्पष्ट थी और इनका परिणाम 
नगण्य ही रहा । 


१६१४ से १६३६ तक'-युद्ध काल के मध्य के समय में कई क्षेत्रीय 
व्यवस्थाओ का प्रादुर्भाव हुआ, यद्यपि उनमें से कुछ अपरिपक्‍्व रूप में रही तथा वे 
कभी भी पुनर्सगठित नहीं हो सकी । इनमे से एक, उदाहरण के तौर पर, छोटा मित्र 
देशीय मण्डल था जिसे लिटिल एन्टीटी ([॥४४९ फ्ै702८९) कहते थे जिसमें 
चेकोसलोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रुूमानिया सम्मिलित थे और प्रथम महायुद्ध के 
अ्रवसान-काल के एकदम पदचात्‌ इन तोन देशो के मधव्य द्विपक्षीय पारस्परिक सहायता 
संधियो की श्य खला ने इसे जन्म दिया था। शने शने यह बृहद्‌ राजनीतिक सगठन 
के रूप में विकसित हो गया तथा १६३३ के पदचात्‌ निश्चित सगठवात्मक ढाँचे से 
सम्पन्त राजनैतिक सघ के समीप भ्रा गया। घमझौतो द्वारा पूर्वी यूरोप तथा वाल्कन 
स्ेत्र मे राष्ट्रटसमूह निर्माण करने के कई प्रयत्न किये गए । लेकिन १६३४ के 
सम्भावित वाल्कन मित्र देशीय मडल के सिवाय शौर सब प्रयत्न श्रसफल रहे । 
१६२४ के लोकार्नों सधियो द्वारा पश्चिमी यूरोप के कई राष्ट्रो ने एक सघ का रूप 
ले लिया। इस सघ का उदहंश्य था जमंनी की सीमाओं की सुरक्षा की गारटी करना 
तथा सघ में सम्मिलित राष्ट्र उन सीमाझशो पर शक्ति प्रयोग का खतरा हो जाने पर, 
सामूहिक कार्यवाही के लिये वचनवद्ध थे । जर्मनी की पश्चिमी सीमाझ्ो के सम्बन्ध में 
पाँच राप्ट्री की जिस सधि पर बेल्जियम, इ गलैण्ड, फ्रॉस, जर्मनी तथा इटली ने 
हस्ताक्षर किये, वह लोकार्नों सवियो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी । ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस सधि ने विशिष्ट उदद इय के लिए क्षेत्रीय सहकार्यता की आधार-शिला 
रखी | लेकिन इसे उस सीमा तक लागू नहीं किया गया जिस सीमा तक क्षेत्रीय 
व्यवस्था को प्रभाव-पूर्ण ढग से कार्य करने की स्थिति में लाने की प्रावश्यकता थी । 


झन्तर असेरिको प्रणाली-- १८८९ में अपने झऔपचारिक प्रारम्भ काल से 
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कतिपय भ्रन्तर-प्रमेरिकी प्रणाली ने अपने उदय तथा तत्र दोनो हृष्टियो से द्वितीय 
महायुद्ध तक विस्तार पकडा। लेकिन इसने प्रकट रूप में समान सुरक्षा अथवा 
झाथिक सहकारिता के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया। इसमें हमेशा ही लेटिन 
अमेरिकी गणराज्य तथा सपुक्त-राज्य अमेरिका सम्मिलित रहे । कनाडा तथा 
प्रमेरिका के श्रन्तगंत कई यूरोपीय राज्य इससे बाहर रहे। १६३९ से पूर्व यह 
प्रन्तर अमेरिकी महकायंता सघ हित-लाभ के श्ननेक क्षेत्र में उपस्थित रहा था। ये 
हित-लाभ है--भनन्‍्तर्राष्ट्रीय विधि, वाणिज्य, सफाई व्यवस्था, लोक-स्वास्थ्य, 
सार्वजनिक मार्ग, कृषि, शिक्षा, भूमि-पधुरक्षा-कार्य, रेडियो तथा शिशु-कल्याण । क्योकि 
इन समान हितो की वृद्धि के लिए एक तत्र विद्यमान था, इसलिये कोई भी व्यक्ति 
प्रन्तर-अमेरिकी प्रणाली को यह समझ सकता है कि द्वितीय महायुद्ध से पूर्वे ही वह 
क्षेत्रीय व्यवस्था थी | तो भी, पर्लहार्वर के पश्चात्‌ इस संगठन को श्रधिक सुव्यवस्थित 
रूप देने, इसके हित लाभो को विस्तृत करने के लिये कई परिवर्तन किये गये हैं । 
प्रव भ्रन्तर-प्रमेरिकी प्रणाली भ्रपने सर्वाधिक प्रगतिशील रूप में श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रवाद 
है । इसी हेतु से हम क्षेत्रीय व्यवस्था्रो के वतंमान उदाहरणो में से सवंप्र थम इसी 
पर विचार करेंगे। 


अमेरिको राज्यों का सगठन 

सर्व-अमेरिकी उपक्रम--वाशिगटन में हुए १८८९-९० के प्रथम श्रन्तर- 
श्रमेरिकी सम्मेलन में जिस झ्राधुनिक सर्व-प्रमेरिको श्रान्दोलन का जन्म्र हुआ, उसके 
मूल में आथिक कारणों की प्रेरणा थी, जबकि उसका रूप राजनीतिक था। लेटिन 
ग्रमेरिका को सयुकत राज्य अमेरिका से पृ जी-विनियोग तथा श्रौद्योगिक पदार्थों की 
आवश्यकता थी । दोनो श्रमेरिकी देशो का दो खतरो का सामना करने के लिए समान 
हित था । एक तो उनके स्वय के झापसी भंगडो का खतरा श्रौर दूसरा ठोस खतरा 
था ज्वार-भादे के समान उठते हुए यूरोप के नये साम्राज्यवाद का। श्रत प्रारम्भ मे 
तो शांति तथा व्यापार को बढावा देना, कुछ नास्क्ृतिक विचार-विनिमय तथा भ्रन्तर- 
प्रमेरिकी सचार-साधनों को सुधारना और लेटिन अ्रमेरिका के निवासियों के रहन- 
सहन वा स्तर ऊँचा करना--ये इस श्रान्दोलन के प्रधान मुद्दे थे। सर्व-प्रमेरिकी सघ 
फी स्थापना १८६० में हुई तथा प्रथम महायुद्ध तक पुरी सजवज के साथ चार सर्वे- 
ध्रमे रिवी सम्मेंतन हुए । उस समय सर्व-अ्रमेरिकी कार्य दो विपयो तक ही सीमित 
था, श्र विसी सीमित हद तक भ्रन्तराप्ट्रीय विवादों के शौति-पूर्ण समाघान तक 
भी। प्रन्तर प्रमेरिकी राज्यों की वास्तविक सुरक्षा-प्रणाली का श्रीगणोंश तो १६३६ 
में ब्यूनस एयोस में हुए सम्मेलन से दो सममोतों के रूप में हुआ, जिनके अ्रनुसार 
एग राज्य की सुरक्षय को सतरा सभी राज्यों की सुरक्षा को बतरा समझा गया तथा 


"५ 320 2०: 


ज्षेत्रवाद २४७ 


आपसी परामश द्वारा यह सामूहिक निर्णय हो कि खतरे का मुकावला किस प्रकार 
किया जाय । व्यूनस एयरेस में किसी परामर्श दात्री सस्था की स्थापना नहीं हुई । 
लेकिन १६३८ में लिमा में हुए श्राठवें नियमित सम्मेलन द्वारा इस दोप को सुधार 
लिया गया, जिसके द्वारा भ्रमेरिकी देशों के विदेश-मत्रियों की बैठकों की व्यवस्था 
की गयी । शीघ्र ही इस नई सस्था का उपयोग द्वितीय महायुद्ध के सकटो का सामना 
करने के हेतु किया गया । विदेश-मत्रियों की तीन बैठक हुई, पहली १९३६ में 
पनामा में, दूसरी १९४० में हवाना में तथा तीसरी रियो-डि जैनीरियो में १६४२ मे 
हुई । इन बैठकों ने पारस्परिक सुरक्षा-प्रणाली को मजबूत बना दिया तथा वित्तीय 
भौर आर्थिक सहयोग के लिए नयी अन्तर-अमेरिकी सस्थाझ्रो को जन्म दिया। इनमें 
ही वित्तीय तथा श्रार्थिक सलाहाकार समिति भी सम्मिलित है, जिसका निर्माण 
१६३९ में हुआ भौर जिसने कई नवीन सस्थाओ्रो को जन्म दिया, जैसे, भ्रन्तर-प्रमेरिकी 
कॉफी-मडल, भ्रन्तर-भ्रमेरिकी विकास आयोग/तथा एक तटस्थता-आायोग (१९३९), 
जो कालान्तर में वैचारिक समिति मे परिवर्तित हो गया । इनके श्रतिरिकत एक प्रति 
रक्षा-मंडल एवं एक राजनीतिक सुरक्षा समिति (१६४२) भी अस्तित्व में श्राई । 
प्रमेरिकी देशो (१६४०) में यूरोपीय उपनिवेशो एवं वस्तियों के प्रशासन पर भी एक 
समिति थी, यद्यपि इसको कार्य करने की कभी झावश्यकता नहीं पड़ी । तथापि 
इसका प्रादुर्भाव इस शोर सकेत करता है कि किस प्रकार यह मडल श्रभिनव क्षेत्रीय 
प्रणाली की पूर्वे-भूमिका थी । 


चापुल्टेपेक का अधिनियम--१९४४ के प्रारम्भ मे चापुल्टेपेक (मेक्सिको नगर) 
में युद्ध एव शाॉँति को समस्याओं पर विचारा्थ एक अन्तर-अमेरिकी सम्मेलन हुझ्ना । 
इसने जो उपाय श्रगीकार किये, वे है--( १) युद्ध के समय के लिए एक सुरक्षात्मक 
संधि ([चापुल्टेपेक का श्रधिनियम), जिसका प्रयोग केवल गोलाद़ध के बाहर के 
झ्राक़मणो के विरुद्ध ही नहीं अपितु श्रान्तरिक आक्रमणो के लिये भी किया 
जाता थां। इसके साथ इस बात की व्यवस्था की भी योजना थी कि युद्धावसान के 
पद्चात्‌ इसी प्रकार की एक स्थायी-सधि करने के हेतु विचार विमर्श किया 
जाय । यह सव रियो-डी जेनीरियो में १६४७ में हुआ । (२) यद्ध की समाप्ति 
पर एक अधि-पत्र श्रथवा स्थायी सविधान के श्रन्तर्गत अन्तर-प्रमेरिकी प्रणाली 
को मान्यता दी जाय, उसका एकीकरण किया जाय तथा उसे संपुप्ठ किया जाय । 
यह व्यवस्था १६४८ में बोगोटा में की गयी । (३) एक ऐसा समभौता जो वर्तमान 
प्रस्तर-प्रमे रिकी शांति-साधनो के लिये इसी प्रकार की व्यवस्था करे | (४) श्र्जेनटाइना 
सरकार को प्न्तर-अमेरिकी सदस्यता पुनः ग्रहण करने का श्रामत्रण, क्योकि उस पर 
नाजी-फासिस्ट सहयोग का श्रारोप लगाकर उसे इस सम्मेलन से पृथक कर दिया गया 
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था । सान फ्रासिस्को (२६ जून १६४७) में क्षेत्र-वादियों जिनमें लेटिन अमेरिकी देश 
सम्मिलित थे, की विजय हुई तथा सयुक्त राप्ट्रसथ अ्रधिपत्र के भनुच्छेद ५१-४३ के 
प्न्तगंत क्षेत्रीय योजना की व्यवस्था कर दी गयी । 


रियो-सधि (१६४७) --१६४७ के अगस्त सितम्बर के महीनो में २१ मे से 
१९ श्रमेरिकी गरण-राज्यों (इक्वेडर तथा निकारशमुप्मा को छोडकर) की एक वैठक 
रियो-डी जैनीरियो में हुई । उन्होने पारस्परिक सहायता की अश्रन्तर-अमेरिकी संधि 
को जन्म दिया, जिसे साधारणतया रियो-सधि के नाम से सबोधित किया जाता है। 
इस सधि पर हस्ताक्षर २ सितम्बर, १६४७ को हुए | सीनेट में इसको लाने वाले 
सीनेटर बाडेन्वर्ग ने 'इस सधि को सामूहिक सधि के काय॑ में श्रब॒ तक की सर्वाधिक 
महान प्रगति” बताते हुये कहा, कि “रियो सधि ने एक्र स्थायी प्रतिरक्षा-सधि को 
जन्म दिया है ।” झ्नुच्छेद ३ इस संधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है। 
त्र सेल्स सधि के श्रनच्छेद ४ तथा उत्तर श्रतलातक सधि के शअ्रनुच्छेद ५ से इसका 
निकट का साम्य है। “सधि में सम्मिलित उच्च पक्ष इस वात पर सहमत हैं कि 
किसी देश द्वारा एक अमेरिकी राज्य पर सशस्त्र झ्राक़्मणा समस्त श्रमे रिकी राज्यो पर 
प्राक्रमण समझा जायगा तथा परिणाम स्वरूप सधि में साभी पक्षों में से हरेक 
श्राक़मण का प्रतिरोध करने में सहायता करेगा। ऐसा करते समय वह सयुकत राष्ट्रसघ 
प्रधिपत्र के प्रनुच्छेद ५१ धारा मान्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक श्रात्म-प्रतिरक्षा के 
प्रदत्त भ्रधिकार का उपयोग करेगा । श्रनुच्छेद ८ में राजदूृतों को वापस बुलाने से 
लेकर सशस्त्र सैन्य प्रयोग तक वे सभी साधन दिये गए, जो ऐसे समय में काम मे 
लाये जा सकते हैं। श्रनुच्छेद २० में यह दिया गया कि इन साधनों को कार्यान्वित 
करने के निर्णय सभो हस्ताक्षर-कर्त्ता राज्यों पर लागू होगे। इसका एकमात्र श्रपवाद 
यह रखा गया कि बिना किसी देश की राय लिए उसे सशस्त्र सैन्य प्रयोग के हेतु 
नही चाहा जायगा । सधि में जो क्षेत्र सन्निहित थे, उसमें ग्रीनलेड, श्रल्फटियन्स, 
अ्न्तातिक एवं झाकतिक क्षेत्रों का पर्याप्त भाग तथा कनाडा को छोड़कर विस्तृत 
महासागरीय क्षेत्र सम्मिलित हैं । रियो सधि को सयुक्त राष्ट्रसघ श्रधिपत्र के श्रनच्छेद 
५१ के ग्रन्तर्गंत एक सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था समझा जाता है। इसने एक क्षेत्रीय 
प्रतिरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया । 


वोगोटा सधि (अमेरिकी राज्यों का संगठन ) 
रियो संधि पर हस्ताक्षर करने के छ महीने पश्चात्‌ अमेरिकों राज्यों का 
नवा प्रन्तर्गप्ट्रीय सम्मेलन कोलम्बिया की राजधानी बोगोटा में मार्च-प्रप्रेल १६४८ 
में टप्ता । इस सम्मेलन को साधारणतया वोगोटा सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है 
समस्त २६ सदस्य राष्ट्रो था इसमें प्रतिनिधित्त था । इसने दो मूलभूत महत्व के 
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समभौतो को प्रस्तुत किया। एक था भ्रमेरिकी राज्यों के संगठन ((0835) 
का प्रविपनत्न, जो अ्न्तर-प्रमे रिकी-प्रशाली का नया नाम तथा इसका सर्वप्रथम संविधान 
था। दूसरी प्रश्ात सामरीय व्यवस्था की अमेरिकी सधि थी। साधारणत्या इसे 
बोगोटा-सधि के नाम से पुकारा जाता है, जिसने भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादी के लिए विद्य- 
मान अमेरिकी समभझोतो को सदस्प॒ राष्ट्रो तक फैला दिया । कुछ महत्व के दूसरे 
समभीौतों में एक आविक सममोता, समाजिक प्रतिश्रुतियों (गारण्टी) का एक 
अधिपत्र तथा मानव-प्रधिकारों एवं कतंव्यो की श्रमिधोषणा सम्मिलित हैं। इन 
समभौतों में कई श्रभिनव मुद्दे सम्मलित हैं, जैसे कि सयुक्त राष्ट्रसंघ के अश्रधिक्रारत्व 
की मान्यता, साम्यवाद तथा दूसरी जनतन्त्र-विरोधी विचार-धाराग्रो से खतरा, 
अमेरिका के हस्तगत प्रदेश तथा उयनिवेश तया रियो-सघि को प्रभावपूरं बनाने के 
लिए एक पूरक तंत्र । साथ-ही-साथ “'झमेरिकी गखराज्यो' के स्थान पर 'अमेरिकी 
राज्यों शब्द के प्रयोग द्वारा कनाडा के लिए इसमें सम्मिलित होने को द्वार खोल 
दिए गए। ऐसा ही उन नए राज्यों के लिए भी किया गया, जो पश्चिमी गोलाढ़े 
में बाद मे प्रस्थापित हो सकें । 


अमेरिकी राज्या के संगठन ((0/5) का श्रधिपत्र--अमेरिकी राज्यो 
के संगठन ( (085 ) का श्रधिपत्र एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसमे १८ परिच्छेद 
त्था ११२ भनुच्छेद हैँ। प्रथम अनुच्छेद में उल्लिखित है, “अ्रमेरिकी राज्यो 
का सद्भवन सयुक्त राष्ट्रसव के प्रन्दर एक क्षेत्रीय सस्था है,” तथा इसके अधिपत्र 
की कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं हैं जिसमे सदस्य राष्ट्रों के वे कत्तंव्य और 
श्रधिकार कम होते हो जो उन्हे सयुक्त राष्ट्रसत के अधिपन्न के अन्तर्गत प्राप्त 
हैं । प्रमुख भ्रालोचक श्री जार्जाइन श्रॉडन के प्रनुसार, “यह उस व्यवस्था को, जो 
ढीली, नियम-विरुद्ध तथा भ्रसगठित है, किसी निश्चित प्रणाली में ग्रावद्ध करता है 
एवं सम्पुर्णाता प्रदान करता है । ********* ** यह पिछली श्रद्धंसदी से ऊपर समय 
में अमेरिकी राज्यो के श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो द्वारा अगीकृत बहुत से प्रस्तावों, अधि- 
नियमो, परम्परात्रो तथा श्राम घोषणाशओ्रो को गोलाद्ध सम्मान के एकीकृत ढाँचे में 
ठोस रूप प्रदान करता है (” ३२ से १०१ तक के भअनुच्छेदो में इसकी (श्रमेरिको राज्यो 
के सगठन की) छ बडी सस्थाओं के कार्यो का विशेष वर्णन है। ये छ' सेंस्थाएँ हैं : 
(१) भन्तर-भ्रमेरिकी सम्मेलन, (२) विदेश मन्त्रियों की सलाह के लिये वैठक, (३) 
परिपद्‌, (४) सर्व-प्रमेरिकी सघ, (५) विशिष्ट सम्मेलन (5ए6टाश5उ८ते (0- 
६९7८३८८४); (६) विशिष्ट सगठन (502९८७5९0 (078877:8:0078) | 


अमेरिकी राज्यों के संगठन का ढांचा--प्रन्तर-श्रमेरिकी सम्मेलन, जिसकी 
बैठक प्राय. हर पाँच वर्ष बाद होती है, अ्रधिपत्र के झनुसार सगठन की सर्वोच्च 
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मस्था है। यह इससे स्पष्ट होता है कि, “यह संगठन के आम कार्य एव 
नीति का निर्धारण करता है श्रौर इसकी सस्थाओ के कार्यो एवं ढाँचे को 
निश्चित करता है तथा इसे यह भी अधिकार है कि यह किसी भी उस 
मामले पर विचार करे, जिसका सम्बन्ध अ्रमे रिकी राज्यों के भ्रापसी सम्बन्धों से हो।” 
इसमें यह व्यवस्था भी की गई थी कि सशोधनो को केवल इसी उद्देश्य से बुलाएं गए 
भ्रन्तर भ्रमे रिकी सम्मेलन में ही श्रगीकार किया जा सकेगा तथा संदस्य-राष्ट्रो के दो- 
तिहाई बहुमत से इसकी श्रभिपुष्टि की जानी चाहिए । जब श्रधिपत्र या सविधान नही 
था तब पिछले सम्मेलनों मे इस प्रकार की कोई वाघा नहीं होती थी। पश्चिमी 
गोलाद्ध' पर सशस्त्र श्राक़मण की स्थिति में विदेश मन्त्रियो की बैठक अनिवार्य है। 
विदेश-मन्सत्रियों की ऐसी बैठक श्रन्य समय भी बुलाई जा सकेगी श्रगर कोई सदस्य- 
राष्ट्र ऐसी प्रार्थना करे, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि सगठन की परिषद्‌ का स्पष्ट 
बहुमत इसे स्वीकार करे । सैनिक कार्यवाहियो पर विचार करने के लिए समय-समय 
पर होने वाली विदेश-मन्त्रियो की बैठकों में सलाह देने के लिए एक सलाहकार-प्रति- 
रक्षा-समिति की स्थापना की गई जिसमें “भ्रमेरिकी राज्यों के उच्च सैनिक भ्रधिकारी 
सम्मिलित थे |” इस सलाहकार प्रतिरक्षा-समिति की बैठकें भी विदेश-मन्त्रियो की 
बैठकों के साथ-ही-साथ होनी चाहिएँ, यदि उनकी बंठकें किसी श्राक्रमण से रक्षा के 
प्रथघन पर विचार कर रही हो। विदेश मन्त्रियो की वैठको एवं सम्मेलनो की सहायक, 
लेकिन श्रम रिकी राज्यों के संगठन ((0.88) के नित्य-प्रति के जीवन में भत्यधिक 

महत्वपूर्ण ससथा है संगठन की परिपद्‌ । जहाँ तक इसके गठन एवं श्रधिकारों का 

सम्बन्ध है यह सस्या सर्व अ्रमेरिकी सघ के पुराने प्रशासनिक मण्डल के सनतक्रम में 

ही है । लेकिन इसके राजनीतिक कायं श्रधिक विस्तृत हैं । श्रमे रिकी राज्यों के सगठन 

में सम्मिलित प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि इसका सदस्य है तथा इस प्रकार इसकी 

सदस्य-सस्या २१ है । संगठन के लिए यह एक केन्द्रीय प्रशासनिक तथा नियामक 

सस्या है । यह स्व-भ्रमेरिकी सघ के कार्य की देख-रेख करती है तथा इसके प्रत्यक्ष 

नियन्त्रग्य में महत्वपूर्ण संस्याएँ ये ह॑ -- (१) प्रत्तर-अ्रमे रिकी श्राथिक तथा सामा- 

जिफ परिपद्‌, (२) विधिन्नों की अन्तर-ग्रमेरिकी परिपद्‌ू, (३) अन्तर-श्रमेरिकी 

साॉस्कृतिक परिपद्‌ । जैसा कि रियोन्सन्धि में सामने आया, यह परिपद्‌ सलाहकार- 

सन्‍्या हे रुप में कार्य करती है । पुनर्मगठित अन्तर-पअमे रिकी प्रणाली में सर्व-प्रमेरिकी 

संघ को नया महत्व प्रदान किया गया है। अ्रधिपत्र के अच्दो में, यह “श्रमेरिकी राज्यों 

से साठन तया संगठन के महा सचिवाजय की देन्द्रीय तथा स्थायी समस्या” है। सर्व- 

पमेरियी संत था निदेशज ही इसरा महा-सचिव है । इसका चुनाव अ्रन्तर-अमेरिकी 


अललाजट 


म्मेतन द्वारा दस पर्षों के लिए होता है तथा पुनद्ठ नाव की अहंता (८]६॥07779) 


न 
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इसे प्राप्त नही है श्रर्थात्‌ एक वार महासचिव छुने जाने पर दुवारा वही व्यक्ति उम्त 
पद पर नही चुना जा सकता । सम्मेलन एक उप-महासचिव का भी छुनाव दस चर्षे 
की अवधि के लिए करता है, लेकिन यह एक बार चुने जाते पर दुवारा भी चुना जा 
सकता है। यह परिषद्‌ के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। शन्तर-श्रमेरिकी 
भ्राथिक एव सामाजिक परिपद्‌ में वे ही सदस्य सम्मिलित हैं. जिन्हें प्रत्येक सदस्य- 
राष्ट्र विश्येपज्ञ प्रतिनिधि के नाते नियुक्त करता है। विधिज्ञों की अन्तर-अ्रमेरिकी 
परिपद में नो सदस्य हैं । इस परिपद्‌ की बैठक संगठन की परिपद्‌ द्वारा बुलाएं जाने 
पर ही होती है | एक श्रन्तर-प्रमे रिकी सॉस्कृतिक परिपद्‌ श्रमेरिकी राज्यो की जनता 
के पारस्परिक सद्भाव तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्धो को बढावा देने मे सॉस्क्ृतिक क्रिया- 
कलापों के महत्व को परिलक्षित करती है। सॉस्कृतिक कार्य के लिए निर्मित समिति 
जिसमें भ्रन्तर-अमे रिकी सम्मेलन द्वारा चने हुये पाँच राज्य सम्मिलित हैं, सॉस्क्ृतिक 
परिपद की स्थायी समिति है। इसके साथ-ही-साथ अ्रमेरिकी राज्यों के संगठन 
(0.85) से सम्बन्धित श्रनेक विशिष्ट संगठन हैं । ये सगठन हँ--सर्वे-अ्रमेरिकी-सफाई 
व्यवस्था-विभाग, कृषि विज्ञानों की अन्तर-अश्रमे रिकी सस्था, भूगोल तथा इतिहास की 
सर्वे-भमेरिकी सस्या तथा श्रन्तर-अमेरिकी टेली कम्यूनिकेशन कार्यलिय। इन सस्थाओं 
की बैठकी विशेष प्राविधिक मामलो को हल करने के लिये अथवा अन्‍्तर-प्रमेरिकी 
सहयोग के विद्षिष्ट पहलुओं को विकसित करने के लिये वूलाई जाती हैं । 


श्रमेरिकी राज्यो के सगठन की प्रस्थापना के साथ ही वोगोटा-सम्मेलन का 
एक और परिणाम निकला कि विवादों के शाँतिपुर्ण हल के लिए सर्व-सम्मत सधि-- 
बोगोटा-सघि--अस्तित्व में श्राई तथा इसी सम्मेलन ने बोगोटा के श्राथिक समभौते को 
जन्म दिया | रियो-सधि तथा अमेरिकी राज्यो के सगठन ((2,85) के अधिपन्र के 
परिणाम-स्वरूप क्षेत्रीय सस्थाप्रो एवं व्यवस्थाओं का विशद्‌ तथा निधामक ढाँचा 
अस्तित्व में श्राया शोर यही ढाँचा परदिचमी गोलाद्ध में तत्परता से कार्यरत है 
रियो-सधि की शअ्रभिपुष्टि के पश्चात्‌ दिसम्बर १९४८ में प्रथम बार ऐसा मासला 
परिपद्‌ के सामने आया, जिसके द्वारा वह कसौटी पर कसा जा सके। कोस्टारिका 
ने परिषद से प्रार्थना की कि वह श्रनुच्छेद छः का प्रयोग निकारागुश्ना के विरुद्ध करे । 
उसकी प्रार्थना का भ्राघार यह था कि एक सशस्त्र सेना निकाराग्रुआ के इमारे पर 
कोस्टारिका पर श्राक्मण कर रही थी । परिपद्‌ ने एक आयोग छान-वीन के लिए 
भेजा, जो दोनो देशो में जाकर झावश्यक तथ्य इंकट्टर करे । दस दिन के भ्रन्दर-प्रन्दर 
प्रायोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इसके श्राघार पर परिपद्‌ ने दोनो देशो 
के मध्य एक समझौते की व्यवस्था की, जो २१ फरवरी १९४०८ को पूर्ण हुआ | 
१६५० में परिपद टी के विरुद्ध डॉमिनिकन के श्रारोपो की घटना-स्थल पर 
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जाँच करके हैटी तथा डॉमिनिकन के मध्य विवाद को सुलभाने के लिए तुरन्त कार्य 
वाही वी । इस विवाद में क्यूबा तथा ग्वेटामाला तक सम्मिलित हो गए थे । श्रमेरिका 
राज्यो के सगठन (0.85) की शाँति परिपद्‌ डॉमिनिकन गणराज्य तथा क्यूबा के 
मध्य एक ऐसा समझौता कराने में सफल रही, जैसा श्रच्छे पडोसी राज्यो के मध्य 
अ्रपेक्षित है 

इस प्रकार अमेरिकी राज्यो का यह सगठन प्रमेरिकी गण-राज्यो के मध्य 
राजनीतिक, सैनिक, श्राथिक, कानूनी, सामाजिक, वौद्धिक तथा सॉँस्कृतिक मामलो में 
सहयोग बनाए रखने के लिए एक बडी शक्ति सिद्ध हुआ्ला है। यह सगठन सयुक्त राष्ट्र- 
सघध के ढाँचे के श्रन्तगंत क्षेत्रीय सहयोग की सम्भावनाश्रो को प्रदर्शित करता है| 
सामूहिक सुरक्षा के क्षेत्र में भ्रमेरिकी राज्यो का सगठन ((085) सयुक्त राष्ट्रसघ के 
मुकावले छोटे राष्ट्रो को श्रधिक समानता का स्तर प्रदान करता है, क्योकि यहाँ किसी 
भी बडे राष्ट्र को निपेधाधिकार प्राप्त नही है । हरेक श्रमे रिकी राज्य हर समय इस 
सगठन ((0.85) की प्रत्येक सस्था का सदस्य होता है। हरेक राज्य का एक मत 
होता है। तमाम निर्णय बहुमत द्वारा किए जाते हैं (कुछ मामलो में दो-तिहाई 
बहुमत से तथा शेष में पूर्ण बहुमत से)। इसके अश्रलावा गैर-हस्तक्षेप-नियम, जो 
निर्वल राज्यों के लिये वहुद्ूल्य है, अमेरिकी राज्यो के सगठन ((0.85) में संयुक्त 
राष्ट्र्व के मुकाबले श्रधिक सबल है, व्योंकि यह सगठन सब रूपो में हस्तक्षेप को 
रोकता है, चाहे वह शभ्रान्तरिक हो श्रथवा वाह्म | श्राक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा से 
सम्बन्धित रियो-सधि के श्रन्तर्गत कायकारी उपाय इसके श्रपत्राद हैं । 
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२२४ असन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


यूरोपोय एकोकरण 


सदियो से लोगो ने सयुक्त यूरोप के स्वप्न लिये हैं। चाल्से से लेकर हिटलर 
तक कुछेक ऐसे लोगो की श्य खला है, जिन्होने विजय की भावना से प्रेरित होकर 
शक्ति द्वारा यूरोप के एशीकरण का प्रयास किया है लेकिन उनके साम्राज्य श्रस्थायी 
थे। दूसरे कुछेक लोगो ने शांतिपूर्ण उपायो द्वारा सयुक्त यूरोप को प्राप्त करने की 
भ्राशा की । १३०५ जितने पहले पीरें डुबोइस ने एक पुस्तिका (“0९ ए९८प०९:४- 
६0702९ ४779९ 587८८७९८) प्रकाशित की, जिसमें उसने तुर्को के बढते हुए खतरे 
से ईसाइयत के रक्षार्थ यूरोपीय राजाग्रो को एकत्रित होने का आह्वान किया था। 
एक सदी पद्चात्‌ वोहेमिया के राजा के एक फ्रासीसी सलाहकार एन्डोआइन मरिति 
ने एक 'साधिक समझौता का मसौदा तैयार किया, जिसके भ्रनुसार राज्यो को अपनी 
प्रमु-सत्ताप्रों के कुछ भाग का त्याग कर एक भण्डार बना लेने का परामर्श दिया था। 


एक यूरोपीय सघ के पहले का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रस्तावकर्ता ड्यूक-डी-सुल्ली 
था, जो फ्रोस के हेनरी चतुर्थ का मत्री श्रोर 'हेनरी चतुर्थ की भव्य मनो-योजना' 
(९ ट्वागाते १९55९ व सलिथाएा (४) का लेखक था। शाँति-प्रचारक-मडल 
के सदस्य विलियम पेन्न ने १६६३ मे “राज्यों की एक यूरोपीय ससद की प्रस्यापना 
द्वारा युरोप की वर्तमान तथा भविष्य की शॉति की ओर ध्रुयास' लेख लिखा, जिसमें 
उसने सामूहिक सुरक्षा की वास्तविक प्रणाली का खाका खीचा था। १७१२ में ला- 
एवे-डी सेंट पीरें ने (!! 090७४! 06 800४ ?0677८) यूरोप में स्थायी जाँति के 
लिए एक योजना प्रकाशित की (“ए70]९८४ 66 एफ+क्लाएए! फ$0पफ झशातवे/९ 
48 ए2ऊ एथाए2८प९)]४ ६१ ५7००८) जिसमें स्थायी श्रन्तर्राष्ट्रीय पच 
निणुय की व्यवस्था थी । ये तथा बहुत-सी दूसरी इसी प्रकार की योजनाएं विचारमात्र 
वन कर ही रह गई । इन्हें केंचल मात्र कल्पना की उडानें समझा गया तथा तत्कालीन 
राजनीतिक नेताओो ने कभी भी इस पर गभीरता से विचार नही किया । 


प्रयम महावुद्ध के पश्चात, व्यक्तिगत श्रान्दोलनो ने जनता का समर्थन प्राप्त 
करने का प्रयत्त किया । इसी प्रकार के एक श्रान्दोलन का श्री गणोण काउन्ट कीडेन्हरोव 
बालेंगी द्वारा हुआ था तथा इसके सर्व-यूरोपीय श्रान्दोलन द्वारा सगठित सम्मेलनों में 
यूरोप के प्रमुस राजनोतिजों ने भाग लिया। एडट्डप्रई हेरियट प्रथम विदेश्ष मंत्री था 
जिसने यूरोप के संयुक्त राज्यों को जन्म देने की सिफारिश २५ जनवरी १६२५ को 
प्रतिनिधियों के सदन में नाप करते हुए की । चार वर्ष वाद प्ररिस्टाइड ब्रायन्द ने 
प्रपने पृव-वर्त्ती को सम्मनि को अपने हाथ में लिया तथा राष्ट्रसघ (लीग प्राव नेगन्स) 
/ छड़ी महासभा में इसे उठाया, जहाँ उसे सहोत्याह समंथन प्राप्त नहीं हुमा । 
पन्‍्त में सदस्य राष्ट्रो के गायन के स्मृति पत्र के नकारात्मक उत्तरो तथा महा सचिव 


क्‌ 


व. अन्‍नओ ऑििभर 
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सर एरिक ड्रमनन्‍्ड की अध्यक्षता में कमीशन की निष्फल चर्चाओ्रो के पण्चात 
तमाम विचार को ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन हिच्रीय महायुद्ध में जब 
हिटलर ते पश्चिमी यूरोप पर अधिक्रार जमा लिया उसके पश्चात इस विचार को 
थुनर्जीवन प्राप्त हुआ । युद्धोत्तर काल में यूरोपीय सघ को बढावा देने के लिए कई 
क्षेत्रीय सस्थाए स्थापित की गई । इस विभाग में हम उन सघो की विवेचना करेंगे 
जिन्‍्होने श्राथिक पहलू से श्रधिक राजनीतिक पहलू पर जोर दिया । दो आ्राथिक सस्थाए 
--बैनेलवस तथा यूरोपीय कोयला तथा इस्पात सम्ुदाय--इसका श्रपवाद हैं । माशंल 
योजना, झाथिक सहकारिता-प्रशासन (8९.8), यूरोपीय श्राथिक सहयोग-सगठन 
(0&7?(), यूरोपीय अदायगी सघ (907) तथा पारस्परिक सुरक्षा ससथा (४७.3) 
पर यहाँ चर्चा नही की जायगी, वयोकि इनका जन्‍म यूरोप की इस दिक्षा में पहल 
करने से नही हुआ था । भ्रतएव हम केवल (१) वेनेलक्स, (२) ब्र,सेल्स-सेंघि-सगठन 
(३) उत्तर श्रतलातक सधि संगठन, (४) यूरोप की परिषद (५) यूरोपीय कोयला 
एवं इस्ताप समुदाय तथा (६) पूर्वी यूरोप के छूसी क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठन का 
विश्लेपण करेंगे । 


हमें यह भली प्रकार घ्यान में रखना चाहिए कि श्राज यूरोप दो क्षेत्रों में 
विभाजित है --एक है पश्चिमी क्षेत्र तथा दूपरा रूसी क्षेत्र । पश्चिमी यूरोप में वीस 
देश" हैं जबकि रूसी क्षेत्र मे आठ देश" हेँ। इनमे से प्रत्येक के प्रादुर्भाव का वीज 
इसके भूत में प्रन्तनिहित है, जिसके साथ इसका अपना राष्ट्रीय गौरव है, अपनी 
सस्थाए हैं, अपनी सास्कृतिक विरासत है श्रौर कई स्थितियों में अपनी भाषाएं हैं । इन 
राप्ट्रो में गणनातीत युद्ध हुए हैं। इस प्रकार ग्रभी तक यूरोपीय सघ के लिए 
आन्दोलन के मार्ग में कई विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं । ये हैं व्रिटिश राष्ट्रमडल, फ्रास संघ, 
स्केन्डिनेविया की अविभाज़्यता, ब्रिटिश सरकार की महाद्वीप सवन्धी किसी भी उलकन 
में पड़ने की नीति के प्रति हिचक, फ्राँस के समुद्र पार के वायदे, पदिचमी जमंनी की 
पुन शस्प्रीकरण की समस्या । पश्चिमी यूरोप में यूगोस्लाबिया, स्विटजरलेड, ग्रास्ट्रिया 
तथा स्वीडन की प्रथकतावाद की नीति तथा पूर्वी यूरोप में फिनलेंड सें इसी प्रकार 
की प्रवृत्ति । कम्युनिस्ट श्राक्रमण का भय, भाथिक झ्ावश्यकता, श्रमरोकी सहायता तथा 





१. भ्रास्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलेड, फ्रास, पश्चिम जर्मनी, ग्रीस, प्राइसलंड, 
झायरलेंड, इटली, लक्समवर्ग, नोदरलेड्स, नारवे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलंड, 
तुर्की, ब्रिटिश-साम्राज्य तथा यूगोस्लाविया । 


२. अल्वेनिया, वलगेरिया, ज्ेकोस्लोवाकिया, फिनलेड, हगरी, पौलेड, रूमानिया, 
रूस । 
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उसका दबाव तथा पश्चिमी सम्यता के विभिन्‍न बुनियादी मान्यताश्रों के प्रति भ्रुकाव 
(जैसे सोचने व भाषण की स्वतन्त्रता तथा व्यक्ति का सम्मान) ये हैं चार कारण 
जो पश्चिमी यूरोपीय एकीकरण के लिये उत्तरदायो हैं । 


१ वेनेलक्स सघ 


बेनेलक्स (3९70८प5५) शब्द तीन देशों--बेल्जियम, नीदरलेड और 
लक्समवर्ग--के नामों को मिलाकर वनाया गया है। बेनेलक्स सघ तीनो देशो की 
एकता का सूचक है। विभिन्‍न यूरोपीय समस्याझ्रो पर यह सघ तीनो देशो का 
प्रतिनिधित्व करता है। २१ अ्वतृूवर १९४३ को जब उक्त सघ के क्षेत्र जमंनों के 
भ्रधीन थे बेल्जियम, हालेड झौर लक्समवर्ग की बदी सरकारो में एक मुद्रा समभौता 
हुआ जिसके हारा वेल्जियम फ्रंक” और 'डच फ्लोरिन' की मृल्यानुपात कीमतें 
निर्धारित की गई । ५ सितम्बर १९४४ को लदन में हुए कर सम्मेलन की दिशा में 
यह पहला कदम था । उक्त समभोते की शर्तो का प्रलेख १४ मार्च १६४७ के हेग 
सम्मेलन में पूरा किया गया। समभौते के अन्य देशो से आ्रायात होने वाली वस्तुओं 
पर एकसम तटकर की व्यवस्था की गई तथा हालेंड से बेल्जियम-लक्समवर्ग श्राधिक 
संघ के देशो में से होकर ग्रजरने वाले मालो पर वर्तेमान करो को रह कर दिया गया। 


वेनेंलक्स कर सघ सम्मेलन के द्वारा स्थापित स्थायी सगठन में निम्नलिखित 
व्यवस्था की गई 
(१) योजना तथा कार्यवाहियो सम्बन्धी वडी समस्याझो पर विचार करने के लिये 
साल में लगभग दो बार सरकारो के मत्रियों का सम्मेलन , 
(२) तीनो देशो में पूर्णा श्राथिक एकता के लिये योजनाये तैयार करने के लिये 
झ्राथिक सघ की परिपद्‌ , 
(३) प्रवेश्यकर सम्बन्धी एक श्रायोग की सहयोग प्राप्त प्रवेश्यकर सम्बन्धी प्रशासक 
परिषद्‌ , 
(४) तीनो देशो में स्थापित सम्बन्धी को कायम रखने के लिये परस्पर कार्यवाहियो 
में समन्वय के लिये व्यापारिक समभौता परिपद्‌ , और 
(५) श्राम सचिवालय जिसवा प्रधान कार्यालय वेल्जियम की राजघानी त्र सेल्स मे होगा। 
मार्च ?६४८ में मत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित मामलों सम्बन्धी 
समस्याओं पर पिचार बरने के लिये ६ समितियाँ स्थापित की गई निशुल्क 
रसापत तथा ग्ाथिण् सहायता में कटौती, विनियोग योजनाग्रों का समन्वय, 
राजशोपीय नीति, सामाजिक नीति, मुद्रा तथा व्यापारिक नीति और कृषि नीति । 
लेशिन झकक्‍तयर १६५२ का सम्मेतन श्रातरिक नीतियों में एकरूपता कायम करने 
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में असफल रहा । इसका मुख्य कारण नीदरलेड और बेल्जियम तथा लक्समवर्ग 
में वेतन स्तर में ३० प्रतिशत का अतर था । डच सरकार ने अपने यहा के वेतन स्तर में 
वृद्धि करने से इसलिये इन्कार कर दिया कि इससे उत्तके निर्यात कम हो जायेंगे 
और बेल्जियम ठेतन स्तर इसलिये घटाने को तैयार नहीं हुम्ना क्योंकि उससे 
वेल्जियम का जीवन स्तर गिर जाग्नेगा । 


जान ग्ुरमाघटिग के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता, “बेनेलक्स सफल रहा” 
लेकिन यह भी कहना उचित नहीं होगा कि उक्त प्रयास नितात श्रसफल रहा। 
यह तो मानना ही पडेगा कि वेनेलक्स से कुछ तरक्क्री हुई ओर विदेश नीति की 
दिशा में कुछ सीमा तक सुहृढता कायम हुई और इससे जो रास्ता कायम हुआ वह 
श्रच्छा रहा । वास्तव में इसकी सफलता के रास्ते में ब्रुनियादी बाधायें निम्नलिखित 
थी: वेनेलक्स के सदस्य देशो में श्राथिक कार्यवाही के क्षेत्रों में होड, एटवर्ष भौर राटड्डंम 
बन्दरगाहों मे प्रतिद्वन्दिता का प्रश्न, दोनो पडोसियो में उत्साह का न होना । इसके 
सीमित क्षेत्र तथा कई प्रकार की कमियो के बावजूद प्रादेशिक व्यवस्था के रूप में 
वेनेलक्स सध का निर्माण बडे महत्व का है । 


ब्रुसेल्स सधि सगठन 

४ मार्च १६४७ को फ्रान्स श्रीर ब्रिटेन के विदेश मत्रियों ने डकर्क सधि पर 
हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार यह तय हुआझ्ा कि दोनो में किसी देश पर बाहरी 
श्राक्रमणा हुआ तो दोनो मिलकर उसका मुकावला करेंगे । इस सधि की श्रवधि १५ 
वर्ष रखी गई । २२ जनवरी १६४८ को ब्रिटिश विदेश मत्री भ्रनेंस्ट वेविन ने ब्रिटिश 
लोक सभा में श्रपने एक सामयिक भापणा में स्पष्ट रूप से कहा कि सोवियत द्वारा 
श्रपनें क्षेत्र का विस्तार करने में भारी खतरा पैदा हो गया है श्लौर हमें उसका 
मुकावला करने के लिये शीघ्र ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। आपने कहा, “श्राज 
प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट वें रोक टोक प्रवेश करते जा रहे हैं। पूर्वी यूरोप में 
सोवियत रूस की सीमायें वढकर स्टेटिन, ट्रस्ट और आ्ाल्पूस तक पहुँच गई हैं। 
ग्राइवर्य की वात है कि इतना विस्तार होने पर भी श्रभी रूस को संतोप नहीं 
हुआ ।” आपने भ्रागे कहा कि कम्युनिस्ट प्रसार को रोकने के लिये प्राज यह जरूरी है 
कि हम फ्रासीसी मित्रो के साथ मिलकर वेनेलबस देशों से सम्पर्क बढायें। हम 
पश्चिमी यूरोप की एक एथक इकाई बनाने पर विचार कर रहे हे । यदि हम थांति 
झौर अपनी प्रभ्नुतत्ता कायम रखना चाहते हैं तो हमे ऐसो नैतिक और भौतिक 
ताकतों का संगठन करना होगा जिसके प्रति पश्चिमी देशो में विद्वास तथा वाहर के 
लोगो में सम्मान पैदा हो । इसका मतलब यह होगा कि ब्निठेंस यूरोप मे अलग खड़ा 
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नहीं होगा भर श्रपने पडोसी यूरोपीय देशों की समस्याएँ अ्रपनी समसस्‍्याएँ 
समझभेगा ! 

वेनेलक्स देशो ने वेविन योजना का हृदय से समर्थत किया। ब्रिटेन, फ्रास 
भ्ौर वेनेलक्स देशो के प्रतिनिधि मण्डलो में एक सधि हुई जिस पर १७ मार्च १६४८ को 
क्र सेल्स मे सम्मलित देशो के विदेश मत्रियों के हस्ताक्षर हुए। सामूहिक सुरक्षा के 
लिए उक्त समभौता श्रावर्यक बताया गया। पनुच्छेद ४ के भ्रनुतसार किसी भी सम्बन्धित 
देश पर बाहरी हमला होने पर उसे अविलम्ब सैनिक सहायता दी जायेगी। सधि 
के भ्रनुसार सदस्य राज्यों में श्राथिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक सहयोग कायम किया 
जायेगा तथा परामशंदातृ परिपद्‌ नामक एक राजनैतिक-सस्था द्वारा त्रभी कार्यवाहियों 
का समन्वय किया जायगा जिसमें सयुक्त सुरक्षा योजना तथा कार्यवाहिया शामिल होगी । 


परामशंदातू परिपद--त्र सेल्स संधि सगठन की यह सबसे प्रभावशाली तथा 
शक्तिशाली सस्था है। इसमें सधि मे सम्मिलित पाँच राज्यो के विदेश मतन्नी शामिल 
हैं । इसकी वैठक प्रत्येक देश की राजघानियों में वारी-वारी से तीन महीने मे कम से कम 
एक वार होती है। प्रारम्भिक बेठकों में परिपद ने ब्रसेल्स सधि के एक सम्पर्क 
स्थापित करने तथा परामर्श देने के लिये स्थायी श्रायोग की स्थापना की। परा- 
मशंदातृ परिषद्‌ तथा स्थायी श्रायोग को सहयोग देते के लिये एक छोटा किन्तु योग्य 
सचिवालय भी है । 
सुरक्षा सगठन--चू कि ब्रुसेल्स सधि एक प्रारम्भिक सुरक्षा व्यवस्था है 
इसके केवल दो प्रमुख भाग हे---उच्च निर्देशन विभाग तथा कमान सगठन । इसकी पाँच 
प्रमुस समितियाँ हैं. (१) सुरक्षा समिति (२) सेनाव्यक्ष समिति (३) सैनिक समिति 
(४) सैनिक रसद वोठ (५) रसद कार्य कारिणी समिति। श्रमरीका और कनाडा 
के प्रतिनिधियों ने भी पिछली चार समितियों की बैठकों में विशेेप निमत्रण पर गैर 
सदस्य के रूप में भाग लिया। 
श्राथिक तथा सामाजिक सगठन--झुलाई १६४८ को परामशंदातु समिति 
ने निग्घन क्रिया कि निकट श्राथिक तथा वित्तीय सहयोग कायम करने के लिये पाँच 
देशो के पित्त प्रतिनिधियों की बैठक हुआ करेगी । समिति ने निम्नलिखित समितियां 
स्थापित वी, (?) पांच देशों में निकट सास्क्ृतिक सम्बन्धो की रथापना के लिये 
सान्दतिक विशेषज्ञो फो एक समिति, (२) सामाजिक नियमों विशेषकर सामाजिक 
सुक्षा सम्उन्धी नियमों का अध्ययन तथा उनमें सुधार के लिए सामाजिक विश्येपन्नो 
को समिति (३) सावजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्येप्षों की एक समिति, 
(४) माइप्रेभन (एर देश से दूसरे देश में जागर बसने) उपसमिति। पाँच देथों में 
एव दूसी देश में प्रवेश जे जिये पहने जो परिपश्न व्यवस्था थी वह समाप्त कर दी 


त्ेत्रवाद आत्णऊ हरदा 


गई। यात्रा सुविधा के लिग्रे एक सास्क्ृतिक प्रमाण पत्र चालू कियाँ गका+- उक्त 
देशो में परस्पर विद्याथियो, युवक कार्य-कर्ताश्रों तथा विश्व-विद्यालय के शिक्षको का 
आ्रादान प्रदान चालू किया गया । 

यूरोपीय एकता की दिशा में जिसके सम्बन्ध में वर्षों से वातचीत की जा रही 
थी यह बढा महत्वपूर्ण तथा प्रथम कानूनी कदम बताया गया है। परिचमी यूरोप के 
देशो में निकट आधिक, राजनैतिक, सैनिक तथा सॉस्क्ृतिक एकीकरण की दिशा में 
पश्चिमी संघ के रूप मे यह प्रथम जोरदार कदम बताया गया है । 


यूरोपीय परिषद 


ला 


१० मई १६४८ को हेग यूरोपीय काग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर एक 
यूरोपीय असेम्वली की स्थापना का समर्थन किया। दो मास बाद ब्र सेल्स सन्धि की 
परामर्शदातृ परिषद की बैठक में जार्ज विदो ने सुझाव रखा कि एक ऐसी श्रसेम्बली 
की श्रविलम्ब स्थापना पर विचार करना चाहिये जिसमें न केवल ब्रसेल्स समझौता 
के सदस्य पाँच राष्ट्रों के ससदीय प्रतिनिधि शामिल हो बल्कि उन तमाम यूरोपीय 
देशो के जो उसमें भाग लेना चाहते हो । यूरोपीय आन्दोलन ने उक्त मिमन्त्रण को 
स्वीकार किया भ्रौर १८ अगस्त को पाल रामादियर के नेतृत्व में थोडे से देशो के 
प्रतिनिधियों द्वारा सयुकत रूप से तैयार किया गया एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। 
इस छोटे-से € सूत्री स्मरण पत्र को फ्रासीसी सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ । 
सेल्स सधि सगठन की परामशंदातृ परिषद ने उक्त सिलसिले में ठोस प्रस्ताव पर 
सैयार करने के लिये एडवर्ड हेरियट की श्रध्यक्षता में १८ सदस्यो की एक विशेष 

श्रव्ययन समिति की स्थापना की । इस समिति की बैठक नवम्बर-दिसम्बर १६४८ 
में हुई । जनवरी १६४६ में श्रष्ययत समिति के ब्रिटिश तथा अन्य सदस्यों में मतभेद 
पैदा हो गया । ब्रिटिश सदस्यों को छोडकर अन्य सदस्यों का युझाव मन्त्रियों की एक 
प्रसेम्बली की स्थापना का था जबकि ब्रिटिश सदस्यों का सुझाव मन्त्रियों की एक 
समिति बनाने का था। श्रन्त में मन्त्रि-मण्डलीय स्तर पर यह तय हुआ्ना कि उक्त 
दोनों सस्थायें स्थापित की जाँय । 

७ मां १९४६ को स्थायी समिति में लन्दन स्थित डेन्माकं, इटली, नावें, 
स्वीडन के राजदूत तथा भ्रायरलेड के हाई कमिश्तर शामिल हो गये। इस तरह 
यूरोपीय परिपद के निर्माण के लिये प्रारम्मिक सम्मेलन का श्रस्तित्व पड़ा। सर 
ग्लाडविन जेब की भ्रव्यक्षता में उक्त सम्मेलन में एक समझौता हुम्ला जिसे ३ मई को 
१० मन्ध्रियो के समक्ष पेण किया गया जिस पर ५ मई १९४६ को उन्होने हस्ताक्षर 
किये । यूरोपीय परिपद की विधान सहिता हस्ताव्षस्कर्ता ७ देशो द्वारा सम्पुष्ठि के 
याद ३ प्रगस्त १९४५९ को लागू हो गयी । 


२६० अन्तरष्ट्रीय सम्बन्ध 


नियम संहिता के अनुच्छेद १ के अनुसार यूरोपीय परिपद का उद्देश्य इत 
सदस्य राष्ट्रों के भाद्शों शौर सिद्धान्तो की रक्षा तथा पूर्ति के लिये उनमें अधिक से 
झधिक एकता पैदा करना तथा उनकी श्राथिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये 
आवश्यक सुविधाशो कौ व्यवस्था करना होगा । उक्त उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये 
परिपद की विभिन्‍न सस्थाओ के जरिये प्रयत्त किया जायेगा । यह प्रयास पारस्परिक 
हित के प्रइनो पर बहूस तथा भ्राथिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक, वैज्ञानिक, कानुनी तथा 
प्रशासनिक मामलो पर समभोौता तथा सयुकत कार्यवाही द्वारा होगा। जहाँ तक राष्ट्रीय 
सुरक्षा सम्बन्धो प्रइनो का सम्बन्ध है उक्त भ्रनुच्छेद में उसका उल्लेख नही है । 


उक्त उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये नियम सहिता में निम्नलिखित 


दो समितियों की व्यवस्था की गई (१) मन्त्रियों की समिति झौर (२) परामश- 
दातू सभा । 


३ मन्त्रियों की समिति--इस समिति में परिपद से सम्बन्धित देशो के विदेश 
मन्त्री शामिल होगे । इसका काम यूरोपीय परिपद के उहँ श्य को सफल बनाने सम्बन्धी 
कार्यवाहियो पर विचार करना होगा जिसमें सम्बन्धित सम्मेननो तथा समभौतो के 
निर्णोयो तथा विश्येप मामलो पर सरकारो द्वारा एक श्राम नीति श्रपताने पर विचार 
होगा । इस समिति की बैठक परामश्चंदातृ सभा के प्रत्येक भ्रधिवेशन के पहले श्ौर 
शुरू में श्रथवा जब निश्चित किया जाय गुप्त रूप से होगी। सदस्य राज्यो सम्बन्धी 
इसकी सिफारिणें सर्व सम्मति से होगी (भनुच्छेद २०); कोई भी सिफारिश जब तक 
सम्बन्बित सरकारो द्वारा स्वीकृत नही हो जाती लागू नही होगी । मन्त्रियो की समिति 
श्रान्वरिक संगठन तथा यूरोपीय परिपद की व्यवस्था सम्बन्धी मामलों पर उक्त 
सिफारिशों को ध्यान में रख कर निर्णय करेगी । 


२ परामशंदातू सभा--यह सभा यूरोपीय परिपद की मन्त्रणात्मक समिति है 
जिसकी बैठक वर्ष में एक वार होती है । इसमें सम्बन्धित प्रत्येक सरकारों के प्रतिनिधि 
घामिल हैं। श्रपने प्रतिनिधियों की सख्या सम्बन्धित सरकारें स्वय निर्णय करती हैं « 
(पनुन्देद २५) | दिसम्बर १९५१ में किये गये सशोधन के झनुसार इस सभा में सदस्यों 
की छुल सग्या १३३ निर्धारित की गई, जिसमे ३ (आइसलेड, लक्सम्बर्ग भौर 
मार) से १८ (फ्रास, प० जमंनी, इटली भौर ब्रिटेन) तक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था 
है । समा में किसी भी मामले पर मन्त्रणा खुले तौर पर होती है भौर भ्रत्यधिक महत्वपूर्ण 
मामतों पर प्रस्ताव दो-तिहाई मतो से स्वीकार किये जाते हैं (श्रनुच्छेद २६)। सभा 
को एज़ स्थायी समिति है जिसमें एउए सदस्य हैं। इसके अतिरिवत पश्राम मामलों 


प्रावर वब्ता, काहूनी तथा प्रशामज्ीय मामलो पर विचार के लिए 


अ्लग-प्रलग 
पम्रि 


हैं। मब्य्रियों की समिति तथा परामर्णदातृ समा को सहयोग देने के लिये 


ज्षेत्रवाद २६१ 


शक सेक़ेटरी जनरल भौर एक उप-सेक्रेटटी जनरल के अधीन एक सचिवालय है 
जिसका प्रधान कार्यालय स्ट्रासवर्ग में है (परिच्छेद ६) । इस समय यूरोपीय फरिपद में 
१४ नियमित तदत्य हैं जिनमें ब्र्‌ सेल्स सधि से सम्बन्धित देश, डेसमार्क, यूनान, श्राइस- 
लेड, आयरलेड, इटली, नावें, स्त्रीडत, तुर्की, प० जर्मनी और सार सम्मिलित हैं । 


यूरोपीय परिषद अपने प्रारम्भिक छ वर्षो की उम्र में अपने उठ थ्यों की प्राप्ति 
में कहाँ तक सफल हुयी है इसका श्रतुमान लगाना वास्तव में अत्यन्त कठिन है । परिपद 
को वास्तविक सफलता वास्तव में बहुत कम मिली। परामशंदातृ सभा की बैठकें 
यूरोपीय जनता के विचारों का निर्देशन करने तथा उनमें विवेक पेंदा करते में कहाँ 
त्क सफल हुई तथा परिपद्‌ के प्रस्तावों से सम्वन्धित सरकारें कहाँ तक प्रभावित 
हुई इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी अलग-अलग राय हो सकती है । यह तो कोई 
अ्रस्वीकार नही कर सकता कि यह प्रयास निकट यूरोपीय एकीकरण की दिशा में 
काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। १६५० में परिषद्‌ में मानव अधिकारों सम्बन्धी एक 
यूरोपीय समभौता पर हस्ताक्षर हुए । 


यह कहना गलत न होगा कि परिपद्‌ की भ्रधिकाश निष्फल तथा निरथंक 
बहस के कारण परिषद्‌ के कई उत्साही समर्थकों को निराश होना पडा । यहा तक 
कि पाल हेनरी स्पाक ने १९५१ में श्रध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया। इस परिपद्‌ 
की भ्रफसलताशो के लिये कुछ हद तक जिम्मेदार विधान संहिता की वास्तविक 
घाराएं भी हैं जैसे परामईदातृ सभा के पास अधिकार का अभाव, मंत्रियों की समिति 
को निपेघाधिकार तथा परिपद्‌ के प्रतिनिधियों पर भन्य देशो के प्रति णजिम्मेवारी न 
होना जैसा कि मैक्स सारेवसन ने “४८४४ 300): ० 9४०76 8758 952? 
नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने यूरोपीय परिपद' लेख में लिखा है । लेकिन वास्तव में 


असफलताप्रों का बुनियादी कारण सदस्य सरकारो द्वारा अनिवार्य उत्तरदायित्वों को 
पूरी तरह पालन न करना था। 


उत्तरी अतलातिक सन्वि सद्भठत (नाटो) 

पश्चिमी यूरोप में व्रेनेलदेस से लेकर यूरोपीय परिषद तक की गई विभिन्‍न 
प्रकार की, प्रादेशिक व्यवस्था के श्रनुभव ने यहाँ तक कि निकट एकीकरण के रुच्चे 
समर्थकों तक में विश्वास पैदा कर दिया कि वर्तमान व्यवस्था श्रतर्राष्टीय साम्यवाद 
के बत्ते हुए खतरे का सामना करने के लिये पर्याप्त नही । अनुभव किया गया कि 
सुरक्षा भौर प्रगति को अलग्र-प्रलग नहीं रखा जा सकत्ता। यदि मुरक्षा नही तो 
' तरवक्‍की अ्रतम्भव है । 

वाल्टर लिपमान के श्रनुसार वास्तव के अतलात्तिक समुदाय कायम करने.की 
वात ३० वर्ष से भो अधिक काल से सोची ला रही थी। इस झ्ान्दोलन | 


क्र 
कल हु 


२६२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सुरक्षा भर उत्थान के लिये दो महायुद्ध लडने पडे । विश्व इत्तिहास में वास्तव में 
४ अप्रैल १९४६ एक महत्वपूर्ण तिथि है न केवल इसलिये कि इस दिन विश्व के 
राष्ट्रो ने नयी जिम्मेदारियाँ ग्रहण की वल्कि इसलिए भी कि उस दिन एक ऐसे नये 
राजनैतिक तथ्य को श्रौपचारिक मान्यता प्राप्त हुई जिसका विश्व इतिहास में बहुत 
महत्वपूर्ण कदम होगा । वह तथ्य है पारस्परिक हित की भावना जो पहले केवल 
एक यथार्थ थी लेकिन श्रव कानूनी तौर पर स्वीकार कर ली गई है । 


४ अप्रैल १९४९ को वाशिंगटन में १२ राप्ट्रो के प्रतिनिधियों ने उत्तरी 
झतलातिक सधि पर हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर करने वाले देश थे श्रमरीका, 
ब्रिटेन, फ्रास, कनाडा, इटली पृतंगाल, नावें, डेनमार्क, श्राइसलेड, बेनेलक्स देश (नीदर- 
लेड, वेल्जियम और लक््सम्बर्ग) । इस सधि की श्रवधि २० वर्ष रखी गई (पनुच्छेद 
१३) । कोई भी सदस्य राष्ट्र जो सधि से भ्रलग होना चाहे भ्रमरीका को एक वर्ष का 
नोटिस देकर भ्रलग हो सकता है। सधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि सधि से 
सम्बन्धित तमाम देश भ्रपनी स्वतन्त्रता, सामान्य परम्परा, तया श्रपने यहाँ की जनता 
की सम्यता की जो जनतन्त्री सिद्धान्तो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा नियम विधान पर 
प्रावारित है, रक्षा करेंगे। वे उत्तर अतलातिक क्षेत्र में सुब॒ढता कायम करने में 
योग देंगे । संधि में निर्शाय किया गया है कि तमाम सदस्य राष्ट्र सामुहिक सुरक्षा तथा 
थाँति व सुरक्षा कायम करने के लिये परस्पर मिलकर काम करेंगे। फरवरी १६५२ 
में लिस्वन में हुए सम्मेलन के श्रवसर पर यूनान भ्रौर टर्की भी सधि सगठन से शामिल 


कर लिये गये (श्रनुच्चेद १०) । ४५ मई १६५५ को पश्चिमी जर्मनी को संधि सगठन 
का सदस्य बना लिया गया । इस त्तरह सगठन में कुल १५ सदस्य हो गये । 


सधि के शनुच्छेद ४ के श्रनु सार किसी भी सदस्य राष्ट्र की प्रादेशिक एकता, 
राजनैतिक स्वतन्त्रता श्रथवा सुरक्षा को खतरा पैदा होने की हालत में सधि संगठन 
के सभी सदस्य राष्ट्र उसका सामना करने के लिये मिलकर परामझ करेंगे। 
लेकिन भनुन्छेद ५ और श्रधिक महत्वपूर्ण है । इसके श्रनुसार यूरोप श्रथवा उत्तरी 
अ्रमरीका में कही भी एक अथवा श्रधिक सदस्य राप्टो पर सशस्त्र श्राक़्मण सभी सदस्य 
राष्ट्रा पर झाक्र्मश समझा जायेगा। इस तरह सदस्य राष्ट्र सयकत राष्ट्रसघ के 
घायसापत्न के भझजुन्ठद ५१ के अ्रतगत व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक सुरक्षा के श्रधिकार 
का प्रयोग करने शोर उत्तर प्रतनांतिक क्षेत्र में सुरक्षा कायम करने में एक दूसरे को 
सहयोग देी।। सशम्त्र हमने तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियो की सूचना 
तत्पाल सुरक्षा परिषद्‌ के पास पहेचा देती होगी । प्रनुच्छेद ३ में सणम्त्र हमले का 
सामना परने के तिये व्यक्तिगत तथा सामूहिक शक्ति के विकास के लिएे सक्रिय 
ब्यकतायत सहायसा तथा पान्स्परिक सहायता की व्यवस्था वी गई है। ग्रनुच्छेद १० 
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के अनुसार सधि सगठन के राष्ट्र सर्वे सम्मति से निर्णय करके किसी भी श्रन्य 
यूरोपीय देश को सधि में शामिल होने के लिये श्रामत्रित कर सकते हैं। सधि के 
१० वर्ष पूरे हो जाने के बाद सदस्य राष्ट्र मिलकर सधि पर पुनविचार करेंगे। 
(अनुच्छेद १२) । 

दूसरे पृष्ठ पर दिये गए मानचित्र में वाटो के वर्तमान ढाँचे में नई श्रन्तर्राप्ट्रीय 
गतिविधियो के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक परिवर्तन किये गए हैं :--- 


उत्तर अ्रवतलातिक परिपद्‌ तथा स्थायी परिषद--उत्तरी श्रतलातिक सधि को 
समुचित ढग से लागू करने सम्बन्धी मामलो पर विचार के लिए एक परिपद्‌ होगी जिसका 
सगठन इस प्रकार से किया जायगा कि वह किसी भी समय तत्काल सुहढ कार्यवाही 
कर सके (अनु० ६€)। आरम्भ में इस परिषद्‌ में सदस्य राष्ट्रो के विदेश मन्‍्त्री शामिल 
किये गये लेकिन १९५१ में नोटो की गति-विधियो के क्षेत्र में विस्तार किये जाने पर 
परिपद्‌ के अन्तर्गत सुरक्षा, आधथिक तथा वित्तीय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने 
के लिए परिपद्‌ के भ्रन्तरगंत सुरक्षा, श्र्थ तथा वित्त मन्त्रियो की सहायक सस्याएँ भी 
स्थापित करने की व्यवस्था की गई । यह भी निर्णय हुआ कि परिषद की बैठकों के 
वीच झतरकाल में विभिन्‍न कार्यो को सम्मालने के लिए प्रत्तिनेधियों की एक स्थायी 
समिति होगी जिसका कार्यालय लद॒न में होगा | स्थायी समिति निम्नलिखित कार्यों के 
प्रति उत्तरदायी होगी १) उत्तरी अतलातिक सन्धि की सुरक्षा एजेन्सियो के कार्यों में 
समत्वय पैदा करना (२) समन्वयात्मक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्व॒य के लिये प्रावश्यक 
कदम उठाने को सिफारिश करना (३) सामान्य हित सम्बन्धी राजनतिक मामलों पर 
विचार (४) सन्धि के उद्देश्यों की प्रगति के लिएसावंजनिक सूचनाएं प्राप्त करना (५) 
सन्धि के भ्रनुच्छेद २ के अन्तर्गत राजनैतिक तथा श्राथिक सहयोग के लिए कार्यवाहियों 
पर विचार करना । उत्तरी अतलातिक परिपद्‌ की फरवरी १९४५२ में लिस्व॒न में हुई बैठक 
में ग्रतिनिधियों की परिपद्‌ के स्थान पर एक स्थायी परिषद्‌ की स्थापना को गई 
जिसका प्रधान का्यलिय पेरिस में रखा गया । इस परिपद्‌ में सभी सदस्य देशों के 
मन्त्रिमण्डलीय स्तर पर प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं । यह परिपद्‌ उत्तरी भ्रतलातिक 
सन्धि सगठन की केन्द्रीय सस्था है| श्रन्य सस्याए इससे सम्बन्धित हैं । 
सेनिक समिति--स्वा्ी परिपद्‌ के भ्रतर्गत एक सैनिक समिति है जिसमें 
केवल श्राइनलैण्ड को छोड कर जिसके पास समस्त सेनाएँ नहीं हैं सभी सदस्य राष्ट्रों 
के सेनाध्यक्ष शामिल हैं। समिति की बैठक वापिक होती है । इस समिति को सहयोग 
देने के लिए सेनिक प्रतिनिधियों का एक स्थायी दल (5६870778 (5 700!) है जिसमें 
ब्रिटेत, फ्रास थ्रोर ध्रमरोका के सेनाव्यक्ष भ्थत्रा प्रतिनिधि शामिल हैं । यह दल समस्त 
उत्तरी अवचातिक-ढाचे की प्रधान सैनिक इकाई है। इस दल का प्रधान कार्यालय 


सील ५ ऑल लक तल जाल ह कू लाता: ५ 
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राष्ट्र खर्चे का निम्न लिखित भाग बदद्ति करेंगे --बेल्जियम ५ ०९, कनाडा 
७१३, डेन्मार्क ३ ०५, फ्रास १३७४, यूुनान १ ०१, इटली ६"५०, लक्समवर्ग, ०*२०, 
नीदरलेड ४ ०७, नावें २ ५४, पु तंगाल ० ३२, तुर्की २ ०३, ब्रिटेन ११ ४५, भ्रमरीका 
४२ ८६ प्रतिशत । नाठो के समर्थकों का दावा है कि केवल वे ही सैनिक शक्ति पर 
सतुलन कायम किये हुए हैं । इस सतुलन के मुख्य कारण ये हैं --(१) यूरोप में शक्ति- 
शाली सैनिक ताकत की ढाल जिसके पास वी-४७ वममारक विमान हैं, (२) ताटो 
राष्ट्रो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जिसका मतलब यह है कि बिना सोवियत सघ की 
सहायता लिये कोई राष्ट्र भ्रकेला यूरोप में किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं कर सकता | 
श्रौर (३) भ्रमरीकी श्राथिक सहयोग जो वाटो को पर्याप्त माल सप्लाई कर सकता है । 


नोटों की प्रथम महत्वपूर्ण सफलता इसका उत्तर अभ्तलातिक क्षेत्र के पूर्वी भूमध्य 

क्षेत्र तक विस्तार होना द्वै जिसमें युनान भ्रौर तुर्की भी शामिल हो गये हैं । दूसरे पड्िचमी 
जमंनी जिसके पास ५ लाख सैनिको की सेनायें हैँ उसके पुन झास्त्रीकरण श्ौर उसके 
ताटो का सदस्य वन जाने से नाटों की सैनिक ताकत शौर सुहृढ बन गईं है । तीसरे 
इसके पास श्राधुनिक युद्ध कौशल में प्रवीण दल तथा नौ पैनायें भी हैं। इसके 
ग्रतिरिक्त माटो के पास हवाई सेना है श्रौर उसके पास ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा 
मध्यरूस में श्रणुचम पहुँचराया जा सकता है । नाटो की सेनाओं के पास भ्राघुनिक 
ढंग के श्र॒णुवम, तीब्रगामी लडाकू वम मारक विमान, विना चालक के मैंटेडर रेडियो 
नियशत्रित बम वर्षक विमान, २८०-एम० एम० भ्रणुवम तोप (जिसकी तीन द्रुकडियाँ 
जर्मनी में हैं) (पघा0९० 2४557]25, नाटो के सबसे महत्वपूर्ण ग्ूरोपीय कैन्द्रीय 
मोर्चे में ५ लाख सैनिक (१६५३) हैं जबकि पूर्वी जमंनी में लाल सेना के सैनिकों 
की सत्या लगभग ४ लाख है। इसके श्रतिरिक्‍त नांटो के पास ४८ सक्रिय सैनिक 
डिबीजन हैं जिनमें लगभग ३८०० जेंट विमान श्रौर ३५० जेट विमान श्रड्ट हैं। एक 
भ्रीर महत्वपूर्ण वात यह है कि नाटो से सम्बन्धित १५ सदस्य राष्ट्र यूरोप के 
महत्वपूर्ण गेर सदस्व राष्टो से भी सम्बन्धित हैं जैसे यूगोस्लाविया जो स्वतन्ध बाल- 
कान मंत्री समभौते से सम्बन्धित है और स्पेन जो स्वतन्त्र साधि द्वारा अ्रमरीका से 
सम्बन्यित है । इस तरह नाडो की उस ग्रुथी हुई व्यवस्या के मातहत व्यावहारिक 
तौर पर पश्चिमी प्वरोप के समस्त क्षेत्र और उत्तरी श्रमरीका झामिल हो गये हैं । 
नादो या अपना एक अलग प्रतिरक्षा कार्यालय है जिसकी स्थापना १९५२ में की गई । 
एसमें 2१५ सदस्य दाप्ट्रो है अफसरों तथा अन्य कर्मचारियों को एक दूसरे के निकट 
लाने वे लिये पेरिस में एज प्रतिरक्षा काविज खोजा गया है जिसमें उनके लिये 
ग्राम समस्यायों थे समुक्त रूप से ग्राययन की व्यवस्था वी गई है । इसका उद्देश्य 
शाह में सदमायना पैदा उरना और नाटा की विभिन्‍न सस्याग्रों जैसे स्थायी 


सरर 
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सचिवालय तथा विभिन्‍न सैनिक प्रशिक्षण कार्यालयों में निश्ुत्रित के लिये प्र विक्षण 
की व्यवस्था करना है। यूरोप में सर्वोच्च मित्र राष्ट्र सेनापति जनरल ग्रथर 
के शब्दों में हम श्रभी भी इतने शक्तिशाली नही बन पाये हैं कि सोवियत 
आक्रमण का खुलकर मुकावला कर सके लेकिन इतना श्रवश्य है कि हमने एक ऐसी 
ढाल तैयार कर ली है जो तथा कथित श्राकस्मिक युद्ध तथा सैनिक श्राक्ृमण को 
रोक सकेगी । तो भी नाठो इतना मजबूत हो गया है कि श्राक्रमराकारी को दोवारा 
हमला करने का जल्दी साहस नहीं होगा। श्रमरीका के भूतपूर्व विदेश भत्री डीन 
एचेसन का कहना हैँ कि इस सधि का वास्तविक उहश्य सदस्य राष्ट्रो के विशाल परि- 
वार में विश्वास तथा एकता की भावना स्थापित करना है जो वास्तत में शता- 
व्दियों के भ्रथक प्रयास का परिणाम है । ब्रिटेन के भूतपूर्व विदेश मन्नी स्वर्गीय श्रर्नेस्ट 
चेविन के शब्दों में पृथक इकाइयो को कडी ही जनतन्त्र नहीं वरन्‌ इसके पीछे एक 
बहुत वडा उदृं श्य है । 


शआालोचना--उत्तरी श्रतलातिक सधि के आलोचको ने प्रादेशिक व्यवस्था की 
व्यास्या पर झ्रापत्ति उठाते हुए उसे सपुक्त राष्ट्ररथ के घोषणापत्र के विरुद्ध बताया 
है क्योंकि भोगोलिक दृष्टि से यूनान श्रोर तुर्की को उत्तरी श्रतलातिक घेरे में शामिल 
नही किया जा सकता जिससे विशेष तथा उलमभनपूर्ण समस्याएँ पैदा हो गई हैं । 
गोग्ना सम्बन्धी भारत-पुतंगाली विवाद के ऊपर, पुतंगाल ने उत्तरी अतलातिक सधि 
के भ्रनुच्छेद ४ की शोर सकेत किया है। इसके अ्रतिरिवत नाटो के सदस्य यह जानने 
के लिये प्रयत्नशील हैं कि परस्पर विरोधी हितो सम्बन्धी उठने वाले विवादों का 
कंसे निवटारा किया जाये श्र समान नीतियाँ कैसे कायम की जायें । निम्नलिखित 
तीन विवादास्पद मामले उक्त विपय को पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे । ये हैं (१) सार 
के प्रइन पर फ्रेंको-जर्मम मतभेद (२) साइप्रस समस्या पर यूनान ब्रिटिश मतभेद 
(३) स्वेज़् नहर विवाद पर आग्ल-अमेरीकी मतभेद जिसके परिणाम स्वरूप 
अवतूवर १६५६ में मिख पर शगसल फ्रासीसी श्राक्रमरा हुआ। लेकिन नाटो की 
सबसे तीखी आलोचना सोवियत सघ की और से की गई जिसने नाटो को विदव पर 
शक्ति द्वारा झाग्ल श्रमरीकी शासन कायम करने का एक श्राक्रमणकारी समभौता 
बताया है । उसने कहा है कि उस प्रकार का समझ्कौता सयुकत राष्ट्रघ की बुनि- 
याद का क्षति पहुँचा रहा है। सोवियत संघ का कहना है क्रि उत्तरी श्रतलातिक 
संधि को आमतौर पर एक प्रादेशिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता क्योकि इसमें 
विज्त्र के दोनों गोलाद्ध के देशों को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्‍न 
प्रादेशिक समस्याओ्रो का निवटारा न करके अ्रमरीका ठथा ब्रिटेन जैसे देशो की विदेश 
नीतियों की पुष्टि करना है जो विद्दव के प्रत्येक राज्यो के आतरिक मामलों में 
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हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। यह दावा करना केवल विडम्बना मात्र है कि उत्तरी 
भ्रतलातिक सधि एक प्रादेशिक व्यवस्था है । वे लोग जो सयुकत राष्ट्रसघ के घोषणा 
पत्र के प्नुच्छेद ५२ का सम्मान करते हैं वे कमी भी उक्त दावा स्वीकार करने को 
सैयार नही होगे क्योकि उत्तरी श्रतलातिक संधि श्रनुच्छेद ५२ के आधार पर स्था- 
पित न होकर सथुकत राष्ट्सघ के घोषणापत्र तथा बुनियादी सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
है। लेकिन नाटो के सदस्पो ते सोवियत सघ के उक्त आ्ारोपो का जोरदार शद्दो में 
विरोव किया है । नाठो के समस्त सदस्य राष्ट्र इस वात के लिये हृढ सकलप हैं कि 
अतरलांतिक सेना को श्राघुनिक शस्त्रो से सशस्त्र करके उसे काफी मजबूत बनाया जाय 
जिससे नाटो को स्थिति इतनी मजबूत हो जाय कि उसका कोई भी सदस्य राष्ट्र, 
कम्पुनिस्ट गुट जैसे निरकुश व तानाशाह दलों का शिकार न हो सके । 


यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय 


विदेशी मामलो के क्षेत्र में कुछ योजनायें शूमा योजना की श्रपेक्षा श्रधिक 
लोकप्रिय सिद्ध हुईं । इसका श्रन्दाज इन बातो से लगता है जैसे राजनैतिक दृष्टि से 
फ्रेको-जमत सम्बन्धों के तिबटारे के लिये उपयोग किये गये साधनों की प्रशसा, यूरोपीय 
भ्राथिक व्यवस्था में एक सर्वोच्च राष्ट्रीय श्रधिकार की व्यवस्था तथा सम्बन्धित देशो 
में कोयला तथा इस्पात उत्पादन का महत्व । 


६ मई १६५० को फ्रांसीसी विदेश मत्री राबर्ट शुभा (२००८४४ 5९८0प- 
7797) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें उन्होंने यूरोपीय कोयला तथा इस्पात 
उद्योगों में समन्वय की माँग की । उन्होंने सुझाव दिया कि तमाम फ्रेको जमेन कोयला 
तथा इस्पात उत्पादन की एक सम्रुक्त उच्चाधिकार प्राप्त सम्या के मातह्त किया जाय 
जिसका द्वार भ्रन्य देशों के लिये खुला हो। थूर्मां के श्रनुतार इस सस्था में स्वतन्त 
विचार के लोगो को सम्मिलित किया जाय जिनका चुनाव सम्बंधित सरकारो द्वारा 
समानता के भ्ाधार पर किया जाय श्रौर इसमें सयुक्त राष्ट्रमथ का भी एक श्रौर 
प्रतिनिधि हो जो नयी सस्था के कार्यो तथा विशेषकर इसके शांतिपूर्ण उहंश्यों की 
रक्षा सम्बन्धी बार्पों की रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रस्तुत करे । उच्चाधिकार प्राप्त सस्या 
ते विशंयों को सभी सदस्य देशों को मानना होगा | शूर्मां के श्रनुमार जमंनी भ्रौर 
फ्रास में पुद्र न देयल अविचारणीय है बल्कि श्रसम्भव भी है। उनका कहना है 
हि इस समय हमाईं सामने श्रत्यनत महखखपूर्णा कार्य सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से एक 
ऐसा संगठित बाजार कायम करना है जिसमें सम्यन्धित दक्षो के सालो का व्यापार 
सदरर प्रयया प्रन्य नियत्रग्यों से सुरक्षित सहवर स्वतस्त्र रूप से चलता रहे । 


वेडिजियस, जमनी, इंढतों, लम्सम्बर्ग भौर नीदसलेट ने बिना किसी हिच- 


जज. क्‍क ड़ इज 


क्षेत्रवाद २६६ 


किचाहट के शूर्मां की श्रपील का समर्थन किया । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों के 
मालिक, श्रमिक तथा सरकारी प्रतिनिधियों से वार्ता २० जूते १६५० को प्रारम्भ 
हुई और १६ मार्च १६५१ को समाप्त हो गई। इस वार्ता में एक सधि मसविदे पर 
सम्बन्धित देशो के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात 
समुदाय के सधि मसविदे पर १८ अश्रप्रैेल १६५१ को हस्ताक्षर हुये जिसमें एक 
सवीय ढग की सस्या की स्थापना की व्यवस्था की गई। सधि के प्रलेखों में १०० 
अनुच्छेद हैं जिनमे कोयला तथा इस्पात यूरोपीय समुदाय के भ्रधिकारों तथा सुवि- 
धाओो सम्बन्धी मसविदा, व्यायिक श्रदालत का कानून सहिता सम्बन्धी मसविदा, 
यूरोपीय परिषद्‌ के साथ सम्बन्धी का एक मसबिदा, जर्मन और फ्रास सरकारो में 
सार क्षेत्र सम्बन्धी पत्रों का आदान प्रदान तथा समय-समय पर की जाने वाली 
कार्यधाहियों पर विस्तृत सम्मेलन से ऐसी पेचीदी स्थिति पैदा ही गई कि वह राज- 
नैतिक श्राथिक, तथा न्यायिक हृष्टियो से भारी आलीचना का विषय वन गया | 


भ्रनुच्छेद २ के अनुसार यूरोपीय समुदाय का काम सम्मिलित देशों में एक 
बाजार कायम करने, भ्राथिक विस्तार तथा बेकारी दूर करने की पर्याप्त व्यवस्था 
तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है । 


कोयला श्रौर इस्पात के व्यापार के लिये एक वाजार कायम करने के लिये 
(क) कोयला तथा इस्पात की श्रायात और निर्यात च्रुगी तथा यात्रा सम्बन्धी नियन्त्रण 
को समाप्त करना होगा, (ख) उत्पादको, खरीदारों और उपभोक्तात्रो के बीच 
भेद-भाव को रोकता होगा, (ग) सरकारी सहायता तथा (घ) ऐसे नियन्त्रणो को 
समाप्त करना जिनसे वाजारो में मेंद रहे श्रथवा उपभोक्‍ताओरों का शोपण होता हो 
(अनु ० ४) । 

सधियों में निम्नलिखित ५ समित्तियो की व्यवस्था की गई है-- उच्चा- 
धिकार प्राप्त समिति (सलाह 8पए४70709) जो एक परामशंदातृ समिति की 
सलाह से कार्य करे, साधारण सभा ((70007 2355९7709), मत्रियों 
की विगेष परिषद्‌ (5फ९८ाव (:०पगर्ता 6 7४व757275) तथा एक न्यायिक 
अदालत ((0प्ा६ 0 [प्र5८८०) (अनु० ७) । 


उच्चाधिकार प्राप्त समिति--उक्त समितियों में उच्चाधिकार प्राप्त समिति 
सवसे महत्वपूर्ण तथा शवित सम्पन्त है जो कि सन्धि के विभिन्‍न उहंश्यों की 
पूति के लिये उत्तरदायी है । इसके ६ सदस्य हैं जो साधारण योग्यता पर चुने जाते 
हैं । इसमें से ८ की नियुक्ति सरकारों की सर्वेसम्मत्ति से होती है श्लौर नवां सदस्य 
इन झाठो निर्वाचित सदस्यों दारा शामिल किया जाता हैं। इन सदस्यों में किसी भी 
एक देश के दो से झधिद नागरिक नही होने चाहिएँ। इनका ,कार्यकाल ६ वर्ष का 
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होता है श्रौर वे अपने प्रशासन कार्यो के लिए समुदाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 
उच्चाधिकार प्राप्त प्मिति के निणंय सर्वंसम्मति से होने प्रावश्यक नही (झनु० १३) । 
उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना ६ सदस्य राज्यों, फ्रास, पश्चिमी जमंनी, 
इटली, लक्सम्बर्ग , बेल्जियम तथा नीदरलेड द्वारा सन्धि की सम्पुष्टि कर देने के बाद 
भ्रगस्त १९४२ में हुईं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य समुदाय के हित के 
लिए स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करते हैं। उन्हे न तो किसी सरकार भ्रथवा सस्था से 
निर्देश लेने को झ्रावश्यकता होती है भौर न उन्हें रिपोर्ट देने की । ६ सदस्य राज्यो ने 
सधि स्वीकार करते समय श्रपने-अपने प्रभ्नु-सत्ता अधिकार (50ए27९787 0८7७) 
में से कुछ ऐसे श्रधिक्रारों को जो पूजी लगाने, भाव निर्धारित करने, उत्पादन, वेतन 
तथा श्रमिको के पुनर्वास से सम्बन्धित हैं उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौप दिये 
हैं। श्रत उच्चाधिकार प्राप्त समिति को निम्नलिखित श्रधिकार प्राप्त हें--(क) 
निर्णाय देना जो पूर्ण विवरण सहित हो, (ख) सिफारिश, जो केवल उद्ंश्यो के 
सम्बन्ध में हो, (ग) सलाह देना जिनका सब पर लागू होना श्रावश्यक न हो 
(अ्नु० १८) । उच्चाधिकार श्राप्त समिति को प्राप्त विभिन्‍न अ्रधिकारों में निजी 
कोयला तथा इस्पात उत्पादको पर कर लगाने, सम्बन्धित श्राज्ञा का उल्लघन करने 
वालो पर जुर्माना करने और घन उधार लेने तथा देने के श्रधिक्रार शामिल हैं। 
सदस्य राज्य, उच्चाधिकार प्राप्त समिति के प्रादेशों को लागू करने के लिये, यदि 
ग्रावश्यकता पड़े तो श्रपनी पुलिस सेना का उपयोग कर सकते हैं । 


परामशठटातू समिति--इस समिति में सदस्यों की सख्या ३० से ५१ तक है । इन 
सदस्यों की निधुक्ति परिपद्‌ के द्वारा की जाती है। इस समिति में उत्पादको, श्रमिकों 
झौर उपमोक्ताग्रों का वरावर प्रतिनिधित्व होता है । इसकी श्रवधि दो वर्ष की होती 
है श्रौर इसका कार्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सलाह देना है। कई मामलो 
में सन्यि इस बात की भी श्राज्ञा देती है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति परामर्श 
दातृ समिति से सलाह मागे। शेप श्रन्य मामलों में यह समिति आवश्यकतानुसार 
ऐसा कर सकती है (अ्नु० १५,१६) । 


साधारण समभा-साधारण सभा में ७८ प्रतिनिधि झामिल हैं जो राष्ट्रीय 
समदो द्वारा श्रयवा सीधे चुनावों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैँ। इन प्रति- 
निधियों का अनुप्रात निम्नलिखित होता है--फ्रास, पश्चिमो जर्मनी श्रौर इटली 
प्रयेता के १८ प्रतिनिधि, बेल्नियम तथा नीदरलंड के १०-१० प्रतिनिधि भौर 
ल्सम्दंग वे ४। झपने सायारण अ्रधिवेशन में सभा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 
वापिय स्पोर्ट तथा सदस्यों के प्रश्नों पर विचार करती है । सभा के दो-तिहाई सदस्यों 
द्वारा प्रशासन वा विरोध किये जाने पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति को त्याग-पत्र 


लत जिते 
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देने के लिये वाध्य होना पड़ेगा । ऐसी हालत मे जब तक कि उच्चाधिकार प्राप्त 
समिति के सदस्यों के स्थान पर नये सदस्य नियुक्त नहीं कर दिये जाते हैं तबतक 
जो मामले इस समिति के सामने होते हैं उन्हें वे निवदायेंगे । इसकी प्रथम बैठक 
सितम्बर १६५२ में हुईं । 


स्त्रियों की परिपद्‌--एक ससस्‍्था जिसका क्षूमा योजना में उल्लेख नही है वह 
मन्त्रियों की परिपद्‌ है जिसमे कि सदस्य राप्ट्रो के एक-एक मन्त्री झ्ञामिल हैं। यह 
सस्था सदस्य सरकारों और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के वीच सीघा सम्बन्ध 
स्थापित करती है । मन्त्रियो की परिपद्‌ का मुख्य काम उच्चाधिकार प्राप्त समिति 
के तथा सम्बन्धित सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। सघि के अनुसार 
कई मामलो में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के महत्वपूर्ण निर्णंयों पर मन्त्रियो की 
परिपद्‌ की स्वीकृति लेनी होती है जो या तो साधारण वहुमत से हो प्रथवा 
निर्धारित बहुमत से हो । बहुमत में उन देशो के प्रतिनिधियों में से एक का मत्त 
आ्रावश्यक है जो समुदाय के कुल उत्पादन के २० प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व 
करते हो श्र्थात्‌ फ़रास भ्ौर जर्मनी (ग्रनु० १८) । ऐसी सभी स्थितियों सें जिनका 
उल्लेख सधियो में नही है उन पर वे निर्णय अ्रववा सिफारिणें जो उच्चाधिकार 


प्राप्त समिति द्वारा दी गई हो तभी लागू होगी जब कि परिपद्‌ उन्हें सर्व सम्मति से 
स्वीकार कर ले। 


न्यायिक अदालत--त्यासिक अदालत को पर्याप्त श्रधिकार प्राप्त हें । इसमे 
सात न्यायाधीश हैं जो सदस्य सरकारो की सम्मति से ६ वर्ष के लिये नियुक्त किये 
जाते हैं | इनकी पुतनियुवित भी हो सकती है । उसके श्रध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष 
होता है । उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णयो श्रथवा सिफारिशों के विरुद्ध मन्त्री- 
परिषद, सदस्य राज्य अथवा निजी कोयला तथा इस्पात एसोशियेशनों की श्रपीरले न्यायिक 
अदालत में सुनी जायेंगी । थे भपीलें नियमो तथा सन्वि की धाराशो के उल्लघन श्रादि 
के सम्बन्ध में टोगी । न्यायिक अदालत को साधारण सभा अश्रथवा मन्त्री परिषद की 
कार्यवाहियों को रह कर देने का श्रधिकार है। श्रसाधा रण स्थितियों में अदालत उच्चा- 
घिकार प्राप्त समिति के नियमों पर पुनविचार करती है । ध्यान देने योग्य एक महत्व 
पूर्ण बात, जो पुन इस सस्वा के सर्वोच्च राष्ट्रीय गुण को प्रमारित करती है, 
वह यह है कि अदालत के निर्णय बिना किसी अन्य विधि के “सभी सदस्य राष्ट्रो के 
क्षेत्र में लाश होते है ।” (अनुच्छेद ४४) । इसका प्रधान कार्यालय लक्षसम्वर्ग में है। 

मल्याक्न--आलोचकी ने यूरोपीय कोयला तथा इल््तात सम्रदाय के ढाँचे 
और संगठन में कई प्रकार की च्रुटियों की शोर सेत्त किया है । कहा गया है कि-- 
परामझेदातु समिति, साधारण सभा (अस्लेम्बली), मत्नी परिपद्‌ तथा न्यायिक झदालत 


२७२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


द्वारा उच्च श्रधिकार प्राप्त समिति पर प्रयोग किये जाने वाले नियन्त्रणो के कारण 
इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सस्था का महत्व कुछ कम हो गया है क्योकि उक्त नियन्त्रणों को 
कुछ सदस्य राज्यों की सरकारें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करती हैं । 

राजनीतिक वैज्ञानिको के भनुसार प्रभुषत्ता (50ए८72ह्टाएछ) प्रविभाज्य 
तथा श्रसीमित है इसलिए सदस्य-राज्यो के लिए यह सम्भव नही कि वे अ्रपनी प्रभुसत्ता 
को मूल तथा इस्पात के मामले पर समर्पण कर दें श्रौर शेप प्रभुसत्ता के श्रधिकारो को 
प्रपने पास कायम रखें । तो भी यह कहा जा सकता है कि यह प्रथम प्रादेशिक व्यवस्था 
है जो सर्वोच्च राष्ट्रीय ग्र॒णो से सम्पन्न है। इसकी सफलता से इसी प्रकार की भ्रन्य 
एकीकरण सम्बन्धी योजनाओं को प्रोत्साहन मिला जंसे यूरोपीय प्रतिरक्षा समुदाय जो 
कि एक सैनिक सगठन है। यह उल्लेखनीय होगा कि श्रस्तर्राष्ट्रीय कोयला तथा कच्चा 
लोहा पर सीमा-कर में १ मई १६५६ में एक तिहाई कटौती कर दी गई है । इस्पात 
पर भी सीमा-कर १ मई १९५७ को समाप्त कर दिया जायगा | इसके साथ हा यूरो- 
पीय कोयला तथा इस्पात समुदाय ने १९५४ में इससे पहले की श्रपेक्षा श्रधिक इस्पात 
का उत्पादन किया है। 

१६५३ में उत्पादन में १० प्रतिशत वृद्धि का परिणाम श्रौर १९४२ में ४ प्रतिशत 
वृद्धि का परिणाम था कि १९५४ में ४ करोड ३७ लाख टन का उत्पादन हुआ । इसी 
प्रकार कोयने का उत्पादन १९५३ के उत्पादन में २ प्रतिशत वृद्धि से २४ करोड १६ 
लाख टन तक पहुँचा जो १९६३९ के वाद से सर्वाधिक है। 


दूसरी महत्वपूर्ण प्रगति थी २१ दिसम्वर १९५५ को लद॒न में ब्रिटेन भर 
यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय के वीच एक समभौते पर हस्ताक्षर। इसके 
प्रनुमार एमोशियेघन की एक स्थायी परिपद्‌ की स्थापना की गई जिसमें उच्चाधिकार 
प्राप्त समिति के ४ प्रतिनिधि श्र ब्रिटेन के ४ प्रतिनिधि शामिल किए गए जिनमें से 
एक सदस्य राष्ट्रीय कोयला बोर्ड श्रौर एक लोहा तथा इस्पात वो के थे । परिषद्‌ 
का कार्य यह है कि वह ऐसे साधनों की व्यवस्था करे जिससे कि कोयला तथा इस्पात 
में सम्बन्धित सर्वमाधारण के लाभ के लिए निरन्तर सलाह की जा सके । इसका काम 
दोनो क्षेत्रों में पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी नियस्त्रणों थौर प्रस्तावों पर विचार 
करना है । 


वालकान समभीता 
टुसरी प्रादेशिक मस्या जो हाल में पश्चिमी यूरोप में स्थापित हुई वह बाल- 
जझान समारोता है। १६५३ में यूनान और टर्की के साथ वालकान मैत्नी संधि पर 
हस्वा हर हुए। € पझ्रगस्त 7६५४ को यूयरोस्लाविया एक समझौते के अ्रनुसार जिसे 
संरवायी तोर पर राजनं॑तिक झ्लौर सैनिक सहयोग के रूप में समझा जाता है, 


ज्ञेत्रवाद श्छ्दे 


टर्को श्र यूनान के समभीते मे शामिल हो गया । यह समभौता २० वर्ष के लिए हुआ | 
समभौते की शर्तों के अनुसार समभोते के किसी भी हस्ताक्षर कर्ता देश पर झ्थवा उचके 
किसी भाग पर झ्राक्रमण को तीनो देशो पर आक्रमण समभा जायगा। जिस देश पर हमला 
हुआ हो उसकी सहायता वाकी सम्बन्धित देश श्रलग श्रलग श्रथवा सामूहिक रूप से 
करेंगे । उतत सिलतिले में का्यंवाहियों के सम्बन्ध में वे पारस्परिक सिलकर विचार 
करेंगे । इन कार्यवाहियो पर विचार करते समय यह ध्यान रखना होगा कि ये का्यें- 
वाहिया नाटो के प्रति यूनान और टर्की के उत्तरदायित्व पर श्राघात न करें । 

इसके तीन श्रग हैं . (१) स्थायी परिपद्‌ (२) एक संसदीय परिपद्‌ (३) एक 
स्थायी सचिवालय । 

स्थायी परिपद्‌ में सम्बन्धित देशो के विदेश मत्री शामिल होगे श्रौर श्रावग्यकता 
पड़ने पर विपय-विवाद से सम्बन्धित सरकार का श्रन्य सदस्य भी शामिल हो सकेगा। 
स्थायी परिपद्‌ की बैठक न होने पर इसका कार्य स्थायी सचिवालय के द्वारा होगा। 
परिषद्‌ के समस्त निर्णय सर्वसम्मति से होने श्रावश्यक हैं। 

चीफ श्रॉफ स्टाफ [सेना के प्रमुख अधिकारी) सधि के श्रतु० २ श्रौर ३ को 
क्रियान्वित करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं । सेविक विशेषज्ञों ने श्रनुमान लगाया 
है कि पूर्ण सैनिक संगठन के लिये यूगोस्लाविया श्रौर टर्की ३५-३५ डिवीजन और 
युनान २५ सैनिक डिवीज़न देगा । 

३ मार्च १६५५ के एक उप समभौते के अनुसार ठर्की, यूनान और 
यूगोसलाविया के विदेश मन्त्रियों ने तीनो देशो के २०-२० प्रतिनिधियों की एक स्थायी 
ससदीय परिपद की स्थापना की । इस परिपद की बैठक वर्ष में एक वार होती 
है जिसमें निर्णय परिषद के बहुमत से नही होते वरन्‌ प्रतिनिधियों के बहुमत से 
होते हैं । 

यद्यवि श्रभी इस वात पर विचार करने की भ्रावश्यकता नहीं तथापि यह 
बाहना ही होगा कि साइग्रस के प्रश्न को लेकर यूनान और टर्की के मध्य सधर्प उत्पन्न 
हो गया है । हाल ही में ऐथेन्स मे रहने वाले तुकियों पर यूनानी राष्ट्रवादी श्राक्रमण 
हुए और फलस्वरूप तुर्की श्रीर यूनानियों में जो साम्प्रदायिक-दगे कुस्तुनतुनिया में हुए 
उनके कारण दोनो देशो के मेत्री सवन्धो को आधात पहुँचा है। श्रमी यह कहना 
कठिन है कि बिना साइग्रस-प्रग्न का स्थायी हल हुए यह स्थिति किस प्रकार सुधरेगी । 


यूरोपीय सुरक्षा समुदाय 
( एछपा0ए९शा 2एशिाए2९2 (.णाधप्रापा779 ) 
जब सितम्बर १६५० में न्यूयार्क में नादो परिषद की वैठक हुई तो श्रमरीकन 
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राज्य सचिव डीन ऐचेसन ने सुझाव दिया कि जमेंन डिवीजनों को पश्चिमी सुरक्षा 
में सम्मिलित कर लेना चाहिए । यह विचार उस समय के फ्रेंच प्रधान मत्री रेनेप्लेवन 
ने उठाया और अवनूवर में राष्ट्रीय सभा में घोषणा की कि एक सुरक्षा परिषद की 
सहायता से एक अकेले मन्त्रालय के श्रन्तर्गंत एक ऐसी यूरोपीय सेना का निर्माण होना 
चाहिए जिसमें छोटे जमंन-यूनिटो को शामिल किया जाए। प्लेवन-योजना फ्रेंच-असेम्वली 
द्वारा स्वीकार करली गई, यद्यपि उसमे इस वात का भी उल्लेख कर दिया गया कि 
एक जर्मन सेना और सामान्य सेना के पुन निर्माण के उददं श्य पर विरोध रहा । 


फरवरी १६९५१ में फ्रास, पश्चिमी जमंनी, इटली, नीदरलेड्स, बेल्जियम 
ओर लक्सम्वर्ग देशों की एक यूरोपीय परिपद में एक यूरोपीय सेना बनाने की समस्या 
पर विचार विमर्ण हुए । फिर पर्याप्त महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार भौर हिचकिचाहट के वाद 
इन छ हो देशो ने € मई १६५२ को यूरोपीय सुरक्षा समुदाय के निर्माण के लिए एक सधि 
के मसविदे पर हस्ताक्षर किए। लेकिन फ्रेच ससद ने इस सन्धि को मान्यता नहीं दी । 
जर्मनी सेना के पुनर्जन्म से फ्रास को नए थ्राक्रमरा की सम्भावना का भय हो गया । 
जर्मन द्वारा श्रपती प्रभुसत्ता पुन प्राप्त करने के दावे श्रोर सैन्य-विशेपज्ञों की उस 
रिपोर्ट मे इसे वल मिला, जिसमे उनका कहना है कि ब्रिटेन द्वारा असहयोग होने के 
कारण छोटी जमंत्र यूनिटो को यूरोपीय सेना में मिला लेने का विचार क्रियान्वित 
करने योग्य नही है । 

जुलाई १६५४ मे फ्रेंच श्रसेम्बली ने यूरोपीय सुरक्षा समुदाय के विचार को 
अ्स्वीकार कर दिया, जो मान्यता प्राप्त न होने के कारण समाप्त हो गया । 


पश्चिमी यूरोपीय सघ 
(फ५०८९५४९७४ ऊ्रिपा0ए८थ) ऐग्रा07) 

हत्यपूर्ण दृूटनीतिक वार्ताग्रों के बाद ब्रिटिश प्रवान मत्री सर ऐन्थोनी ईडन 

के नेतृत्व में पच्चिमी शत्ितियों मे जमंनी के पुन शस्नीकरण पर एक नया समभौता 
ह्ब्चा । + श्रवतवर 2९५४ को ९ पश्चिमी शक्तियों ने--ब्रिटेन, फ़ास, अमरीका, कनाडा, 
पश्निमी जमती, उठली, वेजजियम, नीदरतेड्स और लव्सम्बर्ग--एक ऐतिहासिक 
समभीते पर हस्ताक्षर उिये, जिसमे पश्चिमी जमंनी को एक नयी सुरक्षा-योजना में 
सामित्र वर जिया । इस सन्धपि जे अनुसार पश्चिमी जमंनी को पुन शस्त्रीकरण करने 
के अधियाए प्राप्त हों गए, जो १२ उिपीज्नों, वुल मिलाकर ५००,००० ट्र॒प्स 
० सन २९५६ छे अन्त तते, २०००० सन्‌ १६५७ के श्रन्त तक श्रौर ५ लास 

६६५८ में) तर सीमित है । लेजिन पश्चिमी जम नी को श्रणुअस्तो के निर्माण करने के 
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अधिकारों से वचित कर दिया गया है। ब्रिटेन, जब तक कठिनतम समुद्री श्रावश्यकत्ताप्नो 
से सुरक्षा प्राप्त न करले तव तक यूरोपीय महाद्वीप पर अपने चार डिवीज़न जिनमें 
१,२०००० सैनिक होगे और हथियार तथा हवाई बेड्ा भी होगा, रख सकेगा | इसा 
नये समझौते को “पश्चिमी यूरोपीय सघ” का नाम दिया गया था। इसके अन्दर 
& कमिदनरों का एक बोर्ड, एक मन्त्रियो की परिपद्‌, एक ९०सदस्यों की सभा, और एक 
यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय की न्यायिक अदालत शामिल हैं। पश्चिमी यूरोपीय 
सघ की सेना को नाटो में मिला देने के सम्बन्ध में २४ अक्तुवर १६५५ को पश्चिमी 
यूरोपीय सघ की उस असेम्बली में निर्णय किया गया था जो स्ट्रेसवर्ग में हुई थी जिसमे 
ब्विटेन, फ्रास, इटली भ्ौर पूर्वी जर्मनी के श्रठारह-अठारह प्रतिनिधि और वेल्जियम 
प्रौर नीदरलेड्स के सात-सात प्रतिनिधि श्ौर लक्सम्बर्ग के तीन प्रतिनिधि श्रर्थात्‌ 
कुल मिलाकर 5८९ प्रतिनिधि शामिल थे, केवल सार के तीन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं 
थे । १९५६ के श्रन्त तक जर्मनी (पश्चिमी जमंती का सघीय गणतत्र--#९(१९४४४ 
7२९०७ एंज।ट 0 ए ९६८९४ 0८7४३४०79४) नि३शस्त्र श्र श्रसंगठित ही रहा, 
वयोकि भ्रभी तक ६०,००० की ही नई भर्ती हो सकी है। इस कारण पदिचमी 
यूरोपीय सघ सतोपजनक प्रगति नहीं कर पाया है । 


पूर्वी यूरोप में क्षेत्रीय व्यवस्था 
(२९६४०7व०ो 23779782770705 ॥7 #95:९ए७ +घ70|6) 


पूर्वी यूरोप में क्षेत्रवाद की उत्तत्ति १६२०० और १६३० की है (पृष्ठ ७३--- 
७४५ देखें) | यद्यपि प्रारम्भ में क्षेत्रीय व्यवस्था का विचार केवल प्रतिरक्षा समझौता 
के रूप में था लेकिन बाद में वह भ्रन्‍्य क्षेत्रों मे संगठित सहयोग के रूप में फैल गया ॥ 
यद्यपि श्रमरीकी-यूगोसलाव हृष्टिकोण अस्पष्ट था लेकिन निकद क्षेत्रीय सम्बन्ध कायम 
करने में यह वडा शक्तिशाली सिद्ध हुश्ना | वल्गेरिया में दिमित्तोव श्लौर यूगोस्लावियां 
में मार्गल टीटो ने वालकान सब का प्रकट रूप से समर्थन किया । यद्यपि उक्त प्रस्ताव 
को स्टालिन का समय॑न प्राप्त नहीं हुम्रा लेकिन युद्धोत्तर काल मे र्प्त ने पूर्वी यूरोप 
में क्षत्रीव व्यचस्था को प्रोत्साहन देने मे सहयोग दिया। १९४४ में सोवियत सत्र की 
लाल सेना की सफलताएूर्ण प्रगति और २१६४५ में जर्मनी की राजनैतिक तथा सैनिक 
थक्ति के विनाश के साथ ही पूर्वी यूरोप के राज्य जो रून के अनुयायी कहे जाने 
लगे थे सोवियत क्षेत्र में शामिल हो गये । उनको झाविक तथा कमजोरियों के कारण 
उनके लिये रूस का सक्तिय विरोध करना व्यावहारिक तीर पर अ्सम्भव हो गया | 
१९८६ तक परिचमी यूरोपीए गुठ में जिसमे रूम, पोलंड, रूमानिया, वल्गेरिया, हगरी, 
चेक्नोस्ज्ोवाकिया, अत्यानिया और कुछ हृद तक फिनलेड घामिल थे, परत्तर सहयोग 


२७६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सम्बन्धी २० उभयपक्षी सधियो का जाल बिछ गया । 





चेकोस्लोवेकियाए] 


कॉमिन फॉर्म ((०07770777)--१6४७ के सितम्बर मास के श्रन्त में 
बल्गेरिया, यूगोसलाविया, रूमानिया, हगरी, पोलेड, चेकोसलोवाकिया, सोवियत सघ, 
फ्रास, ओर इटली की कम्युनिस्ट पाटियो का एक सम्मेलन वारसा में हुआ । इस सम्मे- 
लन से सम्बन्धित देशों की कार्यवाहियों में समन्वय पैदा करने तथा एक दूसरे के प्रनु- 
भवों के आपमस में झ्रादान-प्रदान सम्बन्धी एक प्रस्ताव स्त्रीकार किया गया । प्रस्ताव के 
प्रनुसार यूगोसलाविया की राजघानी वेलग्रेड में एक सूचना कार्यालय श्रथवा कॉमिनफॉर्म 
स्थापित करने का निश्चय किया गया । इसका उद्देश्य ट्रूमत के सिद्धान्त और माशंल 
योजना का जो पूजीवाद के विस्तार तथा आक्रमण के लिये औजार के रूप में प्रयोग 
किये जा रहे थे, विरोध करना था । कॉमिनफॉर्म का मुझुय काम पूर्वी यूरोप मे कम्युनिस्ट 
नीतियो में समन्वय पैदा करना तथा उनको क्रियान्वित करना था। वैसे इसकी कार्य- 
वाहियो का क्षेत्र काफी विस्तृत था जो लगभग तमाम विश्व में फैला हुआ था । चूंकि 
इस सम्या में सोवियत सघ के बाहर के देशो के प्रतिनिधि शामिल थे और इसका निर्माण 
दबाव द्वारा किया गया था, यह सच्चे ढग की क्षेत्रीय सस्या नही कही जा सकती थी । 
?८ प्रप्रैल १९५६ को यह घोषणा करके कि कामिनफॉर्म का उद्दंब्य पूरा हो गया, 
उसे सरकारी तौर पर ग कर दिया गया । पूर्वी यूरोप में मार्णल योजना के बिर्द्ध 
मोजोतोव योजना, जिसे पारस्परिक झाथिक सहायता परिषद का सहयोग प्राप्त था, 
पूर्वी यूरोप के देशों को श्राथिक दृष्टि से मास्कों के निकट लाने का सोवियत सव का एक 
दूसरा प्रयास था । यह झनिन्दधापूर्णा सगठन का एक दूसरा उदाहरण था । 

वारसा लन्धबि अथवा पूर्वी यूरोपीय संधि स गठन 

दिसम्बर १६४ ४ में ८ पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रो वा एक सम्मेलन मास्फों में हुझ्ना । 

इसमें चीन शा एप प्रेह्पण भी शामिल हआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य पश्चिमी 
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जमेनी श्ौर पश्चिमी यूरोपीय सघ के शस्त्रीकरण के विषय मे उक्त देशी की राय 
जानना था। माघ्को सम्मेलन ने १६५४ को पेरिस सधियों की सम्पुष्टि का विरोध 
किया और घोषणा को कि यदि उक्त सधियो की सम्पुष्टि की गई तो सम्मेलन में 
भाग लेने वाले देश उक्त सधियो के विरुद्ध सथुकत प्रतिरक्षा कार्यवाही करेगे। तदनु- 
सार पेरिस घाति सधियो की सपुष्टि हो जाने पर ८ देशो--प्रल्वानिया, वल्गेरिया, 
चेकोसलोबाकिया, पूर्वी जमंनी, पोलेड, रूमानिया, हगरी, श्र सोवियत सघ का एक 
सम्मेलन ११ मई १९५५ को पोलेड की राजथानी वारसा मे हुआ । यह सम्मेलन 
लगातार ४ दिन तक होता रहा । सोवियत सव की शोर से आयोजित इस सम्मेलन 
में उक्त देशो के प्रधानमञ्ियों और प्रतिरक्षा मत्रियों ने भाग लिया । 

सोवियत प्रधान मत्री मार्शल ब्रुलगानित ते श्रपने उद्घाटन भाषण में कहा 
कि सोवियत सघध को विदेश नीति विव्व की विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था 
के सहग्रस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। झापने पश्चिमी देशों की नीति की 
कट्ठु आलोचना करते हुए उन पर विभिन्‍न श्रारोप लगाये । आपने कहा कि परश्चिमी 
राष्ट्र श्राक्रमणा के लिए पश्चिमी जर्मनी को सैनिक अड्डा बना रहे हैं, निकट तथा 
मध्य पूर्व के राज्यो को जिसमें सीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान तथा फारस झामसिल 
हैं, आक्रमणकारी शु॒ट्टों में शामिल होने के लिए उनपर दवाव डाला जा रहा हूँ; 
अमरीका अपने सेनिक श्रड्डों का विशेप रूप से सोवियत सध तथा गराततन्न देशो की 
सीमाश्रो के पाप्त तक विस्तार कर रहा है । भश्ापने कहा कि पश्चिमी जमंनी के 
पुन सैनिकीकरण ओझौर उसके नाटो में शामिल हो जाने से मान्तिपूर्ण गणतत्री 
बुनियाद पर जरमंनी एकीकरण के रास्ते में भारी वाधा खडी हो गई है। मार्गल 
बुलगानिन ने यूरोपीय सुरक्षा के प्रब्न पर बोलते हुए इस वात को पुन दोहराया कि 
सोवियत सरकार एक ऐसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की समर्थक है जिसमे सभी 
यूरोपीय राज्य शामिल हो सकें। लेकिन आपने कहा कि पेरिस समकीते की सपुष्टि 
के कारण उक्त समस्या का हल अधिक कटिन हो गया है। झापने कहा कि नयी 
परिस्थिति में उमयपक्षी सधिया पर्याप्त नहीं होगी। पश्चिमी राष्ट्रो की श्राक्रमण- 
कारी कार्रवाहियो को देखते हुए यह झ्रावग्यक हो गया है कि सथुवत प्रयास द्वारा 
नयी सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ की जाएँ। मार्थल वुलगानिन ने उपस्वित प्रतिनिधियों से 
कहा कि उवत बातों को ध्यान में रखकर मंत्री, सहयोग तथा पारस्परिक सहायता 
की एक सधि करने के लिए श्राप लोगो को श्रामत्रित छिया यया है । उत्तर अ्तलातिक 
संधि की तरह यह सधि केवल कुछ ही राज्यो तक सीमित नही होगी बल्कि इसका 
हार अन्य राज्यों के लिए भी खुला होगा चाहे उनके शासन अथवा सरहार का हाँचा 
कैसा भी हो वे इस सधि में शामिल हो सर्कग्रे श्र इस तरह यह संधि पूर्शछहूप से 
सम्नुवत्तराप्ट्र सध के घोषणा पत्र के अनुसार होगी । 


र्ष्द प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


१४ मई १६५५ को ८ देशो के प्रतिनिधियों ने मैत्री तथा सहयोग की एक 
२० वर्षीय सधि पर हस्ताक्षर किये । सधि के अनुसार (१) किसी प्रकार की 
धमकी श्रथवा हिंसा का प्रयोग नहीं किया जायगा श्रौर सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों 
को शान्तिपूर्ण तरीको से हल किया जायगा, (२) शान्ति तथा सुरक्षा के लिए की गई 
तमाम अन्तर्राष्ट्रीय कायंवाहियों में सहयोग देने के लिए तैयार रहना होगा । उक्त 
दिशा में सहयोग देने के इच्छुक राज्यों से निकट सम्पर्क कायम किया जायेगा 
आ्रार शस्प्रीकरण कम करने तथा श्रणु व. उद्जन बमो जैसे विनाशकारी शंस्त्रो पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाने के लिए कार्यवाही की जायेगी, (३) सभी महत्वपूर्ण भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याझ्रों पर पारस्परिक परामर्श से विचार किया जायेगा भश्ौर हस्ताक्षरकर्त्ता एक 
राज्य अयवा इससे श्रधिक राज्यो पर सशस्त्र श्राक़मरा के खतरे की दशा में श्रविलम्ब 
परामर्श किया जायेगा, (४) यूरोप में एक अथवा श्रधिक हस्ताक्षर कर्त्ता देशो 
पर सशस्त्र श्राक्रमण की हालत में उनकी सहायता के लिए अविलम्ब व्यवस्था की 
जायेगी जिसमें सशस्त्र सैनिक सहायता भी शामिल होगी और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता 
देश को उसमें हाथ बटाना होगा । (५) सशस्त्र सेनाओ की एक सग्रुक्त कमान की 
स्थापना तथा श्रन्‍्य सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ करना, (६) एक राजनैतिक परामशंदातृ 
समित्ति की स्थापना, (७) सधि की शर्तों के विरुद्ध किसी प्रकार का समझौता भ्रथवा 
संधि न करने का वायदा करना, (८) मंत्री तथा सहयोग की भावना से काम करना 
तया एक दूसरे के श्रातरिक मामलो में हस्तक्षेप न करने का वायदा करना (९) 
सामाजिक श्रथवा सरकारी प्रशासन के भेद के बावजूद अ्रन्य राज्यो से निकट सपके 
कायम करना, (१०) यूरोप के लिए सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था कायम हो जाने श्रौर 
इस सम्बन्ध में आवश्यक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने पर सामूहिक सुरक्षा 
संधि भग हो जायेगी । 
सयुबत कमान की एक विज्ृष्ति में कहा गया कि सोवियत संघ के माल 
कोनिव सयुक्त सेनाश्रो के प्रवान सेनापति नियुक्त किये गये हैं श्रीर कमान का 
प्रधान कार्यावय मास्को में होगा । पर्वी जमंन गणतत्र को शामिल करने के प्रश्त पर 
बाद में विचार होगा । सधि पर हस्ताक्षर होने के वाद मार्णल बुलगानिन ने ऐलान 
जिया कि उक्त सवि विशुद्ध सुरक्षात्मक तथा शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व के सिद्धान्त पर 
आधारित है। 
८ जून १६५५ वो उक्त सच की सम्पुष्दि हुई । संधि पर हस्ताक्षर होने के 
थ ही यूरोत् दो समस्त शिविरों में विभाजित हो गंदा | वे दो शिविर हैं--नाटो 
और वारसा ग्रुद । हात में २३ श्रवतूवर १7६५६ को हगरी की सरकार ने वारसा 


है । 


। 


गे पर 


| 


रन 


नकौत मी घरों के आतगत हमरी में प्रतिज्थिवादी तत्या के नेतृत्व में शुर हुई 


हु 


स्तियो दवा लिए सोथियन संथ से संनिक्न सहायता मागी। ब्रभी उतनी 


सेन्रवाद २७६ 


जल्दी यह प्रनुमाव लगाता कठित है कि वारसा समभौता कहाँ तक सफल रहा लेकिल 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पब्चिमी जर्मनी के पुन. शस्त्रीकरण तथा उक्त 
समभीते के कारण सोवियत ग्रु८ और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच श्रन्तर्राप्ट्रीय तनाव 
काफी वढ गया है । जबतक उक्त क्षेत्रीय गुट एक दूसरे वी निन्‍दा और परस्पर थ्रारोप 
लगाते रहेंगे और सग्चस्त्र श्राक्ररण के भय से अपनी सैनिक ताकत बढाते रहेगे निकट 
भविष्य में महत्वपूर्ण यूरोवीय समस्याझ्रो का सन्‍्तोपणनक हल निरकेलना अ्रसम्भव 
दिखाई दे रहा है। ग्रमरीकी श्रालोचको की दलील है कि सोवियत संघ द्वारा सचालित 
क्षेत्रीय सस्थाएँ वास्तव में क्षेत्रीय सस्थाएँ नहीं हे वयोकि वे ससस्‍्थाएँ अनिच्छा पूर्ण 
तरीके श्रथवा वाहरी दवाव से वनी हैं । 


एशिया मे छषेत्रवाद 


युद्धोत्तर काल से ही एशिया में समान समस्याग्रो के हल के लिए भौगोलिक 
तथा राजनैतिक क्षेत्रों मे निकट सहयोग द्वारा एशियाई एकता का प्रयाप्त किया जा 
रहा है । द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी साम्राज्यवादियी ने वृह्तत्तर पूर्वी एशिया 
सहनसमृद्धि क्षेत्र की स्थापना का स्वराग रचकर पूर्वी एशिया पर श्रधिकार जमाने 
की कोशिश की । सोवियत सघ श्र चीन भी पूरी एशिया की विद्याल भूमि के 
आधिक साधनी के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। लैकिन पश्चिमी एच्रिया, दक्षिण 
पूर्वी एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अरब लीग, घगदाद समभौता, दक्षिण पूर्वी एशिया 
संधि सगठन (सीटो) तथा आझ्राजस अथवा प्रस्तावित प्रशान्त संघ की स्थापना करके 
काफी सफल प्रयास किया गया है । 

एशियाई क्षेत्रवाद के रास्ते में कई ब्राचायें हैं जिसमे हप्टिकोणश से मतभेद, 
निरक्षरता, कई भाषाये झथवा एक श्राम भाषा की श्रभाव, गरीबी अथवा गिरा 
हुमा जीवन स्तर, सकी देशभक्ति, प्राकृतिक बाबाये आदि झामिल हैं । लेकिन एशिया 
के देशो में भी निम्न कारणों से सहयोग कायम होने में काफी मदद मिली है। जैसे 
राष्ट्रीय का विकास, उपनिवेशवाद तथा पश्चिमी घासन तथा शोपण के प्रति 
घृणा, भ्राधिक विकास तथा टेक्विकल सहायता की माग, सामान्य इतिहास, सस्क्ृृति तथा 
परम्परा शरीर परस्पर मिली हुई सीमायें और एक सतिशाली थासफ का अभाव विशेष 
सप से पश्चिम श्र दक्षिस्प पूर्व एशिया में । 


के 8 8 


चालू है । बी०वा: ० दुषोन-घाली के झनुसार मिन के टुग्मोसिस ((450 8,(_ ) प्रथम 
फरो (प्रवम राजा) थे जिन्‍होने मध्यपूर्व में विभिन्‍तर एशियाई सरब्गरो में सैनिक समभौने 
के लिए एफ प्रौपचारिक तथा सुदढ नीति अपनाई । प्रथम एसियाई-मिल्री 'लीग एक 


सी वर्ष से नो अधिक तमय तह कायम नहीं। उत्तर से हिटिजों और पूर्वी रेमिस्वानी 


रश्८० अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्ध 


इलाकों से कबुई लोगो द्वारा सीरिया पर हमला करने पर यह लीग भग हो गई । 
बाद में १२८० वी०्सी० में रामसेज द्वितीय के प्रयास से यह पुनर्जीवित हुई । लिवियनो 
तथा अन्य भूमध्य क्षेत्र के लोगो के आक्रमणों तथा फरो राजाओरो की वढती कमजोरी 
तथा उनके पतन के कारण मिस्री-एशियाई समभौता क्षीण होता चला गया । सातवी 
शताब्दी तक यही हालत रही । उसके वाद इस्लाम का उदय हुग्ना श्लौर वह तमाम मध्य 
पूर्व को श्ररव साम्राज्य के मातहत संगठित करने में सफल हुआ । श्ररव साम्राज्य 
१६ वी शताब्दी तक, जब तक श्रोटमन साम्राज्य का उदय नही हुआ, कायम रहा । 

श्ररवों में वास्तविक जागरण १९ वी शताब्दी के श्रन्त में पैदा हुआ्ला जब 
लेवनान में सास्कृतिक पुनरुत्यथान हुआ । ५० वर्ष बाद श्रान्दोलन तमाम क्षेत्र में फेल 
गया । श्ररव-एशियाई प्रान्तों के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता की झ्रावश्यकता के आबवार 
पर ड्रजेज, क्रिश्चियन श्रोर मुस्लिम जनता एक हो गई । प्रथम विश्वयुद्ध के शुरु होने 
के वाद श्ररव विश्व के प्रति ब्रिटेन की नीति में प्रचानक भारी परिवर्तन हुमा । ब्रिटेन 
ने तुर्की साम्राज्य की एकता कायम करने की अभ्रपनी नीति को त्याग कर श्ररव 
साम्राज्य वनाने की एक योजना तैयार की । नये साम्राज्य की एकता तथा विकास 
के लिये श्रर॒वो में राप्ट्रीया का सचार किया गया । लेकिन यह योजना भी अरबों 
में प्रादेशिक, सानदानी तथा व्यक्तिगत गच्रुता के कारण तथा फ्रांसीसी और जियोनिस्टो 
के हस्तक्षेपो के कारण म्रमफल रही । परिणामस्वरूप श्ररवों की एकता भ्रीर स्वतत्रता 
की जगह श्ररव विश्व टुकडे-टुकड़े मे विभाजित हो गया श्रीर उन सत्रकी श्राजादी 
सीमित हो गई । 

हिलीय पिश्वशुद्ध के समय ब्रिटेन ने पुन हाशमी राज खानदान के नेतृत्व 
में प्रर्वों की एफ्ता को सुहृट बनाने का प्रयास किया । श्ररवी की ओर से एकता का 
प्रथम वारम ४ राज़ के प्रधान मत्री नूरेल सर्गद ने उठाया। उन्होंने अ्रस्व प्राय द्वीप 
आर मिस वो छोटकर अर्व-एशियाई देशो का सप बनाने का प्रस्ताव रखा। भिम्र 
दारा वितोप जिये जाने पर योजना श्रमफत हो गई । दो अन्य कारण जो उक्त 
प्रस्ताव को अ्रमफन बनाने में सहायक हए उनमें इब्न साऊद द्वारा विरोबी हाशमी 
सायार के नेतृत्व में अरबों जो एकता के प्रति उदासीनता प्रकट करना और टूसरे 
सीरिया तथा जेबनान या यह भय कि उक्त प्रस्ताव से उनकी नव प्राप्त स्वतन्त्रता 
विसाल संघ में मित्र शर थिवीन हो जायगी । उसके बाद मिस्र ने अरब ब्रिय्य की 
एयला के जिए कदम उठाया । 

लगभा दो बप तक विचार विमर्श के पश्चात्‌ ०५ सितम्बर १९४८ को एक 
झरद सम्मेवन सिरख्दन्यिा में हुप्रा । इसकी अध्यक्षता मिद्र के प्रयान सन्नी नहस 
पाए ने वी । सम्मेजन में रा, जादईने ( जो एहवे ट्रावजोर्टन बोला जाता था ) 


सेन्नवाद श्घप 


लेवनान, सऊदी अरब, सीरिया श्रौर यमन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । यद्यपि 
श्ररव एकता की आवश्यकता भी काफी प्रवल अनुभव की जा रही थी लैकिन इसके 
साथ ही अरब शासकों को यह भव था कि यहा एकता का ढाचा उनके हितो के 
धिरुद्ध न प्िद्ध हो । भ्रन्त मे ब्रियेन के प्रयात्त पर अरत देश एक ऐसी सत्या वनाने 
के सिद्धान्त पर राजी हो गये जिसकी सदस्यता से कोई भी भ्ररव शासक कभी 
भी श्रलग हो सकता है। सिकन्दरतिया में हुए सम्मेलन में एक अरब लीग के 
प्रस्तावित संविधान तथा उद्देश्यों का एक मसविदा तैयार किया गया। छ मास 
बाद २२ मार्च १६४५ को सिकनन्‍्दरिया मसविदे पर झाध्षारित, श्ररव लीग के समभौते 
पर काहिरा में हस्ताक्षर हो गये । 


अरब लीग का ढांचा--अनुच्छेद २ के अ्रवुत्तार अरव लीग का उद्देश्य सदस्य 
राज्यों में (उन्हें सुहढ बनाने के लिये) निकट सम्बन्ध कायम करना, उनकी राजनैतिक 
कार्यवाहियों में समस्त्रय पैदा करना, उनकी आजादी और प्रभुसता की रक्षा करता 
गौर भ्ररव देशो के हितो तथा श्रन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करना है। लीग ने 
यह भी वायदा किया है कि वह उत श्ररवों को जो श्रभी तक गुत्राम हैं, श्राजाइ होने के 
लिए हर तरह से सहयोग देगो । अरव लीग फिलिस्तीन पर अरबो के दावे को स्त्रीकार 
करती है श्रीर उसे यहूदियों से मुक्त कराने के लिये हड है । समभोते में अ्ररव देगो 
के परस्पर विवादों तथा प्रव देशी झौर प्रन्य देशो के वीच के विवादों की शाति- 
पूर्ण ढंग से निवटारे की व्यवस्था की गई है | इसके अ्रतिरिक्त सामूहिक्र सुरक्षा वी 
भी व्यवस्था है । श्राक्तरमण श्रथवा आक्रमण के खतरे वी दथा में सदस्य राज्य श्ररव 
लीग परिपद्‌ की अ्रविलम्ध॒ बेठक बुलाने की माँग कर सकते हैँ । परिपद्‌ को आदेश 
हैं कि यह आक्रमणकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही सवसम्मति से निर्णय करें। 
इस वार्यवाही का रूप क्या होगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है जेकिन 
समझभोते में केवल यह कहा गया है कि आक्रमणाकारी को लीग से निकाल दिया 
जायेगा । 

अरव लीग का मुस्य अझ्ग एक परिषद है जिसे मजलिस कहा जाता हैं। 
इसमे सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि घामिल हैं । परिषद्‌ की बैठक वर्ष में दो बार 
मा और अ्वटुवर में होती है। श्रावग्यवता पटने पर दो सदस्य राज्यो के श्रमुरोध 
पर परिपद्‌ का विश्येप भ्रषिवेशन भी बुलाया जा सकता है । परिपद्‌ का काम लीग 
के उद दयो को पूरा करना झौर सदस्य राज्यों मे हुए समझोतों के क्रियान्बय की 
देखभाल करना हैँ । परियद्‌ थाति व घुरक्षा तथा झ्राधिक व सामाजिक सम्बन्धों के 
लिए स्वापित भत्तर्राप्ट्रीय सस्वाओ्र से लीग का सम्पर्क कायम करने के साधनों की 
व्यवस्था करेगी । परिपद्‌ दो सदस्य राज्यों अ्रथवा सदस्य राज्य भौर किसी अन्य देश 
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वाहियो का प्रयोग करेंगे जिसमें श्राक्मरा का विरोध करने के लिये सशस्त्र सेनाग्रो 
का प्रयोग भी शामिल होगा। सधि में एक सयुकत सुरक्षा परिपद की स्थापना करने 
की भी व्यवस्था की गई जिसमें सदस्प राज्य के विदेश मनत्री तथा प्रतिरक्षा मत्री 
शासिल होगे। इसके अतिरिक्त एक स्थायी सैनिक झ्ायोग होगा जो सदस्य राज्यों 
की सेनाओ्रो के जनरल स्टाफो का प्रतिनिधित्व करेगा । लीग की एक श्राथिक परिषद 
है जिसमे सदस्य राज्यों के श्राथिक मामलो के मन्नी शामिल हैं । इप्तका काम भ्रर॒व 
राज्यों की आर्थिक व्यवस्थाओ्रों में समन्वय कायम करता है | सधि के श्रतुसार कोई भी 
प्दस्य राज्य ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय समकौता नहीं कर सकता जो सधि की धाराश्रों 
के प्रतिकूल हो। साथ ही वह ऐसा कोई कदम नही उठा सकता जो सधि के उह्दँ श्यो 
के विरुद् हो । उक्त सधि २३ अगस्त १६४२ को लागू की गई | इसकी श्रवधि १० 
वर्ष निश्चित की गई । 


सयुक्‍त सुरक्षा परिषद की बैठक उसकी स्थापना के वाद दो बार हो चुकी 
--जिसमें पहली वेठक ४ सितम्बर १६९५३ को और दूसरी ७ जनवरी १६५४ 
को हुई । इन बैठकों में कई गुप्त प्रस्ताव स्वीकार किये गये। श्राथिक परिपद की 
वेठक १६५३-५४ में तीन वार हुई जिसमें कई सिफारिशें स्त्रीकार की गई किन्तु 
वे श्रव तक गुप्त हैं। इसके वावजूद सधि का सच्चे ढग से क्रियान्वय नहीं हुआ । 
इसका बहुत कुछ कारण स्थायी सैनिक श्रायोग की कमान के अधीन एक सेना 
कायम करने के रास्त में उत्पन्न कई कठिनाइयाँ थी । एक तरफ जब सयुवत सुरक्षा 
परिपद उक्त समस्या को हल करने में व्यस्त थी, ईराक को पाक श्रीर टर्की में 
२ श्रप्रेंल १९५८ को हुए मंत्री सहयोग सम्बन्धी समझौते में शामिल होने के लिये 
झामधित किया गया । शरब लीग वी राजनंतिक समिति ने उवत कदम का जोरो 
से पिरोध किया। लीग की सभी सदस्य सरकारो ने एक स्वर से ऐलान किया 
फि उन्हें सममकीते में आमित होने के लिये श्रामत्ित नहीं किया गया और उन 
शामित टोने की इन्छां सी नहीं प्रसट की । उन राज्यों ने यह भी घोपणा की कि 
वे प्रर्य लीग के समसनीते के अन्तगत तथा संयुक्त सुरला तथा श्राथिक सहयोग के 
अ्नुयार अपने कतब्यों यो निभाने के जिये सदेव तैयार हैं। १६ अ्रवट्वर १६५४ 
को झार्व-मित्र समनीते के बाद रात, मित्र और सऊदी श्ररव के भारी विरोध 
से पायज्ञर, २४ फरवरी १६५४५ को टर्की के साव एक सुरक्षा समभौता में सामिल 
हो गया। एस ताह बगदाद समसभोीते के पक्ष में ईराव के श्रलग हो जाने ने श्ररव 
लोग यो ताफी वमजोर वना दिया । यही कारण है कि अ्रक्‍तृवर-नवम्वर १९५६ में 
जय स्वेज नहर पर शघ्ागरव-फ्रासीसी-एजराहती हमता हृग्रा तो श्ररव राज्य उस 
ओआश्मस्य के पिरद्ध समठित सेलिय वार्यवाहों करने में असफव रहे 


तेत्रवाद श्द 


श्र 


अरव लीग की प्रगति 


भ्ररव लीग का शुरू से ही यह मुख्य उद्देश्य रहा है कि उन सदस्य राज्यों को 
जो श्रव तक पूरी तरह आजाद नही हुए उन्हें विदेशी शासन से मुक्त कराया जाय । 
इसलिए लीग ने सीरिया, लेवनान, यमन, लिविया, मिस्र, ट्यूनी सिया, मोरक्कों श्रौर 
प्रल्जीरिया को विदेशी मनियत्रण से मुक्त कराने मे सहायता की । 


(3) सीरिया-लेबनान--४ जून १६४४५ की हुईं लोग परिषद की पहली 
वैठक में ही सीरिया, लेवनान और फ्रास के बीच एक विवाद प्रस्तुत किया गया 
(पृष्ठ १२६ देखें) | परिषद ने उक्त विवाद से अपने को सम्बन्धित बताया। इतने 
ग्रपनी एक घोपणा में कहा कि सीरिया, लेवनान और फ्रास के बीच विवाद के 
निवटारे के लिये किसी भी श्स्तर्राष्ट्रीय बैठक मे अरव लीग को जरूर शामिल 
करना होगा । विवाद सम्बन्धी किसी भी प्रब्तन पर विचार उक्त दोनों देशों की 
स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता की मान्यता के आ्राघार पर ही करना होगा (प्रस्ताव १) । 
फ्रास पर हत्या तथा श्रन्य अपराधों का श्रारोप लयाया गया। इस प्रथम हस्तक्षेप 
का राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिणाम यह हुआ कि श्ररव लीग के सदस्यों मे 
एकता पैंदा हो गई । इससे नये प्रतर्अरव सगठन की वास्तविक स्थिति भी स्पप्ठ हो 
गई। ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त लीग को भ्रपनी त्रिजय से काफी प्रोत्साहन मिला । 


कप 


(7) यमन--लीग ने यमन के आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप किया। 
१७ फरवरी १९४८ को यमन के राजा इमाम याहीया की हत्या के वाद कट्टरपथी 
इस्लामी तत्वों तथा उदारदली प्रगतिशील राष्ट्रवादियों में गृहयुद्ध शुरू हो गया 
जिससे तमाम देश को खतरा पैदा हो गया । अरव लीग ने युद्ध रोकने के प्रयास में 
एक सेक्रेट्रो जनरल के नेतृत्व मे एक कमीशन (आयोय) मेजा । कमीशन मे 
प्रत्येक झरत् राज्य का एक-एक प्रतिनिधि मामिल था । इस एतद्थं (80१7080०८) 
कमीशन ने सिफारिश की कि इमाम का सबसे बड़ा लडका बमन का वास्तविक 
शासक माना जाय। लीग के नैतिक समर्थन से ग्रह्युद्ध पर काफी असर पडा और 
१७ मार्च १९४८ को लीग की राजनैतिक समिति ने वेख्त की एक बैठक से सदस्यों 
को सलाह दी कि वे नये इमाम को स्त्रीकार कर लें | बैठक में भ्राश्षा प्रकट को गई 
कि यमन में सामाजिक सुधार किये जायेंगे । साथ ही सचिवालय तथा सदस्य राज्यो 
को नयी सरकार की सहायता करने के लिये श्रामन्नित कया गया । 


प्रदन रक्षित देश के सिलसिले में श्राग् यमन विवाद पर दूसरी वार पअ्रव 
लीग का हस्तक्षेप हुआ । यमन का दावा है कि ब्रिटेन ने इस रक्षित देश पर अर्वध 
झधिकार कर लिया था। जून १६४६ में यमन ने श्ररव लोग की परिपद्‌ के चनुर्व 
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अम्मेलन से इस विवाद का निर्देश किया। परिषद्‌ ने यमन (सकल्प सख्या ६४) 
का समर्थन किया श्ौर सिफारिश की कि दोनो देश ११ फरवरी १६३४ में सम्पन्न 
अपनी मित्रता सधि भर परस्पर सहयोग के अनुसरण मे इस विवाद का हल ढूंढे । 
इस सवि के अनुसार ब्रिटेन ने यमन की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली थी श्रौर 
उसने यह वायदा कर लिया था कि सधि द्वारा निर्धारित सीमा का वह बलपूर्वक 
उल्लघन नहीं करेगा । यह असफल रहा और अ्रगस्त १६४६ में श्राग्ल-यमत सीमा पर 
एक नई भिडन्त हुई । लीग परिपद से इस घटना का निर्देश किया गया जिसने १ अप्रैल 
१६५० को सकल्य सरुप्रा २८६ स्वीकार किया जिसके श्रनुसार दोनो दलो में प्रत्यक्ष 
वार्ता को प्रोत्साहत दिया जाकर यह इच्छा अ्रभिव्यक्त की गई थी कि ऐसा कोई हल 
दंढा जाये जिससे यमन के वैध श्रघिकारो का सरक्षण किया जा सके । 


लन्दन मे वार्ता श्रारम्भ हुई थी श्रौर १२ अक्तूबर, १६५० को एक समभौते 
पर हस्ताक्षर किए गये जिसके श्रनुसार १६५१ के पूर्व दोनों देशो में राजनीतिक 
सम्बन्धों की स्थापना श्रौर दोनो सरकारों के समान सख्या के प्रतिनिधियों से बता 
हुआ एक सयुक्त श्रायोग, सीमा निर्धारण श्र पिछले विवादों के हल के लिये, बनाने 
का झ्ाह्वान किया गया। 


किन्तु यह समझौता क्रियान्वित नही हो सका श्रोर विवाद के नये स्लोत्त उत्पन्त 

हो गये । ब्रिटेन ने एक पुरानी परियोजना को व्यवहृत किया, जिसके भ्रनुसार यमन को 
श्रमान्य राष्ट्रीयवा की भावना को जगाने के लिए रक्षित देशो के विभिन्‍न शेख राज्यो 
का एक फेटरेणन स्थापित किया । यमन के इमाम ने यमन को समर्थन प्रदान करने 
का श्रामन्‍नण दिया । यह श्रामन्त्रण वक्त प्रदेश पर यमन के दावे को लेकर निर्देशित 
फिया गया था श्र उसका श्राधार श्ररदों की परस्पर श्रातृ-मावना पर श्रावारित 
था। अरव जींग के महासचियय को जनवरी, १६४४ में प्रेपित किये गये पत्र के 
अनमार ब्रिटेन के श्राक्नमगा श्रीर साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिये यमन ने श्रन्य 
अरब सरहारो से सहायता की माँग की। अरब लोग की राजनीतिक समिति ने 

४ ८ जननरी, १६५४ की अपनी विशेष बैठक में बमन के दावे की पृष्टि की श्रौर 
तीन श्रपस्वाप्रों मे सामूहित्त अरब हस्लक्षेत्र का प्रस्ताव रसा। तीन श्रवस्था्ें इस 
प्रयार है--प्रयम, श्रर्व जोंग स्थानीय शासकों से इस बात का श्राग्रह करेगी फि वे ब्रिटेन 
शगा प्रस्तुत फेटरंशन जी बोजना का प्रतिरोप करें और सामूहिक रूप में लन्दन से 
वितेध एगी । यदि यह असफत रहा तो, श्रफ्रीती और एशियाई देशों से प्रिटेन के 
पिरद्ध सामहितया विद्तेत्र ध्रान्‍्ल करेंगी । डसमें आग्ल-यमन विवाद के पूरे रेकार्ड को 

प्रस्तुत उतना भी सबम्मितित है श्लोर यदि यह भी अ्रमफत रहा तो तीसरी झयस्था 
यर रोयी हि सम्दर्ग मामा संमत्तराप्ट संघ की महासभा में रखा जाये । लीग 


क्षेत्रवाद स्घ७ 


परिषद्‌ ने इन उपायो का अनुमोदन कर दिया और इमाम के पास एक मिशन भेजा 
गया जिसमें “अ्रन्व अ्रात-सघ की लीग के समझौते के श्रन्तर्गत स्वीकृत किये गये 
दायित्वों के श्रनुसार उसके साम्राज्य का समर्थन करने के लिए लीग की तत्परता” 
प्रभिव्यक्त की गई (प्रस्ताव सख्या ५६६) । 

लीग के विशेष मिशन द्वारा स्थानीय शासकों से स्थापित व्यक्तिगत सम्पर्क 
झौर उनको दी गई झावश्यक सहायता के परिणामस्वरूप तथा “झरबो की आवाज़” 
(वायस आ्राफ दी अरवूस) के मिल्ली रेडियो द्वारा किये गये सक्रिय प्रोप॑ग्रेण्डा के 
परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि यमन की नीति अपने सत्वर लक्ष्य में सफल 
हो गई है । फेडरेशन विपयक ब्रिटेन की योजना स्थगित कर दी गई शोर इस प्रकार 
यमन के पक्ष में एक नये समभौते के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया । 

(77) लीविया--लीविया के सम्बन्ध में, लीग ने अपने झारम्भ से श्रत्यन्त 
प्रभावशाली कार्य किया । लद॒न में विदेश मन्त्रियो के सम्मेलन भे २८ सित्तस्वर १६४५ 
को प्रेपित टिप्पण मे, श्ररव लीग ने श्रपना लक्ष्य स्पष्ठ कर दिया था : लोविया की 
स्वतन्त्रता और एकता तथा अरव लीग मे उसकी सदस्यता | 


तदनन्तर न्लाठ वर्षो में इन लक्ष्यी का लीग के सम्पूर्ण राजनैतिक टिप्पण और 
सकत्पो में हृढ रूप से पालन किया गया। जब राज्य क्षेत्र के भविष्य के बारे में 
जनमत का निश्चय जानने के लिए चार बडे विदेश मन्त्रियो ने लीविया में एक जाच 
मिशन (१६४७-४८) भेजा तो सामान्य उद्देश्यों के आधार पर विविध राजनैतिक 
दलों में स्मभ्रौता करने के प्रयत्त की दिय्या में लीग ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की । 
यह बहुत अंशो में सथुक्तराप्ट्र सध में रहते हुए लीग के श्रवत्तन ही थे कि २१ नवम्बर, 
१६४६ (सकल्प २८९ (४) ) को महासभा ने अपने चनुर्थ अधिवेशन में यह निर्णय 
किया कि लीविया--जिनमे साइरेनेका, ट्रिपोलिटेनिया और फेजान सम्मिलित हे. 
१ जनवरी १६५२ से स्वतत्र तया सा्वभौम राज्य में परिणत हो जायगा। लीग से 
ही श्रमीर सईद मुहम्मद इद्रिस अन-सनुस्मी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन 
का समर्थन किया था जिसने स्वतस्तता, एफत्ता और लीग में लोविया की सदस्यता 
को माग की थी । ८ मार्च, १९५४३ को लीविया झरव लोग का श्राउवा सदस्य बता 
लिया गया । ; 

फिलिस्तीन के मामले में झ्रव नीय के रियार्ड ने उसकी जन्मजात कमजोरियाँ 
प्रसाद कर दी। १६४४ की प्रतेज्जेन्ड्रियाँ सन्धि ने निश्चिचत रूप में यह अनिव्यक्त कर 
| महत्वपूर्ण अग है सथा उस देश में भ्चरव 
सम्बन्धी श्रधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई कार्यवाही श्ररव जयत की स्थिरता 
ओर घान्ति को प्रभावित करेगी ।” फिलिस्तीन में अरब पृमि के परिचाण् के लिए 


र्पम प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


एक प्ररव राष्ट्र निधि आरम्भ की गईं। अरव सममौते के परिशिष्ट १ के उपसहार में 
बताया गया है कि फिलिस्तीन स्वतन्त्र होना चाहिए। परिशिष्ठ में घोषणा की गई है 
कि “वहुमत की शक्ति के द्वारा उसकी स्वतन्त्रता व्यवहृत नही हो सकी, यह उचित 
नही था कि लीग के कार्य में फिलिस्तीन द्वारा भाग लेने पर बाधा उत्पन्न की जाये ।7 
तदनुमार फिलिस्तीन से एक श्ररव प्रतिनिधि के निर्धारण का प्रवन्ध किया गया । 

इस समय प्ररव लीग के उद्देश्य ये थे--फिलिस्तीन में विशाल सख्या में 
यहूदियों के आप्रवास को रोकना, कृषि का विकास भ्रौर फिलिस्तीन की भूमि का 
सरक्षण, जियोनिवादी उत्पाद का वहिष्कार, और श्रन्त मे फिलिस्तीन को श्ररव लीग 
के पूर्ण श्रधिकार प्राप्त सदस्य के रूप मे भरती तथा उसके राजनैतिक स्वातन्त्रय की 
प्राप्ति । ब्लडान सम्मेलन, जून, १६४६ में इन उद्देश्यों की विशद व्याख्या कर दी 
गई । इस सम्मेलन में यह योजना थी--फिलिस्तीन समिति की रचना जिसमें उन 
सब परव राज्यो के प्रतिनिधि थे जो फिलिस्तीन से सम्बधित कार्य का सचालन करने 
के लिए उत्तरदायी थे । स्व फिलिस्तीन श्ररवों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक 
उच्चतम धिकास की स्थापना, जियोनिवादी सैनाओ्रो के विकेन्द्रीकरण का आग्रह 
श्र फिलस्तीन के श्रातकवादियों का निः्शस्त्रीकरण । श्रन्य देशो के समक्ष उस सुझाव 
को प्रस्तुत करना कि वह यहुदियों के अवैध आ्राप्रवास मे सहायता करने वाले संगठनों 
की भर्त्सना करे, फिलिस्तीन के लिए एक विशेष निधि की स्थापना करना जिसमें सब 
अ्रव भ्रनुदान देंगे , श्ररव विवाद के पक्ष में प्रोपेगेंडा को सशवत करना तथा उसका 
पुनगठन करना और समस्त यहूदी उत्पाद के विस्द्ध वहिष्कार को व्यापक एवं बल- 
शणाली रूप देता । 

इन लक्ष्यों की पूति कठिन सिद्ध हुई। लीग के पास जो भी साधन थे 
श्रयवा लीग ने जिन सावतो का उपयोग किया, वह श्रन्तर्राप्ट्रीय जियोनवाद की 
तुलना में क्षीण थे। यहूदियों के आप्रवास का विरोध दृतालय के स्तर तक ही 
सीमित था, एसका प्रत्तोक उदाहरण बह है जो मार्च, १९४६ के इन्शास सम्मेलन 
के पश्चात्‌ जारी किये गये यक्तव्य से प्रकट होता है. “अ्रव राज्यों के लिए यह 
सम्भव नहों है कि वह किसी भी रूप में नवीन श्राप्रवाम से सहमत हो जो कि स्पष्ट 
रूप से सरफारी घोषगा (व्हाइट बुक) के विरोध में है, जिसका सम्मान करता 
प्रिदेंग के लिए एक अनियाय॑ कार्य है।” (विस्तृत जानकारी के लिए देसिये-- 
किविस्तीन प्रश्न) । 

र८ मार्च, १६८६ में हपि विकास श्रीर फिलिस्तीनीयन भूमि के सरक्षण 
के लिए एवं वार्यक्रम श्रास्म्म किया गया। अरब जीग ने ऋण देने और 
सस्ती हितों पर किसानों यो जमीन बेचने के जिये एक वित्तीय भर विकास संगठन 
स्थावित किया। संगठन ने संगठित पूजीवाती कम्पनी का रूप 


चतः ऑआकाओ के 
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चारण कर लिया जिसमें दम लाख मिस्धी पौड की राशि थी। इसमें यह उपवन्ध 
भी था कि आवश्यकता होने पर इम राशि को बढाया जा सकता है | किन्तु फिलस्तीन' 
अरवो के भारी सस्या में प्रवास से इस नवीन कृषि सम्बन्धी योजना का, उस कम्पनी 
का कोई लाभदायक परिणाम निकलने से पूर्व ही, एक दम अन्त हो गया। 


१६४६ के प्रारम्भ मे, लीग ने जियोनवादी उत्पाद के विरुद्ध बहिष्कार 
आन्दोलन का सूत्रपात किया | परिषद्‌ के २ फरवरी के सकल्प के अन्तर्गत एक स्थायी 
वहिप्कार समिति स्थापित की गई और घोपणा की गई कि श्ररव देशो में फिलस्तीन 
के यहूदियों द्वारा उत्तादित सामग्री श्रवाजछतीय समझी जायेगी। जब तक फिलस्तीव 
में उत्पादित इन वस्तुओं का उद्देश्य जियोनवादी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में 
सहायक है उस सीमा तक उन्हें प्रतिवन्धित कर इन्कार कर दिया जाना चाहिए 
(सकल्प संख्या १६) | लगभग चार महीने पश्चात्‌ परिपद्‌ ने प्रत्येक देश में वहिप्कार 
कार्यालय खोले श्रौर निश्चय किया कि फिलस्तीन के भ्ररवों के लिये श्रावश्यक कच्चे 
माल तथा बनी हुई वस्तुओं की सूची तैयार करना जो वहाँ अरव देशो से भेजी जा 
सकें, सीमा थुल्क जब्त किये गये सामान के मूल्य का पचास प्रतिशत छुगी अधि- 
कारियों को दे दिया जाय, फिलस्तीन में बहिप्कार के प्रयोजन से स्थापित किये जाने 
वाले प्रस्वावित निकाय द्वारा जारी किये गये प्रमाण पन्नों को मान्यता, विभिन्‍न प्ररव 
राज्यो के सीमा घुल्क विभागो द्वारा, आयात वस्तुओं का राष्ट्रीय उद्गम निर्धारण 
करने के लिये किये जाने वाले उपाय, वेक, बीमा समवाय, परिवहन झादि जियोन- 
वादी मेवाप्रो का वहिप्कार । बहिष्कार सुप्त नही प्रत्युत प्रभाव पूर्ण था तथा भ्रव 
जियोनवादी उद्योगों की प्रति-स्थापना के लिये हढ श्राधिक्त आधार पर उद्योगों 
की स्थापना करेंगे ताकि श्ररव जियोनवादी वस्नुओ के वहिप्कार के परिणामस्वरूप 
स्थितियों से किसी प्रकार की हानि उठाये बिना फिलस्तीन के अभ्ररव उनके उत्पादनों 
पर ही निर्भर रह सकें । जनता का प्रभाव पूर्णो समर्यत प्राप्त करने के लिए प्रोवगेंडा 
किया गया (पकलव सत्या ६८ ) 


लीग को पूर्ण अधिकार सम्पन्त सदस्य के रूप मे फिलस्तोन में लाने के लिए 
भौर उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए श्ररव लीग से फिलस्तीन के 
प्रतिनिधियों को चुनने का निर्णय किया ( संकल्प २९ )। उन्होंने यह भी निर्णय 
क्रिया कि ग्राड मुफ्ती ( फिलस्तीत में भरव मुसलमानों का अधिकृत सर्वोच्च घामिक 
पुर्ष ) के नेतृत्व में एक संगठित फ्रंट की सृष्टि वी जाये। ग्राड झुपती फ्रांस में 
नजर बदी से वचकर भागते के पश्चात्‌ १६४६ से मिस्र प्राये थे । 


लीग द्वारा एक भरव उच्चतर कार्यपालिका ( जून, १६४६ में ) बनाई गई । 
भरव राज्यो ने झार्ल प्रमेरीकी जाच समिति के प्रतेवेदन ( ८ जुलाई, १९४६) का 
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विरोध किया। यह समिति ब्रिदेन तथा अमेरिका द्वारा फिलस्थीन समस्या की जाकछ 
करने के लिये स्थापित की गई थी। अ्रगस्त १६४६ में अरब लीग की राजनीतिक 
समिति की बैठक अलेक्जेन्ड्रिया में हुई | इसने फिलस्तीन की भावी सरकार के लिये 
एक प्रारूप तैयार किया । इस योजना में यह उपबध थे--अ्रस्थायी सरकार की 
रचना जिसमें सात भरव झौर तीन यहूदी मश्नी हो । साठ सदस्यो वाली सविधान 
सभा का निर्वाचन, और प्रारूप सविधान तैयार करना। सविधान निम्नलिखित 
सिद्धान्तो पर आधारित था--फिलस्तोन श्रखडित रहेगा कुछ वर्षों के निवास के: 
पदचात्‌ फिलस्तीन की नागरिकता प्रदान की जायेगी, 'धामिक स्थानों” की सुरक्षा 
की गारन्टी दी जायगो, यहू देयो का आझाप्रवास सवंथा समाप्त हो जायेगा, और घार्मिक 
स्वतत्नता की गारटी रहेगी । ब्रिटेन द्वारा यह योजना श्रस्वीकृत कर दी गई जो लीग 
आफ नेशन्प से परमादेश प्राप्त द्वारा फिलस्तीन का शासक था। फरवरी, १६४७ 
में ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह फिलस्तीन का मामला सप्रुक्त राष्ट्र सघ के सुपर्द कर 
रहा है। जब अप्रैल, १६४७ में सभा का विशेष अधिवेशन हुआ तो भरब राज्यो ने 
अपना प्रथम युद्ध लडा और महासभा से आग्नह किया कि अभ्ररव उच्चतर कार्यवाही 
तथा यहूदी भ्रभिकरण के प्रतिनिधियो को श्रामत्रित किया जाये। श्रन्त में, २९ 
नवम्बर, १६४७ को महासभा ने फ्लिस्तीन सम्बन्धी विशेष समिति के बहुमत सदस्यो 
द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार फिलस्तीन के विभाजन के पक्ष में मत दिया । 
इस समिति ने फिलस्तीन के भविष्य के वारे में तत्स्थानी जाँच की । इसी बीच ब्रिटेन 
ने घोषणा की कि इसका परमादेश १५४ मई, १६४८ में समाप्त हो जायेगा । दिसम्बर 
१६४७ के प्रारम्भ में श्ररव श्रौर यहूदियो के वीच खुले रूप से लडाई झारम्भ हुई । 


एक श्ररव मुक्ति सेना का निर्माण किया गया । १५ मई, १९४८ को श्ररव 
लीग के महासचिव ने सुरक्षा परिपद्‌ को तार द्वारा सवाद भेजा जिसमें यह घोपणा 
की गई की शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना और किलस्तीन के श्ररवों को भरू-प्रदेश 
वापस सौंपने की हृष्टि से लीग ने फिरस्तीन में हस्तक्षेप किया है ! 


क्षरिक वाक्‌ कौशल्य के बावजूद भी लीग कभी भी वचनवद्ध भूमि को 
मुकत्र करने में सफल नही हुई भौर सुसंगठित यहूदियों ने इसके राजनीतिक और 
सेनन्‍्य सम्बन्धी प्रयत्नों को करारी शिकस्त दी। श्ररव लीग पाँच भरव सेनाग्रो का 
समस्वय एवं नियन्रण करने में असफल रही । जब पझ्ररव सेनाओ्रो के प्रधान सेनापति 
फा प्रग्न उत्पन्त हुम्रा तो प्रत्येक राज्य ने इस सम्मान को प्राप्त करने के लिये अपना 
दावा प्रस्तुत किया । लीग की भनेक वार बैठफें हुईं किन्तु वह कोई निरणंय नहीं कर 
सरी | ईराक ने मिम््री सेनापत्ति को स्वीकार करने से मता कर दिया। मिस्र ने यह 
प्रमान्य कर दिया कि ईराज़ो मेनापति हो। जोन सेना का मुख्य सेनापति जन्म से 
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अग्रेज होने के नाते स्वीकार नहीं किया जा सका। परिणाम यह हुआ कि जो भी 
प्ररव सेना फिलस्तीन में घुसी वह अपने ही प्राधार पर लडी । 

इसी बीच भावी फिलस्तीन राज्य की स्िति के बारे में मत्त-विभिन्‍नता 
उत्पन्न हुई। ईराक द्वारा समर्थन प्राप्त जोडंन ने फिलस्तीन पर अ्रधिकार का पक्ष 
लिया ताकि 'वृहत्तर सीरिया' योजना मूनरूप घारण कर सके । इसके विपरीत, मिस्र 
और सऊदी अरब एक ऐसे स्व॒तन्त्र फिलस्तीन गरात॑त्र की स्थापना चाहते थे जिसका 
श्रध्यक्ष यमसलम का 'ग्राड मुफ्ती' हो । ८ जुलाई, १९४८ को लीग ने फिलस्तीन 
को “अस्थायी ग्रसैनिक प्रशासन” प्रदान करना स्वीकार किया और २३ सितम्बर 
को सर्व किलस् पेन की एक “अरव सरकार” को याजा में बैठक हुई । इसके विरोध में 
जोडंन की सरकार ने २ भ्रवद्वर को सम्राट ग्रव्दुल्लाह के नेतृत्व में अम्मन में एक 
फिलस्तीन कांग्रेस प्रामन्रित की । इस राग्रेम ने गाजा सरकार में श्रविश्वास प्रस्ताव 
पारित क्रिया जबकि जेरियों में आयोजित १ दिसस्वर की अन्य काँग्रेस ने जोन का 
प्रस्ताव स्वीकार क्या । किन्तु २२ दिसम्बर, १९४८ को इजरायल की सेनाग्रो ने 
द्वितीय समभौते को भग कर द्विया और नजीव क्षेत्र पर भाक़रमण कर दिया। अन्य 
अरब मेनायें रर्वेथा निष्क्रिय रही। मिल्री सेना को वापस लौटना पडा वयोक्कि 
यहूदियो की सेना उसके पीछे पड गई थी । ११ मई, १६४९ को इजरायल सथुक्त- 
राप्ट-सच का सदस्प वन गया। प्ररत्र लीग को एक बार और मुह की खानी पड़ी | 

फिलस्तीन में हुई हार का एक परिणाम यह हुम्ना कि जोर्डन और मिस्र मे 
समझौता हो गया। लीग परिपद की एक उत्तेजनापूर्ण मीटिंग में, जो २५ मार्च 
से १७ जुलाई, १९५० तक जारी रही, कुछ मुफ्ती समर्थक उम्रवादियों ने थोर्डन को 
लीग से वहिष्कृत करने का प्रयत्त किय्रा। इसके लिए उन्होंने यह दलील दी कि 
अरव फिनस्तीन का ग्रविक्षार १६४५ के समझीते के लक्ष्य तया सिद्धान्तों के विप- 
रोत है । गाजा की मनोकल्वित सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति ने इस समस्या 
को भ्लौर भी जटिल बना दिया। जुन में एक समकौता किया गया जिसके झनुसार 
पूर्वी फिलस्तीन जोडन के प्रग्मासन के सुपुर्द कर दिया गया जबकि गाजा में सर्व 
फिलस्तीन सरकार ने लीग परियद में भ्रपना स्थान कायम रखा । 

१९४८ के पश्चात अरब लीग ने तोन बातो फ्री ओर अपना ध्यान केन्द्रित 
किया--प्ररव धरस्थाथियों की समस्या (दस लाख बेघर लोग), सामूहिक सुरक्षा 
ग्रोर इजरायल के विरुद्ध तौन्न वहिप्कार भ्रान्दोलन । 

प्ररव विस्वापितों क्षो सहायता देने के विएं, खास तौर पर विस्थापितों के 
बच्चों को शिक्षित करने के लिए भप्ररत्र लीग ने संयुक्त राष्ट्र सघ के साथ कार्य 
क्या । संध ने बहिप्कार के अपने कार्यों को तीत्र कर दिया। बहिस्कार के कार्यों 
फो निर्देश देने के लिए दमिश्क में एक प्रधान कार्यालय वी रघापना हुई भौर अब 
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सभी भरव राज्यो में ये राष्ट्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं । इथोषिया तुर्की, क्यूवेट 
(()०ए४०४॥ ०) तथा क्वाटार (प्रत्र प्रायद्वीप में स्थित ब्रिटिश रक्षित्त-राज्य) से सबंध 
स्थापित किए गए । इस सबंध स्थापना के पीछे इस बात का प्रयत्न था कि इन 
राष्ट्री को इसके लिए राजी कर लिया जाय कि ये इजरायल से उत आर्थिक लाभो 
के हेतु विनिमय-व्यापार न करें, जो लाभ अरव-लीग के सदस्यों की श्रोर से 
उनके (उप्रश्ु क्त राष्ट्रो) लिए प्रस्तुत है । सब ने इजरायल के राजनीतिक प्रथक्‌- 
करण को मजबूत किया। ऐसा करने के लिए उपत्तने सभी सदस्य राष्ट्रो को मना 
किया कि “कोई भी सदस्य राष्ट्र इजरायल के साथ एक पक्षीय शॉपि-पसथधि श्रथवा 
दूसरा कोई राजनीतिक, सेनिक या आाथिक समझभोता करने के लिए बातचीत न 
करे | कोई भी राज्य, जो इस प्रकार के समझौते के लिए बातचीत प्रारभ करेगा, 
उसे लीग-सधि की धारा १८ के श्रनुमार, सघ की सदस्यता के लिए अयोग्य करार 
कर दिया जायगा ।” (प्रस्ताव २५०, १ श्रप्रेल, १६५०) । 

दो सप्ताह बाद सघ ने एक प्रस्ताव द्वारा इस दिशा मे और भी हृढठ कदम 
उठाए । इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि यदि कोई राष्ट्र, सघ की 
घोपणा की अ्रवहेलना करेगा तो, “उस देश से राजनीतिक एवं राजनयिक सबंध 
विच्छेद कर लिया जायगा । उस राण्ट्र तथा दूसरे अ्रव राष्ट्र के मध्य की सीमागझ्रो 
को बद कर दिया जायगा, तथा उनके बीच श्राथिक, व्यापारिक तथा वित्तीय सबंधो 
को तोड दिया जायगा ।” सघ के अनुसार इजरायल के इस प्रकार से बहिष्कार का 
यह ॒ परिणाम होगा कि इजरायल का झाविक पतन अनन्‍्तत हो हा जायगा। 
महिप्कार का तरीका ही सर्वाधिक प्रभावथाली तरीका रहा है जिसे श्ररव राष्ट्रो ने 
इजरायल के विरुद्ध शीत युद्ध के लिए श्रपनाया है । 

जेपे कि पहते ही देख चुके है कि श्ररव-सघ के सदस्य-राष्ट्रो ने सामूहिक 
प्रतिरक्षा तथा आथिक सहकारिता के एक समभोते को मसविदा १६५० मे 
नैयार किया। मिसल्र, लेवनान, साऊदी गरव, सीरिया तथा यमन ने इस समभौते 
पर हस्ताक्षर त्रिए, ईराफ फरवरी १९५१ तक वाहर रहा तथा जोडंन उसके 
झोर एक वर्ष बाद तक। २८ माच १९५२ तक सात में से चार राप्ट्रों द्वारा 
सममोते की ब्रभिपुष्टि कर दी गईं। ये चार राष्ट्र थे सीरिया, मिस्र, जोर्डन श्रौर 
टराक, लेविन इनके द्वारा उठाए गए अ्पवादों तथा सथोधनों के कारण इसके 
लागू होने में विलय हग्ना । 

उपनिवेशबाद-विरोधी 

इस्शास सम्मेलन ( ११ ज्ून, १६८६ ) में लथ ने यह सिफारिश की कि 
सदस्य धरब देशों की सरकारों को “7 श्रन्प देशा के स्थातश्य-प्राप्ति के हेतु सचप 
याना घाहिए, जो भ्रभी ता संप से बाहर हैं, जिससे कि वे स्वायीन हो से 


झथवा उस श्ररव देश में विलीन हो जाए, जिसका वे एक भाग हैं।” 
(प्रस्ताव न० ६३) 

श्रत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सध ने ट्यूनिसिया, अल्जीरिया तथा मोरक्‍्कों में 
अरब-राष्ट्रीय श्रानदोलन को सक्रिय प्रोत्साहन दिया तथा सथुकत राष्ट्र सघ की 
महासभा में फ्रांस के विरोध के बावजूद भी १६५२ से इन प्रश्नों को उठाने का 
अनवरत प्रयत्त किया । १९५६ तक ट्युनिसिया तथा मोरक्को की समस्या हल 
हो गई | लेकिन श्रल्जीरिया का प्रशन अभी तक उलका हुआ ही है। अल्जीरिया का 
प्रशासन फ्रसीसी उपनिवेश के रक्षित-राज्य की हैसियत से न होकर वस्वुत 
फ्रॉस के अविभाज्य अ्रंग के नाते एक विभाग की हुसियत से होता है। अरव-सघ के 
हस्तक्षेप का भी अभी कुछ परिशाम नहीं निकला । 

गेर-राजनीतिक प्रवत्तिया 

१, श्राशिक--प्ररव लीग का भ्रधिकाशत रचनात्मक कार्य ग्राथिक, विधि 
सामाजिक तथा सास्क्ृतिक क्षेत्रों में हम्ना है। झ्ाथिक क्षेत्र में सब ने अरब राज्यो 
से अनेक सिफारिश आर्थिक सहयोग के सबंध में की । ये सिफारिश इस प्रकार की 
थीं--प्रचलित मुद्रा का एकीकरण (प्रस्ताव न० २०५); सब ग्ररव राप्ट्रो के वीच एक 
अधिमानित व्यापार प्रणाली (प्रस्ताव न० १५६ , सदस्थ-राष्ट्री के बीच थल, जल 
तथा हवाई यातायात तवा संचार साधनों को हद करना तथा नियामकता प्रदान 
करना , लेकित इसमें थोडी ही सफनता मिली है। कई योजनाओं का ग्रध्ययन 
सावधानी से क्रिया गया, लेकिन बहुन थोडी ही ऐवी ट्थिति में पहुंच पाई हैं कि 
उन्हे व्यावहारिक लए से लागू किया जाप। उद्दाहरशार्थ, टेलीफोन-सचरण को 
सुनिश्चित करने, नागरिक उड्डडवन सवधी सधि मसविदेें पर किसी समभीते पंर 
पहुँचने, लेबनान द्वारा प्रस्तावित म्रद-जहाजरानी-कपनी की स्थापना हरने, हैजाज रेलवे 
लाइन को चालू करने, तथा अन्तर-प्ररव-नदी-नौतरण को बढावा देने के प्रयास हुए 
हैं। € ग्रप्रैल, १९५३ को सत्र ने एक झरव-दाक-पघ, एश गरव तार-सचार-साधनों 
तथा रेडियो-सचार साधनों के सव की भी स्थापना की । इनपें हर एक का स्थायी 
कार्यालय सचित्रालय में है, जो सघो के विभिन्‍त सदस्यों को सूचना तथा मलाह- 

मदविरा देने के केन्द्र के रूप में कार्य करता ७ सितम्बर. १६५३ को दो सम- 

कोते हुए--एक सीमा-घुल्क तथा व्यापार-प्रतिव्धों को कम करने के सब्र में था 
तथा टूमरे का उदृदय था चालू मुद्रा के विनिमय तथा पूजी के हस्तातरण को सुलभ 
करना । ये धयास यथपि प्रशसनीय हैँ, तो भी अ्रपर्याप्त हैं तथा विभिन्‍न प्ररव-राष्ट्रो 
छा ध्राधथिक एयीकरण सुच्किल से प्रारम्भ हुझ्चा माना जाएगा । 

२ विधि [न्यायिक प्रवृत्ति)-अ्रव राष्ट्रों में विपायक तथा न्‍्यायिक्न सहयोग 
को बढाने के लिए, विधि-विनाग ने ब्रन्तर-अरव-पारस्परिक्त श्रन्तर्राप्ट्रीय विधि के 
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लिए विधान का मसविदा तैयार किया जो सघ की परिपद द्वारा स्वाकृत हो गया । 
और जो समभौते हुए वे हें--अरव राज्यो के विदेशों में रहने वाले नागरिकों की 
राष्ट्रीयता के सबध में समकौता ( २७ श्रक्तूबर, १६४६ ), अपराधियो के समपंण 
के लिए समझौता ( १४ अवतूतवर, १६५२ ), एक सदस्य-राष्ट्र के राष्ट्रीय द्वारा 
दूसरे सदस्य राष्ट्र में राष्ट्रीयता-प्राप्ति का समभोता ( ५ मई, १६५४ )। श्रन्तर- 
अरव-विधि पारित करने की सघ की गति धीमी थी । 


३ सामाजिक--अ्रव-सघ में सामाजिक सहयोग को चार विचार-गोष्ठियो 
में प्रकट किया गया । ये विचार गोष्ठियाँ सग्रुवत राष्ट्र सघ ने भश्ररव-सघ से मिलकर 
चार विभिन्‍त स्थानों पर आयोजित की थी। बेरूत में १६४६ में, काहिरा में 
१६५० भें, दर्मिशक में १६५२ में, वगदाद में १६५४ में विचार गोष्ठिया श्रायोजित 
की गई थी । विचार-गोष्टी में श्ररव राज्यो की श्रार्थिक प्रगति में समाज-कल्याणकारी- 
प्रइनो का समाधान तिकालने के तरीको के विकास पर विचार हुआ । 


४ सास्कृतिक--सघ ने भ्ररव-राप्ट्रो के बीच सास्कृतिक एकता को बढावा 
दिया । २७ नवम्बर, १६४५ में एक सास्कृतिक समझोता भ्गीकार किया गया, जिसमें 
भ्रन्तर-प्रव सास्कृतिक सहयोग के सिद्धान्तो तथा लक्ष्यों की परिभाषा की गई थी | 
इप्त क्षेत्र मे सघ के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे--(१) विभिन्‍न शिक्षग-प्रणालियो का स्तर- 
निर्धारित करना, (२) श्ररव-सस्क्ृति को समृद्ध करना। सघ की सास्कृतिक समिति 
साल में एक बार विभिन्‍न भश्ररव देशो में बेठती है , एक स्थायी विभाग, जिसकी 
मामिक वेठक होती है, सास्कृतिक विभाग की प्रवृत्तियो पर नियत्रण रखता है । 
गरवी भाषा की पाण्ड्रलिपियो के पुनरूज्जीवन के लिए एक सस्था का निर्माण किया 
गया तथा लगभग झ्राठ हजार पाण्डुलिपियों के चित्र लिये गए। मध्यपूर्व के 
विभेषज्ञो को प्रशिक्षित करने के लिए १६५३ में श्ररवी के उच्चतर भ्रव्ययन की 
सम्या स्थापित की गई। विद्याथियों तथा आध्यापको के श्रादान-प्रदान, श्ररव- 
विद्याथियों को छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, तया प्नरव जान-कोप को तैयार करने की 
व्यवस्याएं की गई । 
निप्प-प्रस्व-सघ के वार्य का मूल्यांकन करते समय किसी को भी यह 
स्वीवार करना चाहिए कि इसका श्रसफलना प्रो के समक्ष समफतताएँ गौरा हो जाती हैं । 
संघ २६८८-४९ में फ्विस्तीन में तथा १६५६ में स्वेज सक्ट में श्रसफत रहा तथा 
ग्रावित्ष एवं सामाजिक एकीकरण की झाधार शिला रखने में इसे सफनता नही 
मिली । तो भी, इसने विदेशों दासता से म॒स्‍तर रहने की अस्ब-राप्ट्रो की कृत-सकल्पता 
को प्रदर्शित क्या है तथा ग्रमादिर से श्राज तक के लोगो के लिए प्रस्व-एकक्‍्ता 
के प्रतीय वे रूप अपने आपको प्रतट किया है। संगठन की दृष्टि से हत्थन्त ढीली, 
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राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रतिद्वन्दिता के कारण विभाजित, इजरायल के विरुद्ध 
अत्यधिक झत्रतापुर्णा सगठन होने के कारण यह श्ररव-सघ मध्य पूर्व में स्थिरता तथा 
याति-निर्माण के लिए प्रभावक सत्ता के रूप में असफस्न प्रमाणित हुआ है। तो भी 
इतना तो है ही कि यह प्रव-विश्व के राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन का प्रतीक है तथा प्रथम 
गैर-पश्चिमी भ्रन्तर्राष्ट्रीय समठन है । 


बगदाद-सचि 

वगदाद-प्धि का मूल श्रगर खोजना हो तो वह हमे प्रस्तावित मध्य-पूर्व-प्रति- 
रक्षा-सगठन में प्राप्त हो सकेगा, जिसकी मूल योजना १६४१ में प्रकाशित कर दी गई 
थी । यह अ्राग्ल-अमेरीकी गुट हारा ऐसी प्रतिरक्षा-सधि का रूप लेने को था, जिस सधि 
में श्ररव तथा मध्यपूर्व के राष्ट्र सम्मिलित हो । इस सधि में एक सपुक्त प्रतिरक्षा 
एवं सहायता की उस समय के लिए व्यवस्था की गई जब किसी भी सदस्य-राप्ट्र पर 
चाहरी आक्रमण हो | परन्तु इसका वास्तविक उहंश्य तो साम्यवादी-देशी की पेरा 
बन्दी करने का था और विशेष रूप से रूस की | 


इस उह्द श्य की प्राप्ति के लिए ऑग्ल-भ्रमेरीकी ग्रुट तुर्की को इसके लिए राजी 
करने में सफल हो गया कि वह (तुर्की) मच्य-पूर्व-प्रतिरक्षा-सगठन के निर्माण में पहल 
करे। साथ ही हर प्रकार की सहायत्ता--सैनिक सहायता तथा श्राथिक ऋण भी 
जिसमें शामिल हैँ--देने का वचन दिया। ६ जनवरी, १६५५ को एक प्रतिनिधि- 
मइल ने, जिसका नैतृत्व तुर्की के प्रधान मत्री श्री मेंडरेस कर रहे थे, ईराक की आठ 
दिवमीय सद्भावना-यात्रा पर बगदाद गए। तुर्की प्रतिनिधि मंडल से हुई चर्चा के 
परिणाम स्वरूप छ दिन बाद एक समयुकत घोपरणा प्रकाशित हुई, जिसमें मध्य-पूर्व 
की सुरक्षा एव स्थिरता के लिए तुर्की तथा ईराक के मध्य वर्तमान सहयोग को लागू 
करने तथा उसे विस्तृत करने के लिए, शीघ्रतिशीक्र जहाँ तक सभव हो एक तुर्की- 
ईराकी-सधि सम्पूर्ण हो जाने के निर्णय की घोषणा की गई। मिस्नी विदेश मत्री 
श्री फौजी ने घोषणा की फि घुद्ध अर्थ में प्रस्तावित ई राकी-तुर्की-सं घि अरब-सघ-सामू हिके 
सुरक्षा संधि की विरोधी है। ईराक को चाहिए था कि इतने महत्वपूर्ण मामले में वह 
दूसरे सदस्य-राप्ट्री की भी सलाह लेता । उन्होंने फिर कहा कवि मित्र इसके लिए कृत- 
सकलप है कि वह किसी भी संधि में शामिल नहीं होगा झ्लौर ताही दो पक्षो द्वारा किए 
गए किन्‍्टी समझौतो को स्वीकार करेगा । भ्ररव-एक्ता को स्थाई सूप बनाए रखने के 
लिए मित्र के प्रधान मंत्री कर्नल-तासिर, ने २२ जनवरी को वाहिरा में पक्‍्ररव-सप 
जी एक बैठक का प्रस्ताव रखा, जो प्रस्तावित तुर्झी-ईराकी -समभौते से उत्पन्त स्थिति 
पर विचार करे | 


१८ जनवरी १६५५ को राह ने अ्रपनी विदेश-नीति पर एक वत्तव्य प्रकाशित 
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किया, जिसमें इस नीति के दो प्रमुख सिद्धातो की व्याख्या की गई थी। वे सिद्धात 
थे--(१) अरवों के महत्वपूर्ं ध्येयो की पूति करना, (२) ईराक की सुरक्षा को 
सुनिश्चित करना । अश्रपनी विदेश-नीति के प्रथम सिद्धात के श्रन्तर्गंत ईराक के प्रयास 
ऐसे मामलो में प्रत्यक्ष साक्षी हैं जोकि लेवेंट (भुमध्य सागरीय प्रदेश) राज्य, उत्तरी 
अफ्रोका, फिलस्तीन तथा प्ररव-लीग की नीव रखना। दूसरे सिद्धात के अन्तगंत 
ईराक ने यह प्रयत्न किया था कि वह अपने पडोसी राष्ट्रो तथा उन बडी शक्तियों से 
अपने सवधो को व्यवस्थित तथा हृढ करे, जिनके हित ईराक के हितो से मेल खाते हैं । 
तुर्की, फारस तथा अफगानिस्तान के साथ सधिया तथा इगलिस्तान के सि-गठबंधन 
इसके उदाहरण रूप में उद्धत किए गए थे | ईराक का विचार था कि इन दोनो सिद्धातो 
को सयुकत रूप से लागू करना ही केवल मात्र तक-सगत तरीका है, जिससे भ्ररवों 
के झाम हितो को प्राप्त किया जा सकता है । 


ईराक ने १६ झक्‍तूबर, १६५४ के भाग्ल-मिस्री-समझौते का जोरदार स्वागत 
किया । ईराक ने इस समभौते को श्ररव-तुर्की-इगलिस्तानी सबधो के लिए एक शुभ 
शकुन माना । उसके विचार से यह नि्गांय मिस्र का विशेष अधिकार था, उस समय 
तक जव॒ तक यह मिस्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करता, जो ( मिस्र की सुरक्षा ) 
अ्रव-विश्व की सुरक्षा का अनिवार्यत श्रावश्यक भ्रग है। मित्र की तुर्को-श्ररव सबन्ध 
के प्रयास के पुरक के रूप मे ईराक ने वुर्की से सधि के लिए भ्रापसी विचार प्रारभ 
किया, जो अरव-राप्ट्रो के साव उन राप्ट्रो के लिए भी खुली होगी, जिनका सबध 
मध्य-पूर्व की सुरक्षा से है। £राक का तुर्कों के साथ एक लवा तथा आराम सीमान्त 
था, भौर साथ ही थाम प्राकृतिक साधन भी । साथ-ही साथ ईराक पिछली सबियों 
की श्ाखला द्वारा तुर्की से बधा हुआ था, जैसे कि १६२६, १६३७ तथा १६४६ की 
सधिया । ववतव्य इस टिप्पणी के साथ समाप्त किया गया था कि प्रस्तावित सधि का 
टकराव नाही राष्ट्रसघ के अधि-पत्र से होता है श्रोर नाही सामूहिक श्ररव 
सुरक्षा-समभझोते से । ईराकी प्रधान मश्नी नूरी-प्रस-सैद ने श्रपने डावटरो की सलाह पर 
२२ जनवरी, १६४५४ में काहिरा में होने वाले अरब संघ के प्रधान-मत्रियों की बैठक 
में माग नही लिया | काहिरा-मम्मेलन में मिस्रो प्रतिनिधि-मइल सीरियाई, लेवनानी 
तथा ईराफी प्रतिनिधि मइलो (टा० फादिलजमाली) का यह शअ्रनुमोदन प्राप्त करने 
में ग्रसफल रहा कि वे “राकी-तुर्की-मधि से अपने-आपको श्रलग रखेंगे | सम्मेलन की 
अगे वरने का निः*चय वर लिया गया तथा यह निश्चय किया गया कि एक प्रतिनिधि- 
महल जिसमें मिस के राष्ट्रीय-मार्ग-दर्शन मत्री मेजर सलेम, लेबनान के प्रधानमत्री 
तथा सीरिया आर जोर्टन के विदेश-मत्नो शामिल हो, बगदाद ईराकी प्रधानमंत्री सूरी- 
श्रम-मैद से बरात्तचीन वरने जाए । ईरावी प्रतिनिधियों तथा अरब संघ के प्रशिनिधि- 


तल 
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मडल के बीच हुई त्रिदिवसीय वार्ता के पश्चात्‌ २ फरवरी, १६५५ को एक ववतव्य 
प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया था कि ईराक ने तुर्की के साथ भ्रपनी सधि पर 
हस्ताक्षर विलधित करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया । 


२४ जनवरी, १९५४ को वगदाद में तुर्की-इराकी-सधि पर हस्ताक्षर हो गए । 
पाँच वर्ष तक इसकी वैघता की अवधि रखी गई तथा इसके बाद श्रागामी पाँच पाँच 
वर्ष की श्रवधि के लिए नवीकरण की व्यवस्था की गई । सधि से भ्रलंग होने के 
लिए इस प्रकार की किसी भी श्रवंधि के समाप्त होने से छः माह पूर्व श्रप्मिम यूचना 
दी जा सकती थी । सधि में यह कहा गया कि यह नयुबत राष्ट्रसघ के अ्रधिपत्न के 
प्रनुच्छेद ५१ पर श्राधारित है तथा इसके द्वार ऐसे हरेक राष्ट्र के लिए खुले हैं, जो 
मध्यपूर्व की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से चितित है | इसमें झ्रान्तरिक सुरक्षा-सवधा 
सूचना के विनिमय, श्र उसके साथ ही प्राविधिक सूचना साधनों के भी विनिमय 
तथा ईराक के रास्ते बिना सीमा युल्क के तुर्की को शस्त्रास्त्रो की निकासी श्रौर इसी 
प्रकार तुर्की से अन्य राष्ट्रो को झस्त्रास्त्रों की निकासी को व्यवस्था थोी। संधि के 
अनुच्छेद छ में कहा गया था कि कम-से-कम छ राष्ट्रों के सधि में शामिल हो जाने 
पर एक स्थायी परिपद्‌ की स्थापना की जाएगी, जिसमें सदस्य-राष्ट्रो के प्रतिनिधि 
उन देशों के मश्रिमइलों के सदस्य ही हो सकेंगे । इसमे कम स्तर के प्रतिनिधि 
किसी भी देश का प्रतिनिधित्व नही कर सकेंगे। सि में यह छूट भी दी गई कि संधि 
में सम्मिलित होने वाला कोई भी देश अन्य किसी एक देश से श्रथवा अधिक से विश्येष 
पारस्परिक प्रत्तिरक्षा-समझकीते कर सकता है। 

नूरी-भस सेद ने ईराकी प्रतिनिधि-सभा मे घोषणा की कि संधि पर हस्ता- 
ध्षर करने वाले दूसरे सदस्य राप्ट्रो--पाकिस्तान, फारस, तथा इगलिस्तान से---ईराक 
के सह्योग का भ्राघार ये तीन सिद्धात होगे * (१) ईराक ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व 
को स्वीकार नही करेगा, जो उप्रे भ्रपनी सीमाग्रों के वाहर निवाहने हो अथवा अरव- 
राप्ट्रो की सीमाग्रो के बाहर जैस्ताकि श्ररव-सुरक्षा-सधि में उल्लिखित है, (२) 
४“राक-स रकार केवल मात्र ईराक की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायों है तथा कोई भी 
राष्ट्र इराक से सहयोग के लिए किन्‍्ही भी शजत्तों की उस्ते श्राज्ञा नहीं दे सकता , 
(३) इराक की विदेश-नीति नपुर्ण प्रभुसत्ता तथा सधि में शामिल राष्ट्रों के बीच 
समान श्रधिकारों पर आ्राधारित होगी, जैसाकि संधि के अनुच्छेद ५ मे स्पप्ट है, 
जिसमें उल्लेख विया गया है कि कोई भी वह देश, जिसे सघधि में धामिल कम-से-कम 
दो प्रमुख राष्ट्रों ने मान्य न ठहराया हो, सघि में शामिल नहीं किया जाएगा, ईराक 
ने श्ररव राष्ट्रो मे पूर्ण हपेशा सहयोग की प्रतिजा की । यह बात इजरायल पर लागू 
होती थी, जिसे इराक से मान्यता प्राप्त नहीं थी । ईराक तथा तुर्कों दोनों की ससदों 
ने स्पप्ठ बहुमत से इस संधि की ग्भिपृष्टि कर दी । 
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४ अप्रैल, १६५४५ को इगलिस्तान ने १६३२ की सधि के स्थान पर ईराक 
के साथ नए समझाते पर हस्ताक्षर किए तथा वह (इगलिस्तान) २४ फरवरी के 
तुर्की-ईराकी सधि में शामिल हो गया । इस नए समभोते के अन्तगंत इगलिस्तान सैनिक 
-भडारो तथा साधनों को ईराक मे युद्ध के समय प्रयोग के लिए एकत्रित कर सकेगा । 
जिन ह॒वाई-क्षत्रो पर इगलिस्तान का श्रधिकार था भश्रवः ईराक के नियन्त्रण में चले 
जाएगे लेकिन इगलिस्तानी सेना के भ्रधिकरारी ईराक में ही रहेगे जो ब्रिटिश हवाई- 
जहाजो का सचालन करेगे, तथा तत्सम्बन्धी सुविधाओ्रों को बनाए रखेंगे भ्ौर साथ 
ही ईराकी सैनिक्रो फे सैनिक प्रशिक्षण मे सहायक होगे। ईराक पर सशस्त्र श्राक़परा 
होने की स्थिति में श्रथवा आक्रमण की धमकी पर--अगर दोनो सरकारें यह समझें 
कि यह ईराक की सुरला को खतरे में डाल देगा-इगलिस्तानी सरकार प्राप्य 
सहायता का कार्य अपने हाथ में ले लेगी । ऐसा वह ईराक-सरकार की प्रार्थना पर 
ही करेगी तथा इस सहायता में अ्रनिवार्य सशस्त्र सेनाएँ भी शामिल होगी, जो ईराक 
की रक्षा करेंगी। ब्रिटेन तथा ईराक में हुए इस नए समभौते में ईराकी सशस्त्र 
मेनाओं को कार्य -कुशलता तथा तत्परता की स्थिति में बताए रखने को इगलिस्तान 
तथा ईराक के बीच घनिष्ठ सैनिक सहयोग को व्यवस्था की गई । 


२३ सितम्बर, १९५४ में पाकिस्तान बगदाद-सधि में शामिल हो गया, जो 
तुर्शी तथा ईराक के बीच हुई थी तथा ब्रिटेन का भी जिससे लगाव हो गया था। 
११ अक्तूबर, १९५४५ में ईरान ने भी पाकिस्तान तथा इगलिस्तान का अनुकरण करने 
हुए, ४राक नुर्की के वीच हुई संधि में शामिल होने की घोपरा कर दी । 

दिसम्बर में इगलिस्तान ने जोर्डन पर भी बगदाद-सधि में शामिल होने को 
घोर डाला । इसका परिणाम यह हुम्ना कि जोर्डन के दो प्रधान-मन्त्रियो--सैद मुफ्ती 
तथा हाजल मजली-े क्रमश इस्तीफा दे दिया तथा बडे पैमाने पर दगे हुए 
जिल्होने यह स्पप्ट सफ्रेत कर दिया कि जोइईन की जनता बगदाद-सधि की शक्तियों 
के साथ फ्रिसी भी गठवन्धन के पक्ष में नही है। जोर्डन के शाह हुसेन को जनरल 
ग्लब पाणा को वर्खास्त करने को विवश्य किया, जो ग्ररव सैन्य-दल का प्रवर्तक माना 
जाता है। इस प्रकार अरब सैन्‍्य-दल विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गया तथा जोन को 
उगदाद संधि में ज्वदंस्ती यसीटने का इगलिस्तानी प्रयास श्रसफल रहा । 


वगदाद-सधि की प्रवृत्तियाँ 
बगदाद-परधि के राष्ट्री--ईरान, ईराक, पाकिस्तान, तुर्की तथा इगलिस्तान 
जाय उदयाटन बैठक (प्रारम्मिक बैठक) बगदाद में २१-२२ नवम्बर को ईराकी 
प्रधान मन्त्र प्रत सैयद नृरी-प्रम-सेद के सभापतित्य में हुई। अश्रमेरीकी सरकार को 
प्रेत के नाते बैंठर की कार्यवाही में भाग लेने को बगदाद संधि के राष्ट्रो ने निमन्त्रित 
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किया, जिसे स्वीकार करके अमेरीकी सरकार की झोर से वगदाद-स्थिति श्रमेरोकी 
राजदूत ने परिषद्‌ में अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व किया | 

प्रारंभिक भाषणों में तीन मुद्दों पर बार-बार जोर दिया गया * अमेरिका 
की इस सघधि से पूर्स लगाव की इच्छा , झ्राथिक सहयोग का महत्व, तथा फिलस्तोन 
की समस्या के समाधान को प्राप्त करने की आवश्यकता | परिपद नें अ्रमेरीकी 
सरकार के स्थायी राजनीतिक एवं सैनिक सम्बन्धो को प्रस्यापित करने तथा आ्राथिक 
समिति मे प्रेक्षक नियुक्त करने की इच्छा का स्वागत किया । परिपद्‌ ने यह माना कि 
वगदाद-सघि के श्रन्तगंत जो उत्तरदायित्व ईराक के हैं, वे उन उत्तरदाधित्वों से पूर्ण 
मेल खाते हैं, जो भ्रव-सघ, राष्ट्रो के बीच आ्राथिक सह्रोग तथा सयुक्‍त प्रतिरक्षा- 
संचि के भ्न्तर्गत उस पर हैं । 

परिपद्‌ में पाच सरकारो ने मध्य-पूर्व में शांति एवं सुरक्षा के संयुक्त उद्देश्य, 
अपने-अपने क्षेत्रो की श्राक़पण त्तथा विध्वस से रक्षा करने तथा इस सम्पूर्ण क्षेत्र 
के लोगो की खुशहाली तथा कल्याण की वृद्धि के लिए पूर्ण सहयोग के साथ 
कार्य करने के अपने इरादे की पुन पुष्टि की, जैसा कि सचि मे उल्लिखित है तथा 
सयुकत राष्ट्रसघ प्रधिपत्र के श्रनुच्छेद ५१ के भो अनुसार है । 

पाँचों सरकारों ने एक स्थायी परिपद्‌ की स्थापना की जिसका सत्र हमेशा ही 
रखने का निश्चय किया गया। मन्त्रि स्तर पर होने वाली वैठकें वर्ष में एक बार 
होगी । मेजवान देश के नाते ईराक सन्‌ १९५६ तक भ्रध्यक्ष -पद पर रहेगा , इसके बाद 
अध्यक्ष पद पर एक-एक वर्ष के लिए सधि के शेप राष्ट्र श्रकारादि क्रम से कार्य करते 
रहेंगे । वगदाद संधि तथा इसकी श्राश्चित सस्थाग्रों का स्थायी स्थान वगदाद में ही 
रहेगा । हर सदस्य को परिपद्‌ के लिए एक उप-प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए। 
चगदाद स्थिति अपने स्थायी प्रतिनिधियों द्वारा परिषद्‌ किसी भी समय पाँचों सरकारों 
के राजनीतिक, श्राथिक तथा संनिक हितो के किसी भी मामले पर चर्चा करने को बैठक 
चुला सकेगी । परिपद्‌ इस वात पर भी राजी हो गई कि वगदाद-सधि संगठन के 
लिए एक स्थायी सचिवालय वगदाद मे स्थापित किया जाना चाहिए । 

परिपद्‌ ने एक स्थायी सैनिक समिति की स्थापना की, जो परिपद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी है तथा उसी के श्रघीन है, तथा जो भी निर्देश उसे दिये जायं, उनको पूरा करने 
की उसे जिम्मेदारो भी दी गई। सैनिक समिति में पांचों सरकारों के प्रतिनिधि उन 
सरकारो के प्रधान-सेनापत्ति भ्रथवा उनके सहायक होंगे । सैनिक समिति ने प्रपनी 
प्रारभिक वेठको मे क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक सैनिक समगठन 
की नोव डाली । परिषद्‌ ने अमेरिका द्वारा सधि में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र को मूल्प- 
वान्‌ तया खुलकर सहायता देने के लिए उसको (€प्रमेरिष्ा की) सराहना की । यह 
सहायता भझमेरिका ने सैन्य दाक्ति के रूप में तथा झस्त्रास्त्रो तथा दूसरे सनिक 
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साधनों के रूप मे इसलिए दी कि वे राष्ट्र अपनी-प्रपनी प्रतिरक्षा-व्यवस्था को किसी 
भी भ्राक्तमरग का सामना करने के लिए सबल बना सकें। 


क्षेत्र के आथिक एवं वित्तीय साधनों के विकास तथा उन्हें हढ करने के लिए 
एक अभ्राथिक समिति की स्थापना हुई । श्रागामी दो वर्षो में पाँच लाख पौंड का रक्षित- 
कोप निर्माण करने के लिए सोना सुलभ करने तथा वित्तीय सहयोग के दूसरे प्रकारो 
द्वारा इ गलिस्तान ने ईराक को सहायता देने का निर्णाय किया । यह श्राथिक समिति 
प्रमुख रूप से क्षेत्रीण विकास के क्षेत्र में श्रतुभव प्राप्त करने के तौर-तरीकों पर विचार 
करेगी | इसमें क्षेत्रीय श्राधार पर विश्व-बेक, विश्व-स्वास्थ्य-सगठन तथा बविशेषता- 
प्राप्त सस्थाग्रो से चर्चा करना भी सम्मिलित है। इ गलिस्तान के प्रतिनिधि ने इस 
बात के लिए श्रपनी सरकार की तत्परता प्रकट की कि वह विज्ञान के शातिपूर्णा प्रयोग 
के लिए बनी श्रपनी स्वय की अब्रणु-शक्ति योजनाओ्रो द्वारा सधि में सम्मिलित दूसरे 
देशो को मदद करने में श्रणु-शक्ति के क्षत्र में अपने अनुभवों का उपयोग करेगी । 
विशेष रूप से इगलिस्तान इस वात के लिए तैयार था कि वह स्थानीय एव क्षेत्रीय 
समस्याओं को हल करने के लिए बरणु-साधनों को लागू करने में बगदाद-सधि के देशो 
की सहायता करेगा । जनवरी, १६५६ में श्राथिक समिति ने एक प्रशिक्षण-केन्द्र इस 
उद्दब्य से स्थापित किया कि सदस्य-राष्ट्रो के वैज्ञानिक श्रणु-शक्तित के शातिपूर्ण- 
प्रयोगो का श्रव्ययन करे । इस प्रकार व्यावहारिक आधथिक सहयोग की श्राधार-शिला 
रखदी गई तथा सदस्य देशो के विकास-सवंधी सूचनाओं का श्रादान-प्रदान होने लगा 
जिससे सभी सदस्य राष्ट्र एक दसरे के अनुभवों से लाभ उठा सकें । 


वबगदाद सधि परिपद्‌ ने श्रपनी दूसरी मश्रियों की बैठक तेहरान में १६ से १६ 
भ्रश्नेल तक रखी । इस बंठक के गध्यक्ष थे ईरान के प्रधान-मत्नी, हुसैन-अल । परिषद्‌ 
ने यह ग्राशा व्यक्त की कि वगदाद-सधि “क्षेत्र की जनता के बीच एकता स्थापित 
करने का साथन है ऐसी जनता के बीच जो स्वतत्र तथा जनतात्रिक जीवन-प्रणाली 
में आस्था रखती है ।” परिपद्‌ ने तटस्थ राष्ट्रो द्वारा सधि के विर्द्ध किए जाने वाले 
आरोपी तया ग्रालोचनाग्रों' का 'तत्परता तथा हृढता! से उत्तर देने का निर्णय 
क्या । 


परिपद्‌ का विचार था कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय साम्यवाद के मूल मनमूवो में श्रभी 
वोर्ट परिवर्तन नहीं हुझ्ना | इस क्षेत्र में 'विध्वम' की श्रणका को रोकने के लिए परिषद्‌ 
ने महासचिव मे नियत्रग्गाथीन एक स्थायी सगठन स्थापित करने का निर्णय किया। 
परियद्‌ ने यह भी माना कि “विध्वस के प्रतिवाद के लिए मूल आ्रावश्यकता इस 
बात की है कि उन स्थितियों का ही मूनोच्छेदन कर दिया जाय जिनमें यह पनपता 
टै-डैसे पि श्राविक अझ्त्प-पिकास तथा दुर्घल प्रतिरक्षा-व्यवस्था ।7 
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परिषद्‌ के निमत्रण पर अमेरिका भी श्रायिक समिति तथा चविध्यस-विरोधी 
समिति का सक्रिय सदस्य वन गया। अमेरिका ने आइवासन दिया कि वह सदस्य- 
राप्ट्रो के राजनीतिक, प्रतिरक्षा-सवधी तथा सामाजिक उह्ृश्यो--जो सधि में 
उल्लिखित है--को प्राप्त करने के सामूहिक श्रथवा एकाकी प्रयत्नो में सहयोग देता 
रहेगा । 


परिषद्‌ ने आर्थिक समिति के प्रतिवेदन को श्रगीकार किया, जिसमें कृपि-यत्र 
के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, मलेरिया-निरोधक कार्यो के लिए सयुकत प्रशिक्षण 
केन्द्रों तथा स्वास्थ्य-शिक्षा की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसमें टिड्डी तथा 
महामारी पीछित क्षेत्र में सयुक्त पर्यवेक्षण , विशेषज्ञों के श्रादान-प्रदान तथा वैज्ञानिक 
विपयो पर सूचना के झ्रादान-प्रदान की भी व्यवस्था की गई । जनवरी ६६४५७ म॑ बगदाद में 
अणखु-शवित केन्द्र खुल जाने की सभावना की गयी है। श्रकारा में होने वाली प्राविधिक 
समिति की बैठक टिगरिस तथा यूफ्रेट्स-तराई के जल साधनों, ईरान के खनिज-साधनों 
तथा कंस्पियन प्रदेशों की लकडी के भडारों के सयुकत विकास की सभावनाश्रो का 
प्रध्ययन करने को थी। वगदाद में एक संनिक-सवध-दल की स्थापना हुई । परिपद्‌ 
की श्रागामी वैठक जनवरी, १६५७ में कराची में होगी | इस बीच प्रतिनिधि-परिपद्‌ 
प्रतिनिधि-स्तर पर ही नियमित रूप से बैठक करतो रही । 

बगदाद-संधि का भविष्य--श्रभी से यह श्राकता समय से पूर्व होगा कि 
वगदाद-सधि का उदं श्य सफल होगा या अ्रसफल । पर यह तो निश्चित ही है कि 
अरब-जगत की जिस एकता को शभ्रव-सघ ने बढाया था उसमे इसने विशुखलता उत्पन्न 
कर दी है । मिल्र ने यह सोचा कि यह (वगदादइ-साधि) उसके (मिस्र के) विरुद्ध कार्य 
करने को बना है तथा सुले रूप मे सधि का विरोध किया । मिस्र के राष्ट्र निरदेशन- 
मत्री, मेजर सलेम ने २६ जनवरी,१६५५ में दमिग्क में घोषणा की कि, “तुर्की के 
साथ इंराक द्वारा सधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही श्रव » रव-सुरक्षा-सधि का कोई 
अस्तित्व नही रहता ।” मित्र की यही भावना सीरिया, लेवनान, साउदी ग्ररव तथा 
जोन के सधि में शामिल न होने के निर्णय में प्रनिब्वनित होती है । 


मिस्नो प्रतिरक्षा-सधिया 


इसलिए मिस्र ने एक नवीन प्ररव सेनिक, राजनीतिक तथा आधिक संधि का 
आह्वान किया है, जिसमें वे राष्ट्र सम्मिलित हो जो वगदाद-सधि में झआमिल नहीं 
टृए । २० अवनूचर १६५४५ को दमिशक में मिख तथा सीरिया ने एक नई झरव-प्रतिरक्षा- 
संधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमे अन्य ग्ररब-राष्ट्रो को घामिल होने 


व 


व निमनण दिया गया। उसको सरूप-रेसा इन मुद्दों में प्रकट की गयी ; (१) तुझीं 
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ईरानी तथा अन्य किसी सघि में शामिल न॒हुम्ना जाय, (२) सपुक्त सैनिक कमान के 
अ्रतर्गत एक सगठन स्थापित किया जाय, (३) भ्ररब-भाथिक एकता के लिए एक 
सस्था स्थापित की जाय, (४) सदस्य-राष्ट्रो पर होने वाले किसी ग्राक़मणा को रोकने 
में हाथ वटाने की प्रतिज्ञा, (५) सदस्यों द्वारा, बिना भन्य सदस्यों की सम्मति के, कोई 
अ्रतर्राष्ट्रीय सैनिक भ्रथवा राजनीतिक समभौता न करने की प्रतिज्ञा, (६) यह पाँच 
वर्ष तक चालू रहेगा। मिस्र के प्रधान-सेनापति जनरल श्रब्दल हाकिम भ्रमीर सीरिया- 
भिन्न के सर्वोच्च सेनापति नियुक्ति किये गये । ब्रिटेन द्वारा जोन पर बगदाद सबि मैं 
शामिल होने के लिए जोर डालने के कारण वहाँ जो बडे पैमाने पर भंगडे हुए तथा 
जिसके परिणाम स्त्ररूप जनरल ग्लब पाशा को बर्खास्त कर दिया गया, जो ब्रिटिश राष्ट्रीय 
झौर जोर्डानी सेना का प्रधान सेनापति था--इन सब के पश्चात २७ दिसबर, १६५५ 
को जोडन के विदेश-मत्री सामिरी रिफटी ने घोषणा की कि “जोडंन का संधि में 
शामिल होना एक वर्ष के लिए नही, वर्षों के लिए स्थगित हो गया है” २४ श्रप्रैल, 
१६५६ को दोनो देशों की सेनाओो को एक सूत्र में सगठित करने तथा उन्हे नियामकत्ता 
प्रदान करने के लिए मिस्र तथा जोडंन ने एक समभोते पर हस्ताक्षर किये। २१ 
ग्रप्रेल, १९५६ में मिस्र, साऊदी प्ररव, तथा यमन ने एक श्रन्य प्रतिरक्षा-सधि पर 
हस्ताक्षर किये, जिसमें यह व्यवस्थाए रखी गई. (१) किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर 
किया गया सबस्त्र श्राक्रमणा तीनो राष्ट्रो पर भी हुआ माना जायगा, (२) तीनो राष्ट्रो 
के विदेश तथा प्रतिरक्षा मत्रियों से बनी एक सर्वोच्च परिषद को यह भ्रधिकार दिया 
गया कि वह सयुकत कमान को निर्देश दे, (३) सयुकत कमान में एक प्रधान-सेनापति 
होगा, जो प्रतिरक्षा-प्रायोजनो के प्रशिक्षण, संगठन तथा श्रपनी कमान के श्रन्तर्गत 
सेनाग्रो को सवारने भ्रादि की व्यवस्थाश्रो को लागू करेगा, (४) तीनो सेनाश्रो के प्रधान 
सेनापतियो को संन्‍्य परिषद्‌ सर्वोच्च परिषद्‌ को सलाह देगी, (५) सदस्य-राष्ट्र सैन्य 
परिपद्‌ के अन्तर्गत श्रपनी सेनायें रखेंगे, तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगे, 

(६) किसी ग्राक़्मणाका री के साथ कोई भी सदस्य राष्ट्र अलग से शोति समभौता नही 
करेगा, (७) सधि का काल पाँच वर्ष तक रहेगा तथा कोई भी सदस्य सघधि से पृथक 
हो सकता है, झ्गर वह एक वर की श्रग्रिम सूचना दे देता है । 


जब ३१ झवनूवर, १९५६ को स्वेज पर झाग्ल-फ्रासीसी श्राक्रमरा हुआ तो 
बगदाद-सधि में ईराक की सदस्यता का वहाँ की जनता ने तीत्र विरोध किया | ७ 
नवम्बर, १९१६ को वगदाद-सधि के मुस्लिम देशो के प्रतिनिधियों (ईरान, ईराक, 
पाकिस्तान, तुर्की) की एक झ्रापातकालीन वैठक तेहरान में हुईं । यह बैठक इसलिए 
हुई थी कि ब्रिटेन पर भिम्न के विर्द्ध युद्ध वद करने को जोर डाला जाय । मिस्र ने 
घोषणा की कि युद्ध-वदी संधि के सदस्यों की इच्द्धाप्रों के कारण हुई है। जनवरी 


जल आय १५. सशभिकल हक... ५ हक 
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१६५७ (१६ से २२ तक) इन सदस्थों की अकारा में फिर एक बैठक अमेरिका से 
यह प्रार्थना करने के लिए कि वह सधि का यूरों सदस्य हो जाय तथा प्रे०्आइजनहावर 
को मध्य-पूर्व-योजना पर विचार करने के लिए हुई । 

रूस ने वगदाद-सधि की भर्त्सना केवल 'आ्राक्रमक सैनिक तथा राजनीतिक 
गटवधन' के ही रूप में नही की अपितु गुलाम बनाने के साधनों में से एक साधन 
तथा उपनिवेशवाद जैसे ही एक नए प्रकार के शोपण-साधन' के रूप में की । १६० 
नवम्बर, १६५६ को प्रधान-म्रश्नी श्री नेहरू ने कलकत्ता में कहा था, “वगदाद-सधि के 
एक महत्वपूर्ण सदस्य बह्विटेन द्वारा मित्र पर आक़मण से, बगदाद-संधि समाप्त हो 
जायगी, यह वत्पना सहज ही की जा सकती है ।” 


दक्षिण तथा पूर्व एशिया प्रतिरक्षा-सुरक्षा-सचधिया 

प्रशंतसागरीय संधियो--प्रशात महासागरीय सधियो की सम्मति सव॑ प्रथम 
फिलीपीन के राष्ट्रपति एलपीडियो ववाइरिनो ने श्रगस्त, १९४६ में दी “प्राज फिलीपीन 
तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों के समक्ष सर्वाधिक झ्ावश्यक समस्या सुरक्षा की समस्या है*** 
प्रव जब उत्तर अतलातक सधि पूरी शक्ति पर क्रियाणील है, तव कोई भी व्यवित जो इस 
बात को अनुभव करता है कि एशिया को किस हद तक खतरे का सामना करना है, चैन 
से बेंठना गवारा नही कर सकता। अनगिनत साथन-सपन्‍न तथा श्रपनी इतनी बड़ी 
जनसस्या होते हुए एशिया को गलती से साम्यद्याद के चमुल में नही फसने दिया जा 
सकता भ्रीर नाही फसने दिया जाना चाहिए ।” यह साम्यवाद के बढते हुए खतरे का 
सामना करने के लिए एक सयुद्रत मोर्चा प्रस्तुत करने तथा ग्रमेरिका, इगलिस्तान तथा 
फ्रांस के सहयोग से एक सयुक्‍त प्रतिरक्षा सगठन स्थापित करने का प्रयास था। 
फारमूसा (राष्ट्रवादी चीन) के मार्शल च्याग-काई शेक तथा दक्षिण कोरिया के 
सिगमनरो ने क्रमश. अपने-अपने स्वार्थ के कारण इस विचार को दोहराया तथा 
उत्साहपूर्वक समर्थन किया। जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलेड ने भी किसी प्रकार 
के प्रयात महासागरीय प्रतिरक्षा सगठन का समर्यंथ किया । जुलाई, १९४० में सयुक्त 
राज्य अमेरिका की प्रतिनधि-सभा (हाउस आ्राफ रिप्रेजेंटेटिव) --अमेरीबी काग्रेस के 
धाम संदन--की विदेश मामलो को समिति ने उत्तर श्रतलातक सधि की तरह प्रश्मात्त 
महासागरोय प्रदेश के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा सधि--जिसमें अमेरिका भी भाग 
लेगा--के प्रस्ताव पर सब-सम्मति से स्वीकृति की मुहर लगा दी । 

पूर्वी एशिया : आस्ट्र लिया-न्यूजोलेड-अमेरिका (#४:208) 

१ सितम्बर, १६५१ को झास्ट्रेलिया, न्यूजीलेड तथा संधुक्त राज्य श्रमेरिया 
(0२205) ने शध्रनिश्चितकाल के लिए प्रशात महासागरीय सुरक्षा-सधि पर हस्ता- 
क्र किये । तोनो राष्ट्री ने घोषणा की कि “किसी सदस्य-राष्ट्र पर प्रशात महासामरीम 
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क्षेत्र मे कोई सशस्त्र ग्राक्रमण हुआ तो वह सभी सदस्यो पर ग्राक़मरा हुआ समभा जायेगा । 
इस आक्रमण मे उनके केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रो (0(९८८70790]708॥ ४777007९8),' 
प्रशात महासागरीय क्षेत्र में उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले द्वीपो, श्रथवा 
उनकी सशस्त्र सेना, जल-पोतों तथा हवाई जहाजो पर हुए आक्रमण भी शामिल हैं।” ऐसी 
स्थिति में हरेक सदस्य-राष्ट्रो को 'समान खतरे का मुकाबला” अपने-अपने सविधानिक' 
कार्यविधि के अनुप्तार करना होगा । इस सधि में एक परिषद्‌ है, जिसके सदस्य सधि में 
सम्मिलित राष्ट्रो के विदेश-मत्री श्रथवा उनके प्रतिनिधि हैं । इस परिषद्‌ की वापिक 
बैठक प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र में अतर्राष्ट्रीय स्थिति कसी रही, इसका पर्यालोचन 
करने के लिए होती है । श्रापातकालीन स्थिति में सयुक्त कार्यवाही के लिए सैनिक 
योजनाञो को नियामक बनाने के लिए प्रधान-सेनापतियो की एक सशथुक्त कमान 
स्थापित की गई है | इसी प्रकार, श्रमेरिका ने मित्रता, गठबधन तथा पारस्परिक 
प्रतिरक्षा की सधिया फिलीपीन तथा जापान से १६५१ में तथा दक्षिण कोरिया और 
फारमूसा से १९५३ की । 


दक्षिण-पू्वे-एशिया 

जनवरी १९४६ में हिन्देशिया में हुए एशियाई सम्मेलन में १६ राष्ट्रो के 
निकालने के लिए एक प्रस्ताव सर्व-सम्मत्ि से अगीकार किया तथा इस प्रकार की 
योजना को कार्यान्वित करने के लिए यथेष्ठ ढाँचा स्थापित किया । लेकिन यह भत्यन्त 
ग्रनिश्चित प्रकार का था तया भारत ने एक वधनहीन क्षेत्रीय सस्था का समर्थन 
किया, जो सपुक्तराप्ट्र अधिपत्र के अधिकार-क्षेत्र तथा भावना के भ्रन्दर-अन्दर हो 
ग्रौर जिसका उद्देश्य पारस्परिक सलाह-मसबिरा एवं सहयोग तक ही सीमित हो , 
वह कोई बन्धनीय सममोता न हो । 

मई १६५० को फिलीपीन के राष्ट्रपति क्वाइरिनो ने बेग्यू में एशियाई राष्ट्रों 
को एय सयर बनाने के लिए आमच्रित किया | वेग्यू सम्मेलन के परिणाम निराशा- 
जनक रहे । एफ़त्रित प्रतिनिधियों में से केवल सात देथो के प्रतिनिधि झाथिक, 
सामाजिक 7 4, सास्कृतिक कार्यक्रम में क्षेत्रीय सहयोग के लिए सहमत हुए । ये देश 
थे-प्रास्दे।या, भारत, लका, पाक्स्तिन, हिदेशिया, फिवीपीन तथा थाइलेड । 
लेकिन रन तथा हिन्देशिया के जोर देने से राजनीतिक मामले में किसी प्रकार की 
घोषण। नहीं की गई | सम्मेलन ने फितीपीन के एक स्थाई क्षेत्रीय संगठन के प्रस्ताव 
को टुपगरा दिया । 

दक्षिगा-पूर्व-एश्िया प्रतिरक्षा-सगठन (523700) 


प्रप्दमूमि--द्वितीय महायुद्ध में जब जापान ने हिदचीन, बर्मा, मलाया, हिन्दे- 
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शिया तथा फिलीपीन को विजित कर लिया तब इगलिस्तान तथा अमेरिका के 

नेतृत्व में मित्र राष्ट्रो ने इस थ्राशा से एक दक्षिण -पुर्व-एशिया कमाव की स्थापना की 
कि वे उस समय तक भी उनके अधीनस्थ क्षेत्र के दूरत्य भागों की रक्षा कर सके । 
अपना मुख्य कार्यालय लका में बनाकर इस कमान ने वर्मा की स्वतन्त्रता का सचालन 
एवं निर्देशन किया तथा १९४४५ में जापान के पराभव्र के पश्चात्‌ उपयुक्त समस्त 
देशो पर पुन कब्जा कर लिया। 

जसा हम पहले ही देख चुके हैं कि इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार के 
सुरक्षा-सगठन के सुभाव फिचीपीन, दक्षिण कोरिया तथा फारणूमा जैमे देशो से आए । 
इन सम्मतियों का कोई भी परिणाम नही हुआ कि इतने में फ्राम ने, हिंदचीन में 
निरतर होने वाले युद्ध के कारण, १६५० में सिंगापुर में इगलिस्तान, फ्रास तथा 
ग्रमेरिका की सुदूरपूर्व की स॑निक कमानो के सम्मेलस का सयोजन किया | अगले वर्ष 
एक दूसरा सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ, जिसमे सिंगापुर सम्मेलन में भाग लेने वाले 
राष्ट्रो के अभ्रतिरिक्त श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड तथा कनाडा ने भी भाग लिया । इन राष्ट्रो 
ने दक्षिशु-पूर्व एशिया में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के तौर-तरीको पर चर्चा 
की । इन वार्ताओ्रों से कोई भी परिणाम नही निकला । 

१६४५३ में इंगलिस्तान के तत्कालीन प्रधानमन्धी श्री चचिल ने राष्ट्रपति 
झ्राइजनहावर के समक्ष एक सुझाव रखा कि नाटो (४७ "१९()) की ही तरह का 
एक क्षेत्रीय प्रतिरक्षा-सगठन दक्षिण पूर्व-एशिया में प्रस्थापित किया जाना चाहिये । 
इसका उद्देश्य था अतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खतरे से इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए 
प्रशात-महासागरीय संधि जिसे एनजुस (8]प/075) कहते हैं, को विस्तार देना, 
जिस में इगलिस्तान शामिल नही किया गया था । इस प्रकार के सगठन के लिए उपयुक्त 
समय नहीं था, बंयोक्षि कोलम्वो-राष्ट्र इसके निर्माण के विरोधी थे । उनकी हृष्टि से 
एशिया में आग्ल-फ़ासीसी उपनिवेशवादी हितो की रक्षा करने तथा उनको चनाए 
रखने का यह एक साधन था । 

१६५४ में स्थिति तोभी रुछ चदली। पीकिग-सरकार (साम्यवादी चीन) 
के प्रति अमेरिका की शबुता बढने से तथा वियतनाम में फ्रास की स्विति के झी धर 
परिवर्तन के कारण पग्रमेरिकी नीति में परिवर्तन भाया । पप्रैल में अमेरिका के विदेश- 
मत्नी जॉन फास्टर डलेस दल्लिण-पूर्व एणिया के: लिए एक साप्रहिक-प्रतिरक्षा-मधि की 
स्थापना की संभावना पर चर्चा वरते लद॒न गए । इलेस कोलम्बों शंवितयों की उपेक्ता 
करना चाहने थे, जबकि तत्कालीन इगलिस्तानी विदेश भन्‍्त्री एन्चनी ईडन उन्हें 
(गोलग्बो शक्तियों को) सधि में शामिल हरे पर हृद थे, क्योंकि बिना उनके 
(कोलम्पो-गवितियों के) समने-बूके तथा समर्थन के दक्षिश-पुर्व-एशिया में कोई भी 
पायी संगठन पृरस्यंसूपेगा प्रभावशाली नहीं हो सकता । 
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जिनेवा-समभौते के छ सप्ताह पश्चात हिंदचीन की समस्या (अलग श्रध्याय में 
देखें) पर विचार करने के लिए बेग्यू (फिलीपीन) में ६ सितम्शर १९५४ को एक 
सम्मेलन बुलाया गया। श्रमेरिकी विदेशमत्री उडलेस एक ऐसी सीमा निर्धारित कर देना 
चाहते थे, जिसके श्रागे हिन्दचीन में युद्धविराम के पश्चात्‌, सम्यवादियों की श्रगति 
को प्रमावपूर्ण ढंग से रोका जा सके। सर एन्थनी ईडन ने एक क्षेत्रीय सुरक्षा-सगठन 
पर विचार करने के लिए तमाम कोलम्बों शक्तियों को निमन्त्रण दिया । जैसाकि 
पूर्रपिक्षित था, पाकिस्तान को छोडकर तमाम कोलम्बो-शक्तियों ने इन्कार कर दिया । 
भारत का कहना था कि दक्षिण-पूर्व एशिया सगठन की स्थापना के पूर्व चीन 
(साम्यवादी) को, हिन्दचीन के समभौते में श्रपनी सदू-इच्छा प्रमारित करने का 
अवसर दिया जाना चाहिए । वर्मा, लका तया हिन्देशिया भी इसी दृष्टिकोण से 
सहमत थे । काइमीर के प्रइन पर भारत के विरुद्ध द्वेप के कारण तथा भ्रपती साधारण 
जान्त भावना के कारण पाकिस्तान ने श्रामन्त्रण स्वीकार कर लिधा । केवल साम्य- 
वादी श्राक्रमण के ही नही, किसी भी शवित के श्राक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की गारटी 
प्राप्त करने की पाकिस्तान की उत्कट चाह थी । 
दक्षिण-पू्वे-एशिया-प्रतिरक्षा-स ड्भठन-प्तन्वि-सोडो-सन्बि 
(590.8700 7९४४४) 
(८ सितम्बर १६५४) 


श्राठ राष्ट्रो ग्रमेरिका, फ्रास, इगलिस्तान, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, 
श्याम तया फिलीपीन के दक्षिण-पूर्व-एशिया प्रतिरक्षा-सगठन-सम्मेलन का परिणाम 
यह हुम्रा कि छोटे-मोटे परिवर्तनों के वाद पभ्रमेरिकी मसौदा स्वीकार कर लिया 
गया । फिलीपीन की राजधानी मनीला में ८ सितम्वर १९५४ को सधि पर 
हस्ताक्षर हो गये । 

अपने अ्रन्तिम स्वस्प में, दक्षिण यूव॑-एशिया के श्रन्य स्वतन्त्र राष्ट्रो द्वारा 
उसे स्वीकार करने की व्यवस्था की गई (अनुच्छेद ७) | संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 
देशो ने प्राउक्रथन में जो थर्ते स्वीकार की वे इस प्रकार हैं--(क) तमाम सदस्य राष्ट्रों 
की समान प्रभु-सत्ता को मान्यता दी, (से) सयुकतराप्ट्र सघ अ्रध्िपत्र के अनुसार 
प्राचरण करने की घोपणा की, (ग) जनता के आत्म-निर्णंय के सिद्धात को समर्थन 
देने की इच्छा प्रकट की, (घ) वे प्रत्येक घातिपूर्ण साथन द्वारा, उन देशो को स्वायत्त 
शासन तया स्वाधघीनता प्राप्त कराने का 'प्रमाशिक प्रयास” करेंगे, जिन देशो के लोग 
उसके इन्छुक हैं तवा इसके उत्तरदायित्वों को निवाहने योग्य हैं । 

वे सव टस पर सहमत हो गये कि उन भ्रन्तर्राप्ट्रीय बिवादों को, जिनमें वें 
“(मोडो' के सदस्य-राष्ट्र) शामितर हो, 'ातिपूर्ण ढग! से हुत किया जाय तथा “शक्ति- 
प्रयोग या उपक्ी घमहों से काम न जिया जाय (अनुच्छेद १)।॥ उन्होंने 


ज्षेत्नवाद ३०७ 


सथुकत रूप से श्रीर पुयक रूप से यह मी तय किया कि अनवरत्त तथा प्रभावपूर्ण 
आत्म-सहायता तथा पारस्परिक सहयोग के द्वारा अपनी प्रयकू-पृथक्‌ तथा सामूहिक 
सुरक्षा को बनाए रखा जाय तथा उसका विकास किया जाय , सशस्त्र श्राक्रमण का 
प्रतिरोध किया जाय तथा उनकी क्षेत्रीय श्रखण्ढता तथा राजनीतिक स्थायित्व के 
विरुद्ध बाहर से होने वाले विष्वसक कार्यो को रोका जाय तथा उनका विरोध फ़िया 
जाय (अनुच्छेद २)। यह उपलब्ध करने के लिए अपनी स्वतन्त्र सस्थाप्रो को सुहृढ 
करने की प्रतिज्ञा सभी सम्बन्धित देशो ने की । उन्होंने इस वात का भी वचन निया 
किये शग्राथिक साधनो के विकास में पारस्परिक सहयोग करेंगे। इसमें प्राविधिक 
सहायता भी शामिल है, जिप्तके दो लक्ष्य होगे--भ्राथिक उन्नति तथा सामाजिक 
कल्याण-कार्य को श्रागे बढ़ाना तथा इन लक्ष्यों की ओर सदस्य-राप्ट्री की सरकारों के 
सामूहिक तथा पृथक्‌-इयक्‌ प्रयासों को बढावा दिया जाना” (पनुच्छेद ३) । 

सधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है चौया अनुच्छेद, जिसमे यह स्पए्ट 
किया गया है कि झाक़मण की स्थिति में किस कार्य-विधि को अपनाया जायगा । 
श्रगर संघि मे शामिल किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर सशस्त्र झ्राक्रमण होता है, तो ऐसी 
स्थिति में हरेक सदस्य 'अउनी-प्रपती वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार! समान खतरे का 
मुकाबला करने के लिए कार्यवाही करेगा | यदि संधि-क्षेत्र के किसी सदस्य-राष्ट्र की 
प्रभु-सत्ता या राजनीतिक स्वृतन्तता पर “सशस्त्र श्राक्मण के अलावा भ्रन्य किसी 
प्रकार से आँच आती है प्रथवा किमी ऐसे तथ्य या स्थिति से, जो इस क्षेत्र की शाँति 
के लिए खतरा बन सकता है. किसी सदस्य राष्ट्र की प्रभु सत्ता या राजनीतिक 
स्पतन्प्ता पर प्रभाव पडता हो या क्िवरी प्रकार का खतरा उत्तन्त हो सकता हो”, 
तो सभी सदस्य-राष्ट्र, समान प्रतिरक्षा के लिए कौन-से पग उठाए जाय, इस पर सहमत 
होने के लिए शीघ्र ही एकलदूसरे से सलाहू-मशविरा करेगे ।” लेकिन किसी भी सदस्य 
राष्ट्र के सीमा-क्षेत्र में कोई भी कार्यवाही नही की जा सकती, "तिवाय उस स्थिति में 
जब सम्यन्धित सरकार की राय हो श्रथवा उसने इसके लिए आमन्त्रण दिया हो |” 
(अनुच्छेद ४) 

इस सधि को लागू करने के लिए अनुच्छेद ५ के द्वारा एक परिपद्‌ की स्थापना 
की गई, जिसमें हरेक सदस्य-राप्ट्र का प्रतिनिधि होगा | इस परिषद्‌ का काम होंगा 
कि बह किसी भी समय सैनिक तया किसी दूसरी योजना के लिए सलाह दे' । हरेक 
सदस्य ने यह घोषणा की कि वे ऐसी फिसी संधि में घामिल नहीं होंगे, न ही किसी ऐसे 
पन्तर्राप्ट्रीय समभीते को अ्पनायगे जो इस संधि से मेल न खाते हो ; तथा किसी भी 
दूसरी संधि वा, जो सदस्थ-राष्ट्रों में अथवा एक संदस्य-राप्ट्र शौर किसी तीसरे देश 
(जों नधि में झामित्र नहीं है) में विद्यमान है, इस संधि (सीडो) से टकराव नहीं है। 
(प्रनुच्देद ५) । 


घ््ग्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अनुच्छेद ८ में दक्षिणु-पुर्वं-एशिया का ग्रामक्षेत्र “सधि का क्षेत्र” माना गया है, 
जिसमें सधि के एशियाई देशो के सीमा-क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन जिसमें २१ डिगरी 
३० मिनट उत्तरी अक्षाण का उत्तर-प्रशात महासागरीय-क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। 
नए क्षेत्र को सचि-क्षेत्र मे शामिल करने के लिए सभी देशों के सर्व-सम्मत समभोते 
द्वारा इस भनुच्छेद मे सशोधन किया जा सकता है। यह संधि अनिश्चितकाल तक 
कार्य करेगी, लेकित फिलीपीन को एक वर्ष की प्रसूचनता (नोटिस) देने के पश्चात, 
कोई भी सदस्य सधि की सदस्यता से पृथक्‌ हो सकता है (भनुच्छेद १०)। 

श्रमेरिका ने यह स्पप्ठ कर दिया कि इसके कार्य केवल 'साम्यवादी श्राक्नमण 
के विए्द्ध होगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अन्य किसी प्रकार के आाक़मण या 
सशस्त्र श्राक्नमण की स्थिति में यह (अमेरिका) दूसरे पक्षो से सलाह-मशविरा करेगा। 

एक मसविदे द्वारा कम्वीडिया, लाओ्ओोस तथा दक्षिणी वीतनाम को ऐसा क्षेत्र 


माना गया है जिसमें यह संधि बचाव के तौर पर भी लागू होगी तथा श्राथिक सह- 
योगो के लिए भी । 


सीडो (दक्षिणी-पूवे-एशिया-प्रतिरक्षा सगठन) की प्रवृत्तियाँ 
दक्षिण-पूर्व एशिया-प्रतिरक्षा-लगठन में सम्मिलित श्राठ राष्ट्रों के परराष्ट्र- 


मन्रियों का प्रथम सम्मेलन वेकाक में प्रारम्भ हुआ ।? यह सम्मेलन २३ फरवरी से २५ 
फरवरी, १६५५ तक रहा । 


यह संधि, इसकी अभिपृष्टि के पश्चात्‌ १९ फरवरी, १६५५ से लाम हुई । 
परिपद्‌ के सदस्यों ने श्रपना यह सकल्प प्रकट किया कि ,"हमारे सयुक्त प्रयास क्षेत्र की 
भाति एवं सुरक्षा में वस्तुत सहायक हो रहे हैं, इतना ही नही क्षेत्र के दूसरे 'स्वतंत्र 
राप्ट्रो' के लिए भी हमारे ऐसे ही प्रयास हैं ।” परिपद्‌ ने पुन दोहराया कि इसका 
उद्द इय विशुद्ध 'प्रतिरक्षात्मक' है तथा 'इसका प्रयोग कभी भी श्राक्रमक उद्द ध्यो के 
लिए नही होगा । इसने प्रशात महासांगरीय संधि-पश्रधिपत्न के प्रति अपनो श्रास्था की 
पुनपु प्टि की । यही नही परिवद्‌ ने (अं) जनता के झात्म-निर्णय तथा समान अभ्धिकारों 
तथा (व) दूसरे राष्ट्रों के चरेतू मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धाग्तों के प्रति 
प्रपति विध्वास वो भी दोहराया , तथा स्वतन्त्रतापूवंक निर्मित सरकारों के भ्रधि- 








$ जिन परराप्ट्र-मत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनके नाम हैं सर 
एथनी ईडन (इगलिस्तान), जान फास्टर उनेस (अमेरिका), श्रार० जी० केसी (शआ्ास्ट्रे- 
लिया), मत दानतड (स्वृजीवेट) गैरिया | किजीपीस्स), राजकुमार थाने वैधमाकत 
(था: बेड), मुहम्मद झली (प्रयान मंत्री, पाकिस्तान), एम० बुनेट (वाशियटन में पूर्व 
एामासा राजर्त) । 





जेन्नवाद ३०६ 


कार को हृढ करने की श्रावदयकता पर बल दिया । इसी लिये इसने केवल “लडाकू कार्य- 
याही की ही निन्‍दा नही की अपितु ग्राक्ररण के उन विलक्षण ढगो की भी की, जिनके 
द्वारा स्वायत्त शासन तथा स्वातंत्र्य के महत्त्त को कम कर दिया जाता 
है तथा शोगो के मस्तिप्को को अ्रवनत कर दिया जाता है ।” “अस्तराप्ट्रीय साम्य- 
बाद की विध्वंसक प्रवृत्तियों से लोहा लेने के लिए,” सभी सदस्य एक दूसरे की सहा- 
यता देने को सहमत हो गए । 


यह निर्णय हुआ कि सदस्य-सरकारो द्वारा पदासीन प्र्थशास्त्रियों को निश्चित 
समय के उपरान्त विशेष झ्राथिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होना चाहिए । 
व्यापार, विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रदायगियाँ तथा ठोस श्राथिक प्रगति, आदि, विशेष 
भायथिक प्रइनो के उदाहरण हैं तथा इसी में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित है। वे 
इस प्रकार के उपायो पर परिपद्‌ को सलाह देंगे । 


परिपद्‌ ने सदस्य-सरकारों के इस निश्चय को दोहराया कि वे कम्बोडिया, 
लाग्रोस तथा दक्षिण वीतनाम की, अपनी-प्रपनी स्वतन्तता एवं स्वावलम्बन को बनाये 
रखने के लिए मदद करेंगे। परिपद्‌ ने यह निश्चय किया कि सदस्य-सरकारों का 
प्रतिनिधित्व या तो उन देशो के परराष्ट्र-मत्रियों को करना चाहिए श्रथवा उनके द्वारा 
नियुक्त प्रतिनिधियों को करना चाहिए , तथा परिषद्‌ की बैठक वर्ष में कम-से-कम 
एक बार अ्रवध्य ही होनी चाहिए। यह बैठक प्राय: सधि-क्षेत्र में ही होनी चाहिए तथा 
निर्णय सर्व-सम्मत होने चाहिए | जब अश्रधिवेशन न हो रहा हो, उस समय भी 
चघनिष्ठ तथा श्रनवरत सहयोग बना रहे । एतदर्थ परिपद्‌ प्रतिनिधियों को पदासीन 
करेगी, जिनका कार्यालय बेकाक में रहेगा। वे ऐसा विशिप्ट कार्य करे गे, जिसका 
निदेशन समय-समय पर परिपद्‌ करे। ये प्रतिनिधि सम्मत सिफारिशों को परिपद्‌ या 
सदस्य-मरकारों के लिए उपस्यित कर सकेंगे | वे सूचना के विनिमय तथा झ्रायोजना 
की घनिष्ठ नियामकता को सुनिश्चित करेंगे तथा उनकी सहायता करने के लिए एक 
सचिवालय की व्यवस्था करेंगे । उनके प्राथमिक कार्यो में से एक कार्य होगा विध्वस 
तथा उपद्रव का मुकाविला करने के लिए सहयोग को सुहृद करने के साधनों पर 
विचार करना । विभिन्‍न सदस्य-राष्ट्रो के बीच सास्कृतिक तथा प्राविधिक सहयोग में 
वृद्धि करने की सभावनाओं के बारे में भी वे पता लगाएँंगे। सभी सदस्य इस वात्त पर 
भी सएमत हो गए कि परिपद्‌ में अपने-प्रपने प्रतिनिधि के साथ वे अपना-मपना 
सेनिक्त सलाहहछमर भो रखेंगे, जिससे समय-समय पर होने वाली बैठकों द्वारा नैन्य- 
सहयोग सुनिश्चित कर सकें | भ्रप्रेल, १६५४ में सधि के सैन्य-सम्बन्धी-पहलुशो को 
लागू फरने के लिए संनिक सलाहकारी की बैठक हुई । 


परिषद्‌ की द्वितीय बैठक मार्च ६ से भाव॑ ८, १६५६ तक फराची में हुई, जिनका 


श्न्प अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अनुच्छेद ८ में दक्षिण-पूर्वु-एशिया का आमक्षेत्र “सघि का क्षेत्र” माना गया है, 
जिसमें सधि के एशियाई देशो के सीमा-क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन जिसमें २१ डिगरी 
३० मिनट उत्तरी श्रक्षाश का उत्तर-प्रशात महासागरीय-क्षेत्र सम्मिलित नही है। 
नए क्षेत्र को सवि-क्षेत्र मे शामिल करने के लिए सभी देशो के सर्वे-सम्भत समभौते 
द्वारा इस प्नुच्छेद मे सशोधन किया जा सकता है। यह सधि श्रनिश्चितकाल तक 
कार्य करेगी, लेकिन फिलीपीन को एक वर्ष की प्रसूचता (नोटिस) देने के पश्चात, 
कोई भी सदस्य सधि की सदस्यता से पृथक्‌ हो सकता है (प्रनुच्छेद १०) । 

भ्रमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि इसके कार्य केवल 'साम्यवादी श्राक्रमण/ 
के विरुद्ध होगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भ्रन्य किसी प्रकार के आ्ाक़मण या 
सशस्त्र श्रोक्रमण की स्थिति में यह (अमेरिका) दूसरे पक्षों से सलाह-मशविरा करेगा। 


एक मसविदे द्वारा कम्बोडिया, लाओओस तथा दक्षिणी वीतनाम को ऐसा क्षेत्र 
माना गया है जिनमें यह सधि बचाव के तौर पर भी लाग्म होगी तथा श्राथिक सह- 
योगो के लिए भी । 


सीडो (दक्षिणी-पूर्व-एशिया-प्रतिरक्षा सगठन) की प्रवृत्तियाँ 


दक्षिण॒-पूर्व एशिया-प्रतिरक्षा-सगठन में सम्मिलित श्राठ राष्ट्रों के परराष्ट्र- 
मत्रियो का प्रथम सम्मेलन वेकाक में प्रारम्भ हुआ ।) यह सम्मेलन २३ फरवरी से २५ 
फरवरी, १६४५ तक रहा । 


यह सधि, इसकी अ्रभिपुष्टि के पश्चात्‌ १६ फरवरी, १६५४५ से लागू हुई। 
परियद्‌ के सदस्यों ने श्रपना यह सकल्प प्रकट किया कि ,“हमारे समुक्त प्रयास क्षेत्र की 
गाति एवं सुरक्षा में वस्तुत सहायक हो रहे हैं , इतना ही नही नेत्र के दूसरे 'स्वतत्र 
राप्ट्रो' के लिए भी हमारे ऐसे ही प्रयास हैं ।” परिपद्‌ ने पुन दोहराया कि इसका 
उड्ं इय विशुद्ध 'प्रतिरक्षात्मक' है तथा 'इसका प्रयोग कभी भी आ्राक्रमक उदृध्यो के 
लिए नही होगा ।' इसने प्रणात महांसागरीय सधि-अ्रधिपत्र के प्रति श्रपनी श्रास्था की 
पुनपु प्टि की । यही नहीं परिषद्‌ ने (अर) जनता के झात्म-निर्णय तथा समाव भ्रधिकारो 
तया (व) दूसरे राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तो के प्रति 
प्रपने विश्वास को भी दोहराया , तथा स्वतन्त्रतापुवंक निरम्चित सरकारों के अधि- 


१ जिन परटाप्ट्र-मत्रियों ने हस सम्मेलन में भाग लिया उनके नाम हैं सर 
एथनी ईटन (इगलिस्तान), जान फास्टर दलेस (अ्रमेरिका), श्रार० जी० केसी (आस्ट्रे* 
जिया), मेक टानत्ड [स्यूज़ीजेंट), गैरिया । फिलीपीन्स), राजकुमार वान वैथमाकन 
(घाउजेंड), मुहम्मद झती (प्रात मन्नी, पाक्स्तान), एम० बुनेंट (वाशिंगटन में पूर्व 
एासीसी "ाजदन) । 


पषेतद्रवाद ३०६ 


कार को हृढ करने की आवश्यकता पर बल दिया । इसीलिये इसने केवल “लडाकू कार्य 
वाही की ही निन्‍्दा नही की अ्रपितु थ्राक्रमण के उन विलक्षण ढगो की भी की, जिनके 
द्वारा स्वायत्त शासन तथा स्वात्तत्यः के महत्व को कम कर दिया जाता 
है तथा योगो के मस्तिप्को को अवनत कर दिया जाता है ४” “अन्तर्ाप्ट्रीय साम्य- 
थाद की विध्वसक प्रवृत्तियों से लोहा लेने के लिए,” सभी सदस्य एक दूसरे की सहा- 
यता देने को सहमत हो गए । 


यह निर्णय हुआ कि सदस्य-सरकारो द्वारा पदासीन श्रर्थशास्त्रियों को निश्चित 
समय के उपरान्त विशेष आशिक प्रव्नो पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होना चाहिए । 
व्यापार, विनियोजन, भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रदायगियाँ तथा ठोस आाथिक प्रगति, आदि, विशेष 
श्राथिक प्रश्नो के उदाहरण हैं तथा इसी में प्राविधिक सहायता भी सम्मिलित है। वे 
इस प्रकार के उपायो पर परिपद्‌ को सलाह देगे। 


परिपद्‌ ने सदस्य-सरकारो के इस निश्चय को दोहराया कि वे कम्बोडिया, 
लाग्रोस तथा दक्षिण वीतनाम की, अपनी-ग्रपनी स्वतत्नता एवं स्वावलस्वन को बनाये 
रखने के लिए मदद करेंगे। परिपद्‌ ने यह निश्चय किया कि सदस्य-सरकारों का 
प्रतिनिधित्व या तो उन देशो के परराष्ट्र-मत्रियों को करना चाहिए अ्रथवा उनके द्वारा 
नियुक्त प्रतिनिधियों को करना चाहिए , तथा परिपद्‌ की बैठक वर्ष में कम-से-कम 
एक बार अ्रवश्य ही होनी चाहिए। यह बैठक प्रायः सपि-क्षेत्र में ही होनी चाहिए तथा 
निर्णय सर्व-सम्मत होने चाहिएँ। जब अ्रधिविशन न हो रहा हो, उस समय भी 
चनिप्ठ तथा प्रनवरत सहयोग वना रहे । एतदर्थ परिपद्‌ प्रतिनिधियों को पदासीन 
करेगी, जिनका कार्यालय बेकाक में रहेगा। वे ऐसा विश्विष्ट कार्य करेगे, जिसका 
निदेशन समय-समय पर परिपद्‌ करे। ये प्रतिनिधि सम्मत सिफारिशों को परिपद्‌ या 
सदस्य-मरकारो के लिए उपस्थित कर सकेंगे | वे सूचना के विनिमय तथा श्रायोजना 
की घनिष्ठ नियामकता को सुनिश्चित करेंगे तथा उनकी सहायता करने के लिए एक 
सचिवालय की व्यवस्था करेंगे | उनके प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य होगा विध्वस 
तथा उपद्रव का मुकाविला करने के लिए सहयोग को सुहृढ करने के साधनों पर 
विचार करना । विभिन्‍न सदस्य-राष्ट्रो के बीच सांस्कृतिक तथा प्राविधिक सहयोग में 
वृद्धि करने की सभावनाओं के बारे में भी वे पता लगाएँगे। सभी सदस्य इस बात पर 
भी सहमत हो गए कि परिषद्‌ में अपने-अपने प्रतिनिधि के साथ वे अपना-पअ्पना 
सेनिक सलाहकार भी रखेंगे, जिससे समय-समय पर होने वाली बैठकों द्वारा सैन्य- 
सहयोग सुनिश्चित कर नकें। श्रप्नेल, १६५४ में संधि के सैन्य-सम्बन्धी-पहलुओं को 
खापू करने के लिए सनिक सलाहकारो की बैठक हुई । 


परिषद्‌ की द्वितीय बेठक मार्च ६ से मार्च ६, १६५६ तक कराची में हुई, जिसका 


३१० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


भ्रध्यक्षता पाकिस्तान के परराप्ट्र मत्री हमीदुल हक चं.घरी ने की। परिषदने,भाक़मण 
के विरुद्ध शक्तिशालो भ्रवरोधको को उत्पन्न करने तथा[उनको स्थायी बनाए रखने की 
झावश्यकता को माना राष्ट्रमडल के अ्रन्दर मलाया की स्वाघीनता तथा उसके लिए 
पूर्ण स्वायत्त-शासन स्थापित करने की दिशा में जो पगर उठाए गए, उनके प्रतिवेदनो 
का उन्होने स्वागत किया । कम्वोडिया, लाग्रीस तथा वीतनाम-गशा[राज्य में 'स्वतन्त्र 
राजनीतिक सस्थाझ्रो” के विकास में जो उन्नति हुई है, उस पर भी उन्होने विचार 
किया । 


परिषद्‌ ने रूस के कुछ पूर्व के वक्तव्यों की भर्संतना की, जिनका उद्देश्य 
एशियाई देशो में विभाजन को वढावा देना तथा तनाव उत्पन्न करना था। “पख्तू- 
निस्तान? के विपय में दिए गए वक्तव्यो का जहाँ तक सबंध है, सदस्य-राष्ट्रो ने डूरेंड- 
रेखा तक पाकिस्तान की प्रभ्नु-सत्ता को मान्यता दी जो पाकिस्तान तथा शअ्रफगानिस्तान 
के मध्य श्रतर्राष्ट्रीय सीमा है तथा सधि-क्षेत्र में भी यह रेखा आ जाती है। परिषद 
के सदस्यों ने यह समभते हुए कि सयुकत राष्ट्र सघीय प्रस्ताव अभी लागू है, काश्मीर- 
समस्या के, सम्रुवत राष्ट्र सघ-द्वारा भ्रथवा श्रापसी सीधी वातचीत के द्वारा हल किए 
जाने की धावश्यकता पर वल दिया। इस क्षेत्र के राजनीतिक स्थायित्व एवं क्षेत्रीय 
एकता के लिए विध्वसक प्रवृत्तियो द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने में गत वर्ष 
जो उन्नति हुई, उस पर परिषद्‌ ने सतोप व्यक्त किया। जल, थल झौर हवाई 
सेनाप्रो की वकाक में सयुक्त केवायद (फरवरी १५-१०, १६५६), सदस्य-राष्ट्रो की 
प्रति रक्षा-सेना में द्र त गति से होने वाली वृद्धि, ज्यादा भ्रच्छे साधन तथा उनकी सेनाग्रो 
का सुधरा हुआ्ना प्रशिक्षण---इन सबने सीडो-राप्ट्रों के सामूहिक झ्रात्म-प्रतिरक्षा-सगठन 
को हृढ कर दिया। थुरक्षा-विशेपज्ञों की समिति ने इस प्रकार की विध्वसक प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध प्रतिरक्षा में सहयोग के लिए श्रत्यघधिक लाभदायक स्थल को प्रस्तुत 
किया ) 


प्रमेरिका द्वारा सीडो के एशियाई राष्ट्रों को श्राथिक सहायता देने के परिणाम- 

स्वरूप सघि क्षेत्र के समाज-कल्याण तथा स्थिर श्राथिक प्रगति पर भी परिपद्‌ ने विचार 
क्या । यह सहायता, जब से सधि पर हस्ताक्षर हुए, उसके वाद के दो वर्षों में, 
चौगुनी हो गग्मी है | झ्राक्षमण का मुकावला करने के लिए आझ्रावश्यक प्रतिरक्षा-मेता 
के सम्बन्ध में सैनिक सलाहकारों के निष्कर्षो पर परिपद्‌ ने विचार किया तथा इस 
बात पर मत्मत हुई बि सेना इतनी चली जाय कि उसे श्रावध्यवतानसार घटाया 

वटाया जा सके तथा ग्राक्रमणा का मुकाबला करने को पूरी तरह समर्थ हो । विध्वसक- 
प्रवृत्तियों का प्रतिरोध बरने वे लिए क्षेत्रीय सहयोग को उच्च प्राथमिकता दी 


गई । 


लेन्नरवाद ३११ 


परिषद्‌ ने निम्नलिखित सगठनात्मक निर्णय किए ;-- 

(क) हरेक परिपद के सदस्यों में से एक अफसर को लेकर वंकाक में एक 
स्थायी कार्यकारिणी समिति की स्थापना; 

(ख) अस्थायी सचिवालय के स्थान पर पूरे पैमाने पर कार्यकारी सचिवालय 
की स्थापना; 

(ग) बेकाक में गवेपणा-सेवा की स्थापना की जाय, जिसका काम यह होगा 
कि वह दिन-प्रतिदिन बढने वाली चालू साम्यवादी प्रवृत्तियों के प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करे, 

(घ) सास्कृतिक-सम्वन्ध-कार्यालय की स्थापना तथा एक आाथिक पदाधिकारी 
की नियुक्ति, 

(ड) सगठन के खर्चे की पूर्ति एक समान वजट द्वारा होगी । 

विकास 


इस प्रकार दक्षिण-पू्व -एशिया-प्रतिरक्षा-सगठत नाटो € उत्तर अतलॉतक- 
संधि- संगठन ) श्रथवा एन्जुस ( आस्ट्रे लिया-न्यूजीलेड - ध्मेरिका - सधि ) दोनो 
को अपेक्षा भ्रधिकर लचीला तथा परिवर्ततशील सगठन है। आान्तरिक तथा बाह्य 
दोनो प्रकार की विध्वसक कार्यवाही के विरुद्ध सधि के जिस भाग में व्यवस्था है, 
चह भाग ही सर्वाधिक विवादास्पद है। सुविज्ञ क्षेत्रों का कहना है कि किन्ही विशेष 
परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत यह सधि-क्षेत्र में श्राने वाले किसी देश में किसी क्राति तथा 
सरकार परिवर्तन को मान्यता देने से इन्कार कर देगा, चाहे जनता उस सरकार- 
परिवर्तेन एव क्राति की इच्छुक ही वयो न हो श्रौर ऐसा केवल इसी कारण सभव 
हीगा, वयोकि वर्तमान सरकारें प्रनिदिचत काल तक अपने शासन को वनाये रखने 
के लिये सहायता ले सकती हैं। इस प्राम तर्क का कि दिज्लीय' तथा साम्यवादी क्रातियों 
में झन्तर है यह उत्तर दिया जा सऊता है कि पूर्व-एशियाई देशो में साम्यवाद तथा 
राष्ट्रवाद इतनी प्रगाढता से एक-दूसरे में मिल गये हें कि उनको पृयथक्र करना असभव 
है । इस प्रकार पश्चिमी सैनिक सहायता होने पर सधि “उपनिवेशवाद' को कायम रख 
सकती है, जिसमे बिना किसी झपचाद के, सभी एशिया-निवासी घृणा करते हूँ। 

इस प्रकार, सधि में घामिल देणो ने साम्यवादी झ्राक़मण के विरुद्ध राष्ट्रीय जन- 

तन्‍्प्रो की रक्षा के लिये एक निश्चित्‌ सीमा उालने का प्रपाम किया है। लेकिन भारत, 
इन्डोनेशिया, वर्मा, लका जैसे जनताविक देयो के इसमे न होने से यह संधि कमजोर 
है। साथ ही यह मुश्किल से ही किसी देश की गुप्त साम्यदादी प्रवृत्तियों से रक्षा 
क्र सबती है । यह संधि ऐसी सरझार, जो पद्चिचमो राष्ट्रो के: हाथ की कछपुतली 


क्षेत्रवाद ३१३ 


एशिया के बाहर अन्‍्तर्सब्ट्रीय मामलो में दिन-पर-दिन अधिक प्रभावशाली भाग ले रहे 
हैं। समय-समय पर होने वाली कोलम्बो राष्श्रों की बैठऊ भी लेत्रीव जागहकता 
एवं पारस्परिक श्रवलम्बन में सहायक हैं ; श्रश्नेल, १६५४५ में वॉड्रग में हुए एशियाई 
अफ्रीकी सम्मेलन ने क्षेत्रीय भेद तथा समानताओ के सिहावलोकन के लिए अश्रवसर प्रदान 
किया। लेकिन, यदि वगदाद सधि परिपद, सीडो-परिपद्‌ तथा एन्हुस-परिपद को ने 
गिना जाय, जिनका उल्लेख पहले ही हो चुका है, तो इस परिपद्‌ द्वारा किसी भी स्थायी 
क्षेत्रीय सस्था की स्थापना नही हुई है । 

इस प्रकार एशियाई क्षेत्रवाद ने कोई भी प्रभावशाली सफलता प्राप्त नही की है; 
लेकिन यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में, कुछ तटस्थ राष्टो में राष्ट्रवादी शक्तियाँ, 
संथुकत तथा सहयो गात्मक कार्यवाही की दृष्टि से विवादास्पद क्षेत्रीय समस्यात्रों से सवधित 
विचारों के विनिमव के लिए एक स्थाई गश्रथवा अद््द स्थाई सलाह-पमिति की स्थापना कर 
सकती हैं ! स्वाधीन देशो में ज्यो-ज्यों जनमत अधिक्राधिक थिक्षित होता जायगा, 
प्राथिक विकास होगा, तथा साम्राज्यवादी श्राधिपत्य से श्रपनी स्वाधीनत! की रक्षा 
करने की आवश्यकता अ्रनुमत की जायगी, त्यो-त्यो ही इम प्रवृत्ति का बढ़ना भी 
निश्चित है। इस प्रकार, राष्ट्रवाद अभिनव क्षेत्रीय सहयोग तथा श्नतर्राष्ट्रीय शांति 
सथा एशिया की सुरक्षा के लिए एकात्मक्ता के श्रभीष्ट तक ले जा सकता है। 

सयुक्तराप्ट्र संघ तथा ल्लेत्रवाद 


जैसाकि हम देख चुके हैं, सयुक्त राष्ट्रसघ अ्रधियत्र में क्षेत्रीय समझोतो के 
लिए व्यत्रस्था है परिच्छेद अ्रप्ठम प्रनुच्छेश ५२-५४ )। इम प्रकार की किसी 
व्यवस्था का उल्नेख राष्ट्रसंघ के प्रत्रिधान में नही था। राष्ट्रपति विल्सन का यह मत्त 
था कि ज्षैत्रीध सगठन राष्ट्रसंघ के प्रभाव को कमजोर कर देंगे ; “राष्ट्रमंध के सयुकत 
एवं समान कुद्ठ|व के अन्दर कोई भी संघ श्रथवा गठ-बंधन अथवा विशिष्ट प्रविघान 
या समभोता नहीं रह सकता 7 

सान-फ्रासिस्कोीं सम्मेलन में क्षेत्रीय संगठनों की समस्या तथा विश्व-सगठन से 
उनके संवध के विषय में पूर्ण-स्पेण से चर्चा हुईं। कुछ सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र-संघ 
के टाचे के अन्दर छ्षेत्रीय समभौतो के लिए भ्रधिकार का समर्थन किया । जिन का रणो 
से उम्र दृष्टि को वलज मिला वे ये हैं. अमेरिकी ग्ग्ग॒राज्यो की पन्तर-प्रमे रिको 
प्रणाली को बचाने की प्रभिलापा, प्रव-समघ के सदस्यों को भी बैसी ही भावना, 
अधिपम के प्रन्दर पारस्परिक द्वि-पक्षीय सहायतान्यधियों की रूस की अपनी 
प्रणाली को अपवाद रूप में प्राप्त करने की इच्छा, फिर से जर्मन भाक़मणा का 
फ्ॉस हो भय तथा चल्‍ल्दा समभौते में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यो को जो नियेधा- 
घिद्यार प्रदान किया गया था, उप्तके कारण छोटे राप्ट्रो में अस 
भाषपना । 


सुसक्षा की छाम 


३१४ अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्ध 


इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि क्षेत्रीय व्यवस्थाझ्रो से सम्बन्धित 
परिच्छेद श्राठ, भ्रनुच्छेद ५२ ५४ का निर्माण किया गया (परिश्िष्ट के पृष्ठ १४-१६ 
को देखिए) । विवादों के शातिपूर्णा हल के साथनो में से एक साधन यह है कि 
“क्षेत्रीय सस्थाओ्रों श्रथवा व्यवस्थाओ्रों को अपनाया जाय! जैसा कि भनुच्छेद ३३ में 
उल्लिखित है (परिशिष्ट--४ष्ठ ११)। अ्रधिपत्र में “क्षेत्रीय व्यवस्थाश्रो ' की परिभाषा 
नही की गई है तथा न ही उसमें यह बताया गया है कि उन व्यवस्थाग्रों का सबुक्त 
राष्ट्र सघ से क्या सम्बन्ध है । दूसरी श्र, श्रगर सयुक्त राष्ट्र सघथ के किसी सदस्य 
के विरुद्ध सशस्त्र ग्राक़्मण होता है, ऐसी स्थिति में आरात्म-प्रतिरक्ष णा का पुस्तैनी 
झ्रधिकार--चाहे व्यक्तिगत हो श्रथवा सामुहिक--को मान्यता दी गयी है “जब तक: 
कि सुरक्षा परिपद्‌ शाति स्थापना के लिए भ्रावश्यक पग न उठाए ( (अनुच्छेद ५१-- 
परिशिष्ट पृष्ठ १५) इसका परिणाम यह हुआ्मा है कि सयुकत राष्ट्र सघ के प्रभावपूर्ण 
नियत्रण क्षेत्र से बाहुर अनेक क्षेत्रोय सस्याएँ स्थापित हो गई । साथ-ही-साथ, अधिपत्र 
में दक्षिण प्रशात-सागरीय श्रायोग तथा केरीवियन श्रायोग जैसी श्राथिक भ्रथवा 


सामाजिक प्रादेशिक सगठनो की व्यवस्था नही रखी गई। ये सस्थाएँ सथुक्त-राष्ट्र-सध 
की सस्याएँ नही हैं । 


यहाँ यह ध्यान में रखना श्रावश्यक है कि जिन क्षेत्रीय समझौतो का उद्देश्य 
सामूहिक सुरक्षा है, वे मयुक्त राष्ट्र सब-अ्धिपत्र की उच्च-स्थिति को अ्रवश्य स्वीकार 
करेंगे। श्रधिपत्र के अनुच्छेद १०३ (परिश्चिष्ट पृष्ठ २६ देखिए) में यह उल्लिखित है 
कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय रि सयुवत-राष्ट्र-सघ के सदस्यों पर श्रधिपत्र के 
प्रन्तर्गत जो कत्तेव्य हैं, उनका किसी दूसरे ग्रन्तर्राष्ट्रीय समभौतों के श्रन्तर्गत उन पर 
जो कत्तंव्य हैं उनमें विरोध उत्पन्त हो जाय, तो ऐसी स्थिति में श्रधिपत्र के पन्तर्गत' 
उन पर जो कर्तव्य है वे ही लागू होगे | श्रत क्षेत्रीय व्यवस्था सयुक्त राष्ट्र सध 
का ही प्रग होना चाहिए, न कि वह अलग ससस्‍्था हो । सयुकत राष्ट्र सथ के तत्कालीन 
महासचिव श्री त्रिग्वेगी ने कहा कि सुरक्षा के लिए "क्षेत्रीय साधन! ज्यादा-से-ज्यादा 
प्न्तरिम साधन हो साते हैं तया उनके द्वारा युद्ध से सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था समव 
नहीं जिम पर मरोसा किया जा सके | इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए, जैसा 
कि प्रो० गुटरिच ने पहा है कि “इन क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के गठन तथा सख्या-वृद्धि के 
द्वारा विश्वन्मगठन मजयूत नहीं हो रहा है। ब्न्तर्राष्ट्रीय भांति एवं सुरक्षा को 
स्थायी बनाने बाते संगठन के रूप में अगर संयुक्त राष्ट्र सघ प्रभावशाली बनता हैं 
तो इस प्रकार ने लेत्रीय समनोतो हा महत्व कम होना चाहिए तथा कार्य करने में 
इन्हें सपुसत्र राद्र सथ री उन्‍्रदावी समस्या के श्रधीनस्थ सहायक होना चाहिए ।” 


सेन्न वाद ३१६ 


क्षेत्रीय समझौतों के हानि-लाभ 
अथवा अच्छाइयॉ-बुराइयाँ 

युद्धोत्त काल (१६४५-५७) मे राजनीतिक, सैनिक श्रथवा आथिक सभी 
प्रकार की छेत्रीय सधियाँ तथा गठबंधन भन्तर्राष्ट्रीय दृश्य को आम विशेषता हो 
जुके हैं । इसके महत्त्व में प्रत्यधिक वृद्धि हुई है, क्योकि गक्ति-सतुलन के सिद्धात के द्वारा 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय शाति एवं सुरक्षा को स्थापित करने में इसने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलो में क्षेत्रवाद के विच र के मउ्त्त्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण, 
हमें इसकी भ्रच्छाइयो तथा वुराइयो की विवेचना करनी चाहिए। प्रो० क्लाइड 
इगल्टन ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में निम्नाकित तक प्रस्तुत किए हैं 

पत्त में तके 

१. विश्व-सरकार के लिए एक ही पग भरने की श्रपेक्षा उस दिशा में उत्तरोत्तर 
विकास करने का प्रयास करना चाहिए । इस प्रकार की विश्व-मरकार की स्थापना 
क्षेत्रीय प्रशालियों की ठोस नीव पर ज्यादा भ्रच्छी तरह की जा सकती है । 

२. पडोसी राप्ट्रो, क्षेत्र की जनता के बीच भ्रौर उनके बीच जो ज्यादा प्रभावित 
हैं तथा परिणामस्वरूप उनके बीच,जो सुरक्षा साधनो को हाथ में लेने के ज्यादा इच्छुक 
हैं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की ज्यादा समावना है। उन दृरस्थ झंगडो को 
निवटाने में, जिनमें बाहरी देशो का निजी हित न हो, क्षेत्र से वाहर के राष्ट्र अपने 
सिपाहियों के प्रयोग के कम ही इच्छुक होंगे । 

३, क्षेत्र के देशो द्वारा किसी प्राक्नमनणकारी के विरुद्ध कार्यवाही न केवल 
ज्यादा इच्छापूर्वक की जायगी, वरन्‌ समय पर तथा कुशलता-पूर्वक की जायगी | यदि 
कार्यवाही के लिए ऐसे राष्ट्रो की प्रतीक्षा करती हो, जो आवागमन की दृष्टि से दूरस्थ 
हो, तो उसमें (कार्यवाही में) विलम्ब होगा तथा श्रनिश्चितता रहेगी । 

४ धाक्रमण के भ्तिरिक्त भर बहुत-सी स्थानीय समस्याएं होती हैं, जिन्हें 
क्षेत्र की जनता ही प्रभावपूर्ण ढग से तया सफलतापूर्वक सम्हाल सकती है, वयोकि 
वाहर वालो को न ही उसमें रुचि होती है शौर न ही उन समस्याश्रो के निराकरण के 
लिये उनके पास आवश्यक ज्ञान होता है । 

£« हरेक क्षेत्र में एक प्रभावपूर्ण वडी शवित होगी, इस प्रकार वडी शक्तियों 
के नेतृत्व मे शवित-सनुलन बना रहेगा । 

६ भाषा, सल्क्ृति तथा आाविक हितों में समान अभिन्‍चि सेत्रीय एड्ात्मक्ता 
की दिया में स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्त करती ह्ै। 

विरोध मे तके : 


१. लेविन बिस्तार की हप्दि से समस्याएँ विस्व-ब्यापी होती हैं तथा उनका 
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हल सार्वभौमिक प्रणाली द्वारा ही हो सकता है । यह प्रविविक उन्‍्तति तथा झाथिक 
और दूसरी प्रकार की स्वाघीनता में वृद्धि का परिणाम है | 


२ यदि विकेद्रीकरणश की चाह हो, तो इसकी योजना भौगोलिक आ्राघार 
की प्रपेक्षा वास्तव में कृत्यवाही झ्राघार पर ज्यादा श्रच्छी होगी । 


३ चाहे विवाद पडोसी राष्ट्रो के बीच ही उठ खडे हो, लेकिन वे विद्व-युद्ध 
का रूप ले सकते हैं । ऐसी स्थिति मे यह आवश्यक होगा कि राष्ट्रो का सार्वेभौमिक 
समुदाय हरेक विवाद में रुचि ले और यह निश्चित प्राय कर दे कि यह विवाद व्यापक 
युद्धाग्ति उत्पन्त नही करेगा । 


४ क्षेत्रीय गठबंधन केवल सैनिक ग्रुटो की अभिवृद्धि करते हैं, जिनका 
परिणाम अन्ततोगत्वा ज्यादा बडे युद्धो तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के रूप में होता 


है। 


५ क्षेत्रीय प्रणालियों में छोटे राष्ट्र वडी शवितियों प्रथवा क्षेत्र की एक बडी 
आवित के प्रभाव में रहेंगे तथा अनेक छोटे राष्ट्र मिलकर भी वडी शक्ति पर नियत्रण 
करने में भ्रसमर्थ रहेंगे। यह केवल बाहरी बडी शक्तियों द्वारा ही किया जा सकेगा, 


नकिक्षेत्र में के देशो द्वारा । अगर क्षेत्र में एक से श्रधिक बडी शकितिया हैं, तो फिर 
समस्या और अ्रधिक जटिल ही हो जायगी । 


६ यह आज्ञा रखने का कोई भी कारणा नही है कि किसी क्षेत्र-विशेष के राष्ट्र 
एक सार्वभौभिक प्रणाली में सम्मिलित राष्ट्रो की श्रपेक्षा ज्यादा सहयोग तथा कुशलता 
से साय-माथ कार्य कर सकेंगे। 


७ औद्योगिक तथा सैनिक शक्ति की दृष्टि से विभिन्‍न क्षेत्रीय सगठनों में इतना 
अन्तर है कि यह भ्रपेक्षा ही नही की जा सकती कि उनमे शक्ति-सतुलन होगा तथा 
कृत्रिम सतुलन को स्थापित करना कठिनता से सभव है । 


८ यदि सुरक्षा-श्रत़्ति के लिए क्षेत्रीय प्रशालियों द्वारा प्रयास किया जाये 
तो भ्रधिकार तथा झवित्त विभाजित हो जायेगी तथा जिस ठोस शवित को श्राक्रात के 
विम्द्ध एकत्र किया जा सके, वह थोडी होगी। क्षेत्र के पअ्रन्दर ब्राथिक झनुज्ञप्तियों 
का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तभी कारगर हो सकती हैं, जब 
ये सार्वनोभिक हो | 

इस प्रकार प्रन्तर्राप्ट्रीय लेत्रवाद ने, जो श्राज ग्रन्तर्राप्ट्रीय भाति एवं सुरक्षा 
के लिए एवं महत्त्यपूर्णा तत्व बन गया, विश्व को दी घक्तिति-गुटो, श्रथवा दो क्षेत्रों में 
बाद दिया है-एूत का नेता है ब्रमेरिया तया दूसरे का रूस | थाति के उद्देश्य को 


श्रागे बटाते ते स्थान पर ये अधिकराबिक “भौीत युद्ध' बढाने में प्रवृत्त हो रहे हैं, और 
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इसलिए जाति के लिए स्थायी खतरे का कारण बने हुए हैं। एक क्षेत्रीय संगठन द्वारा 
उठाया गया कदम विरोधियों को इस वात के लिए उत्तेजित करता है कि वे विरोधी 
पय उठाएँ | इसमे नतीजा यह हो रहा है कि जिस बुराई को रोकने का उनका पूर्वे- 
संकल्प था, वही बुराई बढ रही है। इस प्रकार, क्षेत्रीय सुसक्षा-ममकोते वस्तुत्त: 
खतरनाक हैं प्रगर इतका निषत्रण प्रभाववृर्ण ढग'से सयुकत राष्ट्र सघ द्वारा नही होता 
तथा ये उसके अधीन नही रहते । क्षेत्रीय-समझौतो में वृद्धि वास्तव में विश्व-शाति 
पर बढ़ता हुआ खतरा है खास तौर पर नव्स्थ राष्ट्रो के लिए । पड़ित नेहरू ने 
इन क्षेत्रीय गठबधनों को परस्पर सम्बद्ध समझौते बताते हुए भरत्मंना की है, जो 
विभिन्‍न राष्ट्रो में दरार उत्पन्त कर रहे हैं तथा जनता में घुणा तथा नदेह ।इनके हारा 
प्रस्थायी तथा श्रनिश्चित शक्ति-सतुलन उत्पन्त किया जा रहा है, जो एक दूसरे भयकर 
विद्व-युद्ध के लिए रग-मच तेयार कर सकता है। वास्तव में $गलिस्तान, फ्राँस, 
तथा अ्रमेरिका श्रादि के सहयोग से निर्मित पश्चिम यूरोप के झ्रावश्यकता से ग्रधिक 
विस्तृत सुरक्षा प्रशाली के बचाव में, प्रसिद्ध फ़ॉसीसी अधिकारी भो० जाजंसेल ने 
एक तिद्धात प्रतिपादित किया हैं। वह इस प्रकार हैं कि जितना अधिक एक राष्ट्र 
क्षेत्रीय समभौतते में सम्मिलित होता है, उतना ही श्रघिक वह सुरक्षित होता है 
तथा शात्तिपूर्णा प्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग की समातनाएँ ज्यादा निश्चित स्थिति में भरा 

जाती हैं । "इस पारस्परिक सवद्धता तथा "** “गठनन्धन में जाति की गारंटी होती 
है'****नञ्रगर एक देश वहुत से विभिन्‍न क्षेत्रीय प्रणालियों से संबद्ध हो, तो उसी तथ्य 
के कारण उसकी लडाझू प्रवृत्तियों पर उन ग्रुंटो में से हरेक ग्रुंट की गरोर से अंकुश 
लगा दिया जायगा जिन गुटों में वह देश शामिल है । दूसरी ओर यह देश भी गठवधनों 
के झपने साथियों की लडाझू प्रवृत्तियो को कम करने में सहायक होगा । ऐसा इसलिए 
सभत्र है कि वह अपने स्वर्य के गठबंधनों को श्रक्षुण्ण रखने को सजग रहेगा।?! 


सरदार के. एम, पणिकर के प्रन्तराप्ट्रीय क्षेत्रवाद-नवधी विचार शायद ज्यादा 
डीेक हैँ; “इन तमाम संगठनों की एक चिधेषना है कि क्षेत्रीय गटबंधन का 
कराये उस सदस्य के साथ-साथ किया गया, जिसका पहले उस क्षेत्र पर श्राधिपत्य 
था | परिसी निदिवत भोगोलिक क्षत्र में एक चडी शवित की उच्चता की यह 
स्थापना है । वास्तद में अच तक क्षेत्रीय संगठन का अर्थ रहने के स्थान की विनम्र 
दाब्दवली से अधिक कुछ नहीं रहा है ४” (अर्थात लेत्र विशेष में कौन-कौन से देश 
घधामिल ?₹, इसको प्रकट करने के लिए शब्दावली) यूनेस्क्रों द्वारा प्रकाशित अपनी 
पुस्तक 'नए राज्य तथा घन्‍्तर्राप्ट्रीय संगठन! में बेजामिन एयिजन ने सेत्रवाद के कार्य 
का साराश एस प्रकार दिया है * 

धव्तर में छेत्रीय तथा अन्य गैर-अन्तर्राप्ट्रीय संगठनों का बिवास उससे 
भी ग्रागगे बद गया है, जिससे के जिए सयुत्त राष्ट्रनेथ अधिपन्न के निर्माताओं ने 
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प्रत्यक्ष रूप से विचार किया था । यह विकास राजनीतिक क्षेत्र की अ्रपेक्षा गैर-राज- 
नीतिक़ क्षेत्र में म्धिक निश्चित हुआ्ला है। * *' इस पर से प्राप्त विचार यह सकेत कर 
सकते हैँ कि यह विकास अपरिहाय है । प्रगर विश्व के राष्ट्रो को यह विश्वास होता 
कि समुक्‍तराष्ट्र सघ शांति एवं सुरक्षा को श्रक्षुण्ण रखने में समर्थ है तो उन्ही उह्ं श्यों 
के लिए श्रन्य राजनीतिक सगठनो को जन्म देने की प्रेरणा ही न होती । ** "'अधिपत्र 
के अनुच्छेद ५३ में ऐसे क्षेत्रीय सगठनो का सदर्भ है, जो सथुकतराप्ट्र सघ से भधिक्ृतत 
सबंध रखकर विकसित हो * * परन्छु तो भी, झभी तक कोई भी क्षेत्रीय संगठन इस 
भावना से विकसित नहीं हुग्ना है तथा प्रत्येक व्यक्ति सदेह कर सकता हैं कि क्या 
अनुच्छेद ५४ में उल्लिखित आवश्यकता को पूर्ण किया गया है ?” 


व्याख्यान ८ 
विश्व की गति-विधियों में मध्य पूर्व की स्थिति 


विपय-प्रवेश : 
सयुक्त राष्ट्र सघ सचिवालय के आर्थिक मामलो का विभाग इस निर्णय पर 
पहुँचा है; “मब्य पूर्व एक निश्चित भौगोलिक इकाई नही है, जो स्प्ट रूप से 
पडोसी क्षेत्रो से पृथक हो |” क्षेत्र को निऊटपूर्व श्रौर कभी कभी पूर्वी प्रश्न 
अथवा निकट तथा मध्यपूर्व के नाम से जाता गया है, जिससे इस श्राँति मे वृद्धि 
ही हुई है । श्राम प्रयोग में मध्य पूर्वध के अर्य को स्पष्ट करने के लिए इसमें 
जो देश सम्मिलित हैं वे इस प्रकार हैं. अरव सघ के देश (मित्र, ईराक, जोर्डन, साउदी 
अरव, सीरिया तथा यमन), साइप्रस, ईरान, इजराइल, सूडान, तुर्वो, तथा ऋरव 
महाद्वीप के दक्षिणी तथा पूर्वी माय के साथ वाले देण, जैस अदन का रक्षित-राज्य 
मस्कत, ओमान, टूसियल श्रोमान, कातार, बहरीन, कुवेत | इस प्रकार की यदि 
परिभाषा की जाय तो मध्य पूर्व एक निश्चित क्षेत्र है, न केवल नोगोलिक हृष्टि से, 
ग्रपितु राजनीतिक, ऐतिहासिक, भ्राथिक तथा युद्धन्योजना की हृष्टि से भी । यदि 
यूदान तथा मिस्र को अलग कर दे तो हम नि्िवाद रूप से इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिस 
शिया कह सकते है । लैकिन मित्र को नहीं छोडा जा सकता, क्योक्ति यह ग्ररव संघ 
चंग प्रमुख सदस्य है, उस श्ररव सघ का जिसने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भ्ररव राज्यो 
के अन्तर्राष्ट्रीय मामलो में प्रमुख भाग लिया है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य पूर्व का 
विस्तार ३७ लाख वर्गंमील है, जिसकी जनसस्या लगभग ८ करोड है, जो भारत की 
जनमरया का पाचिया हिस्सा है त्या हिन्देशिया, अववा पाकिस्तान श्रववा जापान के 
लगभग बरावर है। उप क्षेत्र की ६० प्रतियत जनसत्या मुमनमानों की है, जो 
७ करोड़ ३० लाख है । लगभग ३० लाख ईसाई है, जिनमें से आधे लेबनान में तथा 
एक-तिहाई मित्र में रहते हैं । यहुदियों की संख्या लगभग १६ लाख है, जो 
उत्राइल में ही सगठिन रूप से बसे हैं । २५ लाख मूर्ति-पूजक है, जो विशेष रूप से 
सूठान के ऊपरी हिस्से में बसे हैँ। लेबनान तथा इजराएल को दछोट कर मब्य-पूर्व के 
सभी देश इस्ताम मत के मानने वाले है, जो प्रव भाषा के समान सूत्र में झ्रावद्ध हैं, 
जिसके द्वारा स्व-प्ररदवाद ध्रथया सभी झरब-पछ्षेत्रो को सगण्ति करने की प्रेरणा फो 
प्रोत्धाहन मिलता है | इत्चाम के अर दर मतमतातरबाद से विशेखतता को और भी 
दल मिला है सुस्ती था कड़रपंवी सुसलमानों की बहु-संस्या है, बद्यपि सियाओं अबवा 
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उदार इस्लाम ईरान, तथा यमन का राजकीय धमं है । इस क्षेत्र मे विभिन्‍न प्रकार की 
सरकारें हैं.। क्षेत्र के ग्यारह स्वाधीन देशो में से इजराइल, सूडान, सीरिया, लेबनान, 
मिस्र तथा तुर्की गणराज्य हैं, यमन तथा साठदी श्ररव इन दोनो में पूर्ण राजतत्र है, 
तथा तीन देशों ईरान, ईराक और जोडेव में साँविधानिक राजतत्र है। प्राथिक हृष्टि 
से यह क्षेत्र पहले से कृषि प्रधान तथा पशु-पालन पर ग्रुजारा करने वाला है | वहा उन 
देशो में प्राय प्रतिस्पर्धा है, उनके उत्पादन-पदायं पूरक नहीं हैं, कारण श्रधिकाश 
देश एक ही ढंग के कृपि-पदार्थो के उत्पादन में प्रवृत्त हैं। जधा कि सयुकत राष्ट्र सघ 
के आथिक मामलों के विभाग ने पाया है, मध्य पूर्व की श्राथिक स्थिरता 
में प्रमुख रुकावटे केवल चालृ-प्रुद्रा के भ्रन्तर तथा सीमा शुल्क की ही नही 
हैं श्रपितु नीचा रहन-सहन का स्तर तथा जनता के बीच माल के 
सीमित श्रन्तविनिमय की भी हैं। मध्ययूर्व के सपूर्णं समाज में श्रल्प-सर्या जागिरदारी 
का बोलवाला है, जिनके साथ को धनाढ्य व्यापारी भी ग्ञा जाते हैं त्था कुल जन- 
सछ्या की बहुमहु्या या तो किराये पर खेतों में क|म करने वाले कृपको की है या 
ऐसे लोगों की है, जिनके अधिकार में जमीन के बहुत ही छोटे-छोटे द्भुकडे हैं । इस 
सम्बन्ध में जे सती हुरियूटूज का कथन इस प्रकार है “शायद ससार में कोई भी ऐसी 
जगह नहीं होगी जहा पृथक सम्प्रदायों के रूप में घामिक, भाषाई, तथा जातीय 
प्रल्पमस्यक्र उम ह॒द तक बच रहे हो, जिध हृद तक मध्यपूर्व में हैं | लेबनान इसका 
ज्वलत उदाहरण है, जिममें तीन मुसलिम सम्प्रदाय, नौ ईसाई सम्प्रदाय तथा यहूदी 
एक साथ रहते हैं । इनमें मे किमो का पूर्ण बहुमत नहीं है तथा इसमें से हरेक सम्प्र- 
दाय विधायिका में प्रतिनिधित्व पाने के लिए प्रतियोगिता करता है।”? 


१४५३ से मब्य-पूर्व क्ी स्थिति विश्व-इतिहास में श्रद्धितीय है, जब तुर्की ने कुस्तु- 
स्तुनिया (इस्तम्यूल) पर विजय प्राप्क करके पूर्व श्र पश्चिम के व्यापार-मार्गो को 
छिन्‍्न-विछिन्न कर दिया, श्रत्त जिमका परिणाम भौगोलिक खोजो तथा पुनर्जागरण 
के रूप में हु म्ना कयो। के विद्वानों ने भागकर इटनी में शरण ली तथा थास्त्रीय ग्रन्थों के भ्रध्य- 
यन का फिर से भ्रभिनवीकरण किया । १८त्री और १९वीं शताब्दी के बीच तुर्की, जिसे 
यूरोप का बीमार झ्रादमी कह सकते है, का पतन होने लगा, वह क्षीणा होने लगा । 
लेकिन, चाहे वास्तव में न हो कम-से-कम नामचारे को तो उसने ईरान को छोडकर 
एस क्षेत्र में अपनी प्रशुता को तब तक बनाए रखा जब वह जम॑न का प्वाथी राष्ट्र होने 
के नाते प्रथम महायुद्ध में पपाजित न हो गया तथा २० अ्रगस्त १९२० को '"सेवर्स- 
संधि पर हस्तान्षा हुए । 


तुर्ती साम्राज्य के अस्तिम रूप से टूटने के पूर्व ही विभिन्‍न पश्चिमी राष्ट्रों 
के हित माय में प्रत्यक्ष रू से परिलक्षित होने जगे थे । उ गलिस्तान की रुचि, 


विश्व की गति-विधियो में मध्य-पूर्व को ग्थिति ३२१ 


इसमें तव उत्पन्त हुई जब १७६८ में नेपोलियन ने मित्र पर झआकपण किया, जिसने 
भारत पर फ्राँसोसो आक्रमण के खतरे को वढा दिया । १८३६ में भारत तथा सुदृर- 
पूर्व से टाक सचरणु के लिए इंग्लैण्ड ने मित्र में से मार्ग बनाया । स्वेज नहर के 
बनने के [| १८६६) छः साल परचात्त यानी १८७५ में इज्ढलैण्ड ने स्वेज नहर कपनी के 
हिस्से खरीद लिए। ऐसा उन्होंने भारत में अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा के लिए 
किया । इसलिए उन्होंने तुर्की की क्षेत्रीय स्थिरता का पक्ष लिया, यद्यपि उन्होंने 
१८८३ से मिस्र पर पूर्ण नियत्रण कर लिया । 

६९६ में तुर्को से भ्रजोव की ब्लैक-वन्दरगाह हस्तगत करने के उपरात्त 
शसियो ने गरम पानी क्री बदरगाह पर अधिकार करना चाहा जो भूमष्यसागर मे जाने 
का मार्ग है। तुकी पर लगातार विजय करने-करते रस से टारडेनलिस के जलटमरूमध्य 
के व्यापारिक उपयोग करने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया तथा एक सदी के काल 
(१७७४--१८७८) तक कुस्तुतुनिया की प्रार्थेडिक्स ग्रोक चचे का मान्य रक्षक वन 
गया। ब्रिटेन के विरोध के कारण, कुस्तुन्तुनिया पर श्रधिकार करने के तया 
तुर्की को विभाजित करने के उसके झनवरत प्रयास विफल हो गये । जर्मनी के एक 
वी झवित के रूप में प्रकट होने से तथा बालकन द्वीप पर प्रास्ट्रिया की प्रगति को 
समर्थन देने के कारण १६०७ में आग्ल-हसी सन्धि हुई, जिसमे यह निश्चय हुआ कि 
इरान में आर्थिक दृष्टि से कौन-सा भाग किसका होगा तथा अफगानिस्तान पर से 
श्रपना प्रभाव हटाने पर रूम को विवश होना पडा । 


जमनो का साम्राज्यवादी विलियम कैंसर द्वितीय ही था, जिसने १८८६ में 
कुस्तुन्तुनिया की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के वाद सर्व-प्रथम 'इस्लाम के रक्षक' तथा 
नुर्ती के हितवितक की पदयी ग्रहण फी । जर्मनी जनरल वान देर गोल्ज ने तुर्की की 
सना का व्यवस्थित तथा शअ्रनुश्लासित क्या तथा जर्मन बैक ने तरकी में जमनी के प॑जी 
विनियोजन को प्रोत्साहन दिया । १८८६ में जरमती ने वलिस-वगदाद रेल लाउन बनाने 
वी सहलियत प्राप्त कर ली, जिसका विश्वव्यापी विनोध हत्ा | उस प्रकार बह योजना 
समाप्त होकर स्वप्नमात्र ही रह गई । 


२० थी नदी के प्रारम्भ में यह म्रावस्मित सोज होने पर हि उस क्षेत्र में बड़े 
परिमाण में वेट्रोल तथा मिट्टों का तेल है, प्रमेरिका का भी ध्यान उस श्रोर प्राक- 
विन हुप्रा तथा बह व्यापार घौर लाभ के लिए इस क्षेत्र से प्रविस्ट दुप्ा । इस क्षेत्र में 
प्रमेरिकी प्रभाव के विस्तार का कारण धान्तिपूर्ग आविक हित था, लेकिन द्विनीय 
महायुद्ध के कार ससने युद्ध-योजना के हित का रूप धारण कर लिया ) फ्रोगीमियो 
ने, जिन नेपो नियन के काल में इस से पर प्रमत्व था, प्रौमिया 2द्व (१८६५४ ५६) 
के मध्य फिर से रुचि लेना प्रारग्न पर दिया प्रमुस रूप में ह्राभिद तथा 


३२२ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सास्कृतिक क्षेत्रों में, विभेषतयया सीरिया और लेवनान में । १८६६ में फ्रासीसी 
विशेषज्ञ द्वारा स्वेज नहर की खुदाई के कारण मित्र में इनके (फ्रासीसियो के) पैर 
जम गए, जहाँ वे १६०४ तक शपने प्रतिद्वदी इज्लैड से प्रतियोगिता करते रहे, जब 
कि वे अन्तिम रूप से इस क्षेत्र से हट न गए। १६०८-१६०६ के युवक-तुर्के श्रादोलन 
के बावजूद भी तुर्की श्रपने पतन तथा विभाजन को नही रोक सका, जो प्रथम महा- 
युद्ध (१६१४ १८) के होने से भौर भी तेजी से हुआ । 

१६१६ से १६५७ तक के मध्यपूर्व के श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के जटिल क्रम 
को समभने के लिए हमें श्रपने भाप को क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याप्रो के 
विश्लेपण तथा अध्ययन तक सीमित रखना होगा । वे समस्याएँ इस प्रकार है 


(१) श्ररव विश्व में राष्ट्रवाद, (२) फिलस्तीन की समस्या, (३) मध्य- 
पूर्व के सम्बन्धो में तेल का स्थान, (४) स्वेज-वहर-समस्या, (५) मध्य-पूर्वे में बडी 
शक्तियों की प्रतिद्वन्दिता । 


१ अरब विश्व मे राष्ट्रवाद 


जैसा कि हमने ऊपर विवेचना करने का प्रयास किया है, १६१६ तक मध्य-पूर्व 
तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में था। १६५७ में स्वाधीन श्ररव-राष्ट्रो की सख्या भाठ 
है--मिखर, सूडान, साऊदी अरब, यमन, जोडंन, ईराक, सीरिया तथा लेवनान। इनमें से 
पाँच ने तो श्रपनी स्वाधीनता द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में प्राप्त की । साथ ही जोडडन, 
साऊदी भ्ररव, यमन तथा सूडान को छोडकर सभी ने अपनी स्वाघीनता किसी न 
किसी यूरोपीय शक्ति के साथ सघर्ष करके प्राप्त की । 


द्वितीय महायुद्ध के वीच (१६१४-१८) जब इज्ुलैड जर्मनी, श्रास्ट्रिया तथा 
तुर्फी से युद्ध कर रहा था, उस समय श्रग्नेज जनरल मैकमोहन ने मवका के शेरिफ हुसैन 
को इस वात के लिए प्रेरित किया कि वह तुर्की श्राधियत्य से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय 
श्रानदोलन परिचालित करे | जैसा कि हमें १६१७ की वालफोर-घोपणा से पता चलता 
है, जिसका वर्णन हम फिलस्तीन समस्या के अन्तर्गत करेंगे, तुर्की नियन्नण से श्ररवों 
के चछुटकारे के भी वायदे किये गए | द्वितीय महायुद्ध (६३६-४५) ने श्ररव-राष्ट्रवाद 
को प्रेरित किया, जब मित्र तथा मध्यपूर्व के लिए नाजी खतरे ने मित्र राष्ट्रो 
को उलभा लिया तथा राष्ट्रवादी शम्ितियों को श्रवमर दिया कि वे अन्तर्राप्ट्रीय 
सामतों में अयने प्रभाव को जमाने के लिए श्रान्तरिक दृष्टि से अपने को सशक्त 
फरें। 


तुक्ों --१६२० की सेवर्स-सधि (पृष्ठ २० पर देखिए) के परिणामस्वरूप तुर्की 
को अपने तमाम यूरोपीय क्षेत्रों को, जिनमें बुस्तुल्तुनिया भी शामिल है, तथा दक्षिण- 
पश्चिम एसिया के अपने उपनिवरेश्ों को छोड़ना पटा। तुर्की के नये राष्ट्रवाद को 


विश्व की गति-विधियो में मध्य-पूर्व की स्थिति ३२३ 


मस्तफा कमालपाशा श्रर्थात्‌ कमाल अतातुर्क (१८८१-१६३८) ने सगठित किया । 
मुस्तफा को नए तुर्की का जनक कहते है, जिसने देश को विदेशी नियत्रश से मुक्त करने 
तथा राष्ट्रीय पुनर्जन्म का आ्रान्दोलन प्रारम्भ किया। उससे राष्ट्र विधान-मडल को 
ग्रायोजित किया, राजतन्न का उन्मूलन किया, तुर्की की स्वाधीनता की घोषणा की 
तथा तुर्की को गणराज्य घोषित किया (१६२२) । 

कमालपाया ने श्राकाता ग्रीकों के विरुद्ध वेरहमी से (१६१६-२२) युद्ध 
छेड दिया, जिसका सक्रिय समर्थन ब्रिटेन, फरॉस तथा इटली ने किया। तुर्की भूमि 
पर से भीको को सदेइने में अन्तत वह सफल हुश्ना । २४ जुलाई, १६२३ को उसने 
मित्र-राप्ट्रो को लौजान-सधि पर हस्ताक्षर करने को विवश किया, जिसके द्वारा नेवर्स- 
संधि को दुहराया गया। उसी वर्ष सुलतान मोहम्मद पप्ठम को अश्रपदस्थ ढर दिया 
गया तथा श्राधुनिक तुर्की के जन्मदाता कमालपाश्ा प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 
ऑकारा को राजवानी बनाया गया। १६२४ में एक सविधान अगीकार किया गया, 
जिसमें एक सदनीय पालंमेंट की व्यवस्था की गई, जिसका चुनाव पुरप मताधिकार 
के आधार पर हुआ । कार्यकारी अधिकार मत्रिमडल तथा पार्लमेंट द्वारा चुने गए राष्ट्र- 
पत्ति के हाथ में रहे। विना किसी जातीय तथा धामिक भेद-भाव के गणराज्य के 
समस्त नागरिक विधि के समक्ष समान है, यह घोपणा की गई । 


मुन्तफा कमाल नए तुर्की के प्राण हो गए । यद्यपि वास्तविक दृष्टि से ताना- 
घाह होते हुए भी उसने अपने भ्रधिकार का प्रयोग इस टग से किया कि सर्वन्न उसकी 
प्रशना हुई। उसका उद्देष्य था तुर्की को दृढ़, आधुनिक तथा राष्ट्रीय राज्य का 
स्वसप्र देना । उसने खलीफाणाही का उन्मूलन करके राज्य को धर्म से पृथक्‌ किया । 
कुरान पर आधारित न्यायालयों तथा विधियो की प्रणाली का उन्मूलन किया गया 
तथा नवीन विधि सहिताओों को अ्गीकार किया गया। १६२५ में बह-विवाह की 
प्रणाली का उन्मूलन किया गया तथा नागर-विवाह (टाएग] .9077982) को 
प्रतिवार्य कर दिया गया । बुर्का तथा तुर्की टोपी के पहनने का उत्सादन किया गया । 
१६३४५ में शुक्रवार के स्वान पर रविवार को सरकारी अवकादा घोषित किया गया। 
लिफिल्नेत्र में लेटिन-प्रोमम (].,3४॥) ०]9॥8702४) का प्रयोग प्रारम्भ किया गया 
तथा प्ररवी में मुद्रित पुम्तको पर रोक लगा दी गई। रेलवे, सड॒कों तथा सिचाई- 
साधनों का निर्माण हुआझ्ला। सक्षेत्र में, कम्ालयाद्मा का उद्देष्य था 'तुर्की तुर्को के 
लिए । एसी उद्दश्य का श्रनुमरण उसके उत्तराविकारियो--उस्मत, एनोनू तथा वर्त- 
मान दाष्ट्रपति बेलल वेयर-नें भी किया । 


(बे 


दुर्ग की परराप्ट्र नीति पर राष्ट्रवाद का बह प्रभाव पड है। १६३४ में 


इस भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


यगोस्लाविया, रूमानिया 'तथा ग्रीस के साथ मिलकर वालकन-सधि का निर्माण किया, 
जिसके झ्नुसार एक दूस्रे की सीमाओं की पारस्परिक गारटी की गई । १६३६ में 
मोन्ट्र -सधि द्वारा तुर्की ने डारडेनलेस,की घेरावन्‍दी करने का अधिकार प्राप्त कर 
लिया । उसके साथ शत यह रही,क़ि शान्ति-काल में विदेशी राप्ट्रो के तमाम व्या- 
पारिक जहाजो के लिए ने खुले रहेंगे!। तुर्की ने अ्लव्जेंडु दा के सन्‍जाक को सीरिया 
से प्राप्त कर लिया । उस संभ्य, यह फ्रासीसी-प्राधिकार-क्षेत्र था। तुर्की ने ईराक 
इरान तथा श्रफगानिस्तान से भी अनाक्रमण-सधि पर हस्ताक्षर किए । 


द्वितीय महायुद्ध में तुर्की,युद्ध के अतिम दौर में तव तक त्तटस्थ ही रहा, 
जब तक श्रन्त में वह सयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में शामिल नहीं हो गया । 
१६४७ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्र मैन ने तुर्की को महत्वपूर्ण सहायता दी, जिससे वह 
प्रपनी सथ्म्त्र सेनाओ का भ्राधुनिकीकरए करके तथा उनको सुदृढ करके डारडेनलेस 
में आराधिपत्यपूर्गा-स्थिति के लिए. ऋूसी, दवाव का प्रतिरोध कर सके। इसके वाद 
१६५२ में तुर्की उत्तर-प्रतलातक-सधि-सगठन में शामिल हो गया तथा १६५५ में यह 
बगदाद-सधि का सदस्य हो गया । इस प्रकार राष्ट्रवाद का परिणाम यह हुश्ला कि 
राजनीतिक जागरूकता तथा तुर्की के अघुनिकीकरण' में वृद्धि हुई । 


ईरान (फारस) --फारस पहला पूर्वी राप्ट्र था, जिसने अपने राष्ट्रीय नेता 
रेज़ा सान के दृढ नेतृत्व में अ्पने-श्रापंको यूरोपीय आधिपत्य से मुक्त किया । १६१६ 
में णाह ईरान ने ब्रिटेन के साथ एक स्धि की, जिसके परिग्गामस्वरूप उसका देश 
ईरान प्रिटेन का लगभग रक्षित झाज्य वन गया। 


ज्ञार निवोलस द्वारा बिटेन से की गई १६०७ की विभाजन-सधि के श्नन्तर्गत, 
१६२१ में रस ने ईरान में अपने स्वत्तो का परित्याग कर दिया ईरान के राष्ट्रवादी 
प्रद्ध हो गए तथा फिव्थशि साम्राज्यवाद के विम्द्ध तीतन्र सघर्प छेड दिया। फरवरी 
१६०२१ में उक्तहोंन ज्ञानि के पछ्चात रेजा खान ने राप्ट्रीय सरकार की स्थापना की, 
जिसके प्रधान मन्ती वह स्वय बने । उसने ब्रिटेन के साथ सवि की भत्सना की तथा 
पूर्ण स्थाथीनता को ददतापूर्वक स्थापित क्या। ब्रिटेन ने उस परिस्थिति को 
स्व्रीयाए किया तथा ईरान को छोह दिया । १६२४ में राष्ट्रीय विवान-मटल ने शाह 
के झाजा बश को अपदस्य कर दिया । १६२६ में रेज़ा खान जो एक राण्ट्रीय जनरल 
पा, थाह रेजा पहलयी के नाम से॥ मसिहासनाम्ट हम्मा । १६३४५ में अधिकृत रूप से 
फ्ा“स या नाम बदल फर टागन हो या । 

मुस्तफा उमालयादा ये नेतृत्श्/म जिस प्रकार लुर्की में हन्ना, उसी प्रकार रेजा 
चान जे नेतत्य में हगन जो पच्चात्य आदेश पर एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में सगठित 
शिएा गया | उसने विदेशी रातनीलिक तथा आथिय प्रमाव को मिटा दिया। उससे 


रु 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व फो स्थित्ति श्श्श्‌ 
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प्रग्लि-दरानी तेल कम्पनी को उस बात के लिए विवश किया कि अ्रगर वह ईरान में 
झार्य करना चाहे तो उसकी घर्ते स्वीकार करे। उसने विदेशों पदाविक्रारियों तथा 
सलाहकारो को भ्रपनी फोज में से हटा दिया, विदेशी राप्ट्रो के ज्ञाथ पूर्ण बरावरी 
के सम्बन्धों के लिए निश्चय प्रकट किया। दाप्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय स्कूल-प्रणाली 
तथा राष्ट्रीय राज-कर प्रणाली का उदय हुआ्ना । एक प्रभुसत्ता-सम्पन्त राष्ट्र के चाते 
फारस में अव प्रस्तर राष्ट्रीय जीवन का प्रारम्भ हो गया । 


द्वितीय महायुद्ध में अधिकृत रप से यद्यपि ईरान तटस्थ था, तो भी ऐसा मालूम 
होता था कि ग्ाह-ईरान जमंनी-पक्षपाती है श्रीर जमेनी के अधिकार को रोकने 
के लिए अ्ग्रेजी तथा रूसियों ने सयक्त रुप से इस देश पर अगस्त, १६४१ में श्रवि- 
कार कर लिया | उन्होंने थाह को भ्रपदस्थ कर दिया तथा उसके स्थान पर उसके पुत्र 
मोहम्मद रेजा को बाह वनाथा । २६ जनवरी १६४२ को ब्रिटेन तथा रूस ने ईरान 
के साथ एक सधि की, जिसके अनुसार ईरान की स्वाधीनता को मान्य ठहराया गया 
तथा यह प्रतिज्ञा की गई कि युद्ध की समाप्ति के छ महीनों के अन्दर-श्रन्दर उसके 
सीमा-क्षेत्र को साली कर दिया जायगा। यद्यपि ब्रिटिश सेनाए युद्ध के फौरन वाद ४रान 
से हट गई , पर रसी सेनाए वहा मई १६४६ तक बनी नहीं। ये रूसी सेनाए ईरान 
के श्रनवरत सुले आराम प्रतिरोधों तथा सयुय्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिपद्‌ के हस्तन्नेप 
के बावजूद भी ईरान में जमी रही। (पृष्ठ १२६ देखिए)। 


१६५१ में एक वार पुन, ईरान के राष्ट्रवाद ने अपने स्वत्व को प्रकट किया, 
जब झआग्ल ईरानी तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च ७ को राष्ट्रीय 
धामिक वन्धुत्व सम्बा 'फादियाने उस्लाम' के एफ सदस्य ने प्रधान मत्नी प्रली राज- 
मरा की हत्या कर दी । इस हत्या के श्रा दिन बाद मजलिस (उरानी पालंमेट) ने 
सत्र सम्मति से ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कानून पास किया 
नथा डा० मुसद्िक को प्रधान-मत्नरी बनाया । १२४५३ में जनरल जेहदी ने, जिसे भाह 
ने अ्रपना उत्तराधिरारी नियुत्ष किया था, सेना के सहयोग से तेल-शप्ट्रोयव रण 
के प्रणुवा हा० मुसहिक को उसाद फेवा | डा० सुसद्रिक पर यह आरोप लगाया नया 
प्रि उनही नुदेह अबदा जामगरार दल से साठ-्याठ हैं, जो एक साम्पवादी दल था 
तथा भैनियण न्यायालय के द्वारा उन्हें तीन वर्ष के वारावास की सजा दे दी गई। 
सयक्त साय्य समेस्कित ने ३५ करोए रपये की सहायता १६५४ में तथा ५० 
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बरोट रपये वी सहायता १६५४ में दी। विद्वेद ने १६ तरोद नये था ऋ्ग्य प्रदान 


2. प्राचीन सामस्दी हयो को समाप्त वर दिखा सवा सोतिह्सों को 
जिया । चांद सामसा लगा का समास कर दया सदा ावररा हे 
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प्रदान बरने के लिए जमीदारों को पुनसमगठित हिया झबा। नदेह पार्डी यद्यदि 
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बाद की शक्ति ईरान की एक वडी शवित है, यद्यपि अगस्त १६५३ में घोषित मारशल 
ला अभी तक वहाँ लागू है। वास्तविक दृष्टि से राजनीतिक दलो का अस्तित्व ही नही 
है। मतदाताओं को अपने शासकों की नि्पक्षता में इतना थोडा विश्वास है कि 
१६५६ के निर्वाचनों में बहुमत ने अपना मत ही नही दिया। प्रधान मन्त्री हुसैन 
आला के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने श्रपनी प्रवृत्ति को जिन मुद्दो पर प्रधानतया 
सीमित कर रखा है, वे हु--वगदाद संधि में सक्रिय सदस्पता तथा नागरिक सेवा 
में अप्टाचार, निरक्षरता, श्रफोम तथा इन सबसे भी भ्रधिक निराशावाद तथा 
मायूसी के विरुद्ध व्यवस्वित तथा योजनावद्ध श्रान्दोलन । एडिनवरा-विश्वविद्यालय में 
फारसी के लेक्चरार एल पी एलवेल-सुद्रन के श्रनुसार  “स्वेज मकट के पश्चात्‌ 
ईरान में जनमत का यह संदेह अ्रधिकाधिक जोर पकडता जा रहा है कि श्रमेरिकी 
सहायता के पीछे जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के उद्देश्य की श्रपेक्षा 
ईरान को युद्ध रचना की दृष्टि से श्रद्डा बनाने का स्वार्थ अधिक है। * ईरान 
में राष्ट्रवाद के दुवारा फैलने पर मवसे पहले हानि विदेशी सरकारो की होगी । 
ईरान दल, जो डा० मुसहिक के नेतृत्व को मानने वाला दल है (१६५६ में मुसहिक 
को मुक्त कर दिया गया) भ्रभी जीवित है तथा सगठित है । 


मिस्र --१६१४ में मिस्र ब्रिटिश रक्षित राज्य हो गया लेकिन जल्दी ही राष्ट्र- 
वाद ने साम्राज्यवाद पर विजय प्राप्त की । जघ्लुल्न पाशा के नेतृत्व में मिस्र के राष्ट्र 
वादियों ने यह माँग की फ़ि प्रिटेन उनके देश को छोड दे । उन्होने इसके लिए ऋगडो, 
पटयस्तो, हत्याश्रो तथा बहिप्कारों का सहारा लिया। यह सघपे इतना प्रचण्ड था 
कि इग्वैद ने रक्षित राज्य का श्रपना अधिकार छोड दिया तथा मिस्र को एक स्वाधीन 


शष्ट्र के रुप में मान्यता दी, लेकिन १६२२ की सधि के द्वारा ब्रिटेन ने निम्नाकित 
प्रधिकारों को सुरक्षित रखा-- 


(१) स्वेज नहर के साथ-साथ तथा मित्र में अन्य स्थानों पर सेनाएँ ठहरा- 
वा गिटिण साम्राज्य के यातायात की सुरक्षा , (२) विदेशी णव्ितयों दारा मिस्र पर 
ग्राक्षमण होने की दशा में मिन्र की सुरक्षा तथा मिस्र की परराप्ट्र नीति का निदेशन, 
(३) विदेशी हिलो तथा मिस्र में बसने वाले विदेशियों की रक्षा, (४) सूडान पर 
नियन्त्रग | नई सरकार का प्रादुर्भाव हआ । यह सरकार वैधानिक राजणाही सरकार 
थी, जिसझा बादशाह फोद प्रथम था। पालंमेंट के चुनाव में मत देने का अधिवार * 
सपनिज्वानियों शो ही था। 


उन प्रिटिण सुविधाओं से दाप्ट्रवादियों को सतोप नहीं हम्रा। सैन्यवादी 
वबपद--दव एस बात के विए आप्रह्णीत था कि मिस्र को प्रिटिश श्रापिपत्य से पूरी 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३२७ 


तरह मक्‍त किया जाना चाहिए तथा सूडान को भी खाली किया जाना चाहिए | 
१६३६ में इधोपिया पर इटली की विजय के पदचात्‌ इगलेड तथा मित्र ने एक 
बीस-वर्षीय सधि पर हस्ताक्षर किये । इस सधि में जो वातें तय की गई वे ये हे-- 
युद्ध-स्थिति में पारस्परिक सहायता; सूडान पर सयुवत थासन, स्वेज-नहर क्षेत्र में हो 
ब्रिटिंग फौजों को रहने की अनुमति , पोटे सईद व सिकन्दरिया का जहाजी वेट़े 
के लिए ब्रिटेन द्वारा उपयोग करने का भ्रविकार तथा यदि यद्ध हो जाय तो ब्रिटिश 
सेनाओं को मित्र में से गुजरने का अधिकार । १६३६ की सधि द्वारा कई सदियों 
में प्रथय वार मिश्र को एक स्वाधीन राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ । १६४४५ में मिस्र 
के राष्ट्रवादियों ने मित्र से ब्रिटिश सेनाओो के हटाने की माँग की । ये सेनाएँ द्वितीय 
महायुद्ध में जमंतो तथा इ्टालियनों से युद्ध करने के लिए मिस्र में गईं थी। ब्रिटेल 
के समर्थन से मिश्र के राष्ट्रवादियों ने अरव-सघ को जन्म दिया। इस सघ को नवीन 
ध्जराइल राज्य के उदय को अवरुद्द करने, फिलस्तीन में यहुदियो के अधिकार- 
दावो का विरोध करने तथा इसके साथ में अन्व-देशों के लिए स्वाधीनता प्राप्त कराने 
के लिए जन्म दिया गया । आग्ल-मिल्री-सम्बन्ध कटु ही रहे । १६५२ में नहथ पाणा 
की वषद सरकार (१६५०-५२) को शाह फास्क ने बर्खास्त कर दिया। श्रॉतरिक 
राजनीति में प्रव्यवस्था तथा विधि हीनता फैल गई । कोई भी सुदृढ़ सरकार नत्ता- 
रुढ न रह सकी । इसका कारण फार्क का हस्तक्षेप तथा उसकी बुरी सगत ही 
थी। प्रकस्मात जुलाई २६, १६५२ को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक सैनिक 
क्राति हो गई | यह क्रास्ति सेना के सुयोग सेना-नायको--जनरल नगीव तथा कर्नल 
नामर--के नेतृत्व में हुई। विद्रोही राष्ट्रवादियों ने जाह फारक्र को अपदम्ध कर 
दिया तथा एक पाति-परिप्रद्‌ की स्थापना की जो मिख्र-सरकार की बराइयो को दर 
करने, सामाजिक एवं ग्राथिक प्रणाली में सुधार करने तथा मित्र वो विदेशी मिय- 
न्तण से मुक्त करते को कृत-सवत्प हुई। विना कसी रबतपात के उन्होने शाह 
से छृटरारा पाया, बड़ी बडी तनर्वाहे पाने वाले राजनीतिक सलाहकारों को 
अ्पदस्थ फिया तथा सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। भूमि 
नुधार को लागू किया गया कृपि-भूमि के दसवें भाग को बड़े-बड़े जमीदारों से 
ट्ोनवर एच वर्ष के ब्रन्दर कृपको में बाँटा। बहे-बड़े जमीदारों के पास 
प्रधिफ में श्रविक जमीन तीन सौ एक्ट रसी गई नथा जो जमीन उनसे 
टोनी गई उसके लिए उन्हें क्षति पति दी गई। यह क्षति-पत्ति स्पय जमीदाने के 
हारा प्रपने करो के नप्यों में दिखाए गा दनो के अनमार दी गई। गरीयों 
पर वर ऊे बोक यो हवा किया सया। झिल्दों शाप्टवाद बे एक मेता के रूप 
में वनेल नगीत ने सूटान की समस्याओं पर ब्विदेन से एक समनौता बर लिया । 
मिख्र को विदेशी झाधिपत्व से मुक्त करने के लिए राष्ट्रवादियों ने नह-प्ेय से 


ञ १५ 


हज 


ब्रिटिश सेनाओं को हटाने की माग की । अपने तोड-फोड तथा श्रातकवादी कार्यो 
से मिखियो ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्रव ब्रिटेन मिल्रियो के समर्थन पर 
भरोसा नही रख सकेगा । आठ वर्षों की निष्फल वातचीत के पदचातू ब्निटेन को 
भुकना पडा | 


जुलाई १६५४ में कर्तेल नासर (नगीव को देशद्रोह के श्रभियोग में वर्खास्त 
कर दिया गया था ) ब्रिटेव को वीस महीनो के अन्दर स्वेज-क्षेत्र को खाली 
करने के लिए वाब्य करने में सफल रहा। सिंचाई तथा जल-विद्युत-शक्ति 
के लिए आ्रासवान-बाँव के निर्माण के लिए २६ जुलाई, १६५६ को स्वैज नहर का 
राष्ट्रीयकरगा कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिठेन फ्राँस तथा इज़राइल 
ने २६ अवतृवर को मिस्र पर सयुकत आ्राक्रमण कर दिया, जो रूस तथा सयुवत राष्ट्र 
संघ के हस्तक्षेप के कारण ७ नवम्बर को समाप्त हो गया। २३ जून, १६५४६ को 
मिस्र ने एक नवीन संविधान अश्रगीकार किया, जिसमें मिस्र को सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्त 
स्वादीन राष्ट्र घोपित किया गया । इस सरकार का स्वरूप गरणतसन्न्रीय रखा गया, 
जिसमें राजकीय धर्म इस्लाम को माना गया तथा सरकारी भापा का स्थान भ्ररबी 
को प्रदान किया गया | विधि के समक्ष समानता, सुदृढ राष्ट्रीय श्रर्थ-व्यवस्था, भापण 
तथा प्रेन की स्वतन्त्रता, व्यवितगत सम्पत्ति की सुरक्षा, जमीन की मिलकियत के 
ग्राकार पर रोक-ड़न सब की स्थापना की घोपणा सविवान में की गई है। 
विधायक ग्रधिकार राष्ट्रीय विधान-सभा का रहेगा, जो हर पाँच वर्ष बाद विशिष्ट 
विधि के श्राधार पर चुनी जायगी। गणराज्य का राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रीय विधान- 
सभा वी सिफारिश पर भ्राम जनता चुनती है, राज्य का प्रमुख होता है तथा सेना 
का प्रयान सेनापति भी होता है। वह छ वर्ष तक अपने पद पर रहता है। गमाल 
प्रव्दल नामर मिन्न के प्रयम राष्ट्रपति चुने गए | जुलाई, १६५६ से यह प्रस्ताव किया 
जा रहा है कि मित्र तथा सीरिया को मिलाकर एक संघीय राज्य बना दिया जाय, 
जो केवन परराप्ट्र, सैनिक तथा आरधिक मामलों में एक ही नियस्त्रण में सहयोग 
करें। २६ फरवरी १६५७ को उन्च अधिफार प्राप्त सम्मेलन हग्मा, जिसमें जोर्डन 
ने भी सीरिया तथा मिस्र के साथ प्रस्तावित सभ्र में शामिल होने की इच्छा 
व्यस्त वी । 


साऊदी श्ररव --प्रर्व राप्टवाद की एक श्रन्य उल्लेसनीय सफलता स्वतन्ध 
साजदी आब राज्य को स्थापित करने की है। १६१६ में ब्रिटेन की सहायता से शेरिफ 
हर्सेन ने तुर्गी के विरद्ध सफन झान्ति की तथा झाह हेजाज वी उपाधि ग्रहटगा की | 
उसझा एज बेटा अ्रमीर अछदघुजा दासजोरटन का अमीर बन गया । द्वितीय महायुद्ध के 
परश्मान्‌ उसे जोडेन हें ह॒मभीत राज्य के स्व॒तन्ध्र शाह की उपादयि प्रदान की गईं। 


विद्वव की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३२६ 


१६५१ में उसका बंध कर दिया गया। दूसरा लडका फैंसल, ईराक का घाह वन 
गया। १६२३ में शेरिफ हुसैन ने खलीफा (मुस्लिम जगत का श्राध्यात्मिक प्रमुख) 
की उपाधि धारण की । लेकिन नजद के अमीर इच्न साऊद ने उसके दावा का जुनाता 
दी तथा उसने हसन को अपने राजनीतिक तथा अब्राब्यात्मिक पदों का छोडने का 
विवश करने में सफदता पाई । कूठनीति तथा बुद्ध से इव्न साझ्द अरब का ब्रमुख 
नेता हो गया। १६२७ में इब्न साऊद ने ब्रिटेन के साथ मित्रता की सत्र की 
जो “समानता के आधार पर ब्रिटेन हारा किसी भी भ्रावुनिक राज्य को स्वीकृत 
यह प्रथम मित्रता संधि थी ।” १६३४ में उसने अपने नए राज्य का नाम साऊदी 
प्ररव रख लिया । उसने श्ररव श्रमेरिकी तेल कम्पनी (3॥२.0)/((0) को तेल 
निफालने के सुविधाजनक अधिकार दिये। इनमें अ्रमेरिका का व्यापारिक हिंत है 
तेथा यही इब्न साऊद की आय का प्रमुख साधन है। १६४५ से उसने देध को 
दइवितिशाली बनाने तथा भन्तर्राप्ट्रीय जगत में द्यान्ति बनाए रखने की नीति का 
प्रमुसरण किया हैं। उसने सडर्के बनवाई है, रेलें चालू करवाई हू, स्वाग्थ्य कार्वे- 
क्रमो का श्रीमणोश किया है तथा भ्रपनी राजधानी रियाद में बिजली तथा दूसरे 
सुधारो को प्रचलित किया है। उसने श्राधुनिक वदरगाहो का निर्माण किया है । 
८ फरवरी १६५४७ में उसने अमेरिका से एक सधि की। उस संधि में साऊदी श्ररव 
यी सेना के प्रशिक्षण एवं सुमज्जा तथा उसके श्राविक विकास में सहायता देने का 
मूल मुद्दा है। साऊदी श्ररव स्वेज पर मिस्र की प्रभु-सत्ता को मान्यता देता है | भ्ररव 
संघ का समर्थन करता है, श्रल्जीरिया की स्वतन्त्रता तथा भ्ररव जनता में घनिष्ठ 

योग चाहता है| वर मी नसलिस्तान पर ब्रिटिश आविपत्य तथा विदेशी श्राक्रमण 
के सतरे के विरुद्ध साऊंदी श्ररव में राष्ट्रवाद जागरुक एवं सनिय हैँ । 

यमन --प्रथम महायुद्ध में यमन तुर्की के पक्ष में रहा। दोनो महायद्व 

के बीच के समय में ब्रिटेन के साथ यमन के सम्बन्ध झश्न॒तापूर्ण हो गए। कारण यह 
था कि याटिया ने प्रदन के र्षित प्रदेश से, जिस पर यमन ने अधिकार-दावा फिया था, 
भपनी कबीली सेनाग्रों फो हटाने से इन्कार कर दिया था। ऑग्ल-यमनी सधि के 
नाम से प्रसिद्ध एक संधि फरवरी १६३४ में हुई, जिसमे २२ वर्षों तक सीमा पर होने 
वाले झ्रापमरा वद रहे। ये झाक्रमण दिसम्बर १६५६ से फिर प्रारम्न हो गाए । १६९५७ 
के प्रान्म्भ की प्रेन-सूचनाएु इस बात की ओर सवेत करती है कि प्रिदेन-प्रधिरत 
अ्दन में यमन की ओर ने होने वाले कबायली आतन्रमझो को दबाने के लिए ब्रिटेन 
सेनिक-प्रम उठा रहा है। एसकों यमन दे पैमाने पर ग्रान्नमंण पहना है। अस्त, 
पमन मे राष्ट्रवाद का समर्थक्ष तत्व झदन पर अधिकार ररना चाहता है । अत सीसा- 


सम्य्न्य 


सम्फ्न्यी श्रभा तद सलबया पद है। यमन अरव-सघ में आामिल हो गया सथा 


३३० प्रन्तर्राष्ट्रीय सस्वन्ध 


प्रसव राष्ट्रवाद को दुंढ करने के लिए श्रपना भाग अदा किया। यमन कभी भी विदेशी 
दासता में नही रहा | लेकिन खानावदोश जन सख्या तथा कवायली तिरक्षर जातिया 
और वाह्य दुनिया से मपर्क न होना, ये सब बाते यमन के राष्ट्रवाद के विकास में 
बाधक हैं। 


ईराक (मेसोपोटामिया) --प्रथम महायुद्ध में ईराक पर ब्रिटेन के श्राधिपत्य 
ने ईराकी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया । १६२० मे पूर्ण तथा तुरन्त स्वाधीनता के लिए 
ब्रिटेन को गम्भीर क्राति का सामना करना पडा | इसका परिणाम यह हुआ कि इसे 
राषप्ट्स्ध वी देख-रेख में, ब्रिटिश प्रशासन के साथ श्रादिष्ठ क्षेत्र वना दिया गया । काफी 
श्र्यो में स्वायत्त शासन स्वीकार कर लिया गया तथा हेजाज के शाह फैजल के श्रन्तगेंत 
राजबण की नीव पडी । १० अ्रवतूवर १६२२ को एक बीस वर्षीय सधि पर हस्ताक्षर 
हुए । इस संधि में श्राग्ल ईराकी सम्वन्धो की परिभाषा की गई थी । १६२६-२७ में 
राजनीतिक सुविधाओं की माँग के परिणामस्वस्प सधि को फिर से दुहराया गया ! 
अ्रन्तत १६३२ में स्थानीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने ब्रिटेन को इसके लिए विवश कर 
दिया कि वह श्रादिप्ट प्रणाली को समाप्त करके ईराक को पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति 
दे दे तथा साथ दी उसे राष्ट्रमथ की सदस्यता प्रदान की जाय। लेकित ३० जून 
१६३० को पच्चीस वर्षीय आग्ल ईराकी सधि ने जिटिन को यह श्रधिकार दे दिया कि 
वह वाह्म आ्राप्रमणो से ईराक की रक्षा करे। युद्ध की स्थिति मे ईराक इसके लिए बचन- 
वद्ध था कि “रेलवे, नदियों, वन्दरगाहो, हवाई भ्रड्डो तथा यातायात के साधनो” के 
उपयोग की सुविधा तथा सहायता प्रदान करे | शीतयुद्ध के एक लक्षण के रूप में साम्य- 
वादी प्रवुन्तियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि १६ जनवरी १६४८ को सधि की छर्तों 
के पुनरीक्षण पर हस्ताक्षर पोटस माउथ में हुए। ब्रिटेन की श्रोर से ब्रिटेन के परराप्ट्र 
सचिव अर्निस्ट वेबिन तथा ईराक की ओर से ईराकी प्रधानमन्त्री सलेह जावर ने 
हस्ताक्षर किये | इस सप्ति के अन्तर्गत प्रिटेन ने राजकीय रेलवे तथा वसरा वन्दरगाह 
पा आशिक नियन्त्रण ईराक को सौपा । साथ ही हृव्वनिया तथा शुयावः के हवाई श्रड॒डे 
नी ईराक को वापस सौप दिए गए, यद्यपि श्रार ० ए० एफ० (रीयल एयर फोसे ) द्वारा 
इन ह॒वार्ट अदटो को निरन्तर जियाघील बनाए रसने की व्यवस्था हुई । इसके श्रलावा 
एवं सयुत्त प्रतिरक्षा मण्डल बना जिसमें ब्रिटेन तथा ईराक को समान प्रतिनिधित्व 
दिया गया। इस महल वा वाये प्रतिरक्षा नीति को नियामफत्ता प्रदान करना था। ईराक 
को उेवल ब्रिठिश सैनिक प्रशिक्षकों को ही नियुक्त करता था। इस सधि के समाचार 
का स्वागत बगदाद में दगो से हुम्ना, जिसमें २० व्यत्रित मारे गए तथा २०० 
घायल हाए । पोर्टस माउप सप्ति की श्रभिपुप्टि कभी नहीं हुई तथा तब तक ईराक 
जिटेन के साथ हर ० वी सधि को ही अस्थिर मान्यता देता रहा, जब तक 
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कि अ्रप्रेल १६५५ में एक भ्रभिनव सन्धि की अ्रभिपुप्टि नहीं हो गई । इस सवि के 
प्रमूसार ईराकी राष्ट्रवादियों को और श्रधिक सुविधाएँ दी गईं। इसके अनुत्तार 
हवाई श्रइईे श्रव ईराक के हो गए तथा उनका सचालन रायल ईराकी एयर फोर्स 
द्वारा होने की व्यवस्था हो गई, यद्यपि सयुकत प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए रायल 
एयर फोस के क्षेत्रीय. कर्मचारी मण्डल को ठहरने की अ्रनुमति मिली । ईराक बगदाद 
संवि में जामिल हो गया जिसका विरोध उत्माही नष्ट्रवादियों के एक वर्ग से श्रवतवर 
१६५६ में किया जबकि मिस्र पर इज्जूलैड, फ्रास और उजराइल ने संयुक्त ग्राक्रमण 
किया । ईराक श्रव प्ररव संघ का सत्रिय सदस्य नहीं रहा है तथा इसने तुर्की, 
ईरान तथा पाकिस्तान से गठबन्धन कर लिया है। 


सीरिया-लेबनानः-- सी रिया-लेवनान में वे रत, एलप्पो तथा दमिछ्क के फ्रॉसीसी 
स्कूलों के द्वारा फ्रासीसी क्रान्ति से उत्पत्त विचार फैलने लगे । १६१४ में घेंरिफ हनैन 
के पुत्र थाह फँजल ने गिटिय घन तथा ग्रस्त्रो की सहायता से एस क्षेत्र पर नियस्त्रण कर 
लिया । जुलाई १६२० में फ्रास ने, सर्वोच्च मित्र-राष्ट्रीय युद्धू-परिपद से इन क्षेत्र का 
ग्रधिकार प्राप्त कर लेने पर दमिश्क पर कब्जा कर लिया और जाह फैजल की सेनाग्रो 
को मेसैलुन के स्थान पर कुचल दिया । इसने सीरियायी साप्ट्रवादियों को कदु तथा 
निडर वना दिया । १६२५-२७ के वीच इन्होने विद्रोह किया तथा फ्रास को इसके लिए 
विवश कर दिया कि बह पूर्ण स्वाघीनता के सिद्धान्त को बतौर फ्रासीसी प्रशासन के 
उद्देग्य के रुप में स्वीकार करे | £ सितम्बर १६३६ को एक १४५ वर्षीय संधि पर 
हस्ताक्षर हुए। इस संधि में सीरिया और लेवनान का पृथक्करण, फ्राम को विशिष्ट 
सेनिव झ्धिकार तथा सीरिया को पूर्स स्वाधीनता की व्यव्य्या की गई। फ्रास द्वारा 
इस मसंवि की गझ्रभिपुर्टि कभी नहीं हुई । उन्होंने राष्ट्रलथ के समक्ष यह शिमायत 
रप्री कि इकदूठे रहने वाले तथा विसरे हुए ईसा अल्पमर्यकों को सुरक्षा की पर्याप्त 
गारन्टी नही दी गई है। 


८ जून, १६४१ में फ्राम की पराजय के पश्चात्‌ जनरल काटर ने सीरिया 
तथा लेवनान की रवानीनता घोषित कर दी। लेकिन बाद में फ़ास ने विश्लेप आधिक 
तथा सामरिक सुविधाएं चाही। छ सौ जानें जाने के पध्चात्‌ आस्ल-प्रमेरिकी हस्तक्तेय 
हारा १६४४ में फ्रास शी पुलिस कार्यवाही को तुस्््त रोफ दिया गया तथा अप्रैल 
१६४६ में सुरक्षा परियद में बाचना फे पच्चान्‌ फ्रामीसी सिपाहियों ने सोरिया-लेबनान 
साली पद दिया ( पृष्ठ १२६ देसिए ) । दस प्रकार राष्ट्रीय आदोलन है परिस्याम- 
न्‍्वघ्प दितीब सहायुद्व में जर्मनी के हाथो फ्रांस के परामभव पर सीरिया ठया लेबनान 
पूर्ण म्वापीन हो गए । 


३३२ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जोर्डन --ट्रास जोर्टन, जो ब्रिटिश आदिप्ट क्षेत्र के भ्रन्तगंत फिलस्तीन का 
भाग था, का एक पृथक क्षेत्र के सप में प्रादर्भाव हुआ । २५ मई १६२४५ को श्रमीर 
अ्ब्दल्ला को अग्रेजो द्वारा यह छूट दे दी गई कि वह ट्रास जोडंन की स्वाधीनता की 
घोपणा कर सके । लेकिन इस घोपणा के लिए राष्ट्रसघ की स्वीकृति श्रपेश्षित हागी 
तथा ब्रिटे न को विशिष्ट वित्तीय तथा सैनिक अधिकार प्राप्त होगे। २० फरवरी १६२८ 
की ग्रॉग्सट-जो्डन सधि ने विशेष विधायक तथा प्रग्मासनिक भ्रधिकार नाम मात्र को सौप 
दिए तथा इस संधि के द्वारा ब्रिटिश सलाहकारो को जोडंन में बने रहने की भी व्यवस्था 
की गई। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ २२ मार्च, १६४६ को जोर्डन पूर्णरूपेण स्वा- 
धीन हो गया तथा १६४८ में ब्रिटेन के साथ गठब्रधन में पूरी तरह शामिल हो गया । 
ब्रिटेन ने श्रकावा तथा माल्फ्राक के अड्डो पर ग्रधिकार कर लिया तथा जोडंन को इसके 
बदले में लगभग १६ करोड रपये की वापिक सहायता देनी प्रारम्भ कर दी। १६९५१ 
में अब्दल्ला की हत्या कर दी गई। जथाह हुसन ने उत्तराधिकार ग्रहण किया | उम्र 
रप्ट्रीय दल ने शाह को इस वात के लिए विवश कर दिया कि वह श्ररव सेना के 
प्रवत॑क जनरल ग्लब पाशा को वर्खास्त कर दे तथा १८-२१ दिसम्बर १६५४ के बीच 
टहिसक दगे करके वगद्ाद सवि में शामिल होने के लिए श्रपनी प्रनिच्छा व्यक्त की । 
नये निर्वाचनों के पछचात्‌ सुलेमान नवुलसी के नेतृत्व में ववी सरकार ने १६४८ की 
ग्ल-जोडन सयि को समाप्त करने का निणय किया, जो पहली श्रप्रैल १६५७ 
से जाग्र होगा, जिसके परिग्गामस्वरूप विटिश् सेनाए छ महीने के अन्दर जोईन को 
साती कर देंगी । मिखर, साऊदी अरव तथा सीरिया इसके लिए सहमत हो गए है कि 
ते ?६ करोड रु० वापिक जोन को उसके श्रातरिक विकास तथा श्ररव जरणावियों 
के पुनर्वास के लिए दे । 


३६ वर्ष तक श्ररव देशो में नौकरी कर चुकने के पश्चात जोन वागोंट ग्लब्ब 
का फ्थत है कि ग्ररय राग्टवाद “पश्चिमी राषप्ट्रो द्वारा आदविपत्य की किसी भी 
कल्पना के विरोध में विद्येप प्रसार मे भावनाशील तथा प्रतिशोवात्मक हैं ।” तो भी 
हाल ही का एनिहास यह बताता ह क्ति ग्ररव राप्ट्रो के वीच किस हद तक विभाजन- 
कायीे तथा विघदनकारी तत्व विद्यमान है तथा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति उनका रुख 
फ्िस प्रश्ञार असमान है । मित्र, सीगिया, साऊदी अब तथा जोंडन फिलिस्तीन में 
एजगाएदी तथा पहदी अधियाए के संपुद्त तप से विेत से है, जबकि दूसरी शोर 
पंगाज, वुर्गी और रतन खिलेन ये साथ बगदाद सा्ि के सक्रिय सदस्य हैं। उतने पर 
भी वर एपनिवेशयाद तथा पच्चिमी साज्राज्ययाद जे विरुद्ध संगठित है। वे ट्यूनीसिया 
तथा सोगरा यो फ्रीतीसी आविम्तय पेमूज्व काने में सफ़त हुए है। उन्होने १६५६ 


में उना सापात पा द्रमय यू शो सदस्यता नी प्राप्त शादी है और बन फ्रास अधीनस्थ 
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प्रत्जीरिया, ब्रिटेत अ्वीनस्थ बुरैमी नखलिस्तान तथा अदन शौर यहूदी राज्य एज- 
राइल के साथ अन्तिम फंसले तथा स्वेज नहर प्रश्न श्रादि समस्याओं का हल 
होना अभी शेप है । १० फरवरी, १६५७ को राष्ट्रपति नासर ने ठीक कहा हे - 
“ग्रस्त्र-राष्ट्रवाद जो स्वाधीनता की समान रेरुणा है, श्रटलाटिक से फारस की 
साठी तक फल नहा है। राष्ट्रवाद उन नसाम्राज्यवादी पटयन्त्रो के विरुद्ध एक 
सुरक्षात्मक् कवच है, जिनका उद्देश्य हमारे देशों पर आवधिपत्य स्थापित करना 
हैं। भ्ररव राष्ट्रवाद जिस पर हमारा विश्वास है, आ्राक््मण के विरुद्द सुरक्षा एवं 
प्रतिरक्षा के पारन्पन्कि समान हित का नाम है। हम अरब रदाप्ट्वाद को स्यायी 
चनाने के लिए सतत संघर्षणील रहेगे ।' श्रर्तव-लीग, जिसका हमने प्रध्ययन 
किया है, एक अन्यन्त महत्वपूर्ण सस्या है, जो अरब राप्ट्रो के राष्ट्रवाद को 
सुदृट् बनाने के उद्देग्य तो प्राप्त करने के लिए प्रबत्नगोल है । २६ फरवरी, १६५७ 
में मित्र के राष्ट्रति नामर, साऊदी अरब के थाह इब्न सऊद, जोडन के ज्ाह हुसेन 
तथा सीरिया के राष्ट्रपति शुक्री-एल-कुअ्गरतली ने काहिरा मे इस पर चर्चा की कि 
पब्चिमी शवितयों के प्रति हमारा क्या रुख रहे । इस उच्चर्तरीय वार्ता में मिस्र, 
सीरिया, तथा जोड्डन ने प्ररव-विश्व के सयुकत राज्यों के सघ की स्थापना के लिए 
अपने विचार व्ययत्त किये है । 


२ फिलस्तीन समस्या 

महासभा के दूसरे विशिष्ट सन्न के प्रधान अ्र्जन्टाइना के जोस श्रार्क ने फिल- 
स्तीन समस्या पर टिप्पणी करते हुए कहा, “फिलस्तीन की समस्या उत्तराधिकार 
में नाप्ट्नथ ( ],088प7०९ ० ४४075 ) मे सुक्षत राष्ट्थ ((र()) को 
प्राप्त हुई है, जिसका फारण-विवरण अप्राप्त रहा ह तथा उपनिवेशवाद में ग्रद्वितीय 
राष्ट्र ३२० वर्ष में भी इसे हल करने में असफल रहा हे । उस समस्या में अरबो तथा 
बहू दियों के त्पार्बों के दकराव को ही समस्याएं सन्निहित नहीं है, भ्रपितु जिदेन तथा 
अमेरिए के सामरिक तथा आधिक हित भी है । 

यह स्मरगीय है कि सिवाय दुछ क्षेत्रीय अपवादो के क्निटेन द्वारा परबो को 
'पिना शर्त स्वाधीनता को प्रतिज्ञा के बावजूद २ नदम्बन, १६१७ को प्रसिद्ध बाल- 
फोर-पोपग्गा वी गई जिसमें “फ्लिन्तीन में यहदी जनता के लिए एक “अपने साप्ट्र पी 
प्रस्यापना की प्रतिज्ञा जी गई और साथ ही वह भी स्पाद मप्र से आश्वासन दिया दया 
कि पिलम्तीन में रहने वाली गेर-यहदी जातियो के नागरिक तथा धामिक अधिवारों 


ज५॥ 
पर डिसी प्रगार का वियरीत पमात नहीं पर्ेया ।! एस घोषर्गा वा उद्चिष्य यह था 


बे 


कि घस्लि-फासीनी नतितयों के हिल हे लिए यर्मनी तवा ग्रान्ट्रिया हे विरुद्ध बिदद भर 


ध््जू 
के यडदियों पा ममर्धन हो सके, ताधि इनसे वित्तीय सन्ञायव फेदपा 
के बशदिये पा समर्थन प्राप्त ही सक, ता ह उदस धवतक्ताय मसज्ावता प्रात हो राव । 
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वीजमान ने कहा था कि फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना स्वेज नहर की सुरक्षा 
के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी । इस प्रकार फिलस्तीन में यहूदी राष्ट्र का जन्म ब्रिटेन 
के साम्राज्यवादी सामरिक मनसूवो के पूरा होने का ही एक अग था । 


लाई वालफोर ने स्वय ब्रिटिश-नचीति तथा प्रतिश्रव के वीच विरोधाभास को 
स्वीकार किया, “मेरी समझ में यह कभी नही श्राया कि घोषणा तथा प्रतिश्रव 
((१0ए८7४॥८) में सामञजस्य कैसे लाया जा सकता है। हम यहूदी राज्य की 
स्थापना के लिए प्रणावद्ध है, चाहे यह वात गलत हो या सही, चाहे इसका परिणाम 
बुरा हो या अच्छा ।” रष्ट्रतति वित्सन इस नीति से पूर्णतया सहमत थे, यद्यपि 
एच० सो० किंग-सी० आर० क्रेन कमीशन ( जुलाई, १६१६ ) के गोपनीय प्रति- 
वेदन में कहा गया था, “यहूदी राज्यवादियों को इस वात की झाशा हू कि फिलस्तीन 
में रहने वाले गर-यहूदियो को विभिन्‍न प्रलोभनों द्वारा वहाँसे हटा दिया जायगा 
ताकि किलस्तीन “प्रथक यहूदी राज्य” वन सके ।” 


इसके वाद की ब्रिटिश-नीति उलभनपूर्णा थी । १६२२ मे तत्कालीन उपनिवेश 
मन्‍नी चचिल ने कहा “ब्रिटिश सरकार ने भ्ररव जनसरूया को श्राधीन करने या उनके 
समाप्त करने के लिए कभी नही सोचा ।” साथ ही यहूदियों को यह झ्राभ्वासन दिलाया 
के “वे फिलस्तीन में अपने अधिकार के वल पर रह रहे हे न कि किसी की मेहरवानी 
के कारण ।” यहूदी विस्थापितों के लगातार श्राने से अरबों ने विद्रोह कर दिया । 
इसके परिग्यामस्वर्प १६३० में शॉ-श्रायोग की नियुक्ति हुईं। इस प्रायोग ने श्ररवी 
फिनस्तीन में श्राने वाले यहूदी विस्थापितों पर नियनन्‍्नण रखने की आवश्यकता पर 
वल दिया। वांजमान के नेतृत्व में यहृदियों ने दृढता से इसका प्रतिकार किया तथा 
तत्तालीन प्रिटिश्ष प्रवानमन्नी मैंकट|नॉल्ड ने घोपणा की कि “यहदियों को दिये गये 
वायदों से ब्रिटेन का पीछे हटने का कोई इरादा नही है श्रौर यदि वे चाहे तो किल- 
स्तीन में जमीन यरीद सकते हैँ ।” झरयो की भमि के यहदियों के हाथो में चले जाने 
के नियन्तण के प्रश्न को तिट्न ने कोर्ट महत्य नहीं दिया । हिटलर द्वारा यहदियो को 
सनस्त किये जाने पर यहदी विस्थापितों की सख्या ६००० वापिक से बढ़कर १६३५ 
में ६२००० वापिक हो गई। इस तेज बटोतरी ने अश्रस्वों को सावधान कर दिया तथा 
उन्होंने ये मागे रयी (१) फिलस्तीन में जनतन्त्रीय सरकार, (२) यहूदियों के 
भूमि हस्तातररा पर निपेष, (३) यहूदी निप्तान्तो को फिलस्तरीन में प्रवेश करने से 
तत्फात रोक्षा जाय! उज़िटेन ने उन मागो की श्रवहेलना की । परिणामस्वरूप १६३६ 
में दगे हुए । एस गदबदी के कारणों की जाँच के लिए लाई पील के नेनत्व में एवं 
थाही श्रायोग ही नियुक्ति हुई। जुलाई १६३७ में पील-कमीशन नें यह प्रतिवेदन 
प्रन्‍्तुत जिया कि झाबो तवा यहदियों ती ्राताक्षाओं में उनना मतभेद है कि टनमें 


विएव की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३३४ 


कोई समभौता नहीं हो सकता और इसलिये बह योजना प्रस्तुत की कि फिलस्तीन को 
प्ररव-राज्य तथा यहूदी-राज्य दो भागो में विभाजित कर दिया जाब | १६३८ में हड 
हैड-प्रायोग ने इस विभाजन-बोजना को दुकेरा दिया वयोकि यहूदी-राज्य की कुल 
जनसस्या में ४६%, अरब अल्प मत होता था तथा अरवों ने तो इस विभाजन 
योजना को स्वीकार ही नहीं किया । मई १६३६ में ब्रिटेन ने घोषणा की कि फिल- 
स्तीन कभी भी यहूदी राष्ट्र नही बनना चाहिए, क्योकि यह फिलस्तीन में अरवों के 
प्रति उनके उत्तरदायित्वों के विपरीत है। इसीलिए आगामी पांच वर्षो र्में बहुदी 
निप्तान्तों की सस्या ७५००० तक ही सीमित रही । यहूदियों ने इस घोषणा को 
विश्वासघात बताकर भत्संना की । 


युद्ध के बीच (१६३६-१६४५) यहूदी राज्यवादियों ने भ्रपनी प्रमुस राज- 
नीतिक प्रवृत्तियों को सयुवत राज्य श्रमेरिका में चालू विया। मई १६४२ के अपने 
प्रसिद्ध बिल्टमोर-कार्यक्रम का उनका उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले घनवान यहूदियों के 
सत्रिय सहयोग से फिलस्तीन में यहुदी राज्य स्थापित करना था। धीरे-बीरे, लेकिन 
स्थिरता से उन्होंने श्रमेरिकी राष्ट्र पतियो--हजवेल्ट तथा ट्र मैन--का सहयोग प्राप्त 
किया तथा फिलस्तीन में यहुदी-अभिकररण के अध्यक्ष बेन गुरियों के सक्रिय सहयोग से 
हयना, पालमच, इरगुन ज्व ल्यूमी, स्टर्ने गैग आदि गुप्त सम्थाप्रों द्वारा आतंकवादी 
श्रान्दोलन प्रारम्भ किया । ऑग्ल-अमेरिकी-पूछताछ-समित्ति, प्रातीय स्वशासन की प्रेंडी- 
योजना तथा अस्थायी प्रन्यास-्योजना श्रादि के सूप में जब सब प्रयास विफल हो गये 
तो ब्रिटेन द्वारा यह प्रदन २ अपैल, १६४७ को महासभा को सौंप दिया गया। 


१३ मई, १६४७ को महासभा के प्रथम विशेष अभ्रधिवेधन में फिलस्तीन पर 
संयुक्त राष्ट्रसंघ-विशिप्ट-समिति ((705(:(07) की स्थापना की गई | इस समिति 
में बंटी शक्तियों को छोडकर ग्यारह सदस्य राष्ट्र शामिल थे जिनके नाम है. कनाडा, 
जेकोस्लोबाकिया, ग्वाटमाल, नीदरलैंड, पेश स्वीडन, उरगुए, आस्ट्रेलिया, भारत, 
ईरान तथा यूगोस्लाविया । ३१ ब्रगस्त को यून्म्क्रोप ने सर्वसम्मत निर्गाव क्रिया कि 
व्यावहारिक दृप्टि से सम्भव तिधि को प्िव्णि आ्रादिप्ट प्रणाली क्रो समाप्त कर 
दिया जाना चाहिए। यून्योप के प्रथम सात सदस्यों ने किउस्तीन के विभाजन के पक्ष 
में अपना मत प्रकट किया। विभाजन दस प्रकार हो: (१) अ्रव राज्य, (२) बहदी 
राज्य तथा (३) यरशलम का घहर, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यास प्रणाली के भअन्तर्गत हे 
तथा यह व्यवस्था हो कि बह दोनो के साथ आधिक सहयोग कर सवे | यून्मोप के 
अग्तिम तीन सदस्यों से एक संघीय राज्य की प्रस्तावना की, जो तीन साल बाद बने, 
ज्योकि विभाजन-योजना, जिसका उद्देश्य "आवश्यक प्राथिक ठया सामालमिक एब्ता 
प्राप्त करना दताया जाता है, अच्यावहान्कि तथा ऐसी है जिसे दार्यारिवित नहीं पिया 
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जा सकता, विशेषकर ऐसी स्थिति में जव कि पहले राजनीतिक तथा भौगोलिक विघ- 
टन उत्पन्न कर दिया गया हो ।” 
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फ्िटेन तथा यहूदियों द्वारा विभाजन-योजना हिचकिचाहट के पच्चात्‌ स्वीकार 
की गई, यद्यपि प्रिटिश-उपनिवेश सचिव, क्रीच जोन्स, ने महासभा को स्पष्ट बत्ता दिया 
वि “ब्रिटेन फिलस्तीन में शपित द्वारा फोई भी नीति लागू करने को तैयार नहीं है ।” 
प्ररव उच्चतर समिति के हुसनी ने, जिन्होंने यून्म्कोप का बहिष्कार किया था, घोपणा 
यी कि १६१७ वी वालफोर-घोपग्गा यहदियों को दिये जाने वाले वायदे के रूप में 
एक 'आ्रवैतिय, अनुचित तथा गैर कानूनी” वायदा था क्योंकि मित्र शाप्ट्रो के नाम 
पर ब्रिटेन ने एक 'मुयतन्रतां के नप में फ्लिस्तीन पर अधिकार क्रिया था, न कि 
गाया विजेता के मय में | रूस तथा अमेरिया ने विभाजन-योजना का समर्थन क्या । 
२६ नवम्बर, १६४७ यो महामभा ने दो तिहाई के श्रावश्यक वहमत पर बहुत ही 
योडे ब्रन्तर से (२ मतो से ) विभाजन योजना का ग्रगीकार कर लिया। साऊदी प्रसव के 
प्रमीए फैवल-प्रल-साउद ने उहा “हमने यह अनुभव किया कि कुछ बडी शक्तियों ने 
दयाय टाता है, जिससे विभाजन के पक्ष में मन श्ाये ।”/ ईशसक के अलजमाली का 
छपन था. ' यूस्पोप द्वारा महासना पर यह एक बडा दवाव सथ प्रनाव था, जिसने 


त्ध 
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मामले को इस तरह मोडा कि उसका अन्तिम परिणाम विभाजन-योजना को 
प्रगीकार करने के रूप में हुम्ना ।/ सीरिया के श्रमीर श्रसेलान ने, मौत की आश 
प्राप्त व्यक्तित की-सी मायूस भावना से घोषणा की, “सज्जनों, सयुकत राष्ट्र मध 
प्रधिपन्न मर चुका है, लेकिन इसकी बह मृत्यु स्वभाविक नहीं हुई श्रपितु जान बू ककर 
इसकी हत्या की गई है श्रौर आप सब लोग जानते है कि इस पाप का भागी कौन है ' 
मेरा देश इस निर्णय को कभी नही मानेगा ।! 

निश्चित रुप से अब यह पता-लगा है कि विभाजन की सफलता का निश्चय 
प्रन्तिम क्षण हुआ्ना, जब लिब्रेरिया, फिलीपीन्स तथा हैटी के तीन मन पक्ष में चले 
गये (मतदान उस प्रकार था ३३ १३) । इन तीनो ने तदर्थ समिति में मत नही 
दिया था तत्कालीन अमेरिकी प्रतिरक्षा सचिव जेम्स फोरेस्टल ने यह स्वीकार किया 
है कि “इन तीन मतों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से गैर-सरकारी रूप 
से पर्याप्त दबाव डाला गया था।” “सरकार की कार्यपालिका णाखा के बाहर के 


व्यक्ति, महासभा में इसरे राप्ट्रो पर दवाव डालने के लिये जिन तरीकों को काम में 
लाये थे, वे तरीके श्रनियमित्तता की सीमा में झा गये ।'' 


महासभा ने विभाजन-योजना को लागू करने का भार बोलिविया, जैकोस्लो- 
वाकिया, डेनमार्क, पनामा त्तथा फिलीपीन्स के प्रतिनिधियों को सौपा जिनको ब्रिटेन ने 
फिलस्तीन में प्रविष्ट नही होने दिया । ११ दिसम्बर, १६४७ को ब्रिटिश सरकार ने 
घोषित किया कि १५ मई, १६४०८ को श्रादिप्ट प्रणाली समाप्त कर दी जायगी। 
घवडाये हुए भ्ररवो ने यहूदियों के विरुद्ध मार-घाड तथा हिसा का हथियार अपनाया । 
यहूदी इस सम्भावित झ्राकमणों का मुकावला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर थे । 
इसी बीच अमेरिका तथा यूरोप में वसने वाले यहूदियों से इन्हे गुप्त रुप से विन्नीय 
तथा शस्त्रीय सहायता प्राप्त हो गई। इधर अ्रवों को ब्रिटेन से खुले रूप से एक 
सविदा के प्रन्तगेत हथियार प्राप्त हुए । ३० नवम्बर, १६४७ तथा १ अप्रैल, १६४५ 
के समय में ३००० अरव तथा २५०० यहूदी मारे गये । १० श्रप्रैल को फिलस्तीन के 
लिये नियुक्त प्रायोग ने प्रपना प्रतिवेदन महासभा को प्रस्तुत विया जिसमें कहा गया 
“फिलस्तीनी तथा गैर-फिलस्तीनी अ्रवों द्वारा सबस्त आफमणा, क्रिटेन की ओर से 
सहयोग फी कमी, फिलस्तीन की विश्व सलित सुरक्षा-स्थिति तथा सुरक्षा परियद से 
आवध्यक सस्प्री का न विलना ये कुछ कारण है, जिहोने ब्रायोग के वतिये महासभा 
हा प्रस्ताय लागू करवाना अद्ययय बना दिया है ।/ 


हक 


सुरक्षा परिषद्‌ की प्रेरणा से महासभा के दुसरे विशे/ श्रधिवेशन (१६ बअ्र््रल 
(६४८) फी घायोजना को गई, जिसमें यहूदी प्रभिररम के राजी शिलवर ने उहा 
हि झस्तिम निर्शंय के लिए शक्ति का प्रयोग हरता परटेगा और सदियों के रतन 
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मघर्प के वाद राज्य प्राप्त करने के उपरात यहूदी श्रपनी स्वाधीनता का समर्परा नहीं 
कर मकते “'त्तथा विभाजन एक राजनीतिक तथा झाथिक तथ्य बन चुका है। प्रतिरक्षा 
के मामले में ये (यहूदी ) पूर्ण रूप से श्रात्म निर्भर है । साथ ही, देश के कुछ भागों 
में यहुदी सैनिक कमान प्रशासनिक कार्य कर रही है ।” 


(>ं.. १४ मई, १६४८ को १० बजे प्रात. ( वाशिंगटन समय ) राब्वी सिलवर ने 
महासभा में तेल भ्रवीव शहर में 'इजराइल' की स्थापना की घोषणा की | यह 
स्थापना १४ मई, १६४८, यहूदी कलेण्डर के अनुसार इयार ५७०८ का पाचर्वां दिन 
सब्पाथ (रविवार) की साय ६ बजे हुई तथा दुस्तर प्रशासनिक समस्या के बीच 
ब्रिटेन ने श्रादिष्ट प्रशाली की समाप्ति कर दी जिसके कारण ब्रिटिश कर दाताओो 
को १३० करोड़ रुपये का खर्चा उठाना पडता था। दस मिनट के भीतरभीतर ही 
अमेरिका ने इजराइल को सरकारी मान्यता की घोपणाकी। इस घोषणा को 
महासभा में एक घटे पश्चात्‌ पढा गया। मभिद्री प्रतिनिधि महमूद वे फौजी ने उसी 
समय घोषित किया "फिलस्तीन समस्या पर चर्चा जारी रखना एक विडम्वता हैं, 
जो महासभा तथा समस्त राष्ट्रसघ के लिए उचित नहीं है। जो भी कार्यविधि इस 
सम्बन्ध में श्रपनाई गई, वह तो महज मजाक होकर रह गई । ४८ राप्ट्री को जो 
इसके शिक्रार थे, यह पता ही नहीं लगा कि र॑गमच के पीछे क्या घटना-चक्र चल 
रहा है। यह कार्य समुक्ञत राष्ट्र सघ पर ही नही श्रपितु समस्त पश्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
पर भी एक प्रह्यर है। महासभा के सदस्यो को धोखे में रखा गया है ।” 


इसी बीच इजराइल पर ग्ररव भ्राक्रमण प्रारम्भ हो गये । मिस्र, साऊदी श्ररव, 
सीरिया, लेवनान, ईराक भर जोडंन ने सभी तरफ से इजराइल (फ्लिस्तीन) पर 
टसला कर दिया। यह लडाई इतनी भयकर रही कि फिलस्तीन की श्राधी झरव 
आवादी को श्रपने घरो को छोड कर शरणार्थी वन जाना पडा ) ये श्रणार्थी विभिन्‍न 
पडोनी अ्रखव राज्यों में जा बसे । श्ररवों को लगातार कई वार हार खानी पडी 
लेक्नि श्रन्त में प्रित्र के नेतत्व में वे गाजा पी पर श्रधिकार जमाने में 
सफल रहे। २६ मई को सुरक्षा परिपद्‌ ने यद्ध विराम को पश्राज्ञा जारी की 
और संयुक्त शप्ट्रसघ के मब्यस्थ के रूप में काउट वर्नेडोट के निरीक्षण में ध्रमेरिकी 
ल्जियम और फ्रास के प्रेक्षकों की नियुक्ति की । इसके फलस्वस्प चार सप्ताह 
तक शाति रही और उसके बाद पुन लटाई छिड गई | किलस्तीन की उच्च- 
स्तरीय अरब समिति ने घोषणा की, “अरवी क्षेत्र में यहूदी राज्य कायम करने 
वा यहदियों का कोई भी प्रयास दमन की कार्यवाही समझी जायेगी और सुरक्षा के 
निये पूरी त्ताकतत से उसका मक्‍ाबला किया जायेगा ।” जुलाई में सरक्षा परिपद्‌ 
हाय एक अन्य बुद्ध-विराम आराजा जारी की गई जो केवल अ्वतृवर तक कायम रह 
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सकी । उसके बाद दक्षिणी फिलस्तीन के नजीव क्षेत्र में सयकर लंटाई गरम हो गई ! 
2८ सितम्बर १६४८ में सयकत राष्ट्रसघ के मब्यस्थ काउट वनेंडाट की यस्शलम में 
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हत्या कर दी गई। इतके स्थान पर उनके एक अमेरिकी सहकारी डा० राल्क बुच्र को | 
स्थानापन्‍्त मब्यस्थ नियुक्त किया गया। १ दिसम्बर, १६४८ की जोडन ने अरवी- 
फिलस्तीन पर अपने श्रधिकार की घोपणा वी । १० दिय बाद जनरल अमेम्पली से 
तुर्वीं, फ्रास और अमेरिहा को लेकर एक समकीता आयोग ( कमीयन ) की 
स्थापना की । 

यह बात ध्यान में रसने की है कि इ्जराइल राष्ट्र के जन्म की घोषग्या होने 
के बुः्छ मिनटो के भीतर ही प्रेमिडेंग्ट टू मैन ने इजराइली गणतन्प को वास्तविक 
मान्यता प्रदान की । तीन दिन बाद सोवियत संघ ने नए राज्य को कानूनी मान्यता 
मथी घोपराा की । बहदी, “टली झौर जेकोस्लोवाकिया से भोरी टिपे यद्ध सामग्री 
लाने तथा धमरोकी यहदियों से पर्याप्त मात्रा में विनीय सहायता पाने में सफल हए | 
इस नगह उन्हीने प्रवी क्रापमणश का सफततापूर्चक मकावला किया। अरव राज्यों 
द्वारा घोर विरोध किये जाने के दावजद नी मई में झजराइल फो सबय्तनप्ट संघ में 
५६ थे सदस्य के रुप में सामिल कर लिया गया । ८ वँच द्वारा सगातार भादी प्रयाप 
के बाद रोप्स दीप में २४ फरवरी से २० जनाई १६४६ के बीच चार बद्धविनाम 
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समभौतों पर हस्ताक्षर हुए । मिस्र, सीरिया लेबनान, जोडंन और इजराइल ने वायदा 
किया कि वे सैनिक झकित का प्रयोग नही करेंगे । लेकित लौसान में बाद को वार्ता 
प्रसफल हो गई और शाँति की श्रन्तिम शर्तों पर समझौता नही हो सका। 


२५ मई १६५० को फ्राँस, ब्रिटेन तथा श्रमेरिका ने बत्रिपक्षीय घोषणा जारी 
की । इन तीन राष्ट्रो की घोपणा में यह कहा गया कि तीनो सरकारे इस बात को 
स्वीकार करती है कि श्ररव राज्यो श्रौर इजराइल को अपनी श्रपन्ती झ्रान्तरिक सुरक्षा 
श्रीर प्रतिरक्षा के लिए वुछ सीमा तक सशस्त्र सेनाएँ रखनी चाहिएँ । उन्होने अरब 
राज्यो श्रीर इजराइल के वीच शस्त्रो की होड के विरुद्ध घोषणा की । उन्हें इस वात 
वा श्राध्वासन दिया गया कि शस्त्रो को खरीद करने वाला राज्य किसी दूसरे राज्य 
के प्रति कोई भी श्राक्रमक कार्य नही करेगा । इस क्षेत्र में अपने अपने महान्‌ हित के 
बारण तीनो सरकारें सीमा अ्रथवा युद्ध-विराम-रेखा उतलघन के किसी भी कार्य को 
जोकने के लिये तत्क्षण कदम उठायेंगी। 

अरब-इजरराइली युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए । 


(१) इजराइल का जन्म--एक सशस्त्र शिविर के वातावरण में पैदा हुई 
लटाइयो में इस नये यहुदी राज्य का जन्म हुआ । इसके श्ररितित्व में आने के प्रथम ५ 
वर्षो में वाहर से श्रायें ७ लाख १८ हजार नये यहूदियों ने इजराइल की नागरिकता 
स्वीकार की । यह सख्या लगभग उतनी ही थी जितनी सख्या मे श्ररवियों को इजराइल 
में खदेड दिया गया था | इन यहूदियों में से ४७ प्रतिशत यूरोप, ३४ प्रतिशत एशिया 
श्र १४५ प्रतिशत अ्रफ्रीका से आये । युद्ध से इजराइल को एक बहुत वडा फायदा यह 
हुम्ना कि उसके प्रदेश का क्षेत्रफल २ाहजार वर्ग मील वंढ गया शर इस तरह 
इसका क्षेत्रफल सयुकत राष्ट्रसघ द्वारा नियत ५६०० वर्ग मील से वढ़ कर ७६०० वर्ग 
मील हो गया । हे 

इूस राज्य का वतेमान क्षेत्रफल ८०५० वर्ग मील और इसकी श्रावादी १५४ 
लाव है। वास्तव में श्राज इस नये यहुदी राज्य की शवित के श्रोत जातीय एकता तथा 
विदेशी यहूदियों से घ्राप्त होने वाली पर्याप्त आर्थिक सहायता है । 

(२) श्ररव को लाभ-+मित्नी सेना ने गाजा पट्टी पर जिसमें दो लाख प्ररवी 
गरणार्थी श्रावर वस गये हे कब्जा कर लिया और जोटंन के शाह अब्दुला ने प्ररवी 
कितलिम्तीन के छोप भागों पर अधिकार जमा लिया | 

(३) यहसलम नगर का विभाजन--णद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम 
ह प्रप्नैल १६४६ को हा, टजराटल-जोडन युद्ध-विराम समभौता था जिसके झनुसार यहू- 
सलम नगर वा विभाजन हो गया | विभाजन से बने नये नगर जिसकी श्रावादी १ लाख 


है श्रौ- शिसयी अधियाश आावादी बह़ूदियों की है उजराटल के हाथ पडा श्रौर 
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जोईन के हाथ पुराना नगर पडा जिसकी ग्रावादी ५० हजार है जिसमें अधिकाण अ्रवी 
हैं । कोई भी पक्ष दसरे पक्ष को वहाँ से निकाल नहीं तका । नगर के घनी आवादी वाले 
क्षेत्रों मे एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिसमे कोई श्रावादी नहीं है और जो अरवी व यहूदी 
क्षेत्रों के बीच सीमा का काम करता है। इजराइल यर्सलम को प्रपनी राजवानी 
बनाने की कोशिश कर रहा हे | यही नही वल्कि उसने अपना विदेश विभाग तेलअवीब 
से हटाकर नये नगर में स्थापित कर दिया है । 


(४) श्रव शरणार्थी समस्या --युद्ध से लगभग € लाख श्ररवी बेघर हो गये 
जो समस्या ग्ररवी लोगों के लिए एक राजर्नतिक तथा ग्राथिक चुनौती वन गई। यद्यपि 
सयुत्त राष्ट्र संघ ने कई वार सिफारिश की कि अरवी शरणाथियों को इजराइल में 
लौटने की सुविधा दो जाय लेकिन इजराइल सरकार का कहना है कि श्ररवी घरणा- 
थियो को इजराइल से निकाला नहीं गया वल्फि उन्होंने स्वेच्छा से अपने घरो का 
त्याग किया इसलिए नया राज्य उन्हें स्वीकार करने के लिये वाध्य नहीं । दलील दी 
गई है कि श्ररव राज्यों द्वारा इजराइल के साथ श्ाति-सन्धियाँ करने से इन्कार करने 
पर भ्रधिक सख्या में शरणावियों को इजराइल लौट आने से भयकर द्न्तरिक उपद्रव 
पैदा हो सकते है। उसके प्रतिरिक्तत इजराइल का उद्देश्य विश्व के पीडित यहूदियों को 
बसाने के लिए स्थास की व्यवस्था भी करना है | जवत्क दस समस्या का हल नहीं 
निकतता गरव-इजराइली सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सकता । 

(५) जोर्टन और मिखल्र तथा साउदी ग्रव ओर जोडन में मतभेदो के कारण 
अ्रव लीग का आधिक विघटन । 

(६) भ्रव राज्यों की सैनिक घक्तिति के पुनर्गठन की आवध्यक्ता। (७) 
अरब राज्यों हारा इजराटइल की आशिक नाकेवन्दी । (5) मित्र हारा इजराइली 
जहाजो को स्वेज से स्वतत्य जहाजरानी श्रधिकार न देना । (६) जोर्डन तथा यारईक 
नदियों पर ग्रधिकार के विपय में इज॒राइल झौर जोईन में तनाव तथा (१०)सीमाप्रो 
का निर्धारण न होने के वारण सीमा विवादों वा पैदा होना । 


३ मध्यपूर्व देशो के परस्पर सम्बन्ध में तेल का स्थान 


मध्यपूर्व में सव से मह्त्पूर्ण पदना रे लास वर्ग मील की ऊँची नीची भूमि 
की तह में विशाल तैल भण्यार की सोज घी । यह तेल भण्डार सरान, राक, छाल- 
सागर प्रीर ईदान की खादी के बीच प्रवी प्रायहीप के देशो में फैया हमरा है । 
शसिसी भी देश की सुरक्षा के विए पेट्रोलियम तेल की पर्याप्त संम्बार बहल झ्रावश्यक 
है. क्योंकि बल, जल, नथ्य हवाई मार्सों छा बाताणत लेन पर ही निर्भर है । बुद्ध 
फाल में कारो, मोदर साएकिलो, ट्रकों, दक, रेल उजिन, व्यापारी जहाज, तथा बुदध- 


३४९२ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पोत, विमान वाहक जहाज, पनड्ब्बी जहाज तथा विभिन्‍त प्रकार के लडाक तथा 
वम-मारक विमानों को चलाने में केवल तेल ही सहायक हो सकता है | यह ठीक है 
कि भविष्य में जैसी कि श्राशा है तेल का स्थान अणुशवित ले लेगी लेकिन सचा- 
लन शवक्ित के प्रवान साधन के रूप में वह तेल के महत्व को मिटा नही सकती । 


श्राज के विश्व में तेल एक बहुत बडी शवित है। शाति काल में बडे उद्योगों 
तथा यातात के तरीकों के विकास के लिए तेल बडा महत्वपूर्ण साधन है । युद्ध काल में 
तेल सामरिक महत्व के क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार तथा राष्ट्र को कई दृष्टियो से मज- 
बूत बनाने में सहायक होता है। इसलिए लडाई की सहायक वातो में तेल का महत्व 
अतुलनीय है । तेल सप्लाई समस्याग्रों के पेची दा बनने तथा राजनैतिक योजना में 
अनिश्चितता पाये जाने का कारण भूमि में तेल भडारो का सामान्‍य वित्तरण न होना 
ही है। 

जमीन में व्यापारिक महत्व के तेल भडार श्रपेक्ष|क्त कम हें। हाल के ग्राँकडो 
के अ्रनुमार चिस्व के तेल साथनो का एक तिहाई भाण पश्चिमी गोल।र्द (उत्तरी तथा 
दक्षिणी प्रमेरिका) में पडता है । इसमें श्रावा करीब २ श्ररव ६० करोड पीपे तेल 
प्रमेरिका के पास है । मैविसको सहित दक्षिण अमेरकि के पास अमेरिका का है भाग 
तेल है । मध्यपूर्व में विध्च के कुल तेल भडार का झाघे से भी अधिक भाग पडता है । 
१६५३ के झाकदों के प्ननुसार मध्यपूर्व में लगभग ६ श्ररव २० करोड पीपे तेल हे । 
१६५३ में विश्व में कुल तेल उत्पादन करीव ६० करोड ठन हुआ जिसमें २० प्रतिशत 
मध्यपूर्व में हुआ । शस्य देशो में तेल उत्पादन इस प्रकार हुआ श्रमेरिका में कुल तेल 
उत्पादन वा ४० प्रतिशत भाग, करेवियन क्षेत्र में १६४ प्रतिणत, सोवियत सघ में ८ ५ 
प्रतिशत तथा अन्य देशो में ५ प्रतिशत तेल का उत्पादन हुआ । 

मध्यपूर्व में तेल का इतिहास ईरान से शुरू होता है। १८७२ में एक ब्रिटिश 
नागरिक वेरन डी० रायटर ने ईरान के थाह से देश के प्राकृतिक साधनों की खोज की 
ग्राज्ञा प्राप्त की । १६०१ में पूजी लगाने वाले एक श्रास्ट्रेलियाई विलियम नोक्स डी० 
धार्सी यो दुल लाने की २६ प्रतिशत गायल्टी तथा प्रारम्भ में कुछ पैसा अदा करने पर 
पाप लाइन डालने की सुविधा प्राप्त हुई। बुछ वर्षों तक काफी खोजबीन के वाद 
१६०८ में शम्दन के पास ११८० फीट नीचे भध्यपूर्व के प्रथम तेल भडार का पता 
लगा। १६०६ में झाग्ल-ईरानी नेल कम्पनी लिमिटेड ने तेल निकालने का काम शुद्द 
ल्या। प्रथम प्रिश्यण्द्ध के दोरान में ईरान का तेल भडार क्षेत्र जो ५ लास वर्गमील 
में फैना हा है विद्य वा सबसे बदा तेल उत्पादन जेम्द्र बस गया । १६३३ में णाह 
उैसा ने आर-ईरानी तेल उम्पनी को ६० वर्ष तक तेल मिकालने की नर्ट सुविधा दी । 
लेजिन सेन निशालने या ल्ेत्र घटाकर १ लास वर्गमील कर दिया गया । १६५० तक 


के 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व को स्थिति - ३४३ 
ह 


ईरानी तेल भंडारो से २४२,४७५,००० पीपे तेल जो विश्व के कुल तेल उत्पादन का 
एक पन्द्रहवाँ हिस्सा था निकाला गया। ईरानी तेल भडार और तेल शोधक कारखाने 
करून नदी के मुहाने के पास श्रवादान के निकट स्थित है । 


१६११ में तुर्की पेट्रोलियम कम्पनी ने जन तथा ब्रिटिण पूँजी की सहायता 
मे दजला फरात (]87$-प७॥728/९$) घाटी में पेट्रोल की खोज शुरू की । 
प्रथम विश्व युद्ध में इस कम्पनी को मोसुल और बगदाद की घाटियों में तेल निका- 
लने की सुविधा प्राप्त हुई । इन घाटियों मे तेल भण्डार की नई खोज हुई थी । २४ 
श्रश्रैल १६९२० को हुए सानरीमो समभौते के अनुसार कम्पनी का २५ प्रतिशत जमेनी 
का शेयर फ्रॉस को दे दिया गया इसके परिगामस्वरूप अमरीकी तेल कम्पनियों ने 
इस कदम का विरोध किया और सभी के लिए द्वार खुला रखने की नीति अपनाने की 
भाग की । १६२७ में तुर्की पेट्रोलियम कम्पनी में कई अ्रपेरिकी तेल कम्पनिया णामिल 
हो गई और इसका नाम ईराक पेट्रोलियम कम्पनी हो गया। १६२६ में यह कम्पनी 
रायल डच दोल, साईफ्रॉमिस डीस पेट्रोल्स, नियर ईस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, ए्टैण्डईड 
भ्रायल कम्पनी और सौकोनी वैकम झ्रायल कम्पनी के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय तेल 
कम्पनी वन गई। १६५२ में इसका वापिक उतल्यापदन लगभग १४ करोंड पीपे 


हो गया । 


१६२४ में वेहरिन में तेल निकालने की प्रथम सुविधा एक ब्नलिटिश कम्पनी को 
मिली । दो वर्ष वाद यह सुविधा केलिफोनिया की स्टैण्ड्ड तेल कम्पनी को दे दी गई । 
ब्रिटेन द्वारा भारी विरोध के वावजूद अमेरिका ने स्टैडई आयल कम्पनी वी सहायता 
से बेहरिन पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना कर दी । १६३४ में ५५ वर्ष के पट्टो पर 
इस कम्पनी को तेल निकालने फी मुविधा मिली । १६३६ में ठेक्सास कम्पनी बेंहरीन 
पेट्रोलियम कम्पनी वी हिस्सेदार वन गई । 


१६३३ में फेलिफोनिया की स्टैडई झायल कम्पनी को घाह इच्न साऊद से 
साऊदी भ्रव के ६ लाख १७ हजार वर्ग मील जेम्न में तेल निकालने की स्वीकृति 
मिली । १६३६ में टेक्सास कम्पनी अरब में तेल के मुनाफे में श्राधे को साभीदाद 
बन गई जिसके परिणाम-स्वरूप १६४४ में इसका नाम बदल फर अरबी अमरीबी 
झायल कम्पनी रुख दिया गया जो अब ओआरामको' (0र४]/(५)) नाम से 
विग्यात हैं। १६५३ में साऊदी चर में तेल हा वाधिक उत्पादन ३० करोड पीपे 
तक पहुँच गया जो नमार के कुल तेल उत्पादन का लगभग एक पन्द्रहर्ताँ भाग था 
झीर जो एप्चिया के विसी एक राजनीतिक एडाक के श्रन्दर सर्वाधिक उत्पादन था । 

ईरान की प्राटी के वेद्रीय छेत में उवेस शेसनराज्य ([50शाोयीतेणा ० 
रिए४) में तेल निकालने की सबसे पहले ग्राज्ञा १६१३ में ब्रिटेन को प्राप्त हर्ट । 
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बाद में यह सुविधा एक अमरीकी कम्पनी को ,जिसका नाम गल्फ भ्रायल कम्पनी है, 
सौप दी गईं। १६३४ में कुवेत तेल कम्पनी की स्थापना की गई। इस कम्पनी 
में गल्फ झायल कम्पनी और श्रागल-ईरानी कम्पनी का बराबर का हिस्सा है। 
१६५० वर्ग मोल का छोटा सा कुबेत झोख-राज्य तेल भण्डार की दृष्टि से मध्य-पूवे 
के राज्यों में सवसे धनी राज्य है । १६५४ में तेल विशेषज्ञों द्वारा लगाये गये श्रनुप्तान के 
श्रनुसार वहा २०० करोड पीपे तेल का भण्डार था जो विश्व उपलब्ध कुल तेल भडार 
के एक सातवें भाग से कुछ श्रधिक था। १६४५३ में कुबेत में ३१ करोड पीपे तेल का 
उत्पादन हुप्ना । इसमें से श्रधिकाश इसके प्रमुख बरगन तेल भण्डार क्षेत्र से निकाला 
गया । १६५१ में कम्पनी को तेल निकालने की जो स्वीकृति प्रारम्भ में ७५ वर्ष के 
लिए मिली थी उसकी अ्रवधि शेख-अ्रब्दुल्ला-प्रल-सलीम के साथ ४५० प्रतिशत रायल्टी 
के समझौता के आधार पर १७ वर्ष के लिए बढा दी गई । १९४२ में उन्हें रायटी 
के रथ में 5० करोड रपये (१६० मिलियन डालर) प्राप्त हुए | लेकिन दूसरी भ्रोर 
सवसे वडी समस्या उन्हें श्रपने १,६०,००० निराश्चित प्रजा के कल्याण की थी । 


१६३४५ में इरान की खाडी के पास कातार (()9८४7) के शाह ने अपने राज्य 
के ५ हजार वर्ग मील क्षेत्र में ऑग्ल-ईरानी तेल कम्पनी को २५ वर्ष तक तेल निकालने 
की रवीकृति दी । १६५३ में कातार में ३ करोड २० लाख पीपा तेल का उत्पादन 
हुमा । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस तेल भडार में १५ करोड पीपे तेल है। 
कामर में तेल उत्तादन के विपय पर ईरान, साऊदी श्ररव, शौर कुवेत, वेहरीन तथा 
कागार के शेखों में वडा विवाद चलता रहा है। १६४६९ तक यह समस्या केवल 
वाद-विवाद का ही विपय रही जब कि केलिफोनिया की सुपीरियर आयल कम्पनी ने 
कुएँ सोदने का भ्रधिकार प्राप्त कर लिया। 

अमेरिकी कम्पनी के निरीक्षण मे तुर्की में तेल उत्पादन वडा सीमिति रहा है। 
2६५० में रमन दाग तेल क्षेत्र में तेल का पता लगा लेक्नि वह तेल बडा घटिया 
किस्म का था। उसका उत्पादन प्रति वर्ष केवल १ लाख ७८ हजार पीपे था। १६४८ 
में मिख्र सरकार ने देश के तमाम प्राकृतिक साधनों पर प्रपना सीधा नियत्रण कायम 
कर लिया । दसका परिणाम यह हम्रा कि १६८६ में मिस्र की स्टैड्ड आरायल कम्पनी 
द्वाता विए जा रहे तेल की सोन के कार्य स्थागित हो गये । यह कम्पनी न्यूजर्सी की 
स्टेट आायल पम्पनी की झाय कम्पनी थी जो १२ वर्षोसे खोज का काम कर रही थी । 
नतपद्चात सरकार वी सीधा देख-रेख में मिस्र की नेशनत पैट्रोल कम्पनी की स्थापना 
हुए । + ६५० तक मिश्र प्रसने देश के तेस मग्डार कापता लगाने के लिए विदेशी 
मटायता साया देक्निशियनों की खोज में मटकता रहा है । १६५३ में मिस्र केवल २० 
लाए पी ये जच्चा लेव नियाल सजा । 


विश्व की गति-विधियो में मध्य-पूर्व की स्थिति ३४५ 


इस तरह इस समय मध्य पूर्व गे तेल निकालने वाली निम्नलिखित ८ प्रमुख 
विदेशी कम्पनियाँ हे जो निम्नलिखित अनुपात से तेल उत्पादन करती हूँ 


प्रमेरिकन स्ट्रैडड श्रायल कम्पनी, केलिफोनिया हे 


| उनसे ४० प्रतियत 


« सेकोनी-वेकम आायल कम्पनी उत्पादन होता है । 


१. 
न 
रे 
४, टेक्सास झायल कम्पनी 
7 
६५ 
। 


७ जा 


गलफ झआयल कम्पनी 
त्रिटिण श्रॉग्स-ईरानी श्रायल कम्पनी ---४० प्रतिशत 
ब्रिटिश श्रौर डइघ ७. ऑग्ल-सैक्सन पैट्रोलियम कम्पनी 
(रायल डच गैल) --१४ प्रति्मत 
फ्रॉंसीसी प. साई फ्रॉसिस डीस पैट्रोलेस 


((९ #:क0875९ 7)0९5 ?९६70]९5)--६ प्रतिगत 


अरब प्राय द्वीप के प्रत्येक क्षेत्रों, अदन, यमन, मुस्कत, ओमान तथा ट्रभियल 
गेख-राज्य (7 फएटार्वा 590:)॥0077) में तेल भण्डार की खोज जारी है। १६५६ 
तक मध्यपूर्व के तेल क्षेत्रों से लगभग ८,७००,०००,००० पीपे तेल निकाला गया 
(१६५४ में विश्व में तेल के उत्पादन के लिए देखो परिधिप्ट ३) । श्रभी भी 
इन तेल क्षेत्रों में करीय १४४० करोड पीपे तेल श्रौर है, ऐसा अनुमान है। 


उस प्रकार इन तेल सेत्रों से तेल निकालने के व्यापार में अ्रधिकाँश विदेशी 
शेयर ब्रिटिश, फ्राँसीसी, डच और प्रमेरिकी कम्पनियों के हाथ में है । इस तरह व्या- 
पारिक दृष्टि से इन कम्पनियों का प्रभाव इन देशों की जनता के जीवन पर पर्पाग्त 
है । पिछले कुछ वर्षो में प्रमुप तेल उत्पादक कम्पनियों ने बड़े तेल निर्यात्क देशों की 
सरकारो को प्रति वर्ष रायत्टी के रुप में साहे तीन अरव से भी अधिक रुपया दिया 
है । भ्र्व में लग्वी पाइप लाइनों के निर्माण पीने योग्य जल की व्यवस्था (आ्ररामको 
द्वारा ११०० मील लम्बी पाइप लाइनों का निर्माण), विधाल शोवक कारपसाने 
तथा वहां के मजदूरों को अच्छी तनन्वाह की व्यवस्था के बावजूद वहाँ की जनता 
को विश्ेप लान नहीं हुआ है। प्राप्त आजडो के अनुसार जठकि एरान और एराह में 
प्रति व्यजित वापिक राष्ट्रीय झ्राय ४२० रु०ए है, साऊदी अरव में २१० ग्यये है। 
वास्तव में यहां के सेल वी आय का सधियाश भाग झाम जनता के फल्यागा के लिए 
प्रयोग न कर शाही परिवारों तथा उनके विश्वास-प्राप्त सरदारों व प्धिवारियों यी 
फिड्न सर्ची में समाप्त हो जाता है । यही वारग है कि यहाँ तेव से भारो आय के 
वावजुद भी ये देश गरीबी से जकचे हुए रहते है । 


श्ड्द अ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध 


मध्य-पूर्व में तेल समस्या कई कारणों से भ्रत्यन्त पेचीदी बन गई है 


प्रथम कारण पश्चिमी देशो--ब्रिटेन, फ्रास श्रौर डच के व्यापारिक हित्त है। 
हासकिन के अनुसार १६५२ में अ्रमेरिका का तेल ढोने के जहाजो तथा यूरोपीय तेल 
शोवक कारखानों पर खर्च को छोड कर, तेल व्यापार में २ बिलियन डालर या १०० 
करोड रुपया लगा हुआ्ना था| मध्यपूर्व से यूरोपीयन देशो को भ्रधिकाँश तेल के मिर्यात 
न वहाँ के उद्योगो और यातायात साधनों में बद्या भारी विकास हुआ है। मध्य-पूर्व 
में नेल की कम कौमत तथा सस्ते यातायात और स्थानीय तेल की माग के अभाव के 
कारण इसमें श्राव्ययें नही कि पश्चिमी देश, मध्य-पूर्व पर अपना प्रभाव जमाये रखने 
के लिए बडे प्रयत्तशील रहेगे । 

दूमरा कारण है सामरिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या ) उत्तर अ्रतर्लांतक सधि 
संगठन के निर्माताग्रो का विश्वास है क्रि यदि स्वतत्र विश्व को साम्यवाद के प्रभाव से 
बचाना है तो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा वहुत जरुरी है। इस दिशा में उनकी योजना 
पर्याप्त पुन शस्त्रीकरण श्रौर तोमरे विहृव युद्ध की दशा में सुरक्षा के लिए एक मजबूत 
मोर्चा त॑यार करता है। सैनिक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पदिचमी 
देशों की सुरक्षा मोर्चा के लिए मध्य पूर्व की तेल की सप्लाई पर पदिचमी देशों का एका- 
विकार रहना आवश्यक है। यह स्मरण रखने योग्य है कि शातिकाल में भी प्मेरिका 
में तेल की खपत विदव की कुल खपत का दो तिहाई भाग है। इस प्रकार परश्चिमा 
यूराप के उद्योगो तथा यातायात व्यवस्था के लिए अमेरिका पर्याप्त तेल सप्लाई नहीं 
बर सक्ता। नाटो राष्ट्रो का सब से पहला उद्देश्य सोवियत सघ को मध्य-पूव के तैल 
भण्डार से ब्ित्युल वचित रखना है जो कि भोगोलिक दृष्टि से उसके निकटतम है, 
उयोक़ि वह उनका सम्भावित अत्रु है । 

तीमरे, सोवियत प्रभाव का सबसे श्रधिक खतरा यमन, सीरिया और मिस्र में 
है जहा १६४५४ से कम्युनिस्ट प्रभावों के परिणामस्वरूप सीमा मत-मेद तथा भ्रिटेन 
ओर इजराटल के साथ पुन भगरे घु८्ठ हो गये है । अमेरिकी प्रेस के विचार में सोचि- 
वन संघ के जिए तेल एक बहुन जरूरी वस्तु है और हाल के वर्षो में तेल की कमी के 
कारण ही सोवियत सथ्र किसी भयकर लटाई का समर्थन नहीं कर सका है। इसमे 
हार नहीं किया जा सकता कि मध्य पूर्व में कापी मात्रा में पैट्रोलियम का होना वहा 
के ग््तराट्रीय मम्बन्यो के लिए एक बहा महत्वपूर्ण कारण बन गया है। १६४४ 
से १६८६ नर सोवियत संप्र द्वारा ईरान में विश्व के सबसे सम्पत्न तेल क्षेत्रों में प्रवेश 
ता प्यास पूर्णातया ग्रसकत “हा । लगनग नमाम प्रमुस तेल क्षेत्र और तेल शोबक 
वा याने सोवियत सच के क्षेत्र से इसने पास है ि रूस आसानी मे वहाँ वम्यारी कर 
सत्ता हू। रूप दा मजाबता का ने के लिए यह ज्षेत्र सामर्कि दृष्टि से बहत कमजोर 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थि हे 


है। झस के दृष्टिकोण से मध्य-यूर्द के तेल क्षेत्र नाटो राष्ट्रों की 
श्रौद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़े सावन हैँ। इसलिए रस 
यूरोपीय राष्ट्रों को तेल सप्लाई भग करने के लिए भरसक प्रयत्तणीर 


मध्य-पुर्वे के बडे तेल उत्तादक देशों की आत्तरिक अथाति तथा राष्ट्रगति 
नामर के नेतृत्व में भ्ररव यप्ट्रीयता के आदोलन ने आग में ईंधन का काम किया । 
उदाहरण के लिए आऑग्ल-ईरानी तेल कम्पनी के राष्ट्रीयकररण से यह स्पप्ट है कि 
हा की जनता अपने यहा के तेल के भारी मुनाफे द्वारा अपना जीवन स्तर उठानें 
के लिए पूरे जोर शोर से प्रयत्तशील है ' इस तरह राष्ट्रीवता की भावना बडी 
वबलवती हो गई है शौर अमेरिकी तथा श़िटिश तेल कम्पनियों पर अधिकार जमाने 
की हर प्रकार से प्रयत्व कर रही है । साऊदी-अरब, ईरान झौर ईराक के राजस्व के 
प्रमुख साधनों में तेल रायल्टी भी एक प्रमुख साधन है। गन्तर्राप्ट्रीय साम्यवाद की 
विध्वमान्मक कार्यवाहियों से उन क्षेत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी राष्ट्र उक्त क्षेत्रो 
को प्राविधिक तथा आधिक सहायता पहुँचाने के लिए प्रधनथील है जिसमे बहाँ 
गरीबी, निरक्षरता भ्रौर वीमारियो को दूर किया जा सफे । भौगोलिक दृष्टि से काफी 
निकट होने के वावजूद सोवियत संघ उदत क्षेत्र पर अब तक अपना प्रभाव फंला 
नही सका है । 


४ स्वेज नहर प्रब्न 


उन्‍्नीसवी झताव्दी में स्वेज नहर का सुलना और भाष से चलने वाले जहाजो 
के ग्राविष्कार ने समुद्री जहाजरानी में क्राति पैदा कर दी। बहुत पहले आयवी 
धताव्दी में क्रा-इस्थमस नहर सोदने की एक योजना बनाई गई घी हिन्‍्तु उस प्िलसिले 
में बरास्तविक प्रयास १६ वी झताठदी में ही शुरु हुआ । ऐसा देखा गया कि स्वेज 
नहर बन जाने से ग्रुइहोप अन्तरीप से होकर पूरव की सनरनाक यात्रा लगभग ५ 
हजार मील कम हो जायगी । १६५४ में फरदिनन्ड डी लेसेप्स नामक एक फ्रासीसी उन्‍्जी- 
निवर ने, जो सकन्दरिया में वाशिज्य दूत बा काम कर रहा था, मिल के सादिव 
(तुर्की के वायमराय) को सुझाव दिया कि पारी मील (बिदर लेफ) और तिमाशवेफ 
से होने हुए स्वेज वी खाड़ी से भू-मध्यमायर तक्त एक सीधा नहरी रास्ता तैयार किया 
जाये। प्रासीसी उस्जीनियर लेसे्स ह्वरा संगठिस शुक्र मिली ज्यादद स्टाफ बम्पनी 
कुम्तनी यूनिवर्मेत एू कंनाल मेरी टाइम डी स्वेज' जो दर्की के मुलनान मे एक फर्मान 
द्वारा नहर बनाने हो स्वीह्वति प्राप्त हुई 

खेद मेरी द्राइम नहर के निर्माण तथा व्यापार के स्वीउति सम्पन्धी प्राई- 
म्निक कानून पर ३० नवम्बर २८४५४ को काहिरा में हस्ताक्षर टए | कानूत के प्रनु- 
सादर उात कम्प्ती या नहर पर ६६ वर्ष के लिए ऋधिणार स्वीकार जिया गया। 


7 श्रन्तरणष्ट्रीय सम्बन्ध 


तय हुआ कि नहर निर्माण का सारा खर्च कम्पनी बदशित करेगी श्रौर मिस्र सरकार 
कम्पनी से प्रतिवर्ष कुल मुनाफे का १४ प्रतिशत तथा सरकार जितनी पू जी लगायेगी 
उस पर ब्याज तथा लाभांश लेने की हकदार होगी। शेष मुनाफे का ७४ प्रतिशत 
कम्पनी के हिस्सेदारों को तथा १० प्रतिशत उन सदस्यों पर ब्यय करना तय हुमा 
जो इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी थे | कम्पनी के डायरेक्टर की नियुवित मिस्र 
सरकार द्वारा शेयर होल्डरो (हिस्सेदारो) में से की जायेगी। स्वेज नहर में से 
ग्रुजरने का व्यय सभी राष्ट्रो से एक दर से वसूल किया जा गा श्र किसी भी देश 
को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जायेगी। कम्पनी को प्राप्त स्वीकृति की भ्रवधि 
समाप्त हो जाने के बाद मिस्र सरकार कम्पनी को श्रपने हाथ में ले लेगी और नहर 
पर उस का पूर्णा अधिकार कायम हो जायेगा लेकिन इसके साथ ही उसे कम्पनी की 
मशीनों तथा मूल सम्पत्ति के लिए मुग्रावजा अ्रदा कर देना होगा । 


उक्त कानून के वाद नहर के निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति पत्र पर ५ जनवरी 

१८५६ को सिकन्दरिया में हस्ताक्षर हुए। मिस्र की श्रोर से वायसराय महमृद सइद 
पाशा ने और यू निवर्सल कम्पनी की तरफ से लेसेप्स ने हस्ताक्षर किये । इस समभौते 
के प्रनुसार कम्पनी को मिल्र सरकार से नहर क्षेत्र के किनारे तमाम भमि को बिना 
किसी किराये श्रथवा कर के उपयोग करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई | इसके अझति- 
रिफ्त मिस्र में नहर निर्माण कार्यो के लिए विभिन्‍न प्रकार की मशीनों के श्रायात को 
आयात-कर से छूट दे दी गई । अनुच्छेद १४ में कहा गया है “हम श्रपनी ओर से 
तथा प्रपने उत्तराधिकारियो की श्रोर से शपथ लेकर घोषणा करते है कि ग्रैड मेरी 
टाग्म नहर का द्वार सभी व्यापारी जहाजों के लिए एक समृद्र से दूसरे समुद्र में 
प्रवेश करने के लिए एक तटस्य मार्ग के रूप में, बिना किसी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय 
मेंदभाव के, कर अदा करने पर हमेशा खुला रहेगा ।” कम्पनी की उबत शर्त की 
मियाद ६६ वर्ष के लिए निर्धारित की गई | नहर निर्माण का काये १८५४६ में शुरू 
किया गया शोर १० वर्ष बाद १७ नवम्बर १८५६ को पोर्ट सईद से स्वेज तक रेगि- 
स्‍्तान में से होती हुई १०३ मील लम्बी नहर यातायात के लिए चालू हो गई | ऐसा 
पनुमात लगाया गया कि इस नहर के कठोर निर्माण में १ लाख २० हजार 
मिल्लिया को परपने प्राणो से हाथ घोना पडा । ब्रिटेन ने नहर के महत्व का अनु भव 
फ़र ६ वय बाद १८७१ में मिस्र के खादिव इस्माइल से नहर के १,७६,६०० शेयर 
3६ ५८४२ पीट में सरीद जिए। दस समय ब्रिटिश सरकार के पास तहर कम्पनी 

व जुजते ८5०० ००० झोयरो में से ३५३,५०४ शेयर अ्र्यात्‌ कुल के ४४% प्रतिशत 
हैं। कम्पनी का सचालन ३२ डायरेबटरो द्वारा होता था जिनमें से १६ फ्राँसीसी, 
डिश ५ मिली एक अमरीकी और एक टच था । उस प्रकार नहर कम्पनी के 


बा 


जप >े 


विश्व को गति-विधियों में मच्य-पूर्व की स्थिति ३४६ 


प्रधिकाश शेयर विदेशी सरकारों ब्रथवा विदेशी प्रजाजनों के पास थे। नहर कम्पनी 
को प्राप्त सुविधा की अवधि १६६८ में समाप्त होने वाली थी जिसके वारे में मिस 
सरकार ने यह घोपणा कर दी थी कि उक्त सुविधा की भ्रवधि वढाई नहीं जायेगी । 


२६ श्रक्टूवर १८८८ को ब्रिटेन, जर्मनी, झास्ट्रिया, स्पेन, फ्रास, इटली, नीदर- 
लैंड, रूम और तुर्की में (जिसके साम्राज्य में मिल्लन भो थामिल था) कास्टेटिनोपल 
समभीते पर हस्ताक्षर हुए। समभीते के अनुच्छेद १ में कहा गया है : “स्वेज नहर 
का द्वार शाति और युद्धकाल में हमेशा सभी व्यापारी जहाजों श्रथवा युद्ध पोती क्रे 
लिए बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के खुला रहेगा।” समझौते से सम्बन्धित देशों ने 
तेय किया कि वे नहर के स्व्रतत्र रूप से प्रयोग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं ऊरेंगे 
भौर इस त्तरह से किसी प्रकार का गतिरोध पैदा नहीं होने देंगे । अ्रनुच्छेद ४ में कहा 
गया है: “नहर क्षेत्र में तथा इसके प्रवेण की बन्दरगाहो में कोई भी राष्ट्र न तो 
लडाई छेडेंगा और न ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि नहर के स्वतत्र यात्तावात में 
वाधा उत्पन्न हो ।” श्रनुच्छेद १० में कहा गया है कि “मिस्र के शासक मिस्र की रक्षा 
तथा शाति कायम रखने के लिए नहर में अपनी सेनाओ्रो का प्रयोग कर सकेंगे ।” 


प्रारम्भ में स्वेज कैनाल कम्पनी का वास्तविक स्वरुप इसलिए जानबवूक कर 
स्परप्ट नहीं किया गया क्योंकि वह श्रन्तर्राष्ट्रीय घोषित्त होते हुए भी फ्रासीसी 
अधिकार में अधिक थी । यद्यपि कम्पनी के प्रधान कार्यालय सिकन्दरिया में थे लेकिन 
इसके श्रन्य कार्यालय पेरिस में स्थापित किए गये । फरवरी १८६६ के एक समभीते 
के अनुसार कम्पनी से मिख के इस अधिकार को मान्यता दी कि वह नहर में रक्षा 
सेना रख सकता है और आक्रमण होने पर उसकी रक्षा कर सकता है यदि वह 
नहर समस्त जहाजों के लिए खुली रहे । यह एक ऐसा पग था जिसने मिख्र के साथ 
कम्पनी के सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया। नहर क्षेत्र का मिख्र प्रदेश का एक भाग 
टोने का प्रश्न कभी नहीं उठा । परन्तु मित्र को १८५६ के समभौता के झ्नुमार 
निर्माणि-कार्य में हू ग्रावश्यक श्रमिक सहायता न दें सकने के कारश ५६,०००,००० 
फ्रक कम्पनी को देने पड़े । इसके भ्रतिरिकत मिस्र पर नोल नदी से काहिरा के निकट 
नियानी गई मौठे पानी की नहर ($छ८९६ एटा टथ्ाह) को चालू रसने के 
व्यय का भार भी परावर बना रहा । ६८८७ में सिख ने वम्पनी के बुल मुनाफे का 
प्रपना १५ प्रतिशत हिस्सा फास को हमेधा के लिए हस्तानस्ति कर दिया । दस प्रकार 
मिल उस महान व्यापारिक लाभ के खोल से लगभग पूर्गातवा बजित हो गया जिसके 
निर्माण में मित्री साधनों का इतना बड़ा हाथ था । इसके अनिन्यित ४८६६६ से पहने 
जो व्यापार मिस में स्थव मार्ग द्वारा होता था बह भी नहर ने समाच कर 
दिया । 


३५० अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


अरब के पाणा का विद्रोह असफल हो जाने के परिणामस्वरूप १८८२ में 
मिस्र पर ब्रिटेन का अधिकार हों गया । प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) शुरु होने पर 
मिल्र एक ब्रिटिश सरक्षित प्रदेश वन गया । ब्रिटिश शासन ने एक सैतिक श्राज्ञा जारी 
कर नहर में गन्नु देशो के जहाजो को गुजरने से मना कर दिया । १६२३ की लौजान 
संधि के अन्तर्गत तुर्की ने मिस्र पर अपने तमाम अधिकारों का परित्याग कर दिया। 
२८ फरवरी १६२२ को ब्रिठेन ने मिस्र की स्वतत्रता की घोषणा की लेकिन नहर की 
सुरक्षा के प्रश्न को भविष्य में वार्ता द्वारा तय करने के लिए सुरक्षित रखा। इस 
सान्च में स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया गया कि यद्यपि नहर ब्रिटिश साम्राज्य के 
विभिन्‍न भागो में सचार का एक प्रमुख साधन है तथापि वह मिस्र का एक श्रवि- 
भाज्य अग है। 

१६३६ की ऑग्ल-मिस्नी सधि ने मिस्र को एक पूर्ण सत्ता प्राप्त राज्य 
घोषित कर दिया लेकिन साय ही ब्रविदेन को अधिकार दिया गया क्रि वह नहर 
को २० वर्ष तक अपने अधिकार में रख सकता है। € प्रगस्त १६३७ को एक 
अन्य समझौता हुग्ना जिसके श्रनुसार नहर कम्पनी में मिस्र कर्मचारियों की सख्या ३३ 
प्रतिशत तक वढा दी गई । इसके अ्रतिरिक्‍त कम्पनी की श्राय से मिस्र को वापिक ३ 
लाख पौड रायल्टी देना तय हुप्ना और कम्पनी के डायरेक्टर बोर्ड में दो मित्री शामिल 
कर लिये गये । इस प्रकार १८८० के वाद प्रथम वार १६३७ से मित्र को नहर से 
सीधा लाभ प्राप्त होना शुरु हुआ । 

द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिस्र पर पुन ब्रिठेन का सैनिक श्रविकार हो गया। 
युद्ध समाप्त होने के बाद मिस्र ने युद्ध के दौरान में जो धन ब्रिटेन की श्रोर से व्यय 
क्रिया था उसके बदले में स्वेज नहर के शेयरो को लौटाने की माग की । ७ मार्च 
१६४६ को काहिरा में कम्पनी श्रौर मिस्र में एक नये समभोते पर हस्ताक्षर हुए। 
समभौते के अनुसार नहर के व्यापारिक नियत्रण तथा सचालन में मिस्र एक विशेष 
सुविधा प्राप्त हिस्सेदार बन गया । कम्पनी के मिस्रीकरण के लिए कम्पनी में मिख्रियो 
को नोकरी तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई । समभोौते के अनुसार तय हुझा कि 
उुल मुनाफे वा 3 प्रतिगत जो ३४५०,००० पीठ से कम न हो मिस्र को वापिक अदा 
फ्िया जायेगा और कम्पनी के डायरेक्टस वोर्ट में स्थान रिफ््त होने पर 9 मिख्री 
डायोय्टर और शामित्र किये जायेंगे। १६४८-४६ में जव श्ररव और दज़राइल में 
लगाई शुरु हुई, भिम्र ने नहर क्षेत्र से ब्रिटिश सेनाओ्रों के हठाने की माग की | मिस्र 
द्वारा इस सम्बन्ध में उर्ट बार विरोध क्ये जाने के बावजूद ब्रिटेन ने कोर्ट ध्यान 
नहीं दिया । 

४६५० में मिच्च ने घोषशा की कि इजराइल जाने वाले तेल जहाजों को 
रोडने के विए यदि ब्लावश्ययता पट़े तो सेना का प्रयोग किया जा सकता है। उसने 


विश्व फी गति-विधियों में मध्य-पूर्व फी स्थिति ३५१ 


उन सब माल प्रथवा जनो को ले जाने वाले जहाजो को नहर से गुजरने से रोक दिया 
जो इजराइली बन्दरगाह से जाएँ भ्रथवा आएं । अ्रकावा की साडी के ढार की रक्षा 
तथा इज़राइली वन्दरगाहु इलाथ का रास्ता रोक देने के लिए सिनाई प्राव द्वीप के 
पास तोपें लगा दी गई । १६५२ में (२६ जुलाई) क्रान्तिकारी युवक सैनिक अधिका- 
रियो के नेता महगूद नजीब ने शासन पर अधिकार कर लिया और झाह फारुक को 
गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया । जून १६४३ में देश में जनतन्त्र की स्थापना के 
लिए झाही णासत समाप्त कर दिया गया । १६ अ्रक्ट्वर १६५४ को नई मिल्री सरकार 
श्रौर त्रिटिण सरकार में स्वेज नहर क्षेत्र से ब्रिटिय सेनाओ के निप्क्रमण के सम्बन्ध में 
एक बहुत ही मत्वपूर्ण समभौते पर हस्ताक्षर हुए । इस समभौते में १३ अनुच्छेद और 
२ सपुक्तक (&7॥८5प(९७) है। श्रनुच्छेद १ में कहा गया है कि मिद्नी प्रदेश से 
८० हजार ब्रिटिश सेना्रो झो १६ जन १६५६ तक २० महीनों में किश्तों द्वारा पूर्ण 
रूप से हटा लिया जायेगा | इस समभौते से २६ श्रगस्त १६३६ को हुई श्राँग्ल मिस्री 
सधि समाप्त हो गई । झनुच्छेद ४ मे कहा गया है कि श्ररव लीग के किसी भी सदस्य 
श्रथवा तुर्की पर हमला होने की हालत में मित्र नहर को सैनिक श्राइडा बनाने के 
सम्बन्ध में बद्विटन को श्रावश्यक सुविधायें देगा तथा खतरा समाप्त हो जाने के बाद 
इस सेनाग्रो को वापस बुला लिया जायेगा। किसी भी देश पर किसी भी बाहरी देश 
द्वारा सशस्न आक्रमण की धमकी देने की हालत में मिस्र और ब्विटेन में अविलम्]ब 
परामर्ण होगा (प्रनुच्छेद ६) । अनुच्छेद ८५ में जो सन्धि का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भाग 
है कहा गया है कि दोनो सरकारे इस बात को स्वीकार करती है कि स्वेज नहर जो 
मिख था एक श्रविभाज्य अझग है श्राथिक, व्यापारिक तथा सामरिक दृष्टि से अन्त- 
रप्ट्रीय महत्य का जलमागे है। निव्चय किया गया कि स्वेज नहर में जहाजरानी 
की स्वतन्त्रता की गारण्डी सम्बन्धी २६ अवद्वर १८८८ को कुस्तुन्तुनिया में हुए सम- 
भीते का दोनो देश समर्थन करते है । यहु समझौता ७ वर्ष त्क लागू होना था श्रौर 
इस अवधि के समाप्त होने से १२ मास पूर्व मिस्र श्रीर ब्रिटेन को नहर की भावी 
व्यवस्था के सम्बन्ध में श्रापस में विचार-विमर्श करना था (ग्रनु० १२) | 


स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण (२६ जुलाई १६५६) 

उन घटनाय्रों को समभने के लिए जिनके कारण मिस्र द्वारा स्व्रेज नहर कम्पनी 
फा राष्ट्रीकरण हझ्ा हमें निम्नलिरित बातों का प्रब्ययन करना होगा . (१) 
प्रस्तावित मध्यपूर्व सुरक्षा संगठन, (२) मित्र द्वारा चेफोस्‍्लोबाकिया से थस्नों दी 
घरीद, तथा (३) झ्लासवान बाँध योजना। 

(१) मेडो ().(८०००- मध्यपूर्व सुरक्षा सयठन )--फिलस्तीन में ब्रिटेन की 
आईिप्ट प्रणाली पी समाप्ति तथा मिसाप्राति समाप्त हो जाने के बाद अलिडेस और 
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प्रमेरिका ने मित्र पर एक समभौते के लिए जोर दिया जिसका उद्देश्य प्रस्तावित 
मध्यपूर्व सुरक्षा सगठन (मेडो) के अन्तर्गत मिस्र में सैनिक अड्डे कायम करना था। 
जैमा कि जनरल नजीव ने अपनी “इजिप्ट्स डेस्टीनी' पुस्तक में लिखा है “श्रमेरिका 
ने मिख के साथ एक सैनिक समझौते की वार्ता शुरू की तथा यह श्राश्वासन दिया कि 
ब्रिटिश सेनाओ्रो के हटने से मिस्र में खाली हुए स्थानों पर रूस के प्रवेश को रोकने 
में ग्रमेरिका को मिस्र द्वारा सहयोग देने के बदले श्रमेरिका मित्र को आथिक 
सहायता देगा ।प्रेसिड्वेल्ट नासर के भ्रनुसार यह समभौता मिस्र को स्वीकार नही था 
क्योंकि एक वडी शक्ति के साथ एक छोटे देश के समभौतें का मतलब छोटे देश का 
वडी शत्रित के मातहत हो जाना ह। इसलिए मिस्र ने स्पष्ट जब्दों में घोपणा की कि 
वह किसी का पिटठू नहीं वनना चाहता । 

१6६५३ में जनरल रावटंसन ने मिस्र से ब्रिटेन के साथ एक २४५ वर्षीय सम- 
भौता करन के लिए वार्ता शुरू की लेकिन मिस्र ने वार्ता भग कर दी । मिस्रियो का 
कहना था कि एक क्षेत्रीय सुरक्षा समझौता से विस्फोटक स्थिति पैदा होगी जैसी कि 
झ्राज मध्यपूर्त में कायम है । 

(२) शस्त्रो की खरीद--मिस्र पदिचमी देशो से शस्त्र त्रय करना चाहता था 
झौर उनका मूल्य नकद चुकाना चाहता था परन्तु पश्चिमी देशो ने पारस्परिक सुरक्षा 
समभोौते पर वल दिया । वास्तव में मिस्र श्रपती सेना को शक्तिशाली वनाना चाहता 
था जिससे वह इजराइल की बढती हुई ताकत का मुकाबला कर सके | प्रेसिटेंट नासर 
के श्रनुसार “पश्चिमी राष्ट्र मिख की उतत भावना समभ कर यह निर्णय करने में 
हिचकिचाने लगे कि मिस्र को शस्त्र बेचे जाय श्रथवा नही । हमने शस्त्रों की खरीद के 
लिए पश्चिमी राष्ट्रो के पास एक शिप्टमण्डल भेजा लेकिन पश्चिमी राप्ट्रो ने शस्त्र 
बेचना श्रस्वीकार कर दिया ।” इसी वोच पश्चिमी राप्ट्रो ने इजराइल को शास्त्र 
सालाई करना शुरु कर दिया और फ्राँस को नाटो सेनाश्रो की सहायता से श्रल्जीरिया- 
ईयो की हत्या करने मे सहायता दी । 


इसलिए मिस्र को अस्त्रो की सरीद के लिए रूस से ब्रात चीत शुरू करनी 
पड़ी । २७ भितम्वर १६५५ को एक मिस्र-चेकोस्लोवाकिया समभौते पर हस्ताक्षर 
हुए जिसमें तय हुआ कि मिस्र को कपास और चावल के वदले २५०० लाख पौड 
(१२५ कीट रुपये) की कीमत के झस्त्र सप्लाई क्ये जायेगे। समभौते में हुए ठेके 
के ग्रनुमार १०० से भी अधिक एम० ग्राई० जी० जेट लटाकू विमान, २८ छोटे जेट 
बममारपा विमान, १४०० लाख से भी अधिक टैक, बुछ भारी सोवियत टैक, तो, 
विमानमारक तोप हथियार तथा करीब आये दर्जन छोटे पनदुब्बी जहाज मिस्र की 
देना त्य या । मिल सरकार ने ३ ग्रवट्वर १६५५ को एक ववतव्य जारी क्या 


विश्व फी गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३५३ 


जिसमे कहा गया कि मिस्र पर दबाव डाला जा रहा है कि वह सोवियत गुट के साथ 
शस्त्र सरीद का समझौता भग कर दे। कर्नल नासर ने कहा कि मैने फ्राँस से झमस्त्र 
सप्लाई को कहा तो उसने घर्त रसी कि यदि मिस्र उत्तर ब्रफ्रीका सम्बन्धी अपनी 
नीति में परिवर्तन करले तो फ्रास उसे दास्त्र सप्लाई करेगा। अ्रमेरिका ने कई राज- 
नैतिक घर्ते रसी जिनमें एक शर्ते यह भी थी कि मिख पारस्परिक सुरक्षा सन्धि में 
शामिल हो जाय । ब्रिटेन शस्त्र देने को तैयार हुमा लेकिन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई 
फरने में असमर्थ रहा । कर्नल नासर ने कहा कि मिलत्र की नीति बिल्कुल स्वतन्त् 
रहेगी इसीलिए रूसी घस्म्र हमारे अपने शस्त्र हो जायगे श्रीर हम उन्हें श्रमनी इच्छा- 
नसार प्रयोग करेगे | रूस द्वारा मिख को दगत्र सलाई करना स्वीकार कर लेने पर 
भारी तूफान उठ खडा हुप्रा । जरा एल ने कहा कि मिख को शम्त सालाई करना झाक- 
मगा को प्रोत्माहन देना है। भ्रमेरिफी राजदूत जाज एलन राष्ट्रपति श्राइजनहावर के 
एक सन्देश के साथ मिस्र रवाना हुए लेकिन नासर के उन विचारों को सगकऊर सदेश 
उन्हे नहीं दिया कि मिख अयनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा हर कीमत पर फरेगा। 
(३) प्रासवान बाघ--१६५३ में मिख्र सरकार ने मित्र की प्रति वर्ष ५ लास 
बढती आवादी की ग्रावश्यक्रताग्रों को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय श्राय बढाने के 
निमित्त १,००००००,००० डालर की लागत से एक विद्याल ऊँचा बाँध बनाने की योजना 
तंबार की । योजना के अनुसार नील नदी पर बाघ बनाना, भूमि सुधार तवा बिजली 
उत्पादन केन्द्र स्वापित करना बा । मिश्र द्वारा ऋण का अनुरोध करने पर सबसे 
पहले ब्रिटेन ने ४५० लास पीड़ (लगवग ६३ करोड रुपये) पेशगी देने का वायदा 
किया जो बाद में घटाकर ५० लाख पींठ (लगभग ७ करोड रुपये) कर दिया गया । 
प्रस्तराप्ट्रीय श्रैक ने २००० लाय डालर अवबवा १०० करोए रपये ५ वर्ष में किश्तो 
में देने का प्रस्ताव रखा । लेक्नि इस ऋण के साथ वेक ने कई छर्ते भी रसी जो 
निम्नलिसित थी आग्ल अमेस्की ऋण, मिली श्राविक योजना वी स्वीकृति, राज्य 
के व्यय का नियनग्य तथा बैक की ग्रनुमति लिये विना मिस्र कोई भी ऐसा भगतान 
का समकीता नहीं कर सकता जैसे भरभमो की सरीद । अ्मेरिया ने ७५० लास उतर 
(३४ करोड रुपये) का भ्रनुदान देने का वायदा किया । मिस्र ने उक्त तमाम छर्तों 
को प्रस्वीवार कर दिया और कहा जि हम कुछ लाख टानरो के लिये प्रपने को बेच 
नहीं सवते उदोशि ऐसा करना हमारी प्रभुसता और स्वतन्नता के लिए प्रन्यन्त हानि- 
फर है । राष्ट्रपति नासर ने कहा कि ब्रमेरिका उजराइ्ल को ३ करो से ५ करोड 
टासर के बीच विसीय सहायता दें चुद्ा है तथा इसके यतिरित्त इजगाइल के विभिन्‍न 
उद्योगों में २१४ मिलीवन टावर की पूँजी लगाई जा चुकों है। यह बहुत 
ही ग्राध्यम फी बात है हि प्रनारीडीय बेक ने ब्रिटेन घ्ीर प्रमेरिणा में साथ 
मिलकर २७० मिलीयन उालर (१३२ करोड दावे) तो ब्यवरवा करने या 


३५४ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


वायदा किया और मिस्र की ७३० मिलीयन डालर (३६४ करोड रुपये) को 
लागय की उपेक्षा करते हुए नियत्रण लागू किये । १६ जुलाई १६५६ को अमेरिका 
ने घोपणा की कि वर्तमान परिस्थितियों में योजना में शामिल होना उसके लिये 
सम्भव नही । न्यूयार्क टाइम्स में एक सूचना प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया था कि 
पाकिस्तान, ईराक और तुर्की ने मिस्र के आसवान बाँध के लिये श्रमेरिकी ऋण का 
विरोध किया है क्योकि यदि ऐसा हुआ तो उन्हे प्राप्त होने वाला ऋण कम हो 
जायेगा। श्रन्तर्राष्ट्रीय बेक तथा ब्रिटेन ने भी तत्काल अमेरिका की तरह वक्‍तब्य 
जारी किये। राष्ट्रपति नासर ने वैक पर श्रारोग लगाया कि वह मिस्र पर शर्ते लागू 
करने में पश्चिमी राष्ट्रो का साथ दे रहा है श्रौर इस तरह वह मित्र की झ्राजादी 
श्रौर अखण्डता को क्षति पहुँचा रहा है। जून १६५६ में सोवियत विदेशमत्री शोपीलोव 
न काहिरा के दोरे में कहा कि सोवियत सघ मिल्न को बिना किसी दार्त के लम्बी 
ग्रवधि का ऋण दे सकता है। इसी बीच बंक, ब्रिटेन श्रौर भ्रमेरिका ने यह अझ्रडगा 
बडा कर दिया कि आसवान बाघ का निर्माण उसी हालत में शुरू हो सकता है जब 
सूडान उसके लिये स्वीकृति दे दे। मिस्र नील नदी से सूडान से वारह ग्रुना श्रधिक 
जल उपयोग करता है यद्यपि सूडान श्नौर मिन्न की जनसख्या का प्रनुपात १ २ है। 
इसलिये विश्वेपज्ञों की राय के अनुसार नील नदी के जल के वितरण के सम्बन्ध में 
इथोपिया उगाडा, वेत्जियम कागो और सूडान में समझौता ग्रावश्यक समका गया । 
पश्विमी राष्ट्रों में ऐप्ती चर्चा फली कि श्रासवान बाघ योजना के लिये मिन्र ने शुरू 
में पर्याप्त साधनों की व्यवस्था का जो उल्लेख किया था वह अब ग्रनिश्चित जान 
पडता है। यह घोषणा, उस समय हुई जिस समय कि ब्रियोनी में श्री नेहरू, टीटो 
श्रौर नासर में वार्ता चल रही थी । कनेल नासर ने उक्त पश्चिमी राष्ट्रो की श्रोर 
सकेत करते हुए कहा 'तुम्हारी घृणा तुम्हारे लिये कन्न बनेगी, भ्रव तुम हम पर शासन 
नहीं कर सकते क्योकि हम अ्रव श्रपना रास्ता समझ चुके हे ।' 


राप्ट्रीयकररण कानून (२६ जुलाई १६५६) 


२६ जुलाई १६५६ को सिकन्दरिया में राष्ट्रपति चासर ने मिख्रियों की एक 
विशाल सभा में भाषण देते हुए कहा, “स्वेज नहर के मामले में हम शीघ्र ही अपने 
सोये हुए अधिज्ारों को प्राप्त करने के लिये कदम उठायेंगे ।/ उन्होंने अपने सापण 
में आगे कहा, “में यहाँ पर यह घोपणा करता हूं कि भविष्य में मित्र स्वेज नहर 
कम्पनी के वापिकत ३६,०००,००० पौड ( लगभग ४० करोड स्पये ) के मुनाफं का 
खदार होगा । हम अव अपने पैरो पर खडे होने की वोशिश करेगे और जगखोरो 
तेगा मानयना हक दुष्मनों की बातो में नही आयेंगे ।” 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व फी स्थिति ३५५ 


राष्ट्रीकरण कानृन में ६ अनुच्छेद है । मिख्र नहर कम्पनी एक मिस्री ज्वाइट 
स्टाक कम्पनी बन गई और इसके कोप और पू जी मिख्र सरकार के अधिकार में झा 
गई। कम्पनी भग कर दी गई लेकिन हिस्सेदारों (शेयर होल्डरो) को उस समय के 
घेयरो के भाव के श्रनुसार मुग्रावजा देने का वायदा किया गया । इस नयी कम्पनी 
को वाणिज्य मन्नालय के भ्रधीन कर दिया गया । कम्पनी की मित्र में तथा मिस्र से 
बाहर की सारी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया | श्रनुच्छेद ४ में कहा गया है कि 
पुरानी कम्पनी के कर्मचारियों को इस्तीफा देने का श्रधिकार नहीं। इस प्रकार मिस 
ने स्वेज नहर के मुनाफे से वापिक १ करोड डालर (लगभग ५० करोड रुपये ) लेकर 
ग्रासवान बाघ योजना को पूरा करने का निदवय किया । नहर के मुनाफे में मिन््र 
को ३० लास डालर (डेढ करोड रुग्ये) भौर ब्रिटेन को ७ करोड डालर (३५ करोड़ 
रुपये) मिलते ये । जिस समय कर्नल मासर उपरोवत घोषणा कर रहे थे उस समय 
बाहिरा स्थित कम्पनी के प्रधान कार्यालयों तथा पोर्ट सईद, इस्माइलिया और स्वेज 
वनन्‍्दरगाहू पर मिस्री सेना व पुलिस अधिकार जमा रही थी । 


स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति राष्ट्रो की प्रतिक्रिया 

मित्र ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण निर्धारित अवधि से १२ वर्ष 
पहले ही कर लिया | मिख्र सरकार के स्वेज नहर कम्पनी वे राष्ट्रीयकरण के एक 
तरफा फैसले ने ब्रिटिश तथा फ्रासीसी सरकारों में सलवली मच गई। ब्रिठेन के 
तत्कालीन प्रधानमत्री सर एन्चनी ईडन ने कामन्स सभा में घोपित विया कि भ्रमरिफा, 
फ्रास तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देशों से तत्सम्बन्धी विचार-विमर्श फौरन प्रारम्भ कर 
दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वेज नहर के सम्बन्ध में मिस्र हारा को 
गई स्वेच्छा-चारितापूर्णा कार्यवाही से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें ब्रिटेन 
सावधानी तथा दृढता से प्र उठाएगा । २७ जुलाई, १६५६ को ब्रिटेन ने मिस्र के 
पास एक ग्रधिकृत विरोध-पत्र भेजा, जिसमें कहां गया था कि मिस्र के इस कार्य 
ने अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के एक जल-मार्य पर जहाजरानी की स्वतन्त्रता के लिये 
गम्भीर पतरा उन्नत कर दिया है। 'तथा उसके जो भी परिणाम होगे उनही 
पूरी जिम्मेदारी मित्र सरकार पर ही होगी। काहिरा रेडियो ने उसी ज्ञाम को वह 
घोपणशा वर दी कि मिस्र ने ब्रिटेन के विरोध-पत्र को स्वीवगर कारने से उन्कार कर 
दिया है। ऐसा उसने एस आधार पर किया कि स्वेज नहर कम्पनी का राषप्ट्रीयकरण 
करने का कार्य मिल नी प्रमु-सत्ता के निवंध अपिकारों के प्रस्तत ध्राता है । यह 
पूरी तरह मिन्‍र से कानून के सेत्र का विषय है "इतना ही सही राष्ट्रीयररगा के 
पाजहुन का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पट्ाा है जिससे स्वेज् नहर में जहाफोंपे 
प्रध्वागमन में विसी भी प्रदार पा ब्यवधान उपस्थित हो । 


३५४ प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


वायदा किया और मिस्र की ७३० मिलीयन डालर (३६५ करोड रुपये) को 
लागय की उपेक्षा करते हुए नियत्रण लागू किये । १६ जुलाई १६५६ को अमेरिका 
ने घोषणा की कि वर्तमान परिस्थितियों में योजना में ह्यामिल होता उसके लिये 
सम्भव नही । न्यूयार्क टाइस्स में एक सूचना प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया था कि 
पाकिस्तान, ईराक और तुर्की ने मिश्र के आसवान बाँध के लिये श्रमेरिकी ऋण का 
विरोध किया है क्योकि यदि ऐसा हुआ तो उन्हे प्राप्त होने वाला ऋण कम हो 
जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बैक तथा ब्रिठेन ने भी तत्काल श्रमेरिका की तरह वक्‍तव्य 
जारी किये। राष्ट्रपति नासर ने वैक पर श्ारोब लगाया कि वह मिस्र पर शर्ते लागू 
करते में पश्चिमी राष्ट्रो का साथ दे रहा है श्रौर इस तरह वह मिस्र की श्राज़ादी 
और भ्रखण्डता को क्षति पहुँचा रहा है । जून १६५६ में सोवियत विदेशमत्री शेपीलोव 
न काहिरा के दौरे में कहा कि सोवियत सघ मित्र को बिना किसी शर्त के लम्बी 
ग्रवधि का ऋण दे सकता है। इसी बीच बेक, ब्रिटेन और श्रमेरिका ने यह अडगा 
सडा कर दिया कि श्रासवान वाघ का निर्माण उसी हालत में शुरू हो सकता है जब 
सूडान उसके लिये स्वीकृति दे दे। पिस्र नील नदी से सूडान से बारह ग्रुना श्रधिक 
जल उपयोग करता है यद्यपि सूडान श्नौर मित्र की जनसख्या का भ्रनुपात १ २ है। 
इसलिये विद्येपज्ञो की राय के अनुसार नील नदी के जल के वितरण के सम्बन्ध में 
इथोपिया उगाड।, बेल्जियम कागो श्रौर सूडान में समझौता झ्रावश्यक समझा गया । 
पश्चिमी राष्ट्रों में ऐस्ती चर्चा फंली कि श्रासवान बाध योजना के लिये मिस्र ने शुरू 
में पर्याप्त साधनो की व्यवस्था का जो उल्लेख किया था वह अब ग्रनिश्चित जान 
पडता है। यह घोपणा, उस समय हुई जिस समय कि ब्रियोनी में श्री नेहरू, टीटो 
प्रौर नासर में वार्ता चल रही थी । कर्नल नासर ने उक्त पश्चिमी राष्ट्रो की श्रोर 
सकेत करते हुए कहा "तुम्हारी घृणा तुम्हारे लिये कब्र वनेगी, अब तुम हम पर शासन 
नही कर सकते क्योकि हम श्रव श्रपना रास्ता समभ चुके हैं ।' 


राप्ट्रीकरण कानून (२६ जुलाई १६५६) 


२६ जुलाई १६५६ को भिकन्दरिया में राष्ट्रपति नासर ने मिखियो की एक 
विद्याल सभा में भापण देते हुए कहा, “म्वेज नहर के मामले में हम थीघ्र ही अपने 
चोये हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिये कदम उठायेंगे ।” उन्होंने अपने भाषण 
में आगे कहा, “में यहाँ पर यह घोपणा करता हैं कि भविष्य में मिस्र स्वेज नहर 
बम्यनी के वापिक ३६,०००,००० पौंड ( लगभग ५० करोड रुये ) के मुनाफे का 
हादार होगा | हम श्रव प्रपने पैरो पर संड़े होने की कोशिश करेगे श्रौर जगसोरों 
तथा मानयता 3े दुष्मनो की बातो में नहीं आयेंगे ।” 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व क्र स्यिति १५५ 


राष्ट्रीयररण कातृन में ६ अनुच्छेद है । मित्र नहर कम्पनी एक मिश्री ज्वाइट 
स्टाफ कम्पनी बन गई ग्रौर इसके कोप और पू जी मिख सरकार फे अधिकार में ग्रा 
गई। कम्पनी भग कर दी गई लेकिन हिस्सेदारों (शेयर होल्डरों) को उस समय के 
णेयरों के भाव के अनुसार गुझ्वजा देने क। वायदा क्रिया गया। इस नयी कम्पनी 
की वारिएज्य मत्रालय के अधीन कर दिया गया। कम्पनी की मिस्र में तथा मिल्र से 
बाहर की सारी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया | श्रनच्छेद ४ में कहा गया है कि 
पुरानी कम्पनी के कर्मचारियों को इस्तीफा देने का श्रधिकार नहीं। इस प्रकार मित्र 
ने स्वेज नहर के मुनाफे से वापिक १ करोड डालर (लगभग ५० करोड रपये) लेकर 
प्रासवान बाब योजना को पूरा करने का निश्चय किया | नहर के मुनाफे में मिल्र 
को ३० लास डालर (डेढ़ करोड रुपये) प्रौर ब्रिटेन को ७ करोड डालर (३५४ करोड़ 
रुपये) मिलते थे । जिस समय करनेंल नासर उपरोवत घोषणा कर रहे थे उस समय 
काहिरा स्थित कम्पनी के प्रधान कार्यालयों तथा पोर्ट सईद, इस्माइलिया और स्वेज 
वन्दरगाह पर मिस्री सेना व पुलिस अधिकार जमा रही थी । 


स्वेज नहर के राष्ट्रीयकररा के प्रति राष्ट्रों की प्रतिक्रिया 

मित्र ने स्वेज नहर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण निर्धारित प्रवधि से १२ वर्ष 
पहले ही कर लिया। मिस्र सरकार के स्वेज नहर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के एक 
तरफा फँसले से ब्रिटिय तथा फ्रासीसी सरकारों में सलवली मच गई। ब्रिटेन के 
तत्कालीन प्रधानमत्री सर एन्यनी ईडन ने कामन्स सभा में घोषित किया कि प्रमेरिका, 
फ्रास तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलीय देशों से तत्सम्बन्धी विचार-विमर्थ फौरन प्रारम्भ कर 
दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वेज नहर के सम्बन्ध में मिन्र द्वारा की 
गई स्वेच्ठा-चारितापूर्ण कार्मवाही से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें ब्रिशेन 
सायवानी तथा दृढ़ता से प्र उठाएंगा । २७ जुलाई, १६५६ वो ढिटेन में मिस्र के 
पास एक अधिकत विरोध-पन् भेजा, जिसमें वहा गया था कि मिन्न के इस कार्य 
ने ग्न्तर्राप्ट्रीय महत्व के एक जल-मार्ग पर जहाजरानी की स्वनन्त्रता के लिये 
गम्भीर सतरा उत्तन्‍्न कर दिया है ।'''तथा इसके जो भी परिणाम होगे उनकी 
पूरी जिम्मेदारी मित्र सरकार पर ही होगी। काहिरा रेठियों ने उसी घाम को यह 
घोपणा कर दी कि मिस्र ने ब्रिटेन के विरोधनत्र को स्वीकार करने से इन्फार कर 
दिया है। ऐसा उसने उस ग्राधार पर विया कि स्वेज नहर कम्मनी का राप्ट्रीयकरण 
करने का बारे मिस की प्रमु-सत्ता के निर्वध प्रधिकारों के बसंत ब्ाता है। यह 


पूरी तरह मित्र के कानून के क्षेत्र छा वियय है “उतना हो नहीं दाप्ट्रीयस्टश ने 
दानून झा पोर्ट भी ऐसा प्रभाव नहीं पद्म है जिससे स्पेज् नहर में जहाड़ो ने 


प्राधागमन में किसी भी प्रयार झा व्यवधान उपस्थित हो । 


३२५६ प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


२८ जुलाई, १६५६ को ब्रिटेन के राष्ट्रीय खजाने की ओर से दो निर्देश दिये 
गये । पहले के अनुसार, बिना सरकारी खजाने की सम्मति के इगलिस्तान में 
स्वेज नहर-कम्पनी का जो सोना या नकद प्रतिभूतिया थी उनका हस्तातरण नही हो 
सकता था। दूसरा निर्देश इससे भी दूरगामी प्रभाव वाला था। इस निर्देश के 
अनुसार इग्लैड में मिस्र के खाते में जो स्टलिंग जमा थे, बिना सरकारी खजाने की 
सहायता से न तो उसमें से कुछ निकाला जा सकता था श्रौर न उसमें कुछ जमा 
किया जा सकता था | यही व्यवस्था व्यक्तिगत खातो की रकमो के बारे में श्रपनाई 
गई | श्रर्थात्‌ मिस्र का समस्त स्टर्लिंग इग्लैड ने जाम कर दिया। दो दिन पर्चात्‌ 
एन्य्रनी ईडन ने घोषित किया कि ब्रिटेन यह कदापि नही होने देगा कि स्वेज नहर 
पर किसी एक शक्ति का नियत्रण हो, जो इसका लाभ विश्ुद्ध भ्रपनी राष्ट्रीय नीति 
के उद्देश्य के लिए उठाये । मिस्र के विरुद्ध श्राथिक प्रतिबन्धो को लगाने के पश्चात्‌, 
ब्रिटेन ने जितनी भी युद्ध-सामग्री मित्र को निर्यात होती थी, उस पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया तथा अपनी सैन्य टुकडियों को साइप्रस भेज दिया । 


स्वेज नहर कम्पनी पर मिस्र के अधिकार जमा लेने की फ्रास के प्रधान मत्री 
मोले तथा विदेश-म्रत्री पीनो ने तीन्न भरत्सना की । ब्रिटेन ने इस सम्बन्ध में जो रुख 
प्रपताया था उससे सहमत होते हुए मोले ने राष्ट्रपति नासर को एक उदीयमान 
तानाशाह वतलाया, “जिसके तौर-तरीके ठीक वैसे ही है जैसे तौर-तरीको का प्रयोग 
हिटलर किया करता था ।” उन्होने यह भी कहा कि फ्रास ने भी यह निर्णय कर 
लिया है कि इस मिस्री तानागाहु को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जायेगा । यह 
कायवाही पश्चिमी मित्र राष्ट्रों की सयुकत कार्यवाही के रूप में होगी। राष्ट्रपति 
नामर पर यह श्रारोप लगाया गया फि स्वेज नहर में इजराइली जहाजो के श्रावागमन 
पर प्रतियध लगाकर भिस्र ने अन्तर्राप्ट्रीय समभौते को तोडा हे तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का उल्लंघन फ़िया है। फ्रास ने भी उन्ही आ्राथिक कार्यवाहियों तथा सैनिक तैयारियों 
की घोषणा की जिन्हे प्रिटेन ने अपनाया था । 


मिस्र सरकार तथा स्वेज नहर ऊम्पनी की जितनी भी सम्पत्ति श्रमेरिका में थी 
उस सव की अमेरिकी सरकार ने ३१ जुलाई १६५६ को तब तक के लिए जब्त कर 
लिया जय तक कि यह निशय न हो जाय कि उस सम्पत्ति का वास्तविक झधिकारी 
कौन है। अमेरिकी राप्ट्ररति ने यह विचार प्रगट किया कि स्वेज नहर अमेरिकी श्र्थ- 
व्ययस्था तथा भावी कथाण के लिए प्त्यन्त महत्वपूर्ण है । कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, 
स्पजीदैट तथा इठती ने नी ऐसे ही विचार प्रकट विये। उसी दिन नासर ने एक 
बयास्थ लिकाता । इसमें यह इडुहराया गया वि “व्चेज नहर कम्पनी हमेशा मिख्री 


विश्व फी गति-विधियों में मध्य-पुर्व की स्थिति ३५० 


कम्पती रही है तथा अन्य मिख्री कम्पनियों की ही तरह इसका भी राष्ट्रीयकरग 
किया जा सकता है। हम हमेशा की ही तरह अपने तमाम श्रन्तर्राष्ट्रीय कतंव्यों का 
सम्मान करने को तैयार है तथा १८८८ के व्यवस्थान ((707ए९7६07) और 
१६५४ के आग्ल-मिस्री समभोते का भी हम उसी प्रकार सम्मान करते है । स्वेज नहर 
में जहाजो के श्रावा-गमन की स्वतत्रता पर न तो किसी बात का प्रभाव पड़ेया, 
ना ही किसी भी सीमा तक या किसी भी तरह उसमें रुकावट पडेंगी |” 


२ अ्रगस्त, १६५६ को ब्रिटेन, फ्रास तथा प्रमेरीका के विदेश मत्रिया (सेलविन 
लायड, पिनो तथा डलेस)का स्वेज-सकट पर पारस्परिक विचार-विमर्श हुआ । एस 
विचार-विमर्श के भ्रन्त में यह घोषणा की गई कि १६ श्रगस्त १६५६ को २४ राष्ट्र 
का एक अस्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन लद॒न में हो, जिसमें स्वेज नहर के लिए एक भ्रन्तरराप्ट्रीय 
सस्था वी स्थापना पर विचार हो । यह सस्था मिस्र के हितों को दृष्टिगत रखते हुए 
तमाम देशो के लिए स्वेज नहर में अपने-प्रपने जहाज लाने-लेजाने की स्वतत्नता तथा 
सुरक्षा को सुनिश्चित कराये। रूस मे इस सम्बन्ध में राय बनाई कि एक प्रभु-सत्ता 
सम्पन्न राष्ट्र होने के नाते मित्र को अयनी स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का पूर्ण अधि- 
कार है। भ्रत, एस मामले में किस्ती प्रकार की चिन्ता तथा घबराहुट की कोई बात 
नही हू । 


प्रथम लद॒न सम्मेलन (१६ अगस्त से २३ अगस्त १६५६ तक) 


मिल सरकार ने लद॒न में होने वाले स्वेज सम्मेलन में घामिल होने थेः 
निभन्रशश को ठुफ़रा दिया। राष्ट्रपति नासर ने इस यात पर झाश्चयें प्रकट किया कि 
केवल २४ राष्ट्रों को ही सम्मेलन में क्यो निमत्रित किया गया, जबकि १६४४५ में 
४५ राष्ट्री ने स्वेज नहर का उपयोग किया । साथ-ही-साध उन्होंने कहा कि सम्मेलन 
को कोई भी अधिकार नही है कि वह मिस की अनुतस्विति में मिस की तथा मिस 
के किसी भी भाग की प्रभु-सला के सम्बन्ध में कोई जिवार करे । 


ब्रिटिण प्रवान मर्ती सर एस्चनी उड़ने ने ८ प्रगसत के झरने प्रसिद्ध क्राकाग- 
वांगी-नापणा में कहा कि “ब्रिटेन के लिए स्वेज नहर उसी तने रही है जिस तर 
गरीर के लिए प्रमख धमती नाड़ी (जिसके दादा समस्त घरीर में रक्त प्रवाहित होता 
है)। करनेल नासर मे स्रेज सहर को ग्रस्तर्गाट्रीय कम्पसी को बिना क्रिसी पर्व सलाह संश- 
बिरे के ग्रने हाथ में कर लिया है हमारा मिस्र से क्रिमी प्रदझार वा ऋगाय सही 
घोर ना ही प्रदो से । हमारा तो बास्यवविक स ये 4_ उर्नल नासर से है। उसने हमारे 
देश के विरद्ध विपधल प्रचार ये लिए ग्रियान किया हैं। उसने यह भी प्ररार 
दिखा दिया है हि बह वास्तत में ऐसा झादमी नहीं है जिस पर यदू विश्वास 


श्श्८ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


किया जा सके कि वह किसी भी समभौते को निभायेगा। कर्तेल नासर को अपने 
इस कार्य में हप सब के ऊर सफलता प्राप्त हो गई तो जिन वस्तुग्रो पर हमारा 
जीवन निर्भर है, उनकी पूर्ति के लिए एक ही व्यक्ति की दया पर निर्भर रहना पडेगा । 
हम इसे कदापषि स्वीकार नही कर सकते । तानाशाहो के साथ व्यवहार का यह परि- 
खणाम होता है कि श्रगर उन्हे सहन करते जाँय तो बाद में बहुत कष्ठ उठाना पडता है 
क्योकि ज्यो-ज्यों उनकी अ्रधिकार लिप्सातृप्त होती रहती है त्यो त्यो वह श्रौर भी प्रचड 
रूप धारण करती जाती है। हम इस पर कभी भी सहमत नही हो सकते कि लूट के 
ऐसे कार्य को, जो कई राष्ट्रो के जीवन-यापना के लिए खतरा हो, सफल होने दिया 
जाय । स्वेज नहर का सचालन एक देश के नही भ्रपितु समस्त राप्ट्रो के हित में 
होना चाहिए ।” 


जिन २४ राष्ट्रों को लद॒न-सम्मेलन में निमत्रित किया गया था उनमें से मिस्र 
तथा ग्रीस इन दो राष्ट्रो ने सम्मेलन में सम्मलित होने से मना कर दिया जिसका 
श्रीयणेश १६ अगस्त को हुआ था। इसमें श्रधिकाश देशों के विदेशी-मत्री ही 
यगामिल हुए । 


प्रतिनिधियों के विचारार्थ तीन निश्चित योजनाए प्रस्तुत की गई । ये योजनाएँ 
क्रमश डलेस-योजना, शेपीलोव-योजना तथा मेनन-योजना के नाम से जानी जाती हूँ । 


प्रमेरिकी विदेश मतन्नी ने निम्नाँकित सुझाव रखे जिनका समर्थन ब्रिटेन 
तथा फ्राम की ओर से भी हुआ । ये सुझाव हे-- 


(१) नहर का सचालन एक श्रन्तर्राष्ट्रीय मडल द्वारा होना चाहिए, जिसकी स्थापना 
सयुवत राष्ट्र सघ के अन्तर्गत एक समभौते द्वारा हो। मिस्र भी उसका 
सदस्य हो । 

(२) भमिख के इन अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए कि उसे न्यायानुकूल लाभ 
स्वेज नहर के सचालन से मिल सके ! 

(३) स्वेज नहर कम्पनी को उचित मुग्रावजे के देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(४) मतभेद की स्थिति में मामलो का फैसला पच-फैसले द्वारा होना चाहिए । 

(५) ?८८८ के व्यवम्थान ((07५ए८४४07) में निहित सिद्धान्तों के अनुसार 
नहर का सचालन बतौर एक स्वतत्र तया सुरक्षित श्रन्तर्राप्ट्रीय जल-मार्ग की 
तरह होना चाहिए । 

(६) किसी भी घाल में, नहर सचालन पर किसी भी देश की राजनीति का 
प्रमाव नहीं पटना चाहिए । 


विद्वव फी गति-विधियों मे मध्य-पुर्व की स्थिति ३३६ 


ससी विदेश-मत्री श्री णेपीलोव ने स्वेज नहर विवाद के शान्तिपूर्ण हल के 
लिए निम्नाँकित सिद्धातों का प्रतिपादन किया .--- 

(१) मित्र के झ्मडित प्रभु सत्ता-सम्पन्त अधिकारों को मान्य ठहराया जाय | साथ 
ही जिन राष्ट्रों का नहर द्वारा श्रन्‍तर्गाप्ट्रीय व्यापार होता है उनके हितों का 
भी ध्यान रपना चाहिए । 

(२) सब देशों के लिए समान णर्तो पर ही चहर हमेशा स्वतच् तथा खुलो रहनी 

चाहिए | 

मिल को अयने उन दायित्वों को ग्रहण करना चाहिए जिनके अनुसार नहर में 

निर्याव जहाजरानी के लिए ययेप्ट सुविधाएँ वनी रहे । 

(४) नहर में जहाज ले जाने के शुल्क को मिस्र के साथ बातचीत से निर्धारित कर 
लैना चाहिए । 

(५) १८८८ के व्यवरयान ((१07॥ए०७४:०07) से सम्बन्धित पक्षो को नहर की किसी 
प्रकार की हानि नही करनी चाहिए । 
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(६) नहर में कियी भी प्रकार का अवरोध अथवा व्यवधान उतस्थित नही किया 
जाना चाहिए। 

(७) पनार्राष्ट्रीय सहकारिता हारा नहर के विकास के प्रशत पर विख्र से विचार- 
विनिमय कर लेना चाहिए । 

शेपीलोब ने एच ओर भी ध्यान आ्रकपित किया कि ६६५४ में कराती की 
झाय ३५००० मिलिन फ्रेसस की थी जिसमें कि व्यय १८००० मिलियन फ्री से 
प्रधिय नही घा । १०,००० मिलियन फ्रीास के लान में से मिले को मात्र १००० मिलि- 
यन फ्रेउसस ही मिले। यह स्वाभाविक ही था वि मिस्र व्थेष्ट निर्णय पर पहुंचा तथा उसने 
कम्पनी वा राष्ट्रीयकरणा कर लिया । श्री वी० के० हृप्ण मेनन अपने टस प्रयास मैं 
सफल हुए कि उन्होंने शोपीलोब को इस बात के लिए राजी कर दिया कि वह झयनी 
योजना को हटा लें। यह एस लिए सम्भव हो सका कि श्री मेनन द्वारा सम्मेलन वे 
समय प्रस्तुत दोजना पहले की दोनों योजनाग्रों के बीच का एक सुनहरा मध्यम 
मार्ग माना गया । मेलन-योजना के ग्रायस्य/ पाँच मुद्दे निम्न पशार है .- 

(६) १८८८ के इुस्नुस्तुनिया-ब्यवस्यान ((0॥एटा00॥) में सशोपगन किया जाय, 
पिशेपकर नहर को चाजू बनाए रसने के लिए उचित सवा स्थायानुरल याला- 
बात शुल्त त्पा दुसरे शुल्हों के विपय में 

(२) (८५८ के ब्यवस्थान पर जिन राप्ठ्री ने ह्लाक्षर बार रसे है उनतझा तथा 
नहर के प्रयोग्ता राप्ट्रा बा एक संबदबत सस्धेसन उपर्ययत उद्देश्य के लिए 

बताया जाय । 


३६० भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(३) बिना किसी पक्षपात के मिस्र की मिलकियत पर विचार किया जाय । साथ ही- 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओ्रो के हित के लिए नहर सचालन के कार्य पर 
'स्वेज नहर के लिए बने किसी निगम' के साथ विचार किया जाय । 


(४) प्रयोक्ताओ के हित के लिए एक सलाहकार मडल की स्थापना की जाय। 
इसमें भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय। इस सस्था के मुख्य 
कार्य हो--सलाह देना, विचार विनिमय करना तथा सम्बन्ध-निर्धारण करना । 


(५) मित्र को चाहिए कि वह 'स्वेज-नहर के लिए बने मिस्नी मिगम” का वापिक 
प्रतिवेदन सयुकत राष्ट्र सघ के समक्ष प्रस्तुत करता रहे । 


२३ अगस्त १६५६ को सम्मेलन समाप्त हुआ जब १७ देशो * ने--स्पेन को छोड़ 
कर--बहुमत बाली योजना, जो पाच राष्ट्रो को योजना के नाम से जानी जाती है, 
का समर्थन किया | यह डेलस-योजना थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, ईथोपषिया, तथा 
तुर्की द्वारा सश्ोधन कर दिया गया था। परिणाम-स्वरूप मेनन-योजना, जिसका 
समर्थन रस, हिन्देशिया तथा लका ने किया था, ठुकरा दी गई। ग्रन्त में, सम्मेलन ने 
श्रास्ट्रेलिया के प्रधाव मत्री ड० मेंजीज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मडल को क। हिरा 
भेजने का निर्णाय किया जो अपने साथ सम्मेलन की कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्योरा 
ले जाय । इसमे नहर के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की योजना सम्मिलित थी। 


मेजीज-शिष्टमडल (३-६ सितम्बर १६५६) 


श्रास्ट्रेलिया, अमेरिका, इथोपिया, ईरान तथा स्वीडन इन पाँच राप्ट्रो की स्वेज- 
नहर-ममिति के नेता, आ्रास्ट्रेलिया के प्रधानमन्त्री श्री रावर्ट मेन्जीज ने मिन्न के राष्ट्र- 
पति नामर से ३ सितम्बर से चर्चा प्रारम्भ की । इसके छ दिन बाद श्री मेंजीज को 
लिखे अपने एक पत्र में राष्ट्रपति नासर ने कहा कि ' नहर के श्रन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण 
की १८ राप्ट्रो की योजना से अ्रधिक मिस्र के लोगो को उत्तेजित करने वाली किसी 
भी झौर वात की कल्पना नहीं की जा सकती ।” वे यह भली प्रकार समझ गए कि 
“इस योजना का एक मात्र उददेदय यही है कि स्वेज नहर को मिश्र के हाथो से छीनकर 
बिसी प्रन्य के हाथो में सौप दिया जाय । इस प्रकार का कार्य श्रात्म-पराभव के साथ 
ही साथ उस तरह का भी है जिसमे पारस्परिक अलगाव, गलतफहमी तथा ग्रनवरत 
सघर्य पंदा हो ।” 


बे बे रा टन शिलजिक कक आकर तक पक पक उ आप अ कप प्जापप आह 
#नारवे, स्वीडन, उेन्‍्मार्क, पुतगाल, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इथोपिया, ब्रिटेन, 
परास्ट्रेलिया, फ्रास, न्यूजीलैण्ड, जापान, हालेण्ड, इटली, परचम जर्मनी तथा सयुक्त 
राज्य ग्रोरिवा । 


विश्व फी गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३६१ 


पाँच राष्ट्रों की स्वेज-समिति ने अपने १६ पृष्ठो के प्रतिवेदन में घोषित किया 
कि “मित्र उस सम्बन्ध में अटल रुप से कृत सकलप है कि वह मिले की स्वयं की सर- 
कार के श्रतिरिक्त किसी भी अन्य णविति का नियन्त्रण या व्यवस्था नहर के सचालन 
या विकास में सहन नहीं करेगा ।* 


प्रतिवेदन में कहा गया कि इसका परिणाम यह हुआ की जल मार्ग के अच्त- 
रॉष्ट्रीय नियन्त्रण के लिए १८ राष्ट्रो के प्रस्तावों को मिल के राष्ट्रपति नासर ने 
पूर्णस्प से ठुकरा दिया । 


द्वितीय लन्दन सम्मेलन (सितम्बर १६-२१, १६५६) 


१६ पितम्वर को १८ राष्ट्रो की एक बैठक दूसरी बार लन्दन में इस उद्देश्य 
से हुई कि इस में स्वेज-तहर-प्रयोवता-सघ ( 80: ) के निर्माण के विपय 
में चर्चा की जाय। उससे नी दिन पूर्व मिस्र नं १८८८ के व्यवस्थान ((+0॥४०॥- 
(707) से सम्बन्धित राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया । यह सम्मेलन उसने इसलिए झायो- 
जित क्या कि उस सम्मेलन के समक्ष ही नहर में जहाजरानी की स्वतन्त्रता की गारटी 
कर दे । लेकिन यह प्रस्तावित सम्मेलन कभी भी नही हुप्रा, हालाँकि इसका समर्थन 
प्ररव-राष्ट्रो, स्सी-गुट, भारत, हिन्देशिया, यूगोस्लाविया तथा पाकिस्तान ने क्या। 
डलेस ने स्वेज-नहर-्रयोक्ता सघ ( $(7728 ) के लिए एक विधान प्रस्तुत 
फिया जो १६८ राप्ट्रो में से केवल १५ राष्ट्रों ने ही स्वीकार किया। स्वेज-नहर-प्रयोजता 
सध की स्थापना निम्नाकित सिद्धातों के अनुसार होने को धी-- 


(१) इसके सदस्य वे ही राष्ट्र होगे, जिन्होंने द्वितीय लद॒न-सम्मेलन में भाग लिया 
ही । ऐसा राष्ट्र भी इसका सदस्य हो सकता है जो इसके निर्वारित उह्दंश्यों 
को माने । 

(२) स्वेज नहर प्रयोक्ता सघ ( $(0/8 ) को चाहिए कि वह १८८८ के 
व्यवस्थान ((07रएशाएं०॥) के अनर्गत मिस्र के तथा स्वेज-नहर-प्रयोकताओं 
के अधिकारों को ध्यान में रसते हुए समस्या के समाधान के लिए उपाय 
सुलभ करे | उसे चाहिए कि वह इस वात का प्रयास करे कि किसी भी सदस्य 
शाप्ट्र के जहाज स्वेज नहर में से सुरक्षित, सीन्नता से, तथा कम-सर्च से झा 
जा सके । 


श् 


(३) अन्तिम निर्णय के होने तक विद्यमान अ्धिदारों के प्रति बिना प्रतिग्रह 
(7टुप0८९) के एस सघ फ्ो चाहिए कि जो शुल्क किसी भी स्वेड-महर- 


प्रयोवत्ता से रसे प्राप्त हो उसे भाप्त परके वितरित वरदे । 


३६२ प्रन्तरष्दीय सम्बन्ध 


(४) सदस्यों को एक परिपद में आपसी परामर्श करना चाहिए। इस परिषद में 
हर सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जायगा । इसे एक कार्यपालिका की स्थापना 
और साथ ही एक प्रशासक की नियुक्ति करनी चाहिए जो परिषद के निर्देशो 
के अ्रतर्गत श्रावश्यक व्यवस्थायें करे । साठ दिल की पूर्वे-सूचना पर सदस्यता 
समाप्त की जा सकती है । 


प्रयोक्ता-सघ के निर्माण की कल्पना के मूल में दो विचार प्रधान थे--(भ) 
ऐसी स्थिति उत्पन्त हो जाय कि भिस्र-सरकार स्वेज-सचालन के कार्य को विधिवत्‌ 
सम्पन्न करने में श्रसमर्थ हो जाय तो वे शअ्रपने-अपने जहाज स्वेज नहर में से भेजें, 
(झा) श्रगर काहिण सरकार प्रयोकताग्रो के जहाजो के श्रावागमन को रोक दे 
तो सब, मिस्र को दण्ड देने के वतौर नहर का वहिष्कार करे | 


पन्द्रह सदस्यों की प्रारम्भिक सदस्यता के साथ स्वेज-तहर-प्रयोकता-सध 
(50.08 ) का उद्घाटन लन्दन में १ अवतृवर १६५६ को किया गया। इथोपिया, 
जापान तथा पाकिस्तान उसमें सम्मिलित नही हुए। तीन दिन पश्चात्‌ सात सदस्यों 
की एक कार्यंपरालिका का निर्माण हुआ । कार्यपाबिका के सदस्यो का चुनाव परिषद्‌ 
ने एक वर्ष के लिए किया। इस कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य यह निर्धारित किया 
गया कि वह सघ के उद्देश्यी को समझने के लिए प्रशासक का यशथेष्ट मार्गदर्शन करे | 
परिपद्‌, जिसके सदस्य सभी प्रयोक्‍ता-देशो के प्रतिनिधि थे, की वैठक वर्ष में दी बार 
हो, जिसमें बजट स्वीकार क्रिया जाय तथा कार्यपालिका द्वारा उठाये गए कदमों पर 
स्वीकृति की मोहर लगाई जाय । 

तीन माह के लिए हर सदस्य निधि में वरावर चन्दा दे, जिसका अनुमान लग- 
भंग कुल ५०,००० पौड तक कूता जाता है। १६ अक्तूबर को न्यूयाक में डेस्माक के 
४० वर्षोय राजदूत श्री इविड बाटेल्म को वतीर प्रणासक के नियुक्त किया गया । इस 
प्रकार सगठन-सम्बन्धी, कार्य-सम्बन्धी तथा वित्त सम्बन्धी जिन भी व्यवस्थाञ्रो की 
प्रावध्यकता स्वेज-नहूर प्रयोगता सघ को संचालित करने के लिए थी वे सब व्यवस्थाएँ 
पूगा हो गई । | 

सयकत राष्ट्रसघ मे स्वेज नहर का मसला 

२६ सितम्व्र को ब्रिटेन शरीर फ्राँस ने सुरक्षा पर्पिद्‌ से प्रार्थना की कि वह 
उस स्थिति का निरीक्षण करे, जो मिम्र द्वारा स्वेज-नहर की उस श्रन्तर्राप्ट्रीय 
व्यवस्था प्रगाली को समाप्त करने वो एक्तरफा कार्यवाही से उत्पन्न होगई जिसकी सपु- 
प्टि ?८८८ के व्यवस्थान ((१७०८॥६॥०॥) ) हारा की गई श्री ।” अगले दिन मिस्र ने 
ही भी गपनी याचिका पत्नियां प्रस्तुत कर दी--जिममें सुरक्षा परिपद्‌ से प्रार्थना की 
गई जि वह बुछ घस्तियों द्वारा--उम्ेपतया फ्रांस तथा इगलैड द्वाश--मिख्र के 


जदव 


जज 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३६३ 


विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही को रोके, जो अन्तर्राष्ट्रीय जाति एवं सुरक्षा के लिए 
गम्भीर खतरा है। यद्यपि ब्रिटेन के श्री पियसेन डिक्सन ने मिस्र की श्रपील की भत्सेना 
यह कह कर की कि यह एक 'निलज्जता पूर्ण कलक हे” तथापि सात के विरुद्ध शून्य 
मत से मिस्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया । विरोधी दृष्टिकोणों पर लम्बे 
वाद-विवाद के पश्चात्‌ सुरक्षा-परिवद्‌ १३ अवदूबर १६५६ को मिस्र से इस बात को 
मनवाने में सफल हुई कि वह छ. मुद्दों वाले एक समभीता प्रस्ताव फो स्वीकार 
कर जले । इस प्रस्ताव में निम्नलिखित आर्काक्षाओं का उल्लेख था -- 

(१) बिना किसी मेंदभाव के, चाहे वह राजवीतिक हो श्रथवा प्रविधिक, नहर 
में से जहाजो का झ्राना-जाना निर्वाघ खुला रहना चाहिए । 

(२) मिस्र की प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए। 

(३) नहर का सचालन किसी भी देश की राजनीति में अलग रहना चाहिए । 

(४) युल्क्र निर्धरिण करने के तरीके का निर्णय मिस्र तथा प्रयोक्‍ताञरों के पारस्परिक 
समभौते से होना चाहिए। 

(५) शुल्क से प्राप्त रकम के अच्छे-सासे भाग का नहेर के विकास-कार्य में विनियोग 
किया जाना चाहिए । 

(६) स्वेज-नहर कम्पनी तथा मिलल-सरकार के बीच ग्मिर्णीत मामलों पर उठे विवादों 
का समाधान पच फैसले हारा होता चाहिए । इस फँगले में श्रनुकूल थर्तो तथा 
जो रकम जमा पाई जाय उसको ग्रदायगी के उचित नियमों का समविश 
किया जाना चाहिए । 

इस प्रकार शांतिपूर्ण बातचीत के लिए ठोस श्राधार बया रहे इत पर पारस्परिक 
समभौता हो गया । इसी बीच भारत ने श्रपनी सात मुद्दों वाली योजना प्रस्तुत की 
जिम्तमें इन व्यवम्थाग्रों को स्थान दिया गया-हिस्सेदारों को मुधावजा, मिख के अधी- 
नस्थ स्वेज-नहर को प्रधिकृत सस्‍्या की प्रयोक्‍ता संघ के साथ सहकारिता, सर्वे-यम्मत- 
मार्ग-शुल्क तथा धन्य व्यय, प्रयोतताओ में किसी नी प्रकार का भेदभाव नही, संचालन 
के लिए तथा नहर के लिए वनी अधिझ्ते सस्‍्था सौर प्रयोवताशों के कर्नव्पों के लिए 
विस्तृत नहर-सहिता तथा उच्च विशेषज्ों वी नियुक्ति । 

मिस्र पर इजराइल का आाक्रमण 

श्ररव-राप्ट्रो तथा इ्जराटल के बीच बटने हुए तनाव तथा शप्ट्रपति नासर 
द्वारा स्वेज नहर पर श्रधिद्वार जमा लेने का परिणाम यह हुमा कि २६ अक्लुवर 

६६४५६ को मिस्र के सिनाई द्वीप पर उजराएल ने ग्रतत्मात्‌ श्राफ्मग कर दिया । 

इसके ग्यारह दिन पूर्व एजराहल के प्रधान मत्री डेविड बेच गुरियों ने एजराएली ससद 

(नेंसीट) में बताया कि /इजराएल फो जिस सबसे बड़े और गभीर सतरेवा 

मुझावला करना ', वह है मिल्र के निरकुध तानागाह के प्राकृमण का, जिसका 


३६४ प्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


लक्ष्य है समस्त अरव-राष्ट्रो पर प्रपना आधिपत्य स्थापित करके इंजराइल को समाप्त 

करना ।” काहिरा में मिस्र के युद्ध-मत्री मेजर जनरल भ्रब्दल हकीम अमर ने उत्तर में 

कहा कि, “ग्रगर क्रिसी भी श्ररब-भूमि पर कोई भी आक्रमण होगा अथवा भ्रधिकार 
जमाया जायगा, तो मिस्र की सशस्त्र सेनाए फौरन रणाुक्षेत्र में जायगी । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इजराइल के आक्रमरा का लक्ष्य था उन 
फेडीन (मिस्री युद्ध-मोचों) भ्रद्डों को नष्ट श्रप्ट करना, जिनसे इजराइल की सीमा 
में प्राय श्राक्मण होते रहे थे। मित्र के कथनानुसार मिस्र पर इजराइल के 

आक्रमणो की सख्या क्रश इस प्रकार है--१६४६ में १६, १६५० में ४४ १६५१ 

में 5७, १६५२ में १५९, १६५३ में १७४, १६५४ में २५६ तथा १६५४ में २७६। 

१६५६ में इजराइल ने कुख्यात निर्देयतापूर्ण श्रात्रमशा किया, जिसने विश्व-जन-मत 

नो विक्षुव्ध कर दिया । 

ग्राक्रमणा से एक दिन पूर्व इजराइल ने घोषित किया कि हमें निम्नलिखित 
कारणों से श्रपनी सेनाग्रो का जमाव करना श्रनिवार्य हो गया है 

(१) इजराइल के विरुद्ध मित्र की फेडीन कार्यवाहियो का पुनारम्भ । 

(२) मात्र चार दिन पूर्व मिस्र के नेतृत्व में इजराइल के विरुद्ध मित्र-जोडेन-सी रियाई 
सैन्य गठबन्बन का निर्माण । 

(३) मिस्र, जोर्डन तथा सीरिया के शासकों की यह घोषणा कि उनका सकल्‍प ही 
इग़राइल को समाप्त करने का है । 

(८) जोईन की सीमाग्रो ५९ ईराकी फौजो का जमाव। इन सबके ही साथ मिस्र 
द्वारा इजराइली जहाजो के स्वेज नहर में से श्राने-जाने पर नाकेबदी। अरब-सघ 
द्वारा आ्थिक नाकेवदी तथा मिल्न द्वारा रूसी शस्त्रास्त्रो की खरीदारी श्रादि 
कुछ ऐप्ती और कार्यवाहिया हुईं, जिन्होने मध्यपूर्व में शक्ति-सतुलन को श्रव्यव- 
स्थित कर दिया । 

फ्रॉस के कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रो ने समाचार प्रकाशित किया कि २६ 
श्रउतूबर को इजराइली प्रधान मन्नी वेन गुरियो फ्राँस के प्रधान मन्री मोले से दो घण्टे 
की गुप्त वार्ता के लिए चपचाप पे-िस गये | बातचीत के श्रन्त में उन्होंने एक समभौते 
पर हस्ताक्षर किये--“व्यावहारिक दृष्टि से जिसका ग्र्थ था फ्रास तथा इजराइल के 
बीच गुप्त-सन्धि । इसी समभोते के श्राधार पर फ्रास की हवाई तथा जल सेनाओं ने 
इजराटजी आक्रमण में भाग लिया । दो फ्रासीसी पत्रकार श्री सर्ज तथा मेरें ब्रोम्बर्जर 
ने अपनी पुस्तक 'मिख्र पर ग्राजमण के रहस्य में कहा है कि “ब्रिटेन तथा फ्रांस को 
प्रग्रमिम जानशारी थी कि इजराइल २६ धवनूवर को मिस्र पर आकमण करेगा । जब 
वास्तत्कि उजराटजी झआजमग् हझ्चा उससे बहुत पहले ही गुप्त सैनिक कार्यवाही की, 
जिसे मस्त्रेटियर' कहते है, सतत योजना बना ली गई थी ।” 


विशव की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति 782 


एक दिन पूरा होने से पहले ही इजराइली सेनाओं ने गाजा पट्टी पर तथा 
सिनाई द्वीप पर आधिपत्य जमा लिया तथा स्वेज नहर क्षेत्र में १८५ मील प्न्दर तक 
पहुंच गई। २ नवम्बर तक मिस्र के ३०,००० सैनिक मिनाईं में या तो खेन रहे या 
के बन्दी बना लिया गया | इसी बीच ब्रिटेन तथा फ्रास ने मिख पर ग्याक्रमण कर 
देया। 


(४४8७।0/॥/ 0/ £67/27 (2956) 
॥॥2 €४/॥८७/७7॥0/४ (957) 


गि६0॥7६&7?/70/0॥६80[४/-:८ 


















5६५४ उ68॥५/४५ // 
54६४, ७४ 
0८८४०॥९० 0५ ४०228 हू. / !। 
०७ 8८2७0 है [727८४ (6 प्र 
शहद ४०५ 558 के 
व्लर्ल्- ५ अं हि 
“““ह॥ कि & 
४ | ५ 
; उ 
० “3 





&78६!. 
+ ४०४ 956 


50 (/72| 


" गिल 8/4 


| | 

६ "प्रकार 
७ अप हा. ' 
प्र 






मिस्र पर आग्ल-फ्रासीसी आक्रमण 
अ्रबतूपयर १६५६ में थिञ्न तथा ब्रिटेन के बीच तताव अपनी चन्म सीमा पर 
पहुँच सयरा । मिस्र ने यह जिकायत की कि स्वेज-सवद आरस्ल-फार्नी मी पाश्राम्पद देय 
ही इृश्निंग रूप से उत्पन्त किया हुआ है, जो सैनिक तथा सामरिट उद्दे् 
मेह-सेश्र पर प्रन्‍ना नियंत्रण स्थापित करने का निध्चय कर चुदे है । ब्रर 
$ सम्भन में उन्होने निम्नाकित उदाहरण प्रस्तुत किये -- 


0 


मि। 


2 
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(६) नैन्य रार्पवाही की धमकी से भरे वाततत्य ! 


३६६ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
(२) फ्रास तथा प्रिटेन की सशस्त्र सेनाओ्रो का साइप्रस में जमाव | 


(३) फ्रास तथा ब्रिटेन द्वारा स्वेज नहर में कार्य करने वाले जहाज-सचालकों तथा 
कर्मचारियों को अचानक काये छोड देने के लिए उकसाना। 


(४) मिस्र के विरुद्ध उठाये गये शत्रुतापूर्ण श्राथिक प्रतिवन्‍्ध । 


दूसरी श्रोर ब्रिटेन के विचार से यह स्थिति राजनीतिक, व्यापारिक, सैतिक 
तथा सम्मान की दृष्टि से भ्रत्यत गम्भीर थी | ईडन के शब्दों में “१६४६ से श्रब- 
इज़राइली सबंध शान्तिपूर्ण नहीं रहे । यह सीमा पर श्राक्रमणशो, सीमा-प्रवेश तथा 
शयुतापूर्ण कार्यवाहियो की लम्बी कहानी हे, जिसकी समाप्ति मिस्र-सरकार की इस 
घोषणा पर होती हे कि उसने इजराइल को नष्ट करने का निशचय किया है।” 
१६५४० से फ्राँस तथा प्रमेरिका के साथ ब्रिटेन ने जो सन्‍्तुलन कायम रखा था वह 
पाँच वर्ष बाद स्स द्वारा मित्र को कम से कम १५०,०००,०००, पौण्ड के मूल्य के 
जस्तास्त देने के कारगा अव्यवस्थित हो गया । १५०,०००,००० पौड की यह राशि 
उस शशि से दुगुनी है, जो १६४६ में सम्पूर्ण ब्रिटिश सेना के लिए बजट में स्वीकृत 
की गई थी । 


रूसी शस्तास्‍्णों के मिरू में प्रवेश से स्वेज-नहर में जहाजरानी की स्वतन्त्रता 
तथा सुरक्षा का प्रय्न, सुदूर-पूर्व में पिटिश साम्राज्यवाद के हित तथा पेट्रोल और, 
प्रिटेन के ग्रायात-माल की कीमतें बढने की सम्भावना आदि प्रइन थ्रा खड़े 
हुए । यह ब्रनुमान लगाया गया है कि १६५४५ के पूरे वर्ष में जितने पेट्रोल का 
ब्रिटेन में उपयोग हुआ है उसका ८० %स्वेज-नहर के रास्ते से ब्रिटेन में श्रायात हुआ 
था । राष्ट्रपति नासर तथा तत्कालीन ब्रिटिश प्रवान मन्त्री ईडन में व्यवितगत झद्रुता 
भी दीसती है, जिसका प्रफटीकरण ईइन के ८ श्रगस्त, १६४६ के उस रेडिया-भाषण 
में हाता है, जिसया पुछ गण पहले उद्धत किया जा चुका हे । अरब-समाचार-प्रधिक- 
“ग् गे जिटिश व्यनस्थायक जेम्स रिवनवर्ने की गिरफ्तारी तथा उस पर चले मुकदमे ने 
शा स्पे जनहर के राप्ट्रीयकरग के तीन दिन के अन्दर ही मिस्र विरोपी जासूसी वार्य- 
चाही के अ्जियोग में दो प्रिटिण राजनायिकफों को मिस्र से बाहर निकाल देने के मिल्र- 
सरशार ये काय ने स्थिति को झौर भी ग्रम्भीर बना दिया । 


सातयर ३० हो ब्रिटेन लथा फ्रॉस वी सरजयारो ने मिस्र लया इजराटल दोनों 
ने जाह सघ्टे वो चतातनी दी कि नें यद्ध बन्द कर दें तथा स्वेज-नहर से १० मील 
थए था पानी फाउ हटा जे । मिस से यह प्रार्थना को गई कि वह आँग्ल-फॉसीसी 
ऊााप्रा जो पोट सई7, उस्माइजिया तथा स्वेज-छ्षेत्र में ठहर जाने दे, जिससे दोनों 
दे से थो पृथक ता दिया याय तथा स्वेज-तहर में जहाजरानी यी स्वतस्जता वो 


विश्व को गति-विधियों में मध्य-पूर्व फी स्थिति ३६७ 


सुनिश्चित किया जाय । इज़राइल ने चेतावनी को स्वीकार कर लिया पर मिख्र ने 
उसे ठुकरा दिया । परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन तथा फ्रास के जहाजो ने अपने साइप्रस के 
प्रड्दों से मित्र के विरद्ध श्राकमणात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी । ब्रिटेन ने अपने 
इस कदम को पुलिस कार्यवाही की सन्ना दी तथा युद्ध श्षीत्र समाप्त हो जाने की 
श्राथा प्रकट की। एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सिकन्‍्दरिया, फौद तथा सईद की 
बन्दरगाहो झीर इस्माइलिया पर अधिकार जमा लिया गया। 


सयुवत राप्ट्रगसघ की कार्यवाही 
ब्रिटेन तथा फ्रास ने मिस्र पर यह झाक्रमण अमेरिका की गैर-जानकारी में 

किया था । इसका पता निश्चित रूप से भ्रव वील हारा लिखित डलेस जीवनी से 
लगा । ऑस्ल-फ्रासीसी मवितयों से अनुभव किया कि प्रमेरिका स्वेज-नहर समस्या पर 
हमारा साथ नही देगा क्योकि उसके हित दूसरी तरह के है । अ्रमेरिकी प्रार्थना पर, 
जिसमे ब्रिटेत पर धीरज के श्रभाव का आरोप लगाया गया था, ३० अक्टूबर को 
सुरक्षा परिपद्‌ की एक बैठक बुलाई गई । यह बैठक उस श्रमेरिकी प्रस्ताव पर झ्रावव्यक 
विचार के लिए हुई, जिसमें इजराइल की निन्‍्दा की गई थी तथा माँग की गई थी कि 
इजराइल शीघ्र ही अपनी सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा के पीछे हटा ले । ब्रिटेन द्वारा यह 
प्रार्थना करने पर भी कि विवाद को स्थग्रित कर दिया जाय, श्रमेरिकी प्रतिनिधि 
धीघ्र मतदान पर झठा रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन तथा फ्राँस ने 
प्रमेरिकी प्रस्ताव पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया । एक नवम्बर को महासभा के 
प्रापातऊालीन सत्र में २ के विरुद्ध ६२ मतो से श्रमेरिकी प्रस्ताव पारित कर दिया 
गया । प्रिटेन तथा फ्रॉस ने ही चिरोध में मत दिया | यह वही प्रस्ताव था जिस पर 
सुरक्षा-परिपद्‌ में ब्रिटेन तथा फ्रास ने निषेवाधिकार का प्रयोग क्रिया था। इस 
प्रस्ताव मे इस श्रावश्यकता पर बल दिया गया था कि एस क्षेत्र में जो-जो गवितर्याँ 
धशुतापुर्ण सैनिक कार्यवाहियों में जुटी हुई है, वे सब शीघ्र ही युद-विराम करें तथा 
श्रपनी सेनाएँ युद्ध-विराम रेपा से पीछे हटाने को सहमत हो जाय (२ नवम्बर, 
१६५६) । ब्रिटेन तथा फ्रांत ने घोषणा की कि ज्योही निम्बॉदित तीन घर्ते स्वीकार 
कर ली जायेंगी वे संनिक कार्यवाही को जहाँ की तहां रोक देंगे . 
(१) मिस तया इजदाइल दोनो घाति-ल्थापना के लिए सयुत्तराष्ट्रममघीय सेनाओं 

वा रसा जाना स्वीकार करे । 
(२) जब तक पग्ररव-रजराइली घांति-समझीता न हो जाय तथा स्वेज नहर के सबंध 

में सतोपजनक समझते न हो सके तद नक सवुस्तराष्ट्रसघीय सनाये वनी 

रहनी चाहिएँ । 
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(२) जबतक सयक्त राष्ट्र सेनाओं का निर्माण न हो उस बीच दोनो पक्षो--मिल्र 
तथा इजराइल---को इस पर सहमति प्रकट करनी चाहिए कि उन दोनो पक्षों 
के वीच में विद्यमान ब्रिटेन तथा फ्रास की सीमित सेनाग्रो को बनाए रखा जाय | 


६ नवम्बर को सुरक्षा-परिपद्‌ ने रूस के उमर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें 
अमेरिकी तथा रूसी सेनाओ को यह श्रधिकार देने को कहा गया था कि यदि ब्रिटेन, 
फ्राम तया इजराइल १२ घटो के भीतर-भीतर युद्ध-विराम स्वीकार न करें तब ऐसी 
स्थिति में वे (भ्रमेरिका तथा रूस की सयुक्त सेनाए) मिस्र में प्रवेश कर जाए । 


मध्य-पूर्व मे रूस की हस्तक्षेप की घमकी 


६ नवम्बर को रुस ने प्रिटेव तथा फ्रास को चेतावनी दी कि 'रूस का यह पूर्ण 
निश्यय है कि वह श्राकमण की कुचल दे तथा सयुकत राष्ट्रगसघ के दूसरे सदस्यों के 
नहयोग से मध्य पूव में शांति स्थापित करें ।” रूस के प्रधान-मत्री बुलगानिन ने 
थ्रिद्चित पयान-मत्री ईडन को अपने एक पत्र में उनके (ब्रिटेन तथा फ्राँस के ) 'े-बात 
पम्प भा को निंदा की । “स्वेज नहर में से जहाजो के आवागमन की स्वतत्रता प्राप्त 
गन ते उधया जे प्रज्त में ब्रिटेन तथा फ्रास चौधरी नहीं बन सकते । साथ-ही-साथ 
यह मा भजी नांत पिदित है कि स्वेज नहर में जहाजो के झाने जाने की स्वतश्रता 
ही शिख ने पूरी तरहें से ग्रशुण्ण रखा है । स्वेज नहर की समस्या तो झाग्ल-फाँसीसी 
खाकर का बहाना मात्र थी । इसके दुरगामी उद्देश्य तो श्रन्य ही है -- जैसे मध्य- 
पृव के शारदा थी राष्ट्रीय स्वतश्नना को समापष्व करता, तथा औपनिवेशिक ग्रुलामी को 
पुन स्थावित करता, उस झीपनिवेशिक ग्रलामी को जिसे इन राष्ट्रों की जनता ने 
टुका। दिया हे । * इस तथ्य में किसी भी प्रकार का औचित्य नही है कि ब्रिटेन 
तथा फ्रात जैसे दा शफ्तिशाली राष्ट्र--जो सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्य है---एक ऐसे 
देख पी झान्मण हरे जिसके पास ग्रात्म-रक्षा के पर्याप्त सावन भी न हो । उस समय 
विडेन को फ्या हालस हो अगर उससे अधिक अप्रितश्शली राष्ट्र समस्त श्राथुनिक 
वि लसत सस्तास्था के साथ उस पर झाक्रमण कर बैठे और उन राष्ट्रों को ब्रिटेन 
के तदो पर हवाई और जल सेनाए भेजने की कोई अ्रावश्यफता नही बरन वे तो और 
हुसे यद्े-सा वन थी काम में ला सतते हैं, उदाहरण के लिए राकेट वाले सस्प्रास््र | 
यदि एोकेट वाले जास्व्रानन्रों का प्रयोग ज्िटेस या फ्रास के विरद्ध किया जाय तो 
झसाप जोंग उसे जगती अमानपिश कायवाही के नाम से बदनास करेंगे । 
सेरिन प्रतिः्षा की दृष्टि से लगनग निस्सहाय मिस्र पर जो अ्रमानुपिक श्राक्रमग्य 
जप्ना ह उसमें यह दिस भय में यिपरीस होगा मिख में होने बाजा युद्ध दूसरे देशो में 
नी पय सत्ता / लया एय त॒तीय महायुद्ध का श्त्र ने सकता है ।” टसी तरह का 
पर छास के प्रयान मनी मोते तथा इतराइत के प्रयान मत्री उन गुर्यिो को प्रेषित 


विश्व की गति-विधियो में मध्य-पूर्व फी स्थिति ३६६ 


किया गया, जिसमें यह चेतावनी दी गई थी कि या तो श्राक्रमणात्मक कार्यवाहियों 
को रोक दो शभ्रथवा रसी हस्तक्षेप का सामना करने को तैयार हो जाओ । 

७ नवम्बर को ठोक अर्द्धरात्रि में ब्रिटेत ने श्रपती सेनाग्रो को युद्ध वन्द करने 
की ग्राज्ञा दे दी, वणतें कि उनपर आक्रमण न हो | फ्रास ने भी ब्रिटेन के ही कार्य 
का अनुसरण किया। बुलगानिन के पत्र के उत्तर में ईडन ने आवधारहीन आरोपो का 
खण्डन किया और साथ ही कहा, “समय की गम्भीरता इतनी है कि मैं श्रनुभव करता 
हैँ कि आपको तक पर श्राधारित विचारो द्वारा ही प्रत्युत्तर देवा चाहिये'*** 

इस तरह नी दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया । मिख्त्रियो को भयकर हानि 
उठानी पडी, विशेषकर पोर्ट सईद पर । लेकिन मिस्र ने ४६ जहाज, नावें, पुल, केने 
तथा उसी प्रकार की युद्ध-पोतो से सम्बन्धित सामग्री को स्वेज नहर में स्वय डुवाकर 
नहर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया : यह सब ऐसा ही हुआ जैसे किसी श्रापरेशन के 
ठीक बीच में श्रापरेशन करने वाला सर्जन एक पास झड़े व्यकित की सलाह पर यह 
समझे कर अपने झीजारों को एक तरफ रखकर आपरेशन रोक दे कि झ्ापरेशन 
करना एक भूल थी । जिन कारणों ने झआाग्ल-फ्रासीसी शक्तियों को युद्ध-वन्दी के लिए 
विवश्ञ कर दिया उनमें से कुछ कारण ये भी थे--(१) रूस द्वारा हस्तक्षेप 
की सग्भावना, (२) अतलातिक क्षेत्र में ब्रियेन के सबसे घनिष्ठ मित्र भ्रमेरिका तथा 
राष्ट्रमइलीय मित्र-देशो की निरतर भ्रालोचना, (३) गाजा-पट्टी पर श्रधिकार जमा- 
लेने में इजराइल की सफलता तथा स्वय ब्रिटेन मे जनमत का दवाव, जिसकी भाग 
ही यह थी ईडन को भ्रवश्य इस्तीफा देना चाहिये ।॥' 

संयुक्त राप्ट्रीय आपातकालीन सेना (०७ एऐए ४४.) 

न्यूयार्क में ५ और ७ नवम्धर को सयुवत राष्ट्र सघ की महासभा ने एक 
संयुक्त राष्ट्र थ्रारक्षी सेना को सगठित करने के पक्ष में मत दिया, जो युद्ध विराम का 
निरीक्षण करे | कही यह विवाद (स्वेज-विवाद) भी झीत-युद्ध के दायरे में न चला 
जाय, एसलिए महासभा ने सुरक्षा-परिपद्‌ के पाचो स्थायी सदस्ब-राष्ट्रो को संयुक्त 
राष्ट्र श्रारक्षी सेना मे प्रपने अपने सैनिक भेजने से रोक दिया। सयुक़्त राष्ट्र मघ 
हाय की गई गुद-विराम वी प्रपील को मानने वी घोपणा मिस्र तथा इजराइल दोनो 
देः प्रभिनिधियों ने की । 

प्राठ दिन परचात्‌ १५ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र आपात्वालीन सेना का पहला 
दल, जिसमें नादें तथा उेनमाऊं दो दुकडिया शामिल थी, पोर्ट सर्दद पर पहुँच गया 
प्लौर जिटिश मेना वहा से चलो गई। :तिहास में कन्तराट्रीय श्रारक्षी दल का प्रपनी 
तरह वा यह पहला ही संन्‍्य-दल था, जिसमें १३ राष्ट्रों के ६००० सैनिक शामिल 
ये। मिल ने सथक्‍त राष्ट सेनाप्रो ते प्रवेश रो प्रनुभति दो शर्तों पर दी . (६) संयुम्त 


च 
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राष्ट्र सेना को केवल मात्र आर्ल-फ्रासीसी सेनाग्रो के हट जाने तक हो स्वेज-क्षेत्र में 
रहना होगा, उसके बाद उन मेनाओों को मिस्न-इजराइली सीमा पर चला जानी 
चातियि, (२) इन सेनाओ का स्वागत तभी तक होगा जब तक मिस्र यह समभेगा कि 
इन सेनाश्रों को मिस्र में रहना चाहिए । 

१३ नवम्बर को लेबनान को राजघानो थेरत में नौ राष्ट्रो के भ्रव-सच (मिस्र, 
ईराक, जोडेन, लेवनान, लीविया, साऊदी श्ररव, सूडान, सीरिया तथा यमन) की दो 
दिवसीय गुप्त बैठक हुई। सघ ने अपना यह निश्चित मन्तव्य प्रकट किया कि भ्रगर 
ब्रिटेन, फ्रास तथा इजराइल 'विना शर्ते” प्पनी-प्रपनी सेनाए भिन्न से न हटाये तो सब 
राष्ट्र आत्म-हित की दृष्टि से तथा कानृनी प्रतिरक्षा की दृष्टि से यथेष्ट कार्यवाही 
करेगे । इस सम्मेलन ने राष्ट्रपति नासर की इसके लिए भूरि-मूरि प्रशसा की कि 
उन्होंने “प्ररव राष्ट्रवाद की घानदार तरीके से रक्षा की तथा अरव जनता के गौरव 
को भक्षुण्ण रखा ।” सयुवतराप्ट्र सप-सेना के कमाडर जनरल बन्से की संगठन 
कुशलता तथा ब्रिटेन तथा फ्रास की ओर से मिले ठीक-ठीक सहयोग के कारण ब्रिटेन 
तथा क्रास की भ्रतिम सैन्य टुकड़ियो ने २२ दिसम्बर, १६५६ को मिस्र की भूमि को 
छोड दिया। इसी वीच सयुक्‍त राण्ट्रसध ने स्वेज नहर को शीघ्र साफ फरवाने के 
डुप्कर तथा नाजुक काम को हाथ में लिया। इस कार्य ने पाच महीने का समय लिया । 


इजराइल का पत्रायन 


जैसा कि हम देस चुके है कि इजराइली सेनाओ ने बात की बात में सिनाई 
द्वीप पर भ्रधिकार जमा लिया और इसके थोड़े ही दिन पश्चात्‌ उन्होने गाजा पढ़ी, 
धाम-एल-शेख तथा श्रकाबा की साडी को भी श्रपने अ्रधिकार में ले लिया । इजराइल 
जिसने मिस पर आन्रमण इसलिए किया था कि वह मिन्न के धाकमणों से अपनी 
रल्ता काने के लिए श्रच्छी स्थिति में थ्रा जाय, अपनी सेनाग्रो को हटाने के लिए 
इस दर्त पर तैयार हुश्ला कि सयुवतराप्ट्र मघ यह प्राश्वासन दे दे कि मिस्र उस पर 
पुन हमला नहीं कोंगा। इजराइल ने चाहा कि गाजा पट्टा--जो ५ मील चौडी 
तथा २५ मील लम्बी है--पर उसका ही अ्रधिकार वना रहे, सिनाई द्वीय किसी के 
प्रधियार में न रहे तथा मिन्र स्वेज-नहर से अपनी नाकेवदी को हटाते । अमेरिका 
दाग आप्रमण 8 । भन्‍्मंना, ग्राज्नाताओं के विश्द्ध स्स की घमकियों _>तथा महासभा 
के मता ने इजराइल वा गपनी सेनाए छीघ्र हटाने को बाध्य किया । १६ जनवरीं 
को महासभा में रप-ामियाई प्रस्ताव ७४ के विरुद्ध २(फ्रॉस तथा इजराइल) मतों 
से पारित को गया । उसके पर्णिम स्वरूप इजराइल को अपनी सनाएं पूर्ण रूपेण 
हेदा रेसे को श्राज्ञा दी पर । तीन दिन पश्चात्‌ गाजा पट्टी को छोड़कर शेप सव क्षेत्र 


मे ये इजरारता बाद रह पर । २ फरवरी को दो श्रमेरिकी प्रस्तावों हरा इजराइल 
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से कहा गया कि वह बिना विलव के श्रपनी सेनाए गाजा-पट्टी तथा शार्म-एल-शेख से 
हटा ले तथा उसके स्थान पर संयुक्‍तराष्ट्रीय सेनाए भा जाय | इजराइल ने तब भी 
प्रपन्ती गेनाए हटाने से इन्कार कर दिया । इसके बाद सयुकत-राष्ट्र सघ तथा अमेरिका 
की ओर से उस पर निरतर दवाव पडते रहे । इधर भ्ररव-एशिया राप्ट्रो ने श्रनुमोदित 
प्रस्ताव के लिए प्रयत्न करने प्रारम्भ कर दिए। श्रमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसके 
सिवाय और कोई चारा ही नही रहा कि वह थीघ्र सेनाए हटानें के लिए इजराइल 
पर दवाव डालें । ८ मार्च को इजराइली सेनाझ्रो ने गराजा तथा प्रकाबा को पूरी 
तरह से खाली कर दिया तथा वह क्षेत्र सयुवत राष्ट्र श्रापातकालीन सेनाओं के निरी- 
क्षण में १३२ दिनो के इजराइली कब्जे के पदचात श्रा गया । 


इजराइली सरकार ने घोषणा की कि उसने अपनी सेनाओ्रों को कुछ विशेष 
अपेक्षात्रो' तथा 'स्वीकृतियों' के अन्तगेत हटाया है। वे है: (१) जब तक मिस्र 
तथा उजराइल में शॉति समझौता न हो जाय तव तक उस गाजा पट्टी पर सयुक्त 
राष्ट्रीय सेनाओं (मिस्र का नहीं) का सैनिक तथा नागरिक अधिकार रहे, जो श्राक्रमण 
से पूर्व उजराएल के विरुद्ध मिख के गोरीला श्राक्मणो के लिए एक श्रह्म था, (२) 
भ्रमेरिका, धन्य प्रमुस समुद्रीय शक्तियों तथा सयुक्त राष्ट्रथ को चाहिए कि वे 
/“स्वेज नहर तथा भ्रकावा की खाडी में से इजराइली जहाजों के आने जानें तथा 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी के लिए निर्वाघ तथा सुरक्षित मार्ग बनाए रखने की 
व्यवस्था करें”, (३) भ्रगर मित्र को गाजा पट्टी पर अधिकार कर लेने दिया गया 
तथा भ्रकावा नाकेवन्दी को पुन थोष देने दिया गया तो इजराइल “सयुकत राष्ट्रसघ 
के भ्रधिपत्र की घारा ५१ के श्रन्तर्गत श्रपने अधिकारों तथा स्वत्वों की रक्षा के हेतु 
पार्यचाही करेगा ।” 


मार्च १६४७ के मध्य में मिस्र ने गाजा पट्टी को अपने नियत्रश में ले लिया । 
उससे पूर्व गाजा पट्टी के ३०० शरव पत्वराव करते तथा मिल्री शासन की माय 
करते हुए मयुकत राष्ट्रीय मुख्य कार्यालय को प्ोर प्रग्नसर हुए । सयकक्‍त राष्ट्र संघ 
कार्यालय के झ्भिरक्षकों ने चेतावनी के लिए गोलिया चलाई जिसमें एक भ्रव १० 
मार्च को बुरी तरह घायल हो गया । राष्ट्रपति नासर ने जश्ीघ्र ही घोषित किया कि 
य्योकि सयुक्त राष्ट्र सघीय सेनाग्रो ने नागरिकों पर गोलिया चलाई है। अ्तएवं मिस्र 
याजा पट्टी पर अ्रपनी जिम्मेंदारियों को फौरन ग्रहण करेगा। नासर से अपने एक 
जरनल हसन झ्कल लतीफ को ग्राजा पट्टी का गवर्नेर नियुक्त किया जो १४ मार्च को 
गाजा पहुँचा । इसके साथ ५० आरती सेना के सिपाही, १० सैनिक अकसर तथा १२ 
नागरिक प्रणामक थे । सयुवत राप्ट्रसघ के महासचिव हैमर घोल्द मार्च २१ को हवाई 
जहाज से राष्ट्रपति नासर से मिलने के लिए काहिय गए। क्हिरा वार्ता में उन्होंने 


३७२ प्रन्तर्राष्ट्रीय संम्वर्न्ध 


जानना चाहा कि कया मिस्र इजराइल के विरुद्ध नाकेवन्दी को हटा लेगा। राष्ट्रपति 
नासर ने माग की कि सयुक्‍त राष्ट्र सघ ग्रापातकालीन सेनाए जिस प्रकार मिस्न में है 
उसी प्रकार इजराइल में भी रहे । महासचिव ने घोषणा की कि युद्ध-बन्दी रेखा को 
पार न करने देने के लिए मिश्री सेनाए सयुक्त राष्ट्र सघीय सेनाओं की सहायता 
करेंगी । श्रप्रैल के श्रत्त तक श्ररव उपद्रवों के १९ मामलों की सूचना इजराइल ने 
सुरक्षा परिपद्‌ में दर्ज कराई जब कि मिख्ैर ने भी इजराइल पर आक्रमण तथा युद्ध 
भडाने का पश्रारोप लगाया । दीनो में तनाव उत्तरोत्तर बढ रहा है। 


नहर सचालन के लिए मिस्री योजना 


१० अप्रैल को स्वेज नहर की सफाई का कार्य समाप्त हो गया तथा यातायात 
किर स आरम हो गया । २४ अप्रैल १६५७ को ६ सिद्धान्तों के श्राध।र पर (जिनको 
पहले ही १३ अ्वतूबर १६५६ को सुरक्षा परिपद्‌ ने मान्य ठहराया था ) स्वेज नहर 
पर तथा उसके सचालन पर मिस्र ने श्रपनी घोपणा प्रकाशित की -- 


(१) व्यवस्थान का लागू करना *--मिल्र ने १८८८ के कुस्तुन्तुनिया व्यव- 
स्थान के प्रति लिखित तथा व्यावहारिक दोनो दृष्टियों से सम्मान रखने का अपना 
दृढ़ सकल्प घोषित किया । 

(२) सयुवत राष्ट्र सघ श्रधिपत्र की मिस्र द्वारा फिर से परिपुष्टि । 


(३) नहर मे जहाजरानी की स्वतत्नता, यातायात शुल्क तथा पच निर्णय -- 
यातायात घुल्क की श्रदायगी २८ अ्रप्रैल १६३६ को मिस्र तथा स्वेज नहर कम्पनी के 
बीच हुए समभौते के भ्रनसार होनी चाहिए । 


१२ महीनों के अ्रन्दर यातायात-शुल्क १ प्रतिणत से अधिक नही बढेगा। 


प्राधुनिक जहाजरानी की आवश्यकताओं के श्रनुरूप स्वेज-नहर का विकास किया 
जायगा । 


(४) नहर का प्रशासन --स्वेज-तहर का सचालन तथा व्यवस्था स्वाधिकार- 


सम्पन्त स्वेज-नहर अधिदृत सस्था द्वारा होगी जिसका निर्माण जुलाई २६, १६५६ को 
मिस्र सरका ने हिया था । 


(५) वित्तीय व्यवन्याएँ --यातायात शुल्क की अदायगी पहले ही स्वेज-नहर 
प्रधिद्षत सम्या को पर दी जायगी । उस यातायात शुल्क से प्राप्त रकम में से ५% 
एपम मिस्र शो यतोर ठायादी के देनी होगी । नहर अश्िक्ृरत सस्था को चाहिए कि 
पटक मुसक्षित कोप की स्थायना करे, जो नहर-पूंजी तथा सुधारकोप कहलाएं। इस 
ताप में यातायान-शुल्क पे प्रात रज़्म वा २५%, रखा जाय । 


विश्व फौ गति-विधियों में भध्य-पूर्व कौ स्थिति ३७३ 


(६) नहर-नियम संहिता'--नहर-सचालन श्रादि को परिचालित करने के 
नियम नहर-सहिता के रूप में हे, जो नहर-विधि है । 


(७) भेदभाव तथा शिकायतें.--स्वेज अधिकृत सस्था का अधिकारी ऐसी कोई 
भी सुविधा किसी एक जहाज या जहाजी कम्पनी को नहीं देगा, जिसे वह दूसरो को 
नही देता । भेदभाव तथा नहर-सहिता के उल्लंघन करने की स्थिति में जो भी शिका- 
यत होगी वह पच निर्शाय के लिए बने न्‍्यायाधिकरण को फैसले के लिए सौप दी 
जायगी । इस न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होगे, एक शिकायत्ती पक्ष का होगा, 
दूसरा नहर भ्धिकृत सस्था द्वारा नामजद किया जायगा तथा तीसरा वह व्यक्ति 
होगा, जिसका चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष करेगा | इस पच निर्णय के 
लिए बने न्‍्यायाधिकरण के निर्णय सब पक्षों को मान्य होगे। 


(८) क्षति पूति तथा दावे --स्वेज नहर मेरीटाइम (समुद्रीय) कम्पनी के 
राष्ट्रीयक रण से सम्बन्धित दलों तथा क्षतिपूर्ति का प्रश्न विद्यमान अस्तर्राप्ट्रीय विधियों 
के प्रनुमार पच-फँसले के लिए सौप दिया जायगा। 


(६) पारस्परिक विवाद तय मत-भिन्‍तता ---१८८८ के व्यवस्थान के सम्बन्ध 
में श्रथवा घोपणा के सम्बन्ध से जो भी पारस्परिक मतभेद एवं चिवाद होगे उन्हें 
अस्तर्राप्ट्रीय न्‍्थायालय को सौंप दिया जायगा । 


इस घोषणा को एक “अन्तर्राष्ट्रीय पुर्जा' के नाम में पुकारा गया जिसे सयुक्त- 
राष्ट्र मघ सचिवालय में भी दर्ज करना था। पूरे ६ महीने पश्चात्‌ सामान्य जहाज- 
रानी के लिए स्वेज नहर को खोलने की घोपणा मिश्र सरकार ने अ्रधिकृत रुप 
से की । 


२६ मार्च को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री हरैल्ड मैकमिलन तथा अश्रमेरिकी राष्ट्र- 
पति झ्ाइजनहावर के वीच वार्मूडा में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप ब्रिटेन तथा 
अमेरिका के जहाजों ने राष्ट्रपति नासर की दर्तो पर ही स्वेज़ नहर का प्रयोग प्रारभ 
कर दिया । मई १६५७ को प्रयोगता सघ (5008) ने नी अपनी लद॒न बैठक में 
मिस की शर्तों पर ही स्वेज नहर में से यातायात चालू करना स्वीकार कर लिया। 
मस्निमण्य्ल की बैठप के बाद ब्रिटिय सरकार ने निशंय किया कि यात्तायान शुत्क 
स्नलिंग में ही भुकनाया जाय क्योकि नहर का निरतर बहिप्जार महगा पड़ेगा । 
ह्विदिस सरकार ग्रव भी संयुक्त दाष्ट्रलघ से यह गारटी लेना चाह रही है हि मिसी 
तानाशाह को, जिसने झरनी एक पक्षीय नई योजना वी पोपगा की है, अपने साज- 
नीतिक उद्देस्यों के लिए इव नियमों यो भविष्य में पक्चितित नहीं काने रिया 
जायेगा । 


३७४ भ्रन्तर्गाष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रक्ट्वर में ब्रिटिश-हस्तक्षेप के वाद पहली वार २४ मई १६५७ को युद्ध के 
परिणामस्वरूप १०० मिलियन पौंड की हानि के मिस्री दावो पर चर्चा करने के लिए, 
ब्रिटेन तथा मिस्र में सीधी वार्ता हुई । 


स्वेज-नहर विवाद के परिणाम 


स्वेज नहर विवाद बीसवी सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से है । इसके 
परिणाम थ्रत्यन्त दूरगामी रहे है । 


पहला इसका परिणाम यह हुग्ना है कि नहर का मार्स श्रवरुद्ध हो गया तथा 
यूरोप में तेल पहुँचाने के लिए नलो का जो जाल बिछा था, उसके बडे पैमाने पर 
छिन्न-भिन्‍त हो जाने से यूरोप में नलो द्वारा पहुंचने वाले तेल की सात्रा ११८ 
मिलियन टन से घट कर १६ सिलियन टन वापिक पर झा गई | 


दूसरा इससे अरब राष्ट्रो में विज्येपकर मिस्र में इगलेंड तथा फ्रास के 
सम्मान को पर्याप्त घकका लगा। "हमने सयुकत राष्ट्रसघ को स्थिति की वास्तविकताओं 
का सामना करने को प्रवृत्त कर दिया है। हमने ऐन मौके पर युद्ध रोकने के लिए हस्त- 
क्षेप किया है नही तो रूसी सगठन के श्रन्तगंत मिस्र की हवाई सेना समस्त मध्यपूर्व को 
पदाक्रात कर डालती ।” ईडन का यह दावा रोकर भ्रांसू पोछने के अतिरिक्त श्रोर कुछ 
नही जैसा कि हमने पूर्व पृष्ठो में से समझा है । ब्रिटेन के इस कार्य से ब्रिटेन तथा 
अ्रमे रिका के पारस्परिक सम्बन्धी को गहरा घकक्‍का लगा । € जनवरी १६४७ को 
जनमत के भारी विरोध ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ईडन को गद्दी छोडने को विवद्ा कर 
दिया झ्ौर इस प्रकार ब्रिटिश अनुदार दल में नेतृत्व परिवर्तन हो गया । वामपक्षी 
प्रालोचको ( वेवान तथा जान स्ट्रावी ) तथा कई ख्यातनामा कानून-विशेषज्ञों ने 
प्रभुसत्ता सम्पन्त मित्र के साथ ईडन द्वारा किये गए व्यवहार की जनता के समक्ष कटु 
प्रालोचना की । 'सन्‍्दे ईवरनिंग पोस्ट' के सम्पादक श्री डेमारी वेस ने यहाँ तक कह 
डाला कि "१६५४३ में ही चचिल ने राष्ट्रपति नासर को उखाड फेंकने की योजना 
बनाई थी (२० पग्रप्रैल १६५०७)” | १६५६ के भ्राक्रमणशात्मक झभियान का उद्देश्य यही 
थावि मिस के वर्तमान नेतृत्व को बदल दिया जाय, जिससे मिस्र को पद्िचम के साथ 
गठउन्धन के लिए तथा स्वेज-नहूर पर पश्चिमी नियत्रण का भ्रवसर भिल सके । इस 
बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि झात्रमण से पूर्व के श्रन्तिम सप्ताह में जब 
पारस्परिक वार्ता द्वारा समस्या-समाथान की सम्मावनाएँ थी उस समय ब्रिटेन तथा 
पास को सरकारों ने बातचीत के मार्ग को जरा भी सरल बनाने का प्रयास नहीं 
पिया, दयो विपरीत खुप्त रूप से युद्ध के रास्ते को पड लिया। ब्रिटिश संसद में 
उस्जना मे दृष्य दिखाई पढने थे तथा सत्तानद् दल की खुली भर्मना की गई। 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व फी स्थिति ३७५ 


इस प्रकार धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जो कीमत ब्रिटेन को 
चुकानी पडी, निम्मन्देह बहुत बड़ी है क्योकि श्रन्ततोगत्वा उसे मिस्र की ही श्षर्तो को 
स्वीकार करना पडा तथा नहर पर भश्रन्तर्राष्ट्रीय नियव्रण को थोपने में श्रसफल रहा । 


तीसरा : उसका परिणाम यह भी हुमा कि राष्ट्रमण्डल में गभीर विक्षोभ 
उत्पन्न हो गया । युद्ध से पूर्व रस्मी तौर पर राष्ट्रमण्डल के सदस्यो से परामर्श न करने 
से पाकिस्तान तथा भारत ने इसे विः्वास भग समझा । केवल आस्ट्रेलिया तथा न्यूजी- 
लैड ने त्रिटिश कार्यवाही का समर्थन किया, दक्षिण अफ्रीका तटस्थ रहा तथा कनाडा में 
श्रधिकृत राय ब्रिटेन की कार्यवाही के प्रति झआलोचनात्मक थी। वास्तव में ब्रिटेन की 
इस कार्यवाही ने भ्रस्वस्थ परम्परा की नीव डाली तथा राष्ट्रमण्डल को भग्र होने की 
श्रन्तिम स्थिति में पहुँचा दिया । 


चौथा : स्वेज-विवाद का एक परिणाम यह भी हुआ कि एशिया तथा श्रफ्रीका 
के देशो तथा सयुक्त राप्ट्रसंघ में एशियाई-प्रफीकी गुट के राप्ट्रो में गहरा सहयोग 
उत्पन्त हो गया । भ्राज यह दल विथ्व-राजनीति में अपना विद्येप महत्व रखता है 
तथा अफ्रीका भौर एथिया में प्विटेन की शवित तथा उसके प्रभाव के लिए यह विशेष 
मभट रखता है । 


पाँचवा ; उसने अरब राष्ट्रो को यह अवसर प्रदान किया कि वे मिश्र के 
नेतृत्व में एकन हो जाय, उस मिख्र के नेतृत्व में जो श्ररब राष्ट्रों के एक गौरवपूर्ण 
नेता के रूप में सामने ग्राया है। साऊदी प्ररव तथा सीरिया ने राजनैतिक सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिये तथा अपने देशो में से तेल के प्रवाह को रोक दिया। जोडंन ने 
प्रिटेन को पूर्व सूचना दे दी कि उसे जोर्डन में हवाई श्रइडो की सुविधा प्राप्त नही हो 
सकेगी । इसके साथ ही प्राग्ल-जोर्डन-सन्धि रह कर दी गई। दूसरे अरब राष्ट्रों जैसे 
इराक, यमन, सूडान तथा फारस की खाडी के शेसडस्म की जनता ने विभिन्‍न तरीकों 
से विरोध प्रदर्शित किया । 


. छूठा . द्वितीय महायुद्ध के १० वर्ष वाद रूस मध्यपूर्व-क्षेत्र के शुभचितक के 
रूप में सामने धाया । रस ने मिम्र को युद्धास्त्र दिये तथा आारल फ्रासीसी स्ाक्मण 
जारी रहने पर हस्तक्षेप की घमकी दे दी । केवल मात्र इन्हीं दो बातो से सम ने 
धरव राप्ट्रो और मिखियो की सहानुभूति नहीं जीत ली, अ्रवितु युद्ध की समाप्ति पर 

गट्टे वी सहायता ऐसो स्थिति में देकर, जब अमेरिका ने उसके लिए इन्तार कर दिया 
हो, रूस ने धरव-रसाप्ट्रो को अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। इस प्रकार मध्यपूर्व का 
हार नस से लिए इतना गुल गया कि जितना पहले कभी नहीं खुला था गौर इसकी 
जिम्मेदारी पूरी तरह शास्ल-फासीनों सैनिक कार्यवाही पर है। अमेरिका तथा फ्रास 


३७६ श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


और इग्लेड के बीच स्वेज-सकट पर प्रकट हुए पर्याप्त मतभेद का रूस ने लाभ 
उठाया । 


सातवाँ . आग्ल-फ्रासीसी सेनाश्रो के पलायन से सथुक्‍त राष्ट्र सच को एक 
सुअवसर मिल गया, जिससे कि उसके इतिहास में प्रथम बार श्रारक्षी-सेना (200९ 
०7८७) का निर्माण किया गया। ब्रिटेन के कुछ लेखकों का यह दावा है कि 
उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा सयुकत राष्ट्र सघ को 
भ्रधिकार तथा शवित प्रदान की । सयुक्त राष्ट्र-सघीय श्रापातकालीन सेना के निर्माण 
का श्रेय कवाडा के राजनीतिश को तथा भ्रमेरिका के सक्किय समर्थन को जाता है, 
जिन्होंने गुप्त रूप से ब्निटन तथा फ़ास को धमकी तक दी कि श्रगर वे इसके लिए 
इन्कार करेंगे तो उन पर शभ्राथिक प्रतिवन्धों का प्रयोग किया जायगा। 


झाठवाँ अमेरिका, जो एक तरफ तो आग्ल-फ्राँसीसी मित्रता में फसा था 
तथा दूसरी ओर जिसकी नीति उपनिवेशवाद-विरोधी थी, मध्यपूर्वे में रूसी हस्तक्षेप 
को रोकने में इसलिए सफल हो गया कि वह नाठो ( 7०७7० ) के सदस्य-राष्ट्रो 
पर दवाव डालता रहा । अगर श्रमेरिका न होता तो बिना प्रभावपूर्ण गारटियो को 
प्राप्त किए इजराइल कभी भी गाजा-पट्टी तथा भ्रकावा की खाडी को इतनी शी घ्रता 
से खाली नहीं करता । इसके साथ ही श्रमेरिका को भ्राइजन हावर-योजना (मध्यपूर्व 
के लिए) को घोषित करने का एक शानदार सुप्रवसर मिल गया । इस योजना के 
सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठो में विचार करेंगे । 


नवा . मिनाई द्वीप, गाजा पट्टी, शार्म-एल-शेख तथा श्रकावा की खाडी पर 
एक ही भापाटे में अ्रधिकार करके इजराइल ने यह प्रदर्शित कर दिया कि प्ररव- 
राष्ट्रा क मुकावले उसका सैनिक संगठन ऊेंचे दर्जे का है। यह ठीक है कि इनमें से 
किसी पर भी वह स्थायी रूप से श्रधिकार न जमा सका तो भी, जो युद्धास्त्र रस ने 
मित्र को दिये थे, उन्हें बहुत वडी स्पा में इजराइल ने छीन लिया । इस बात की 
नी पूरी मभावना है कि उसके जहाजों को स्वतन्त्र मप्र से स्वेज-नहर में से आने-जाने 
का श्वियार प्राप्त हो जायगा जो १६४८ से मिस्र द्वारा रोक़ दिया गया था । 


दसवा . एस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आग्ल-फ्रासीसी- 
एइजराएली सयुझ्भ आव्रमण ने मिख की आ्राथिक योजनागो पर धघुरा पार टला है । 
२५० मिलियन पोड के रमी युद्धास्प्र लगभग सव नष्ट हो गये । ब्रिटेन तथा फ्रांस 
उन विज्ञास बोजनाग्रो से हट श्ाये, जिनमें वे हिस्सा ले रहे थे। शअ्केते प्रिटेन ने 
528 मिलियन पीठ मिस्र की स्ददिग साले में मे रोक लिये है। इतना हो नहीं, 
पो्ड मर्द, बोर फाउद, उस्म्राजतिया, लेड विज, अलकनतारा तथा सिक्‍न्‍दरिया 


विदव की गति-विधियो में मध्य-पूर्व की स्थति ३७७ 


आदि मिल्नी शहरो को हवाई आक्रमणों से पर्याप्त हानि पहुँची है। मिस्र पर 
आक्रमण करने के झआग्ल-फासीसी-डउजराइल तिगड्डे के पडयत्र का मिश्र ने भडाफोड 
कर दिया। 


या 
१ जनवरी १६५७ को मिस्र ने १६४५४ की आग्ल-मिस्री-सधि को रह करके 
ब्रिटिय तथा फ्रासीसी बैको का राष्ट्रीयकरण कर लिया । स्वेज-सकट के परिणाम- 
स्वस्प प्रर्व-राप्ट्रीयता के नेता तथा प्रवक्‍ता के रुप में राष्ट्रपति नासर की प्रतिप्ठा 
तथा उच्चता में चार चाद लग गये हँ। नासर के अनुसार स्वेज-सकट से चार 
महत्वपूर्ण निप्कर्प निकलते है -- 


“पहला, जो मिस्र को ही नही समस्त विश्व को निकालना चाहिये, वह है 
कि इजराइल उपनिवेशवाद के विकास के लिये एक श्रड्डा है तथा अपनी कुचेप्टाओ 
को पूर्ण करने के लिये वह्‌ उपनिवेशवादियों के हाथ की कठपुतली मात्र है। भ्रपनी 
योजनाश्रो के लिये उपनिवेशज्ञवादी शवितया हमेशा उजराउइल से शिसडी का काम 
लेगी । दूसरा निष्कर्ष यह है कि हरेक भ्ररव राष्ट्र ने यह श्रनूभव कर लिया है कि 
उपनिवेगवाद तथा स्वाधीनता में कभी भी सह-भ्रस्तित्त नही हो सकता । तीसरा 
निष्कर्ष यह है कि हरेक यह श्रनुभव करता है कि संन्‍्य शक्ति के रूप में उपनिवेशवाद 
का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है । विश्व उसे फिर से सेनिक शक्ति प्राप्त नही 
करने देगा | एक निष्कपं यह भी निकाला जा सकता है कि उपनिवरेशवादी झर्नितिया 
अपने उद्देश्यो को पूरा करने के लिए पड़्यत्नो त्तवा आतरिक कलह का सहारा लेंगी । 
साथ ही अरब राष्ट्रों ने यह श्रनुभव कर लिया है कि ब्रिटेन तथा फ्रास का मध्यपूर्व 
में रहने का क्‍या अर्य है तथा उनके इस क्षेत्र में कौन-कौन मददगार है| यह कल्पना 
कि श्ररवों के अस्तित्व के लिये ही ब्रिटेन के सहयोग तथा सरक्षण की आवश्यकता है 
अ्रव धूमिल हो गई है । जहा तक स्वेज समस्या के समाघान का प्रइन है हम अतर्राप्ट्रीय 
सहयोग के पक्षपाती है तथा हम किसी भी प्रकार के श्राधिपत्य के विरोधी है चाहे 
फिर वह भत्तर्राप्ट्रीय प्रशासन के रुप में ही क्यो न हो । प्रन्तर्राप्ट्रीय प्रभासन तथा 
नियन्नण उपनिवेशवाद का अभिनव रूप सामूहिक-उपनिवेशवाद है ।” 


५ मध्यपूर्व में बड़े राष्ट्रों की प्रतिहन्द्रिता 


हा रविज का कथन है “मब्यपूर्व की जो विश्वू सलित स्थिति है, उसके वार्ण 
हँ--प्रवम महायुय के पश्चात्‌ मध्यपूर्व का राजनीतिक दुकटो में विभाजन, द्वितीय महा- 
घुद्ध को समाप्ति से क़िदेंन की शवित वा विघटन होते जाना, झ्रव इंजराइल तनाब 
तथा सत्र प्ररव राष्ट्रों को एक सूत्र में परने में प्रव सप वी प्रसफतता ।” रूस तथा 


अमेरिका ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव सौर नेतृत्व जमाने के लिए जो नीब् प्रति- 
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इन्दिता चलाई उसने इस विभाजन को बढावा ही दिया, साथ ही उसका परिणाम 
यह भी निकला है कि यदा-कदा सघव हो जाते हे । यह सघर्ष चल ही रहा था कि 
इस क्षेत्र में आग्ल-फ़ासीसी स्थिति के पतन की घटना घटी तथा इसने ही 'शीत युद्ध 
को पुनर्जीवित कर दिया । यह ईरान के प्रश्न तथा सीरियाश्लेबनान विवाद (पृष्ठ 
१२५-१२६ पर देखिए) और स्वेज-समस्या में स्पप्ट परिलक्षित होता है । 


बडी शक्तियों की राजनीति मध्यपूर्व ऐसा क्षेत्र है, जहाँ बडी शक्तियों मे 
सत्ता तथा प्रभाव के लिए होड लगी है। रूस की दिलचस्पी इसमें है कि श्रमेरिका, 
ब्रिटेन तथा श्रन्य शन्ुओओे को, जो मध्यपूर्व में सैनिक अड्डे बनाना चाहते है, वहा से 
खदेट दिया जाय तथा किसी भी बडी शक्ति के स्थान पर ख्सी प्रभाव को जमा दिया 
जाय । झुसी तो मध्य-पूर्व के तेल पर निर्भर नहीं है, श्रत उनकी सीधी दिलचस्पी 
ग्ररवा को इसके लिए प्रोत्साहित करने में है कि वे पश्चिमी शक्तियो को तेल के लिए 
मना कर दे । रूस को इसका वडा लाभ है कि वडी शक्तियों में से यही इस क्षेत्र के 
सबसे समीप है। इसीलिए परिचमी साम्राज्यवादियो तथा इजराइल के विरुद्ध जो इस 
क्षेत्र पर अपने नियत्रण को थोपना चाहते है, रूस तठस्थ राष्ट्रों के सहयोग के लिए 
प्रयत्त करता है । जब पश्चिमी शक्तियों ने श्ररवो को युद्धास्त्र न देने का कोरा जवाब 
दे दिया, तो रूस आगे झ्राया और उसने श्ररवों को हथियार भेजकर उनकी सहानुभूति 
प्राप्त करली । जब मिस्र पर शझ्राग्ल-फ्रासीसी झ्ाक्रमण हुआ तो रूस ने मिस्र को 
स्वय-सेवक अ्र्रित किये, जिसका अमेरिका ने विरोव क्रिया । मध्य-पूर्व प्रतिरक्षा-सग- 
ठन (शष्टा270) की असफलता, सूडान तथा स्वेज-तहर के अड्डे से ब्रिटेन का 
पलायन, वगदाद-मधि के विरुद्ध प्रिटेन-विरोधी प्रचार, जोडेन में ब्रिटिश प्रभाव का 
क्षय, प्राग्ल "रानी तेल पिवाद और ब्रिटेन, फ्रास तथा इजराइल के मिस्र पर किए गए 
सयुक्त आक्रमण की श्रसफतता ने रुस को भ्ररव राष्ट्रो--जनता तथा शासक दोनो-- 
के हित-प्रयोजन को संघ द्वारा श्रागे बढाने का सुग्रवसर प्रदान किया । 


अमेरिता के मध्यपूर्त में तीन बड़े हित है. (१) तेल प्राप्त करना, (२) 
सैनिया अर टों को उपलब्ध करना, (३) साम्यवाद के विस्तार को अ्रवष्द्ध करना 
तथा स्वेज-नहर पर, जो एजिया तथा ग्रफ़ीका को मिलाने वाला महत्वपूर्ण जलमार्गे 
है, रस के म्रप्रियार को निगिद्ध करना | अ्रमेरिका फ्रॉस तथा ब्रिटेन से भी गठबंधन 
बनाए जयना चाहता है एवं सैनिक तथा श्राथिक कारणों से अरब राए्ट्रोस भी मित्रता 
मम उॉयल्य डरने का उच्टर है। वनमान में विब्य भर के तेल का तीन चौथाई भाग 
मध्ययर्व क्षेत्र में #, जहा रूसी प्रभत्व रो पाज़ने के लिए राष्ट्रपति श्राउजन हावर ने 
सत्य पूप्कुर ट्ई का्रेत के लिए झने विश्वप सद्देश में एक नई नीति का सूत्रपात 
पिया सो श्र वन #य- ॒न्‍ल हे नाम ने जानी जाती है । 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति ३७६ 
लायड की पंचसूत्री योजना 


२७ नवम्बर १६५६ को ब्रिदेन के विदेश मन्‍्त्री सेलविन लायड ने पचसूत्रीय 


योजना की रूप रेखा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था मध्य-पूर्व के बारे में समान नीति 
ग्रपना कर ऑग्ल-प्रमेरिकी गठवन्धन को पुन घनिप्ट बनाना वे सूत्र ये है 


(१) इजराइल तथा मिस्र के वीच भविष्य में युद्ध की कार्यवाहियों को रोकना 
तथा इस उद्देदय की प्राप्ति के लिए सयुक्त राष्ट्र सघीय सेना को पूरा समर्थन । 

(२) १८८८ के व्यवस्थान के भ्रन्तर्गत तथा उन छ. रिद्धान्तों के श्रनुसार, 
जिन्हें गत श्रवट्वर में सुरक्षा परिपद्‌ ने सर्वसम्मति से श्रगीकार कर लिया था, 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रधिकार प्राप्त कर के, स्वेज नहर के लिए एक स्थायी प्रणाली की 
स्थापना । 


(३) इजराइल तथा अरव राष्ट्रो के बीच एक स्थायी समाधान की प्राप्ति, 
जिसमें उन भ्ररव विस्थापितों की समस्याग्रो का भी उचित समाधान शामिल हो, जो 
गत आभाठ वर्षों की घटनाओ्रों के अभागे शिकार हुए है । 


(४) वगदाद-सधि को सुदृढ करना। अमेरिका श्र्थव्यवस्था समिति का 
सदस्य तो पहले ही है, क्या उसकी सहायता की झ्रावश्यकता यही तक है ' 


(५) इस क्षेत्र की आ्रथिक समस्याओं को विचास्पूर्वक तथा दूरदर्थिता से हल 
करना, जिससे की सम्पूर्ण क्षेत्र में रहन-सहन का स्तर धीरे-घीरे ऊरर उठता जाय । 


इसे सूनों को लागू करने के वारे में बारमूडा में २२ मार्च से २६ मार्च १६५७ 
तऊ राष्ट्रपति झाइजन हावर तथा ब्रिटिश प्रधान मन्‍्नी हरोल्ड मैकमिलन में आपसी 
विचार-विनिमय हुआ्ना । इस बातचीत में यह तय पाया गया कि अमेरिका बगदाद- 
सधि की सनिक समिति में सक्रिय भाग लेगा तथा वह मध्यपूर्व के राष्ट्रों एव पद्िचमी 
घक्तियों के बीच की गलतफहमियों को कम करने का प्रयत्न करेगा । दोनो ने घोषणा 
की कि उनका दृढ़ उद्देश्य है कि मध्यपूर्व मे उचित तथा स्थायी शान्ति और उस क्षेत्र 
फी जनता की न्यायपूर्ण प्रेरणाश्रो को प्राप्त करने में सहयोग देना । 


आइजन हावर-सिद्धान्त 


५ जनवरी, १६४५७ को राष्ट्रपति प्राइजन हावर ने श्रमेरिकी वाग्रेस के समक्ष 
मध्य-पूर्व में घाति में लिए श्रपनी नवीनतम योजना प्रस्तुत की । उन्होंने घोषणा की - 
“प्रपने लम्बे तथा महत्वपूर्ण इतिहास में मध्यपूर्व एकागक एफ नई तथा समस्यापूर्गा 
स्थिति में पंच गया है। *'एस क्षेत्र में प्राय. उचलयुयल हुई “साथ ही उसी 
सिलतिले में एजराएल द्वारा गत अखूबर में मिस्र पर हुए बड़े आन ग् ने एजराएल 


ई८घ० प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तथा उसके पडोसी श्ररव राष्ट्रों के मूलभूत मतभेदों को भौर भी बढा दिया है” 'यह 
उथल-पुथल तीव्र कर दी गई है और अतर्राष्ट्रीय साम्यवाद ने उसे अपने लाभ के 
लिए भ्ौर भी तोड-मरोड दिया है। रूसी शासक लम्बे समय से मध्यपूर्द को अपने 


प्रभुत्व में लाने के प्रयास में लगे है ।” इस तरह उनके विचार में तीन सरल तथा 
निविवाद तथ्य हैं 


(१) झ्ाज स्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए मध्यपूर्वे इतना बहुमूल्य है जितना कि 
पहले कभी नही था । 


(२) रूसी शासक यह प्रदर्शित करते रहे है कि वे भ्रपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिये किसी भी तरीके को अपनाने में नही चूकेंगे । 


(३) मध्यपूर्व के स्वतन्त्र राप्ट्रो को अधिक शक्तिशाली बनने की श्रावश्यकता है 
जिससे वे भ्रपनी स्वाधीनता को झक्षुण्ण वनाये रख सकें । 


राष्ट्रपति ने काग्रेस के समक्ष निम्नाकित सुझाव रखे 


(१) भ्रमेरिका को इस बात का श्रधिकार दे दिया जाय कि वह मध्यपूर्वे क्षेत्र में 
किसी राष्ट्र या राष्ट्रसमूह से आर्थिक सामर्थ्य के विकास में सहयोग कर 
सके, जिससे कि राष्ट्रीय स्वाधीनता को बनाये रखा जाय । 


(२) किसी राष्ट्र या राष्ट्र-समूह के साथ जो सैनिक सहयोग तथा सहायता के 


इच्छुक हो, ऐसे सहयोंग तथा सहायता के लिए कार्यपालिका को श्रधिकार दे 
दिया जाय । 


(३) इस सहायता तथा सहयोग काये में अमेरिका के सणस्त सैनिकों को भर्ती 
करने का अधिकार सम्मिलित किया जाय जो उन राप्ट्रो की राजनीतिक 
स्वतन्त्रता तथा छ्लेत्रीय एकता की सुरक्षा तथा वचाव करे, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद द्वारा नियशत्रित किसी राष्ट्र की श्रोर से सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध 
ऐमी सहायता चाही हो । 

(४) १६५८-५६ के प्रत्येक विनीय वर्ष के बीच, मध्यपूर्व के राष्ट्रो को सुदृढ़ करने 
वे लिए अमेरिकी ग्राथिक सहायता के बतौर, राष्ट्रपति को सौ करोड म्पये 
सर्च करने वा अश्रधिज्ञार दिया जाय। यह सहायता पारस्परिक सुस्क्षा 
प्रविनियम (१६४ ४) के अन्तर्गत प्राप्त निधि के अतिरिक्त होगी ।.... 

निया: गाय में राप्ट्रवति ने पहा “उस प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था का प्रमुस 
उटेम्य है साम्यवादी प्लाजमरा थी सम्नावना को मुकाबला करना, चाहे वह 


प्रावपगा प्रयक्ष हो ग्रयया परोल । आवश्याना इस बात की है कि च्रत्िति के श्रभाव 


विश्व की गति-विधियों में मंध्यं-पूर्व की स्थिति ३८९ 


को-बाह्य सैनिक सहायता से नही, अपितु उस क्षेत्र के स्त्रतन्त्र राष्ट्रो की सुरक्षा तथा 
बढे हुए उत्साह द्वारा पूरा किया जाय ।” ० 


राष्ट्रपति के इन सुझावों पर काग्रेस के दोनों सदनों ने विचार किया । सीनेट 
ने तो यह घोषणा भी कर दी कि श्रमेरिका राष्ट्रपति के निर्णय के भ्रनुसार 
ही कार्यवाही करने को तत्पर है।इस परिवतंन से, जिसे राष्ट्रपति ने भी स्वीकार 
क्र लिया, उनके ऊपर बडी जिम्मेदारी श्रा पडी है। लिवरल डेमोक्रेट्स ने शासन 
द्वारा अरबो को इस प्रकार रिभाने पर असतोप प्रकट किया। श्रनुदार-दली सदस्यों 
ने सर्च के पहलू का विरोध क्रिया तथा दोनों दलो ने शिकायत की कि इस निद्धात में 
मध्य-पूर्व की दो महत्वपूर्ण समस्याग्रो--इजराइल तथा स्वेज नहर--को हल करने 
का प्रयास नही है। अन्त में राष्ट्रपति के दबाव से तथा सिद्धात का उद्देश्य साम्यवाद 
विरोधी होने से विरोध शान्‍्त हो गया । राष्दपति आइजन हावर के हस्ताक्षरों के 
पश्चात्‌ &€ मार्च १६५७ को इस प्रस्ताव ने अधिनियम का रूप घारण कर लिया । 
प्रस्ताव में यह उल्लिखित है कि इस निधि का एक हिस्सा वत्तौर ऋण के दिया 
जायेगा। इस अ्रधिनियम के अन्तर्गत सैत्तिक सहायता की च्यवस्था इस थर्त पर रखी 
गई है कि इसका प्रयोग झआयमणात्मक उद्देष्य से नही होगा तथा बिना अमेरिकी 
वायेस की स्वीकृति के इसे किसी तीसरे राष्ट्र को हस्तातरित नही किया जा सकेगा | 
विदेश मश्नी डलेस की परिभापा के अनुसार मध्य-पूर्वे क्षेत्र को सीमाए उस प्रकार है --- 
पश्चिम में लीविया, पूर्व में पाविग्तान, उत्तर में तुर्की तथा दक्षिण में अरब द्वीप जिसमें 
उयोपिया तथा सूठान भी घामिल हूँ । 


आइजन हावर-सिद्धात की प्रतिक्रिया 


रस के प्रमुस प्र 'प्रवदा' ने घोपणा की कि इस सिद्धात का शरादा है 
“नग्न शकित के प्रयोग से भ्ररव जनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता-आनन्‍्दोलन का गला 
घोटना धौर साथ ही साथ उनको श्राथिक सहायता का प्रलोभन देना जिनके साथ 
बाद में हमेशा फी तरह वाशिंगटन के ऋगणादाता राजनीतिक सुविधाओं की माग 
करेगे ।” 

मिस्र, सी रिया, साउदी भरव तथा जा्डन का जिन्होंने पश्चिमी-विरोधी तटस्थ 
नीनिका अनुकरण विया, उच्च-स्तरीय सम्मेलन काहिरा में १६ जमवरी, १६५७ 
को हुमा । 


एस सम्मेलन ने साऊदी अरव के शाह को यह अधिकार दे दिया कि वह अपनी 
प्रत्वावित प्रमेरिका यात्रा के दौरान में राष्ट्रपति आइजन हावर को यह बता दें कि 
परच-राप्ट्र मध्य-ू्व में शवित रिलना के सिद्धांत को नहीं क्वीवार वरते तसा वे 


श्प४॑ भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


शेपीलोव की छ सूत्री शाति योजना 


भ्राइजन हावर-सिद्धात की घोपणा के बाद एक पखवारे के भन्दर-श्रन्दर ही 
स्सी प्रधानमन्त्री माशेल वुल्गानिन ने अमेरिकी योजना की श्रालोचना की | उन्होंने 
कहा “आइजन हावर योजना निकट मध्य-पुव में आथिक तथा राजनीतिक विस्तार 
की योजना है, जिसका आधार सशस्त्र सेना है। इस योजना से उपनिवेशवाद अपने 
नये रूप में प्रकट हुआ है । वे अरव राष्ट्रो की आथिक मजबूरियो का फायदा 
उठाना चाहते है । इन देशों की जनता देखेंगी कि इस तथा-कथित सहायता 
से उन्हे क्या लाभ होगा ।” मध्य-पूर्व क्षेत्र में शान्ति तथा सुरक्षा के गम्भीर खतरे से 
भरी हुई इस योजना को साम्राज्य-विस्तार का पड़यन्त्र कहा गया है । 
ग्राइजन हावर योजना के विकल्प स्वरूप १२ फरवरी १६५७ को रूसी 
विदेश मन्त्री श्री शेपीलोच ने मध्य-पूर्व के लिए अपनी छ सूत्री शौति योजना की 
घोषणा की | अ्रमेरिका, फ्रास तथा ब्रिटेन को दी गई प्रज्ञप्तियों में निम्नाकित बातों 
पर जोर दिया गया +- 
(१) विवादास्पद प्रश्नो को केवल शान्ति-पूर्णं उपायों तथा भ्रापसी बातचीत द्वारा 
हल करके निकट तथा मध्य-यूर्व में शान्ति को वनाये रखना । 


(२) मध्य-पूर्व के देशों के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा उनकी 
प्रभुसत्ता और स्वावीनता के प्रति सम्मान रखना । 


(३) वडी गग्तियों के साथ वने सैन्य गठवन्धनों में इन राष्ट्रो को शामिल करने के 
प्रयास का परित्याग । 


(४) मध्य-पूर्व के देशों की सीमाओं से विदेशी अड्डो तथा सैन्य टुकडियो का 
हटाया जाना । 


(५) एन देशों को युद्धास्त्र भेजने का पारस्परिक परित्याग तथा वहिप्कार । 


(६) बिना राजनीतिक, सैनिक अबवा दूसरी प्रकार की उन शर्तों को, जो इन देशों की 
प्रभु-सत्ता तथा सम्मान से मेल नहीं खाती, इस क्षेत्र के देशों के श्राथिक 
दियास के लिए सहयोग । 

यह पोपणा हर उस राष्ट्र के लिए खुली थी, जो मध्य-पूर्व मे शान्ति के लिए 
महयोग देने का इच्ठक हो । अ्रमेतिया, ब्रिटेन तथा फ्रास इन पश्चिमी राप्ट्रो ने 
नसी योतना को ठुफरा दिया, क्याहि उप आडइजन हावर-सिद्धान्त को बदनाम करने 
ते विए राजनीतिक हथराओा समझा गया । यह स्मरणीय है कि रूसी योजना का 
पोोध्य है बे शाष्ट्रो े दीस पतयाग, उन बडे राष्ट्रों के बीच जो अ्रभी तक मध्य- 


विश्व की गति-विधियों में मध्य-पूर्व फो स्थिति शेप५्‌ 


पूर्व में प्रभाव तथा शवित की दृष्टि से एक दूसरे के प्तिद्वन्दी है । इसके विपरीत 
श्राइजन हावर सिद्धांत का उद्देब्य है मध्यपू्र में अप्रत्यक्ष साम्यवाद के विस्तार को 
रोकना तथा मध्यपूर्व के देधों की स्वावीनता तथा एकता को श्राथिक तथा सैन्य 
सहायता देकर अक्षण्ण रखना यदि वे देश ऐसा चाहे । 


जोडेन में सकट 


१६५३ में हुसेन जोर्डन का शाह बना। उस समय वह १८ वर्ष की अवस्था 
का वालक ही था । इसकी शथिक्षा-दीक्षा इगलैण्ड में हैरो तथा सेडहर्स्ट में हुई । 
इसके कार-दौड़ तथा हवाई-दौड जैसे खर्चीले शौक थे। पहले तो हुसैन ने राज- 
कीय मामलो की उपेक्षा की किन्तु एक-डेढ साल में ही वालक शाह मिस्र तथा ब्रिटेन 
के बीच सेंच-तान का विपय हो गया क्‍योंकि दोनों ही उसके देण में प्रभाव 
जमाना चाहते थे । क्ियेन ही जोईन को आस्तित्व में लाया था और इसको एक बड़ी 
सेना तथा १२ मिलियन पौड वी वापिक सहायता देता था। ग्रतः वह चाहता था कि 
याह हुसैन पर्चिम-पक्षपाती मुस्लिम गुट में जामिल हो जाय, जिसमें ईराक भी शामिल 
है। राष्ट्रपति नागर चाहते थे कि हुसैन पश्चिम-विराधी गुट में शामिल हो जाय, जिममें 
सीरिया, मित्र तथा साऊदी अरब शामिल है । 


कुछ तो भ्ररव राष्ट्र के दवाव से तथा कुछ अपनी गरही को बनाये रखने 
फो इच्छा के दवाव से शाह हुसैन ने फिनस्‍्तीनियों की बात मान ली क्योंकि 
जोडन में बहुसम्धक ये ही है । सेनाध्यक्ष जनरल ग्लव पाया के साथ सभी ब्रिटिण 
प्रफतरों को हटा दिया गया। नासर-पक्षपात्ती लोगी को सेना में ऊंचे स्थानों पर 
नियुत्र किया गया। जब इजराइल ने जोडंन पर आक्रमण किया उस समय प्रवतूवर 
१६५६ को उसकी रक्षा करने के लिए सीरिया तथा साऊदी अभरव की सनाए' जोईन 
में घन गई । 

प्रवतूवर १६५६ में जोन के ससदीय निर्वाचन हुए । फिलस्तीनियों के बाम- 
पक्षी दल ने ४० में से २५ यान प्राप्त किये। थाह हसन ने सुलीयत नबुलसी को 
प्रधान-सस्त्री नियुयत्त किया। नपुलमी सरकार ने अप्रैल १६५६ में गिटेन के साथ की गई 
१६४८ की सन्धि को समाप्त करके निर्वाचन में दी गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया 
तथा दूसरे प्रन्व-राप्ट्रों से वित्तीय सहायता मांगी | थाह हनैन ने अपने प्रधान-म्री 
से साम्यवादी गतिविधियों को रोकने को जहा, जिसके लिए उसने इवार बर दिया । 
जैसा कि हम पहले रेस चुके है, काहिरा सम्मेलन (फदवरी ६६४७) में रत्न साकृद 
ने जोएन को ग्ारक निद्वान्त के तिए राजी कर लिया । 

१० प्रप्रेतल १६५७ हो यह सरेत मिला कि नवल्मी सरकार एक तो रूस से 


८६ श्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


ग्रौर भी घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है तथा दूसरे वह जोन की नागरिक 
सेवाओं में से उन कर्मचारियों की सफाई करना चाहती है जो अत्यधिक शाह-भवत 
हैँ । एक सेनानायक श्रली आाबू नवर के नेतृत्व में फिलस्तीनियों के पश्चिम विरोधी 
क्रान्तिकारियो ने गृप्प रूप से हुसैन विरोधी विद्रोह का सगठन प्रारम्भ कर दिया। 
दो दिन पद्चात्‌ यह विद्रोह कुचल दिया गया तथा नवर सीरिया भाग निकला | 
नबुल्सी मत्रि-मण्डल को त्याग पत्र देना पडा। झ्ाह हुसैन ने एक मिला-जुला मत्रि- 
मडल नियुक्त किया जिसका नेता वना हुसैन फहाकरी खालिदी | इस मत्रिमडल में 
विदेश-मत्री नवुल्सी को ही रखा गया । जोडेन की सेना का प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल 
ग्रली हयारी को नियुक्त किया गया, जो नवर का स्कूल का सहपाठी था। २० 
श्रप्रैल १६५७ को जनरल हयारी एक बहाने से सीरिया भाग गया तथा वहाँ से त्याग- 
पत्र देकर राजनीतिक शरण की माँग की | हयारी ने शाह हुसैन पर यह आरोप 
लगाया कि “वह विदेशी सेनिक भ्रफसरो के सहयोग से जोर्डन की स्वाधीनता के विरुद्ध 
पट्ट्यन्त्र रच रहा है ।” हुसैन ने शीघ्र ही कट्टर विदोइन * जनरल मज्जाली को 
हयारी के स्थान पर नियुक्त कर दिया। गलियों में उपद्रवों के बाद २५ श्रप्रैल 
१९५७ को खालिदी-सरकार ने त्याग पत्र दे दिया । नव॒ुल्सी को फौरन गिरफ्तार 
कर लिया गया) छ महीने के लिए ससद को समाप्त कर दिया गया तथा सैनिक 
कानून घोषित कर दिया गया । प्रैंस पर निगरानी का प्रतिवन्ध लगा दिया गया, 
जलल्‍मो तथा सभाश्रों को बन्द कर दिया गया तथा! सैकडो शाह-विरोधों लोगों को 
गिरफ्तार कर लिया गया । एक नया शाह-भकत मत्रिमडल प्रधान मन्नी इब्नाहीम 
हृषम के नेतृत्व में वना। सुलीमान तुकान को प्रतिरक्षा मत्नी तथा जोर्डन का सैनिक 
गवर्नर नियुक्त किया गया | कड़ा कप्यू लगा दिया गया तथा तमाम राजनीतिक 
सगठनो को समाप्त कर दिया गया । जो्ईन के पदिचमी किनारे पर रहने वाले फिलस्तीनी 
प्ररवो के नेताओ्नो को उनके घरों में ही नजर वन्द कर दिया गया । श्रपने आकाशवाणी 
भाषसा में हुसैन ने वामपक्षी दलों के नेताओं तथा सैनिक पड्यन्त्रकारियों की यह कह 
दा भर्त्मना की कि उन्होंने अपने आप को परकीय पड़्यन्त्रकारियों के हाथों बेच 

दया है । 


इसी वीच अ्मेरिया ने झाह हुसैन को गद्दी पर बनाए रखने के लिए सब 
प्रसार के उपाय कर विए। अमेस्किी विदेश-सचिव इलेस ने कहा, “हमारी इच्छा 
हर प्रतार से घाह हुमन के हाथ मजबूत करने की है ।” छठा श्रमेरिकी वेडा बेख्त 
में एस विए ठहरा कि जोर्डन के अन्दरनी मामलों में बडे शप्ट्रो के हस्तक्षेप को रोका 





# जोर्टन में € लास फिलस्तीनी श्ररव है, जो पश्चिमी किनारे पर रहते हैं तथा 
४ जाग विदोगन हैं, छो जोडन नदी के पूर्वी किनारे पर रहते हैं । 


विश्व फी गति-विधियों में मध्य-पूर्व की स्थिति १५७ 


जाय श्रम रिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि जोर्डन की स्वाघीनता तथा एकता परमा- 
चश्यक है तथा जोर्टन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सैनिक उपाय किए गये है । 
२६ श्रप्रेल को वाशिगटन से जोडंन को १० मिलियन डालर (५ करोड रुपये )की 
प्राथिक सहायता देने की घोषणा की गई तथा दो दिन पद्चात्‌ ही छठा बेंड़ा वापिस 
बुला लिया गया। 

इस प्रकार अमेरिका श्रधिकाशत श्राइक-योजना के जरिये ही मध्यपुर्व में 
भ्रपना राजनीतिक कार्य कर रहा है, जिस योजना के अन्तर्गत मध्यपूर्व के देशों को 
साम्यवादी आक्रमण से वचाव तथा श्रारथिक सहायता देना है। प्राइक -योजना का प्रमुख 
रूप जोडेन की घटनाओं के समय आया जबकि शाह हुतैन ने श्रमेरिकी सहायता को 
स्वीकार करने की ग्राकाक्षा प्रदर्शित की त्था पश्चिमी किनारे पर रहने वाले सीरिया 
तथा मिश्र द्वारा समर्थित फिलस्तीनी अरबो ने इसका विरोध किया। सकट के विपमतम 
हो जाने की स्थिति में श्राइजन हावर ने योजना का सैनिक पहलू काम में लिया तथा 
शाह हुसन की सहायता के नाम पर छठा बेडा पूर्वी भूमध्यसागर को भेज दिया गया । 
आइक-योजना को स्वीकार कर के भी शाह पश्चिमी किनारे पर रहने वाले श्ररवो 
तथा मिश्र और सीरिया की भावनाओो को रोकने को तंयार नही है । 

ब्रिटेन के मजदूर-दल की दृष्टि से जोडंन में अमेरिका का यह नया कार्य 
अरब-राष्ट्रो में जबदेस्ती हस्तक्षेप का श्रभियानां मालूम होता है। उन्होंने इसकी 
भत्मेना उसी प्रकार की जिस प्रकार मिस्र पर अऑग्ल-फ्रामीसी श्राक्रमण की की थी । 
श्रन्यूरिन वेवान के घब्दो में “अभ्रमेरिका हर स्तर पर मध्य-पूर्व में श्रपने आपको श्षत्रु 
के सप में प्रकट कर रहा है । यह वही कार्य कर रहा जो ब्रिटेन तथा फ्रास ने किये 
थे तथा जिनका परिणाम भीषण निकला ।/ 'ट्वीव्यून' ने श्राइक-योजना को मध्यपूर्व 
वी घान्ति को सतरा बताया है! यह तो श्रवश्य ही कहा जा सकता है कि श्राइक- 
योजना से मध्यपूर्व की समस्याओं का हल नहीं होता है, जैसे कि श्ररव-इजराइल 
सम्बन्ध, अरव विस्थापितों का भविष्य तथा स्वेज नहर का भविष्य । जोईन-सकट 
ने राष्ट्रीय अरव गुट के वीच ऋगडा-वसेंडा तथा मतमेद उत्पन्न कर दिया, जिसमें 
एक पक्ष मिश्र त्तथा सीरिया का है और दूसरा है साऊदी ग्ररव तथा जोर्डन का । 


व्याख्यान ६ 
सन्‌ १६१६ से पूर्वी एशिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


विषय प्रवेश --एशिया विश्व का केवल सबसे वडा महादेश ही नही बल्कि 
विश्व की भ्राघी से अधिक झ्रावादी का यह निवास-स्थान है। इस परिच्छेद में हम पूर्वी 
एशिया के हाल के भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का श्रध्ययन करेंगे । जैसा कि (पूर्वी एशिया' 
गब्द से विदित है इसके भ्रन्तर्गत चीन, जापान, फिलीपीन के द्वीप समूह, वर्मा, हिन्द- 
चीन, मलाया, श्याम श्रौर हिन्देशिया के द्वीप समूह झ्राते हे। इस श्रध्याय में हम 
न्यूजीलैंड, आ्रास्ट्रेलिया, भारत, तिव्वत श्रौर सिक्‍्याग पर प्रकाश नही डालेंगे क्योकि 
उनहे हाल की स्थिति का प्रध्ययन हम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के एक श्रद्ध के रूप में 
तथा भारत और चीन की विदेश नीतियो के श्रन्तगेंत करेगे । मगोलिया, मचरिया, 
कोरिया और फारमोसा पर भी श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डाला जायेगा । हु 


चीन पूर्वी एशिया का सबसे बडा घनी आवादी वाला तथा महत्वपूर्ण देश है। 
१६१२ में २६८ वर्षों से चला आ रहा मचू वश का शासन समाप्त करने के बाद वहा 
गणतन्त्र की स्थापना हुई । तत्पदचातू दो दलो ने जिसमें से एक ने उत्तर में पेकिंग से 
श्रौर दुसरे दल ने दक्षिण में कंटन से चीन को एक गणतत्र सरकार के मातहत पुन 
संगठित करने का प्रयास किया । १६४६९ तक कोई भी दल समस्त चीन में श्ञात्ति व 
व्यवस्था कायम करने में सफल नहीं हुम्मा हालाकि १६२८ ते १६४६ तक चीन की 
राजनीति पर च्याग काई शेक के नेतृत्व में कोमिताग राष्ट्रवादियो का प्रभाव रहा । 


१६१३ में तिब्बत ने शभ्रपनी स्वतच्रत। की घोषणा की और १९६५० तक उसे 
कायम रखा झर्वात्‌ उस समय तक जब तक चीन के कम्युनिस्टों ने दलाई लामा की 
भूमि पर पुन अविकार प्राप्त नहीं कर लिया | सन्‌ १६१७ की रसी क्राति ने जापान 
को एशिया के देशो में श्रपनी स्थिति सुदृंढ बनाने में सहायता दी। इसके परिणाम 
स्वरव उसकी सत्ता कोब्या में ही सीमित न रहकर मचूरिया, साइवेरिया श्रौर 
मगोलिया झादि देशों में भी फैल गई। १६३१-३३ के सकट के परिणामस्वरूप 
मचूरिया पर जापान ती फठपुलजी सरणजार सत्तारढ हो गई। इसी बीच रूस ने 
लिफ्याग झौर बाहरी मगोलिया पर ब्रीन की प्रभुसता को स्वीकार करते हुए दोनो 
देशो में भ्रयता प्राधित प्रभाव मज्यूती से कायम रसा । १६४५ में बाहरी मगोलिया 
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स्वतत्न हो गया लेकिन सोवियत सघ से इसका निकट सम्बन्ध कायम रहा। दूसरे 
विश्व-युद्ध के परिणामस्वरूप मचूरिया पर से जापान का शासन समाप्त हो गया। 
वैधानिक तौर पर इस समय मन्रिया, भीतरी मगोलिया और सिक्याग पर चीन का 
अधिकार है । 


कदाधचित १६ वी ज्वताव्दी में जापान का उत्थान एथिया की एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण घटना है जो बादशाह मेजी के नेतृत्व में ३५ वर्षो तक (१८६७-१६०५) 
के शासन के दौरान में विश्व का एक थक्तिशाली राष्ट्र वत गया | १८६५ में जापान 
ने चीन को युद्ध में हराकर फारमोसा और पेसकाडोर्स को अपने श्राधीन कर लिया । 
१६०२ में जापान ने ब्रिटेन के साथ सन्धि कर ली। १६०४ में जापान ने रुस को 
हराकर पोर्टटस माउथ सन्धि ( ५ सितम्बर १६०५ ) के अनुसार दक्षिणी सखालिन, 
पोर्ट श्रार्थर की भूमि झ्लौर लियोटग प्रायद्वीप को तथा दक्षिण मचूरिया की रेलो तथा 
खानो को जो पहले रूस के अधिकार में थी अपने कब्जे में कर लिया। १६१० में 
जापान ने कोरिया को अपने राज्य में शामिल कर लिया श्रौर चार वर्षो के पश्चात्‌ 
जमंनी से किग्राणों (णातुग) को भी श्रपने श्रधिकार में ले लिया । इसके अतिरिक्त 
अपनी १९१४५ की “२१ मागो वाली तालिका' में चीन ने अपना सरक्षण कायम करने 
की माग की । १६१८ में जापान किग्माशो ( शातुग ), मचूरिया, भीतरी मगोलिया, 
उत्तरी ससालिन और पूर्वी साइवेरिया आदि सभी देशो पर अपना प्रभुत्व कायम कर 
चुका या । 


जहाँ तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सम्बन्ध है फिलीपीन १६४६ तक 
(१८६८ से) एक अमेरिकी उपनिवेश वना रहा । इसी प्रकार १६४८ तक हिन्देशिया 
पर डच का और १६५४ तक हिन्दचीन पर फ्रास का अधिकार कायम रहा। वर्मा 
झौर मलाया क्रण १६४८५ और अगस्त १६५७ तक ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बने 
रहे । हागकाग पर ग्रभी भी ब्रिटिण साम्राज्य का प्रभुत्व कायम है । केवल स्पाम 
(थाईलैंड) ही भ्रव तक स्वृतत्त रह सका है। मकाग्नरो और तिमूर पुरंगाल के 
अधीन हू । 

पेरिस शाति सम्मेलन १६१६ में सुदर-पूर्वी समस्याएं 


१६१६ के पेरिस थाति पअ्रधिवेशन में जापान का स्थान विश्व की पांच 
महान्‌ शक्तियों में एक था तथा इसका प्रतिनिधित्व मार्पिवस सेनोजी, वाइकाऊद चिटा 
गौर वैरन सेण्नो ने किया था । परन्तु चीन उस समय गृह्ययुद्ध में फसा था और 
इसका प्रतिनिधित्व उत्तरी चीन (पेकिंग सरवार) वो झोर से एल्फ्रेंड एस० के० जे० 
भौर दक्षिणी चीन (कैटन सरबार) वी शोर से बी० के० विलिंगठन ने किया था। 


३६० श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


इस तथ्य ने कि कोई-सा चीनी प्रतिनिधि मण्डल सयुवत देश का समुचित प्रतिनिधित्व 
नही करता श्रधिवेशन में उनकी स्थिति को मिबंल कर दिया । 


शात्ति भ्रधिवेशन में चीन नें श्रपन्ती कुछ मार्गें पेश भी की थी जिनमें किझ्लाशो 
( जातुग ) को जर्मन अधिकार से मुक्त कर चीन को वापस किया जाय, तठकर 
स्वतन्त्रता हो, श्रतिरिकत भूमि सम्बन्धी कानून का उन्मूलन, विदेशी प्रभाव को समाप्त 
करने तथा विदेशी सेनिको को हटाने की मांगें शामिल थी। दूसरी तरफ जापान की 
भी तीन मांगें थी (१) प्रशान्त क्षेत्र में विपुवत रेखा के उत्तरी श्रोर के भूतपूर्व 
जमेन अ्रधिकृत द्वीपो का समपंण, (२) किआ्नमाशो (शातुग) पर जैसे जमंनी का 
प्रभुत्व था उसी प्रकार इसके (जापान) अधिकार का भी स्पष्टीकरण जिसकी स्वीकृति 
१६१५ की संधि में चोन दे चुका था और फ्रास, रूस तथा ब्रिटेन ने भी १६१७ की 
गुप्त सन्धि में स्वीकार किया था, (३) राष्ट्र सघ के प्रतिश्रव में जातीय समानता 
को जामिल किया जाय । 


चीन श्र जापान के प्रतिनिधियों में किआआशो ( शातुग ) के प्रश्न को लेकर 
काफी सघर्प चला। श्रमेरिका को १६१७ की गुप्त सधि के सम्बन्ध में निश्चित 
जानकारी न होने के कारण प्रेसिडेंट विलसन ने चीन के भ्रधिकार का समर्थन किया । 
जापान की प्रश्ात क्षेत्र के द्वीपो की माग, प्रेसिडेंट विलसन के एक देश के हिस्से को 
दूसरे देश में न मिलान वाले सिद्धान्त के विपरीत थी। प्रेसिडेंट विलसन और 
श्रास्ट्रेलिया के प्रवानमत्री श्री हयूज के विशेषाधिकार" प्रयोग के कारण जापान की 
जातीय समानता की माग रह कर दी गई। इसका परिणाम यह हुश्रा कि इटली 
वालो ने जैसे फ्यूम के प्रश्न को लेकर श्रधिविेशन छोडा था उसी प्रकार जापान ने भी 
अधिवेशन छोडने की घमकी दी । तत्पश्चात्‌ प्रेसिडेंट विलसन ने श्रन्य देशो की भाति 
जो युद्धकाल में हुए समभौते के कारण जापान के पक्ष में थे, समभौता कर लिया। 


थाति के नियमो के अनुसार जापान को णातुग प्रात तथा किग्नाशो-वें पर वे 
ही प्रपिकार प्राप्त हुए जो पहले जर्मनी के थे। शातुग प्रात के सम्बन्ध में अपने 
प्राथिक श्रथिकारों तथा हितो को सुरक्षित रक्षत्ते हुए जापान ने इसको भविष्य में चीन 
को वापस लौटाने की एक मौखिक प्रतिज्ञा भी की । इस प्रकार वौक्सर-सधि के 
नियमो के बनुसार जमनी के दायित्व से चीन को छुटकारा मिल गया तथा तेनसिन 
श्रौर दातो से सम्पन्ध में उसे जर्मनी से कुछ सुविधायें भी मिली । चीन को वौक्सर-उपद्रव 
के समय चले गये ज्योतिप-विद्या सम्बन्धी यंत्र मिल गए । वर्साय सन्धि में सुदूर पूर्व 
गस्वच्ना उ्यस्नाय उसी प्रशार थी। मित्र राष्ट्रों ने 'ग! श्रेणी की आदिप्ट प्रणाली 
| “प में प्रसानत द्वावा अर्वात्‌ मार्यत्स, मेरियानास और केरोलियन्स पर शासन का 
प्धियार जापान के हाथों में सौंप दिया जो पहले जरमनी के अधिकार में था । 
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चीन के प्रतिनिधि ने सन्धि की शर्तों का विराध किया और उस पर हस्ताक्षर 
करने से इन्कार कर दिया । इतना ही नही चीन में जापानी वस्तुओं का एूर्णस्पेण 
बहिप्कार किया गया तथा विद्याथियों ने भी जगह-जगह जलूस निकाल कर श्रपना 
विरोध प्रकट किया । चीन के इन विरोधो के कारण जापानी व्यवसाय को वडा घवका 
लगा । परिणाम-स्वसरूप जापान ने जातु ग प्रात को चीन को लोटाने के सदन्ध में उससे 
पुन वार्ता की इच्छा प्रकट की जो वाशिगटन श्रधिवेशन में सम्पन्न हुई | उसके पश्चात्‌ 
चीन माँ जमें के समिपत्र पर पस्ताक्षर कर राष्ट्रमघ का सदस्य हो गया तथा जमंनी 
के साथ एक अन्य संधि में शामिल होकर उससे अतिरिवत भूमि सम्बन्धी कानून को 
रह कराने में सफल हुआ (मई २०, १६२१) । 

जातीय समानता की मान्यता प्राप्त करने में सम्मेलन के श्रसमफल हो जाने से 
जापान ब्सतुप्ट हो गया और राष्ट्रसघ के प्रति उसे सदेह होने लगा । 


वाशिंगटन सम्मेलन १६२२ 


पृष्ठभूमि :--१६१६-२१ के वीच अमेरिका और जापान का परस्पर सवध 
इसना विगद गया कि सुद्ु र पूर्व में जापान अमेरिका का दुश्मन वन गया। यहू उससे 
और न्पप्ट हो गया जब कि अगस्त १६१६ में पूर्वी साटवेरिया गर फह्ना करने के 
लिए जायानी और प्रमेरिकी सेनामो में होड लग गई । इसके गति रचत अश्रमेरिका में 
जापानियो के बसने पर नियत्रणे तथा चीन में अमेरिका की ला द्वार नीति ने 
दोनो देशों में और भी तनाव पैदा कर दिया | 
वास्तव में निम्नलिखित तीन कारणों से वाशिगटन सम्मेलन बुलाना पड़ा । 
प्रथम, १६०२ की ऑग्ल जापानी सधि को पुन लागू करने सम्बन्धी वार्ता अमेस्कि 
के लिए बडी चिन्ता की बात थी यद्यपि ब्रिटेन ने दिसम्बर १६२० में बह स्वीकार 
किया कि अमेरिका और जापान में सुद्ध की स्थिति में उक्त सधि वैध नहीं होगी । 
दूसरे, केरोलियन में याप दीप ही भावी स्विति फा प्रब्न जो हाल में जरमंती के हाथ से 
छिन वर जापान के हाथ में एक आदिप्ट छत के तप में आ गया था। यह द्वीप एस- 
लिए भी महत्वपूर्ण है मयोक्ति उससे होकर एक समद्री ज्ञार फिलीपीन योर हिन्देसिया 
को जोदता है । पेरिस शांति-सम्मेसन में प्रेसिद्रेंट विलसन ने याव द्वीप के अन्तर्नाड्रीय- 
करणगा के लिए प्रयास किया लेकिन असफल रहे । तीसरे १६१६ के बाद अमेरिया, 
ब्विटेन भौर जापान में स्रिप्तीय नौ सैनिक दौड़ न केवल सदर पर्व 


5 
| 


पुदरपृर्व की थान्दि झे लिए 
एक सतरा वन गई बल्कि उससे एन देशों के वजड पर भारी दवाव पैदा हो गया । 


पी प ० 


जून १६२१ में समेदिवी ऊाम्ेस ने सेनेदर बोर का वह प्रस्ताव भारो बहमत 
[ 


र्् 
स्‍्दी फ्ट्शार >नन पल पृ --+> < शा भा सह न्पित से अणत> 
से स्वीकार ढर लिया जिसमे प्रेसिउेप्ट मे कहा गया था कि बह सम्बन्धित देशों झा एच 
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सम्मे लन बुलायें जिसमें पारर॒परिक समभौता द्वारा नौ-सेनिक व्यय में कमी करने पर 
विचार किया जाय । ११ श्रगस्त १६२१ को प्रेसिडेंट हाडिग ने सम्बन्धित राष्ट्रो के 
पास औपचारिक निमन्त्रण भेजा लेकिन साथ ही उन्होने सम्मेलन की विचारार्थ सूची 
में शस्त्रीकरण सीमित करने के विषय के साथ ही सुद्रपूर्व तथा प्रज्ञान्त प्रइनो को 
भी शामिल कर दिया | यह सम्मेलन २१ नवम्बर १६९२१ से ६ फरवरी १६२२ तक 
वाशिंगटन में हुप्ना । इसमें € देशों--प्रमे रिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रास, इटली, चीन, 
बेल्जियम, पुतेंगाल श्लौर नीदरलैड-- ने भाग लिया । श्रमेरिकी सरकार द्वारा प्रमान्य 
समी प्रधिकारियों से व्यवहार रखने से इन्कार कर देने के कारण रूस को सम्मेलन 
में नहीं बुलाया गया । 


सम्मेलन --सम्मेलन का कार्य दो समितियों के जरिये हुआ एक समिति बह 
थी जिममें प्रथम पाँच प्रमुख देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और जिसका समस्प्नन्ध 
दास्भीकरण के मामलो से था, दूसरी समिति में उक्त सभी € देश थे श्लौर इसका 
सम्बन्ध प्रशान्त तथा सुदूरपूर्वी मामलो से था। सम्मेलन के उद्घाटन के दिन श्रमेरिकी 
विदेश-मत्री हयूज ने भ्रध्यक्ष पद से घोषणा की कि विना गम्भीर त्याग के नौ-सैनिक 
होड बन्द नही की जा सकती । साथ ही ऐसी भी झ्राशा नही करनी चाहिए कि इन 
देशो में से केवल एक ही इस शोर कदम उठाये | भ्रल्फेड जे० के नेतृत्व में उत्तरी चीन 
के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलन में १० आराम सिद्धात रखें जिनमें प्रादेशिक एकता, 
राजनैतिक तथा प्रशासनिक स्वतन्नता, तटकर स्वतन्त्रता, १६१५ को २१ माँगो पर 
ग्राधारित चीन-जापार्न। सद्धियो को भग करना तथा शझातुग की पुन चापसी श्रादि 
वाते थी | लेकिन श्रमेरिकी चार-सूत्री प्रस्ताव के पक्ष में चीनी प्रस्ताव अ्स्वीकार कर 
दिये गये । वेरन कातो के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधि मण्डल १६०२ की झाग्ल- 
जापानी सधि को भग करने, तो-संनिक शप्रित घटाने तथा चीन में बिना झते सव के 
लिये 'खुला द्वार तथा समान अवसर देने के सिद्धान्त को सक्रिय ढग से लागू करने को 
राजी हो गया। यद्यपि कातो ने यह वात बहुत समझे की कही कि “आज चीन 
वी आन्तरिक मामलों में जितनी कठिनाडइ्या है वे विदेशों के साथ सम्बन्ध में 
उत्पन्न कठिनाइयों से कम नहीं हे ।” ब्रिटिश शिप्टमण्डल के नेता लाई बाल- 
फर और विदेश मन्त्री हयूज ने जापानी तथा चीनी प्रतिनिधि-मण्डलो में वार्ता 
फराने के लिए अपनी संदभावनाग्रों का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा। इसके 
पब्गयाम स्वरूप दो मास तक विचार-विमर्श के बाद किग्राशों को लौटाने के 
सम्बन्ध में चोन शौर जापान में सधि हुई 

सम्मेवन के परिणाम सम्मेलन के प्रत्यक्ष परिग्गामों में ६ सधिया, चार 
गाप्टो की प्रभात पति सम्यन्धी घोपरया तथा १० प्रस्ताव थे। 


सन्‌ १६१६ से पूर्वो एशिया०्फे भ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध ३६३ 


अप्रत्यक्ष परिणाम में दो सन्धिया थी जो सम्मेलन से बाहर उन्हीं दिनो की 
गई | इन दो सन्धियों में एक चीन और जापान में शातुग के सम्बन्ध में ४ फरवरी 
१६२२ को हुई और दूसरी सन्वि ११ फरवरी १६२३ को याप द्वीप के सम्बन्ध में 
प्रमेरिका शोर जापान में हुईं। सम्मेलन में हुई ६ सन्वियाँ ये थी (१) श्रमेरिका, 
ब्रिटेन, फ्रास, इटली श्रौर जापान में नौ-सेना के शस्त्रीकरण सीमित करने सम्बन्धी 
सन्धि, (२) लडाई में पनड॒ब्बी जहाजो तथा जहरीली गैसो के प्रयोग के सम्बन्ध में 
उवत देशो में सन्धि, (३) अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रास और जापान में उनके प्रण्ान्‍्त स्थित 
उपनिवेश द्वीपो सम्बन्धी चार राष्ट्रो की प्रणान्त सन्धि, (४) इन्ही चार राप्ट्रो में 
प्रशान्त सन्धि से सम्बन्धित एक पूरक सन्धि (५) चीन सम्बन्धी मामलो में श्रपनाये 
जाने वाले सिद्धान्तों तथा नीति सम्बन्धी & राष्ट्रो की सन्धि श्रीर (६) चीन 
सम्बन्धी ६ राप्ट्री की तटकर सन्धि । केवल चार राप्ट्रो की प्रशान्त सन्धि को छोड़कर 
बाकी सन्वियो पर ६ फरवरी १६२२ को हस्ताक्षर हुए । 


चार राप्ट्रो की प्रभान्त सचि 
यह सन्धि १३ दिसम्बर १६२१ को कब्रिटेल, फ्रास, जापान और श्रमेरिका में 


हुई | इसमें चार श्रनुच्छेद थे । सन्धि के हस्ताक्षरकर्त्ताओ ने वायदा किया कि जहा 
तक प्रशान्त सागर स्थित उनके उपनिवेश दह्वापो का सम्बन्ध है वे एक दूसरे के श्रधि- 
कारो का आदर करेगे । यदि किसी प्रयान्त प्रइन पर कोई ऐसा विवाद उठा जिसका 
प्रभाव उनके अधिकारो पर भी पड सकता हो तो उसके निबटारे के लिये एक संयुक्त 
सम्मेलन श्रामभ्रित किया जायेगा। किसी श्रन्य राप्ट्र की आाकमणकारी कार्यवाही से 
उनके भ्रधिकारो को सतरा पैदा होने की स्थिति में सब मिलकर विचार करेगे। सन्वि 
की अ्रवधि १० वर्ष निश्चित की गई और १२ मास के नोटिस पर उसे समाप्त किया 
जा सकता था। आग्ल-जापानी सन्धि जो १६११ में हुई थी समाप्त कर दी गई । 

चार राप्ट्रो की सन्धि सम्बन्धी घोषणा में प्रभान्त स्थित श्रादिष्ट छेन्न याप 
दीप के सम्बन्ध में अमेरिका का श्रधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई लेकिन 
चार राप्ट्रो को स॒ॉन्ध में, बाहर से श्राकर बसने तथा तटकर प्रइनों को अलग सपा 
गया । 

पांच राप्ट्रो की नी-सधि 
(#पएट 70एथ पं३ए४।ं [7९००६ए) 

फरवरी १६२२ में झमेरिका, प्रिठेन, जापान, फ्राम और इटली ने एन पच 
राप्ट्रीकी सन्धि पर हस्ताक्षर किये। सन्धि के अनुसार इन पाच झाप्टों में बढ़े 
जहाजो की सस्या प्रण ५. ५६३ १६७ #६७ के प्रनुपात से निर्यारित की 
गई । मोदे तौर पर सन्धि के अनुसार हस्ताक्षरहर्ताओं के भारी जहाजो फी सम्या में 
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४० प्रतिशत कमी कर दी गई, भागामी १० वर्षो में कोई नया भारी जहाज न वनाने 
का निश्चय किया गया । २० वर्ष से पहले विंसी भी जहाज की जगह नया जहाज न 
लाया जाय, १० वर्ष के अवकाण के बाद जो जो जहाज बनाये जाँय वे ३४ हजार 
टन तक के होने चाहियें और उनमें १६ इची तोपें लगी होनी चाहिये तथा विकानि: 
वाहक जहाज २७ हजार टन के होने चाहिय । श्रमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने तय 
क्या कि जहाँ तक उनके प्रशास्त क्षीत्र में किलेवन्दियों का सम्बन्ध है हवाई, अल[स्का, 
पनामा नहर, सिगापुर, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्‍्यूजीलैड को छोडकर बाकी क्षेत्रों में 
वे यथापूर्व स्थिति कायम रखेंगे । थल मेनाश्रो के शस्त्रीकरण के विपय में कोई 
समभौता नहीं हो सका । सन्धि की अवधि ३१ दिसम्बर १६३६ तक निर्धारित की 
गई । जो हस्ताक्षरकर्ता सन्धि से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे उसे दो धर्ष का नोटिस 
ईना होगा । 


चाशगटन सम्मेलन १६२२ ४९२६ स्वीकृत जहएजों का चजन 


अमेरिका ब्रिटेन जापान फ्रास इटली 
बडे जहाज ५२५,००० ५२५,००० २३१५,००० १७४,००० १७५,००० 
विमान वाहक जहाज १३५,००० १३५,००० ८१,००० ६०,००० ६०,००० 


पनडुब्बियो तथा हानिकारक गैसों के प्रयोग के सम्बन्ध में पाँच राष्ट्रो को 
सन्धि के हस्ताक्षरकर्ताओो ने यह स्वीवार किया कि वे युद्ध में पनहुव्वियों का व्यापारिक 
जहाजों के विव्यसक के रूप में तथा जहरीली गैसो का प्रयोग नही करेंगे । 


बड राप्ट्रो की खुला द्वार सन्धि 


इस संधि पर ६ फरवरी १६२२ को सभी € राष्ट्रो ने हस्ताक्षर फ्िये । सधि 
में मयुकत रुप में उत्त्त राष्ट्रों ने प्रतिज्ञा की कि (१) वे चीन की प्रभुगत्ता, स्वतत्रता, 
प्रादेशिक तथा प्रशासनिक एकता का सम्मान करेगे, (२) चीन में समात व्यापारिक 
सुविधाशो के सिद्धान्त को कायम रखेंगे तथा उसे प्रोत्साहित करेंगे, (३) ऐसी कोई 
बाययाही नहीं करना अबचा ऐसी कार्यवाही का समर्थन नहीं करता जिससे किसी का 
विद्येप हित सिद्र होता हो सथा प्रारस्परिक सुविधाओ्रो की व्यवस्थ।, (४) चीनी रेलो 
में सुवियाग्रो सदा तटरर ये मामले में किसी प्रजार के अनुचित भेद-भाव को समाप्त 
हा दिया कायगा (५) युद्धशाल में एफ तटस्थ राष्ट्र के रूप में चीन के श्रधिकारों 
या प्रादा होया लेक्नि जी हालत में जब चीन वा युद्ध से कोर्ट सम्बन्ध नहीं होया, 
(६) संधि यो झर्तो को लासू उसने के सम्बन्ध में हस्ताक्षस्कर्ताओं में स्पष्ट तौर पर 
पत्र-ब्ययरटार होगा । 
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€ राष्ट्री की तटकर सधि 


इस संधि के अनुसार (१) समोधन आयोग की व्यवस्था की गई जो विदेशी 
व्यापार की धनराशि का पाँच प्रतिशत मुनाफा चीन को दिलाने की व्यवस्था करेगा, 
(२) ५ प्रतिशत तक एक श्राम अतिरिक्त कर लागू करने के निमित्त आतरिक 
यातायात चुगियो को शीघ्रातिश्ञीत्र समाप्त करने पर विचार के लिये विशेष सम्मेलन 
का भ्रायोजन करना, (३) चीन की थल तथा समुद्री सीमाओं पर चुगरी दरों में 
एव-सूपता कायम करता; (४) चुगियों में सामय्रिक सशोधत, (५) चुगी के मामले 
में सधि के हस्ताक्षरर्ता देशों के साथ समान व्यवहार तथा सुविधायें देता । सधि में 
तटकर सम्बन्धी स्वततत्रता का कोई उल्लेख चही क्रिया गया | 


चीन-जापानी सधि 


४ फरवरी १६२२ को हुई इस सधि के श्रनुमार जापान ने पढ्टे पर प्राप्त हुए 
शातृग प्रदेश को चीन को लौटाना स्वीकार कर लिया लेकिन इसके साथ ही यह तय 
हुआ कि सिगताग्रो स्थित एक जापानी दूतावास, जापानी स्कूलों श्रीर मदिरों को नहीं 
लौटाया जायेगा । पिगताग्रो-सिनान रेलवे को उसकी कीमत श्रदा करने के बाद चीन 
की लौटा दिया जायेगा । कीमत का निर्वारेण दोनों राज्यों का एक सयुवत श्रायोग 
करेगा । शातुग से तमाम जापानी सेनायें वापस बुला ली जायेगी और मिगताग्रो 
स्थित चुगी घर चीनी समुद्री चुगी घर के ही आश्रान्तरिक-भाग के रूप में काम करने 
लगेगा। चीन ने उचित मुग्रावजा देकर जापान द्वारा विकसित खानो, तारो, वायरलेस 
स्टेशनो और नमक उद्योग पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उस प्रकार १६२३ 
तक थातुग प्रश्न चीन सरकार की इच्छा के पनुसार हल हो गया । 


अमेरिकी-जापानी सधि 


जापानी गादिप्ट क्षेत्र के मध्य में ग्वित याप द्वीप के सम्बन्ध में ११ फरवरी 
१६४१२ को अमेरिका श्रौर जावान में एक सधि पर हस्ताक्षर हुए । सधि के श्रनुसार 
ध्मेरिका को याव द्वीप में प्रवेश की सारी सुविवाएं प्राप्त हुईं। उसे बाप हीप को 
गुम्राम मे जोडने के लिए समुद्रो तार तथा रेडियो स्टेशन स्थापित करने तो सविधा 
प्राप्त हुए । इस तन्ह भूतपूर्व जर्मन द्वीप में अमेरिकी हिलो वी गारंटी हो गई झीर 
इस प्रकार प्रघान्त क्षेत्र में दोनों सरकारों के बीच कगटे का एड महन्वपूर्ण वारण 
शानिपूर्ण दग से समाप्त हो गया । 


सम्मेलन द्वारा स्वीकृत १२ प्रस्तावों में ४ प्रस्ताव विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य हैँ । संधि में दोनों नाप्ट्रो ने घोषणा की कि वे चीन में विदेशियों ते जीवन तथा 
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सम्पत्ति की सुरक्षा का पूरा आश्वासन मिल जाने पर वहाँ से भ्रपनी सशस्त्र सेनायें 
वापस बुला लेगे। एक पश्रन्य प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय हुआ कि इस शर्तें पर कि 
चीन में समुचित डाक सविस की व्यवस्था की जायेगी, विदेशी डाकखानों को बन्द 
कर दिया जायेगा। चीन में न्यायिक सुधारो के लिये ग्रतिरिक्‍त भूमि सम्बन्धी कानून 
व्यवस्था की जाँच के निमित्त एक कमीशन की स्थापना का निश्चय किया गया। 
१६२४५ में कमीशन ने उक्त व्यवस्था को शीघ्रातिज्ञीत्र समाप्त करने की सिफारिश 
की । इसके अ्रतिरिक्त विदेशी रेडियो स्टेशनों पर चीन का नियत्रण कायम हो गया । 


वाशिगटन सम्मेलन का सूल्याकन 


१६२१-२२ के वाशिगटन सम्मेलन की सफलताओ्रो का यदि विस्तार से 
प्रध्यपन किया जाय तो मालूम होगा कि यह सम्मेलन अत्यन्त महत्वपुर्ण था। कार 
के अनुसार “यह सम्मेलन वडा सफल रहा क्योकि इससे प्रशान्त क्षेत्र में युद्ध पूर्व जैसा 
सतुग॒त कायम हो गया ।” मैकनायर श्र लेश के शब्दों में “चार राष्ट्रो की प्रशान्त 
सधि तथा पाँच राप्ट्रो की नौ-सन्धि के श्रतिरिक्त शस्त्रीकरण में खर्चा काफी कम कर 
देने से तथा श्राग्ल-जापानी सधि भग हो जाने के परिणामस्वरूप श्रमेरिका, जापान 
शरीर ब्रिटेन में युद्ध की सम्मावना श्रनिश्चित काल के लिये समाप्त हो गई ।” ६ राप्ट्रो 
की सधि पर हस्ताक्षर करने के वाद चीन “खुला द्वार! सधि का प्रथम बार सदस्य 
वना । डा० विलोगवी के अनुसार “चीन को वाशिंगटन सम्मेलन से यह श्राइवासन 
प्राप्त हुआ कि सम्मेलन से सम्बन्धित राष्ट्र चीन की स्वतत्र कार्यवाहियों मे किसी 
प्रकार की रुकावर्टे पैदा करने के लिये उसकी वर्तमान हालतों का लाभ नही उठायेंगे ।” 
जैसा कि धिनाके ने कहा हे कि “चीन को इस सम्मेलन से लाभ ही हुआ क्योंकि 
जो कुछ वह पहले स्लो चुका था उससे अ्रधिक उसने श्रौर कुछ नही खोया ।” 

श्राथिक मुम्रवमर की समानता की नीति का उल्लेख किया गया तथा प्रथम 
बार जापानी सदुभावनाग्रों सहित इसकी वेधानिक परिभाषा प्रस्तुत की गई। चीन 
को एक शोर अवसर दिया गया, जिससे वह अ्रपनी झ्रातरिक स्थिति सुधार ले तथा 
एक श्रायुनिक प्रभु-सत्ता-सम्पन्त राज्य की हैसियत से विश्व-राजनीति में श्रपना 
भाग अ्रदा बरे। भ्रमस्कि तथा ब्रिटेन दोनों ने श्रपने मूल हितो की रक्षा पूरी 
सानधानी से की । 

धीरे-घीरे हो उनवी पहले से चली झा रही कमजोरिया प्रकट हुयी । ६ राष्ट्र- 
संधि पूररी तरह सदस्य राष्ट्रो की संदभावनाग्रों तथा श्रात्म-अनणासन पर झाधारित 
थी, सटास्तर छ्ित के प्रयोग की “उला द्वार” सचि में कोर्ट व्यवस्था नहीं यी। बरस 
ने टसा दिप्पगी इन घह्दों में वी "इसमें जिसी प्रगार वी नाकेबन्दी नहीं थी, यह 
सामूरिर सुक्षा सवि ने होकर आत्म-निरोथ की घोषणा थी। इसमें किसी को मिसी 


श् 
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कार्य के लिए वधन नहीं था । इसका आधार पूर्णेस्पेण सदभावना पर ही था ।” 
इसमें ऐसा कोई तस्त्र नही था, जिसके जोर से इसकी शर्ते लागू हो सके । 
पच-राष्ट्रीय-नौ-सधि में जगी-जहाजो, विध्वन्सको तथा पनइुब्वियों पर किसी 
प्रकार की सीमाए नही बाघी गई ॥ अपनी प्रशान्तसागरीय घेरावदियों के सम्बन्ध में 
यथा-ठुत (55800७ (2७०) वनाये रखने के लिए जापान की प्रतिज्ञा का झाषार 
भी सदभावना का ही आधार था। वलाइड के कथनानुसार, “बडे जहाजों में नौ-अव- 
काश तथा प्रशान्त महासागर और मध्यपूर्व में भविष्य में उठने वाले विवादों के सलाह 
मणविरे के सिद्धान्त के लिए वे शक्तिया सीमित सुविधाए देने को तैयार थी ।” 


वाशिगटन-सम्मेलन जापान की एक राजनयिक पराजय थी, वयोकि आग्ल- 
श्रमेरिकी दबाव से विवश होकर उसे निम्न नौ-अनुपात स्वीकार करना पडा तथा 
किग्राशों चीन को यथा-पूर्व देना पडा । श्राग्ल श्रमेरिकी शवितयों द्वारा जापान पर 
आक्रमण न करने की गारण्टी दी गई तथा सम्मेलन थल-प्रायुषो पर सीमाए बाधने 
का कोई भी समझीता करने में असफल रहा, जिसके कारण जापान का एलिया भहां- 
दीप में आआरधिपत्य सभव हो गया। वाशिंगटन में किए गए निर्णय में जापान की जो 
प्रतिप्ठा-हानि हुई थी, उससे वह बहुत विश्ुुव्ध हुम्रा श्रौर उस अनुरूप श्रवसर की 
प्रतीक्षा करवे लगा जब वह इसके कार्य को समाप्त कर सके । 


यह अवश्य स्वीवगर करना होगा कि इस सम्मेलन वी अ्रभृतपूर्व सफलता 

इसी में रही कि उसने सुदूर पूर्व (पूर्व एशिया) में लगभग १० वर्ष तक शांति रखी । 
ए० डब्न्यू ० ग्रिस्त्रोल्ड के अनुसार “मुदूरुपूर्व में यथाकृत विरासत में प्राप्त विरोधी 
तत्वों के बावजूद भी इन सधियों ने उस हृद तक णाति वनाए रखी जिस ह॒द तक 
किसी भी लिखित पूर्जे द्वारा सम्भव हो सकती है ।” एक जापानी प्रतिनिधि ने 
टिप्पणी करते हुए कहा कि यद्यपि भविष्य के प्रति इन शक्तियों को विश्वास और 
पुम-धाणा दिसाई देती थी, तो भी चोरी से अवकाश्ष-प्राप्त लुटेरों की तरह वे भवितयाँ 
लूट के माल पर से अपना सिकजा टीला करना नही चाहती थी। यद्यपि जापान तथा 
द्दिन के सम्बन्ध टूट गए तो भी जापान श्रपनी एकाकी स्थिति में से भी अपने यूरो- 
पीय मित्रराद्रो--जमेनी तथा इटली--के साथ एछ बड़ी शवित के रुप में प्रकट हुआ । 

विच्व-गाजनीति मे जापान 

१६२२ मे १६३१ तक जापान सावधानी तथा अनिब्चितता के साथ प्रपनी 
कूदनीति सेचवा नहा । बारेव सिल्टेहरा दे प्रधान-मत्ित्व में जापान ने चीन के प्रति 
रा जी 
(5 में जब नतृत्व बरारेन जनरल टाका के हाथ में भ्राया तो 
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के प्राकृतिक जगलात तथा चरागाहें जापान के उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति 
कर सकती थी । प्रत्येक दिन ३०००० टन कोयला, इस्पात तथा शेल श्रायल ($] 82९ 
(0!]) श्रादि खनिज पदार्थों के श्रागार जापान को वह शक्ति दे सकते थे, जिसकी 
जापान में पूर्ण कमी थी । इसकी क्ृषि-योग्य भूमि से जापान की खाद्य-पूर्ति की कमी 
पूरी होती । इतना ही नही जापान ने दो श्ररव येन (जापानी सिक्का ) मच्‌्रिया 
में दक्षिण मचूरिया-रेलवे, कारखानो, रासायनिक खाद यत्रो, बन्दरगाहों तथा समस्त 
शहरो के निर्मारण में लगाया । अकेली घैरेन की वन्दरगाह से ही कुल विश्व के सोया- 
वीन का ६० प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता था। जीवन दायिनी-नीति की दृष्टि 
से जापानियों ने मचूरिया को रूस तथा चीन से प्रतिरक्षा के लिए प्रथम रोक के रूप में, 
जापानी उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की विक्री के लिए सम्भावित वाजार के रूप में, 
कच्चे माल के साधन के रूप में तथा प्रमुख एशियाई भूमि में प्रवेश द्वारा के रूप में 
माना । १६३० में प्रधानमन्त्री हमागुची की हत्या के पदचात्‌ जापानी मन्धत्रिमण्डल पर 
थल-सेना तथा नौ-सेना का नियन्त्रण हो गया, जिससे मचूरिया पर श्राक्रमण सम्भव 
हो गया । 


तीसरे, सख्या की दृष्टि से जापानियों तथा चीनियो का अन्तर क्रमश बढ रहा 
था । तीन करोड की कुल जनसख्या में से केवल २५०,००० जापानी, ८5००,००० 
कोरियाई, १००,००० रूसी तथा शेप चीनी थे | गृहयुद्धों तथा बार-बार पडने वाले 
दु्िक्षों के कारण चीनी मचूरिया में वसने लगे । चीनी कृपकों ने उन जमीनो पर 
दससल जमा लिया, जिस पर जापान अधिकार प्राप्त करने को प्रेरित था। भ्रत जापान 
ने अनभव किया कि चीनियो की लगातार बढती हुई जनसख्या को देखते हुए उसे 
श्रपना अधिकार वहाँ बनाये रखना कठिन ही है । 


चौथे, चीनी राष्ट्रवाद की पुनरहिलोर ने मचूरिया में खोए हुए अपने स्वत्वो 
को पुन प्राप्त करने के आन्दोलन का सूत्रपात किया। चाग-त्सोलिन को जापानी 
ममर्थन मिलने तथा १६२६ में थातुग में स्थानान्तरित जापानी सेनाग्रो द्वारा, चीन 
को संगठित करने के जिए चौग-फार्ई-शेक को बडती हुईं सेना के मार्ग को श्रवरुद्ध कर 
देने के कारण जापान-ब्रिरोथी भावनाएं पुन उभर श्राई । चीन लगातार कहता रहा 
कि मच रिया चीन का श्रविभाज्य अग है तथा जापान ने, जब चीन दुर्वंल था, उसका 
फायदा उठा हर झत्िति की घमकी से चीन द्वारा कुठ सुविवाए प्राप्त कर ली थी । 
नीन में राष्टपाद वी हिलोर ने उन सन्पियों के प्रति विरोध प्रकट किया, जिनपर 
दयाय थे जारण हस्ताक्षर पाए दिये गए थे । 

चीन हो घट पिश्यास था कि मचूरिया में जापान की विशिष्ट स्थिति को 
समाल हिए बिन पूर्णा एप्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती । 


सन्‌ १६१६ से पूर्वी एशिया के श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ४०१ 


पाचवे, दक्षिण मचूरिया-रेलवे क्षेत्र में १५००० रेलवे-श्रभिरक्षकों का होना 
भी संघर्ष का एक कारण था। चीनियो ने रेलवे क्षेत्र पर “प्रशासन के पूर्ण तथा विशेष 
अ्धिकार' के जापानी दावे का विरोध किया। चीनियो ने रेलवे-प्भिरक्षको तथा 
विदेशी पुलिस की मचूरिया में रहने की न्‍्यायोचितता को श्रमान्य कर दिया, जापान 
के खनिज निकालने के अ्रधिकार को रद्द कर दिया, जापानी नागरिकी को पट्टे के 
भजूरी के श्रधिकार से वचित कर दिया, उनके यात्रा तथा श्रावास-सम्बन्धी श्रधिकारों 
को सीमित कर दिया, कर देने से इन्कार कर दिया तथा जो कोरियाई जापानी प्रजा 
थे, उन पर विशेप कर लगा दिया । 


छठे, १६९०५ की जापान-चीन-सधि के विपरीत चीनियो ने जापान को शाखा 
लाइनों के निर्माण के लिए छूट देने से उन्कार कर दिया, विश्येषतः उन लाइनों के 
लिए जो कि कोरिया-सीमा तक बनाई जानी थी भौर रेलवे-निर्माण के लिए जापान 
से ऋण लेने से इन्कार कर दिया । १६२४५ में चीनियो ने दक्षिण मचूरिया रेलवे के 
समानान्तर लाइने विछानी प्रारम्भ कर दी। इन लाइनों के बिछाने में चीनी पू जी 
लगी थी तथा १६३१ तक लगभग १ हजार किलोमीटर की रेलवे वनकर तैयार हो 
गई, जो सीधे दक्षिण मचूरिया-रेलवे के साथ प्रतियोगिता करती थी। जापान द्वारा 
नियत्रित धैरेन बदरगांह से प्रतियोगिता लेने के लिए चीन ने इको तथा हुलुटो बदरगाहें 
निर्मित की, जिसने जापानियों को और भी खिजा दिया। चीन द्वारा उठाये गये इन 
कदमों को जापानियों ने मचूरिया में जापान के 'सधि-अ्रधिकारो' को रह करने के 
लिए घीन को 'क्रातिकारी राजनसिकता' बताया । 


टस प्रकार मच्रिया में जापान तथा चीन के मध्य तनाव बढता गया । इधर 
१६३१ में जापान में सैनिक दल के शासनारूद होने के परिणाम स्वरुप लगातार यह 
माँग होने लगी कि अघर में लटके तमाम प्रश्नों का समाघान, अगर ग्लावश्यक हो तो, 
शबिन द्वारा विया जाय । जापान की साम्राज्यवादी योजनाए प्रसिद्ध 'टाका-योजना' में 
प्रकट हुई । यह एक योजना का मसविदा था, जिसे प्रधानमत्री ठाक्ग ने १६२७ में 
जापान के उच्च सेनिक तथा नागरिक प्रधिकारियों के मचूरिया तथा मगोलिया में 
सम्मेलन के पश्चात्‌, तैयार किया था। योजना के उस प्रारप में कहा गया था कि 
जापान के राष्ट्रीय श्रम्तित्व के लिए यह प्रावश्यक है कि वह मचूरिया, मगोतिया तथा 
चीन पर ही विजय प्राप्त न करे, भ्रपितु समस्त पूर्वे-एशथिया तथा दक्षिण सामुद्रिक 
देशों पर भी प्रधिवार जमा ले 


चीन-जापान विवाद के तात्कालिक कारण ये घे--(१) वानपियोशा-घटना, 
(२) वष्तान नलयामुरा का मामला, (३) चीन में भृहयुद्ध, (४) यूरोप्र में राजनीतिक 
तथा झाविक सक्तट़ों पी खद्घला, (१) मुकदेन-घटना । 


४०२ शन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


१६३१ की वसत्त ऋतु में मचूरिया के एक छोटे-से गाव वानपियोदशा के पास 
जमीन के टुकडो पर चीनियो तथा कोरियाइयो, जो जापानी सरक्षण में थे, के वीच 
विवाद उठ खड़े हुए। परिणाम स्वरूप कोरिया में कगडे प्रारम्भ हो गये तथा चीन 
में जापान-विरोधी वहिष्कारो को पुनर्जीविन प्राप्त हुआ । इसी बीच जापानी सेना का 
कप्तान नकामुरा, कृपि-विश्वेपज्ञ के वेश में यात्रा करता हुआ, गिरफ्तार कर लिया 
गया तथा २७ जून १६३१ को उत्तर मचूरिया में ताझ्नोनान के निकट उसकी हत्या 
कर दी गई । चीनियो का दावा था कि वह बेहोशी की दवाइया और सैनिक नक्शे 
लिये जा रहा था तथा चीनियो से बच भागने के सघर्ष में सारा गया । जापान ने 
क्षमा-याचना, क्षतिपूर्ति तथा हत्यारे को दण्ड की माग की । छान-बीन के पश्चात्‌ 
चीन ने औपचारिक रूप से १८ सितम्बर, १६३१ को हत्या के लिए जिम्मेदारी को 
स्वीकार कर लिया | इस समय चीन जनरल येत-सी-शान शौर फेंग-यू-सियाग की 
उत्तर की सगठित सेना तथा चाँग-काई-शेक श्रौर नानकिंग-सरकार के बीच होने वाले 
गृह-युद्ध में फसा था । 

मचूरिया के सैनिक प्रशासक माशल चाग सुएह-लियाग के व्यक्तिगत प्रभाव 
में कमी हो जाने ने जापानी सेनानायकों को शक्ति का सहारा लेने को प्रोत्साहित 
किया । १६३१ में यूरोप राजनीतिक तथा श्राथिक सकटो के दोर में से गुजर रहा 
था | विश्व की आधिक गिरावट के कारण यूरोपीय देशो की वित्तीय स्थिति खस्ता हो 
गई घी। १८ सितम्नर, १६३१ को इगलैड स्वर्णा-मानक ((50]0 $६070970) 
से हीन हो गया था। रस के सब वित्तीय साधन प्रथम पचवर्षीय योजना में केन्द्रित 
थे। भ्रमेरिकी सरकार ने हवर-ऋण-भ्रदायगी-विलम्ब-आंदिेश (/0728६077प7) 
को एक वर्ष की मजूरी दे दी । 

लेकिन मचूरिया-सकट का तात्कालिक कारण था, मुकदेन-घटना । १८ सितवर, 
१६३१ को राष्रि के १० बजे मुकदेन से कुछ मील दूर एक छोटे वम-विस्फोट ने 
दक्षिग मचूरिया रेलये को नप्द कर दिया। कुछ लेखको के भ्रनुसार नप्ट प्राय रेलवे 
को लम्बाई ३१ इच मानी गई । जापानियों का कथन यह था कि एक चीनी सैनिक से 
ग्ल-मार्म को उठाया तथा जापानी रक्षकों द्वारा उसे ऐसा करते हुए पकड लिया गया। 
रक्षता ने चीनी फौजो पर गोलियां चलाई, जिन्होंने 'अपमानजनक तथा भडकाने 
जाता टग! अपनाया था । चीनिया का दावा था कि जापान ने विस्फोट का प्रायोजन 
स्रय रिया जिसमे उसे मचूरिया पर विजय प्राप्त करने का बहाना मिल जाय। उनका 
पहना था वि दक्षिग-एपसप्रैस क्षतिग्रस्त रास्ते से ठीक-ठीक गुजर ग़ई तथा मुकदेन 
नी टोफ समय पर ही पहुँच गई । बिना किसी राजनयिक चेतावनी के तथा बिना 
ण्सी पूरे सद-घोषणा के जापानी सैनिकों ने चाग-सुणह-लियाँग को मुकदेन से वाहर 
पलट दिया । 


सन्‌ १६१६ से पूर्वो एशियां के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ४०३ 


मचूरिया पर जापानी आक्रमण 

इस घटना के बुछ ही घटो के भीतर-भीतर जापानियों ने चार-दिवारी में 
घिरे मुकदेन शहर तथा सामरिक-महत्व की दृष्टि से दक्षिण मचूरिया के प्रमुख घहरो 
पर अधिकार कर लिया । बिना किसी प्रतिराध के चीनी सैनिक तितर वितर होकर 
चीन की वडी दीवार के दक्षिण में चले गये। युवक मार्शल ने नगर के बाहर 
चिनचाड़ में हो एक सरकार की स्थापना कर दी । जन-धन की रक्षा के बहाने जापान 
ने चाग-चुन, किरिन तथा त्सीत्मीहर पर १६ नवम्बर को आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । इस प्रकार ३े जनवरी, १६३२ को जापान ने चिनचाड पर अ्रधिकार जमा 
कर शअपने नियनण को मुकदेन के उत्तर में ३०० मील तक वढा लिया। वास्तव में 
जेहोल के सिवाय सम्पूर्ण मचूरिया पर जापानी अधिकार हो गया। कानून तथा 
व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जापान ने कठपुतली स्थानीय सरफारे बना दी । 

राष्ट्रसघ का रुख 

इस समय लीग-परिपद्‌ का जनेवा में सम्मेलन हो रहा था जिसमें चीन तथा 
जापान दोनों के ही प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिश्रव के भ्रनुवष ११ के श्रन्तगंत चीन 
ने राप्ट्रघ से ग्रपील की । ३० दिसम्बर, १६३१ को परिपद्‌ ने एक प्रस्ताद सर्वसम्मति 
से पारित करके यथासभव जितना जीघ्रहों सके, जापानियो से मचूरिया पाली करने को 
कहा। जापानी नियत्रश के निरच्तर विस्तार से चिन्तित होकर परिपद्‌ ने एक प्रन्य 
प्रस्ताव २४ अयतूबर को अगीकार किया, जिस पर जापान के श्रलावा सवदी सहमति 
थी। उम्र प्रस्ताव द्वारा जापान से कहा गया कि वह ततल्ताल अपनी सेनायें मचूरिया से 
रेलवे लेन तक हटाना प्रारम्भ कर दे तथा चीन से सीधी बातचीत प्रारम्भ कर दे | 
जापान ने एस प्रस्ताव को समर्थन देना इसलिए अ्रस्वीकार कर दिया बयोकि इसमें 
ऐसी किन्‍्ही भी शर्तों का उल्लेस नही था, जो जापान की दृग्टि से उसके शाप्ट्रवासियों 
की जान-माल की रक्षा के लिए कारगर हो सकें । १० दिसम्बर को परियद से एक 
भन्य प्रस्ताव श्रगीकार किया जिसमें जापान की इस प्रार्थना को स्वीकार फिया गया 
कि एक जाच आयोग घटना-स्थल पर जाच के लिये नियुक्त किया जाय । एफ महीने 
पश्चात्‌, २४ जनवरी १९३२ को एक आयोग वी नियुवित हुई जिसके श्रध्यत्ष थे 
लार्ड लिटन (ब्रिटेन) | ब्रन्य सदस्य इस प्रजार घे---काउप्ट मारेस बोटी (इटली) । 
जनरल हेनरी वलाउडेल (फ्राम), मेजर जनरल फ्रैह आर० माझाय ([प्रमेनिया) 
तथा डा० हेनरिच शेनी (जर्मनी) । 

शंघाई-युद्ध 

मचू रिया पर जापानी झ्रागमण का तात्यालिऊफ प्रभाव मह हा कि तीन भर 
में जापान-विनोधी भावनाएं तोग्म हो गई। जापानी माल के आम बहिप्पार से 
जापानी माल के चीन में स्‍क्‍्रायात गो ६४९ प्रतिशत तक पटा दिया । शघाई विध्व 
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की पाँच बडी बन्दरगाहो में से एक है औौर चीन में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 
जनवरी, १६३२ को शघाई की एक भीड ने पाच जापानी बौद्ध भिक्षुको पर आक्रमण 
कर दिया। उनमें से एक की मृत्यु हो गई तथा इस घटना ने बढ कर छोटे-से सैनिक 
भ्रभियाव का रूप ले लिया। फरवरी में जापान ने श्रपना समुद्री वेडा शंघाई भेजा । 
इसके कमाडर ने मेयर व्‌ से भ्रपराधियो को दण्ड देने तथा जापानी माल के बहिष्कार 
को रोकने की माग की । जापानी सेनाए अपनी माँग जोर-जबंदस्ती से मनवाने के 
लिए तट पर उतर आाईं तथा उन्होने चापेइ पर चीन की १९ वी सेना पर प्राक्रमण 
कर दिया । पाच सप्ताह के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बाद चीनी सेनाए पीछे हट गईं । 
भारी हानि उठाने के पश्चात्‌ जापान ने ५ मई, १६३८ को युद्ध-विराम सधि की तथा 
श्रपनी सेनाए शधाई से हटा ली । जैक्सन के कथनानुसार, “शधाई-युद्ध में जापानियों 
ने जन-धन की हानि से भी श्रधिक जो एक वस्तु खोदी वह थी चीन में रुचि रखने 
वाली हरेक वडी शक्ति की सहानुभूति ।” जापान ने शघाई में अन्तर्राष्ट्रीय श्राबध 
( 5०८६६९८०७०९7६ ) को २५००० सैनिको, ४० युद्धपोतो तथा २०० हवाई जहाजो 
के साथ सैनिक अभियान का झ्रड्डा बना लिया। ऐसा करने में उसने झ्ावधविधि 
तथा ब्रिटिश-वारिज्य-दूत को दिये गये वायदो का उललघन किया | पद्चिमी शक्तियों 
ने इस कार्य के लिए जापान को कभी भी क्षमा नहीं किया । 
स्ट्मिसन-सिद्धान्त 

यद्यपि श्रमेरिका सघ का सदस्य नहीं था, तो भी चीन-जापान संघर्ष का 
प्रमे रिका से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, क्योकि वह नौ-राप्ट्रो की सन्धि तथा पेरिस-सधि का 
एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र था। एक अमेरिकी पर्यवेक्षक प्रेन्टिस जिलवर्ट ने पेरिस सन्धि 
को लागू करने के सम्बन्ध में हुई सघ-परिपद्‌ की चर्चा में भाग लिया । भ्रमेरिका के 
तत्कालीन विदेशधमत्री हेनरी स्ट्सिसन ने घोषणा की कि अमेरिका किसी भी 
यवार्थत ( 6९ 78८८0 ) स्थिति की वेधानिकता को मान्यता नही दे सकता, ना ही 
वह किसी ऐसी सन्धि या समभौते को मान्यता दे सकता है, जिससे चीन की एकता 
तथा प्रभुसत्ता एवं खुला द्वार' नीति पर श्राघात लगे । ना ही उसके लिये ऐसी नीति 
मान्य होगी जिसके पालन में प्रतिश्रव तथा २७ अ्रगस्त १६२८ की पेरिस-सन्धि जिसके 
कि चीन, जापान तथा भ्रमेरिका तीनो सदस्य है, उपेक्षा हो । ब्रिटेन के विदेश कार्यालय 
ने प्रमेरिका की अ्रमान्यता की नीति को अनावश्यक समझा । तो भी, मार्च १६३२ 
को राष्ट्रममघ की महासभा ने एक प्रस्ताव अ्रगीकार करके स्ट्मिसन की श्रमान्यता की 
नीति वा सदस्य-राप्ट्रो द्वारा पालन करने पर जोर दिया । 

मचूको का निर्माण 

उसी बीच एक ओर महृत्वपूर्णा घटना घटी । यह थी मचूरिया के राष्ट्रवादियो 

द्वारा १८ फावरी, १२६३२ को एक नए स्वतन्त राज्य मचूकों की स्थाएसा की झोहगाए। 
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इस नए राज्य में चीन के तीन पूर्वी प्रदेश तथा जेहोल का श्रदेश शामिल किया 
गया, जिस पर १६३३ के प्रारम्भ में जापानी सेनाओं ने श्रधिकार कर लिया था। 
एक प्रमुस कार्मपालक के अधीन, जो रिजेंट कहुलाया, मचको को एक स्वत्तत्र गण॒राज्य 
ग्रधिकृत रूप से घोषित कर दिया गया । ४ मार्च को चीन के अपदस्थ सम्राट, जिन्हें 
१६१२ के पश्चात्‌ हेनरी-यू-यी के नाम से जाना जाता था, ने रिजेंसी को स्वीकार 
कर लिया । पाच दिन पण्चात्‌ एक संविधान को लागू करके रिजेंट को सम्पूर्रो 
कार्मपालक अधिकार दे दिये गये, जिसके पास पूर्ण निपेधाधिकार भी थे | इस सरकार 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सब महत्वपूर्ण विभागों में जापानी 
प्रधिकारी थे । १५ मितम्वर, १६३२ को जापान ने इस नये राज्य को मान्यता प्रदान 
कर दी | यह कदम उससे राष्ट्र मथ को जाच श्रायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने 
का श्रवसर मिलने में पहले ही उठा लिया | 


मनूरिया के मामले मे रापष्ट्रसघ की कार्यवाही 


१४ जनवरी, १६३२ को लिटन-जाच श्रायोग की नियुक्ति हुई। यह जाच- 
श्रायोग उतिहास में पहला पश्रायोग था, जो सुटूरपूर्व के मामलों के सम्बन्ध में जाच 
करने वाला हो और जिसमें सव संदस्य पश्चिमी राष्ट्रो की गोरी जाति के हों । 
मचूरिया के मामले में छ माह के गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ '४ सितम्बर, १६३५ 
को लिंटन-आयोग ने अपना प्रतिवेदन पूर्णा किया । १३६ पृष्ठ के प्रतिवेदन में आयोग 
ने यह निप्कर्ष निकाला कि मुकदेन-घटना के पश्चात्‌ विस्तृत रुप में हुई सैनिक 
फारयवाहियों को 'आ्रात्म-प्रतिरक्षा के लिये कानूनी उपाय तही माना जा सकता | उस 
मचूकों-सरफार को शाम चीनी समर्थन प्राप्त नहीं है “जो अपने घरेलू तथा विदेशी 
अधिकारों के लिये जापानी सेनाग्रो पर निर्भर करती है ।” इस समस्या के समाधान 
के लिए श्रायीग ने दो हल पेश किये उनमें से एक में एक दीन-जापान-सम्भलन पर 
चल दिया गया, जो मचूरिया में जापान के विशिष्ट हितो को मान्यता दे। यह 
मान्यता स्वायत्त-मासन-सम्पन्त हो पर इस पर प्रभुसत्ता चीन की ही रहे। एक 
जापानी पत्र ने इस प्रतिवेदन पर टिप्एणी करते हुए लिखा, “यह प्रतिवेदन कानूनी 
तथा माहित्यिक कृति है, जो राष्ट्रगसघ के श्रजायब घर के पुस्तकालय को शोभित 
करता रहेगा, पर जिसका अन्तर्राप्ट्रीय आलेख के रूप में कोई व्यावहारिक मूल्य 
नहीं हू ।' 

६ दिनम्वर, १६३२ को राष्ट्रमघ की विशिष्ट महासभा ने लिटन-आ्ायोग का 
प्रतिचेदन उस्नीस राप्ट्रो दी एक विशिष्ट समिति के हाथ मैं दे दिया, जिमसे प्रार्थना 
यो गई कि बह समाधानयोजना बनाये । समिति ऐसी कोई नी योजना नहीं बना 
मरी जो चीन तग्मा जापान दोनो को मान्य हो । तो भी उसने एक प्रतिवेदन तैयार 
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कर लिया, जिसे २४ फरवरी, १६३३ को राष्ट्र सघ की महासभा ने ४२ मतो से 
स्वीकार कर लिया । जापान ने विरोध सें मत दिया । इस प्रतिवेदन द्वारा इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा गया कि जापान ने विना किसी युद्ध-घोषणा के चीन के एक बडे क्षेत्र पर 
भ्रधिकार जमा लिया। उसने ये रायें दी--( १) रेल-क्षेत्र से जापानी सेनाग्रो का प्रत्या- 
गमन, (२) चीन की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत मचूरिया का स्वशासन, (३) जापान-चीन- 
समभौते के लिये राष्ट्सघ समिति की सहायता से वार्ता, (४) राष्ट्रसघ के सदस्यो 
द्वारा मचूको राज्य को अ्रमान्यता । एक पृथक्‌ प्रस्ताव द्वारा एक परामशेंदात्री समिति 
की नियुक्ति की गई जिसमें अमेरिका तथा रूस को मिला कर २१ राष्ट्र थे । यह 
समिति उसके कार्य में सहयोग करने के लिये वनाई गई थी। क्योकि दोनो पक्षों में से 
किसी ने भी श्रोपचारिक युद्ध-घोपणा नहीं की इसलिये प्रतिवन्धो तथा सैनिक शक्ति 
का प्रइन ही नही उठा। जापानी प्रतिनिधि मत्सुको ने घोषणा की कि “जापान-चीन 
सम्बन्धों के मामले में राष्ट्र सघ को सहयोग देने के जापानी सरकार के प्रयत्न श्रव 
सीमा पार कर गये है ।/ २७ माचे, १६३३ को जापान ने दो वर्षो की झावश्यक 
पूर्व-सूचना के समय की समाप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्र सघ से श्रपनी सदस्यता समाप्त 
करने की श्रौपचारिक सूचना दे दी । 

जेहोल-विजय, तथा पेकिंग श्रौर तीनसिन के मुख्य द्वारो तक जापानी सेनाओो 
के बढ़ जाने के पश्चात्‌, दो महीने बाद ३१ मई, १६३३ को जापान-चीन ने तर्क 
पर एक युद्धद-विराम-समभौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अ्रनुसार मचूरिया तथा चीन 
के बीच अ्रमैनिक क्षेत्र स्थापित कर दिया गया। कहा जा सकता है कि तम्कू युद्ध- 
विराम सधि द्वारा जापानी श्राक्रमणण का वह दौर तो समाप्त हो गया, जो “'मचूरिया 
घटना' के नाम से जाना जाता है । 


परिशिप्ट १ 


संयुक्त राष्ट्र संघ का चार 
संयुक्त राष्ट्रों के हम लोगों ने यह पक्का निश्चय किया हैं 

कि हम आानेवाली पीटियो को उस युद्ध की विभीषिकागों से बचाएंगे जिसने 
हमारे जीवन काल में ही दो वार मनुप्य मात्र पर श्रकथनीय दु ख ढाए हैं, भौर 

कि हम मानवत्ता के मूल-अधिकारो में, मानव की गरिमा और महत्व में, और 
छोटे बड़े सभी राप्ट्रो के नर नारियो के समान श्रधिकार में फिर आस्वा वनाएगे 
झौर 

कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे जिनमें न्याय और उन दायित्वों का सम्मान 
बना रहे जो कि सन्धियों और अस्तर्राप्ट्रोय कानून के दूसरे सल्लोतों से हम पर आरा पढ़ते 
हैं, भौर 

कि हम अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊँचा करेंगे 
श्रौर समाज को प्रगतिशील बनाएंगे । 
इन उद्देश्यों के लिये 

हम सहनशील बनेंगे श्रौर अ्रच्छे पडोसियो की तरह साथ मिलकर गाँति से 
रहेंगे, भौर 

प्रन्तर्राप्ट्रीय धान्ति और सुरक्षा फे लिए अपनी झक्तियों का संगठन करेंगे, 
झौर 

उन नियमों को मानेंगे और ऐसे त्ताधनों से काम लेंगे, जिनसे एस बात का 
विध्वास हो जाय फि अपने सामान्य हितो की रक्षा के श्लावा हथियारवन्द सेनाओं 
का प्रयोग नहीं किया जायगा, प्रौर 

सभी लोगो के सामाजिक और झाधिक उत्थान को वटावा देने के लिए ग्रन्त- 
राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग करेंगे । 
इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने मिलकर प्रयत्न करने का निश्चय किया हैं। 

इसीलिये हमारी सरकारे अपने प्रतिनिधियों के रूप में सानशामसिन्क्नो नगर में 
गबाटटी हुई हैं। इन प्रतिनिधियों ने अपने अ्रधिकारपन्न दिखाए है जिनको कि टीक 
झौर उचित रूप में पाया गया है, और ईन्हीने सयक्त राष्ट्रो में इस चार्दर को मान 
तिया है श्लोर इसकी रू मे वे प्रव एक झन्नर्राप्ट्रीय सघ वी स्थापना करते हैं झिसका 
नाम 'सयुक्तराष्ट्र-्मघ' होगा। 


(पर) 


अध्याय एक 
प्रयोजन और सिद्धान्त 


अनुच्छेद १ 

सयुक्तराष्ट्र-सघ के प्रयोजन ये हैं -- 

१ श्रन्तर्राष्ट्रीय शाँति श्रौर सुरक्षा बनी रहे, और इसके लिए 

साधृहिक और प्रभावपूर्ण प्रयत्नो से शाँति के खतरों को रोका और मिटाया 
जा सके, भ्रौर श्रग्रधपंणा की श्रौर दूसरी शांति भग करने वाली चेष्टाओ्रे को दबाया 
जा सके, और न्याय श्रौर भ्न्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धाँतो के श्राधार पर शांतिपूर्ण 
साधनो से उन भन्तर्राप्ट्रीय कगडो श्लौर समस्याओ्रो को सुलझाया या निबटाया जाय, 
जिनसे शांति भग होने की श्राशका हो । 

२ सब राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्णा सम्बन्ध बढाए जाए जिनका श्राधार सब 
लोगो के समान श्रधिकार और स्वाघीनता के सिद्धान्त पर हो । 

३ विश्व की आथिक, सामाजिक, साँस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं 
को हल करने में अतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाय । जाति, भाषा, लिग या धर्म 
का भेद किये विना सबके लिए मानव श्रधिकारों और मोलिक स्वतन्त्रताश्रो के सम्मान 
को बढाया जाय श्रौर उसे प्रोत्साहन दिया जाय, भौर 

४ सयुक्तराष्ट्रगसघ को एक ऐसा केन्द्र बनाया जाय जहाँ इन सामान्य उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए श्रलग-प्रलग राष्ट्र जो काम करें, उनमें सामजस्य लाया जा सके । 

अनुच्छेद २ 

पहले श्रनुच्छेद के प्रयोजनो को पूरा करने के लिए सघ श्रौर उसके सदस्य 
जो भी काम करेंगे, उनमें वे इन सिद्धाँतो का ध्यान रक्खेगे कि -- 

१ इस सध का श्रावार सव सदस्यों की वरावर प्रभुता का सिद्धान्त है। 


२ सभी सदस्य अपने उन सब दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे 
जिन्हें उन्होने वर्तमान चार्टर के श्रनुसार श्रपने ऊपर लिया हो, ताकि सवको इस बात 


का विश्वास हो जाय कि सदस्य होने के जो भी श्रघिकार और लाभ हैं, वे उनको 
मिलेंगे । 


5 


३ सभी सदस्य अपने श्रतर्राष्ट्रीय कगडो को थाँतिपूर्ण साधनों से इस प्रकार 
तय करेंगे कि विश्य की सुरक्षा, शाति और न्याय खतरे में न पडे। 

४ सभा सदस्य श्रपने अन्तराप्ट्रीय भगडो में किसी राज्य की अखण्डता, 
राजनीतिक स्वायीनता के पिन्द्ध न तो धमकी देंगे श्रौर न वल का प्रयोग करेंगे और 
का: भा ऐसा काम न करेंगे जो सयुक्त राप्ट्रो के प्रयोजनों से मेल न खाता हो । 


(79 ) 


५. सभी सदस्य सयुकतराप्ट्र सघ को ऐसी हर कार्यवाही में सब तरह की 
मदद देंगे जो वतंमान चार्टर के अनुसार हो, और किसी भी राज्य की मदद ने 
करेंगे जिसके विरुद्ध सयुक्त राष्ट्रससघ अमल कराने या रोक थाम की कोई कार्यवाही 
कर रहा हो । 


«», ६ यह संध इस बात का विश्वास दिलाएगा कि जो राज्य सयुफ्तराप्ट्र सघ 
के सदस्य नहों हैं, वे भी भ्न्तर्राप्ट्रीय थाति और सुरक्षा वनाये रखने के लिए जहाँ 
तक आवश्यक हो, इन्ही सिद्धाँतो का पालन करेंगे । 

७, वत्तमान चार्टर में जो कुछ कहा गया है उससे सयूक्‍तराप्ट्र सघ किसी भी 
राज्य के उन मामलों में दखल देने का श्रपिकारी न होगा जो निषद्िचत रुप से उस 
राज्य के घरेलू क्षेत्र के भीतर झ्ाते हो । न किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा 
कि ऐमे मामलो को वर्तमान चार्टर के भ्रधीन लिवटाने के लिए रखे । लेकिन सातवे 
अध्याय में अमल कराने के लिए जो कायंवाहियां बताई गई हैं, उनके लागू करिए जानें 
पर इस सिद्धान्त का कोई प्रसर न पडेगा । 


अध्याय दो 
सदस्यता 
अनुच्छेद ३ 

सयुवतराष्ट्रटसघ के ग्रादि सदस्य वही राज्य होंगे जो वर्तमान चार्टर पर हस्ता- 
घर करें भौर पनुच्छेद ११० के अनुसार सत्याज़न करे, जो सान-फ्रासिस्फों में प्न्त- 
राष्ट्रीय-सघ के विपय में संयुकतराप्ट्रो की सभा में शामिल हुए हो, था जो मयुक्त- 
राष्र-सध के १ जनवरी १६४२ के सम्मिलित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर 
नुफे हो । 

अनुन्छेद ४ 

१. समुक्तराप्ट्र-मघ की सदस्यता उन सभी थाति चाहने वाये राह्दोंफे 
लिए खुली है, जो वर्तमान चार्टर में दिए हुए दापित्तों को मारने और जिनमें सब की 
शाय में एन दायित्वो को पूरा करने की इच्छा और योग्यता दोनों हो । 

२. हिसी राष्ट्र को समुवतराष्ट्रमभ के सदस्यों में तभी घामिल छिया 
जाएगा, जब सुरक्षा परिपद्‌ उसकी मिफारिश करेंगी और जनरल अमेम्बलो उस 
सिफारिश पर अपना निर्ाय देगी | 

अनुन्छेद्र ५ 
झगर सयुवतराष्ट्रसय के किसी सदस्य झे विग्द्ध सुरक्षा परियद्‌ ने रोफ़्याम 


जा 


की यथा प्मतल जहराने की कोई णायंदाही वी हो तो सुरक्षा परिप्र्‌ थी सिफारिश पर 


( ए ) 


जनरल शअसेम्बली उस राज्य को सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारो के 
प्रयोग से रोक सकती है। सुरक्षा परिषद्‌ इन अधिकारों ओर विशेषाधिकारो के 
प्रयोग पर से रोक हटा भी सकती है। 


अनुच्छेद ६ 
सयुकतराप्ट्रसघ का कोई सदस्य अगर वतंमान चार्टर के सिद्धान्तो का बार- 
बार उललघन करता है तो उसे जनरल असेम्बली सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर 
संघ से निकाल सकती है । 


अध्याय तीन 
अग 

अनुच्छेद ७ 
१. सयुक्‍तराष्ट्र -सघ के ये प्रमुख श्रग बनाए जाते हैं:-. 
(क) जनरल झसेम्बली । 
(ख) सुरक्षा परिपद्‌ । 
(ग) झ्ाथिक भ्रौर सामाजिक परिपद्‌ । 
(घ) न्याय परिपद्‌ । 
(ड) भरन्‍्तर्राप्ट्रीय न्यायालय । 
(च) सचिवालय । 


२ वर्तमान चार्टर के प्रनुसार श्रन्य सहायक श्रग भी श्रावश्यकता होने पर 
स्थापित किए जा सकते हैं । 
अनुच्छेट ८ 


सयुकतराष्ट्र -यघ अपने प्रमुख या सहायक झगो में वरावरी की दश्चा में किसी 
भी हैसियत से काम करने के लिए कसी भी नर-नारी की पात्रता पर कोई पावन्दी 


नहीं लगाएगा । 
अध्याय चार 
जनरल असेम्व॒ली 
रचना 
अनुच्छेद ६ 
६ जनरल अमम्वली में सथुक्‍तराष्ट्रटसघ के सभी सदस्य रहेगे। 


जनरल प्रसेम्बली में किसी भी सदस्य देश के पांच से श्रधिक प्रतिनिधि 


ही 
#- ४+ 

रु 

डे 

* 
ल्न् 


, 


काम ओर शक्तियाँ 
अनुच्छेद १० 

जनरल असेम्बली किसी भी ऐसे प्रगन या मामले पर विचार कर सकती है जो 
वर्तमान चार्टर के क्षेत्र में हो या जिसका सम्बन्ध समुकतराप्ट्र-सघ के उन श्रगों में से 
किसी की भी शवितयों या कार्यो से हो, जो वर्तमान चार्टर की रू से बनाए जाय, 
प्रौर अ्रनुच्छेद १९ के उपवन्ध को छोडकर, जनरल श्रमेम्बलो किसी भी ऐसे प्रम्न या 
मामले पर भ्रपना सिफारिशें सयुकतराप्ट्र-सघ के सदस्यो को या सुरक्षा परिषद्‌ को 
या दोनो को भेज सकती है । 


अनुच्छेद ११ 

१, जनरल असेम्बली अस्तर्राष्ट्रीय श्ाति श्रौर सुरक्षा वनाए रखने में सहयोग 
के साधारण सिद्धान्तों पर विचार कर सकती है, इनमें नि शस्प्रीकरण और झस्त्र- 
नियन्नणा के सिद्धान्त भी शामिल होगे, शौर इनके साथ ही प्न्तर्राप्ट्रीय भाति शौर 
सुरक्षा बनाए रखने के लिये महयोग के जो भी सिद्धान्त सभव हो सकते हैं, जनरल 
श्रसेम्बली इनके सम्बन्ध में सदस्यों को या सुरक्षा परिपद्‌ को या दोनो को श्रपनी 
सिफारिश दे सकती है । 

२. जनरल श्रसेम्बली श्रन्तर्राप्ट्रीय शात्ति श्ौर सुरक्षा बनाए रखने के किन्‍्ही 
ऐसे प्रघनो पर विचार कर सकती है जिसे सथुक्त राष्ट्रसलथ का कोई सदस्य, या सुरक्षा 
परिपद्‌ या कोई ऐसा राज्य जो श्वनुच्छेद ३५ के पैरा २ के श्रनुसार समुक्त राष्ट्रनध 
का सदस्य न हो, पेश करे शौर जनरल श्रसेम्वली श्रनुच्छेद १२ में दिए हुए उपवन्ध 
को छोड़कर ऐसे किसी प्रश्न के वारे में उस राष्ट्र या उन राप्ट्रो को जिन्होने यह 
प्रथन उठाया हो या सरक्षा परिषद्‌ को या दोनो को अयनी सिफारिशों दे सकती है । 
यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर कार्यवाही करनी श्रावश्यक हो, तो जनरल पसेम्व॒ली 
वहस के पहले या वहन के बाद उसको सुरक्षा परिषद्‌ में भेज देगी । 

३. जनरल झ्मेम्बली सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान उन परिस्यितियों की शोर 
दिला सकती है जिनसे श्रन्तर्राप्ट्रीय शाति और सुरक्षा को सत्तरा पैदा हो सकता है । 

४ एस श्नुच्छेद में जनरल अनेम्दबली की जो शवितयाँ दी गई हैं उनमे 
अनुच्छेद १० का विषय विस्तार सीमित नहीं होगा । 


छच्छदठ १५ 
१ चतंमान चार्टर से सुरक्षा परिषद्‌ हो जो वाम सौपे गए हैं उनवने प्रत॒- 
सार जप यह विसी ऋगद़े था परिस्थिति पर विचार कर रही हो तो उस ऋगड़े या 
परिस्यिति फे सम्बन्ध में जनरल अमेम्पती कोई सिफारिश नहीं करेगी, जब तऊ 
सुरक्षा परिपद्‌ उससे ऐसा करने फो न बढ़े । 


(शा) 


२ सुरक्षा परिषद्‌ का प्रधान सचिव सुरक्षा परिषद्‌ की श्राज्ञा से जनरल 
असेम्बली को उसके हर श्रधिवेशन पर भत्तर्राष्ट्रीय शाति श्लीर सुरक्षा बनाए रखने 
के सम्बन्ध में उन मामलो की सूचना देगा, जिन पर सुरक्षा परिषद्‌ कार्यवाही कर 
रही हो । झौर भ्रगर जनरल श्रसेम्वली का श्रधिवेशन न हो रहा हो तो उन मामलो 
पर सुरक्षा परिषद्‌ की कार्यवाही समाप्त होने के बाद तुरन्त ही जनरल श्रसेम्बली 
को या सयुकतराष्ट्र सघ के सदस्यो को इस बात की सूचना देगा । 

अनुच्छेद १३ 

१ जनरल असेम्बली नीचे लिखी बातो के अश्रध्ययन की व्यवस्था करेगी और 
उन पर अपनी सिफारिशों देगी *-- 

(क) राजनीतिक क्षेत्र में भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढाने और श्रत्तर्राष्ट्रीय 
कानून के क्रमिक विकास और उसके सहिताकरण को प्रोत्साहन देना । 

(ख) आथिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रो 
में भ्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग वढाना श्रौर जाति, लिंग, भाषा, या धर्म का भेद किए बिना 
सवको मानव अधिकार श्ौर मूल स्वतन्त्रता दिलाने में सहायता देना । 


२, ऊपर पैरा (ख) में जिन मामलो की चर्चा की गई है उनके वारे में 
जनरल असेम्वली की जो शौर जिम्मेदारियाँ, काम श्नौर शर्वितयाँ हैं उनको नवें प्रोर 
दसवें प्रध्यायो में दिया गया है । 

अनुच्छेद १४ 

श्रगर किसी भी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जिससे जनरल 
प्रमेम्बली की राय में राप्ट्रो के साधारण हितो या राप्ट्रो के वीच मित्रतापूर्ण सबधो 
को ठेम पहुँचती है, तो बारहवें श्रनुच्छेद के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुए, जनरल 
श्रमेम्बली उस परिस्थिति को शाँति से सुलकाने के लिए सिफारिश कर सकती है । 

अनुच्छेद १४ 

१ जनरल श्रसेम्बली सुरक्षा परिपद्‌ से उसकी वापिक श्रौर विश्वेप रिपोर्ट 
मगाएगी और उन पर विचार करेगी । इन रिपोर्टो में सुरक्षा परिपद्‌ की उन सारी 
कार्यव्राहियों वा लेखा जोखा रहेगा, जो सुरक्षा परिषद्‌ भ्रन्तर्राप्ट्रीय शाँति श्ौर सुरक्षा 
के बनाए रसने के लिए कर छुकी है या करने वाली है । 

२ जनरल असेम्बली सयुवत राष्ट्रसघ के श्रन्य श्रगो से भी उनकी अपनी 
अ्रपनो स्पोर्ट मगाएगी शोर उन पर विचार करेगी । 

अल॒च्छेद १६ 
वनरत श्रस्ेम्बती अझतर्राप्ट्रीय न्‍्याय-पद्धति के बारे मे वह सब काम करेगी, 


5. 


ती घारहवबें, झौर सेरहवें प्रव्यायों में उसे सौपे गए हैं। इनमें ऐसे इलाकों के लिए 


(शा) 


न्याय-समझकौतो का अनुमोदन भी शामिल होगा, जिनको युद्ध की हृष्टि मे कोई महत्व 
नहीं दिया जाता । 
अनुच्छेद १७ 

१, जनरल असेम्वली सघ के बजट पर विचार करेगी श्रीर उसका अनुमोदन 
करेगी । 

२ सघ का खर्च सभी सदस्य उठायेंगे श्रौर सदस्यो के बीच उसका अनुपात 
जनरल अमेम्बली तय करेगी । 

३, जनरल असेम्बली वित्त और ठजट सम्बन्धी उन सभी समकीौतों पर 
विचार करेगी, श्रोर उन पर अपना अनुमोदन देगी, जो श्रनुच्छेद ५७ में बताई विशेष 
एजेसियो के साथ हुए हो, श्रौर ऐसी एजेंसियों को अपनी मिफारिशणे देने के लिये 
उनके अभिशासन सम्बन्धी वजटो की जाँच करेगी। 

अनुच्छेद १८ 

१ जनरल असेम्वली में हर सदस्य का एक वोट होगा ) 

२. महत्वपूर्ण प्रश्नो पर जनरल असेम्बली के निरंय उस समय मौजूद प्ौर 
वोट देने वाले सदस्यों के दा तिहाई के बहुमत से किए जाएंगे। इन प्रशनों मे नीचे 
लिखी बाते शामिल होगी :-- 

(व) भतर्राप्ट्रीय शात्ति और सुरक्षा बनाए रखने के विपय में सिफारिशें, 

(स) सुरक्षा परिषद्‌ के लिए श्रस्थायी सदस्पो का चुनाव, 

(ग) श्राथिक और सामाजिक परिपद्‌ के सदस्थों का चुनाव, 

(घ) श्रनुच्छेद ८५६ के पैरा १ (ग) के अनुसार न्याय परिपद्‌ के सदस्यों 

का चुनाव | 

(च) नयुक्‍तराप्ट्र मघ में नए सदस्यों की भरती । 

(छ) सदस्यता के अधिकारों झ्लोर विदशेषाधिकारों का छीनना, 

(ज) सदस्यों का निकालना, 

(४) न्याय पद्धति के काम सम्बन्धी प्रध्न, 

(5) बजट के प्रश्न 

३. दूसरे प्रध्नों का निर्णय उस समय मौद्धद श्र वोट देने वाले सदस्यों फे 
बहुमत से किया जाएगा । इन प्रब्नों में उन प्रथ्नो को अतिरित्त खेशियों का तथ 
करना भी शामिल होगा जिनका निर्णय दो तिहाई बहुमत से हिवा याता है। 

प्रनुन्छेद 7६ 
ध्रगर संउततरास्ट्र सथ के किसी सदस्य ने चंदा नहीं चुशाया है. शौर देपान 


दे 
उम्र पाने पूरे के भा 4 5 जनों ले वेरचरर द्रव जन अजिनटीओल अब: कर 
उसके पिछले पूरे दो सालो मे चदे के योग के बराबर था उससे बदपर हो, तो बड़ 


(5) 


क्रिया विधि 
अनुच्छेद र८ 


१ सुरक्षा परिपद्‌ का सगठन इस प्रकार होगा कि वह लगातार काम कर 


सके । इसलिए सघ स्थान में सुरक्षा परिषद के हर सदस्य का प्रतिनिधान हर समय 
रहेगा । 


२, सू रक्षा परिषद्‌ की बैठकें समय समय पर हुम्ना करेंगी । इसमें यदि कोई 
सदस्य राष्ट्र चाहे तो उसका प्रतिनिधान उसकी ध्षरकार का कोई सदस्य या विशद्येप 
रूप से नामजद कोई दूसरा प्रतिनिधि कर सकता है । 


३ सुरक्षा परिषद्‌ सघ-स्थान के श्रलावा किसी दूसरी ऐसी जगह, जहाँ वह 
काम में आसानी समझे, अपनी वेठकें कर सकती है । 


अनुच्छेद २६ 


सुरक्षा परियद्‌ अ्रपने कार्यों के लिए श्रावव्यक समझे त्तो सहायक श्रगों की 
स्थापना कर सकती है । 


अनुच्छेद ३० 
स्रक्षा परिपद्‌ भ्रपनी क्रियाविधि के नियम श्राप वनाएगी । अपना श्रध्यक्ष 
चुनने की विधि भी वह स्वय तय करेगी । 


अनुच्छेद ३१ 
समुक्तराप्ट्रसघ का कोई भी सदस्य, चाहे वह सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य ते 
भी हो, सुरक्षा परिषद्‌ के सामने श्राये हुए किसी भी मामले की वहस में भाग ले 
मक्‍ता है, वशतें कि सुरक्षा परिषद्‌ यह समझे कि उस मामले से उस सदस्य के हिती 
पर विशेष रुप से प्रभाव पडता है| मगर ऐसे सदस्य को वोट देते का भ्रधिकार नहीं 
होगा । 
अनुच्छेद 3२ 
जब कोई ऋगट़ा सुरक्षा परिपद्‌ में पेश हो तो मसग्रुक्त राष्ट्र सघ का वह 
सदस्य जो सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य नही है, अथवा वह राज्य जो मयुकत राप्ट्र सघ 
हा सदस्य ने हों, यदि यह विवादों पक्ष है तो बहस में भाग लेने के लिए बुला लिया 
जायगा, पर उसे वोट देने का झ्रधियार नहीं होगा | सुरक्षा परिषद्‌ अपनी बहसो में 
ऐसे “ाप्ट्र हे साग तैने वे जिये, जो संयुक्त राणग्ट्रो का सदस्य नहीं है, ऐसे नियम 
बनाएगी जिन्‍े यह स्याब्य सम्े । 


>> 


(ख्यं) 
अध्याय छ* 
भगडों आतिपूरा 
भंगडों का आतिपूर्णो निपटारा 


अनुच्छेद ३३ 

१. श्रगर किसी झंगडे से विश्व की भाँति और मुरक्षा को खतरा हो तो दोनो 
विवादी पक्ष उस ऋगडे को सबसे पहले वात-चीत, पूछ-ताछ, बीच-विचाब, मेल, 
विवाचन, न्याय सम्मत समझभीतो, प्रादेशिक संस्थाओं या व्यवस्थाओं द्वारा या अपनी 
पसद के दूसरे शांतिपूर्ण साधनों से सुलफाने की कोशिश करेंगे । 

२. सु रक्षा परिपद्‌ जब आवश्यक समझे, विवादी पक्षों को अपने रगडे ऐमे 
साधनों से निपटाने की माग करेगी। 

अनुच्छेद ३४ 

सुरक्षा परिपद्‌ किसी ऐसे फगडे या स्थिति की जाँच पडताल कर सकती 
जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय सधर्प का रूप ले सकता हो, या जिसमे कोई दूधरा ऋगडा उठ सकता 
हां, वह इस बात का भी निश्चय करेगी कि यह रंगडा या स्थिति यदि जारी रहे तो 
विदव की शांति भर सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है या नहीं । 


अनुच्छेद ३५ 

१ पश्रगर कोई कंगडा या स्थिति ऐसी है, जैसी अनुच्छेद ४३ में बताई गई 
है तो सयुवत राष्ट्र सघ का कोई सदस्य उसकी शोर जनरल अ्सेम्बली प्रथवा सरक्षा 
परिपद्‌ का ध्यान खीच सकता है । 

२ कोई भी राष्ट्र जो किसी झगड़े में एक फरीक है भौर जो संयुक्त राष्ट्र- 
सच का सदस्य नहीं है, उस भगडे को सुरक्षा परिपद्‌ भ्रथवा जनरल प्रसेम्बली के 
सामने ला सकता है; बचतें कि ऋगड के शांतिपूर्ण समझौते के लिए जितने भी दायित्व 
बरतंमान चार्टर में दिये गए हैं, उनको वह पहले ही स्वीकार कर ले। 

३ इस प्रनुच्छेद के अधीन जिन किन्‍्ही मासलो की झोर जनरल असेम्वली 
का ध्यान दिलाया जाएं, उन पर उसकी कार्यवाइया भनुच्छेद ११ और १२ के उप- 
वन्धों के श्रदीन की जाएगी । 


अनुच्छेद ३६ 
१. यदि कोई ऐसा ऋगणा जिसका उल्देख बनत्ठेद ३४ में किया गया ह£ 
व कोई स्थित्ति पैदा हो जाए नो स्रक्षा परिषद्‌ किमी भी समय 
उसके लिए उन्ित कायंबाही वा सुलझाने के उपायो की मिफारिस कर खाती है 
३२. सुरक्षा परिषद्‌ उन कायंबाहियों का की व्यान रसेगी जो फरीयो ने भगरो 
को सुलभाने के लिए तव तक की हो । 


( जाए ) 


दी हुई जिम्मेदारियो को पूरा करने के लिए हथियारबद सेनाएँ मागने से पहले, श्रगर 
यह सदस्य चाहे तो उसको सुरक्षा परिपद्‌ में उसकी हथियारवद सेनाशओ्रो के प्रयोग 
करने के बारे में बातचीत में भाग लेने के लिए बुलाएंगी । 


अनुच्छेद ४५ 
झमल कराने की सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए, सदस्य झपती 
अपनी राष्ट्रीय वाग्रुसेना के दल जल्दी से जल्दी मुहस्या करेंगे, जिससे सयुक्तराष्ट्र सघ 
तुरन्त सैनिक कार्यवाही कर सके । सुरक्षा परिषद्‌, सैनिक श्रमला समिति की मदद 
से इन सैन्य दलो की सख्या और तैयारी की मात्रा तय करेगी ओर सामूहिक काय्ये- 
वाही के लिए योजनाएँ वनाएगी। इन वातो का निर्णय अनुच्छेद ४३ में दिए हुए 
समझभोौते या समभौतो की सीमाओं के भीतर ही होगा । 


अनुच्छेद ४६ 
सुरक्षा परिपद्‌ सैनिक श्रमला समिति की सहायता से हथियारबद सेनाश्रो 
को काम में लाने की योजनायें तैयार करेगी | 


अनुच्छेद ४७ 
१ सुरक्षा परिषद्‌ को नीचे लिखे प्रश्नो पर सलाह देने भौर सहायता करने 
के लिए एक सैनिक अमला समिति वनाई जाएगी *"-- 
(0) अन्तर्राप्ट्रीय श्ाति भ्रौर सुरक्षा परिषद्‌ की सैनिक श्रावश्यकतायें, 
(7) उसके श्रघीत सेनाओो का प्रयोग और उनकी कमान, (7॥) शस्त्रों का निय्रण 
झर (7ए) मसभावित नि श्स्त्रीकरण । 


२ सैनिक झमला समिति में सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदस्यों के श्रमला 
अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि रहेगे। श्रगर मसेंयुक्तराप्ट्र मथ का कोई सदस्य समिति 
वा स्थायी प्रतिनिधि न हो और समिति के दायित्वों को भ्रच्छी तरह पूरा करने में 
उस सदस्य का भाग लेना श्रावश्यक हो तो समिति उसको श्रपने साथ काम करने के 
लिए बुला लेगी । 

३. सुरक्षा परिषद्‌ के उपयोग के लिए जो हथियारबद सेनाएँ दी जाएँगी, 
उन का थ्रुद्ध सम्बन्धी निर्देशन सैसिफ अमला समिति के हाथ में रहेगा और यह्‌ 
समिति सुरक्षा परिपद्‌ के अधीन रहेगी । इन हथियारवद सेनाप्रो के कमान 
सम्बन्धी प्रश्न बाद में तय किए जायेंगे । 

४ सैनिक प्मता समिति उपयुक्त प्रादेशिक सस्याझरों से सलाह लेने के लिए 
प्रादेशिक उपनसमितियाँ भो बना सकती है। सैनिक भमला समिति को यह श्रधिकार 
सदा परिषद्‌ से मिलेगा । 


( झूए ) 


अनुच्छेद ४८ 

१. श्रन्तर्राप्ट्रीय शाति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिपद्‌ के 
निर्णयों पर जो कार्यवाही होगी, उस को सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार सयुक्त- 
राष्ट्र सघ के सब सदस्यों को या उन में से कुछ एक को करना होगा । 

२ सुरक्षा परिषद्‌ के इन निर्णायों पर समुक्तराप्ट्र सघ के सदस्य स्वयं अमल 
करेगे और अपनी कार्यवाही द्वारा उन सब अन्तर्राप्ट्रीय सत्याओों से भी कराएँगे, 
जिनके वह स्वयं सदस्य हो 

अनुच्छेद ४६ 

सुरक्षा परिषद्‌ जो भी कार्यवाही तय करेंगी उसको पूरा करने में संयुक्त 

राप्ट्रो के सद सदस्य सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग देंगे । 
अनुच्छेद ४० 

जब मुरक्षा परिषद्‌ किसी राष्ट्र के विरुद्ध रोक थाम की या प्रमल कराने 
की कार्यवाही कर रही हो, उस समय उस कार्यवाही को पूरा करने में हो सकता है 
कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेप श्राथिक ममस्याये उठ खडी हो । ऐसी 
सूरत में चाहे वह राष्ट्र सयुक्तराप्ट्र संघ का सदस्य हो या नहीं, उसको उन 
समस्याश्रों के हल करने के लिए स्रक्षा परिपद्‌ से सलाह लेने का भधिकार होगा । 

अनुच्छेद ४१ 

श्रगर संयुवतराप्ट्र सध के किसी सदस्य पर कोई सशस्त्र भ्राक्रमण होता है तो 
चह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से श्रात्म रक्षा करमे का अधिकारी है, वर्तमान 
चार्टर के श्रनुसार उस पर उस समय तक कोई रोक न होगी जब तक सुरक्षा परिषद्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय शात्ि और सुरक्षा के लिये आप कोई कार्यवाही म करे। प्रात्मरक्षा के 
लिए सदस्य जो भी कार्यवाही करेंगे, उसकी सूचना तुरन्त हो सुरक्षा परिषद को 
देंगे । पर इस चार्टर के श्रनुतार इसमे सुरक्षा परिषद के अधिकारों और दायित्वों 

पर ये प्रभाव न पडेगा। वह शझ्तर्राप्ट्ीय णाति और सरक्षा बनाए रखने था फिर 


प 


से स्वापित करने के लिए जब कभी, जो कार्यवाही चाहे कर सफती है 
ध्यध्याय आठ 
प्रादेशिक प्रवन्ध 
अनुच्छाद ४२ 
१. प्रतराप्ट्रीय शात्ति श्रौर सुरक्षा सम्बन्धी मामतों को सब बरने वाली 
प्रादेश्चिवः वायवाही के लिए जितने भी उपड्रातत प्रबन्ध ओर साधन एस समय हैं 
उनके बने रहने में वर्तमान चार्टर के प्रनुमार कोई बाधा नहीं पर्ेगी । झर्ते यह हे 


( हुए। ) 


कि वे प्रबन्ध या सस्थाएँ और उनके काम सयुकतराष्ट्र सघ के प्रयोजनों और सिद्धान्तो 
से मेल खाते हो । 

२ श्रगर सयुक्तराष्ट्र सघ के सदस्य ऐसी सस्थाग्रो के सदस्य हो या उन्होने 
ऐसे प्रवन्च किए हो तो वे स्थानीय ऋंगडों को सुरक्षा परिपद्‌ के सामने आने से पहले 
इन्ही प्रादेशिक सस्थाझ्रो या प्रवन्धों के जरिए शातिपूर्णो ढग से सुलझाने की कोशिश 
करेगे । 

३ अगर राष्ट्र श्रपनी इच्छा प्रकट करे या सुरक्षा परिषद्‌ की श्रोर से कोई 
सकेत मिले तो स्थानीय भगडे इन्ही प्रादेशिक सस्थाग्रो या प्रवन्धो के द्वारा सुलकाए 
जायेंगे । सुरक्षा परिपद्‌ इस प्रकार के रुकान को बढावा देगी । 

४ इस भनुच्छेद से अनुच्छेद ३२४ श्रौर ३५ के लागू होने पर कोई भ्रसर 
नही पडेगा । 

अनुच्छेद ५३ 

१ जहाँ उचित होगा, सुरक्षा परिपद्‌ अ्रपने अ्रधिकार में इन प्रादेशिक 
संस्थाओं या प्रव॒न्धो से श्रपनी श्रमल कराने की कार्यवाही में काम लेगी, लेकिन इन 
प्रादेशिक सस्थाश्रो या प्रवन्धो के अधीन अमल कराने की कोई कार्यवाही तब तक 
नहीं की जाएगी जब तक सुरक्षा परिषद्‌ ऐसा करने का भ्रधिकार न दे दे। परन्तु 
यदि इस श्रनुच्छेद के पैरा २ में बताए किसी शत्रु-राष्ट्र के खिलाफ भ्रनुच्छेद १०७ के 
प्रनुमार कार्यवाहिया क्री जा रही हो, तो इस प्रकार भ्रधिकार पाने की श्रावश्यकता 
तब तक नही होगी, जब तक उस मामले से सम्बन्ध रखने वाली सरकारो की प्रार्थना 
पर सयुवतराप्ट्र मघ को उस राष्ट्र को श्रागे श्रग्नघर्पण करने से रोकने की जिम्मेदारी 
नदे दी जाए। 

« इस श्रनुच्छेद के पहले पैरा में जो 'शत्रु राष्ट्र' शब्द प्रयुक्त हुमा है वह 
उस राष्ट्र के लिए लागू होता है, जो दूसरे महाय॒ुद्ध में इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने 
वाले किसी राष्ट्र का णत्रु रहा हो । 

अलनुन्छेद ४४ 

इन प्रादेशिक सस्याग्रो श्रौर प्रवन्धों के द्वारा श्रतर्राप्ट्रीय घाति भौर सुरक्षा 
वनाए रखने वी जो भो कार्यवाही होगी, उनकी सूचना स्रक्षा परिपद्‌ को हर समय 
दी जाएगी। 

अध्याय नी 
अन्तर्गाप्ट्रीय श्राथिक और सामाजिक सहयोग 

रस अनुच्छेद ४५ 

कोमा के समानाधिवार और स्वाघीनता के आधार पर राप्ट्री के बीच जाति 


( हझशा ) 


और मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने के लिये, जनहित श्रीर स्थिरता की जो 
स्थितियाँ आवश्यक है, इनको पैदा करने के लिये, सयुवत राष्ट्र संघ नीचे लिखी बातो 
को बढावा देगा :-- 


(क) रहन-सहन का स्तर ऊचा करना, सवकों काम दिलाना, श्रार्थिक शौर 
सामाजिक उन्नति श्रौर विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा 
करना । 


(ख) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य श्रीर तत्सम्बन्धी समस्याप्रो 
का सुलभाना शोर सर्क्ृृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में श्रन्तर्राप्ट्रीय 
सहवोग । 


(ग) जाति, लिंग, भाषा ओर धर्म का भेद किये बिना सबके लिये मानव 
अ्रधिकारों और मूल स्वतत्नता के प्रति सर्वत्र सम्मान, श्रौर उनका 
पालन । 


अनुच्छेद ४६ 
सव सदस्य प्रतिज्ञा करते हैं कि भनुच्छेद ५५ के प्रयोजनो को पूरा करने के 
लिये, वे सघ के सहयोग से, मिलकर श्रथवा श्रलग-प्रलग कार्येवाही करे । 


अनुच्छेद ४७ 
१, विशेष कार्य करने वाली वे पअनेक सस्वाएँ श्रन्तर्राजफीय समभौतों के 
आधार पर बनाई जावेंगी और, श्रार्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य 
और तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में उनकी बहुत बडी शग्रत्तर्राप्ट्रीय जिम्मेदारिया होगी, इन 
जिम्मेदारियों की परिभाषा इन सस्थाओं के झ्राधार-मृत प्रपत्नों मे की जायगी, सबुक्त 
राष्ट्रलप मे उनका सम्बन्ध अनुच्छेद ६३ के उपबन्धों के अनुसार स्थापित करना 
होगा । 


२ जिन सस्थाप्नो का सम्पन्ध उस प्रकार संयुक्तराप्ट्र सघ से स्वाधित को ] 
गया है, उनको, श्रागे चलकर विशेष कार्य करने वाली मस्याएँ कहा जायगा । 
अनुच्छेद ५८ 
विशेषपगार्य करने वाली सम्यायों की नीतियों श्रौर कार्मयाहियों में ताल भेद 
व्वापित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सघ सिफारिसे करेया । 


( झएया ) 


होगा तो सयुक्तराप्ट्र सघ नई विशेष कार्य करने वाली सस्थाश्रो की बातचीत राष्ट्रो 
के वीच चलायेगा । 


अनुच्छेद ६० 
इस अध्याय में दिये सयुक्त राष्ट्र सघ के कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी जनरल 
्रसेम्बली पर होगी | लेकिन जनरल शसेम्बली के अधिकार के श्राधीन यह जिम्मेदारी 
आर्थिक [| भौर सामाजिक परिपद्‌ के ऊपर होगी । उसको इस मतलब के लिये दसवें 
ग्रध्याय में दी हुई शक्तियाँ मिलेंगी । 


अध्याय दस 
आ्थिक और सामाजिक परिपद 
अनुच्छेद 5१ 

१, आथिक झोर सामाजिक परिपद्‌ में जनरल शसेम्बली द्वारा चुने हुए 
सयुक्तराप्ट्र सघ के भ्रढारह सदस्य रहेगे। 

२. पैरा ३ के उपवन्धों के श्रधीन श्राथिक श्रौर सामाजिक परिपद के 
६ सदस्य हर साल तीन साल के लिये चुने जायेंगे । सेवा मुक्त सदस्य तुरन्त ही फिर 
चुनाव के लिये खडा हो सकेगा । 

३ पहले चुनाव में श्राथिक श्रौर सामाजिक परिपद्‌ के श्रठारह सदस्य चुने 
जायेंगे । जनरल श्रसेम्बली के प्रवन्ध के श्रनुसार इस तरह छुने हुए ६ सदस्यो की 
पदावधि एक साल श्रौर, दूसरे छ सदस्यों की दो साल होगी । 


४, झारथिक शभ्रौर सामाजिक परिपद्‌ के हर सदस्य राप्ट्र का एक प्रतिनिधि 
रहेगा । 


कार्य ओर शक्तियाँ 
४०. 
अनुच्छंद ६२ 

१ ग्रार्थिक श्लौर सामाजिक परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शआाथिक, सामाजिक, 
सम्द्ठतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य श्रौर तत्सम्वन्धी मामलों का श्र्ययन कर सकती है, श्र 
उन पर प्रपनी रिपोट दे सकती है, या इस प्रकार के भ्रव्ययन का प्रवन्ध कर सकती 
है, श्रौर वह ऐसे मामलों के बारे में जनरल श्रमेम्बली, सयुक्तराप्ट्र मघ के सदस्यों श्रौर 
पिशेष थाय॑ करने वाली सन्‍्याझ्रो को सिफारिशों कर सकती है । 


२ वह सबके लिये मानय अधिकारों ठथा मूल स्वतज॒ताओं के प्रति आरास्था 
बड़ाने ग्दया उनते पालन यराने के लिये सिफारिशों कर सकती है । 


( हाफ ) 


3३ बह अपने श्रधिकार क्षेत्र के भीतर श्लाने थाले मामलो के विपय में 
जनरल श्रमेम्वली में पेश वारने के लिये अभिसमयों का मसौदा तैयार कर सकती है । 

४, वह, सयुतत्त राष्ट्रसघ के बनाये नियमों के अनुसार अपने अधिकार लेत् 
के भीतर झाने वाले मामलो पर श्रतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा सकती है । 

अनुच्छेद ६३ 

१. आर्थिक झीर सामाजिक परियद्‌ अनुच्छेद ५७ में बताई गई किसी 
ससथा के साथ समझौते कर सकती है। साथ ही वह उन थर्तो को भी तय कर 
सकती है, जिनके आ्राधार पर उसका सवुद्तत राष्ट्ररप से सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा | 
इन सप्रकोतो पर जनरल अनेम्बली का अनुमोदन झावश्यक होगा। 

२. वह विशेष कार्य करते वाली संस्थाओं से सलाह करके या उन्हे श्रपनी 
सिफारिणें देकर, या जनरल प्सेम्बली ओर सयुकत राण्ट्ररथ के सदस्यों को प्रपनी 
सिफारिश दे कर, इन संस्थानों की कार्यवाहियों में तालमेल रख सकती है। 

अनुच्छेद ६४ 

१, वह विशेय कार्य करने वाली सस्याओ से वाकायदा रिपोर्ट लेने के लिये 
उचित कदम उठा सकती है । वह संग्रुवतराप्ट्र सघ के सदस्यों श्रौर विशेष कार्य 
करने घाली सस्याप्रों के साथ ऐसा प्रवच्ध भी कर सकती है कि वह उनसे अपनी 
मिफारियों और अपने श्रधिकार क्षेत्र के भीतर बाने वाले मामलों पर जनरल 
गगेम्बती की सिफारिशों के बारे में अ्रमली कार्ययाहियों की रिपोर्ट ले सके | 

२. इन रिपोर्टो पर उसके जो विचार होगे, वह उनको जनरल श्रमेस्ब्रली 
तक पहुँचा सकती है । 

अनुन्छेद ६५ 

वह थार्थिफ और सामाजिक परिपद्‌ सुरक्षा परिषद्‌ को सूचनाएँ देगी शौर 

उसकी प्रार्थना पर उसको सहायता भी देगी । 
सनुच्छेद्र 5६ 

१. जनरल घसेम्बली की सिफारिशों पर प्रमल फरने के लिये आर्थिक भौर 
सामाजिक परिपद यही कार्य करेगी, जो उसके झधिवार क्षेत्र में झराते हो । 

२ बढ़ सनरल असेम्बली के झनुमोदन पर, सयुस्तराप्ट्र सथध के सदस्यों णी 
चौर पिशेष्र हाय करने प्रात सस्याप्रो की प्रार्थना पर जो सेवा दरार हो, कर 
सवती ८। 

३, बट दूसरे ऐसे वाने भी करेगी जो वर्तमान चांद में सही क्‍श्ौर दिगे 


दर 
गधा पज्ट्फे जज नर उम्दा बे नेझाौपा कथ 
गये ते या जिस्दे जनरत अभेम्ददी ने इसे सौपा हो । 


( झड़ ) 


चोट ठेना 
अनुच्छेद ६७ 
१, आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ के हर सदस्य का एक वोट होगा । 
२, भार्थिक और सामाजिक परिपद्‌ में निर्णय मौजूद और वोट देने वाले 
सदस्यों के बहुमत से किये जायेंगे। 
क्रियाविधि 
अनुच्छेद ६८ 
प्रार्थिक भ्रीर सामाजिक परिपद्‌ श्राथिक्त श्रौर सामाजिक क्षेत्रों में मानव 
अधिकारो को बढावा देने के लिये कमीशन वनायेगी, साथ ही अपने कार्यो की पूर्ति 
के लिये भी श्रन्य भ्रावश्यक कमीशनो की स्थापना करेगी ! 
अनुच्छेद ६६ 
आ्रार्थिक भर सामाजिक परिपद जब किसी मामले पर विचार कर रही हो, 
ओर उस मामले का सयुकतराप्ट्र सघ के किसी सदस्य से विशेष सम्बन्ध हो तो वह 
उस सदस्य को विचार विमशे में भाग लेने के लिये चुला सकती है। पर वह सदस्य 
वोट नहीं दे सकेगा ) 


अनुच्छेद ७० 
आर्थिक ओर सामाजिक परिपद्‌ चाहे तो यह प्रवन्ध कर सकती है कि विशेष 
कार्य करने वाली सस्थाओरो के प्रतिनिधि बिना वोट दिए उसके विचार विमशें मे और 
उसके बनाये कमीशनो के विचार-विमर्श में भाग ले सके, भौर उनके श्रपने प्रतिनिधि 
विद्येप कार्य करने वाली सस्थाओं के विचार विमर्श में भाग ले सकें । 


अनुच्छेद ७१ 

आधिक और सामाजिक परिपद्‌ चाहे तो अपने श्रधिकार के भीतर ग्याने वाले 
मामलों से सम्बद्ध गैर सरकारी सगठनों से सलाह लेने का उचित पवन्‍्च कर सकती 
है। ये प्रवन्ध प्रल्तर्राप्ट्रीय संगठनों के साथ श्रौर जहाँ ठीक हो, उस मामले से 
सम्बन्ध रपने बाने सयुवतराण्ट्र मघ के सदस्य राप्ट्रो मे सलाह करने के बाद राष्ट्रीय 
संगठनों के साथ किए जा सकते हैं। 

अनुच्छेद छ्म्‌ 

पाशथिफ और सामाजिक परिषद्‌ अपनी क्रियाविधि के नियम स्वयं बनाएगी । 
प्रपना प्रच्यज्ष चनने की विधि नी बह स्थय तथ करेगी । 

२. झायिद श्रीर सामाजिक परिपद्‌ की सभाएँ जब आ्रावज्यक हो उसके अपने 


डहुष्दा ) 


नियमों के अनुसार होगी, इन नियमों के श्रन्तर्गत यह उपवन्ध भी होगा कि जब कभी 
उसके सदस्यों का बहुमत प्रार्थना करे तो उसकी सभा बुलाई जाए। 
अध्याय ग्यारह 
परतत्र इलाकों के बारे मे घोषणा 
अनुन्छेद ७३ 
सयुक्‍तराप्ट्र मघ के वे सदस्य जिन पर उन इलाकों के श्रभिशासन की जिम्मे- 
दारिया हैं या होगी, जहां लोगो ने पूर्ण रूप से स्वतवता नही पाई है, यह स्वीकार 
करते हैं कि उन इलाकों के निवासियों के हितो की रक्षा सबने पहले होनी चाहिए, 
झौर वे एक पुण्य न्यास के रप्र में श्रपना यह दायित्व मानते हैं कि वर्तमान चार्टर 
से स्थापित श्त्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा-प्रणाली के श्रधीन, श्रधिक से भश्रधिक, इन 
देशों के निवात्ियों को भलाई करनी है श्रौर इसके लिए उन्हें -- 
(क) इन इलाकों के लोगो की सस्ठ्ठति का पूरा ध्यान रखने हुए, उन की 
राजन॑तिक, झआथिक, सामाजिक श्रौर शिक्षा की उन्नति, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार 
श्रीर उन्हे श्रत्याचारों से बचाने का पूरा प्रवन्ध करना होगा । 


(ख) हर इलाके श्रौर उसके लोगो की अपनी-अपनी परिस्थितियों के और 
उनके विकास की अवस्था के भ्रनुसार, उन में स्वशासन को बढावा देने को, उनकी 
राजनीतिक श्राक्राक्षाश्रों मे उचित ध्यान रखने का, झौर उनकी गझ्ाजाद राजनीतिक 
मस्थाग्रों के श्रधिकाधिक विकास में सहायता देने का पूरा प्रवन्ध करना होगा । 

(ग)प्नतर्राप्ट्रीय णान्ति और सुरक्षा बढानी होगी । 

(घ) एस प्रनुच्छेद में बताए सामाजिक, आ्राथिक भर वैज्ञानिक प्रगोजनो को 
पूति के लिए, विकास के रचनात्मक कार्यो को बढावा देना होगा, मोध कार्यों को 
प्रोत्साहन देना होगा, झौर एक दूसरे के साथ, प्रोर जब भौर जहाँ ठीक हो, विशेष 
कार्य करने वाली प्रत्तरप्ट्रीय सस्यागओ्रो के साथ, सहयोग स्थापित करना होगा । 

(उ) सुरक्षा और सविधानी वात्तो की सीमाग्रो को ध्यान में रसते ऋए 
प्रधान सचिव को एन इलाकों की आधिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी परि- 
स्पितियों के प्रलग-प्रलग धॉकड़े और दूसरी लझ़नीकी भूचनाएँ देनी होगी. जिनके 
लिए वे जिम्मेदार हैं, सिवाय उन इलाकों के जिन पर दनवें और ग्यारटव प्रस्याप्ों 
के उपवन्प लागू होते है 

अनुन्छेद ७२ 

सउत्तराट्र संघ के सदस्य एस दात पर नी राजी # हि शिन इवाफझो पर इस 

घ्याय पे, उपवन्ध लाश होने #, उनके दारे में, सामाझिंत, ध्राधिक छोर बारिए्य 


( झडझाए ) 


जाएगा और उस श्रधिकारी राष्ट्र का नाम दिया जाएगा, जो न्यास इलाके का 
अ्भिशासन चलाएगा। ऐसे अ्रधिकारी राष्ट्र को श्रागे चल कर अ्रभिश्ञासक अधिकारी 
कहा जायगा, जो एक या कई राष्ट्र या स्वय सयुक्‍तराष्ट्र सघ भी हो सकता है । 
अनुच्छेद ८२ 
किसी न्यास समभौते में युद्ध को दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र या क्षेत्रो का नाम 
दिया जा सकता है, शोर हो सकता है कि इस क्षेत्र में न्यास इलाके का कुछ भाग 


या समस्त भाग भरा जाए। पर इससे शनुच्छेद ४३ के भ्रधीन किए गए विद्येष सम- 
भौते या समभौतो का श्रहित न हो सकेगा । 


अनुच्छेद ८३ 

१, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्णा क्षेत्रों के सम्बन्ध में सयुक्तराप्ट्र सध के 
जितने भी कार्य होगे वे सब सुरक्षा-परिपद पूरे करेगी। इनमें न्यास समभौते की 
शर्तों और उनमें अदल-वदल भ्ौर सशोधन या भझनुमोदन भी शामिल होगा । 

२ श्रनुच्छेद ७६ के जो मूल उद्दं श्य बताए गए हैं वे युद्ध के लिए महत्वपूर्ण 
हर इलाके के लोगों पर लाश होंगे । 

३. न्यास पद्धति के श्रधीन युद्ध की हृष्टि से महत्वपूरं क्षेत्रो के राजनैतिक, 
झाधिक, सामाजिक भौर शिक्षा सम्बन्धी मामलों के विपय में सपुक्तराष्ट्र संघ के जो 
कार्य हो, उनको सुरक्षा-परिपद ही करेगी। इस काम में वह न्यास समझौतो के 
उपबन्धों के श्रघीन भ्रौर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए न्यास परिपद्‌ की सहायता ले 
सकेगी ।! 

अनुच्छेद ८७. + 

प्रभिशासक राष्ट्र का काम होगा कि वह इस वात का पक्का प्रवन्ध करे कि 
न्यास इलाकः भ्रन्तर्राप्ट्रीय शाति और सुरक्षा वनाए रखने में श्रपता योग देगा । इस 
काम के लिए श्रभिण्ासक राष्ट्र ने सुरक्षा-परिपद के अधीन इस सम्बन्ध में जो 
दामित्व ले रखे हो, उनको पूरा करने के लिए, झौर स्थानीय रक्षा श्रौर न्यास इलाके 
में शान्ति भौर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह न्यास इलाके से स्वयसेवक-दल भौर 
दूसरी सुविधाएं श्रोर सहामता ले सकता है। 

अनुच्छेद ८४ 

१ न्यास समभीतों वी शर्तों, और उनमें श्रदल-वंदल पश्लौर संशोधन के 
अनुमोदन समेत, युद्ध के लिए गरजरूरी इलाकों के न्‍्याम समभौतो के जितने भो 
माम सपुक्तराष्द्र सध के जिम्मे हैं, उसको जनरत अ्रमेम्बली पूरा करेगी । 


( हुए ) 


२. जनरल असेम्बली के अ्रधिकार में काम करते हुए न्यास-परिषद उन 


कामो को पूरा 


रचना 


(१) 
(क) 
(ख) 


(ग) 


हम 


९ 


करने में जनरल असेम्वली की सहायता करेगी । 
धध्याय तेरह 
न्यास परिपद 


अनुच्छेद ८5 

न्यास परिपद में सगुकतराप्ट्र सघ के नीचे लिखें सदस्य होगे . 

वे सदस्य जो न्यास इलाकों का श्रभिशासन कर रहे हैं, 

वे सदस्य जिनके नाम अनुच्छेद २३ में दिए हैं श्रौर जो न्यास इलाको 
का प्रभिद्यासन कर रहे हैं, श्रोर 

जनरल असेम्वबली द्वारा तीन साल की श्रवधि के लिए चुने हुए दूसरे 
सदस्य, जिनकी गिनती उतनी ही होगी जिससे इस वात का विश्वास 
हो जाय, कि सयुक्‍तराप्ट्रसघ के जो सदस्य न्यास इलाकों का अभि- 
शासन करते हैं श्रौर जो सदस्य नही करते, न्यास परिपद्‌ के सदस्यों 
में उनकी सख्या वरावर रहे । 

स्‍्यास परिषद्‌ का हर सदस्य विज्ञेप रुप से एक विशेष योग्यता वाले 


व्यक्ति का नाम उसमे अपना प्रतिनिधान करने के लिए देगा । 


काय ओर शक्तियां 


जनरल प्रसेम्बली, और उसके अधिकार में न्यास परिषद, अपने कार्य 


करने में : 
(क) 
(स्व) 
(ग) 


(घ) 


झमियासक राण्ट्र की दी हुई रिपोर्ट पर विचार कर नकती है, 
फरियादें स्वीकार करके भ्रनिश्ञासक राष्ट्र के साथ परामर्य वरते हुए 
उनकी जाँच कर सकती है, 

पधभियासक राष्ट्र के साथ जैने तय हुआ हो, समयन्‍यमय पर न्यास 
इलाको में दौरे का प्रवन्ध कर मसक्कती है, 

न्यास समझीतो के अनुरूप, ये कार्यवाहियाँ अथवा दूसरी वायंबाहिया 
कर मदतो है । 


( हझ़एा ) 


अनुच्छेद प८ 
न्यास-परिपद न्यास इलाके के मिवासियों के राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक 
श्रीर शिक्षा सम्वन्धी विकास पर एक प्रश्नावली तैयार करेगी, और हर न्यास इलाके 
का प्रभिशासक राष्ट्र, जनरल असेम्बली के अ्रधिका रक्षत्र की सीमा के भीतर ही इस 
प्रश्नावली के आधार पर जनरल असेम्बली को वापिक रिपोर्ट देगा | 
वोट देना 
अनुच्छेद ८६ 
१. न्यास परिपद्‌ के हर सदस्य का एक वोट होगा । 
२ न्यास परिपद्‌ में निशंय-मौज़ूद श्रौर वोट देने वाले सदस्यो के बहुमत 
से किए जाएगे। 
क्रियाविधि 
अनुच्छेद ६० 
१ न्यास परिषद्‌ श्रपनी क्रियाविधि के नियम स्वय वनाएगी। श्रपना 
भ्रध्यक्ष चुनने की विधि भी वह स्वय तय करेगी । 
> न्यास परिपद्‌ की सभाएँ उसके नियमो के श्रनुसार हुआ करेंगी। इन 
नियमों में इस वात का भी प्रवन्ध होगा कि सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसकी 
बैठकें बुलाई जा सकें | 
अनुच्छेद ६१ 
न्यास परिषद्‌ जहाँ भी उचित होगा, श्राथिक भौर सामाजिक परिपद्‌ श्रौर 
विशेष कार्य करने वाली सस्थात्रों मे, उन मामलो पर सहायता ले सकेगी, जिनसे 
उनका अपना-अपना सम्बन्ध हो | 
अध्याय चोदह 
अन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय 
अनुन्छेद ६२ 
प्नर्राष्ट्रीय न्‍्थायावय सथुत्तराष्ट्र सप वा प्रमुख न्याय श्रग होगा । यह साथ 
लगी समिधि के झ्नुसार कार्य कोगा, जिसका श्राधार स्थायी श्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय 
यी सर्विधि हागी । और यह ब्ेमान चार्टर का एक श्रनिन अंग होगा । 
अनुच्छेद ६३ 
? मसुनराष्ट्र सथ के सब सदस्य अपने सदस्य होने के नाते से ही अब्न्त- 
रष्टीय न्‍्यायातय वी सविधि को मानने वाले समझे जाएंगे । 


( हझहएता ) 


२, कोई राज्य सयुक्तराप्ट्र सघ का सदस्य न होने पर अन्तर्राप्टीय न्यायालय 
की सविधि का हामा उन शर्तों पर वन सकता है, जो सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिश 
पर जनरल शअसेम्वली तय करे । 


०३०. 
अनुच्छेद ६४ 

१, समुक्त राष्ट्रसघ का प्रत्येक सदस्य प्रतिन्षा करता है कि वह किसी मामले 
मे फरीक होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के फैसलो को मानेगा । 

२. श्रदालत के फैसले के अ्रनुभमार किसी फरीक के जो दायित्व हो जाते हूँ, 
झगर वह उनको पूरा नही करता तो दूसरा फरीक सुरक्षा परिपद्‌ का आ्राश्रय ले 
सकता है । सुरक्षा परिपद्‌ जैसा भी ठीक समझे उस फैसले पर अमल कराने के लिए 
चाहे सिफारिश कर सकती है, चाहे दूसरी कोई कार्यवाही कर सकती है । 


अनुच्छेद ६५ 
जो समभौते पहले हो चुके हैँ या आगे चलकर होने वाले हैँ, उनकी बिना पर 
सम्ुवतराष्ट्र सघ के सदस्य अपने मतभेदों को सुलभाने वे लिए उन्हें दसरे श्रधिकरणो 
को दे सकते हैं । वर्तमान चार्टर के भ्रनुत्तार इस पर कोई रोक न होगी । 


अनुच्छेद ६६ 
किसी भी कानूनी सवाल पर सुरद्षा परिपद्‌ या जनरल श्रसेम्बली श्रन्त- 
रॉप्ट्रीय न्यायालय से सलाह के रूप में राय देने की प्रार्थना कर सज्ते हैं। 

२. अगर जनरल प्रसेम्बली श्रधिकार दे दे तो सयुवतराष्ट्र सघ के ग्रन्य 
अग और विद्ेेप कार्य करने वालो सस्‍वायें भी अपने कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कानूनी 
सवालों पर न्यायालय से सलाह के रूप में राय देने की प्राधना कर सकते हैं । 

ध्ध्याय पन्द्रह 

सचिवालय 
न्‍् 

खनुन्दद ६७ 

सचिवालय में प्रधान सचिव ओर संघ की आउन्यातानुसार ब्मचारी बर्म 

रहेगा । प्रधान सचिव की नियुक्ति सुरक्षापरिपदर वी सिफारिश पर जनरल ससेसला 
परेगी । वही सघ का प्रमुख झमिशासक अधिकारी होगा । 
घप्यनच्छलद के बन्‍न 
प्रधान सचिव, इसी हैसियत से जनरल अ्मेम्बती में, सुरता परियद्‌ में, 


ट जज 


आविक झौर सामाजिक परिपद्‌ में, झोर न्याय परियद्‌ को त्मों चैंढओ़ों में झाम 


( हझणाय ) 


करेगा | इसके अलावा वह उन कामो को भी पूरा करेगा जो ये झ्रग उसे सौंप दें। 
प्रधान सचिव सघ के काम के विषय में जनरल असेम्बली को वापिक रिपोर्ट भी 
देगा । 


अनुन्छेद ६६ 
अगर प्रधान सचिव यह समभे कि किसी मामले से श्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति और 
पुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो सुरक्षापरिपद्‌ का ध्यान उस मामले की श्रोर 
खीच सकता है । 
पु 
अनुच्छेद ९१०० 
१ श्रपने कर्तव्यो की पूर्ति में प्रधान सचिव श्रौर कर्मचारी वर्ग किसी राज्य 
से या सव के वाहर किसी दूसरे अभ्रधिकारी से सलाह न मागेंगे शौर न पाएंगे । वे श्रन्त- 


राष्ट्रीय श्रधिकारी हैँ, श्रौर केवल सघ के प्रति उत्तरदायी है । वे कोई भी ऐसा काम 
न करेंगे जिससे उनकी इस हैसियत पर हरफ आ्आाए । 


२. सयुक्तराष्ट्रगसघ का हर सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह प्रधान सचिव 
श्रौर उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा श्लौर तन 
दायित्वो के निर्वाह में किसी प्रकार का प्रभाव डालने की कोशिश नही करेगा । 


किक 
अनुच्छेद १०१ 
कमंचारियो की नियुक्त प्रधान सचिव जनरल श्रसेम्बली द्वारा वनाए नियमो 
के प्रनुसार करेगा। 


२ प्राथिक और सामाजिक परिपद्‌ श्रौर न्यास परिपद्‌ को स्थायी रूप में 
ययोचित कर्मचारी दिये जायेगे, शोर सयुक्तराप्ट्रो के श्रन्य अगो को भी आवश्यकता- 
नुसार कर्मचारी दिए जाएगे। ये कमंचारी सचिवालय के एक भाग होगे । 

३ कर्मचारियों के भरती करने श्रौर उनकी नौकरियो की जर्तो को निर्धारित 
करने में सबसे भ्रधिक व्यान इस वात पर दिया जायगा कि दक्षता, क्षमता श्रौर 
ईमानदारी के उचे से ऊँचे स्तर कायम हो सकें। साथ यह भी देखा जायगा कि 
भरती अधिक से अधिक विस्तृत भोगोलिक श्राघार पर हो । 

अध्याय सोलह * 
विविध व्यवस्थाए 
अहुन्छेद १०२ 


१ बतमान चादर के जाग होने के बाद सयुय्तराष्ट्रमथ का कोई सदस्य 


( झठ्यड ) 


अगर कोई संधि या अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करता है, तो उत्तको सचिवालय जल्‍दी से 
जल्दी अ्रपने यहाँ रजिस्टर करके प्रकाशित करेगा । 

२, भ्रगर कोई सधि या समभीता इस श्रनुच्छेद के पैरा १ के अ्रनुसार 
रजिस्टर नही हुम्ना है, तो कोई भी फरीक सयुकतराप्ट्र मथध के किसी श्रद्ध के आ्रागे 
उस सन्धि या समभौते का उल्लेख नही कर सकेगा | 

अनुच्छेद १०३ 

अगर सयुकतगप्ट्रगसघ के किसी सदस्य के वर्तमान चार्टर के दायित्व किसी 
दूसरे भ्रस्तर्राप्ट्रीय समभौते के दायित्वों के विरुद्ध पड़ते हो, तो उस स्थिति में वर्तमान 
चार्टर के ही दायित्वों को माना जायगा । 

अनुच्छेद १०४ 

सध को अपने हर सदस्य के देश में अ्रपने कार्यो श्रौर प्रयोजनों की पृत्ति के 

लिए श्रावश्यक कानूनी अधिकार प्राप्त होगे । 
अनुच्छेद १०४ 

१. सध को अपने हर सदस्य के देश में अपने प्रयोजनो की पृति के लिए झ्रावश्यक 
विशेषाधिकार और उन्प्रुवितयाँ प्राप्त होगी । 

२. उसी प्रकार सयुक्तराष्ट्र-सघ के सदस्यों के प्रतिनिधियों श्रौर संघ के 
श्रधिकारियो को सघ के कामो को स्वतत्नरूप से पूरा करने के लिए प्रावश्यक विश्ेेपा- 
धिकार और उन्प्रुक्ततियाँ प्राप्त होगी । 

३. इस अनुच्छेद के पेरा १ श्रौर २ के लागू होने की सारी तफ्मीलो को 
तय करने के लिए जनरल श्रसेम्बली सिफारिये कर सकती है या नयुक्तराष्ट्रस्मघ के 
सदस्पो के सामने इसके लिए श्रभिसमयो का प्रस्ताव रस सकती है। 

अध्याय सत्रह 
श्रन्तकालीन सुरक्षा व्यवस्थाएं 
अनुल्छद १०६ 

प्रमुच्छेद ४३ में जिन विश्ेय प्रवस्धो था उल्देसख विया गया है और जिनके 
द्वारा सुरक्षापरियद्‌ की राय में वह अपने दायितों पर काम छुझे वर सकती है, उनके 
झमस में पाने तक प्राम प्रौर वे राण्ट्र बिन्होंने ३० प्रबनूचबर, १६४३ बे माम्पों 
सनुर्राप्टर पोषणा पर हस्ताक्षर किए ये, उस घोषणा के पैसा ५ के उपबन्धों 


लक ले >> १ ७5 पन्ति 7) 5०.५ उनाए हल | लिए म्लगापस-म 
प्रनुयार, प्रल्तराष्ट्रीय भान्ति प्रौर सुरक्षा बनाएं रसने है लिए, सपुस्धसादु-सप हो 
ग्रे हा 





है 


न |. ः 


धोर से जो सदुग्त वायेबाही झापध्या शो, उसो बाने में एक्दूरने से, और मी 


>> पालसाद ये दमरे मच्य्यो से भी मनात गर सउने ; 
पटन पर सउुततक्ाडू-सभ थे दूसर सच्स्था से भा सचात्एर चत्त हू । 


( झडर ) 


अनुच्छेद १०७ 
हमरे महायुद्ध में श्रगर कोई राष्ट्र किसी हस्ताक्षरकारी सदस्य का शत्रु रहा 
हो श्र, जिन सरकारों के ऊपर इसके खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी 
सौपी गई हो, अ्रगर उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की हो या करने के 
प्रधिकारी हो, तो वर्तमान चार्टर के श्रनुसार उस कार्यवाही को किसी प्रकार न रोका 
जा सफ़ेगा और न रद ही किया जा सकेगा । 


अध्याय अंद्ञारह 
सशोधन 


अनुच्छेद १०८ 
वर्तमान चार्टर में जो भी सशोधन होगे वे सयुक्त राष्ट्रसघ के सब सदस्यो 
पर तनी लागू हो सकेगे जब उनको जनरल असेम्ब॒ली दो-तिहाई के वहुमत से मान ले, 
ओऔर सुरक्षा-परिपद्‌ के सभी स्थायी सदस्थो सहित सयुकतराष्ट्ररसघ के सदस्य अपनी- 
अपनी दैधानिक प्रक्षियाग्रो के श्रनतुसार दो-तिहाई के बहुमत से उन्तका स॒त्याकन 
कर दें। 


अनुच्छेद १०६ 


१ जब कभी वर्तमाव चार्टर के पुनरवलोकन की बात हो तो उसके लिए 
सयुकक्‍तराप्ट्ररमघ के सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलन किया जा सकता है जिसकी 
तारीख, समय और स्थान जनरल अमेम्वबली दो-तिहाई बहुमत से श्रौर सुरक्षा 
वरिपद्‌ श्रपने किन्‍्हीं सात सदस्यो के वोट से तय करेगी | उस सम्मेलन में सयुकतराष्ट्र 
संघ के हर सदस्य का एक वोट रहेगा। 


२ अ्रगर सम्मेलन में वरतंमान चार्टर का कोई परिवर्तन दो-तिहाई के बहुमत 
में मान लिया जाता है तो वह तभी लागू हो सकेगा, जब सुरक्षा परिपद्‌ के सभी 
स्थायी सदस्यों सहित सयुक्तराष्ट्र मघ के सदस्य अपनी-अपनी बैधानिक प्रक्रियाओं 
के प्रनुमार दो-तिहाई के बहुमत से उसका सत्याफ़न कर दे । 


३ चार्टर के अमल में आने के वाद जनरल अमेम्वली के दसवें वापिक 
प्रधिवेशन के पहनते अ्रगर एसा सम्मेवन नहीं होता तो ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव 
जनाल अमभेम्बती के उसी अधिवेशन के एजेन्डा पर रक्खा जायगा, और अगर जनरल 
ओझेम्पाती में बहमत से और सुरला परियद्‌ में किल्‍्ही सात सदस्यों की वोट से यह 
सयीयार वा तिया जाता है तो ऐसा सम्मेतन किया जायेगा । 


( जड़ा ) 


अध्याय उन्‍नीस 
सत्याकन और हस्ताक्षर 


अनुन्छेद ११० 
१ हस्ताक्षरकारी राष्ट्र अपनी-अ्रपनी वैधानिक प्रक्रियाप्रों द्वारा वतंमान 
चार्टर का सत्यावन करेगे । 
२, सत्याकन पत्र सयुत्तराष्ट्र अमेरिका की सरकार के पास जमा किए 
जायेंगे श्रौर वह हर हस्ताक्षरकारी राष्ट्र को, श्रौर प्रधान सचिव की निमुक्‍ित पर उस 
को भी, प्रत्येक सत्याक्रन-पत्र के जमा किये जाने की सूचना देगी । 


३. जब चीन गणराज्य, फ्रॉस, सोवियत रूस, ग्रेटत्रिटेन, श्रौर उत्तरी श्रायर- 
लेड का सयुकतराज्य, अमेरिका के संयुक्तराज्य श्रौर वाकी हस्ताक्षरकारियों मे से 
श्धिआाश प्पने सत्याकन-पनत्र जमा कर देंगे तभी वतंमान चार्टर श्रमल में आयेगा। 
सयुकतराप्ट्र श्रमेरिका की सरकार सत्याकन प्रो की प्राप्ति का एक झ्रादि-लेस बनाएगी 
झौर उसकी नकले सव हस्ताक्षरकारी राष्ट्रों को भेजेंगी । 


४, जो हस्ताक्षरकारी राष्ट्र वतंमाव चार्टर के श्रमल में श्राने के बाद उसका 
सत्याकन करेगे, वे भ्रपना सत्याकन पत्र जमा करने की तारीस से ही मसंयुवतराप्ट्र संघ 
के आदि सदस्य हो जाएँगे । 


अनुच्छेद १११ 

वर्तमान चार्टर के चीनी, फ्रासीमी, रूसी, भग्नेजी और स्पैनिश पाठ समान रूप 
से अ्रधिकारी हैं, भोर ये समुकतराप्ट्र श्रमेरिक। की सरकार के राजकाय पुरालेस मग्न- 
हालय में जमा रहेगे। पश्रमेरिया सरकार उतस्तकी प्रमाणित नकलें हस्ताक्षरकारी राष्ट्रो 
की सरकारों के पास मेज देगी । 

प्रव वर्तमान चार्टर पर समुकत राष्ट्री की सरकारो के प्रतिनिधियों ने पूरा 
परद्धा फे साथ हस्माक्षर किए हैं । 

यह चार्टर छब्मीस जून उन्‍्नीस सौ पेत्ाजीस को सास फ्रासिरगो नगर में तैयार 
ह्भ्ा । 


अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्वायालय को संविधि 


जल 
अनुच्छेद 


पघस्ता एड्रीय स्पायालप संयुक्नरा/ड्न्स प 


्र 
री 
] 
गा 
पा 


€ प्रात स्यायाग पर झूम »&ा उमा 


( हुझओ।। ) 


चार्टर के द्वारा स्थापित हुआ है । वह वर्तमान सविधि के उपबन्धों के अनुसार बनाया 
जायगा और काम करेगा । 


अध्याय एक 
न्यायालय का सगठ न 
अनुच्छेद २ 
न्यायालय में स्वतन्त्र जजो का एक दल रहेगा | वे जज, चाहे वे किसी कौम 
के भी हो, ऐसे लोगो मे से चुने जाएँगे जिनका नैतिक स्तर बहुत ऊचा हो, जिनमें वे 
योग्यताएँ हो जिनसे वे अपने-अपने देशो में ऊँचे से ऊचे न्‍्यायपदों पर नियुक्त किए 
जा सकते हो, या जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के माने हुए न्यायसलाहकार हो । 
अनुच्छेद ३ 
१ न्यायालय के पन्द्रह सदस्य होंगे। एक ही राष्ट्र के दो सदस्य नही हो सकेंगे । 
२ न्यायालय की सदस्यता के लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एक से 


अधिक राष्ट्रों का राष्ट्रिक माना जा सकता है, तो वह उसी राष्ट्र का माना जाएगा 
जहाँ वह श्राम तौर पर भ्रपने राजनीतिक श्र नागरिक श्रधिकारो का प्रयोग करता हो। 


अनुच्छेद ४ 

१ न्यायालय के सदस्यो को जनरल श्रमेम्बली श्रौर सुरक्षा परिपद्‌ उन लोगो 
की सूची में से चुनेगी, जिनको नीचे दी हुई बातो के अनुसार स्थायी विवाचन भ्रदालत 
के राष्ट्रीय दलो ने नामजद किया हो । 

२ सयुक्‍तराष्ट्र मघ के जिन सदस्यों के प्रतिनिधि स्थायी विवाचन अदालत में 
न हो, उनके उम्मीदवारों को वे राष्ट्रीय दल नामजद करेंगे जिनकी नियुक्ति उनका 
सरकार ने इसी मतलब के लिए की हो | इस नियुक्ति की शर्ते वही रहेगी जो शप्रतर्सा- 
प्ट्रीय कगठो को शाति से सुवकाने के लिए हैग श्रभिसमय १६०७ के श्ननुच्छेद ४४ में, 
स्थायी विवाचन अ्रदालत के सदस्या के लिए रकखी गई हैं । 


३ जो राष्ट्र सयुक्तराप्ट्र सघ का सदस्य न हो, पर वर्तमान सविधि को मानता 
हो पह कोई विशेष सतकीता न होने की सूरत में न्यायालय के सदस्थों के चुनाव में 
उन शर्तों पर भाग ले सत्ता है, नो सुरक्षा परियद्‌ की सिफारिश पर जनरल श्रसेम्बली 
तय बर दे । 

शखनचल' >्ट4 

2? चुनाय के कम से उम्र तीन महीने पहले सा्रुउ्तराप्ट्र सघ का प्रथान सचिद 

स्थायी पियाचन झदावत ये उन सदस्यों के श्रागे, जो वतमान सविधि को मानने हो शौर 


( झण्शाा ) 


राष्ट्रीय दलो के उन सदस्यों के श्रागे, जो अनुच्छेद २ के पैरा ४ के अ्रवीन नियुक्त 
किए गए हो, एक लिखित प्रार्यना पत्र रसेगा । उस प्रार्यना पत्र में प्रधान सचिव 
राष्ट्रीय दलो से, एक निश्चित समय के भीत्तर ऐसे लोगों को नामजद करने की प्रार्थना 
करेगा जो न्यायालय के एक सदस्य के कतेब्य निभा सकते हो । 


२ कोई दल चार से श्रधिक व्यक्तियों को नामजद नही कर सकेगा, उनसे 
भी दो से अ्रधिक उसकी श्रपनी कौम के न होगे । किसी भी सूरत में जितनी जगहे 
खाली हैं उनके दुगुने से अधिक उम्मीदवार एक दल नामजद नहीं कर सकेगा । 


अनुच्छेद ६ 
इन व्यकितयों को नामजद करने के पहले हर राष्ट्रीय दल से सिफारिश की 
जाएगी कि वह पश्रपने देश में उच्चतम न्यायालय, कानूनी श्रधिकरणो, कानूनी सस्वाग्रा 
श्रौर कानून के अध्ययन में लगी हुई शतर्राप्ट्रीय एकाइमियो के राष्ट्रीय विभागों से 
परामर्थ करले । 


अनुच्छेद ७ 
१. प्रधान सचिव इस तरह नामजद लोगो के नामों की अक्षरक्तम से एक 
सूची बनाएगा । केवल यही व्यवित चुनाव के लिए लड़े हो सकेंगे, सिवाय जच 
प्रनुच्छेद १२ के पैरा २ के अ्रघीन कुछ और उपवन्ध किया जाय । 
२. प्रधान सचिव इस सूची को जनरल श्रमेम्बली और सुरक्षा परिषद्‌ दोनों 
को भेजेगा | 


अनुन्छेद [ड 
जनरल अमेम्यली शोर सुरक्षा परिप्रद्‌ न्यायालय के सदस्यों के चुनाव प्रलग- 
अलग शोर स्वतप्त रुप से करेगी | 


अनुच्छेद ६ 
छुनाव में निर्याचकों को वेवल यही ब्यान में नही रुसना है कि उम्मीदवारों 
में व्यक्तिगत रुप से घरावश्यक विशेषज्ञाएं हैं कि नहीं, उनको यह भी देखना होगा 
कि सामूहिक रूप से उस निड्ाय में, मानव सन्यता के प्रधान रुपी झौर पिदय की 
प्रमुग पानूनी पद्धतियों दा प्रतिनिधान शोेत्ता रंया नहीं। 
अनुच्छेद १० 
१, घुनाय में वही उम्मीए्यर सफल माने जाएँगे छिताी एसरल प्रवेम्परों 


झौर सुरक्षा परिएर में सम्पूर्ण बहमल प्रा हो । 


( हडशाए ) 


२ चाहे जजो का चुनाव हो, चाहे अनुच्छेद १२ में कहे गए सम्मेलन के 
सदस्यो की नियुवित हो, सुरक्षा परिपद्‌ में वोट देने में स्थायी श्रौर भ्रस्थायी सदस्यों 
में कोई भेद नही माना जाएगा । 

३ भ्रगर एक ही राष्ट्र के दो व्यवितयों को जनरल श्रसेम्बली और सुरक्षा 
परिपद्‌ दोनो में सम्पूर्ण बहुमत मिल जाय तो दोनो में जो जेठा होगा उसी को चुना 
माना जाएगा । 


अनुच्छेद १० 
श्रगर चुनाव के लिए पहिली बैठक हो जाने के वाद एक या दो से भ्रधिक 
जगहे खाली रह जाती हैं, तो दूसरी, या जरूरत हो तो तीसरी बैठक भी की जाएगी। 


अनुच्छेद १२ 
१, अगर तीसरी बैठक के वाद भी एक था भ्रधिक जगहे खाली रह जाती 
हैं, तो जनरल श्रसेम्वली या सुरक्षा परिपद्‌ की प्रार्थना पर किसी भी समय छ 
सदस्यों का एक मिला जुला सम्मेनन हो सकता है। इस सम्मेलन के तीन सदस्य 
जनरल श्रसेम्वली श्रौर तीन सुरक्षा परिपद्‌ नियुक्त करेगी । हर जगह के लिए एक 
नाम सपूर्ण बहुमत के श्राधार पर चुना जाएगा, फिर वे नाम जनरल श्रसेम्बली और 
सुरक्षा परिपद्‌ में भेजे जायेगे, जिन पर वे दोनो अपनी अलग-अलग स्व क्ृतियाँ देंगी । 


२ श्रगर सयुकत सम्मेलन एक राय से किसी भी ऐसे व्यवित को चुन ले जो 
भ्रावश्यक शर्तों को पूरा करता हो, तो उसके नाम को उस सूची में रखा जा सकता 


है, चाहे अनुच्छेद ७ के शअनुमार उसको नामजद व्यक्तियो की सूची में शामिल न 
किया गया हो । 


३, अभ्रगर मिला जुला सम्मेलन यह समझे कि वह चुनाव कराने में सफल न हो 
सकेगा, तो न्यायालय में पहले से चुने हुए सदस्य सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा निश्चित समय के 
भीतर ही उन जगहों को उन उम्मीदवारों में से चुनकर भर देंगे, जिनको जनरल 
अ्सेम्बली या सुरक्षा परिपद्‌ में वोट मिला हो । 

४ गअ्रगर जजों के वोट वरावर-वरावर बट गए हो तो सबसे वडे जज का 
बोट निर्णायक्र होगा। 

अनुच्छेद १३ 

? न्‍्यामालय के सदस्य € साल के लिए चुनें जाएंगे और दुवारा चुने जा 
साउते हैं | लेकिन घर्न यह है कि पहते चुनाव में सफन पाँच जजों की पदावधि तीन 

में प्रौर दूसरे पाच जजो की पदावत्रि छ सात के अन्त में समाप्त हो जाए 


( एइड़ऋशए ) 


२ पहली बार के चुनाव में जिन जजो की पदावधि ऊपर कहें गए तीन झौर 
छ साल के श्ररसे में समाप्त होनी होगी, उनके नाम चुनाव खतम होते ही प्रधान 
सचिव स्वय लाटरी निकाल कर तथ करेगा । 


३. खाली जगहो के भरने तक न्यायालय के सदस्य अपना कार्य करते रहेंगे। 
उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों के श्राने पर, उन्हें उन मामलो को निपटाना पड़ेगा, जो 
उन्होने शुरू कर दिए हो । 

४ श्रगर न्यायालय का कोई सदस्य एस्तीफा देना चाहता है ता वह इस्तीफा 
न्यायालय के सभापति के नाम लिसेगा, फिर वह प्रधान सचिव के पास भेज दिया 
जायगा | प्रधान सचिव के पास इस प्रकार इस्तीफा भेजे जाने का नोटिस होने पर 
वह जगह खाली हो जाएगी । 


अनुन्छेद १४ 
जिस ढंग से पहला चुनाव होगा उसी ढग से नीचे दिए उपवन्ध के श्रधीन 
खाली जगह भी भरी जाएगी। जगह साली होने के एक महोने के अन्दर प्रधान 
सचिव श्रनुच्छेद ५ के भ्रनुतार सूचनाएं भेजेगा भौर सुरक्षा परिपद्‌ चुनाव की तारीख 
तय करेगी । 


अनुच्छेद १४ 
अगर न्यायालय के एक सदस्य के स्थान पर काम करने के लिए दूसरे सदस्य 
का चुनाव किया जाए तो दूसरा सदस्य अपने पृवंचर्ती की पदावधि के शेष भाग तक 
उस पद पर रहेगा । 


अनुच्छेद १६ 

१, न्यायालय का कोई सदस्य राजनीतिक या पश्रभिद्यानन सम्बन्धी बाम नही 
कर सकेगा भौर न कोई व्यवसाय ही करेगा। 

२. इस विपय में क्रिसी भी शंका को न्यामाजय के पँसले से इर किया 
याएगा । हु 

अनुच्छेद १७ 

१. स्थायालय था मोई सदस्य बिसी भी मामते में एज्रेट्ट, सा दरार यथा 
प्रधिययता की हैसियत से भाग नहीं ले सर्ेगा । 

२. झगर विसी मामले में दिदी सदस्थ ने विसी प्र ही घोर ने सरारगर या 
झधियाता था राष्ट्रीय या प्रस्तराष्ट्रीप प्रदावन या सात क्मीमन के मद्स्थ हे माप में 
या झिसी दुसरे ऐमियत से पहदे भाग लिया हो तो वर उसते फैसने में 
ले सकेगा । 


( हऋऋऋए। ) 


३, इस विपय में जो शका उठे उसे सुरक्षा परिपद्‌ के फैसले से दूर किया 
जाएगा । 
अनुच्छेद १८ 
१ स्यायालय का कोई सदस्य वरखास्त नही किया जा सकता जब तक कि 


दूसरे सदस्य एक राय होकर यह न मान लें कि वह अरब आ्रावश्यक शर्तों को पूरा नही 
करता । 


२ रजिस्ट्रार इसकी नियमानुसार सूचना प्रधान सचिव को देगा । 
३ इस सूचना का श्रर्थ होगा वह जगह खाली हो गई है । 
अनुच्छेद १६ 
१, न्यायालय के सदस्य जब तक न्यायालय का काम करें, तव तक उनकों 
राजनयिक विशेषाधिकार औ्रर उन्पुक्नियाँ मिलेंगी । 
अतुच्छेद्‌ २० 
अपना काम सभालने से पहले न्यायालय का हर सदस्य आराम न्यायालय 
में इस वात की शपथ लेगा कि वह बिना किसी पक्षपात के और ईमानदारी से अ्रपनी 
शबितियों का प्रयोग करेगा । 
अनुच्छेद २१ 
१ न्यायालय अपना सभापति श्रौर उपसभापति तीन साल के लिए छुनेगा, वे 
दुवारा भी चुने जा सकते हैं । 
२ न्यायालय अपना रजिस्ट्रार स्वयं नियुक्त करेगा और जितने भ्रधिकारी 
झावदयक हो उनकी नियुक्ति का भी प्रवन्ध कर सकता है । 
ब्नुच्छद गरर 
१२ न्यायालय का स्थान हेग नगर में होगा | लेकिन श्रगर कभी न्यायालय 


की इन्छा हो तो वह दूसरे स्थान पर भी वेठ सकता है, झौर वही भझपने काम कर 
सतता है । उस पद किसी प्रकार की रोक न होगी । 


२ सभापति प्रोर सक्षिन्द्रार न्यायालय के स्थान पर ही रहेंगे । 
अनुन्छेद २३ 


£ न्याबातय हमेशा झुता रहेगा, सिवाए उन दिनो के जब अ्रदालती छुट्टियां 
हो। इन रृटियों थी तारीसें और अवधि न्‍्यायावय तय करेगा । 


बह 


न्थायाजय मे सदस्या जा समय-समय पर छुट्टी मिल सकती है | हेग से 


( उछझएयं ) 


हर जज के घर की दूरी का ध्यान रखते हुए, न्यायालय इन छुट्टियों की तारीख शौर 
अवधि तय करेगा । 


३. न्यायालय के सदस्यों को स्थायी रूप से न्यायालय के काम के लिए तब्यार 
रहना होगा, सिवाय जब कि वे छुट्टी पर हो या किसी बीमारी या दूसरे वडे फारणो 
से जो कि सभापति को विधिवत बता दिए गए हो, न्यायालय न श्रा सके । 


अनुच्छेद २४ 

१, अगर किसी विशेष कारण से न्यायालय का कोई सदस्य यह समभता 
है, कि उसे किसी विशेष मामले के फैसले में भाग नहीं लेना चाहिए, तो वह उसकी 
सूचना सभापति को देगा । 

२. अगर सभापति यह समझे कि किसी विद्येप कारण से किसी सदस्य को 
किसी विद्येप भामले के फैसले में भाग नहीं लेना चाहिए तो वह सदस्य को वैसी 
सूचना दे देगा । 

३. प्रगर किसी ऐसी बात पर न्यायालय के सदस्य शोर समापति में मतसेद 
हो जाएं तो उस मामले को न्यायालय अपने फैसले से त्तय करेगा । 


अनुच्छेद २५ 
१ केवल उन ग्रवसरो को छोड़कर जिनके लिए वर्तमान सविधि में बन्धान 
किया गया हो. हमेशा पुरा न्यायालय लगा करेगा । 


२. न्यायालय के नियमो में यह धन्धान किया जा सकता है कि परिस्थिति के 
अनुसार शौर वारी-बारी से, एक या श्रधिक जजो को श्रदालत में बैठने मे हट्टी दे 
दी जाए, पर शर्त यह है कि किसी समय भी अदालत में वैठने के लिए उपलब्ध जजों 
की नस्या ग्यारह से कम न हो | 


३. नी जजो का कोरम होने पर न्यायालय लगे सकता हैं। 
अनुच्छेद २६ 


६. प्रम सम्बन्धी, ओर लाने लेयाने व सचार जैसे पिसेप फोदि के मामरों 
को पय परने के लिए स्थायालय समय-समय पर एक या पब्रधिक सेस्घर भी बना 
नसऊता है। प्रत्येद चेम्पर में छोन या तीन में श्रधिक, छझितने न्यायालय तय परें, 
उसने जग रहेंगे । 

६. न्यायालय किसी विशेष मामते के। लिए दिसी समय सेम्थर देना सता 
/ लेहित एस सेम्बर छे जड़ो री सरपा न्‍्यायात्य तय करेगा ध्ोर पोनों ऋूरीक 


सहा घजुमोदस पारेंगे । 


6] /#॥६ 


( झएऋएा।ा। ) 


३ श्गर दोनो फरीक प्रार्थना करें तो इस भनुच्छेद में जिन चेम्बरों के लिए 
बन्धान किया गया है वे ही उनके मामलो को सुनेंगे और उन पर अपना फैसला देंगे । 


अनुच्छेद २७ 
भ्रनुच्छद २६ और २६ के उपवन्धो के श्रनुसार बनाए चेम्बरो के निर्णय 
न्यायालय के निर्णय माने जाएँगे । 


अनुच्छेद र८ 
अनुच्छेद २६ श्रौर २९ के उपवन्धों के श्रनुसार वनाए चेम्बर फरीको की 
सहमति से हेग के प्रलावा किसी दूसरे स्थान पर अपने काम कर सकते हैं । 
अनुच्छेद २६ 
काम जल्दी नियटाने की दृष्टि से न्यायालय हर साल पाँच जजो का एक 
चेम्बर बनाएगा, जो फरीको की प्रार्थना पर संक्षिप्त क्रियाविधि से मामलो की 
सुनवाई ओर फैसला करेगा । इसके श्रतिरिक्त दो जज शौर चुने जाएँगे जो उन जजो 
के स्थान पर काम करेंगे जिनके लिए किसी कारण भ्रदालत में आानां प्रसम्भव हो । 


अनुच्छेद ३० 

१ श्रपने काम करने के नियम न्यायालय स्वयं वनाएगा। विशेषकर वह 
क्रियाविधि के नियम तय करेगा । 

२ इन नियमों के श्रनुसार असेसर भी अदालत या उसके किसी चेम्बर में 
बैठ सकेंगे । पर उनको वोट देने का श्रधिकार न होगा । 

अनुच्छेद ३१ 

१ जो जज फरोको की कौम के हैं, उनको इस मामले में न्यायालय के सामने 
बैठने का श्रधिकार न होगा । 

२ अगर न्यायालय बेंच में एक फरीक की कौम का एक जज शामिल करनले 
तो दूमरा करीक भी किसी व्यक्ति को जज के रूप में बैठने के लिए चुन सकता है । 
प्राय ऐसा व्यक्ति उन्ही लोगो में से छुना जायगा जो अनुच्छेद ४ श्लौर ५ के उपबन्धों 
के प्रनुमार उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हो । 

३ श्रगर न्यायालय वेंच में फरीको की कौम का कोई जज नहीं णामिल 
करती तो भी हर फरीक इस श्रनुच्छेद के पैरा २ के उपबन्ध के श्रनुसार एक जज 
चुन सयता है । 
है £ :स अनुच्छेद के उपबन्ध, अनुच्छेद २६ श्रोर २६ के मामलो पर लागू होगे । 
ऐसी सरतो में पममापति चैम्पर के सदस्यों में से एक या जरूरत हुई तो दो सदस्पों से 


( झडझाऋऊ 3 


प्रार्थेना करेगा कि वे अपने स्थान फरीको की कौम वाले न्यायालय के सदस्यो के पक्ष 
में छोड दें, और यदि ऐसे जज न हो, या वे था न सके, तो उनके स्थान पर उन जजों 
के पक्ष मे भ्रपना स्थान छोड दें, जिनको फरीक विशेष रूप से चुनें । 

भ यदि एक ही हित के कई फरीक हो जाएँ तो ऊपर बताए उपबन्धों के 
मतलब के लिए उन सब को एक ही फरीक समझा जाएगा | इस विपय में जो शंका 
उठे उसे न्यायालय अपने फैसले से दूर करेगा । 

६, इस अनुच्छेद के पैरा २, ३ भ्ौर ४ के श्रनुसार जो जज चुने गए हो, वे 
वर्तमान सविधि के श्रनुच्छेद २,१७ (पैरा २), २० और २४ में दी हुई शर्तो को पूरा 
करेंगे। वे फैसले में अपने सहयोगियों के सांथ पूरी बरावरी की हैसियत से भाग लेंगे। 

अनुच्छेद ३२ 

१. न्यायालय के हर सदस्य की सालाना वेतन मिला करेगा । 

२, सभापति को एक विशेष सालाना भत्ता मिलेगा । 

३ उप सभापति जिस दित सभापति के पद पर काम करेगा उस दिन का 
उसे विशेष भत्ता मिलेगा। 

४ श्रनुच्छेद ३१ के अनुसार न्यायालय के सदस्यों के श्र॒लाव्रा जी जज चुने 
जाएँगे उनको भी प्रतिदिन काम करने का मुग्रावजा दिया जाएगा । 

५. ऐे येतन, भत्ते और मुझ्नावणे जनरल अ्रमेम्बली तय करेगी श्रौर ये पदावधि 
के वीच घटाये नही जाएगे । 

६ रजिस्ट्रार का वेतन न्यायालय के प्रस्ताव पेश करने पर जनरल प्रसेम्बती 
तथ नहीं करेंगी । 

७. जनरल श्रसेम्बली वे नियम भी वनाएगी, जिनके अ्रनुसार न्यायालय के 
सदस्यों और रजिस्ट्रार को नेवा-मुवित पेंशन दी जाएगी श्लौर न्यायालय के सदस्यों 
शोर रजिस्ट्रार को मार्ग सर्च वापस किया जायगा । 

८ इन भक्तों, वेतनों श्लौर मुप्नावजो पर कार नहीं लगेगा । 


अ 


अनुच्छेद ३३ 
न्यायालय का सारा खत सयुकतराष्ट्रसघ बरदाइन करेगा और एसफी विधि 
जनरज अस्तेम्बती तय करेगी । 
प्रच्याय दो 


स्थायालय का अधिकार क्षेत्र 


जाओ 
ध्यनः >न्जः ०० 
घप्रनुख्छद २४ 


लत 


च्ल्ण् पादय ७2 ने अड क्र झाएँ ्प्रपन सनी ना + हाफ हु के 
« सायादय के सामने जो सासले पाएँ, उनके फरीक बेब शाप्डू ही हो 


( झशइएएा ) 


३ प्रगर दोनो फरीक प्रार्थना करें तो इस पनुच्छेद में जिन चेम्बरो के लिए 
वन्धान किया गया है वे ही उनके मामलो को सुनेंगे ओर उन पर अपना फैसला देंगे । 


अनुच्छेद २७ 
अनुच्छेद २६ श्रौर २६ के उपवन्धो के अनुसार बनाए चेम्वरो के निर्णय 
न्यायालय के निर्णय माने जाएंगे । 


अनुच्छेद र८ 
भ्रनुच्छेद २६ और २९ के उपबन्धों के भ्रनुसार बनाए चेम्बर फरीको कीं 
सहमति से हेग के श्रलावा किसी दूसरे स्थान पर श्रयने काम कर सकते हैं । 
अनुच्छेद २६ 
काम जल्दी नियटाने की दृष्टि से न्यायालय हर साल पाँच जजो का एक 
चेम्वर बनाएगा, जो फरीको की प्रार्थवा पर सक्षिप्त क्रियाविधि से मामलो की 
सुनवाई शोर फंसला करेगा । इसके भ्रतिरिक्त दो जज भ्रौर चुने जाएँगे जो उन जजो 
के स्थान पर काम करेंगे जिनके लिए किसी कारण श्रदालत में भ्राना अ्रसम्भव हो । 
अनुच्छेद ३० 
१ अश्रपने काम करने के नियम न्यायालय स्वयं बनाएगा। विदशेपकर वह 
क्रियाविधि के नियम तय करेगा । 


२ इन नियमो के श्रमुसार असेसर भी अदालत या उसके किसी चेम्बर में 

बैठ सकेंगे । पर उनको वोट देने का झरधिकार न होगा । 
अनुच्छेद ३१ 

१ जो जज फरीको की कौम के हैं, उनको इस मामले में न्यायालय के सामने 
बैठने का श्रधिकार न होगा । 

२ श्रगर न्यायालय बेंच में एक फरीक की कौम का एक जज शामिल करले 
तो दूसरा करीक भी किसी ध्यक्ति को जज के रूप में बैठने के लिए चुन सकता है । 
प्राय ऐसा व्यक्ति उन्ही लोगो में से छुना जायगा जो भनुच्छेद ४ श्लौर ५ के उपबन्धो 
के ग्रनुमार उम्मीदवार नामजद किए जा चुके हो । 

३ श्रगर न्यायातय बेंच में फरीको की कौम का कोई जज नही शामिल 
7रती ता भी हर फरीक इस झनुच्छेद के पैरा २ के उपबन्ध के अनुसार एक जज 
चुन सता £ै 

£ रस पझनुन्ठेद के उपचन्ध, अनुच्छेद २६ और २६ के मामलो पर लागू होगे । 
एसी यूता में सभापति चेम्बर के सदस्यों में से एक या जरूरत हुई तो दो सदस्परो से 


( झडआांश 3 


प्राथंवा करेगा कि वे भ्रपनें स्थान फरीको की कौम वाले न्यायालय के सदस्पो के पत् 
में छोड दें, और यदि ऐसे जज न हो, या वे आ न सके, तो उनके स्थान पर उन जजों 
के पक्ष भें अपना स्थान छोड दें, जिनको फरीक विश्येप रूप से चुनें । 

५, यदि एक ही हित के कई फरीक हो जाएँ तो ऊपर बताए उपब्रन्धो के 
मतलब के लिए उन सब को एक ही फरीक समझा जाएगा | इस विपय में जो शंका 
उठे उसे न्यायालय अ्रपने फैसले से दूर करेगा । 

६, इस अनुच्छेद के पैरा २, ३ और ४ के श्रनुसार जो जज चुने गए हो, वे 
वतंमान सविधि के श्रनुच्छेद २,१७ (पैरा २), २० भ्रौर २४ में दी हुई शर्तों को पूरा 
करेंगे। वे फैसले में श्रपने सहयोगियी के साथ पूरी वरावरी की हैसियत से भाग लेंगे । 

अनुच्छेद ३२ 

१. न्यायालय के हर सदस्य को सालाना वेतन मिला करेगा । 

२, सभापत्ति को एक विशेष सालाना भत्ता मिलेगा । 

३. उप सभापति जिस दिन सभापति के पद पर काम करेगा उस दिन थग 
उसे विशेष भत्ता मिलेगा। 

४ श्रनुच्छेद ३१ के श्रनुस्तार न्यायालय के सदस्यो के अलावा जो जज चुने 
जाएंगे उनको भी प्रतिदिन काम करने का मुप्रावजा दिया जाएगा । 

५.० येतन, भत्ते और मुआवजे जनरल अस्लेम्बली तय करेगी श्रौर ये पदावधि 
के वीच घटाये नही जाएगे । 

६ रजिस्ट्रार का वेतन न्यायालय के प्रस्ताव पेण करने पर जनरल भप्मनेम्यनी 
तथ नही करेंगी । 

७, जनरल भ्रनेम्बली थे नियम भी बनाएगी, जिनके श्रनुसार स्थायालय थे 
सदस्यों और रजिस्ट्रार को सेवा-मुवित पेंशन दी जाएगी औ्रोर न्यायालय के सदस्यों 
झौर रजिस्ट्रार को मार्ग सर्च वापस फिपा जाबगा । 

८ एन भत्तो, वेतनों और सुप्तावजों पर कर नहीं लगेगा । 


फनुच्छेद ३६३ 
स्यायालय का सारा सर्च समुकतराप्ट्-सध बरदा्न करेगा सौर एसरी पिति 
जनरणन गसेम्दली नय पारेगी | 
सध्याय दो 
न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 
अनुन्छेद ३० 
१. स्थायादय ये रापमने जो मामी झारें, उनके करोड गेपद सादर भी हो 
|| 


मजने | 
जन €₹ 


(जाता ) 


(ग) कानून के सामान्य सिद्धान्त, जिनको सम्य राष्ट्रो ने मान लिया हो । 
(घ) श्रनुच्छेद ५६ के उपवन्धों के अ्रधीन विभिन्‍न राष्ट्रो के भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
कानून को जानने वाले सबमे प्रधिक योग्य व्यक्तियों के न्याय-निर्णोय 
आऔर कथन, जो कानूनी नियमो के तय करने में सहायक साधन 
होंगे । 
२ श्रगर फरीक राजी हो तो न्याय और हित के झाधार पर किसी मामले 
का फैसला करने की न्यायालय की शक्ति पर इस उपवबन्ध का कोई असर न 
पडेगा । 


अध्याय तीन 
क्रियाविधि 


अनुच्छेद ३६ 
१ न्यायालय की सरकारी फ्रासीसी और श्रग्रेजी भाषाएं होगी। अगर 
फरीक कहे कि मामले की कार्यवाही फ्रामीसी में हो तो फैसला भी फ्रासीसी भप्पा में 


दिया जाएगा भ्रौर श्रगर फरीक कहे कि मामले की कायंवाही श्रग्नेजी में हो, तो फैसला 
भी श्र ग्रेजी में दिया जाएगा। 


२ श्रगर भाषा के विपय में कोई समझौता न हो सके तो हर फरीक विवाद 
मे जो भी भाषा चाहे प्रयोग कर सकता है। न्यायालय श्रपना फैमला अग्रेजी और 


फ्रासीसी भाषाम्रों में देगा । ऐसी सूरत में न्यायालय यह वात भी उसी समय तय 
करेगा कि दोनों में से कौन सा पाठ अधिका री माना जाय । 


३. किसी फरीक के प्रार्थना करने पर, न्यायालय उम्रको श्र ग्रेजी श्रौर फ्रासीस 
के श्रलावा जो वह कहे, उस भाषा का प्रयोग करने का भ्रधिकार दे सकता है। 
अनुच्छद ४० 
१, मामते न्यायालय के सामने, विशेष सममौते की सूचना से या रजिस्ट्रार 


के नाम के लिखे हुए प्रार्धनापत्र के द्वारा जैसी सूरत हो, लाए जायेंगे। दोनो ही सूरतो 
में पियाद का विपय और फरीको के नाम का उल्लेख श्रव्य क्रिया जाएगा । 


२ उसके वाद रजिन्द्रार प्रार्यना पत्र की सूचना तत्मम्बन्धी सब लोगो को 
देगा । 


३, वह प्रधान सचिय उेद्वारा सबुक्तराष्ट्रसथ के सदस्यों को और उन 
ट यो भी रचना देगा जो न्यायातय के सामने थाने के अधिकारी 


(जया ) 


अनुच्छेद ४१ 
१, न्यायालय, परिस्थितियो के अनुसार श्रगर आवश्णक समझे त्तो उन 
प्रस्थायी का्यंवाहियो को भी वता सकता है जो दोनो फरीको के श्रछिकारों की रक्षा 
के लिए की जानी चाहिएँ । 
२ इस प्रकार की जित कार्यवाहियों का सुझाव दिया गया हो उन सब की 
भूचना, श्रन्तिम फैसला होने तक, फरीको को और सुरक्षा-परिपद को दी जाएगी । 


अनुच्छेद ४२ 
१, फरीको के एजेप्ट उनका प्रतिनिधान करेंगे । 
२. वे न्यायालय के सामने सलाहकार या अ्रधिवक्‍ता की सहायता ले 
सकते हैं । 
३ फरीको के एजेण्टो, सलाहफारों श्रीर अ्धिवक्‍ताग्रों को, श्रपने करतंव्यां 
को स्वतन्त्रतापूर्वक निभाने के लिए श्रावश्यक विशेषाधिकार श्र उन्मुक्तियाँ मिलेगी । 


अनुच्छेद ४३ 

१, क्रियाविधि के दो भाग होगे, एक लिखित श्रौर दूसरा जवानी | 

२. लिखित क्रियाविधि में न्यायालय को और फरीको को, यादियाँ, प्रति- 
यादियाँ भौर जहाँ ग्रावश्यक हो, उत्तर भेजना भामिल होगा । इसके साथ-साथ इनके 
समर्थन में सारे कागजात और दस्तावेज भी द्यामिल होगे। 

३, यह सारा पन्र व्यवहार रजिस्ट्रार के द्वारा न्यायालय की श्राज्ञा के 
झधीन और उस समय के भीतर किया जायगा, जो न्यायालय तय कर दे । 

४. एक फरीक ने जो दस्तावेज़ पेश किए हो, उनमें से हर एक की प्रमारिधन 
मकल दूसरे फरीक को भेजी जाएगी । 

५. जवानी कार्यवाहियों में न्‍्थायालय के आगे गवाहो, विद्येपज्ञो, सवाहदारों 
प्रौर अ्रधिवक्ताओं की सुनवाइयाँ होगी । 


घनुन्छेद ४० 
१, एजेप्टो, सलाहकारों और झधिवयताग्रों है ब्नलावा अगर ओर लोगो को 
नोटिस भंजने हो तो न्यायालय, जिस देश के इलाज़े में नोटिस भेजने हो उसकी 
सरकार हे पास सीधे प्रार्दना पत्र भेजेगा । 
२ पटनास्वल पर गवाही झकड्ठा फरने पी वार्यट्गी के दाहे में डी यही 
उपदन्ध लागू होगा । 


( हांए। ) 


अनुच्छेद ४६ 
#रीको और उसके मामलो को छोडकर न्यायालय के फैसले की कोई बधन- 
क _ शक्ति न होगी । 


अनुच्छेद ६० 
फैसला श्रन्तिम होगा और उसकी कोई श्रपील न होगी । अ्रगर फैसले के 
प्रभावक्षेत्र या उसके भ्रर्थ के वारे में कोई विवाद उठे, तो किसी भी फरीक की प्रार्थना 
पर न्यायालय उसका श्रर्थ निर्धारण करेगा। 
अनुच्छेद ६१ 
१, फैसले पर फिर विचार करने का प्रार्थता पत्र केवल तभी दिया जाएगा, 
जब वह इस वात पर श्राधारित हो कि कोई ऐसा नया तथ्य मिला है जो मामले के 
लिए निर्णायक हो सकता था, पर जो तथ्य फंसला देने के समय तक न्यायालय श्रौर 
फिर विचार के लिए प्रार्थी फरीक को पता नही था। पर यह वात सदा घ्यान में 
रखनी होगी कि यह श्रज्ञानता लापरवाही के कारण तो नहीं थी । 


२ फिर विचार की कार्यवाही का प्रारम्भ न्यायालय के एक श्रदालती 
निर्णय से किया जाएगा, जिसमे नए तथ्य के श्रस्तित्व का स्पष्ट रूप से प्रभिलेखन 
किया जायगा, शौर इस वात को माना जाएगा कि वह तथ्य ऐसा है कि जिससे मामले 
को फिर विचार के लिए खुल जाना चाहिए, और इसी विना पर प्रार्थना पत्र को 
स्वीकार्य घोषित किया जाएगा। 
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३ फिर विचार की का्यंवाहियाँ प्रारम्भ करने की श्रनुमति देने से पहले 
न्यायालय श्रगर चाहे तो यह माँग कर सकता है कि उसके फैसले की शर्तों पर पहले 
अमल किया जाए । 

४, नये तथ्य के पता चलने के छ महीने के भीतर ही फिर विचार का 
प्रार्थना पत्र दे देता चाहिए । 


५ फंसला देने की तारीख से दस साल के वाद फिर विचार का कोई 
प्रायंना पन्न नही दिया जा सकेगा | 


अनुच्छेद 5२ 
१ अ्रगर कोई राष्ट्र समभे कि किसी मामले के फैसले से उसके किसी 
दाननी हिल पर श्रसर पड़ेगा तो वह उस मामले में बीच में पटने के लिए न्यायालय 
को प्रार्यना पत्र दे सकता है। 
२ न्यायालय फो अश्रधिकार होगा कि वह इस प्रार्थना को स्वीकार करे या 


( जोशां ) 


अनुच्छेद ६३ 

१, शभ्रगर किसी ऐसे अ्रभिसमय के प्रर्थ लगाने के बारे में कोई दिवाद उठे, 

जिसमे मामले से सम्बन्ध रखने वाले राप्ट्रो के अवाया दूसरे राष्ट्र भी फरीक हो, तो 
रजिस्ट्रार उन सब राप्ट्रो को इसकी सूचना देगा । 


२, इस प्रकार जिस राष्ट्र को भी सूचना मिलेगी उनमें से हर एक को 
पायंबाही के दीच में पडने का अधिकार होगा, परन्तु यदि वह उस अधिकार का प्रयोग 
करता है तो फैसले मे जो श्रर्थ दिया जाए वही उस राष्ट्र को अनिवाय रूप से मानना 
पड़ेगा । 
अनुच्छेद ६४ 
जब तक न्यायालय कोई दूसरा फंसला न करे, हर फरीक को झ्पता-श्रपना 
खर्चा उठाना पड़ेगा । 


ख्ाष्याय चार 
सलाह के रूप में सम्मतिर्याँ 


अनुच्छेद ६५ 

१. न्यायालय किसी ऐसी सस्था की प्रार्यना पर किसी कानूनी सवाल के 
बारे में मलाह के रूप में श्रपत्ती सम्मति दे सकता है, जिमको संयुक्तराष्ट्ू-सघ के 
वतंमान चार्टर के भ्रनुभार या उसके हारा ऐसी प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त हो। 

२. जिस प्रश्न पर सलाह के रूर में स्थायालय की सम्मति माँगी जाए, 
वह न्यायालय के श्रागे लिखित प्रार्थना के रूप मे रखा जाएगा। इस प्रार्थना में 
तम्मति मांगे जाने वाले प्रश्न का विवरण होगा और उसके साथ थे सब दस्तावेज 
रहेंगे, जिनसे सदाल पर कुद्ध प्रकाश पटता हो । 


अनुच्छेद ६६ 

4. जब बभी सलाह के रुप में सम्मति के लिए होई प्रार्थना की जाए तो 
रडिम्द्रार तुस्त उपगी सूचना उन सब राष्ट्रों को रेखा, जिनको न्यायालय के सामने 
झाने पा प्रधिकार हू । 

३. रजिम्ट्रार प्रत्येक ऐसे राष्ट्र को, जिसे स्यायादय के सामने श्ासे वा 
एघिंगर २, एड विशेष झ्लीर सीघा संदेश भेज कर यह नोटिस देगा कि न्‍्यायाउय, 
मनापति हार निश्चित हयधि के अन्दर सिने विवरण लेने के लिए, था एगा पुरा 

£ में, जो सास तौर पर एस याम मे जिए यो दायगी, दस सवाल से सम्दन्प 
सपने घात्रे छवानी दयान सुनने वो तैयार है। यदि स्मायालय था घमर उसरो दैदण 
7 हे रहो हो तो सभापति, यह समझे कि कोर प्रस्तर्स'द्रीय-नप उस संवाद पर ८ 


जौ 
> >++ 
चल 


( हाोणशा। ) 


वातें वता सकता है, तो रजिस्ट्रार उस सस्था को भी इसी प्रकार का नोटिस भेज 
सकता है । 

३ अगर ऐसे किसी राष्ट्र को जो न्यायालय के सामने श्राने का श्रधिकारी 
है, इस श्रनुच्छेद के पैरा २ में दी हुई विशेष सूचता न मिली हो तो वह राष्ट्र श्रपनी 
यह इच्छा प्रकट कर सकता है कि वह कोई लिखा विवरण या जबानी बयान पेश 
करना चाहता है । न्यायालय उस प्रार्थना पर श्रपना निर्णय देगा । 

४ जित राण्ट्रो या सघो ने लिखे व्विरण! या जवानी बयान दिए हो, 
उनको यह श्रधिकार होगा कि वे, उस रूप में, उस हृद तक और उस कालावधि के 
भीतर, जो न्यायालय या यदि वह न बैठा हो तो सभापत्ति, हर मामले में तय कर दे, 
दूसरे राष्ट्रो ओर सघो के विवरणो पर श्रपनी टिप्पणी दें। इसलिए रजिस्ट्रार 
उचित समय के भीतर ऐसे सब विवरण उन राष्ट्रो और सघो को भेज देगा जो इसी 
प्रकार के विवरण दे चुके हो । 

अनुच्छेद ६७ 

न्यायालय सलाह क रूप में जो भी सम्मतियाँ देगा, वह छुली श्रदालत में 
देगा। श्रौर इसका नोटिस प्रधान सचिव को, और उस मामले से निकटतम सम्बन्ध 
रखने वाले सयुक्तराष्ट्सघ के सदस्यो, दूसरे राप्ट्रो श्रोर श्रन्तर्राष्ट्रीय सघों के प्रति- 
निधियों को पहले ही भेज दिया जाएगा। 

अनुच्छेद ६८ 

सलाह देने के श्रपने काम में न्यायालय वतमान सविधि में दिए हुए शभौर 
विवादग्रस्त मामलो पर लागू होने वाले उपवन्धों के श्रनुसार उस हद तक चलेगा, 
जिस हद तक वह समभत्ता है कि ये उपवन्ध लाग होते हैं । 

अध्याय पॉच 
सशोधन 
अनुच्छेद ६६ 

बतंमान सविधि में सशोघन उसी क्रियाविधि के श्रनुसार होगे, जो चार्टर में 
सशोपन के लिए सयुक्तराप्ट्र सघ के चार्टर में दी हुई है। पर ये सगोधन उन उपबन्धो 
के ग्रपीन होगे जिनको जनरल श्रमेम्बली ने सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिश पर माना 
हो झ्ौर जिनका सम्बन्ध संशोधन की कार्यवाहो में उन राष्ट्रों के भाग लेने से हो, 
जो वर्तमान सत्रिधि को तो मानते हैं पर जो नसयुक्तराष्ट्रसघ के सदस्य नहीं हैं । 

अनुच्छेद 55 

न्यायालय को यह श्रपिकार होगा कि वह वर्तमान सविधि में अ्रनुच्छेद ६९ 
के उपवन्ध के ग्रनुझप प्रधान सचिय के विचारा्थ, ऐसे सशोघनों के प्रस्ताव लिखे 
सम्देश द्वारा भेजें, जिन्‍्हे वह श्रावब्यक समके । 


तन “नमन कनमकक अमन 


